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परिशिष्ट है शत मी हे प्७३ 


भूमिका 


इस विवरण में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग के सुझाव दिए गए हैं। 
इस योजना की झुपरेखा पर राष्ट्रीय विकास परिपद ने विचार करके २ मई, १६५६ को निम्न- 
लिखित प्रस्ताव पास किया था : 


राष्ट्रीय विकास परिषद ह्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार करके, योजना 
के उद्देश्यों, प्राधमिकताओों और कार्यक्रम को सामान्यत: स्वीकृति प्रदान करती 
है; भर रा 

जनता के उत्साह तथा समर्थन पर भरोसा करके, - 


भारत की केद्रीय सरकार भ्रौर सव राज्य सरकारों के इस निर्णय को पुष्ट करती है 


कि वे इस योजना को न केवल पूरा करेंगी, अपितु इसके लक्ष्यों से भी भागे बढ़ने 
का प्रयल करेंगी; और ़ 


भारत के सब नागरिकों से अनुरोध करती है कि वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यों, 
लक्ष्यों प्रौर उद्देश्यों को यथासमय पूरा करने के लिए जी-जान से प्रयत्त करें । 


३ राप्ट्र के इतिहास में किसी पंचवर्षीय योजता के आरम्भ और समाप्ति की तारीखें 
महत्वपूर्ण तारीदें होती हैं । प्रत्येक पंचवर्षीय योजना पें गूजरे हुए जमाने के काम का लेखा- 
जोला होता है और आगे क्या करना है इसकी रूपरेसा तैयार की जाती है। इसमें देश की कोटि- 


कोटि जनता की आकांक्षाओं, प्रभिनषापाप्रों और आदशों को मूर्तेि हुप देने का प्रयत्त किया जाता 


है, और इसके द्वारा हरेक व्यक्ति को देश की दरिद्रता हर करने और जीवन का स्तर ऊंचा उठाने 
का महत्वपूर्ण काम करने का अवसर मिलता है । 


*ै प्रथम पंचवर्षीय योजना मार्च १६४६ में समाष्त हो गई। उसके कार्य और दृष्टिकोण 
हमारे विचारों के भ्रंग हैं। इस योजना द्वारा समाजवादी ढंग की सामाजिक व्यवस्था की रचना 


के लक्ष्य की नींव पड़ चुकी है, प्र्थात ऐसी सामाजिक और आधिक व्यवस्था की जो स्वतन्त्रता 
भोर लोकतत्त्र की मान्यताओं पर ग्राधारित होगी, जिसमें 


के विशेष भ्रधिकार होंगे; जिसमें अ्रधिक रोजगार और 
सामाजिक न्याय भी अधिकतम प्राप्त हो सकेगा । 


5 है द्ितीय पंचर्पीय योजना को तैयार करने का कार्य लगभग दो वर्ष से हो रहा है ! 
ऐोडना भायोग ने अप्रेत १६४४ में 'सज्य से कहा थाकिवे ई: जलों और ग्रामों 
'4 योजनाएँ तैयार करें, और वैसा करते हुए खेती की पैदाबार धंघों 

शारिता का विशेष ध्यान रखें। इन योजनाओं को है ने 2002005 2 थम कक, 


विगटतम सम्बन्ध है स्व्छापूवंक 
2 कक सहयोग 325 
जग ऐसी हर + बनाना नितान्त प्रावश्यक हैं। गा मी 


यचपि जिलों, गांवों, राष्ट्रीय विस्तार और 


(ड) 


सामुदायिक विकास की योजनाप्रों को इस प्रकार बनाना होता है कि वे राज्यों की योजनाओं 
में खप सकें, और राज्यों की योजनाएं समूचे देश की श्र्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखकर 
बनाई जाती है, तो भी आयोजन के काम का आ्राधार जिला ही होता है । यहीं श्राकर योजना के 
विविध श्ंगों का जनता के जीवन के साथ निकट सम्पर्क होता है । 


५. राष्ट्रीय आ्रायोजन के विस्तृत अंगों का अध्ययन भी १६५४ में ही आरम्भ हुआ 
था । उस वर्ष के अन्त में राष्ट्रीय आयोजन की टेकनीकल और श्रांकड़े सम्बन्धी समस्याओं का 
अध्ययन करने के लिए भारतीय अंक-संकलन संस्थान की सहायता ली गई, और कुछ कागजात 
इस संस्थान में ही तैयार किए गए । मार्च १६५४ में इन कागजात और उक्त अध्ययन के आधार 
पर प्रो० पी० सी० महलानवीस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए सिफारिशों 
नामक पुस्तिका लिखी, (जिसको, “प्लान-फ्रेम' अर्थात योजना का ढांचा' कहा गया 
है), भौर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के भ्र्थविभागों ने इन्हीं कागजात के आधार पर 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा' नामक पुस्तिका तैयार की । इन दोनों पर 
योजना आयोग के अर्थशास्त्रियों ने विचार करके अप्रैल १६५४५ में योजना के ढांचे के 
सम्बन्ध में मूलभूत विचारों का स्मरणपत्र, तैयार किया । इन अथंशास्त्रियों ने योजना 
के अलग-अलग पहलुओं पर भी स्मरणपत्र तैयार किए । 


६. योजना के ढांचे” और ऊपर निदिष्ट अन्य कागजात पर राष्ट्रीय विकास परिषद 
ने मई १६५४५ में विचार किया। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना के ढांचे' और प्रस्तावित 
रूपरेखा' की आधारभूत विचार शैली से और अभश्ञास्त्रियों के ,स्मरणपत्रों में उल्लिखित 
तत्सम्बन्धी विचारों और नीतियों से साधारणतया सहमत हो गईं । परिषद इस विचार से 
भी सहमत हो गई कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ऐसी होनी चाहिए कि उससे पांच वर्ष में राष्ट्रीय 
आ्राय में लगभग २४५ प्रतिशत वृद्धि हो जाए और १ करोड़ से १ करोड़ २० लाख तक व्यक्तियों को 
जीविकोपाजन का अवसर मिल जाए। परिषद ने यह निदेश भी किया कि द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना इस प्रकार बनाई जाए कि उससे समाज को समाजवादी ग्राधार पर संगठित करने के 
चीति सम्बन्धी निर्णयों को मूर्त रूप दिया जा सके । 


७. १६५४ में जुलाई से दिसम्बर तक योजना आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य 
सरकारों के साथ विचार-विनिमय किया । प्रत्येक राज्य के साथ विचार-विनिमय करने से मुख्य 
मंत्रियों के साथ राज्यों की योजनाओं के पृथक-पृथक अंगों पर विस्तारपूर्वक विचार करने का 
अवसर मिला । राज्यों के प्रस्तावों की विस्तारपूर्वक जांच कार्यकारी दलों ने की, जिनमें 
केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और योजना झ्रायोग के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया । 


८. इस प्रकार जो विचार-विनिमय हुआ था उसके सुझावों के ग्राधार पर तैयार किए गए 
स्मरणपत्र के मसौदे पर जनवरी १६४५६ में राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद सदस्यों की 
सलाहकार समिति ने मिलकर विचार किया। इन सब बहसों और अन्य टिप्पणियों के आधार 
पर फरवरी १९५६ में योजना की रूपरेखा जनता की जानकारी और आलोचना तथा सुझावों 
के लिए प्रकाशित की गई | हितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करते समय जनता हारा 
दिए गए सुझावों का भी ध्यान रखा गया । 


€. द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने का काम जिन लोगों के सुपुर्द किया गया था 
उनके मन पर गत वर्ष कुछ बातों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा। एक बात यह थी कि पांच वर्ष 


(6) 


के लिए जो योजना वनाई जाए, वह इस दृष्टि से बनाई जाए कि आगे चलकर हमें कैसी सामाजिक 
भौर झ्ाधिक व्यवस्था का निर्माण करता है। उस पर अ्रमल ऐसी लचकीली प्रणाली से हो सके 
कि प्रति वर्ष की श्राथिक तथा वित्तीय प्रवृत्ति, कृषि और उद्योगों के उत्पादन,में वृद्धि और योजना 
के विभिन्न भागों की प्रगति को देखकर, वापिक योजनाओं के, द्वारा इसमें समयानुसार परिवर्तन 
किए जा सकें । उद्योग, परिवहन, खनिजों और शक्ति-उत्पादन के क्षेत्रों में निकट सम्पर्क का 
प्रबन्ध करना भी आवश्यक है, जिससे परस्पर सम्बद्ध कार्यक्रमों के प्रत्येक समूह खण्ड पर किए 
हुए व्यय से अधिकतम लाभ हो सके । जैसा कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी माना है, हु 
विकास के सिलसिले में वहुधा उत्पन्न हो जाने वाली मुद्रा-स्फीति के दृष्परिणामों से बचने के लिए 
योजना में प्रस्तावित कृषि उत्पादन के लक्ष्यों को और भी ऊंचा उठाना अत्यावश्यक है । समय 
प्रमय पर यह देखते रहना होगा कि अन्न, वस्त्र और आम जरूरत की दूसरी चीजें पर्याप्त 
मात्रा में गौर उचित मूल्य पर मिल रही है या नही । साथ ही राष्ट्रीय श्रथे-व्यवस्था के सुचार 
संचालन पर भी निगाह रखनी होगी । 


१०. हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है गांवों की दशा सुधारना, देश में 
औद्योगिक उन्नति की मीव रखना, जनता के निर्वेल और अधिकारच्युत वर्गों को जीवन में 
पयासंमव अधिक अवसर प्रदान करना और देश के सब भागों का सस्तुलित विकांस करता । 
हमारे देश का आधथिक विकास बहुत समय तक रुका रहा है। इस कारण ये सब कार्य बहुत कठिन 
दा जा हम त्यागूवेक प्रयत्न करें तो इनमें सफल होना हमारी सामथ्ये से बाहर की 

ही है । 


११. जो योजना इस समय सरकार को संसद के के 
४ के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए दी जा रही 
है, वह केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों के (अर 


परिणाम है। इसे तैयार करने में के स्त्री- 
पार सब चर्गो कर 
यो ने अपने समय, श्रम और अनभव उदारतापूर्वक 
करने में ई ; पुभव का योग 0 
जे में जता उत्ताह और 'ताएवेक दिया है। द्वितीय योजना के तैया 


सा व्यापक सहयोग पाया गया वह उसकी सफलता के लिए बड़ा शुभ 


अध्याय १ 
अ्र्थ-व्यवस्था का विकास : श्रब तक की सफलताएं ओर 


* भविष्य का स्वरूप 


१ 
प्रथम पंचवर्धीय योजना 


स्वतन्त्र होने के पश्चात भारत में सरकारी नीति और राष्ट्रीय प्रयत्नों का मूल उद्देश्य 

देश का आथिक विकास द्रुत गति से भौर सन्तुलित रूप से करने का रहा है । प्रथम पंचवर्षीय 
योजना इसी लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक पग था । यह योजना तैयार करने के लिए योजना 
ग्रायोग ने उस समय की परिस्थितियों में विद्यमान देश के साधनों और आवश्यकताओं का 
विस्तारपूर्वक अध्ययन करने का यत्न किया था । योजना में विकास का जो कार्यक्रम बनाया 
गया था वह यह सोचकर बनाया गया था कि उससे देश की अर्थ-व्यवस्था का भ्राधार दृढ़ होकर, 
हमारी समाज-व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे कि वे भविष्य में अधिक झीघ्रता से उन्नति 
करने में सहायक होंगे । इसमें ऐसी भी कुछ तात्कालिक समस्याश्रों को हल करने का प्रयत्न किया 
गया था जो कि विश्व युद्ध और देश-विभाजन के कारण खड़ी हो गई थीं । इन दोनों दिशाओं में 
प्रथम योजना से उल्लेखनीय प्रगति हुई है । इसके कारण जनता का सहयोग और उत्साह बढ़ा 
है और लोगों की विचार-प्रणाली और प्रवृत्तियां नई दिशा में मुड़ गई है । 





२. प्रथम योजना ने जो प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उसे 
ही आगे बढ़ाना हैं। इसे उत्पादन, पूंजी-विनियोग और जीविकोपारजन, तीनों में अधिक प्रगति 
करनी होगी । साथ ही, इसे समाज में उन परिवर्तनों की गति को तीत्रतर करना होगा जिनकी 
सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से देश की श्र्थ-व्यवस्था को अधिक गति- 
मान और प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यकता है | विकास एक ऐसी प्रक्षिया है जो कि 
निरन्तर चलती रहती है । इसका प्रभाव समाज के सभी पहलुओं पर पड़ता है । इसलिए इसे अत्ति 
व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए | यही कारण है कि आथिक आयोजन का सम्बन्ध, शिक्षा समाज 
और संस्क्ृति आदि आर्थिकेतर क्षेत्रों के साथ भी होता है । प्रत्येक योजना कुछ समय तक उस 
भावी प्रयत्न का प्रारम्भ मात्र रहती है जो कि भविष्य में निरत्तर और अधिक समय तक किया 
जाता होता है और उसके प्रत्येक पग पर नए मार्ग खुल जाते है तथा हल करने के लिए नई समस्याएं 
उपस्थित हो जाती हैं । इस कारण जब कोई योजना किसी विद्येप समय के लिए बनाई जाए 
अ्रथवा कार्यक्रम तैयार किया जाए तब अधिक दीर्घकाल की सम्भावनाओं को ध्यान में रख 
लेना चाहिए और ज्यों-ज्यों उन सम्भावनाग्रों का रूप स्पष्ट होता जाए, त्यों-त्यों अपने कार्यक्रम 

को आवश्यकतानुसार बदलने -के लिए तैयार रहना चाहिए ! न 


२्‌ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३. प्रथम पंचवर्षीय योजना एक नम्न प्रयत्त के रूप में तैयार की गई थी और कुछ 
तात्कालिक समस्याओं को हल करने पर, अनिवार्य रूप से, सबसे पहले ध्यात देना पड़ा था। 
यहनम्र प्रयत्त करते हुए भी, तब ऐसा लगा था कि समाज के साधनों पर भारी बोझ पड़े जाएगा। 
प्रथम दो वर्षों तक, अनिवार्य रुप से, विदोप ध्यान मुद्रा-स्फीति की बुराइयों को सुधारने और 
तियन्भण में रखने और अपनी अ्रथे-व्यवस्था को पुनः शन्तुलित करने पर लगाना पड़ा था। 
तीसरे वर्ष से योजना पर होने वाला व्यय वहुत बढ़ा दिया गया था, और योजना के अन्त 
तक केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें १६५१-४२ की तुलना में २< गुना व्यय 
करने लगी थीं । भव खयाल है कि पांच वर्षो में योजना के सरकारी भाग का व्यय कूल मिलाकर 
२,००० करोड़ रुपए से कुछ ही कम रहा होगा । यह लगभग उतना ही है जितना कि १६४२ में 
योजना बनाते समय सोचा गया था । पहले के वर्षों में कार्य लक्ष्य से कुछ कम हुआ था, उसे पूरा 
करने और जीवकोपाजंन के अवसर बढ़ाने के लिएं, बाद में अतिरिक्त कार्यक्रम हाथ में लिए गए। 
यह भी माना गया है कि ये भ्रतिखित कार्यक्रम कम से कम आंशिक रूप में उन कार्यक्रमों के 
स्थान पर ग्रपनाए गए थे जिनकी प्रगति कई कारणों से मन्द थी | योजना की संशोधित समस्त 
व्यय राशि २,३५० करोड़ रुपए कर दी गई थी, परन्तु उसमें लगभग ३५० करोड़ रुपए कम व्यय 
हुआ। इस स्थिति का मूल्यांकन इसी संदर्भ में करना उचित होगा । फिर भी सब दृष्टियों से 


वास्तविक महत्व वित्तीय व्यय का उतना नहीं, जितना कि क्रियान्वित कार्यक्रमों 
| वि ; न्वत किए हुए कार्यक्रमों की, 
पूरे किए हुए कामों का और प्राप्त की हुई सफलताओं का है । के दे 


कि हम 5 हर परिणामों ५ [.ऑर.> 5. ४ 
यहाँ प्रथम योजना के परिणामों की संक्षेप से चर्चा कर देता अ्रप्रासंगिक ने होगा । 


राष्ट्रीय भ्राय पांच वर्षों में कोई १८ प्रतिशत 
हु रै ्‌ चढ़े गई  भ्रन्न . ब्ड ह 
हुई है । कपास झौर प्रधान ई है। अन्न के उत्पादन में २० प्रतिशत्त वृद्धि 


से प्रधिक एकड़ भूमि को बे मो बलि वश: ४५ और, प्रतिशत बढ़ी है। ६० लाख 
हो दो मिवशिज जब योजनाओं द्वारा सिचाई होने लगी है, और अन्य १ करोड़ एकड़ 
जग जद | मे लाभ पहुंचा है। रासायनिक खाद और बीजों की उपलब्धि बढ़ 

... 7 स्तार कार्य्रम का क्षेत्र विस्तृत हो जाने के कारण, आशा है कि खेती का 


उसादन निरन्तर भ्रधिकाधिक 

गया है । 20008 08 सेघस्ता और पढ़ता जाएगा। औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ता 
१६५५ में यह १६१ 24 32360 देशानांक (१६४६: १००) से पता लगता है कि 
के 3 3 2) इ था। १६५७ में यह के में 

पीद्ढे, १६५१ को आधार मानकर पी हें बच १०५ और १६५१ में ११७ था। 


के भी १३५४ में १७३१ को को, प्रौद्योगिक उत्पादन का जो बया देशत्ांक निकाला गया 
हर ० नर का रे प्रतिदात ऊंचा था । विजली का उत्तादन १६५०-५१ 
बार बाय, > "था जो बढ़कर १६५५-५६ में । 
"2 पायर ही गया या । अयज्यवस्था में पंजी 5 कि अटब 2४ 
अनभ्स मेता है । १५१०-४३ हैं बा बोप वो गाता ओ एक महत्वपूर्ण सूचक 
पसगा उस्चाइन बहुकर ४३ 5 भा टन सीमेण्ट बनाया गया था। ह! हर में 
४ 4$+ र्ह्ग ताम ५ १०8: 
एई है । योडना के सन्कारी भाग में २६२५०... होल में इसकी भांग एकदम हे बढ 
इदे भात्रा में सती $--विभेषत > हई श्रौदयोगिक कार पूरे हो चुके है । निजी भाग नमी पूंजी 
भें ये इप्पान घोर दिजनी हे न >सादक वस्तुओं आर पूजीगत सामान के उद्योगों में । यद्यपि 
हित आदर देकर ' 5 भारो मात्ान का निर्माण कार्य प्रथम योजना की हक 
गम सोपने हित 7 गन दे तीन बड़े कारवाने और बिजली के 02004 
+ (28; प्रागी म्मवा काम ३ गज ॥ 
प पढ़ गई । कूल मिलावर पथ 5 काल में जो बड़ें 
+ | कन मिलाकर प्रथम योजना के परिणाम सन्तोपजतक 


न हि हर हु 
िए शाणे उन ने 





अ्र्थ-व्यवस्था का विकास : अ्रव तक की सफलताएं और भविप्य का स्वरूप ३ 


“रहे । श्रव॑ विकास की आवश्यकता को अधिकाधिक समझा जाने लगा है, और यह कुछ कम 


उल्लेखनीय बात नहीं है कि देश भर में ऐसी योजना की मांग की जाने लगी है जिसके द्वारा उन्नति 


शीज्ष और चहुमुखी हो सके । 


५. अब हमारा अन्दाजा यह है कि १६५१ से १६५६ तक के पांच वर्षो में अर्थ-व्यवस्था 
में लगभग ३,१०० करोड़ रुपए की पूंजी लग गई होगी। १६५०-५१ में देश में पूंजी-विनियोग 
“का स्तर लगमग ४५० करोड़ रुपए का था । १६५५-५६ में वह बढ़कर ७६० करोड़ रुपए हो गया 
“या | नीचे की तालिका में दिखलाया गया है कि १६५०-५१ और १६५५-५६ में राष्ट्रीय श्राय 
'पूंजी-विनियोग और खपत के अनुमानित स्तर क्या थे :-- 


राष्ट्रीय श्राय, पूंजी-विनियोग श्रौर खपत---१६५०-५१ और १६५५-५६ 
(१६५२-५३ के मूल्यों पर श्राघारित) 


(करोड़ उपए ) 





| मद हे १६५०-५१ १६५५-५६ 
(१) ह (२) (३) 
१. राष्ट्रीय आय मर कि ६,११० १०,८०० 
२. पूंजी-विनियोग २०६ ४५० ७६० 
३. पंजी-विनियोग में राष्ट्रीय आय का प्रतिशत ४ह ७*३ 
४. राष्ट्रीय आय का देशनांक न १०० ११८ 
५, प्रति व्यक्ति आय का देशनांक हु १०० १११ 
६. प्रति व्यक्ति खपत व्यय का देशनांक ्ट १०० १०६ 





यह अ्रन्दाजा लगाना कठिन है कि योजना के वर्षों में प्रतिवर्ष कितना पूंजी-विनियोग हुआ; 
विनियोग के स्तर में जो बड़े परिवर्तन हुए केवल उनका अनुमान लगाया जा सकता है। १६५१- 
५२ में विनियोग का स्तर असाधारण रूप से ऊंचा था, वह शायद राष्ट्रीय आय के ७ प्रतिशत 
से भी ऊपर पहुंच गया था । परन्तु उसका एक भाग सामान के संग्रह के रूप में था, इस कारण 
“हमारी अर्थ-व्यवस्था पर उसका बहुत बोझ पड़ा, और वह अत्यधिक और फालतू झ्रायात के रूप 
में प्रकट हुआ । वाद के दो वर्षो में विनियोग का स्तर गिरकर ५ प्रतिशत या इसके आस-पास रह 
गया। १६५४-५४ में यह फिर वढ़ा और राष्ट्रीय आय के ६ या ६'५ प्रतिशत तक पहुंच गया। 
योजना के अन्तिम वर्ष में यह ७'३ प्रतिशत था । प्रथम योजना के समस्त काल में विनियोग का 
-श्रौसत राष्ट्रीय श्राय का लगभग ६ प्रतिशत बैठता है, जो कि कुछ प्रभावशाली नहीं जंचता । 
“एक प्रकार से भ्रार्थिक प्रवृत्ति का निश्चित श्रनुमान लगाने अथवा भविष्य के लिए उसके महत्व 
की सूचना देने के लिए पांच वर्ष का समय वहुत थोड़ा है, विशेषत: जव कि वर्ष-अति-वर्ष 
विनियोग में उतार-चढ़ाव भ्रधिक रहा हो । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अब विनियोग का स्तर 
स्योजना आरम्भ होने से पूर्व के समय की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से ऊंचा हो चुका है । 


. ६. यह वात भी उल्लेखनीय है कि विनियोग की दर ऊंची उठ जाने के साथ-साथ मुद्रा- 
'“स्फीति की बुराइयां प्रकट नहीं हुई। नीचे की त्तालिका में नकद रुपयों के चलन और मूल्य के 


_ (विषय में मोटी-मोटी बातें दिखाई गई हैं :-- 





हितीय पंचवर्षीय योजना .- 


जन---_--..7त7तहतहत 3 


्छ 


(१) 


- जनता के हाथ 


में नकद मुद्रा 
(वित्तीय वर्ष के 
अन्तिम शुक्र- 
वार को) 


« भारतीय रिजर्व 


बैक के 
पास सरकारी 
हुण्डियां रुपयों 
में (वित्तीय 
वर्ष के अन्तिम 
शुक्रवार को) 


* अनुसूचित बैंकों 


हारा प्रीदी 
हुई सरकारी 
हुण्डियां रुपयों 
में (वित्तीय 
वर्ष के अन्तिम 
शुभवार को) 


* अनुसूचित चैकों 


दारा दिया 
पपा उधार 
(वित्तीय वर्ष 
के अन्तिम 
शुतवार को ) 


* भारनीय रिजर्व 


ब्रेष भू पान 
विदेशी पन्निपत 
(विलय यर्ष हे 
झेग्निप शुक्त- 


शग गो) 








नकद मुद्रा श्रोर मूल्यों की स्थिति 
हर 
इकाई १६५० १६५१५ १६४२ १६५३ १६५४ का 
हक नगर -#रे नशे -४४ | ै 
प्र 
-ह री शे श एछाजाझछण 
करोड़ 
ऐ० १६७२ १,प०४ १,७६५ १,७९४ १,६२१ २,१४० 
करोड़ | 
गे कमाई. « पद. -कहए, "७. जेब “३ 
करोड़ 
5 आओ इडड... ३६०९ 
करोड़ 
०. ४४७ प्रद० २६ ५३६ प्रघ० ७१३ 
करोड़ 
7० उच्छ ७२३ ७२४ ७५३ न ७४६ 


हे ५५७७&# >> ७३७७... 








१०. 


अर्थ-व्यवस्था का विकास : अब तक की सफलताएं और भविष्य का स्वरूप प्र 


(१) 


, अदायगी 


५ 
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प्रथम योजना के अन्त मे बाजार-मूल्य योजना आरम्भ होने के समय की अपेक्षा १३ 
प्रतिशत नीचे थे, वस्तुतः वे कोरिया का युद्ध छिड़ने से तुरन्त पूर्व के समय से भी कुछ नीचे 
ही थे | भारत भर में रहन-सहन के व्यय का दशनाक १६५५ में ६६ और १६४६ में १०० था। 
१६५१ के आरम्भ में जनता के हाथ में व्यय करने के लिए जितना नकद रुपया था उसकी 
तुलना में १६५५-५६ मे २०८ करोड़ रुपए अधिक था, अर्थात १० प्रतिशत से कुछ अधिक, 
जबकि राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान था। विदेशों के साथ देश का झदायगी 
सन्तुलन १६५२-५३ में सुधघरा और ७७ करोड रुपए की वचत हुईै। १६५३-५४ मे ५७ करोड़ 
रुपए की बचत रही, १६५४-५५ में यह हिसाव लगभग बरावर रहा, और १६५५-५६ में थोडी 
बचत होने की आशा है | रिजव॑ वैक के पास विद्यमान विदेशी मुद्राएं पाच वर्षों मे १३८ करोड़ 
रुपए घट गई | परन्तु इसकी तुलना मे, योजना में कल्पना की गई थी कि यह कमी २६० करोड़ 

+ यह अ्रक वर्ष के पहले नौ महीनों का है । 
+* यह अंक अप्रैल १६५५ से जनवरी १६५६ तक का है । 





न द्वितीय पंचवर्षीय योजवा 


लक मल्यों ० एकदम मं 
सुपए की होगी। यद्यपि हाल के इन महीनों में नकदी चलन के परिमाण कप अं म 
वृद्धि हो जाने के लक्षण दिखाई पढ़े हैं-+और इन पर ध्यान रखने की श्र मो 
तथापि सब मिलाकर स्थिर भौर निरच्तर उन्नति ही सामने भ्राती रही है । भव्य हक कमा 
स्फीति का दवाव भारत की अपेक्षा कहीं अधिक है। द्वितीय योजना आरम्भ करने के सम फ 
ग्राथिक स्थिति प्रथम योजना आरम्भ करने के समय की अपेक्षा बहुत अच्छी है भोर पे 
अधिक प्रयत्त के लिए उत्साह भौर विश्वास दृष्टिगोचर होता है । 


गे वे रे संसार 
७. इन लाभों के बावजूद भी, सचाई यह है कि भारत में रहन-सहन का र्दर्जा हि 
के सिम्नतम दर्जों में से है। यहां खाथ की औसत खपत, पोषक भोजन के माते हुए + 


से भी गीची हैं; १९४४६ में वस्त्र का प्रति व्यवित व्ययकोई १६ गज अति के 
जो कि विद्व युद्ध से पहले भी लगभग इतना ही था; मकान बहुत कम हूं; पे हक 
की आयु के बालकों मं से केवल आधे और ११ से १४ वर्ष तक की आयु के वालकों मे ते 


एक-पांचवां भाग स्कूल जाते है। भारत की लगभग आधी आबादी,कैवल १३ एप प्रति मा 
उपभोग्य पदार्थों पर व्यय कर सकती है। हमारे यहां विजली का प्रति-व्यवित व्यय, हो 
को तुलना में १७३ और इस्पात का ११२२ है। जापात की तुलता में इत दोनों वस्तुओं की हे 

क्रमश: १(६और १/१४ है । भारत की आबादी में वृद्धि कई उन्नत देशों की अपेक्षा 22 नही 
हो रही, परतु फिर भी प्रति वर्ष ४५ से ५० लाख तक आबादी बढ़ जाने का मतलब, वर्तमार 
स्तर पर भी उपभोग्य पदायों की मांग का श्रति विशाल परिमाण में वढ़ जाता होता है कं 


और इसके कारण दृत गति से आधिक उन्नति करने के लिए इतने आवश्यक पूर्जो और म 


का बढाना वहुत कठिन हो जाता है देश में श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके हि 
से जीविकोपाजेन के अवसर नहीं बढ़ रहें। प्रथम योजना के काल में पूंजी-विनियोग में बूदि 
इतनी नही हुई कि नए श्रमिकों की खपत उसमे हो सकती । इसलिए बेरोजगार और अल्प: 
रोजगार वाले लोगों की वहुत बड़ी संख्या का प्रबन्ध करने का काम पड़ा हुआ है । 

योजना काल में विनियोग और जीविकोपाजन के अवसरों को बहुत द्वुत गति से बढ़ाना होगा । 
प्रथम योजना के विवरण में इस विचार पर विशेष बल दिया गया था कि विकास के की 
को एक भ्रति दीघे-कालिक प्रक्रिया को दृष्टि से देखना चाहिए। कोई देश इसे छोठां के 


के लिए कितना ही प्रयल क्यों न करे, यह प्रक्रिय छोटी नहीं हो सकती । हितीय बोनी 
तेयार करते हुए, निकट भविष्य की अनेक ,आवश्यकताएं सामने 


दूर गामी दृष्टि से हो देखना चाहिए । 


आने पर भी, भविष्य 
२ 
विकास के मूल अंग 
हे - विकास एक ऐसी प्रक्रिया 
साधनों का अधिकाधिक सफलतापूर्वक 


है जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज कें 
शरण दिए हुए होते है, 


पैक उपयोग करना होता है। ये साधन कुछ प्रकृति * 
उन्नत किया जा सकता परलु इस्हें नए वैज्ञानिक उपायों और ज्ञान के प्रयोग की दणि 
दर ५ है और कर लिया जाता है । इस दृष्टि से वैज्ञानिक उपायों और शर्ते 
भा मूल्य पूजी निर्माण की अपेक्षा भी ऑ ६ 

झरा दिए हुए साशनों 


घिक है । किसी भो कम उन्नत अर्थ-व्यवस्था में प्रकृति 
पैश्ञनिक विधियों का 


तिं 
कक ज्ञान नहों होता ओर उनको उल्नत करने के लिए नई 
। करना पड़ता है । इन साथनों की खोज और इनका उपयोग, 
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आरम्भिक अवस्था में है ।। श्रावश्यक वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान भी श्रधूरा है, 
इस कारण ज्ञात साधनों का उपयोग करने के लिए भी उन पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना 
सरल नहीं | रहन-सहन के दर्जे को निरन्तर और अधिक ऊंचा उठाने के लिए न केवल 
ज्ञात साधनों के, अधिक सफल-उपयोग को अपितु ज्ञात टेकनीकों के भी अधिक अच्छे प्रयोग 
की आवश्यकता होती है | इसके लिए नए-नए साधनों की निरन्तर खोज करते रहना, और 
नवीन उत्पादक विधियों का विकास करते रहना आवश्यक होता है । ४ ० ० प 

€. यह कहना अत्युक्तिपृर्ण न होगा कि देश का आ्थिक विकास अधिक शीघ्रता से करने 

के लिए जिस एक वस्तु का महत्व और सबसे अ्रधिक है, वह उत्पादन की प्रक्रियाओं में आधुनिक 
टेकनोलौजी की विधियों का प्रयोग करने के लिए समाज की इच्छा और तत्परता है । इस क्षेत्र में 
नई प्रगति बहुत शी घध्र हो रही है और उसका प्रयोग न केवल उत्पादन, परिवहन और अन्य आर्थिक 
कार्यो के संगठन के लिए बल्कि आधिक और सामाजिक संगठन से सम्बद्ध प्रश्नों का हल करने 
में भी महत्वपूर्ण है। विकास में पीछे रह जाने का कारण टेकनोलौजीकल विधियों में पर्याप्त उन्नति न 
कर सकना होता है. और इस अ्रपर्याप्त.उन्नति का कारण विविध राजनीतिक, सामाजिक और 
मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां होती हें । यदि इन परिस्थितियों में अ्रभीष्ट परिवर्तत हो जाए 
टेकनीक , में उन्नति करने मात्र से विकास की गति तीतन्र-हो सकती है। जिन देशों 
में श्रौद्योगिक जीवन का आ म्भ विलम्ब से होता है वे कुछ लाभ में भी रहते हैं, क्योंकि वे 
उन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर सकते. हैं जिनकी दूसरे उन्नत देशों में परीक्षा हो चुकती 
हैं । परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि विज्ञान और टेकनोलौजी में अ्न्यत्र जो प्रगति हो चुकी हैं, 
उसके साथ-साथ चलने का भी ध्यान रखा जाए। सारांश यह है कि नए-नए साधनों की खोज, 
नई वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और उपलब्ध जनशक्ति का विकास कार्यो के लिए ग्रावश्यकता 
और परिस्थिति के अनुसार उपयोग, विकास की नींव का काम देता है । 

१०. प्रथम योजना के विवरण में विकास के निर्णायक प्रधान तत्वों का निदेश करके, 
इस बात पर बल दिया गया था कि आथिक उन्नति के लिए टेकतीकों और मनोवैज्ञानिक 
तथा सामाजिक परिस्थितियों और अपने सामाजिक संगठन में आवश्यक परिवर्तेत करने 
के लिए समाज की तत्परता का महत्व तो होता ही है, परन्तु उससे भी अधिक जिन तीन बातों 
पर आर्थिक विकास निर्भर करता है, वे हे : (१) जनसंख्या में वृद्धि, (२) समाज ने पूंजी-वितियोग 
के लिए अपनी आय का कितना भाग बचाया, और (३) इस प्रकार जिस पूंजी का विनियोग 
किया .उससे अतिरिक्त उत्पादन कितना हुआ । प्रथम योजना में इन तीनों बातों के आधार पर 
आगामी कुछ दक्षकों में विकास के संभावित क्रम की कल्पना कर ली गई थी । प्रथम योजना 
के काल में हमें जो अनुभव हुआ और अन्य देशों में विकास की प्रगति का निश्चय करने के लिए 
जो कसौटियां निर्धारित की गई हैं, उनके आधार पर हम इनकी समीक्षा कर सकते हे । 

११. जनसंख्या की वृद्धि के विपय में कुछ ही बातों की चर्चा करने की आवदयकता है। 
जनसंख्या के वृद्धि के क्रम में परिवर्तन शीघ्र नहीं किया जा सकता और किसी नियत काल 

लिए योजना बनाते हुए, जो प्रगतियां पहले आरम्भ हो चुकी हे उनके आधार पर ही 
आगे बढ़ा जा सकता है। परन्तु यढ़ि जनसंख्या की वृद्धि के क्र को उचित दिशा में परिवर्तित 
कर दिया जाए, तो उस काल में विकास के प्रयत्नों का परिणाम प्रत्यक्ष रूप से भिन्‍न 
हो सकृता है । हमारे इन प्रयत्नों में परम्परागत विश्वास और विचार बहुत वाघक हो 
सकते हूँ । ऐसे देश अधिक नहीं हैं जिनकी सरकारों ने जनसंख्या की वृद्धि के विपय में कोई 
निश्चित चीति अपना रखी हो । परन्तु इस सम्बन्ध में जनता के विचारों और प्रवृत्तियों को 


*... द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
छठ 


बट थ्रता से बदल भी रहीह। 
ला सकता है, और दे, जितना हम समझते है, उसकी अपेक्षा हर असृदिग्ध सत्य है कि 
कस ॥॒ कक 00, 0 कप गज मर है, उसका आापिक 
48९04 रियो में जिस गति से जनसंस्या में वृद्धि 835 -] हमारे देश की 
हरा घोर जो के रहत-सहन के दर्जे पर अवद्य ही प्रतिकूल पक देशो इसलिए मर 
जनसंस्या के हिंसाब से, हमारे यहाँ भूमि और पूंजी कर के बढ़ को रोकना अटल 
लोगों के रहल-सहत और प्राय में उन्नति करनी हो तो के जन स्वास्थ में उन्नति और शोगों 
आवदणक है। इसका महत्व इस कारण से भर भी अधिक है कि ज हद कि लोगों की गाय 
तथा मद्मामारियों के निरोध में सफलता का स्वाभाविक परिणाम को जि है को मे गो गप 
बढ़ जाएगी । सम्भव है कि श्रगले २० या २५ वर्षों में जनसंख्या हे दर मी जनससया 
परिवर्तन हो जाए। परतु प्रभी तो जनसंख्या घटाने के सब प्रयत, या मं बढ़ि रोक 
बुद्धि का प्रभाव अधिक ही अनुभव होने को सम्भावता है। इस कारण 

के लिए प्रभावकारी कार्यक्रम अपनाने की आवश्यकता है | 


१३. अथम पंचवर्षीय योजना (अतिवेदन १६४२) के प्रथम जल, 
दिया गया था, जिसमे यह दिखाया गया था कि अगले २५ या ३४ वर्षों में जन पंजी-विनियोग 
व्यय में वृद्धि किस दिशा में होने की सम्भावता है। इस ग्राफ में देश की श्राय, विंग 
और खपत का प्रिमाण दिखाते के लिए जो रेखाएं खीची गई थीं, उनसे ही यह नकलगों। 
गया था कि विकास के लिए जो प्रयत्न किए जाएंगे उनका फल एक पीढ़ी के पश्चात क्यों जा 

उससे प्रकट होता था कि यदि निरल्तर प्रयत्त जारी रखा जा सका तो १६७१-७२ की] 
लगभग २१ वर्षों में, हमारी राष्ट्रीय आय १६५०-५१ की तुलना में दूगुनी हो 9३० 
इसी प्रकार यह भी दिखाया गया था कि १९५०-५१ में प्रति व्यक्ति की जो आय आह 
१६७७-७८ तक, अर्थात्‌ लगभग २७ वर्षों में, दुगुनो हो जाएगी। इसका श्रर्थ यह शो 
१६५०-५१ की तुला में, १६७७-७८ तक हमारे जीवत-व्यय का शौसत मान लगभेग 
प्रतिशत ऊंचा हो जाएगा । 


एक ग्राफ 
की झ्राय और 


१३. यह हिसाब लगाते हुए यह मान लिया गया था कि जिस काल के लिए यह है 
उत्ताया गया था उसमें जनसंख्या में प्रति दस वर्ष पीछे १२-४ प्रतिशत की वृद्धि होगी। 
अब वृद्धि के इस ऋण को 


पु 


न्न्घ्0 
कुछ ऊंचा मानकर चलना अधिक उचित जान पड़ता है। १६५१८६ कहो 
के दशक के लिए तो शायद 


१२५ भ्रतिशत की कल्पना ठीक है, परल्तु उसके बाद के 
में यह कत्पता करते हुए, इस बात 


त को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जन-स्वास्थ्य में सुधार भर 
रोगों के निरोध के कारण लोगों की आय बढ़ जाएगी और परिवार-मियोजन के प्रचार में 
कारण जन्म-संख्या कुछ घट जाएगी। इन वातों के विचार में कुछ मतभेद का भी होता सम्भव 
हूं । अब जो नक्शा बनाया जा 


रहा है उसमे १६९१-७० के दशक के लिए जनसंख्या मे वृं्िं 
का श्रम १३९३ प्रतिशत और १६७ 


१-5० के दशक के लिए १४ प्रतिशत माना गया है। ४! 
आधार पर देश की आवादी १६६०-६१ में ४५० करोड़ ५० लाख, १६६५-६६ में ४३ करोई 
४० साख, १६७०-७१ में ४६ करोड़ ५० लाख और १६७५-७६ में ४६ करोड़ ६० लाख 
अथवा प्राय: १० करोड़ हो जाएगी । ये अन्दाजे, १६५१ की जन-गणना रिपोर्ट में जन-्गणनां 
33५ लए हुए अधिकतम और न्यूनतम अन्दाजों के मध्य में है । जन-गणना आयुर्वर्त 
अपने ग्रददाजों के विषय में सन्देह प्रकट किया था कि वे शायद कुछ कम होंगे। सम्भव है 
शियही बात इन अन्दाजों के विषय में भी ठीक हो । 


अर्थ-व्यवन्‍्या का विकास : अब तक की सर्कलताएं और भविष्य का स्वरूप € 


रु 
न्‍ 


» १४. प्रथम योजना प्रतिवेदन में यह कल्पना की गई थी कि १६५०-४१ में राष्ट्रीय 
गप्राय का ५ प्रतिशत विनियोग किया गया था, और वह १६६५-६९ तक बढ़कर लगभग २० 
“प्रतिशत हो जाएगा, श्र उसके पश्चात इंतना ही रहेगा। पूंजी-विनियोंग और उत्पादन का 
“अनुपात ३ और १'मार्ना गेया था, और' यह अन्दाजा लगाया गया थाःकि इन दोनों के अनुपात 
“में वृद्धि दो वर्ष पश्चात होंगी । गत पांच वर्षो में राष्ट्रीय आय में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई है । यह्‌ 
पहले लगाए हुए अन्दाजे से ७ प्रतिशत श्रधिक है । यह मानने के पश्चात भी कि इन पांच वर्षो 
7में बहुत-सी बातें विशेष रूप से अनुकल “रही थीं, अगले वर्षो के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि का 
/अन्दाजा करते हुए विनियोग और उत्पादन के अनुपात को अधिक अच्छा मानकर शआ्ागे बढ़ा 
जा सकता है । जनता द्वारा की गई वचत की राशि में वृद्धि होने के कारण विनियोग में जो वद्धि 
होगी, उसका 'भी अन्दाजा फिर लेगाना होगा |. 
८ ” १५. प्रथम योजना 'की अवधि के लिए विनियोग और उत्पादन का बढ़ा हुआ अनुपात 
१८ : १ निकलता है । यह अति अनुकूल परिणाम कुछ तो अच्छी वर्षा के कारण और कुछ इस 
कारण निक ता है कि अब तक अप्रयुक्त सामर्थ्य का उपयोग कर लेने के कारण भ्रौद्योगिक उत्पादन 
में अच्छी वृद्धि हो गई । आशा है कि द्वितीय योजना काल में, जैसा कि आगे दिखाया गया है 
६,२०० करोड़ रुपए का विनियोग हो सकेगा, और उससे राष्ट्रीय आय में २,६८० करोड़ रुप 
' की वृद्धि हो जाएगी । इस आधार पर विनियोग और उत्पादन का अनुपात २'३ : १ निकलता है । 
' अह अनुपात योजना के सरकारी और निजी भागों में उत्पादन और विनियोग में वृद्धि होने की 
' जो कल्पना की गई है, उसके ग्राघार पर निकाला गया है । दूसरे शब्दों में, यह अनुपात ग्राफ 
तैयार करने वाले अधिकारियों ने जो संख्याएं दीं उनके आधार पर निकाला गया है । परन्तु इन 
अन्दाजों में कुछ अंश कल्पना का भी है, क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था के कुछ अंग ऐसे भी हैं जिनमें 
बुद्धि की कल्पना परोक्ष साक्षियों के आधार पर करनी पड़ती है | द्वितीय योजना में औद्योगिक 
उन्नति पर बहुत वल दिया गया है, इसलिए आशा है कि उसमें पूंजी का विनियोग प्रथम योजना 
की अपेक्षा अधिक होगा । इसके वाद की योजना अवधियों में अतिरिक्त उत्पादन की प्रत्येक 
इकाई के पीछे पूंजी का परिमाण इसी हिसाव से बढ़ता जाएगा । इस हिसाव से हमने तीसरी, 
'चौथी और पांचवीं योजना अ्रवधियों के लिए विनियोग और उत्पादन के अनुपातों का श्रन्दाजा 
क्रमश: २" ६, ३४ और ३७ लगाया है | ये उदाहरण मात्र हैं। विनियोग और उत्पादन में 
अनुपातों का ठीक-ठीक हिसाव तो विकास के निश्चित कार्यक्रम बन जाने और लागत तथा 
'पैदावार का हाल ज्ञात हो जाने पर ही लगाया जा सकता है । 

१६. विनियोग और उत्पादन में अनुपात की चर्चा, वस्तुतः योजना के विविध भागों 
में पूंजी-विनियोग से उत्पादन का परिमाण प्रकट करने का एक सरल उपाय मात्र है। यह उत्पादन 
केवल लगी हुई पूंजी पर ही नहीं, अन्य अनेक बातों पर भी निर्भर करता है । उदाहरणार्थ, लगाई 
हुई पूंजी को प्राविधिक सहयोग कितना मिला, नए यन्त्रों का प्रयोग कितनी कुशलता से किया गया 
और प्रबन्ध और संगठन कितनी उत्तमता से किए गए, इत्यादि । यह भी देखा गया है कि सुयोजित 
अर्थ-व्यवस्था में लगाई गई पूंजी की प्रत्येक इकाई के उत्पादन का परिमाण, असुयोजित अर्थ- 
व्यवस्था की श्रपेक्षा बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि योजना के द्वारा विविध कार्यत्रमों में 
सहयोग अधिक अच्छी प्रकार हो सकता है, और अ्रनियन्त्रित वाजारों में एकदम जो तेजी और 
'मन्दी आती रहती है, उससे बचाव हो जाता है । विनियोग का उपयोग विभिन्न अंगों में किस 
अकार किया गया है, इस वात पर भी वहुत कुछ निर्भर करता है । उदाहरणार्थ, कहा जाता है 
के रूस में विनियोग और उत्पादन का अनुपात अच्छा होने का कारण यह है कि वहां मकानों पर 


१७ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


पर भी तिगि 
सपेक्षाबृत कम व्यय किया जाता है। विमियोग और उत्ादर्न की आर आर 
करता है कि ऊपरी प्रवन्‍्ध श्रादि में कितना खचे किया ग्या । ऊप कक श कम ताप 
गई पूंजी का पूरा लाम उठाने में समय होने में पहने ते, हमे हा अ देशों और विश 
सन्तुष्ट रहता पड़ेगा । ईने विविध कारणों का ही यह फर्ल है कि विभि परहुपर शत ग्र्वि 
समयों में विवियोग और उत्तादन के जो अनुपात निकाले जॉर्ते हैं। उनमें पर: अनूप हि 
प्रन्तर रहता है। सब मिलाकर, यदि कई देशों के विनियोग और उत्वादर्न छ पार 
लाकर देखा जाएं तो ये वहुधा ३: १ भौर ४: १ केदोच में रहते है। कुछ देशी 3 कि 
के प्रमूषात इससे कम-ज्यादा भी होते है। भारत के लिए हमने विनियोग भौर र 
अनुपातों की कत्पता की है, उनकी भ्रन्य देकों के भनुपातों से तुलना करते है; यह 
चाहिए कि हमने पूंजी-विनियोग की गणना में उस विनियोग को सम्मिलित नहीं 2२2 
नकद रुप में नहीं हुआ । देहातों की भ्रये-व्यवस्था में-इस प्रकार के वितियोग का दम पं 
बड़ा होता है। हमारे देश की कम शोजगारी आदि की परिस्थितियों में शारीरिक 


| 
स्थानीय सामाव के उपयोग का महत्व वहुते अधिक है भौर उसे प्रोत्साहन भी दिया जी 


१७. इतने विचार के पश्चात यह प्रष्न उपस्थित होता है कि तम्भाविर्े 3098 
का स्तरे वया रहेगा और वह पूरा हो सकेगा या नहीं । प्रथम योजना में यहें माल लियीं हक 
कि १९१६-५७ से बचत ५० प्रतिशत होने लगेगी, भर इस भ्राधार पर यह कि 
गया था कि १६६८-६६ तक विनियोग की दर राष्ट्रीय भय को ३९ प्रतिशत दा 
बाद उतनी ही रहेगी। ग्रव लगता है कि ये कत्पनाएं बहुत ऊंची कर ली गई थीं। पर्व जो 
लगाएं गए है उनमे यह माना गया है कि विनियोग का अंक ३ ६५४५-४६ में ७ व 
१६६५-६१ तक ११ प्रतिशत, १६६५-६६ तक १४ प्रतिशत और १६७०-४१ ते १६ प्रति 
हो जाएगा । उसके पश्चात्‌ यह कुछ स्थिर रहकर १६७४-७६ में १७ प्रतिशत तर्क ; 
राष्ट्रीय आय के १६ या १७ प्रतिशत भाग का विनियोग होना ऊँचा तो अवश्य हैं, पर आओ 
नहीं है। पह्चिम के जो देश वहुत पहले अपना औद्योगिक जीवन आरम्भ करे चुके थे उर्नी 
निर्माण का क्रम १० से १५ प्रतिशत तक रहा था । जापान में १६१३ भोर ६ ६३६ दे 
में विलियोग का श्रोसत राष्ट्रीय भ्राय के १६ से २० प्रतिशत तक था । है में वितियोग की दरों 
पक पा १५ और २० प्रतिशत के बीच में, स्थिर रखा गयीं है 
में पजी निर्माण का क्रम 2220 २ कल पक न 5 
हे ट्रीय आय के १० से २० प्रतिशत तक, जापान में २४ 


शत तक, श्रीलेका में १० से १३ प्रतिशत तक और फिलीपीन द्वीपों में ७ से 5% प्रति देशों 

रहा है। इनकी तुलना में भारत के ये अंक १० से ११ प्रतिशत तक है । दक्षिण अमेरिका मे देशों 

मं कर सदा १५ प्रतिशत के आसपास रहा है।बीच बीच में यह इससे ऊपर भी कक 

हि है किया तथा पोलैंड आदि पूर्वी योरुप के कुछ देशों में पूंजी वितियोंग के 
सित्‌ २० सै २५ प्रतिशत के भव्य रहा है। जिन देशों मे विकास का कारये तथा ब्रा 

00280 का चाहें तो विनियोग के लिए उपयुवत नीतियों और कार्मत्रमों को अपनोर्क: 

हल हो, वर्तमान दरों से ऊंचा उठा सकती है। भारत में भी विनियोग<द 

ऊंचा उठाया जा सकता है जिसका कि भ्रभी उल्लेख हुआ है! 


के 


दब 
से २० प्रति” 


१८. संलग्न २ कत्पनाओं के 
कि पल अक हट निड के अधरि ग३ निकाल है, भागा दिखाएँ 
नसार राष्ट्र | आय १६६७-६८ तक और प्रति व्यक्ति की आय ९७३४४ 
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तक दुगुनी हो जाएगी । एक बात ध्यान में रखने की यह है कि प्रथम योजना काल में राष्ट्र 
की आय में वृद्धि क्योंकि आशा से अधिक हो गई थी, इस कारण प्रथम और द्वितीय योजनाप्रों 
की समाप्ति पर राष्ट्र की आये में समस्त वृद्धि ४७ प्रतिशत होगी | प्रथम योजना के विवरण में 
इस वृद्धि का अन्दाजा केवल २५ प्रतिशत लगया गया था। निम्नलिखित तालिका में विचाराघीन' 

योजनाम्रों में क्रश: अधिकाधिक बढ़ते हुए विकास को एकत्र दिखाया गया है : 


१६५१--७६ में आय श्रोर विनियोग में वृद्धि 
(१६५२-५३ के मूल्यों के श्राधार पर) 





प्रथा द्वितीय तृतीय चतुर्थ. पंचम ' 
योजना योजना योजना योजना योजना 


मद 
१६५१- १६५६- १६६१- १६६६- १६७१- 
दि ६१ ६६ ७१ ७६ 
हक (१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१. अवधि के अन्त में राष्ट्रीय आय 
(करोड़ रुपयों में) “१०,८०० १३,४८० १७,२६० २१,६८० २७,२७० 
२. समस्त गुद्ध विनियोग 
(करोड़ रुपयों में) *ं ३,१०० ६,२०० ६,६०० १४,८०० २०,७०० 


३. अवधि के अन्त में राष्ट्रीय आय के 
कितने प्रतिशत का विनियोग 


हुआ न - ७३े ६०७ १२७ १६१० (७० 
४. अवधि के अन्त में जन-संख्या 

(करोड़ों में) भ्ड रेपाड ४०८ ऐेरे४ड ४६९१५ ४५०० 
५. विनियुक्‍त पूंजी और उत्पादन का | 

अनुपात .. न १5:११ २'३:१ २"६:१ ३'४:१ ३७:६१ 
६. अवधि के अन्त में प्रति व्यक्ति आय 
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इस तालिका के अनुसार, द्वितीय और तृतीय योजनाओं की अवधियों में विनियोग में 
वृद्धि उनके पश्चात की आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक होगी । इस कारण इन दस वर्षो को 
विकास की भावी प्रगति का निश्चय करने की दृष्टि से निर्णायक माना जा सकता है । यह वह 
समय होगा जब कि लोगों के रहन-सहन का दर्जा और बचत करने की सामर्थ्य॑ अपेक्षाकृत नीची' 
होगी श्रौर इसलिए देश के साधनों को विदेशी सहायता द्वारा बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी । 


डरे 


आधिक गठन में परिवर्तन 


१६. यह बताने की आवश्यकता नही कि राष्ट्रीय आय, पुंजी-विनियोग और खपत में 
परिवततेनों की पृष्ठभूमि में देश की आ्थिक परिस्थितियों में दूर-व्यापी परिवर्तन हो 
जाते है । विकास के कारण ने केवल माल की न्यूनता या अधिकता का, अपितु उसकी पूर्ति 


न न 


श्र ] द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


और मांग का रूप भी बदल जाता है। ये परिवर्तत साधनों के प्रयोग में परिवर्तनों के ही 
होते ही हैं, ये प्रयोग की शैली को भी बदल देते है। इनका वर्णन कोई राष्ट्रीय दे मे गफी 
विनियोग की भाषा में भले ही कर दे, परन्तु कोई भी व्यक्त उस प्रत्यक्ष हेर-फेर की और किए 
आंख नहीं मींच सकता जो कि इनके कारण 'देश की प्रर्थ-व्यवस्था में हो कर, मै के समाज 
होना भ्रावश्यक भी है। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय के दुगुना हो जाने कह हे व हैहि 
सो रद वलूए बोर रेाएं पहले की पा पु परिमाण में मिलने लगती हैं। सा हे 
भ्र्न आ्रादि कुछ वस्तुओं की वृद्धि तो थोड़ी ही हो और अन्य कुछेक बस्छुड कई गुना झावइपकाएं 
मिलने लगें । ज्यों-ज्यों समाज की आवश्यताएं पूरो होने लगती हैं, त्यों.त्यों नई आवश्यक औै। 
उतन्न हो जाती हैं श्र उन्हें नई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करके पूरा करना पडता हा 
इस प्रकार प्र्थ-व्यवस्था का रूप नाना प्रकार का हो जाता है और जीवन की हितीय तथा की 
श्रेणियों की भ्रावश्यकता के पदार्थ बनने लगते हैं । दूसरे शब्दों में, इसका भ्र्थ यह है कि २8 
आय की धारा का वेग दुगुना हो जाने से उसका हूप भौर रचना भी बदल जाते हैं; कँसे गौर कि 
बदल जाते हैं, यह पहले से बतला देना सुगम नहीं है । इसलिए मांग और पूर्ति के हर 
7 अध्ययन निरन्तर करते रहने की आवश्यकता होती है। हमारे साधन जितने लचकीले 
गतिशील 


शील होंगे उतनी ही हमारी भ्र्थ-व्यवस्था की उन्नत्ति शीघ्र हो सकेगी। भ्राथिक उन्नति की 
एक स्वाभाविक परिणाम पैश्ञों में परिवर्तन भी होता है । ह हे 
२०. यद्यपि हमारे देश में गत तोन-चार दशकों में झौद्योगिक उत्पादन में ० 
वृद्धि हुई है, तथापि हमारे यहां पेशों में परिवतेंन बहुत अधिक नहीं हुआ । मोदे हिलाव से 
भी ७० प्रतिशत लोग खेती और उससे सम्बद्ध पेशों में लगे हुए है, २९६ प्रतिशत खानों भौर करें 
जानें में, कोई ८ प्रतिशत भवन-निर्माण समेत छोटे व्यवसायों में, लगभग ७ प्रतिद्यत परिवर्तीः 
पनार और व्यापार से सम्बद्ध पेशों में और १० प्रतिशत से कुछ अधिक सरकारी नौकर्सिय। 
वकालत तथा अध्यापन आदि दिमागी कामों और घरेलू नौकरियों में लगे हुए हैं। इसका मत 
गह है कि हमारे यहां अभी तक द्वितीय और तृतीय अवस्था के पेशों में इतनी वृद्धि नहीं हई है 
क्ष हाय जीवन की आरम्भिक श्रवस्था के पेशों पर प्रभाव पड़ता और ने आरम्भिक अवस्सी 
परिर्थिरि "चर गंगाइय पैदा होती है कि अप पेशों का विस्तार होने के लिए अनु 
बा हर 0 हो सकती । राष्ट्रीय आय और रोजयार में लगातार उच्चति होने के लिए 
कक व्यवस्था में चहुमूखी विकास की आवश्यकता होती है। इस समय हमारे देश में खानों 
:ह. त्ो में काम करने वाले जितना काठ में खेती और उससे सम्बं् 
पे में काम करने वालो मात हू, उसकी तुलना में खेती भ्ौर उस गरर 
 ॥... नल की कमाई केवल पांचवां अन्य नौकरियों 
की तुलना भाग होती है और व्यापार तथा अन्य न॑ अरमिं 
डी में बह कमाई एकतिहाई बहती है 
के कुछ भाग बेती 


े । विकास कि श्रमिकों 
छोड़कर जीवन को ता का परिणाम यह होता है 


कि और तृतीय अबस्था के पेशों में लग जाता है। 
के लिए खेती की जे हक कि जनता की भ्रन्न और अन्य आवश्यकताओं की पति 
पेशों के विस्तार का पड़े हो जाए। इस प्रकार जीवन की द्वितीय और तृतीय 
सहायता फेक जिचाई, भ्रच्छे बीज, रासायनिक खाद और वैज्ञानिक 
अधिक पूंजी श्रवश्यक होता है हो होता है। इन पेशों म प्रति व्यवित पौधे 
पही ५ है कि के की अभध॑-व्यवस्था 20088 ४ पे का आधार 
* अन्य देशों का भे ज्योजञयों । जॉलों 
परम्भक पेशों में काम कद कर है कि ज्यों-ज्यों आधिक विकास होता गया दाों त्मों 
उस्या घटकर उद्योगों और भन्‍्य पेशों में काम करने 
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वालों की संख्या बढ़ती गई । पेशों के सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार, 
ग्रमेरिका में १८७० और १६३० के मध्य खेती में लगे हुए लोगों का अनुपात ५४ प्रतिशतः 
से घटकर २३ प्रतिशत, फ़ांस में ४२ प्रतिशत से २५ प्रतिशत और जापान में ८० प्रतिशत से ४८. 
प्रतिशत रह गया । जर्मनी में १८८० में यह अनुपात ३६ प्रतिशत था, १६३० में यह २२ प्रतिशतः 
रह गया । ब्रिटेन में यह श्रनुपात १८७० में १४ प्रतिशत था, १६२० में वह घटकर ७ प्रतिशतः 
रह गया । निस्संदेह, राष्ट्रीय आय में वृद्धि का पेशों की गठन में परिवर्तन की मात्रा के साथ। 
कोई निश्चित सम्वन्ध नहीं है; यह परिवर्तन विविध प्रकार के प्राकृतिक साधनों और सुविधाग्रों' 
की उपलब्धि, विकास के क्रम, विदेशी बाजारों तक पहुंच भौर विभनिंध संस्थाओं सम्बन्धी अन्य अनेक 
बातों द्वारा नियन्त्रित होता रहता है | अमेरिका में १८६६-७८ से १८९४-१६०३ तक के मध्य 
प्रति दशक पीछे, प्रति व्यक्ति का राप्ट्रीय उत्पादन दुगुना हो जाने का परिणाम यह 
हुआ है कि खेती में लगे हुए श्रमिकों की संस्था लगभग ४० प्रतिशत से घटकर ३७ प्रतिशत 
रह गई | इस समय अमेरिका में जनता का केवल १२ प्रतिशत भाग खेती के पेझों में लगा हुआ है ।' 
जापान में १८७६ में जनता का ७७ प्रतिशत भाग खेती में लगा हुआ था, १९२० में वह 
घटकर ५२ प्रतिशत रह गया, और इस अवधि में राष्ट्र का उत्पादन ५ गुना बढ़ गया। स्केडि- 
नेवियन देशों (नावें, स्वीडन और डेनमा्क भ्रादि) और स्विटजरलैंड की राप्ट्रीय आ्राय-वृद्धि शी प्र" 
हुई है, फिर भी इन देशों में ब्रिटेन और अमे(4का की तुलना में खेती करने वाले लोगों की संख्या 
अपेक्षाकृत अधिक है | लैटिन अमेरिका के देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत उन्नति 
हुई है । वहां का अनुभव भी यही वतलाता है कि उस उन्नति के कारण बहुत-प्ते लोग खेती छोड़कर 
अन्य उद्योगों में लग गए । संसार के उस भाग में १९४५ और १६४० के मध्य खेती करने वालों 
की संख्या ६० प्रतिशत से घटकर ५८ प्रतिशत रह गई । इसी काल में इस भू-भाग में विनियुक्त' 
पूंजी की मात्रा एक-तिहाई, और प्रति व्यक्ति पीछे उत्पादन की मात्रा ४ प्रतिशत प्रति वर्ष से 
भी श्रधिक बढ़ गई | 
२२. भारत में जनसंख्या के पेशवार विभाजन की जानकारी १६५१ की जनगणना 
से ही मिलती है। इस जनगणना और इससे पहले की जनगणना के बीच के वर्षों में जो परिवर्तन 
हुए, उनका केवल कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है। १६५१ के परचात के स्वत्प काल में पेशों' 
में हुए परिवतंनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना प्राय: असम्भव है। फिर भी छोटे-बड़े शहरों 
के विस्तार से प्रकट हो जाता है कि हमारे यहां पेशों की गठन पर नए परिवर्तनों का प्रभाव 
कैसा पड़ा है, तथापि हमारी दीरघकालिक नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि खेती करने 
वालों की संख्या में वृद्धि न्यूनतम हो । इस दिशा में हमें अपने प्रयत्नों को इस लक्ष्य पर केन्द्रित 
कर देना चाहिए कि खेती करने वालों की संख्या के स्थान पर वृद्धि खेती के उत्पादन और 
आय में हो; इतना ही नहीं कुछ समय के पश्चात खेती करने वालों की समस्त संख्या में भी कमी 
होनी चाहिए । हमारे परम्परागत छोटे उद्योगों में भी श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की बहुत गुंजाइश" 
नहीं है, प्रत्युत उनकी संख्या अब भी अधिक ही है। इस क्षेत्र में हमारी समस्या कुशल 
श्रमिकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने की और यत्त्रों, कार्य-प्रणालियों और संगठन को: 
सुधारकर झामदनी को बढ़ाने की है । इसलिए जीविकोपारजन के नए अवसर, खानों, छोटे-बड़े' 
नए उद्योगों, भवन-निर्माण के कामों और जीवन की तृतीय अवस्था के पेशों में खोजने का 
प्रयत्त करना चाहिए । सब प्रयत्न करने पर भी सम्भव है कि कुछ वर्ष तक खेती करने वालों की 
संख्या में वृद्धि अनिवार्य हो जाए। परन्तु १६७५-७६ तक सब मिलाकर खेती वालों की संख्या 
सारी आवादी के ६० प्रतिशत या इसके आस-पास से अधिक नहीं रहनी चाहिए | इसके लिए 
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:खानों और कारखानों में काम करने वालों की संस्या को लगभग चौगुना कर देना पढ़ेगा।भौर 
इसके लिए इस क्षेत्र में पूंजी-विनियोग को भी उसी हिसाव से बढ़ाना पढ़ेगा । जीविकोएर 
के नए अ्रवसर पर्याप्त मात्रा में खोजने के काम को इसी दृष्टि से देसना होगा। यह भी धार 
रखना चाहिए कि इस काल में श्रमिकों की, प्र्धात रोजगार की तलाक में रहने बागी 
जनता की संख्या भी बढ़ जाने की सम्भावना है--उदाहरणार्थ, श्रव स्त्रियां भी रेगार 
तलाश करने लगी है । इस समय व्यापार के क्षेत्र में तथा धन्य नौकरियों में, बेरोजगारी और 
कम रोजगारी बहुत है। इससे प्रकट होता है कि उद्योगों, निर्माण, परिवहन और मंतर 
भरादि के कामों में जोविकोपाजन के प्रवसर बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है। इस दि 

“विकास करने से जीवन की तृतीय अवस्था के पेशों में भी श्रादमियों की मांग बढ़ जाएं। 

- और जो बहुत-से काम प्रव घरों में कर लिए जाते है उन्हें भी पृथक व्यापारिक कार्य का रुप हर 

“हो जाएंगा। इस प्रकार वहुत-े स्वततल छोटे व्यापारों श्र रोजगारों की उत्पत्ति हो जाए। 


/शष्ट है कि जीविकोपाजन के अधिकाधिक अवसर तलाश करने और पैशों की संस्या रह 
की समस्याएं एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई है । 


डे 
भोतिफ भौर वित्तीय योजना 
कर हद सन शतक हो े रा प्रव्थारे हितीय और दृ्ी कक 
अन्य साधनों के प्रयोग में भी बाज 5 मब कर 8500 060 6: 9303: 3 प्त 
- होते है । सब साधन सन्तुलित रूप में है हा कार हो जाते है । ये सब परिवर्तत परलर! के 
और हेरफेर की कल्पना पहले पे कप अर थम व 
ग्रोजना बनाते हुए यह निर्ण एक साथ नहीं की जा सकती | फिर भी विकास गी 
* ही पढ़ता है कि समाज जप 5 08 हो सीमितऔर अस्थायी क्यों ते हो“ 
प्रभीष्ट फल की प्राप्त के लिए ह हे प्रयोग में परिवर्तन किस दिश्या में होता चाहिए ग्रौर 
फमस्था को इस दृष्टि से देखने पर निवन्यण किस प्रकार किया जा सकता है। सर 
है! वसतुतः साधनों की समस्या प्र्‌ तो कभी-कभी भौतिक योजना का नाम दे दिया वो 
साधनों के इस बाप विचार करते हुए यह देखा जाता है कि विकार्त 
की र और उत्पादन प्र, श्रामदनी भौर ९2 
पर होने वाले व्यय पा | अभिप्राय यह है कि जब कोई को 
और लाभों का भ्रन्दाजा लगाया जाए, तव वि्तो 
हल भागों रो, ( उहद .. हें करने के लिए जिन अआ 
जगा लेता चाहिए । जदाहजा की मांग और बे आओ े शा 0 कर 
रुपए व्यय हो जाने ” यैंदि कोई बा प्रभाव पड़ेगा, उसका भी अदी 
- क्रो, इतनी फल 'दाजा लगाए, तो उसका अरब २० कार्यक्रम पर १०९ करो 
केवल: यह नहीं होगा हि ने थरिों आरदि को के उस कार्य के लिए हे 
- हे पवन भी महत्वपूर्ण ह पूंजी की उतनी राशि 0६... फेता पड़ेगी । इसलिए परहे 
>बरिकि यह होगा ४ किस प्रकार की जाएगी-स् 
और 


॥ई वे प्राप्त किए जाएं हक 

+ कार्यक्रम पूरा हो आाएंग लत व का यदि किए जाएं हर पा वास्तविक साधनों की चर्चा 5 
|| होने से प्रकार जब 

ले ताशोका जप कित इतर हि 
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“एगा और उसके कारण कित नई मांगों की पूर्ति होगी अथवा कौन-सी मांगें खड़ी होंगी । 
- दे इन सब बातों का अन्दाजा पहले से ही भली प्रकार न लगा लिया जाए तो सम्भव है कि उक्त 
“यक्रम में लगाए गए साधन व्यर्थ ही चले जाएं। इसके अतिरिक्त, वास्तविक साथनों 
“' प्रयोग को केवल उक्त कार्यक्रम की पूर्ति की दृष्टि से नहीं, अपितु विकास के सम्पूर्ण कार्यक्रम 
“ दृष्टि से देखता चाहिए ।* इस उद्देश्य की पूि के लिए इस बात का भी आऋध्ययन करना 
मेगा कि किसी विशेष कार्यक्रम की पूर्ति हो जानें पर उत्पादन में जो वृद्धि होगी उसके 
“रण किन नई वस्तुओं की भ्रौर कितनी मांग उत्पन्न हो जाएगी । 
“४ “२४. दूसरे शब्दों में, योजना बनाते हुए वास्तविक साथनों के प्रयोग को निश्चित सन्तुलन 
“ रखने की आवश्यकता होती है। योजना के कारण, पहले तो साधनों का विद्यमान 
“तुलन बिगड़ जाता है और फिर एक उच्चतर स्तर पर नया सन्तुलन स्थापित हो जाता 
“। योजना बनाते हुए वहुधा इस प्रकार के प्रदन सामने आते है : क्या जरूरत के लायक यंत्र 
/ल सकेंगे ? क्या कुशल और अनुभवी कर्मचारी आवश्यक संख्या में मिल जाएंगे ? कुछ 
अ-सामग्री विदेशों से तो नहीं मंगानी पड़ेगी ? और यदि मंगानी पड़ेगी, तो क्या उसका 
लय चुकाने के लिए आवश्यक मात्रा में अतिरिक्‍त निर्यात किया जा सकेगा ? क्‍या उससे 
वश्यक मात्रा में जीविकोपार्जत के नए अवसर उत्पन्न हो सकेगे ? और क्या उनसे 
प्ट्रीय आय में आराशानुरूप वृद्धि हो सकेगी ? यदि किसी कार्यक्रम के वास्तविक साधनों 
4 भ्रन्दाजा ठीक-ठीक लगा लिया जाए, तो किसी हद तक उसके लिए आवश्यक पूंजी 
। भी अन्दाजा लगाया जा सकता है और यदि कहीं ऐसा न हो सके, तो कम से कम उन 
ठिनाइयों का ज्ञान ती हो ही जाता है, जिनका सामना आगे चलकर होने की सम्भावना होती 
;। बड़ी संख्या में कुशल कर्मचारियों और अन्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की समस्या 
र विचार, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार नहीं किया जा सकता । 
!। २५. यहां इस बात पर जोर देना जरूरी है कि योजना बनाते हुए साधनों के 
्तुलन का ध्याव, वास्तविक साधनों और वित्तीय साधनों, दोनों की दृष्टि से रखा जाना 
हहिए । उत्पादन की प्रक्रिया में नकद द्रव्य की आय तो हो ही जाती है और उत्पन्न पुदार्थो 
पे उपयोग नकद द्रव्य के कारण नई होने वाली मांग को पूरा करते में हो जाता है । इसलिए 
ह वात महत्वपूर्ण है कि नकद रुपए के रूप में जो नई आय हो, उसका उपयोग और नियन्त्रण 
स प्रकार किया जाए कि लोगों की क्रम-शक्ति और उपलब्ध उपभोग्य पदार्थों में बचत 
पैर विनियोग में और विदेश्ञों के साथ होने वाले आयात और निर्यात में सन्पुलन बना रहे । 
सके अतिरिवत प्रत्येक महत्वपूर्ण वस्तु की मांग और उपलब्धि में सन्तुलग रखना आवश्यक 
'। ये सब आवश्यक सन्तुलन रखने के उपाय अनेक है, जैसे कि मूल्यों में हेर-फेर, अधूरी 
दायगी, वजट की नीति में परिवर्तत और यदि आवश्यक हो तो पदार्थों के वितरण पर 
तयन्त्रण । परन्तु इस सन्तुलन को वनाए रखने की प्रक्रिया और साधनों की प्रक्रिया पहले से 
वश्चित करके उनको योजना में सम्मिलित कर लेना पड़ता है । 

२६. वित्तीय योजना का लक्ष्य यह होना चाहिए कि पदार्थों की उपलब्धि और मांग 
| सच्तुलन इस प्रकार बना रहे कि भौतिक साधनों का यथाशक्ति श्रधिकतम उपयोग 
ऐ जाए और मूल्यों म्र अनियोजिंत परिवर्तन न होने पाए। वित्त और भौतिक साधनों 
गे सच्तुलित उन्नति के लिए योजना बनाते हुए अनेक नए क्षेत्ञों का भी अन्वेषण और अध्ययन 
इरना पड़ता है। जिस द्वेग् की अर्थ-व्यवस्था विकास की आरम्भिक अवस्था में होती है, उसमें 
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योजना को श्रारम्भ करने के लिए आवश्यक सब जानकारी उपलब्ध नही होती और इस कारण 
आधिक योजनाओं का आरम्भ किन्‍्ही सरल नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता । 
इसलिए भौत्तिक और वित्तीय साधनों और विविध विभागों में उन्नति का समन्वय क्रमशः 
करके चलना पड़ता है । और क्रमश: प्राप्त अनुभव और विचारित नीति में मेल रखने के लिए 
निरन्तर प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता होती है। वित्त अश्रथवा देश के आंतरिक वित्त 
की समस्या विकास में प्राय: बाधक नही होती, क्योंकि उसे सदा ही घटाया-बढ़ाया जा सकता 
है । परन्तु आवश्यक साधनों का मूल्य चुकाने का प्रबन्ध हो जाने मात्र से इस बात का निश्चय 
नही हो जाता कि झ्ावश्यक वास्तविक साधन मिल ही जाएंगे । यदि वे न मिले तो उनका मूल्य 
चुकाने के साधनों में वृद्धि श्रर्थ-व्यवस्था को उलट-पुलट देने का कारण बन सकती है। इस- 
लिए ठीक-ठीक विदलेपण करने पर ज्ञात होगा कि वित्तीय सन्तुलन पर बल देने का वास्तविक 
अर्थ, वास्तविक साधनों के प्रबन्ध और प्रयोग की ठीक-ठीक योजना बनाना ही है। विचार 
चाहें भौतिक योजना के विषय में करें, चाहे वित्तीय योजना के--दोनों एक-दूसरे 
होते है--लक्ष्य सदा यही होता है कि श्र्थ-व्यवस्था के निरन्तर उच्च से उच्चतर 
हुए स्तर पर सब साधनों में सन्तुलन बना रहें । 


के सहायक 
च्चतर होते 


नी 
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लगेगा। निकट भविष्य का कार्यक्रम दीर्घकाल के पदचात प्रकट होने वाले भावी रूप को सामने 
रखकर ही बनाना होता है। इससे स्पष्ट है कि जो योजनाएं बनाई जाएं, उनकी प्राविधिक परीक्षा 
दूर भविष्य को ध्यान में रखकर ही करती चाहिए । इसके अतिरिक्त योजना बनाते हुए वैज्ञानिक 
प्रगति और प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने की नई यांतिक प्रणालियों को भी ध्यान में रखना 
पड़ता है। परन्तु दीघकाल का अर्थ अनेक स्वल्प कालों का योग मात्र है । और इंसलिए यह 
निश्चय करके चलना आवश्यक है कि प्रत्येक पंचवर्षीय कार्यक्रम भविष्य में प्रकट होने वाले 
कार्यक्रमों के भावी रूप के साथ संगत होता चला जाए । 


२८. अब तक जो विचार किया गया, उससे सब कार्यक्रमों को दीघकाल की दृष्टि 
से देखने की आवश्यकता प्रकट हुई | परन्तु इसके साथ ही, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत स्वल्य 
समयों के कार्यक्रमों पर. और भी सृक्ष्मता से ध्यान देने की आवश्यकता है । भविष्य में हम जो 
छलांग लगाउंगे वे चाहे कितनी ही बड़ी और महत्वपूर्ण क्यों न हों, इस क्षण तो श्र/थेक 
महत्व का हमारा अगला कदम ही है। इस,लए पंचवर्षीय योजनाग्रों को वापिक योजनाग्रों 
अथगा कार्यक्रमों में विभकत करके चलना उचित है। और उनके परिणाम को भी इसी दृष्टि से 
जांचना चाहिए कि वर्ष भर में कितना कार्य किया गया । इसका यह अर्य नहीं कि किसी कार्ये- 
क्रम को अपनाते हुए अथवा उस पर विचार करते हुए उसमें कोई परिवर्तन त किया जाए, 
अपितु यह परिवर्तत सारी योजना को अपेक्षा वापिक योजना का ही भाग रहता उचित है । 
राज्य और केद्धों की सरकारें अ्रवत्ता कार्य वाधिक बजट के आधार पर ही करतो हं। इससे उन्हें 
स्वभावत: यह अवसर मिल जाता है कि पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों का जो वापिक विभाजन 
कर दिया गया है, उसकी परीक्षा करके वे उसमें आवश्यक हेर-फेर कर लें, परच्तु योजनाधि- 
कारियों को यह परिवर्तत यह सोचकर ही करना चाहिए कि गअर्थ-व्यवस्था की समस्त आवद्यक- 
ताएं क्‍या हैं श्र जो वर्ष समाप्त हो रहा है, उसके कार्य की पूर्ति में उन्हें बया अनुभव हुआ । 
परन्तु झराज की परिस्थितियों में किए हुए कार्य की प्रगति का शीघ्र और ठीक श्रन्दाजा लगा 
सकना सुगम नहीं है, और इस कारण अगले वर्ष के कार्यक्रम का परिसाण भी सुगमता से निश्चित 
नहीं किया जा सकता । संघीय गठन में, यों भी, चालू वर्ष के कार्य का परिणाम जानने में कुछ 
विलम्ब लग जाता है और इसलिए उसके आधार पर आगामी वर्ष का कार्यक्रम श्ीघ्रता से नहीं 
बनाया जा सकता और न.उसके लिए आवश्यक वित्तीय तथा अन्य साधनों का अन्दाजा 
लगाया जा सकता है । इन कठिनाइयों का हल संगठन में सुधार करके ही किया जा सकता 
हू । योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य में जो सफलता या अ्रस- 
फलता हो, उसके विपय में विभिन्न योजना विभागों और सरकारी विभागों में सूचनाञ्रों और 
अनुभवों का आदान-प्रदान निरन्तर होता रहे । यह भी आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा अन्य 
योजना कार्यालयों में जो जानकारी प्राप्त हो, उसका विचार और विश्लेपण शीघ्रता से कर 
लिया जाए। यह प्रक्रिया योजना के सरकारी क्षेत्र के ही नहीं, गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्न्ध 
में भी को जानी चाहिए दोनों क्षेत्रों को मिलकर काम करना चाहिए । इस प्रसंग में हम इस बात 
पर विश्येप बल देना चाहते है कि निजी क्षेत्र अथवा गर-सरकारी क्षेत्र में विनियोंग और विकास 
करने के जो कार्यक्रम बनाए जाएं, उनकी और उनकी प्रगति की सूचना, निरन्तर और 
नियमित रूप से मिलती रहनी चाहिए । उन्नत देशों में व्यापारिक संस्थाओं ओर संगठनों 
स्‌ यह सूचना पहले से प्राप्त कर ली जाती है कि वे कहां और कितनी पूंजी लगाने की सोच 
रहे हैं, उनके हाथ में कितना माल मौजूद है और कितने की मांग है, इत्यादि । इससे 
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कर 


१६ न द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


पोजना को आरम्भ करने के लिए ग्रावश्यक सब जानकारी उपलब्ध नहीं होती और इस पा 
आधिक योजनाओं का आरम्भ किन्‍्हीं सरल नियमों के अनुसार नहीं किया जा 2 
इसलिए भौतिक और वित्तीय साधनों और विविध 2८38 में उन्नति का समन्वय रा 
करके चलना पड़ता है। और ऋमश: प्राप्त अ्रनुभव और विचारित नीति में मेल रखने के पे 
निरन्तर प्रयल करते रहने की ग्रावश्यकता होती है। वित्त अथवा देश के आंतरिक 

की समस्या विकास में प्रायः बाधक नहीं होती, क्योंकि उसे सदा ही घटाया-बढ़ाया जा 3 
है । परन्तु आवश्यक साधनों का मूल्य चुकाने का प्रबन्ध हो जाने मात्र से इस बात का 24 
नही हो जाता कि आवश्यक वास्तविक साधन मिल ही जाएंगे । यदि वे तन मिले तो उनका मू 4 
चुकाने के साधनों में वृद्धि श्र्थ-व्यवस्था को उलट-पुलट देने का कारण वन सकती है । इस' 

लिए ठीक-ठीक विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि वित्तीय सन्तुलन पर बल देने का वास्तविक 
ग्रे, वास्तविक साधनों के प्रबन्ध और प्रयोग की ठीक-ठीक योजना बनाना ही है। विचार 
चाहे भौतिक योजना के विषय में करें, चाहे वित्तीय योजना कें--दोनों एक-दूसरे के सहायक 


होते . ै. ४०. निरन्तर उच्च उच्चतर होते 
होते है--लक्ष्य सदा यही होता है कि अर्थ-व्यवस्था के निरन्तर उच्च से उच्चतर हो 
हुए स्तर पर सब साधनों में सन्तुलन बना रहे । 


५ 
भावी रूप श्रौर परिवतंन क्षमता 


२७. आशिक विकास के लिए भौतिक साधनों के प्रयोग में वार-बार और बड़े-बड़े परि- 
बर्तन करने की आ्रावश्यकता होती है। इसलिए कोई भी दीर्घकालीन योजना बनाते हुए इस 
वात का स्रदा ध्यात रखना पड़ता है । कुछ प्रयोजनों के लिए केवल पंचवर्षीय योजना की भा 
में सोचना पर्याप्त हो सकता है, परन्तु साथ ही उससे वहुत अधिक बड़े काल के विकास के चिंत् 


को अपने विचार-चक्ष के सामने रखना पड़ता है । प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विकास कीं 
मात्रा में पूर्ण सन्तुलन का 


होता सम्भव नही है, प्रत्युत किसी-किसी योजना में कुछ असन्तुलत 
जो किसी क्षेत्र में अति विकास और किसी क्षेत्र में कम विकास के रूप में प्रतीत होता 
है--शीघ्र विकास में सहायक हो सकता है । यह वात बिजली, परिवहन और आधारभूत 
उद्योगों जैसे विकास के विभागों में विशेष रूप से लागू होती है, क्योंकि इनमें एकदम बहुत 
बड़ी पूंजी का विनियोग करना पड़ता है। इस प्रकार का विनियोग करते हुए वर्तमान अथवा 
निकट भविष्य की आवश्यकताओं के स्थान पर यह देखना पड़ता है कि भ्रव से १० या १५ वर्ष 
के परचात विकास 


की स्थिति अथवा अवश्यकताएं क्या होंगी । जिस देश में अर्थ-व्यवस्था की 

निरन्तर विकास होता रहता है, उसमें मांग एकदम बहुत भ्रधिक भी बढ़ सकती है । उदाह- 
सह. है प्जेखनीय है कि हमारे देश में गत कुछेक वर्षो में ही विद्यत-शकिति की मांग का 
स्वसप इतना अधिक बदल गया कि जहां पहले यह भय हो रहा था कि उत्पन्न शक्ति का पूरा 
उपयोग ही सकेगा या नही अथवा वह बची तो नहीं रह जाएगी, वहां अरब उसके कम पड़े 
तने की चिन्ता होने लगी है । इस्पात, रासायनिक खाद और सीमेट की मांग भी बहुत 
अल्दी-जल्दी बढ़ते जाने के लक्षण दिखाई देने लगे है । यदि केवल एक पंचवर्षीय योजना की 
दमा ह 30. इसकी करें तो बड़े यन्‍्त्रों और अन्य पूजीगत सामग्रियों के निर्माण की 
उनको दीघकाल के 6 ह। पहे हैं, उतका महत्व बहुत भ्रधिक नही जान पड़ेगा, परन्तु-यर्दि 
“हाल के विकास को दृष्टि से देखा जाए तो उनका महत्व बहुत अधिक दिखाई देने, 
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लगेगा। निकट भविष्य का कार्यक्रम दीघेकाल के पदचात प्रकट होने वाले भावी रूप को सामने 
रखकर ही बनाना होता है। इससे स्पष्ट है कि जो योजनाएं वनाई जाएं, उनकी प्राविधिक परीक्षा 
दूर भविष्य को ध्यान में रखकर ही करती चाहिए। इसके ग्रतिरिक्त योजना बनाते हुए वैज्ञानिक 
प्रगति और प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने की नई यांत्रिक प्रणालियों को भी ध्यान में रखना 
पड़ता है। परन्तु दीर्घकाल का अर्थ अनेक स्वल्प कालों का योग मात्र है। और इसलिए यह 
निम्चय करके चलना आवश्यक है कि प्रत्येक पंचवर्षीय कार्यक्रम भविष्य में प्रकट होने वाले 
कार्यक्रमों के भावी रूप के साथ संगत होता चला जाए । 


२८. अब तक जो विचार किया गया, उससे सब कार्यक्रमों को दीर्घकाल की दृष्टि 
से देखने की प्रावश्यकता प्रकट हुई । परन्तु इसके साथ ही, पंचवर्षीय योजनात्रों के अंतर्गत स्वल्प 
समयों के कार्यक्रमों पर. और भी यूक्ष्मता से ध्यान देने की आवश्यकता है । भविष्य में हम जो 
छलांगे लगाएंगे वे चाहें कितनी ही बड़ी और महत्वपूर्ण क्यों न हों, इस क्षण तो श्रधिक 

महत्व का हमारा अगला कदम ही है। इस,लए पंचवर्षीय योजताओं को वापिक योजनाओं 
प्रथा कार्यक्रमों में विभक्त करके चलना उचित है। और उनके परिणाम को भी इसी दृष्टि से 
जांचना चाहिए कि वर्ष भर में कितना कार्य किया गया | इसका यह अर्थ नहीं कि किसी कार्य- 
क्रम को अपनाते हुए अथवा उस पर विचार करते हुए उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, 
अपितु यह परिवर्तन सारी योजता को अपेक्षा वापिक योजना का ही भाग रहना उचित है । 
राज्य और केन्धों की सरकारें अपना कार्य वापिक बजठ के आधार पर ही करतो २ । इससे उन्हें 
स्वभावत: यह अश्रवसर मिल जाता है कि पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों का जो वापिक विभाजन 
कर दिया गया है, उसकी परीक्षा करके बे उसमें आवश्यक हेर-फेर कर लें, परन्तु योजनाधि- 
कारियों को यह परिवर्तत यह सोचकर ही करना चाहिए कि अर्थ-व्यवस्था की समस्त आवश्यक- 
ताएं क्या हैं श्लौर जो वर्ष समाप्त हो रहा है, उसके कार्य की पूर्ति में उन्हें क्‍या अनुभव हुआ । 
परन्तु आज की परिस्थितियों में किए हुए कार्य की प्रगति का ज्ञीघत्र और ठीक अ्रन्दाजा लगा 
सकना सुगम नहीं है, और इस कारण श्रगले वर्ष के कार्यक्रम का परिमाण भी सुगमता से निश्चित 
नहीं किया जा सकता । संघीय गठन में, यों भी, चालू वर्ष के कार्य का परिणाम जानने में कुछ 
विलम्ब लग जाता है और इसलिए उसके आधार पर आगामी वर्ष का कार्यक्रम श्ीघक्रता से नहीं 
वनाया जा सकता और न. उसके लिए आवश्यक वित्तीय तथा अन्य साधनों का अ्न्दाजा 
लगाया जा सकता है । इत कठिनाइयों का हल संगठन में सुधार करके ही किया जा सकता 
है । योजना को कार्यान्वित करने के लिए यह ग्रावश्यक है.कि कार्य में जो सफलता या अस- 
फलता हो, उसके विपय में विभिन्न योजना विभागों और सरकारी विभागों में सूचनाओं और 
अनुभवों का ग्रादान-प्रदान निरन्तर होता रहे । यह भी आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा अन्य 
योजना कार्यालयों मे जो जानकारी प्राप्त हो, उसका विचार और विश्लेषण शीघ्रता से कर 
लिया जाए। यह प्रक्रिया योजना के सरकारी क्षेत्र के ही नहीं, गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्फाध 
में भी की जानी चाहिए । दोनों क्षेत्रों की मिलकर काम करना चाहिए । इस प्रसंग में हम इस वात 
पर विज्ञेप बल देना चाहते हैं कि निजी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोग और विकास 
करने के जो कार्यक्रम बनाए जाएं, उनकी और उनकी प्रगति की सूचना, निरत्तर और 
नियमित्त रूप से मिलती रहनी चाहिए । उन्नत देझों में व्यापारिक संस्थाओं और संगठनों 
स यह सूचना पहले से प्राप्त कर ली जाती है कि वे कहां और कितनी पूंजी लगाने की सोच 
रहे हैं, उनके हाथ में कितना माल मौजूद है और कितने की मांग है, इत्यादि) इससे 
)०.) 77:59 %५5७४७४४-#7 7 ७७७-#ऋऋछऋज[एगए/ 


१८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


मुद्रा-स्फीति अथवा मुद्रा-संकोच की प्रवृत्तियों पर दृष्टि रखने में भी : सहायता मिलती रे 
है ।अनुब्त देशों में इस प्रकार की जानकारी का मिलते रहना आगे की योजना वनाने और 
उसमें समय-समय पर हेर-फेर करते रहने के लिए और भी झ्रावश्यक है। . 


“१६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कल्पना एक ऐसे वड़े ढांचे के रूप में की गई है, 
जिसके भीतर रहकर ही वाधिक योजनाओं को बताया जाएगा । पांच वर्ष तक चलने वाली 


योजना को लचकीला रखना ग्रावश्यक है । इस पुस्तक में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना उपस्थित 
की गई है, उसमें बतलाया गया है कि जो कार्य किए जाएंगे वे कितने बड़े और महत्वपूर्ण होंगे 
जो विकास सुझाएं गए हैं, उनसे किस प्रकार के लाभ हो सकेंगे और जो काम किए जाएंगे उनके 
कह साधनों का संग्रह किन उपायों और प्रणालियों से किया जाएगा । योजना की 
सफलता के लिए जो नीति अपनाई जाएगी, उसका भी मोटा रूप प्रकट कर दिया गया है। परल्तु 
थोजना कोई ऐसा व्यायाम नहीं है जिसे पांचों वर्षों के लिए केवल एक बार करके काम चल 
जाए। इसके लिए चालू श्रवधि प्रौर निकट भविष्य की भ्रवृत्तियों पर तिरच्तर ध्यान रखना पड़ता 
है । देश की टेकनीकल, आथिक और सामाजिक अवस्थाओं का नियमपूर्वक अ्रध्ययन करना 
और नई आवश्यकता के अलुध्षार कार्यक्रमों में देर-फेर करना पड़ता है । स्वभावतः पांच वर्ष 
के लिए जो अन्दाजे बयाए जाते हैं, उनमें कुछ अनिश्चितता रहती है। योजना में जो कार्यक्रम 
निर्धारित किए गए है, उनमें से कई एक की पूर्ति में निर्धारित से श्रधिक समय भी लग सकता 
है। जितनी बड़ी योजना की हमने कल्पना की है, उसमें अनुभव से ऐसे क्षेत्र भी प्रकट हो 
सकते हैं, जिनमें नियत कार्य को निर्धारित समय से पहले कर लेना और भश्रन्य कुछ कार्यो को कुछ 
से कर देना अधिक लाभदायक सिद्ध हो । भारत अपनी योजना किसी अर्थव्यवस्था 
से लग-वंधकर नहीं बना रहा है। सम्भव है कि विदेशों में होने वाले श्राथिक और 
राजनीतिक परिवर्तनों के कारण हमें भ्रपती योजना में कुछ हेर-फेर करने पड़ जाएं। इन सब 
वृष्टियों से ओजना को एक ऐसा ढांचा मत मानकर चलना चाहिए, जिसके भीतर रहकर 
भत्यक वर्ष के कार्य विस्तारपूर्वक निर्धारित और कार्यान्चित किए जाएंगे । 
सन्त में, हम दीरषकालिक योजना के विषय में एक विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं। 
यह्‌ बिना 28869 में इस पर अधिकाधिक ध्यान देने की ग्रावश्यकता 03325 
के विषय में है । यह भ-भाग झगत। विस्तृत और अ्विकसित भू-भाग के विकास की समस्यात्रो 
विकसित रहा है। यहां के बा सम आफ और पाभाजिक कारणों से अभी तक प्रायः 
है या योरुप के उन देशों के हे जुड़ गई नर शा कक आर से अलग पर रही 
इसका फल यह हुआ है कि इस भ: है कि ाथ उनका राजनीतिक सम्बन्ध हो गया 
अधिक नहीं बढ़ पाया । और इस ( भू-भाग में व्यापार के परस्पर आादान-अदान का परिमाण 
का क्षेत्र प्राय: _रिस्पर सहायता और व्यापारिक सम्पर्क 
जाएंगा तो ज्यों-ज्यों इस भू-भाग में योजनापूर्वक विकास 
हैता चला जाएगा, त्यो-त्यों उत्पादन की विशेष दिशाओं में विशेषता प्राप्त कर लेने, परस्पर 
अधिकाधिक मिलते चले जाएंगे 43306 दें अनुभव का आदान-अ्दान करने के भ्रवसर 


३३0५8 ीजना की प्रगति विभिन्न स्थितियों में है और: 
पक देश की ये दृष्टि यह रहेगी कि वह अपने साधनों का अधिकतम 

दृष्टि हे उसके ६... इैति के लिए करे और ऐसी दिशा में करे जो कि श्राधिक भौर 
अअजिक लिए >ाभदायक हो। फिर भी यह आवश्यक है कि इसके 


अध्याय २ 


योजना पर विचार 


उद्देश्य ओर उपाय 


>> आरम्भ मा 
प्रथम बोजता की सफलताएं उल्लेखनीय वी अवह्ण है, परन्तु उन्हें केवल 


थे किसी निर्किन 
चलता चाहिए । योजना का काय रहव-सहव के माच को दगता कर देने जर्स कस 


र गतिशी 
गा स्थिर लक्ष्य तक पहुंच जाने का नहीं, अपितु देश की अभे-व्यवस्था की ईर्स प्र्क 


बना देने का है कि भौतिक ,सुख-सुविवाश्रों और बौद्धिक सांस्कृतिक सफलताओं 


निन्‍्तर उच्च गे उच्चतर होता चला जाए । इस समय भारत में रहेंगे सहन की कक 
तोजा है । देश में जितना उत्तादन होता है वह जनता की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करन है हा 
दी पर्याप्त नहीं होता । अधिकतर लोगों को स्वस्थ जीवन विताने में समर्थ 
शी बहन प्रयत्न करना होगा । देश के अवतेक बड़े भाग, श्रन्‍्य भागों की 


£ ग्रौर जनता के अनेक वर्ग ऐसे है जो आवुनिक प्रगतिशील विचारों 
ग्रनी तक बिल्कुल अट् 


तुलना में कम विवि 
और कार्य प्रणारलिग 
है। इसलिए विकास कार्य द्रुत गति से करते की आर्वश्यकती | 
नी मप्मव है जब कि वित्तीय साथनों के उपयोग और संगठन बड़े पमार्च पर. किंग ९३ 
शाम्रामी कई बोजनागों में हमें ग्रपता ध्यान लाभों और फलों की अपेक्षा अपन प्रयलों परहँ 
केम्ित स्सना होगा । लाभों और फल्लों का महत्व कम नहीं, परन्तु एक समुदाय 
उत्पादाए भर समाज पयोगी कार्य के लिए श्रम और प्रयत्त करने से जो संतोष प्राप्त हा है 
दमशा मृत्य और भी अधिक होता है। इस दृष्टि से विकास पर किए गए व्यथ अपने ओर 
एप प्राप्ति है। यदि विकास की समस्याओं और उसके साथ ही समाज के गठन में आवर्शी 
फन्विरेन की समस्याप्रों। पर विचार ठीक दिशा में किया जाए, तो कोई भी समाज 
। ऐसी सुप॒ुप्त शवितयों को श्रवष्य जागृत कर सकता है कि उनके हारा विकास ऐसे विश्व 
दिशा में होने लगे । लागत और लाभ अथवा पंजी और उत्पादन के बारीक हिसावां की पे 
समाज गत अपनी शक्ति विद्ास के कार्यों में कहो अधिक सहायक होती है। 


समाज फा समाजवादो ढांचा 


योजना पर विचार ' श्१ 


अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेते का ही काम नहीं होता, अपितु उन्हें इस प्रकार ढालने और 
पुनर्गठित करने का भी होता है कि वे अधिक उच्च और व्यापक सामाजिक मूल्यों के विकास में 
सहायक हों । 


३. इनणुणों या मूल उद्देश्यों को हाल में समाज का समाजवादी ढांचा' शब्दों में बांधा 
गया है । वास्तव में इसका अभिप्नाय यह है कि उन्नति , के कार्यो की कसौटी केवल निजी लाभ न 
होकर समाज का लाभ होनी चाहिए, और विकास के आदर्शो तथा सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों 
का गठन ऐसा होना चाहिए कि वे केवल राष्ट्रीय आय और नियोजन की वृद्धि में ही नहीं अपितु 
आय और घन की अधिकाधिक समानता लाने में भी सहायक हों । उत्पादन, वितरण, खपत और 
पूंजी-विनियोग : सम्बन्धी मुख्य निर्णय--प्रौर वस्तुत: सभी सामाजिक और आशिक प्रइनों के 
निर्णय--ऐसी संस्थाओं द्वारा किए जाने चाहिएं जो सामाजिक उद्देश्यों की भावना से अनु- 
प्रेरित हों। आ्राथिक विकास के लाभ समाज के उन वर्गों की अधिकाधिक पहुंचने चाहिएं 
जो कि श्रपेक्षाकृत कम सम्पन्न है और भ्राय, धन और आर्थिक सत्ता का केद्धीकरण ऋ्रमश: कम 
होता जाए। सब मिलाकर समस्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देने की है कि उसमें वे लोग भी 
अपने जीवन का मान ऊंचा उठाने और देश की समृद्धि में अधिक भाग लेने में समर्थ हो 
जाएं जो कि अब तक संगठित प्रयत्नों के द्वारा की हुई उन्नति में बहुत कम भागीदार वन सके 
और वैसा करने की कल्पना तक नहीं कर सके । इस प्रक्रिया में इस वर्ग के लोगों की श्राथिक 
और सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाएगी । इस प्रकार श्रमिकों को ऊंचा उठाने का प्रश्न भी 
उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोजगार के अवसर अपितु उनमें लाभों का क्षेत्र विस्तृत करने 
का है, क्योंकि मनुष्य की आशा और उत्साह का नाश जितना इस भावना के कारण होता है कि 
हीन कुल में जन्म लेने श्रथवा जीवन का आरम्भ दरिद्वावस्था में करने वाला मनुष्य आ्राथिक 
और सामाजिक उन्नति कर ही नहीं सकता, उतना अन्य किसी वात से नहीं होता । इस प्रकार 
की उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए सरकार को सारे समाज के प्रतिनिधि का रूप 
वारण करना होगा और योजना' के सरकारी क्षेत्र का शीघ्र विस्तार करना होगा। 
विकास के जिन कार्यो को योजना का निजी क्षेत्र अपने हाथ में लेना नहीं चाहता या लेने में 
असभर्थ है, उनका आरम्भ सरकार को करना होगा । देश की अर्थ-व्यवस्था में पूंजी-विनियोग 
का नेतृत्व सरकार को ही करना होगा, चाहे वह योजना के निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र 
में | योजना के निजी क्षेत्र को भी योजना के उसी व्यापक क्षेत्र के भीतर रहकर कार्य करना 
होगा जिसे समाज स्वीकार करेगा। श्रन्तत: सामाजिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विनियोग 
के साधन स्वयमेव प्रकट हो जाएंगे । निजी उद्योग, मूल्यों की स्वतन्त्रता और निजी प्रवन्ध 
आदि सब वस्तुतः उच लक्ष्यों की पूर्ति के साधन मात्र हैं जिन्हें कि सामाजिक कहा जाता हो; 
उनके ओऔचित्यानुचित्य का निर्णय सामाजिक परिणामों के अनुसार ही किया जा 
सकता है। 


४. आवृनिक टेकनोलौजी का प्रयोग तभी हो सकता है जब कि उत्पादन बड़े पैमाने 
पर किया जाए, नियन्त्रण एकसूत्री रहे, और साधनों का उपयोग किन्‍्हीं विशिष्ट बड़े कार्यो 
के लिए किया जाए | खनिजों की खुदाई और बुनियादी तथा पूंजीगत माल का उत्पादन करने 
गले उद्योग इसी प्रकार के हैं । इनके द्वारा राष्ट्र की आधिक प्रगति का पता लगाया जा सकता 

। इसलिए इन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी मुख्यतया सरकार को ही उठानी चाहिए और 
इन उद्योगों की वर्तमान इकाइयों को भी नवीन संगठन के अनुरूप ढल जाना चाहिए । 
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५ ञे हो, उनमें उद्योगों 
जिन क्षेत्रों में घन और आर्थिक शक्ति के पुंजीभूत हो जाने हक कल रहता चाहिए। 
का पूरा श्रथवा अधूरा स्वामित्व और प्रवन्ध का नियन्त्रण आआ उतोग परमार यह और 
कुछ क्षेत्र ऐसे है जिनमें श्राज की परिस्थितियों में निर्ज अल क्षेत्रों में जो सावन अर 
समर्थन के बिता अ्रधिक प्रगति कर ही नहीं सकते । इसलिए ६ ही श्रागे बढ़ना, होगा । ाः 
होंगे उनके राष्ट्रीय अथवा ग्रर्ध-राष्ट्रीय रूप को स्वीकार करके हा के के उनमें निजी पपलों 
व्यवस्था के शेष भागों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देनी होंगे थे बढ़ते का ग्रकार 
और उद्योगों को भी निजी रूप में श्रथवा सहकारिता के आधार प्र हक इतनी वि 
मिल सके । जब किसी अर्थ-व्यवस्था का विकास होने लगता है तव उसका पर्व दी 
दिशाओं में हो जाता है कि उसमें निजी और सरकारी दोनों भागों के मात तह 
गुजाइश हो जाती है। परन्तु इस योजना में जिस गति से और जिन « पक होगा किंगीवर 
की पूत्ति के लिए कार्य करने की कल्पता की गई है, उनके कारण यह झावश्य 


करते के साध साथ > भाग के विरकी्ति 
का सरकारी भाग स्वतन्त्र रूप से कार्य करनें के साथ-साथ योजना के निजी 
का भी खथाल रखे । 


सी तहीं 
५. समाज के समाजवादी ढांचे को स्थिर या शील कक देश 
चलना चाहिए। यह किसी एक सिद्धान्त या मन्तव्य से जुड़ा हुआ नहीं ह आरधिक और 
को अपनी सूझ-बूझ और परम्पराओं के अनुसार बढ़ना होता है। उसे झप थतियों के अतुसार 
सामाजिक नीति का निर्धारण समय-समय पर अपनी ऐतिहासिक परिएि अर्ज्यवरा 
करना होता है । यह न तो आवश्यक ही है और न श्रभीष्ट ही कि हम अपनी अर अमल के 
को किसी एक नमूने था संगठन की नकल पर ऐसा गढ़ लें कि उसके रूप 3 पक सरकारी हर 
सम्बन्ध में कोई नए परीक्षण करने की गूंजाइश तक न रहें । योजना के 3 
के विस्तार का यह अर्थ भी नही होना चाहिए कि निर्णय करने और सत्ता की उप धदेशों 


केन्द्रित हे रि 
अधिकार एक स्थान पर केन्द्रित ही जाए। लक्ष्य यह होना चाहिए कि कुछ विस्तृत 
श्रथवा कार्ये-प्रणाली के नियमों के दायरे: 


रे के अन्दर सरकारी उद्योगों को कार्य करने की | 
श्रपने कार्यो का विस्तार करते रहने या उन्हें हस्तांतरण करने की पूरी स्वतन्त्रता है 
राष्ट्रीय उद्योगों के संगठन और प्रवन्ध में हमें बार-बार परीक्षण करके देखने होंगे | # 
सच तो यह है. कि यह बात सारे ही समाजवादी ग्रादशें पर लागू होती है । 585 
वात यह है कि हमारे सामने यह स्पष्ट रहे कि हमें किधर बढ़ना हैं। हमें मूल उद्देश्यों का 
निरन्तर ध्यान रहे और हम भ्रपनी संस्थाओं और संगठनों और उनके नियमों को अपर 
प्रनुभव के आधार पर सुधारने और बदलने के लिए सदा तैयार रहें । समाजवादी झाई 
में निश्चित सक्ष्यों को प्राप्ति, जीवन के मान को ऊंचा उठाने, सबके लिए सुविधाओं कीं 
विस्तार करने, अब तक पिछड़ वर्गों मे उत्साह और समाज के सब वर्गों में परस्पर सहनोग | 
की भावना उलचन्र करने पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य ही सब ब॒नियादों निर्णयीं की 
कसौटी होंगे। हमारे संविधान में सरकार के लिए जो निदेशात्मक सिद्धान्त स्थिर किए गए 
है, उनमें दिशा का संकेत मोटे शब्दों में 
उस दिशा को अधिक निश्चित शब्दों 


* भैकट करता है। आधथिक नीतियों और सामाजिक 

बि निदचय इस प्रकार करना चाहिए कि उससे आर्थिक प्रगति लोकतंत्र 
५0278 ९/ 2४५३ आयारपर होने का निश्चय हो जाए। लोकतन्त जीवन की एक विशेष 
श्रणानी है; नह समाज के संगठन की किन्हीं विशिष्ट _उपस्थाओं का नाम नही है । यही बात 
* समाजवादी ढचे के विपय में कही जा सकती है। 


योजना पर विचार र्रे 
उद्देश्य 
६. इन व्यापक विचारों को ध्यान में रखकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ये प्रधान 
उद्देश्य रखे गए हैं: 
(क) राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि करना कि उससे देश में रहन-सहन का स्तर 
ऊंचा हो जाए; 
(ख) द्वुंत गति से श्ौद्योगीकरण करना, जिसमें मूल उद्योगों और भारी उद्योगों के 
विकास पर विशेष बल हो; 
(ग) रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार करना; और 


(घ) आय और धन की श्रसमानता कम करके आर्थिक शक्ति का श्रधिक सामान्य 
वितरण करना । 


ये उद्देश्य एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। राप्ट्रीय श्राय में वृद्धि और जीवन के मान मे 
पर्याप्त उन्नति तव॒ तक नहीं हो सकती जब तक कि उत्पादन और पूंजी-विनियोग में भी 
पर्याप्त बुद्धि न हो जाए । इस उद्देश्य के लिए यह आवद्यक है कि आर्थिक और सामाजिक 
योजनाकार्यों पर व्यय करने के लिए हाथ में पर्याप्त पूंजी हो, खनिजों की खोज और विकास किया 
जाए, और इस्पात, यन्त्र-निर्माण तथा कोयले और भारी रासायनिक द्रव्यों जैसे मूल उद्योगों 
की उन्नति की जाए। इन सव दिशाओं में एक साथ उन्नति करने के लिए उपलब्ध जन-शक्ति 
और प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग करना होगी । हमारे जैसे देश में जहां जन- 
शक्ति प्रचुर परिमाण में विद्यमान है, रोजगार के अवसरों का विस्तार स्वयं एक महत्वपूर्ण 
उद्देश्य वन जाता है। इसके अतिरिक्त, विकास की प्रक्रिया और दिशा ऐसी होनी चाहिए कि उससे 
आ्राधारभूत सामाजिक मूल्यों और प्रयोजनों का भी प्रकाशन हो । विकास का परिणाम यह होना 
चाहिए कि उससे आर्थिक और सामाजिक विषमताएं कम हो जाएं और इसके लिए जिन तरीकों 
को अपनाया जाए वे लोकतन्‍्त्री हों । आ्थिक उद्देश्यों को सामाजिक उद्देश्यों से पृथक नहीं 
किया जा सकता और साधनों तथा उद्देश्यों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । जनता 
की उचित आकांक्षाश्रों की पूर्ति करने-वाली योजना में ही एक लोकतन्त्री समाज अपना 
अभ्रधिकाधिक सहयोग प्रदान कर सकता है । 


७. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संतुलित ढंग से ही भागे बढ़ना होगा, क्योंकि इनमें से 
किसी एक पर अधिक बल देने का परिणाम यह हो सकता है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था 
अस्त-व्यस्त हो जाए और उस उद्देश्य की पूर्ति में ही विलम्ब हो जिस पर इतना बल दिया 
जा रहा है। जीवन के मान कानीचा और स्थिर रहना, वेरोजगारी व कम रोजगारी 
और औसत झ्रामदनियों तथा ऊंची आमदनियों में असमानता हमारी श्रर्थ-व्यवस्था के बुनियादी 
तौर से अ्रविकसित होने के सूचक हैं जो मुख्यतः कृषि पर आ्ाश्चित अर्थ-व्यवस्था की विशिष्टता 
है । विकास की मूल आ्रावश्यकता यह है कि द्वुत गति से औद्योगीकरण और श्रथे-व्यवस्था 
का विस्तार नाना दिशाओं में हो । और औद्योगिक उन्नति द्रुत गति से करने के लिए यह 
आ्रावश्यक है कि देश मूल उद्योगों और ऐसे यत्त्र बनाने के उद्योगों की उन्नति करते पर 
अधिक ध्यान दे जो कि उत्पादन के लिए आवश्यक यन्त्रों का निर्माण करते हैं । इसके लिए 
लोहे व इस्पात, लोहेतर धातुओं, कोयले, सीमट, भारी रासायनिक द्रव्यों और बुनियादी आव- 
इ्यकता के अन्य उद्योगों का विकास पहले करना होगा । इसमें बड़ी बाधा साधनों की कमी झौर 
उनकी अनेक आवद्यक मांगीं की हैं । यहां मांग से अभिप्राय केवल तात्कालिक मांग नहीं 
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भोजन, वस्त्र आदि दैनिक जीवन की ग्रावश्यकता की वस्तुश्रों का उत्पादन करने के कार्यों | 
श्रमिकों का उपयोग अ्रधिक नहीं किया जा सकता और इसी कारण व्यापार मन्दा हीता हू 
उनमें स्थानीय भ्रथवा वर्गीय वेकारी अधिक होती है।यह निश्चित हैं कि जिस देश में काफी 
अधिक श्रम उपलब्ध हो, वहां सर्वेत्न उत्पादन की श्रम-प्रधान प्रणाली को प्राथमिकता दी 
जाए। परन्तु यह भी सही है कि सारे ढांचे में रोजगार के अ्रवसर बढ़ाने को लिए विशिष्ट 
क्षेत्रों में श्रम की बचत करने वाले उपाय अपनाना भी बहुधा श्रावश्यक हो जाता है। 


: दोहराने की श्रावश्यकता नहीं कि इन उपायों का लक्ष्य भी आय के बढ़ते हुए स्तरों पर रोजगार 
के ग्रवसर बढ़ाना है । 


ग्रौद्योगिक नति 


१२. हितीय पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिक उन्नति को, विशेषतः भारी झोर मूल उद्योग 
के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है । श्रौद्योगिफ और सनिज विकास में स्तर मं 
सरकारी उद्यम को अधिक बढ़ाने की योजना बनाई गई है । उद्देश्य यह है. कि भारी उद्योगों, 
तेल की खोज और कोयला खोदले के कार्यक्रम का तो अधिक विस्तार किया जाएं भरे 

अणशक्ति के विकास का कार्य भी आरम्भ कर दिया जाए। इन सब कार्यों का उत्तरदायित्व * 
भुख्यतया केन्द्रीय सरकार पर है। इन नए कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए वित्त-विनियोग * 
अतिरिक्त यह भी आ्रावइ्यक होगा कि इस समय संगठन और प्रशासन का कार्य सरकार 
जितने व्यक्तियों से चला रही है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। साथ ही शीघ्र निर्णय कर्रत 
और उन्हें तुरूत कार्यात्वित करने की आवश्यकता रहेगी । इस बात पर जोर देंगे 
की जरूरत नहीं ेृ कि जब तक उत्पादन के साधनों को एकत्र करने श्लौर ईंधन तथा शर्वित 
के साधनों को मजबूत बनाने के लिए, जो विकास के लिए ग्रत्यावरयक है, कदम नहीं उठाएं 
ये, तव तक आगामी वर्षों में विकास की गति और परिमाण में बाधा पड़ती रहेगी । 
मं वेद कार्यक्रम एक बड़ी सीमा तक दूसरी योजना की जान हैं। अतः सब प्रयत्त पहले इनकी हो 


पति के लिए करने होंगे । द्वितीय योजना के सम्भावित परिणाम प्रभावशाली तो अवश्य दीखतें 
हैं, परन्तु उनको प्राप्ति के लिए उतने 


हि | 
रकम कि ही वास्तविक और वित्तीय साधनों का संग्रह और प्रयोर्ग 
करना पड़ेगा । 


गई हे सरकारी क्षेत्र के इन विकास कार्यों पर निजी क्षेत्र के विकास कार्यों के साथ हीं 
में जिस मजा सकता है। द्वितीय योजना की अवधि में भाल के उत्पादन और सेवाशों 
होने पर के कम डक रे पा है, उसकी पूर्ति दोनों क्षेत्रों के विकास कार्यो में सफलता 
ही मशीन के दो पर्जे है 3 को कार्स सहयोग-पूर्वक करना होगा और उन्हें ए्कः 
दोनों क्षेत्रों का विकास कर चलना होगा। सारी योजना सफल तभी हो सकती है जब कि 
लनि्ेय सरकारी प्राधिकारी वास ४. चिप रुप में हो। योजना में वित्त-विनियोग कें 
से लगाया जा सकेगा पा कक पक उनके फल अथवा परिणाम का अन्दाजा सुगमता 
भर प्राय ता होने. 8434 पा र्ज भी सरकार वित्तीय उपायों, लाइसेंसों 
ऐसा करने में सरकार का मद उस रहेगा नियन्त्रणों के द्वारा भी प्रभावित कर सकेगी। 
निजी ले में लय जोटि डोर पर प्कि निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने में सहुलियत हो । 
कब्र गट्न्छ ८ उत्पादक देश भर में फैले पड़े हैँ । इस कारण ५ 
के मो और लक्ष्यों का मोटा अन्दाजा मात्र किया जा कार ग उन् सबके विनियोग 
व्यवसायों के विषय में जानकारी यद्यपि अधिक मिल अर । संगठित उद्योगों और 

ता हैं. हर | 'कार जिनकी सहायता 


योजना पर विचार: २७ 


। अधिक सुगमता से कर सकती है, उनके साधनों और परिणामों में स्वभावतः उतना 
पारस्परिक सम्बन्ध नहीं हो सकता जितना कि सरकार की अपने कार्यों में हो सकता है। 
सिंचाई, बिजली और परिवहन जैसे अनेक सरकारी कार्यों में जो पूंजी लगाई जाएगी, उनसे 
निजी क्षेत्र का उत्पादन बढ़ने में भी सहायता मिलेगी और इसलिए श्राञ्रा है कि सम्बद्ध उद्योग 
लाभ उठाएंगे । जिन वस्तुओं का मूल्य सरकार नियत कर सकती हैं या उसे नियस्त्रित करना 
पड़ता है, उनका बाजार यदि उचित स्तर पर स्थिर हो जाएं तो सरकार निजी क्षेत्र में भी 
साधनों के अभीप्ट वितरण को प्रोत्साहन देने में सहायक हो सकती हैं । सच तो यह है कि 
योजना के सरकारी और निजी क्षेत्रों को दो पृथक क्षेत्र मानकर चलने की प्रपेक्षा, उन्हें 
एक-दूसरे का अधिकाधिक सहायक मानना कहीं अधिक उपयुक्त है । 


१४. ह्वितीय योजना की औद्योगिक नीति का निर्धारण करते हुए साधारणतः इन्हीं 
बातों को ध्यान में रखा गया है। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात भारत सरकार ने अपनी 
ओऔद्योगिक नीति का श्राधार १६४८ के श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव को रखा है। उस 
प्रस्ताव में स्पप्ट शब्दों में दत्तला दिया गया था कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उद्योगों की उन्नति, 
सहायता, नियन्त्रण श्रौर उनका विकास करना सरकार का ही उत्तरदायित्व रहना चाहिए । 
उसमें सरकारी भाग के कार्य के अधिकाधिक बढ़ते जाने की कल्पता की गई थी । यद्यपि उसमें 
कहा गया था कि सरकार का यह मूल अधिकार है कि वह सार्वजनिक हिंत के लिए जब 
कभी आवद्यक समझे तव किसी भी औद्योगिक इकाई पर अभ्रधिकार कर ले, तो भी विद्यमान 
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया 
था । यह प्रस्ताव १६४८ में पास किया गया था । उसके पश्चात अवैक दिशाओं में महत्वपूर्ण 
प्रगति हो चुकी है | श्रव यह स्पप्ट हो चुका है कि विकास किस दिशा में होना चाहिए और उसका 
उद्देश्य क्या रहना चाहिए | योजना का कार्य एक संगठित आधार पर होता रहा है । उसे 
आगामी वर्षों में और भी दृढ़ करने और बढ़ाने की आवश्यकता हैं । १६४८ के प्रस्ताव पर 
पुनविचार इन्हीं दृष्टियों से किया जाता रहा है । प्रधान मंत्री नें ३० अग्रैल, १६५६ को संसद में 
श्रौद्योगिक नीति का नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । 


१५. इस प्रस्ताव के पूरे शब्द इस अध्याय के अन्त मैं परिक्षिष्ट के रूप में दिए गए 
है । प्रस्ताव में कहा गया हैं : “समाज के समाजवादी आदर्श की राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपना 
लिये. जाने और विकास का कार्य शीघ्रता से तथा सुनियोजित रूप में करने की आवश्यकता 
होने के कारण, उचित है कि आधारभूत और सामरिक महत्व के और सावंजनिक उपयोगिता 
सैवाझ्ों के सब उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में रखा जाए। जो उद्योग आधारभूत हैं और 
जिनमें इतनी अधिक पूंजी लगानी पड़ती है कि उसे श्राज की परिस्थितियों में केवल सरकार 
ही लगा सकती है, उन्हें भी सरकारी क्षेत्र में रखना पड़ेगा | इसलिए उद्योगों के बहुत बड़े क्षेत्र में 
भावी विकास का उत्तरदायित्व सरकार को सीधे अपने ऊपर लेना पड़ेगा ।/ इन 
उद्योगों में सरकार को जो कार्य करना पड़ेगा, उसकी दृष्टि से इन्हें इस भ्रस्ताव में ३ वर्गों में 
बांट दिया गया है। पहले वर्ग के उद्योगों की गणना अनुसूची 'क' में की गई है । इन सब 
उद्योगों के भावी विकास का उत्तरदायित्व एक मात्र सरकार पर रहेगा । दूसरा वर्ग अनुसूची 
ख' में मिनाया गया है। इस वर्ग के उद्योगों पर क्रशः: सरकार का स्वामित्व होता चला 
जाएगा और इसलिए इस वर्ग के नए कारखानों को साधारणतथा सरकार ही शुरू करेगी, परन्तु 
साथ ही निजी उद्योगपतियों से भी आशा की जाएगी कि वें सरकार के इस प्रयत्न में योग दें । 


रद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


भोजन, वस्त्र आदि दैनिक जीवन की आवश्यकता की वस्तुश्रों का उत्पादन करने के कार्यों में 
श्रमिकों का उपयोग अधिक नहीं किया जा सकता और इसी कारण व्यापार मन्दा होता हैं, 
उनमें स्थानीय अथवा वर्गीय बेकारी अधिक होती है। यह निश्चित है कि जिस देश में काफी 
अधिक श्रम उपलब्ध हो, वहां सर्वत्र उत्पादन की श्रम-प्रधान प्रणाली को प्राथमिकता दी 
जाए। परन्तु यह भी सही है कि सारे ढांचे में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विश्िप्ट 
क्षेत्रों में श्रम की बचत करने वाले उपाय अपनाना भी बहुधा आवश्यक हो जाता है। यह 
दोहराने की आवश्यकता नहीं कि इन उपायों का लक्ष्य भी आय के बढ़ते हुए स्तरों पर रोजगार 
के ग्रवसर बढ़ाना है । 


श्रौद्योगिक नोति 


१२. हितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उन्नति को, विशेषत: भारी श्रीर मूल उद्योगों 
के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है । श्रौद्योगिक भर खनिज विकास के क्षेत्र में 
सरकारी उद्यम को श्रधिक बढ़ाने की योजना बनाई गई है। उद्देश्य यह है कि भारी उद्योगों, 
तेल की खोज श्रौर कोयला खोदने के कार्यक्रम का तो अधिक विस्तार किया जाए और 
श्रणुशवित्त के चिकास का कार्य भी आरम्भ कर दिया जाए। इन सब कार्यो का उत्तरदायित 
मुख्यतया केन्द्रीय सरकार पर है। इन नए कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए वित्त-विनियोग के 
श्रतिरिकत यह भी श्राउध्यक होगा कि इस समय संगठन और प्रशासन का कार्य सरकार 
3६000! इक ट आकर 8 + “गे संल्या को बढ़ाया जाए। साथ ही शीक्ष निर्णय करने 
श्रौर उन्हें तुरन्त 20258 करने की आवश्यकता रहेगी । इस वात पर जोर देने 
कट] आम जता गे के लिए, के साधनों को एकत्र करने और ईधन तथा झवित 
के साधनों के “ है > दा नहीं 
जातें, तब तक आगामी वर्षो में मा 3 य बट है, कदम नहीं दो 
में नए कार्यक्रम एक बड़ी सीमा तक दूसरी योजना की सम में बाधा पड़ती कक 
हे 2 न कला के सम्भादित परिणाम 2 कक 2 दीखते 
हट हर ्न्त वास्तविक 
५ पड़ेगा । 7 तक और वित्तीय साधनों का संग्रह और प्रयोग 
४३. सरकारी क्षेत्र के इन विकास कार्यो हु 
लिचार क्यो जा सकता है.। हितीय योजना की 30038 के विकास कार्यो के साथ ही 
में जिस वृद्धि की कल्पना की जा रही है, उसकी पृक्ति ोप हे कक के उत्पादन और सेवाश्रों 
होने पर ही की जा सकती है । दोनों क्षेत्रों के कार्य रनों तों के विकास कार्यो में सफलता 
ही मशीन के दो पुर्जे मानकर चलना होगा। भाई गो कि करना होगा और उन्हें एक: 
ढोनों क्षेत्रों का विकास साथ-साथ और संतुलित तप सफल तभी हो सकती है जब कि 
निर्णय सरकारी प्राधिकारी करेंगे शौर इसलिए उनके योजना में वित्त-विनियोग के 


हम "पर क्षेत्रों किन निर्णयों *जक फेल 

से लगाया जा सकेगा । निजी झैतरों के निर्णयों को भी सर्व... शाम का अन्दाजा सुगमता 
श्रौर श्राव्म्णकता होने पर भ्रत्यक्ष हक नियन्‍तणों (कर है वित्तीय उपायों, लाइसेंसों 
४ ॥| भी 5 
5 हर भर में फुल लक्ष्य तक पहने मे गत 3020 | 
न॒ पड़े है हिचने में सहलियत हो । 
ला है हैं। इस का. 

ही अर जा सकता... उप सबके विनियोग 


५. ठित उद्योगों और 
जिनकी सहायता 


पु 


३ 


ल्‍्प्त 


योजना पर विचार 


करने को नीति, छोटें पैमाने के श्रौर कुटीर उद्योगों की सहायता करने के लिए विश्वेप उपाय 
अथ-व्यवस्था को निरन्तर उच्च स्तर पर स्थिर रखने, प्रशिक्षण को पर्याप्त सविधाओं और 
श्रमिकों के 'लिए एक पेशा छोड़कर दूसरे को अपनाने और आवश्यकतानसार स्थान-परिवर्तन 
कर लेने आदि अनेक प्रश्नों पर विचार करना पड़ेगा । साथ ही, यह भी आ्रावश्यक होगा कि इस 
वात का अध्ययन बराबर किया जाता रहे कि किस कार्य में पंजी लगाने से कितने और किस 
अक़ार के लोगों को रोजगार मिल सकता है, और किस कार्य से रोजगार के अ्रवसरों में कितने 
समय में कितनी वृद्धि होती है 
१०. योजना आयोग ने इस समस्या का जो अव्ययन किया है, उससे प्रकट हुआ है कि 
हितीय पंचवर्षीय योजना से न केवल नए श्रमिकों को रोजगार का अ्रवसर मिलेगा, अपिस 
श्मों में और कृपि और छोटे उद्योगों में जो अर्ध-रोजगारी फैली हुई है, उसके कंम होने में भी 
सहायता मिलेगी। योजना के कारण खानों श्रीर कारखानों, निर्माण, व्यापार तथ। रिवहन 
और सेवाओं में रोजगार के अवसर, क्ृपि और उससे सम्बद्ध व्यवसायों की अपेक्षा अधिक 
शीछ्मता से बढ़ेंगे । यह एक अच्छा श्रीगणेश होगा । इस अवधि में यह श्रावश्यक होगा और 
इसकी आशा भी की जाती है कि रोजगारों के वर्तमान छांचे में पहले क्षेत्र से दसरे श्रौर 
तसर ल्षैत्र में काफी स्थानान्तरण किया जाए । योजना में सिंचाई, भूमि संरक्षण, पद्म पानन 
में सुधार और कृषि की उन्नति झ्रादि के अ्रनेक बड़े-बड़े कार्यक्रम हैं। इनके और ग्रामीण तथा 
छाट पमाने के उद्योगों के अन्य कार्यक्रमों के द्वारा देहातों में श्र्व-रोजगारी घठ सकेगी । 
परन्तु सम्भव है कि पहले से जो वेरोजगारी चली आग रही है, उस पर योजना में पर्याप्त प्रभाव 
ने हा। स्मरण रखना चाहिए कि अल्प विकसित श्रर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या 
विकास की समस्या का ही एक अत्य पहलू होती हूँ । जिन कारणों से किसी समाज के विकास 
के अयत्ता में बाधा उपस्थित होती है, वही कारण रोजगार के अवसरों को नहीं- 
वढ़त देतें। दूसरी योजना में सरकारी श्रौर निजी, दोनों भागों में निर्माण का कार्य बहत 
अधिक वढ़ाने का कार्यक्रम है।इस कार्य को रोजगार के अवसरों की स्थिति के अनुसार 
अठाया-बढ़ाया जा सकेगा। निर्माण के कार्य में काम अस्थायी ढंग का होता है, इसलिए यह 
व्यान रखना चाहिए कि जो कार्य चल रहे हैं, उनके समाप्त होने पर नए काम अवध्य 
आरम्भ कर दिए जाएं, और एक काम में लगे हए मजदूरों को दूसरे काम में लगाने की 
व्यवस्था बनी रहे । 

११. रोजगार के अवसरों को बढ़ाते रहना, आर्थिक दृष्टि और व्यापक सामाजिक 
दृष्टि से एक ऐसा उद्देश्य है जिसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए | परन्तु रोजगार के अवसरों 
का विस्तार तभी होता हैं जब कि नियत अवधि के भीतर एक ओर तो आवश्यक श्रौजार 
और साज-सज्जा उपलब्ध होती रहे और दूसरी ओर काम में नए लगे हुए लोग जो 
वस्तुए खरोदना चाहते हैं, वे भी अधिक मात्रा में मिलती रहें। यदि विकास का मूल श्रर्थ 
उत्पादन के साथ धन बढ़ाने के लिए नए कार्यो का करना समझा जाए, तो इन कार्यो के लिए 
वंश मे उपलब्ध जन-शक्ति का समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब कि भोजन, वस्त्र 
और निवास जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि भी जल्दी-जल्दी बढ़ती रहे । इसलिए रोजगार 
के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से इस वस्तुओं के उत्पादन में भी सुधार होना श्रति आवश्यक है । 
जिन देशों में उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, उत्तमें स्थानीय अ्रथवा वर्गीय वेकारी की समस्या 
तीत्र नहीं होती, क्योंकि उनमें मशीनों और नए वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग के कारण काम की 
वहुतायत रहती है । परन्तु जिन देझों में उत्पादन की कमी के कारण आय कम होती है और ._ 


र्ड हितीय पंचवर्षीय योजना 


री लक > >म से है। भाखतें 
है, श्रपितु विकास का कार्य बढ़ने के साथ-साथ मांग में निरन्तर वढ़ेते रहने 8, हे हक 
ज्ञात प्राकृतिक साधनों का परिमाण अपेक्षाइत बहुत वढ़ी हू प्र इसमे हे कं (एक गा 
में--उदाहरणाथे इस्पात के अ्रपेक्षाकत कम व्यय होने की सम्भावना हैं। इस 


3 25० अधिकतम विकार्स ग्रौर 
उद्योग और प्राकृतिक साधन इस कसौटी पर खरे उतरते हों, उसका अधिकतम (विकीसे 
विस्तार पहले कर लेना चाहिए । 


५. मूल उद्योगों में पूंजी लगाते से उपभोग्य वस्तुओं की मांग तो बढ़ जाती हू का 
न तो उनका उत्तादन शीघ्र होना आरम्म होता है शर न उनमें मजदूरों की है को 
खपत होती हैं । भरत: श्रौद्योगिक विस्तार को सन्तुलित रखने के लिए ऐसा गति मे ह् 
चाहिए कि उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए श्रम का उपयोग तो 
परन्तु पूंजी कम से कम लगे । जहां श्रम अ्रधिक और पूंजी थोड़ी हो, चहाँ ऐसी तरकीब हैं 
श्रम-प्रधान प्रणाली अपनाने की आवश्यकता होती है जिससे उत्पादन के विभिन्न गज 
का (समाज के हित में ) अधिकाधिक उपयोग हो । बेरोजगारी की वर्तमान गा 
अधिकतम श्रमिकों का काम पर गाना भी अपने आप में एक उद्देश्य बन जाती बी 
है कि अमअधान प्रणाली के अपनाने से उंची लागत पर माल तैयार हो। इस प्रणाी 
कारण कुछ वलिदात करना पढ़ेगा जिसे प्राविधिक भर संगठनात्मक सुधार के हे 
कम किया जा सकता है। फिर भी, जब तक कि अरथे-व्यवस्था की नींव मजबूत वहीं हे 
तब तक उपभोग्य वस्तुओं की खपत में कुछ त्याग से ही काम लैना पड़ेगा । ज्यों>ज्यों उपभोग 
वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकाधिक विजली, पर्रि. 
के साधन, अच्छे औजार भर मशीनें श्रादि मिलते जाएंगे, त्योज्मों त्याग की 7 
विवज्षता घटती जाएगी और जनता के लाभ की मात्रा बढ़ती जाएगी । श्रभी तो बेर हे 
कम रोजगार वाले मजदूरों को रोजगार में लगा लेने पर ही ज्यादा जोर देने से बेरोजगार > #' 
वेतेस्रान कठिनाई कम हो ही जाएगी । इसी प्रसंग में एक और वात का भी ध्यान रखने 0 
हल ०5 हा अम>घान प्रणाली अपनाई जाती है, वहां भ्रामदनियां आम 
है। ऐसे उपाय करने चाहिएं कि यह हर 233 46723 न 8 2.88 
के जप रोजगार डा पट ग थी 
अर्थव्यवस्था में बचत को हे अकिसिल भी उतने ही बढ़ाएं जा सकते हैं जितता कि परे 

सम्भावनाओं को बढ़ाया. जा सकता है | 


8 अमल रोजगार के अवसर हे है 

कार्यक्रम से पथक रुप में विचार ९ बढ़ाने के प्रइन पर योजना में पूंजी विनियोग के ५4088 
है भौर उसके साथ पनि् नेहों किया जा सकता। रोजगार पूंजी-विनियोग में नि 
प्रधान तत्व है । यह एक हर ने सम्बद्ध है। पूंजी-विनियोग का ढांचा स्थिर करने में यह एक 
विकास के लिए किए गए का है कि योजना काल में पूंजी-विनियोग में काफी वृद्धि होगी और 
और थमिकों को ५ व्यय बहुत बढ़ जाएंगे । इसका भ्र्थ हैं लोगों को झ्राय में वृद्धि होगी 


चढ़ाने पर एक कक से मांग बढ़ेगी । परन्तु यदि योजना का निर्माण रोजगार के अवसर 
“री अपेक्षा कुछ अधिक 2428 जाए तो उसमें पूंजी-विनियोग को अधिकतम बढ़ाई 
घटाने के कार्यक्रम की कहो करना पड़ता है । रोजगार के अवसर वढ़ाने और अर्थ-रोजगारी 
करने के लिए इसे विजय गे गैब्दी में तैयार नहीं किया जा सकता । इस समस्या को हल 
अतव्ध करजे के कार्य्रम के रवर्यो में बांटना पड़ेगा। अपेक्षित परिमाण में नए रोजगार 


| लिए उद्योगों की विविधता, उनको .उपयुक्त स्थान पर स्थापित 


जप 
ही 


योजना पर विचार 


करने की नीति, छोटे पैमाने के श्रौर कुटीर उद्योगों की सहातता करने के लिए विशेष उपाय, 
अर्थ-व्यवस्था को निरन्तर उच्च स्तर पर स्थिर रखने, प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं और 
श्रमिकों के लिए एक पेशा छोड़कर दूसरे को अपनाने श्रौर आवश्यकतानुसार स्थान-परिवर्तन 
कर लेने श्रादि अ्रनेक प्रइनों पर विचार करना पड़ेगा । साथ ही, यह भी श्रावग्यक होगा कि इस 
वात का अध्ययन वरावर किया जाता रहे कि किस कार्य में पूंजी लगाने से कितने शरौर किस 
प्रकार के लोगों को रोजगार मिल सकता है, और किस कार्य से रोजगार के अवसरों में कितने 
समय में कितनी वृद्धि होती है । 

१०. योजना श्रायोग ने इस समस्या का जो अध्ययन किया है, उससे प्रकट हुआ हैं कि 
हितीय पंचवर्षीय योजना से न केवल नए श्रमिकों को रोजगार का अ्रवसर मिलेगा, अपिनु 
ग्रामों में और कृषि और छोटे उद्योगों में जो श्र्ध-रोजगारी फैली हुई है, उसके कम होने में भी 
सहायता मिलेगी । योजता के कारण खानों और कारखानों, निर्माण, व्यापार तथा परिवहन 
और सेवाओं में रोजगार के अवसर, कृषि और उससे सम्बद्ध व्यवसायों की अपेक्षा अधिक 

' शीघ्रता से बढ़ेंगे । यह एक श्रच्छा श्रीगणेश होगा | इस अवधि में यह भ्रावश्यक होगा और 
इसकी श्राश्ञा भी की जाती है कि रोजगारों के वर्तमान ढांचे में पहले क्षेत्र से दूसरे ग्रौर 
तीसरे क्षेत्र में काफी स्थानान्तरण किया जाए । योजना में सिंचाई, भूमि संरक्षण, पद्मु पावन 
में सुधार और कृपि की उन्नति आदि के अनेक बड़े-बड़े कार्यक्रम है। इनके और ग्रामीण तथा 
छोटे पैमाने के उद्योगों के अन्य कार्यत्रमों के द्वारा देहातों में अर्थ-रोजगारी घट सकेगी । 
परन्तु सम्भव है कि पहले से जो वेरोजगारी चली आ रही है, उस पर योजना में पर्याप्त प्रभाव 
नहो। स्मरण रखना चाहिए कि अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या 
विकास की समस्या का ही एक श्न्य पहलू होती है। जिन कारणों से किसी समाज के विकास 
के प्रयत्नों में वाधा उपस्थित होती है, वही कारण रोजगार के अवसरों को नहीं- 
बढ़ने देते । दूसरी योजना में सरकारी और निजी, दोनों भागों में निर्माण का कार्य बहुत्त 
अधिक बढ़ाने का कार्यक्रम है।इस कार्य को रोजगार के अवसरों की स्थिति के श्रनुसार 
घटाया-बढ़ाया जा सकेगा। निर्माण के कार्य में काम अस्थायी ढंग का होता है, इसलिए यह 
ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य चल रहे हैं, उनके समाप्त होने पर नए काम ग्वत्य 
आरम्भ कर दिए जाएं, और एक काम में लगे हुए मजदूरों को दूसरे काम में लगाने को 
व्यवस्था बनी रहे । 

११. रोजगार के अवसरों को बढ़ाते रहना, श्राथिक दृष्टि और व्यापक सामाजिक 
दृष्टि से एक ऐसा उद्देश्य है जिसे उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए । परच्तु रोजगार के अवसरों 
का विस्तार तभी होता हैं जब कि नियत अवधि के भीतर एक ओर तो श्रावश्यक औजार 
और - साज-सज्जा उपलब्ध होती रहे और दूसरी ओर काम में नए लगे हुए लोग जो 
वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, वे भी अधिक मात्रा में मिलती रहें। यदि विकास का मूल अर्थ 
उत्पादन के साथ घन बढ़ाने के लिए नए कार्यो का करना समझा जाए, तो इन कार्यो के लिए 
देश में उपलब्ध जन-शक्ति का समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब कि भोजन, वस्त्र 
और निवास जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि भी जल्दी-जल्दी बढ़ती रहे | इसलिए रोजगार 
के अ्रवसर बढ़ाने की दृष्टि से इन वस्तुओं के उत्पादन में भी सुधार होता अति आवश्यक है । 
जिन देशों में उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, उनमें स्थानीय अथवा वर्गीय बेकारी की समस्या 
तीव्र नहीं होती, क्योंकि उतमें मशीनों और नए वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग के कारण काम की 
वहुतायत रहती है। परन्तु जिन देशों में उत्पादन की कमी के कारण श्राय कम होती हैं शरीर... 
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बढ़ेगी और यह मांग विविध प्रकार की होती जाएगी, और ज्यों-ज्यों विजली, परिवहन और 
पंचार की सुविधाएं विकसित होती जाएंगी, त्यों-त्यों नई झ्रावश्यकताएं पूरी करने के लिए अथवा 
बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में अनेक छोटे उद्योगों का क्षेत्र भी विस्तृत होता चला जाएगा । 
रोजगार के अवसर और उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से इन उद्योगों में नई प्रणालियों का 
विस्तार उत्साहपूर्वक किया जाएगा। 
१७. घरेलू भौर छोटे पैमाने के उद्योगों में काम करन वालों को कई प्रकार की कठिनाइयों 
श सामना करता पड़ता है। इनमें से कई कठिनाइयों का मूल कारण पूंजी का अ्रभाव है, जैसे 
कि ठीक प्रकार के कच्चे माल का ठीक मूल्य पर न मिल सकना और ओऔजारों आदि का. अच्छा 
न होना । इनके अतिरिक्त माल को बेचने की अपर्याप्त व्यवस्था, उत्पादन की नई विधियों 
श्रौर बाजार की बदलती हुई मांग का पूरा ज्ञान त होता आदि कुछ कठिनाइयां ऐसी है कि उनके 
कारण इन उद्योगों में लगे हुए लोग अपने श्रम और कुशलता का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा 
पाते । इन बाधाओं और कठिनाइयों से पार पाने के लिए निरन्तर प्रयत्त करने की आवश्यकता 
होगी । साधारणतया, देहात्ों में विजली पहुंच जाने और जिस मूल्य पर कारीगर खरीद सकें 
उस पर बिजली के उपलब्ध होने से इन उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा । परन्तु अन्य 
कई प्रकार की सहायता देने की आ्रावश्यकता रहेगी ही । उदाहरणार्थ, देहातों में इस प्रकार के 
पंचायती या साझे के कारखाने खोलने होंगे जिनमें कि विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले 
मिलकर काम कर सके और अवुकूल परिस्थितियों में अपने माल का उत्पादन बढ़ा सकें । इसी 
प्रकार सरकार के हवारा परिवहन, विजली और ऐसी ही अन्य सुविधाएं देकर औद्योगिक क्षेत्र 
संगठित करने और उनमें छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है । 
जह-कहीं घरेल, ग्राम या छोटे उद्योगों के द्वारा लोगों को काम में लगाना सम्भव हो और जहां 
ये उद्योग सुधरी हुई वेज्ञानिक प्रणालियों का अधिकाधिक उपयोग कर सकें, वहां बड़े कारखानों 
और छोटे उद्योगों को मिलकर उत्पादन का सम्मिलित कार्यक्रम बनाने पर विचार करना 
चाहिए । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस वात पर विशेष वल दिया गया है कि उपभोग्य 
वस्तुओं का उत्पादन यथादशक्ति वर्तमान कारीगरों और साधनों द्वारा ही बढ़ाया जाए और 
देहातों तथा छोटे उद्योगों में क्रमशः नई वैज्ञानिक प्रणालियों के प्रयोग को उत्साहित किया 
जाए । इस क्षेत्र का संगठत अधिकाधिक सहकारिता के आधार पर करना चाहिए, जिससे 
कि छोटे उत्पादक भी बड़े पैमाने पर कच्चा माल खरीदने, तेयार माल बेचने, बैंकों से ऋण 
लेने और नई मशीनों का उपयोग करने आदि के लाभ उठा सके। उत्पादन का संयुक्त कार्यक्रम 
आरम्भ करने के लिए कहीं तो कर लगाने में कुछ छठ देने की और कहीं उनके तैयार माल को 
नियत मल्य पर खरीदकर उसे सरकारी अथवा सहकारी संगठन के द्वारा बेचने आदि के उपायों 
की आवश्यकता होगी । 

१८. इस समस्या पर विचार केवल वर्तमान घरेलू उद्योगों अथवा दरतकारियों में लगे 
हुए लोगों के हितों की रक्षा श्रथवा इन उद्योगों में तैयार हुए माल की मांग को स्थिर रखने 
की दृष्टि से नहीं करता चाहिए । इस पर विचार करते हुए यह भी ध्यान में रखना चाहिए 
कि नई-नई किस्म का माल तैयार हो और अधिक मात्रा में हो और साथ ही माल तैयार करने 
की ऐसी नई प्रणालियां निकल आएं जो कि जनता की आय बढ़ने के कारण, बढ़ी हुई मांग 
को भली प्रकार पूरा कर सकें। अभिन्नाय यह है कि इन उद्योगों का पुनर्गठन और नवीकरण 
करते हुए ध्यान सुरक्षा से अधिक इनकी उन्नति करने की ओर रहना चाहिए। अभी तक 
छोटे उद्योग अधिक नहीं पनप सके । इसका एक कारण यह है कि हमारी भर्थ-व्यवस्था गतिहीन 
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रही है ओर इस कारण इन उद्योगों में तैयार हुए माल की मांग नहीं हुई। विकास योजताश 
में नई पूंजी लगाने से वर्तमान मांग बढ़ेगी और नई मांग उत्पन्न होगी । भारत बहुत वह 
देश है; यहां दूरियां बहुत बड़ी-बड़ी हैं, और बाजार के विस्तार की गुंजाइश भी कह 
है। इसलिए यहां मांग की पूत्ति उत्पादन की कुशल भर विकेन्द्रित इकाइयों द्वारा की जा सकती 
है भर की जानी चाहिए। इस उद्योगों को विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने के पक्ष में और मे 
युवितियां है। बड़े उद्योगों की उन्नति के साथ-साथ बड़े-बड़े नगरों का विस्तार स्वयमेव हो जाती 
है। विजली, परिवहन, बैकों और अन्य सुविधाओं के एक ही स्थान पर एकत्र और एस 
होने के कारण बड़े उद्योग प्राय: बढ़े नगरों में केच्ित हो जाते हैं। परन्तु एक सीमा से त्राः 
अजकर इस करेद्रोकरण से घती और गन्दी बस्तियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। ज्योंल्यो 
परिवहन और यातायात का विकास होता जाएगा और छोटे नगरों और देहातों में भी विगती 
मिलने लगेगी, तोन्यों एक ही स्थान पर भ्रृ-व्यवस्था को केच्दित कर देने के लाभ कम हो 
हा न | इसे दृष्टि से और देहातों तथा छोटे नगरों के निवासियों की आय बढ़ाने * 
उद्देश्य से छोई उद्योगों की उन्नति पर विज्ञेष ध्यात देने की आवश्यकता है। हमारे विस्तृत 


देश में 
हे में ३४ स्थान पर जो बुशल और अनुभवी कारीगर मौजद हैं, उनका उपयोग कई 
भागे पर चलकर ही किया जा सकता है। हु 


क भ्रयिक विषपता में कमो. 
में विपमता “22 की हे आ्रधिक विकास हुआ हैं, उससे प्रायः भाय दा स्ति 
सीमित बे को ही प्राप्त होते है गा विकास के लाभ व्यापारियों और उत्पादक गे के एव 
पणालियों के अपनाने का प्रारम्भ हैं और उसके विपरीत खेती तथा परम्परागत उद्योगों में गई 
गौर धरव-तोजगारी बहुत बढ व पड़ता है कि अ्रविक /होगों में बेरोजगार 
यूनियनें बनने लगती है पा हे 820 इस प्रवृत्ति में सुधार होने लगता हैं, मजदूरों 
परी करने के लिए रे भी नी विचारों का प्रचार हो जाने पर जनता कौ मांगे 
सतत अथवा कम ि्ोलिक . ताइयां करने लगती है। हमारे देश के समीर 
सामने समस्या यह होती है हा हा “पकीस के भार्भ का अवलम्बन विलस्व से करते 
सुस्कात के कि वे अपने उत्तादक साधनों का प्रयोग और समाज के 
भ्क विपपताएं भी कम हक नियस्त्रित करें कि विकास के साथ-साथ आर्थिक 
$ ०. होनी चाहिए। इस होती जाएं । विकास की यह प्रक्रिया समाजवादी आ्रदर्श 
के सावसाय यह ज्यात भी रहना नर सम्पत्ति की जो विपमताएं हैं, उन्हें कम करने 
और वत्तमान को रखना होगा कि विकास के | ं 
रन असम्ानताओं में बार ह फास के कारण नई विषमताएं उत्दन्न न हों 
दी । एक और तो निम्नतम ग्राव 4 हो। विषमता दूर करने का कार्य दो दिशाओं में करता 
उनमे से प्रथम बात का ओय को बढ़ाना, और दूपरी ओर ऊंची आय को होगा। 
कर ओर शीद्र कराई , रब अधिक है। परल्तु साथ ही, बम आय को घटावा 

करने की का बा पा कै लिए भी 230 हक 

देशों के सामने को करने नहीं देशाश्रों में जनतन्त्री आा 
॥ के सामने हे वश 8५09 ३ । इतिहास में कम विकसित 
भगानी अपनाई बा का सामना साहस के हा ई समस्या या उसका समाधान 
भी ध्यान रना होगा उसे काफ़ी सचकीला और ये करना होगा और जो भी 
दंगा कि विषमतता दूर करते हुए कोई ऐ के रूप में रखना होगा। यह 
डर कोईऐसा कार्य नहो जाए जिससे कि हमारी 


है 
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4 
: उत्पादन प्रणाली को हानि पहुंचे और विकास में ही बाधा पड़े, अथवा जो जनतन्त्री परिवर्तन 
करना हमारी नीति का लक्ष्य है वही संकट में पड़ जाए। इसके विपरीत जनतन्‍त्री और 
व्यवस्थित परिवतेन का अर्थ यह न बन जाए कि वर्तमान अथवा नई विषमताएं चलती चली जाएं । 


२०. इस बात पर वल॒ देने की आवश्यकता हैं कि आय और धन की विपमता में कमी 
तभी हो सकती है, जव कि जो भी उपाय और सामाजिक परिवर्तत किए जाएं, वे सब -योजना 
के अंग के रूप में किए जाएं। योजना में पंजी-विनियोग का प्रस्तावित स्वरूप, आशथिक 
गतिविधियों को सरकारी कार्रवाई द्वारा नया मोड़ देने, योजना की पूर्ति के लिए आवश्यक 
वित्तीय साधन एकत्र करने के लिए वित्तीय उपायों का प्रभाव, सामाजिक सेवाओं का 
विस्तार, भूमि के स्वामित्व और प्रवन्ध की व्यवस्थाओं में परिवर्तत, ज्वाइन्ट रटाक 
कम्पनियों और मैनेजिंग एजेन्सियों के नए नियम बनाने, और सरकार की संरक्षा 
में सहकारिता की उन्नति आदि सब कार्वाइयों का लक्ष्य यह निश्चित करना है कि 
नई आय कहां और किस प्रकार होगी और उसका वितरण कंसे होगा । योजनावद्ध प्रयत्नों 
का उद्देश्य ही यह होता है कि सब उपाय एक सूत्र में गुंफित रहें और उनका उपयोग इस 
प्रकार केन्द्रित हो जाए कि उनके द्वारा निम्तः स्तरों पर तो आय और अवसरों में वृद्धि 
होती रहे और उच्च स्तरों की सम्पत्ति और अधिकारों में कमी होती चली जाए ! 


२१. आय और सम्पत्ति की विपमता कम करने में वित्तीय साधनों का महत्वपूर्ण 
योग रहेगा । परन्तु यह म्रानना पड़ेगा कि विषमता कम करने के लिए जो उपाय किए जाएंगे, 
उनमें से कुछ का नये कार्यो के लिए प्रोत्साहन पर प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। 
भारतीय आयकर व्यवस्था में बहुत प्रगति हो रही है, परन्तु यह स्पष्ट है कि आयकर 
की दर बढ़ाकर सरकारी आय को बढ़ाने और विपमता को कम करने की गुंजाइश अधिक 
नहीं है। कर-जांच आयोग ने इस सम्बन्ध में कर से बचने की प्रवृत्ति को रोकने के उपाय 
करने पर विशेष बल दिया था। उसने यह भी कहा था कि “धन और सम्पत्ति पर कर लगाने 
के क्षेत्र का विस्तार कर देना भी विपमताएं कम करने का एक उपाय हो सकता है ।” योजना 
के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विकास की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कर की पद्धति 
में परिवर्तत करना एक ऐसी सभस्या है जिसका निरन्तर अध्ययन किया जाना चाहिए । इस 
प्रयोजन से कर-पद्धति में जो परिवर्तत अथवा सुधार हो सकते हैं, उनका अध्ययन करने का 
अयत्न अनुसन्धान कार्य करने वाले सभी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को करना होगा । 


२२. समाज के अधिक सम्पन्न वर्गों को विकास के साधन एकत्र करने में अधिक योग - 
देने के लिए कहते समय यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा करते हुए उनका अधिक श्रम या 
बचत करने का उत्साह मन्द न हो जाए। सम्भव है कि इसके लिए कर-पद्धति में बहुत 
अधिक परिवर्तेन करने की आवश्यकता हो । हाल में एक सुझाव यह दिया गया था कि इस 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए व्यक्तिगत कर लगाने का आधार आय को न रखकर व्यय को 
रखना चाहिए। साथ ही सम्पत्ति तथा पूंजी पर लाभ पर कर लगा देना चाहिए। 
व्यय पर कर लगाने के सुझाव पर अर्थशास्त्री अनेक वार विचार कर चुके हैं । इस 
सुझाव के समर्थक विशेषज्ञों की संख्या वढ़ती जा रही है। परन्तु इस सुज्ञाव को अपनाने से पहले 
शासन-सम्बन्धी कई समस्याओं को हल करना पड़ेगा । सम्भव है कि आरम्भ में इस 
सुझाव को कंवल परीक्षण के रूप में एक सीमित क्षेत्र में अपनाना उचित हो । अधिक उदच्चत 
देशों के अनुभव से यह प्रतीत होता है कि इस समय बढ़ती हुई आमदनियों पर जिस प्रकार 
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;रधिकाधिक श्रायकर लगाया जाता है, वह अधिक फलदायक सिद्ध नहीं होता । हैं 
है कि एक तो सम्पत्ति विक्रय से जो लाभ होते है वे कर से वच जाते हैं और दूसरे कर की 
चोरी नाना प्रकार और बड़ी मात्र में होने लगती है। सम्भव है कि व्यय के आधार पर कर 
नयाने से लोगों को बचत अधिक करने का उत्साह हो । कम से कम सिद्धान्त के रूप में तो मुद्रा 


स्फीति अथवा मुद्रा-सकोच की बुराइयों को कम करने के लिए यह आयकर की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली उपाय सिद्ध हो सकता है । 


२३. आय और धन की विपमता का एक सबसे बड़ा कारण सम्पत्ति का स्वामित्व है। 
निस्संदेह, श्रम से प्राप्त होते वाली आय भी समान नहीं होती, परन्तु उसका समर्थन किसी 
हैंद तक यह कह कर किया जा सकता है कि वैसा उत्पादन की माश्रा ग्रथवा श्रम की जात 
था दुलर्भता के अनुसार होता है। कई प्रकार के श्रमों का पाब्श्रिमिक अन्य प्रकार के श्र्ों की 
अपेक्षा श्रधिक दिया जाता है, और बैसा करने का उत्पादन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
पारिश्रमिक में इन विभिन्नताओं के कारण पुरानी परम्पराएं, वर्तमान मनोवृत्तियां अथवा 
माथाजिक रीति-रिवाज आदि हैं। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ऊंचे वेतन हि 
भती प्रकार कार्य करने की क्षमता का सम्बन्ध काम करने वाले के शिक्षण और प्रशिक्षण के 
ये भी है, और इन दोनों का सम्बन्ध जन्म और परिस्थितियों के साथ है। यदि इस वात पर 
विचार किए बिना कि कोई उसका मूल्य चुका सकता है या नहीं, सब वर्गों के लिए सामान्य 
और प्राविधिक शिक्षण का द्वार समान रूप से खोल दिया जाएगा तो कुछ समय के पश्चात 
_ जि में समानता लाने का यह एक सफल साधन सिद्ध हो सकेगा। अ्रभिप्राय यह है कि श्रम 
ते रा होने वाली प्राय में तो अ्समानता दूर की ही जानी चाहिए, उसके साथ ही धत 
अथवा सम्पत्ति पर कर लगाते के प्रदन पर अधिक ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए । किसी 
व्यक्ति के सम्पत्ति का स्वामी होने का अर्थ यह है कि वह उस सम्पत्ति से होने वाली झाय के 
अतिखित भी कुद कर दे सकता है। कर तब लगाया जाता है जब कि सम्पत्ति से कुछ भाव 
होती है। तने भात्र से, सम्पत्ति पर पृथक परच्तु उुछे हलका कर लगा देने के सुझाव का 
५७ व होता । निस्सृदेह, इस में कर देने से बचने के लिए सम्पत्ति के मूल्यांकन की.ओरर 
मरमर का शगि  सरा होगी पल ता पा खा 
9806 25 ४ करने और विकास के लिए झ्रवश्यक साधन उन ले 

है » हैं जनकी आय अथवा सम्पत्ति श्रौसत से अधिक है। उसकी पूर्ति 

लिए प्रशासन की इन समस्यात्रों को हल करना ही पड़ेगा । 

3 ४ न 
पर पल गण हक है।गा सी नि कि नी तक कपल थे 
देने के लिए उस कर के ग्रतिरिक्त 2350 व 7-52 किम से 
लगाया जा सकता है। कादर भी लगाना पड़ेगा । यह कर अनेक प्रकार 


नें मूल्य का दिया गया, देने वाले के ने वाले का सम्बन्ध 

य्या है और पाने पर * के साथ पाने वाले 

है पीर पाने वाला पहले से कितनी अधिक सम्पत्ति का स्वामी हैं, इत्यादि बातों के अनुसार भी 
निदिचत की जा सकती है 


पर्याप्त श्राप हो सकती है और / उपहार-कर से घत-विनियोग के उत्साह को मन्द 
महत्वपण भा कती है शोर धन तथा व्यय के जे टीन लि 
: हम मार्ग हो सकता है । हे एया व्यय के आधार पर कर लगाने का यह एक 


कए चित्रा 


ह। 


२५. उपर जो विचार 7 
मद उपायों ४ कट किए गए, , उनका यह 
* उपायों का तुरन्त ० उनका यह 


अर्थ नहीं है कि इनमें से किसी एकया 
ही अवलम्बन कर लेना चाहिए। उनका 


नका अर्थ इतना ही है कि जनता के उत्साह 
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पर इन करों के प्रभाव और प्रशासन, पर इनकी प्रतिक्रियाओ्ों का अध्ययन भर अधिक किया 
जाना चाहिए । इनमें से कई उपाय ऐसे हैं कि उनका पूरा लाभ कुछ समय पश्चात ही प्रकट हो 
सकेगा । परन्तु यदि विचार तथा परीक्षण के पश्चात इष्ट उद्देश्य की पूर्ति में कुछ भी सहायता 
मिलने की आशा हो तो नया परिवर्तन करने में झलिझकेना नहीं चाहिए । 


२६. विषमता कम करने का कार्य दोनों दिशाओं से करना पड़ेगा | एक ओर तो उच्च्च 
स्तर पर धन और आय के अत्यधिक केन्द्रित हो जाने को रोकने के उपाय करने पड़ेंगे, 
प्रौर दूसरी ओर साधारण जनता की आय, विशेषतः निम्न स्तर की आय को बढ़ाना पड़ेगा । 
उच्चतम आय की सीमा निर्धारित कर देने का सुझाव वार-बार रखा गया है। उस पर विचार 
इसी दृष्टि से करना चाहिए । उक्त सुझाव में उसके रूप का महंत्व इतना नहीं जितना कि उसके 
भाव का है । स्पष्ट है कि कानून बना देने मात्र से उच्चतम सीमा का निश्चय नहीं हो सकता । 
आय अनेक प्रकार होती है, वेतन या पारिश्रमिक से, सम्पत्ति के द्वारा और उद्योग या व्यवसाय 
से; इन सबका नियन्त्रण एक भारी उलझन-भरी समस्या है | जब तक सम्पत्ति की सीमा निर्धारित 
नहीं की जाएगी, तव तक आय की सीमा निर्धारित कर देने का कोई विशेष अर्थ नहीं होगा । 
सम्पत्ति या व्यापार व्यवसाय से होने वाली आय को नियन्त्रित करना कठिन है। उसका नियंत्रण 
वैयक्तिक आय पर कर लगाने की साधारण पद्धति के द्वारा ही किया जा सकता है। उच्चतम 
सीमा निर्धारित करने का अर्थ यह है कि एक नियत सीमा के पश्चात श्राय पर शत- 
प्रतिशत कर लगा दिया जाए। इसे किसी नियत तिथि के पश्चात अथवा किसी कठोर रूप में 
लगाने से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाने की सम्भावना रहेगी । यह तो श्रवश्य उचित है 
कि जिनकी आय बहुत ही अधिक हो, वे सरकारी कोष की पूर्ति में ग्रधिक योग दें, यह सिद्धान्त 
सर्वसम्मत है। हाल के वर्षो में ऊंची आमदनियों पर कर की दर को बढ़ा भी दिया गया है। 
वित्तीय और श्रन्य साधनों के द्वारा तो विषमताएं अभ्रवर्य दूर की जानी चाहिएँ । परन्तु साथ 
ही ऐसे ठोस उपाय अपनाने पर वल देना चाहिए जिनसे आय का अधिक समान वितरण 
करने में सहायता मिले । ह॒ 
२७. दूसरे शब्दों में, समाज के केवल कुछेक लोगों के हाथ में व्यय करने की सामर्थ्य 
और आय को केन्द्रित होने से रोकने के उद्देश्य की सिद्धि इसी प्रकार हो सकती है कि कर की 
पद्धति में ऊपर बताए गए परिवर्तन क्रमश: कर लिए जाएं और समाज के संगठन को इस प्रकार 
वदल दिया जाए कि उसकी वचत पर अधिकाधिक मात्रा में सरकार का अधिकार होता चला 
जाए। इस प्रयोजन के लिए उत्पादन में सहकारिता की पद्धति को बढ़ावा देवा, बिना काम की 
कमाई खाने वालों की समाप्ति, सूदखोर महाजनों के स्थान पर संगठित ऋण-व्यवस्था की 
स्थापना, निजी एकाधिकारों का नियन्त्रण और उत्पादव तथा व्यापार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 
सरकारी कार्यो का विस्तार आदि उपाय बहुत प्रभावशाली हैं। दूसरे शब्दों में, श्रधिकतम 
आय की सीमा निर्धारित करना इस प्रक्रिया का अन्तिम छोर हो सकता है, आरम्भिक नहीं ! 
जितना जश्षीघ्र हम समाजवादी आदर्श की ओर प्रगति करेंगे, उतनी ही शीक्षता से आर्थिक 
विपमताएं लुप्त हो जाएंगी | समाजवादी आझ्राद्श का अर्थ है समस्त आथिक और सामाजिक 
संगठनों का पूर्ण नियन्त्रण । इस समस्या का हल उन अवस्थात्रों में परिवर्तन करके ही किया 
जा सकता हैं जो कि विपमता को उत्पन्न करतीं और स्थिर रखती हैं। कहने की ग्रावश्यकता 
नहीं कि इस प्रसंग में तिम्ततम आय का निर्धारित करना, श्र्थात सम्य जीवन विताने के 
लिए आवश्यक वस्तुओं की भ्राप्ति के एक न्यूनतम राप्ट्रीय मान की गोरंदी कर देना भी 
उतना ही आवश्यक है जितना कि उच्चतम झ्ाय की सीमा निश्चित कर देना । 
४१२७ &0--5 
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२८. अब हमारे सामने प्रादेशिक विषमताओों का प्रश्न उपस्थित होता है। विकास 
की किसी भी चौमुखी योजना में कम विकसित प्रदेशों की विशेष आवश्यकताओं पर उचित 
ध्यान देने का सिद्धान्त एक माना हुआ सिद्धान्त है। पूंजी-विनियोग इस प्रकार किया जाना 
चाहिए कि उससे प्रादेशिक विकास संतुलित रूप में हो। इस समस्या का हल प्रारम्भिक 
अवस्थाशों में विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि तव सव उपलब्ध साधन आवश्यकताओं की तुलना 
में बहुत अ्रपर्याप्त होते हैं। परन्तु ज्यों-ज्यों विकास में प्रगत्ति होती जाए और विनियोग के 
लिए अधिक साधन उपलब्ध होते जाएं, त्यों-त्यों विकास के कार्यक्रमों में विनियोग का लाभ 
कम विकसित प्रदेशों को अधिक पहुंचाने का घ्यान रखना चाहिए। श्रर्थ-व्यवस्था को विस्तृत 
करने का एकमात्र उपाय यही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाते हुए इन विचारों का 
ध्यान रखा गया है। परन्तु भविष्य में जो योजनाएं वनाई जाएंगी, उनमें इनका और भी 
अधिक ध्यान रखा जाएगा । 


२६. हाल में इस प्रदन पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी विचार किया था और 
यह सिद्धान्त मान लिया गया था कि उपलब्ध साधनों की सीमा में रहकर इस बात का पूरा 
प्रयत्न किया जाना चाहिए कि देश के विभिन्न भागों का विकास संतुलित रूप में हो। इस 
समस्या का हल नाता प्रकार से किया जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली सिफारिश 
यह की है कि ओद्योगिक उत्पादत किसी एक स्थान पर केन्द्रित न होने दिया जाए । दूसरा 
सुझाव यह दिया गया है कि नए सरकारी अथवा निजी उद्योगों की स्थापना करते हुए यह 
ध्यान रखा जाए कि देश के विविध भागों का आधिक विकास संतुलित रूप में हो। कुछ उद्योगों 
को कुछ विशिष्ट स्थानों पर स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि वहां उनके लिए झ्रावश्यक कच्चा 
माल या अच्य प्राकृतिक साधन सुलभ होते है। अन्य अनेक उद्योग ऐसे होते है जिनके लिए 
स्थान का चुनाव आशिक दृष्टि से बहुत व्यापक क्षेत्र में से किया जा सकता है। बहुधा देखा 
गया है कि किसी स्थान के विरुद्ध व्यय अधिक हो जाने की दलील वस्तुतः उस स्थान का आधार- 
भूत विकास पर्याप्त न होने की सूचना देती है । एक बार उसके आरम्भ हो जाने पर 
प्रारम्भिक बाधाएं क्रमश: दूर होती जाती हैं। और इस दृष्टि से विकास के केन्द्रों को देश के 
विभिन्न स्थानों में दूर-दूर स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है । परिषद ने त्तीसरी सिफारिश 
यह कौ थी कि देश के विभिन्न भागों में श्रमिकों का परित्रजन॒ सरल करने के उपाय किए 
जाएं और ऐसे कार्यत्रम बनाए जाएं जिनसे लोग अधिक घनी आबादी के स्थानों से उठकर 

विरल आबादी के स्थानों में बस सकें । परिषद की सिफारिश है कि प्रादेशिक विपमताश्रों को 
कम करने की समस्या का अध्ययन निरन्तर करते रहना चाहिए और प्रादेशिक विकास की सूचक 
कसौटियों का निश्चय करते रहना चाहिए । नई आ्ौद्योगिक नीति के प्रस्तावों में भी इन 
उह्रसयों पर विशेष चल दिया गया है और जब योजना के सरकारी क्षेत्र में विकास कार्यक्रम 


ना जाएँ अथवा निजी क्षेत्र में नए कारखानों को लाइसेंस देने की नीति निर्धारित की जाए, 
सेब इनका ध्यान रखना चाहिए । 


भ्राधिक् नोति स्‍न्‍्लौर प्रणालियां 
३०. योजना 


उन्हीं उद्देश्यों भौर पार . आथिक नीति के श्राधार और उसके संचालन की दिशा का निशचय 
की भायिक नीति “रो के अनुसार किया जाएगा जो कि ऊपर बतलाए गए हैं। योजना 
का लक्ष्य श्रावश्यक वित्तीय साधनों को एकत्र करना ही नहीं, अपितु देश के 


जास्तविक साधनों 
नों का इस प्रकार उपयोग करना भी है कि उससे योजना की आवश्यकताएं 


योजना पर विचार ३५ 


पूरी हो सकें। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साधनों का आवंटन सरकार द्वारा आरम्भ किए गए कार्यों 
को देखकर किया जाता है और इसलिए सरकार द्वारा किया गया पूंजी-विनियोग नीति 
निर्धारित करने का एक प्रधान सूत्र होता है। सरकारी पूंजी-विनियोग का लक्ष्य निजी पूंजी- 
विनियोग की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। सरकार देश की अर्थ-व्यवस्था की श्रावश्यकताश्रों 
को अधिक व्यापक और दूर-दृष्टि से देख सकती है और उसे देखना भी चाहिए । योजना के 
निजी क्षेत्र में पूंजी लगाते हुए प्रधान दृष्टि यह रहती हैं कि कितनी पूंजी लगाकर कितना 
लाभ हो सकेगा । इसके विपरीत सरकार को पूंजी लगाते हुए यह देखना पड़ता है कि सब 
मिलाकर उससे राष्ट्रीय उत्पादन में कितनी वृद्धि हो सकेगी । इसके अतिरिक्त, व्यापक 
दृष्टि से मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था में सरकार की आर्थिक नीति का लक्ष्य यह भी रहता है कि 
मूल्यों और लाभों में उचित हेर-फेर करके निजी पूंजी विनियोग की दिशा को भी प्रभावित 
कर दिया जाए। इसलिए योजना की पूर्ति के लिए जिन उपायों के द्वारा यह कार्य किया जा 
सके उनका बहुत महत्व हो जाता है । 


३१. योजना तैयार करने का अभिप्राय केवल इतना नहीं होता कि जो काम करनें हैं 

उनकी एक सूची बनाकर रख दी जाए, पर उसे बनाते हुए यह निश्चय भी करना पड़ता है कि 
उन्हें किया किस प्रकार जाएगा । जनतन्त्री व्यवस्था में योजना की पूर्ति साधनों पर सीधा 
अधिकार करके नहीं की जा सकती; उसे मूल्यों के नियन्त्रण आदि द्वारा पूरा करना पड़ता है । 
जिन उपायों से योजना के उद्देश्यों की पूत्ि की जा सकती हैँ उनके मोटे रूप दो हैं। पहला 
उपाय तो वित्तीय और आर्थिक नीतियों के द्वारा देश की भ्र्थ-व्यवस्था को नियंत्रित करने 
का है, और दूसरा उपाय आयात और निर्यात का नियमन, उद्योग और व्यवसाय के लिए 
लाइसेंस व्यवस्था, मूल्यों का नियन्त्रण भ्रौर र्थ-व्यवस्थ्य के किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में प्रावंटनों 
ढ्वारा उनकी गति को नियमित और प्रभावित करने का है। हाल में इस प्रइन पर बहुत विवाद 
हुआ है कि योजना का कार्य करते हुए केवल प्रथम उपाय का अवलम्बन करना चाहिए या दूसरे 
का भी--स्पष्ट है कि वित्तीय और आशिक नियन्त्रण के हारा अर्थ-व्यवस्था के उतार-चढ़ाव 
'को अधिक व्यापक रूप में नियंत्रित किया जा सकता है, कर नीति में आवश्यक परिवर्तन 
करके दुलंभ साधनों को किन्‍्हीं निद्िचत दिशाओं में मोड़ा जा सकता है। परन्तु इसमें भी 
संदेह नहीं कि जिस योजना का एक उद्देश्य पूंजी-विनियोग को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना हो 
और जिसमें कुछ कार्यो के लिए प्राथमिकता का क्रप-निश्चित कर लिया गया हो, उसकी पूर्ति 
केवल आर्थिक और वित्तीय नियंत्रण के द्वारा नहीं की जा सकती । इसलिए, दूसरे उपाय का 
"भी अवलम्बन करना अनिवाय हो जाता है । 


३२. विकसित होती हुई किसी भी अर्थ-व्यवस्था में सरकार की वित्तीय और आ्ाथिक 
सीतियों का झुकाव, अनिवार्य रूप से अपना क्षेत्र अधिकाधिक विकसित करते जाने का होता 
है। यदि झ्रकस्मात ही ऐसा दिखाई पड़े कि योजना की गति मन्द हो रही है तो व्यय बढ़ा- 
कर और अधिक आथिक सहायता देकर गति को तीत्र किया जा सकता है, परन्तु सम्भावना 
यह है कि हमारी मुख्य समस्या मुद्रा-स्फीति की बुराइयों को रोकने की रहेगी । विकास के 
कार्यो का एक अंग यह भी है कि माल तैयार होने से पहले ही उसकी मांग उत्पन्न कर दी जाए। 
इसलिए सरकारी व्यय में कमी करने और आर्थिक प्रवृत्तियों को दवाने के उपाय तभी करने 
चाहिएं जब कि उनकी अत्यन्त आवश्यकता हो । एक युक्ति यह दी जा सकती है कि जिस 
देश को विदेशी मुद्रा असीम परिमाण में उपलब्ध हो, वह माल का श्रधिक श्रायात करके और 


३६ द्वितीय पचवर्षीय योजना 


इस प्रकार अपने बाजार में माल की पूर्ति बढ़ाकर, मुद्रा--फीति की बुराइयों को रोक सकता 
है। परन्तु यह बात यथार्थ नहीं हैं । विदेशी मुद्रा एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग यथा- 
दक्ति कम किया जाना चाहिए। हमारा विचार योजना की पूर्ति के लिए अपनी चालू आय के 
अतिरिक्त पहले से एकत्र और सुरक्षित झ्राय के कुछ भाग का और विश्ञेप कार्यों के लिए मिली - 
हुई विदेशी सहायता का उपयोग करने का है। इसलिए विदेशी विनिमय और व्यापार की नीति 
को ऐसा रखना पड़ेगा कि उसका हमारे विकास कार्यक्रमों के साथ मेल बैठ जाए । किसी भी 
कम विकसित गभ्र्थ-व्यवस्था में साधनों की मांग नानाविध हुआ करती है । सम्भव है कि कृषि 
का उत्पादन ऐसे कई कारणों से, जिनका नियन्त्रण मनुष्य की शक्ति से वाहर है, आवश्यकता 
से कम हो। अन्य बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं । नई आमदनियों में और जिन वस्तुओं पर 
उन्हें व्यय किया जाना है उनकी प्राप्ति में सदा कुछ न कुछ श्रन्तर रह ही जाता है । परन्तु 
इस प्रकार की कठिताइयों भ्रथवा कमियों का सामना होने पर विकास के किसी भी कार्यक्रम 
का परित्याग नहीं किया जा सकता है । कुछ तो जोखिम उठानी ही पड़ेगी । इसका 
अर्थ यह है कि आवश्यकता होने पर हमें- वस्तुओ्रों के नियन्त्रण और वितरण की 
पद्धति पर अमल करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अब तक का अनुभव 
यह है कि नियन्त्रण और वितरण में सफलता तब तक नहीं होती जब तक कि 
उनका प्रयोग उन्हें मिलाकर नहीं किया जाता । उनकी सफलता के लिए जनता की 
मानसिक तैयारी भी आवश्यक होती है, और उसके लिए जनता को समझा-बुझाकर जनमत 
तैयार करना पड़ता है । यह ठीक है कि नियन्त्रण करते हुए प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां 
होती हैं और उनके कारण नया कार्य करने का उत्साह भी मन्द पड़ जाता है, परन्तु साथ ही यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि उनके बिना विषमताएं और कठिनाइयां बढ़ सकती हैं और उन 
वर्गों में श्रसंतोप बढ़ सकता है जितकी सुरक्षा की सवसे अधिक आ्रावश्यकता है । 


३३. इसमें संदेह नहीं कि मनोवैज्ञानिक और प्रशासन सम्बन्धी कारणों से जहां तक 
सम्भव हो वहां तक अन्न जैसी अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं का नियन्त्रण और वितरण नहीं 
करना चाहिए । परन्तु इसके विपरीत यह भी ठीक है कि यदि आवद्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने 
जेगे या बहुत ऊंचे हो जाएं तो भारी कठिनाई हो जाती है । दुलेभता या कमी का मूल उपाय 
तो यही हैं कि उपलब्ध माल की मात्रा बढ़ा दी जाए और इसके लिए जब देश में उत्पन्न माल 
अ्पर्याप्त हो तव उसे विदेशों से मंगाकर कमी को दूर कर देना चाहिए। परन्तु श्रायात 
का सहारा भी अ्रत्यधिक नहीं लिया जा सकता । कभी-कभी जितने आ्रायात की आवश्यकता 
होती हैँ उतना उपलब्ध नहीं होता और कभी-कभी उसे करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों 
पर व्यय को रोक देना पड़ता है। यही बात देश के साथनों को पूंजी-विनियोग में न लगाकर 
उनका व्यय दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने पर लागू होती है । इसलिए समस्त योजना को 
विफल न होने देने के प्रयोजन से भौतिक नियन्त्रणों को लाग करना अनिवार्य रूप से आवश्यक 
हो जाता है और विशेष परिस्थितियों में आवद्यक तथा उपयोगी वस्तुओं के भी नियन्त्रण 
का विचार सर्वथा नहीं छोड़ा जा सकता। सारांश यह है कि केवल नियंत्रणों को पर्याप्त नहीं 
समझना चाहिए और जव उनका सहारा लेना पड़े तब माल को उपलब्धि बढ़ाने का भी 
ध्यान रखना चाहिए | 


प्राचर्ण ३ ० च 
े अतिरिक्त संग्रह करके रखना चाहिए,और मूल्यों की घटा-बढ़ी को नियन्त्रण 
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में रखने के लिए उनका क्रय-वित्रय करते रहना चाहिए । कम विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में 
माल की भांग और उपलब्धि में थोड़े-से भी परिवर्तन का मूल्यों पर बहुत भ्रधिक प्रभाव पड़ता 
है । माल की थोड़ी भी कमी होने पर मूल्य वहुत अधिक बढ़ जाते है और थोड़ी भी अधिकता 
होने पर वे बहुत अ्रधिक घट जाते हैं। देश में उत्पन्न हुए माल का संग्रह करके, मूल्यों को स्थिर 
रखने के लिए बृद्धिमत्ता से उसका उपयोग करना विदेशी मुद्रा का व्यय करके विदेशी माल 
का आयात करने से किसी भी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है । इसलिए सरकार के लिए खाद्यान्नों 
का सदा पर्याप्त संग्रह रखना और प्रतिकल परिस्थिति उत्तन्न होने पर मुद्रा-स्फीति की बुराइयों 
को रोकने के लिए उसका तरन्त और सफल उपयोग कर लेना विकास के वड़े-ड़े कार्यक्रमों 
का एक अ्निवाय अंग होता है। सिद्धान्ततः यह वात केवल खाद्यान्नों पर नहीं, जरूरी कच्चे माल 
और अन्य जीवनोपयोगी वस्तओं पर भी लाग होती हैं । इस उपाय की सफलता के लिए यह 
आवश्यक है कि प्रशासनिक व्प्रदस्था दृढ़ हो और माल को एकत्र करने एक स्थान से दूसर 
स्थान पर ढोकर ले जाने और उसका वितरण करने की सुविधाएं पर्याप्त हों । माल की संग्रह करके 
रखने और उसके द्वारा मल्यों के उतार-चढ़ाव को ठीक करने का विचार खाद्यान्नों के सम्बन्ध में 
विशेष रूप से अपनाने योग्य है, और उसी प्राथमिकता देनी चाहिए । योजना में यह व्यवस्था को 
गई है कि केन्द्र और राज्य सरकारों क वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ( गोदाम निगम) २० लाख 
टन अतिरिक्त खाद्यान्न संग्रह करने का प्रवन्ध रखें । इस कार्यक्रम को शीघ्र पूरा कर लगना 
अत्यन्त श्रावश्यक है । 

३५. खाद्यान्नों का भ्रतिरिक्‍त संग्रह रखकर सरकार मूल्यों के एकदम उतार-चढ़ाव को 
रोक सकेगी। इसके साथ ही, दूसरी व्यापारिक फसलों के मूल्यों को भी समय-समय पर ठाक केरते 
रहना चाहिए, क्योंकि यह उचित ही है कि किसान जो फसलें बोए उनका मूल्य उसे ठीक मिले 
और उसे यह उत्साह हो कि वह योजना की आवश्यकता के अनुसार अपनी फसलों में अदला- 
वदली करता रहे । इस प्रयोजन की कुछ पूर्ति श्रायात और निर्यात के नियन्त्रण तथा झायात- 
निर्यात शल्कों के द्वारा भी की जा सकती है । किसान का उत्साह बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक 
है कि जहां तक हो सके वहां तक आयात और निर्यात के परिमाण की घोषणा ऐसे समय कर दी 
जाए कि उसका लाभ विचौलियों की अपेक्षा किसानों को अधिक पहुंचे । कपास के 
मूल्यों के उतार-चढ़ाव का नियन्त्रण अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके -किया 
जाता है और गन्ने का मूल्य ठीक रखने के लिए सरकार वोने के मौसम से वहुत पहले यह घोषणा 
कर देती है कि कारखानों को गन्ने का क्या मूल्य देना पड़ेगा । फिर भी सरकार की मूल्य-तीति 
को सफल करने के लिए समय-समय पर आयात और निर्यात में परिवर्तत करता आवश्यक 
होता है । खेती की पैदावार की कई वस्तुओं के मूल्य पर, उदाहरणार्थ तिलहनों पर, सद्वेवाजी 
का असर बहुत अधिक होता है; आशा है कि वायदा-वाजारों का नियत्तरण जब वायदा-वाजार 
आयोग के द्वारा होने लगेगा तब अनुचित सट्टेबाजी उचित नियन्त्रण में रह सकेगी । प्रसंगवश 
यह भी वता देना आवश्यक है कि अत्यधिक स्ट्रेवाजी का मेल सुयोजित अर्थ-व्यवस्था के 
साथ नहीं बैठता । इसलिए सट्टेवाजी को न केवल सट्टा बाजारों के लिए उपयुक्त नियम 
बनाकर अपितु बैकों आदि द्वारा ऋण देने का नियन्त्रण करने के लिए जो कुछ किया जा 
सकता है वह करके भी नियंत्रित और नियमित करना चाहिए । 

३६. अव संक्षेप में यह चर्चा भी कर लेनी चाहिए कि साधारणतया और कुछ विशेष 
दिज्ञाओं में विकास की प्रगति पर वित्त और ऋण की व्यवस्थाओ्ों का क्या प्रभाव पड़ता हैं। 
इस व्यवस्था को विकास की झ्रावश्यकताओं के अनुसार नई दिशा में मोड़ते के लिए कुछ 
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भअहत्वपूर्ण उपाय प्रथम योजना काल में ही किए जा चुके हैं । इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया 
देश का सबसे बड़ा व्यापारी बैंक था। उसे स्टेट बैक के नाम से एक सरकारी स्वामित्व और 
प्रबन्ध के बैंक में परिवर्तित किया जा चुका है ताकि देहातों में भी बैंकों द्वारा ऋण 
पद्धति का विस्तार हो सके । रिजवे बैंक आफ इंडिया न केवल मुद्रा, ऋण और विदेशी 
विनिमय के क्षेत्र में नियन्त्रण और नियमन के कर्तव्यों का पालन करता है, अपितु ऋण देने-लेने 
वाली सहकारी संस्थाओं के विकास में भी सहायता और सहयोग देता है। ग्राम 48 
सर्वेक्षण समिति ने देहातों में ऋण-व्यवस्था का पुनगेठन करने के लिए जो सिर्फा' की 
थीं उन्हें रिजवे बैंक और सरकार के नेतृत्व में कार्यान्वित किया जा रहा है ।। देहातों में सर्वत्र 
उचित दर पर ऋण मिल सकते की व्यवस्था करने का काम बहुत बड़ा है। परन्तु पुनर्गठन 
के नए सुझावों में यह कार्य सहकारी संस्थाम्रों और रिजर्व वैक तथा सरकार के सम्मिलित 
प्रयत्नों द्वारा करते का एक कार्यक्रम बनाया गया है। उससे क्षीक्र उन्नति करना सम्भव हो 
सकेगा । 

३७, औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक वित्त निगम (इंडस्ट्रियस फाइनेंस कार्पोरेशन) 
और औद्योगिक ऋण और विनियोग निगम (इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन ) 
का संगठन योजना के निजी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया गया है 
इसके अतिरिक्त सरकार ने राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम का संगठन इसलिए किया है कि 
चह औद्योगिक विकास और उन्नति का कार्य स्वयं नई दिशाओं में कर सके । छोटे उद्योगों की 
सहायता करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए विशेष संस्थाओं की आवश्यकता है, और यह कार्य 
राज्य वित्त निगम (स्टेट फाइनेंस कार्पोरेशन) और केन्द्रीय लघु उद्योग निगम (सेंट्रल स्माल 
इंडस्ट्रोज कार्पोरेशन) का संगठन करके आरम्भ किया जा चुका है । सम्भव है कि श्रागे चलकर 
ऋण-व्यवस्था का और भ्रधिक विकास करने के लिए ऐसी संस्थाएं संगठित करने की भी आवश्यकता 
हो जो कि एक नए व सुगठित पूंजी-बाजार के केन्द्र का काम दे सकें, क्योंकि इस समय 
कम्पनियों में प्रचलित मैनेजिंग एजेंसी की प्रथा धीरे-धीरे कम होती जाएगी। हाल में, जीवन 
बीमे का राष्ट्रीयकरण भी इसीलिए किया गया है कि जनता में बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ाने 


और उससे प्राप्त धन का प्रवाह योजना की आवश्यकताओं के अनुसार नई दिश्ञाओं में मोड़ने के 
लिए सरकार को एक नवीन और प्रवल साधन मिल जाए। 


३८. संक्षेप में विकास के कार्यो के लिए योजना के उद्देश्यों और प्राथमिकताशों के 
प्नुप्तार आवश्यक यह है कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों को एक सूत्र में बांधकर रखा 
जाए। इसके लिए जो उपाय प्रयोग में लाए जाएंगे, उन्हें समय-समय पर आवंश्यकतानुसार 


नदलना होगा । कहीं तो वित्तीय भ्रथवा मूल्य-नियन्वण के साधनों का प्रयोग किया जाएगा, 
नहीं मफलता लाइसेंस 


है॥ सफल देने की पद्धति से मिलेगी और कहीं लाम की सीमा निरिचत कर देने, 
वुलभ कच्चे माल का राशन 


शन कर देने श्रथवा इसी प्रकार के अन्य नियन्त्रण लागू कर देने 
के भरावश्यकता होगी। नई कम्पनियां खोलने 


मुद्रा के प्रयोग को नियंध्रित फ 3 02076 अनुमति वा, 00 
मिस हक यं 40 नए कार्यों की आवश्यकतानुसार करों में हेर-फेर करना, 
पा व _। जाए उन्हें वित्तीय सहायता देना, और व्यापारिक, वित्तीय तथा झौद्योगिक 
 ज की नियन्त्रण तथा मार्गदशन करना--ये सब योजना बनाने के माने हुए अंग हैं। 
हक गन रा मे के पलक है जो लोगों के स्वेच्छा से किए हुए श्रनियमित 
पर कमारन यत्नों के फलों को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। इसके लिए नियन्त्रण 

.  हायों काकरना अनिवाये दो जता है। योजना में निश्चित पूंजी-विनियोग 
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के लक्ष्यों की पृति के लिए ऐसे उपाय करने पड़ते हैं कि आवश्यक साधन भ्रवश्य उपलब्ध 
हो जाएं भौर जनता उन्हें अ्रपनी दैनिक श्रावश्यकताभों पर व्यय न कर डाले । यह भी आवश्यक 
होता हैँ कि साधनों के संग्रह के लिए जो स्पप्ट कप्ट उठाया जाए उसका बोझ यथाशक्ति 
सब पर समान रूप से पड़े । योजना -के लिए साधनों के प्रयोग का निश्चय करते हुए और 
आधिक तथा सामाजिक लक्ष्यों की सुगमतापूर्वक संतुलित पूति करने के लिए यह आवश्यक 
है कि योजना को कार्यान्वित करने वालों के हाथ में ऐसे श्रधिकार या उपाय रहें कि वें उनका 
उपयोग विद्यमान संगठन में रहकर कर सके । परन्तु साथ ही, इस संगठन को भी बदलते 
रहना चाहिए जिससे कि अभीष्ट सुधारों और नियन्तणों को इस संगठन पर विद्येप रूप 
से न लादना पड़े, और वे स्वयंमेंव इसके अंग बन जाएं । 


परिशिष्ट 
भारत सरकार 


ग्रौद्योगिक नीति का प्रस्ताव 
नई दिल्‍ली, ३० भ्रप्रेल, १९५६ 


सं० ६१/सी एफ/४८५--भ्ौद्योगिक प्षेत्र में भारत सरकार जिस नीति ५१९ घणतना 
चाहती हैँ उसका उल्लेख उसने श्रपने ६ अप्रैल, १९४५ मे प्रस्ताव में कर दिया था । उरागें, 
देश की श्रर्थ-व्यवस्था के लिए उत्पादन में निरन्तर वृद्धि करते रहने फा शभौर धन मे रामाग 
वितरण का महत्व बतलाकर कहा गया था कि उद्योगों की उप्नति में सरकार को शभिकाधिक 
और सक्रिय भाग लेते रहता चाहिए । उसमें यह भी कहा गया था कि दास्मारप्, गोला-बाएद, 
अणु-शवित, और रेल परिवहन के उद्योगों पर तो रार्कार का एकाधिकार रहगा ही, एगनो 
“अतिरिक्त भी छः मूल उद्योगों में नए कारखाने खोलने का उत्तरवायित्य फेयल रास्कार फा 
रहेगा, परन्तु यदि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से रारकार उचित रागगगेंगी शो जहां श्रागश्गपा 
होगा वहां वह निजी उद्योगपतियों की भी सहायता ले राकेगी। शेप रारा प्रौद्योगिया पोध 
निजी उद्योगपतियों के लिए खुला छोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एस क्षेत्र में भी 
सरकार क्रमशः श्रधिकाधिक भाग लेती जाएगी । 


२. श्रौद्योगिक नीति के सम्बन्ध मे यह घोषणा किए हुए श्राठ वर्ष तीत णुणो हैं। तव रे भ्रस 
तक भारत में अनेक महत्वपूर्ण परिवतेन भ्रौर विकास कार्य हो चुकी है। भारत का रांमिशाग' ससा- 
2 उसमें भ्रनेक मौलिक श्रधिकारों की गारण्ठी दी जा चुकी है श्रौर राज्य नीति गे गिरेणगा 
सिद्धान्त निश्चित किए जा चुके है। प्रायोजन का कार्य रांगठित श्राधार पर आ्ररग्ग करने प्रभाग 
पंचवर्षीय योजना हाल में ही पूरी की जा चुकी है। संसद, रामाज के समाजवादी श्रादर्श कौ श्रपनी 
। सामाजिक और भ्राथिक नीति के लक्ष्य के रूप में श्रपना चुकी है। बिकारा की दिला में इन गहत्व- 

पूणे प्रगतियों के कारण झ्रावश्यक हो गया है कि श्रीद्योगिक नीति की पुनः घोषणा कर दी जाए । 
शी्र ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना देश के सामने प्रस्तुत की जाने बाली है। इसलिए एकरा 
घोपणा की आवश्यकता श्रोर भी बढ़ ६ 


थे ढ़ गई हैं। इस नीति का निर्धारण करते हार गंविगान 
में निश्चित किए गए सिद्धान्तों, समाजवाद हु 


हे माजवाद को उद्देश्य श्रीर गत वर्षों में प्राप्त श्रवुभयों को 
#पान में रखना चाहिए । | 
है. भारत के संविधान की प्र मेँ की गई है कि ्ि गे 
गगरिकों स्तावना में घोषणा की गई है कि इसका उस्नेष्य श्रपने 
एल के लिए..." ; हैं कि इसका उद्देत्य श्रपने सत्र 


“सामाजिक, आथिक श्रौर राजनीतिक न्याय; 
विचार, श्रभिव्यवित, विद्वास, धर्म 
ग्रोर उपासना की स्वतन्त्रता | 
प्रतिष्ठा भर अवसर की लकी 
मप्त कराने के लिए तथा उरे 


६ 
ड 
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व्यवित की गरिमा और राष्ट्र कौ 
एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता” 
प्राप्त करता हूँ । 
संविधान में राज्य नौति के निदेशक सिद्धान्तों में वतलाया गया है कि-- 
ह्ः् एसी 
हि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आधिक और राजनीतिक 
य राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में 
स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा ।” 


इसके साथ ही-- 
“राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से-- 
(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त 
साधन प्राप्त करने का अ्रधिकार हो; 
'ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार वंटा 
हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; 
(ग) आधिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधवों 
का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्र न हो; 
पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो; 
श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार 
अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आ्रथिक आवश्यकता से विवश्ञ होकर नागरिकों 
को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शवित के अनुकूल 
नहों; 
(च) शशव और किशोर ब्रवस्था का शोषण से तथा नैतिक और प्रा्थिक परित्याग 
से संरक्षण हो ।” 


(घ्‌ 
(हः 


पक मम का | 


४. संसद ने दिसम्बर १६५४ में जब अपनी सामाजिक और झ्राथिक नीति का लक्ष्य 
पमाज का समाजवादी आदर्श स्वीकृत किया, तव इन आधारभूत और सामान्य सिद्धान्तों को 
और भी अधिक स्पष्ट कर दिया था | इसलिए, श्रन्य नीतियों के समान ओौद्योगिक नीति भी 
इन्हीं सिद्धान्तों और निदेशों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए । 


५. इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह झावश्यक है कि आर्थिक विकास की गति तीक्न करके 
औद्योगिक उन्नति श्षीघ्र से शीक्ष की जाए, विद्येतत: भारी और मशीनें बनाने वाले उद्योगों 
का विकास किया जाए, सरकारी क्षेत्रों को शीघ्र बढ़ाया जाए और सहकारिता के क्षेत्र का अ्धिका- 
घिक विस्तार किया जाए । इनसे ही जीविकोपार्जन के लाभदायक अवसर बढ़ने और साधारण 
जनता के जीवन का मान ऊंचा होने तथा रोजगार की परिस्थितियां सुधरने की नींव पड़ती 
है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि लोगों की आय और सम्पत्ति में आज जो विपमता है वह 
तत्काल कम की जाए, जिससे कि किसी का निजी एकाधिकार न होने पाए और विभिन्न 
आर्थिक क्षेत्रों हक 26 ६ कुछ थोड़े-से व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित न हो जाए । इसलिए, नए 
ओऔद्योगिक कारखाने खोलने और परिवहन की सुविधाएं बढ़ाने का उत्तरदावित्व सरकार निरन्तर 
अधिकाधिक मात्रा में सीधे अपने ऊपर लेती चली जाएगी ! व्यापार को भी सरकार 
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ग्धिकाधिक परिमाण में अपने हाथ में करती जाएगी । परन्तु देश की अर्थ-व्यवस्था का विस्तार 
होते जाने के साथ-साथ सुनियोजित राष्ट्रीय विकास के अभिकरण के रूप में निजी क्षेत्र को भी 
बढ़ने और फलने-फूलने का भ्रवसर दिया जाएगा। जहां भी सम्भव हो वहां सहकारिता 
के सिद्धान्त पर अश्रमल करना चाहिए ओर निजी उद्योगों का विकास अधिकाधिक मात्रा में इसी 
आधार पर करना चाहिए । 


६. समाज के समाजवादी आदर्श को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपना लिये जाने और 
विकास का काये शीघ्षता से तथा सुनियोजित रूप में करना आवद्यक होने के कारण यह उचित 
है कि श्राधारभूत और सामरिक महत्व के और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के सब 
उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में रखा जाए। जो उद्योग आधारभूत हैं और जिनमें 
इतनी अधिक पूंजी लगानी पड़ती है कि उसे आज की परिस्थितियों में केवल सरकार ही लगा 
सकती है, उन्हें भी सरकारी क्षेत्र में रखना पड़ेगा | इसलिए, उद्योगों के बहुत बड़े क्षेत्र में भावी 
विकास का उत्तरदायित्व सरकार को सीधे अपने ऊपर लेना पड़ेगा । फिर भी कुछ कारण 
ऐसे हैं, जिनसे सरकार को अपना क्षेत्र श्रभी सीमित करना और यह निश्चय करना पड़ता 
है कि वह किन उद्योगों के विकास का उत्तरदायित्व तो एकमात्र अपने ऊपर लेगी और किन के 
विकास में अपना प्रमुख भाग रखेगी ।इस समस्या के सब पहलुओं पर योजना आयोग 
के साथ विचार करने के पश्चात भारत सरकार ने उद्योगों को, उनमें से प्रत्येक में सरकार का 
क्या भाग रहेगा इस दृष्टि से तीन वर्गों में बांटने का निश्चय किया है। ये तीनों वर्ग अनिवार्य 
रूप से किसी हद तक एक-दूसरे के साथ सटे होंगे । इनकी सीमा कठोरतापूर्वक निश्चित 
कर देने से तो अभीष्ट उद्देश्य की ही हानि हो जाएगी। परन्तु फिर भी आधारभूत सिद्धान्तों 


और लक्ष्यों को सदा ध्यान में रखना और आगे बतलाए गए साधारण निदेशों का पालन करना 


ही पड़ेगा । इस प्रसंग में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सरकार किसी भी भौदयोगिक वस्त 
का उत्पादन अपने हाथ में ले लेने के लिए सदा स्वतन्त्र रहेगी । 


४. प्रथम वर्ग में वे उद्योग रहेंगे जिनके भावी विकास का उत्तरदायित्व एकमात्र 
प्रकार का रहेंगा। द्वितीय वर्ग में वे उद्योग रहेंगे जिन पर क्रशः और अधिकाधिक मात्रा 


में सरकार का स्वामित्व होता जाएगा और इसलिए उनके नए कारखाने खोलने में पहल 
सरकार करेगी, परन्तु उनकी पूर्ति में सरकार निजी उद्योगपतियों से भी सहायता मिलने 
की श्राशा रखेगी । तृतीय वर्ग में शेष सब उद्योग रहेंगे और उनका भी विकास साधारणतया 
निजी उद्योगपतियों के प्रथत्त और पहल के लिए छोड़ दिया जाएगा । 

५. प्रथम वर्ग के उद्योगों की गणना 
जा में निजी उद्योगपतियों के जिन कारखानों की मंजूरी सरकार पहले से दे चुकी है, 
बह 2 रे पाक सरकार ही खोलेगी । इसका अर्थ यह नहीं है कि जो 
जज हे कम रे ही हैं उनका विस्तार नहीं होने दिया जाएगा, अ्रथवा नए कारखाने 
चिप) तह हक ए वसा करना भ्ावश्यक होने पर भी सरकार निजी उद्योग- 

सहायता नहीं लेगी । परन्तु रेल और हवाई परिवहन, 


भा इस पल्ताव की अनुसूची 'क' में कर दी गई है। 


ऐसा भ्रवन्ध क्र कर कि तने पा कार पूंजी में अपना बड़ा भाग रखकर प्रथवा अन्य प्रकार 
कु नीति निर्धारित करने और कारखाने के प्रबन्ध नियं 

गे आवश्यक ५ नें के ग्रवन्ध को नियंत्रित करने 
श्यक अधिकार उसके अपने हाथ में रहे। हु 
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. . & हितीय वर्ग के उद्योगों की परिगणना अनुसूची 'ख' में कर दी गई है। इनके 
भावी विकास की गति को तीव्र करने के लिए सरकार इनके नए कारखाने अधिकाधिक संख्या 
में खोलेंगी । साथ ही, इस क्षेत्र में निजी उद्योगपतियों को भी स्वतन्त्र रूप से श्रथवा सरकार 
के सहयोग से आगे बढ़ने का भ्रवसर दिया जाएगा । ः 

१०. शेष सब उद्योग तृतीय वर्ग में रहेंगे, और आशा है कि उनका विकास साधा रणतया 
निजी प्रयत्त और पहल द्वारा हो हो सकेगा, परल्तु इस वर्ग में भी सरकार को कोई नया कारखाना 
शुरू कर सकते की स्वतन्यता रहेगी। सरकार की नीति यह रहेगी कि वह इन उद्योगों.के विकास 
में भावी पंचवर्षीय योजनाओ्ों में निश्चित कार्यक्रमों के अनुसार परिवहन, बिजली तथा 
अन्य इसी प्रकार की सुविधाएं देकर भौर उचित वित्तीय नीतियों तथा अन्य उपायों के द्वारा 
निजी उद्योगपतियों को सहायता श्रौर बढ़ावा देती रहें । सरकार इन उद्योगों को वित्तीय 
सहायता देते वाली संस्थाएं भी संगठित करती रहेगी और जो संस्थाएं शद्योगिक या खेती के , 
काम करने के लिए सहकारिता के आधार पर संगठित की जाएंगी, उन्हें विशेष सहायता दी 
जाएगी। जहां ठीक समझा जाएगा वहां सरकार निजी उद्योगों को चित्तीय सहायता भी देगी । 
सरकार पसन्द यह करेंगी कि यह सहायता पूंजी में भाग लेकर दी जाए, विद्येषतः जब देय 
राशि की मात्रा बड़ी हो | परन्तु यह सहायता अंशत: डिबेन्चर पूंजी के रूप में भी दी जा 
सकती है। 

११. निजी उद्योगपतियों के कारखानों को सरकार की सामाजिक और प्राथिक 
नीतियों के दायरे में रह कर चलना और प्रौद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम तथा 
इसी प्रकार के अन्य कानूनों के नियमोपनियमों का पालन करना पड़ेगा । परन्तु भारत सरकार 
मानती है कि इन कारखानों को यधासम्भव अधिकतम स्वतन्त्रता से फलने-फूलने देना 
चाहिए। हां, इतनी शर्त ग्रवश्य रहनी चाहिए कि वे वैसा करते हुए राष्ट्रीय योजना के लक्ष्यों 
और उद्देशयों का उल्लंघन न करें । यदि किसी उद्योग में निजी और सरकारी दोनों प्रकार के 
कारखाने होंगे, तो सरकार की नीति दोनों में विना कोई भेदभाव किए न्यायपूर्ण व्यवहार 
करने की रहेंगी । ह 

१२. उद्योगों को तीव वर्गो में बांट देने का श्र्थ यह नहीं है कि उन्हें एक-दूसरे से बिल्कुल 
पृथक व स्वृतन्त्र भागों में बांट दिया गया हो। तीनों भागों में, अनिवार्य रूप से एक-दूसरे के 
कार्यक्षेत्र की कुछ पुन्तरावृत्ति तो होगी ही, निजी और सरकारी क्षेत्रों में यथाशक्ति सहयोग 
और संगति रखने का भी यत्त किया जाएगा | जब कभी योजना के किसी प्रयोजन सेया 
अन्य किसी महत्वपूर्ण कारण से आवश्यक होगा तब सरकार को अनुसूची 'क' ओर सन में 
नहीं ग्रिनाए गए किसी उद्योग में भी कारखाना खोलने की स्वतन्त्रता रहेगी। उचित्त 
होने पर निजी कारखानों को भी अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए या सम्बद्ध उत्पादन 
के रूप में ऐसी वस्तु तैयार करने की इजाजत दी जा सकेगी जो कि अनुसूची “क' सें परिगणित 
की जा चकी हैं। साधारणतया छोटी निजी इकाइयों को छोटे जहाज या हलकी नौकाएं बनाने, 
स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिजली तैयार करने और छोटे पैमाने पर 
खानों की खुदाई करने आदि से रोका नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त सम्भव है कि 

बड़े सरकारी कारखाने हलके पुर्जों आदि की अपनी कुछ आवद्यकताएं निजी कारसानों 

से पूरी करा लें, ओर निजी कारखाने भ्रपनी बहुत-सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
सरकारी कारलानों के भरोसे रहें। यही सिद्धान्त इससे भी अधिक यल के साथ बड़े और 
छोटे उद्योगों के पर॒स्पर सम्बन्धों पर लागू होगा । 


रह द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१३. इस प्रसंग में भारत सरकार, राष्ट्रीय श्रथे-व्यवस्था के विकास में ग्रामोद्योगों, 
घरेलू और छोटे उद्योगों के भाग पर विशेष वल्न देना चाहती हैं । कुछेक ऐसी समस्याश्रों 
का हल इत उद्योगों के द्वारा विशज्येष सुग्मतापू्वंक किया जा सकता है जिन्हें हल करने की 
तुर्त ही आवश्यकता होती है। इनमें बहुत-से लोगों को तुरन्त काम मिल सकता है। इसमें 
राष्ट्रीय आय का समान वितरण करने की विधि सुगमता से निकाली जा सकती है भर जो 
पूंजी तथा कौशल भरत प्रकार बेकार पड़े रह जाते हैं, उनका उपयोग इनमें सुगमता और सफलता- 
पूवेक किया जा सकता है। नगरों का विस्तार विना योजना के होने से जो समस्याएं खड़ी हो 
जाती हैं, भ्रौद्योगिक उत्पादन के छोटे केद् खोलकर उतसे बचा जा सकता है । 


१४. सरकार की नीति प्रामोथोगों, घरेलू भौर छोटे उद्योगों को सहारा देने की 
है। इसकी सफलता के लिए वह बड़े कारखानों में उत्पादन की मात्रा सीमित करती है, 
भिन्नक कर लगाती है और प्रत्यक्ष सहायता भी देती है। जब आवद्यकता हो, तब मे 
उपाय करने के साथ-साथ सरकार की तीति का लक्ष्य यह रहेगा कि उद्योगों का विकेद्रीकृत 
आग इतना समर्थ हो जाए कि वह अपने पांवों पर खड़ा हो जाए और उसका विकास बड़े 
उद्योगों के साथ मिलकर हो। इसलिए सरकार ऐसे उपाय करेंगी जिनसे छोटे उत्पादकों 
का प्रतिस्पर्धा में खड़े होने का बल बढ़ सके । इसके लिए उत्पादन की विधियों को सुधारता 
और झराधुनिक बनाता नितान्त आवश्यक है। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो परिवर्तन 
किए जाएं उनके कारण कारीगरों में वेकारी न फैले। छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादकों 
की बड़ी कठिनाइयों में पूंजी और भत्त्रों की कमी, ठीक स्थान का ने मिल सकता और मरम्मत 
की सुविधाओं का न होना मुख्य हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए श्रौद्योगिक केन्द्रों की 
और देहातों में पंचायती कारखानों की स्थापना की जाने लगी है। देहातों में बिजली पहुंचाने, 
लग 8 दे सकें, उस पर उसे देने से भी उन्हें वड़ी सहायता 
क * एं संगठित करने से भी छोटे उद्योगों को काफी मदद 
पहुंचेगी । सरकार को इन सहकारी संस्थाओं की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए और 
आमोधोगों, घरेलू तथा छोटे उद्योगों के विकास का मिरतर ध्यान रखता चाहिए । 


कल १३. भ्रौद्योगिक उन्नति का लाभ सारे देश को पहुंचे, इसके लिए श्रावश्यक है कि विभिन्न 
825 स्तर का अन्तर क्रमश: कम किया जाता रहे । देश के विभिन्न भागों में 
शहर 5 3 प्रायः कच्चे माल का या अन्य प्राकृतिक साधनों का भ्रभाव 
अप हे बा के श्रधिक केन्द्रित हो जाने का कारण भी वहां विजली 
अप ओ हे पक हन की सुविधाओं का विकास है | राष्ट्रीय आयोजन का एक 
308 कहर 32 तक ओद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए है भ्रथवा जहां रोजगार 
2 002 हे है, वे यदि अत्य । दृष्टियों से उपयुक्त हों तो वहां ये 
अचार कि की कह रहन-सहन का दर्जा ऊंचा तभी उठाया जा सकता हैं जब कि 
स्य में किया जाए। स्थाओ्रों का विकास सब भ्रदेशों में संगत और संतुलित 


१ है भौद्योगिक !] चः ग ः 

में निषुष व्यक्तियों की बज कर कार्यक्रम की पू्ति के लिए टेकनीकल ओर प्रबन्ध के काये 

हे तथा छोटे उद्योगों के न हक करनी पड़ेगी। सरकारी उद्योगों के विस्तार 
ग्रे के पल सै घता से पर > 

ए नौकरियों वे से बढ़ती आवश्यकताएं 

सरकारी नौकरियों के प्राविधिक तथा प्रव्नंघ संवर्ग मा पे 


गे बनाए जा रहें है। ऐसे उपाय भी 


योजना पर विचार प्‌ 


किए जा रहे हैँ जिनसे प्रवन्ध के उच्च स्तरों पर नियुक्त व्यक्तियों की कमी दूर हो जाए ताकि 
सरकारी और निजी उद्योगों में लोगों को बड़ी संख्या में अप्रेंटिस रखकर काम सिखलाया जा 
सके, और विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में भी व्यापारिक प्रवन्ध का शिक्षण दिया जा सके । 


१७. जो लोग उद्योगों में लगे हुए हैं उनकी उचित सुख-सुविधाएं और प्रोत्साहन देने 
की भी आवश्यकता है । कार्यकर्ताओं के रहन-सहन और काम करने की अवस्थाओं में सुधार 
किया जाना और उनकी कार्य-कुझलता का स्तर ऊंचा उठाया जाना चाहिए। मालिकों और 
मजदूरों में झगड़ों का न होना श्रौद्योगिक उन्नति की एक परम आवश्यकता है। समाजवादी 
जनतन्त्र में श्रमिक भी विकास कार्यक्रम में साझीदार होते हैं; और उन्हें इसमें उत्साहपूर्वक 
भाग लेना चाहिए । कारखानों के मालिकों और मजदूरों के पारस्परिक प्रवन्ध तय करने के 
लिए कुछ कानून बनाए जा चुके हैं और दोनों अपने-अपने कर्तव्यों को अधिकाधिक 
समझकर सब मामलों पर उदार दृष्टि से विचार करने के अभ्यासी होते जा रहे हैं। दोनों 
को मिलकर विचार करना, और जहां कहीं सम्भव हो वहां प्रवच्ध में श्रमिकों और कुशल 
कारीगरों को भी हिस्सा देना चाहिए। इस दिश्ा में सरकारी कारखानों को आदर्श उपस्थित 
करना होगा । 

१८. श्रव चूंकि उद्योग और व्यापार में सरकार का भाग बढ़ता चला जाएगा, इसलिए 
इनका प्रवन्ध कैसे करना चाहिए, इस प्रइत का महत्व भी बहुत्त बढ़ जाएगा । इन कार्यों की 
सफलता के लिए यह आवश्यक होगा कि निर्णय शीघ्र किए जाएं और लोग उत्तरदायित्व 
लेने को तैयार हों । इस कारण जहां कहीं सम्भव हो, वहां अधिकार को बांट देना थर प्रवन्ध 
को व्यापारिक ढंग से करना चाहिए । आशा है कि सरकारी कारोवारों से सरकार की श्रामदनी 
वढ़ जाएगी और नए-सए क्षेत्रों में विकास के लिए सावन उपलब्ध हो सकेंगे। परन्तु कभी-कभी 
इन कारोबारों में नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा | सरकारी कारोबारों को सफलता 
उनके समस्त परिणामों से जांचनी चाहिए; और उन्हें चलाने वालों को अधिकतम स्वतन्त्रता 
रहनी चाहिए 

१९. १६४८ के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में कई अन्य विषयों पर भी विचार किया 
गया था । उनमें से कइयों के लिए तो आवश्यक कानून वन चुके हैँ और कइयों पर सरकारी 
नीति विपग्रक घोपणाएं की जा चुकी हैं । उद्योगों के विपय में केन्द्र और राज्य सरकारों की 
जिम्मेदारियों का विभाजन औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अविनियम द्वारा किया जा चुका 
है। विदेशी पंजी के विपय में सरकारी नीति का प्रतिपादत स्वयं प्रवान मंत्री ६ अल, 

१६४६ को संसद में अपने वक्‍तव्य द्वारा कर चुके हैं। इस कारण इस प्रस्ताव में इन विषयों 
की चर्चा करते की श्रावश्यकता नहीं रही । 

भारत सरकार को दशा है कि उसकी औद्योगिक नीति की इस पुनर्वंपिणा का 
जनता के सब वर्ग समर्थन करेंगे और इससे देश की ब्रौद्योगिक उन्नति द्रत गति से करने में 
सहायता सिलेंगी । 


अनसची “का 


१. वस्वास्तथ और गोला-बाहद शौर प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक अन्य सामग्री । 
२. अणुदयविति । 
नोहा गौर इस्पात । 


है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


४. लोहे भ्रौर इस्पात की ढली हुई और कूट-पीटकर बनाई हुई भारी बस्तुएं। 

५. लोहा और इस्पात तैयार करने, खानों का काम करने, मशीनों के पुर्जे बनाने के 
और केन्रीय सरकार द्वारा विशेप रूप से निदिष्ट अन्य भारी उद्योगों के लिए आवश्यक यन्त्र 
और मशीनें । है 

६. विजली के वड़ें कारखाने, जिनमें पानी और भाष की ताकत से घूमने वाले बड़े 
टरवाइन भी शामिल है । 

७. पत्थर का कोयला और लिगनाइट । 

८. खनिज तेल । 

६. खनिज लोहा, खनिज मेगनीज, खनिज क्रोम, जिप्सम, गंधक, सोने और हीरे की 
खुदाई । ४ 

१०. तब, सीसे, जस्ते, टिन, मौलिब्डेनम श्र वौलफ्रेम की खुदाई और विधायन । 

११. श्रणुश्क्ति के उत्पादन और नियन्त्रण के लिए जारी की गई १६५३ की सरकारी 
आज्ञा की अनुसूची में लिखे हुए खनिज पदार्थ । ; 

१२. वायुयान । 

१३. वायु परिवहन । 

१४. रेल परिवहन । 

१५. जहाज निर्माण। 

१६. टेलीफोन भ्ौर टेलीफोन के तार और वेतार के यन्त्र ( रेडियो सेटों को छोड़कर) 

१७. विजली का उत्पादन और वितरण । 


अनुसूची ला 

१. १६४६ के “खनिज रियायत नियम” के श्रनुच्छेद ३ की परिभाषा में सम्मिलित 

“छोटे ख़निजो” के अतिरिक्त अन्य खनिज वस्तुएं । 
. _, ९ एल्यूमीनियम और ऐसी अन्य प्रनोह धातुएं, जो कि अनुसूची में सम्मिलित नहीं 

की गई । 

३. मशीनों के पूर्जे । 

४. लोहे के मेल की धातुएं, और पूर्जे बनाने का इस्पात । 

५. भौपधियां, रंग और प्लास्टिक निर्माण 


| मांण आरादि जैसे रासायनिक उद्योगों के लिए 
प्रावश्यक बुनियादी और मध्यवर्ती रासायनिक द्रव्य | 


* एटीवायोटिक्स (रोगाणुनाशक) और अन्य मल औषधियां । 
» रामायनिक खाद | है 
- कृत्रिम रवड़ । 

६. कोयले का कार्वतीकरण । 

१०. रासायनिक लुगदी। ह 
११. सड़क परिवहन । 

१२. समद्र परिवहन । 


ठगी दा 40 


झध्याय ३ 
योजना की रूपरेखा 


गत अध्याय में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विस्तृत उद्देश्यों और उसकी विचारधारा 

पर प्रकाश डाला गया है । द्वितीय योजना का लक्ष्य है प्रथम योजना के समय आरम्भ की गई 
विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और तीज करना । इस योजना के मुख्य कार्य तीन रहेंगे : 
राष्ट्रीय आय में पांच वर्षो में लगभग २४५ प्रतिशत की वृद्धि कर देना; जीविकोपार्जन के 
अवसरों को इतना बढ़ा देना कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण जो नए श्रमिक उत्पन्न हों वे सब 
'काम में लग सकें; श्रौर इतनी औद्योगिक प्रगति कर लेना कि आगामी योजनाओं के समय 
दुत गति से उन्नति करने के लिए जमीन तैयार हो जाए । एक प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय 

. योजना प्रथम योजना के समय में आरम्भ किए गए विकास कार्य को ही आगे बढ़ाने का एक प्रयत्त 
है, परन्तु इसमें कार्यों की प्राथमिकता में कुछ परिवर्तेव अवश्य कर दिया गया है। दूसरी योजना 
में औद्योगिक उन्नति पर, विशेषत: भारी उद्योगों के विकास पर और माल की ढुलाई तथा 
यातायात जैसे उससे सम्बद्ध कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। हम अपने सामाजिक 
संगठन के लिए समाजवादी ढंग की समाज रचना के आदर्श को स्वीकार कर चुके हैं; इसलिए 
योजना के सार्वजनिक और निजी दोलों क्षेत्रों के लिए पूंजी-विनियोग का जो क्रम प्रस्तावित 
'किया गया है उसमें तो यह आदर कार्यान्वित होता हुआ दिखाई देगा ही, देहाती और 
शहरी जीवन में जो परिवर्तन करने के प्रयत्न किए जाएंगे उनमें भी इसका आभास मिलेगा । 
योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा कि सरकारी और निजी दोतों क्षेत्र 
मिलकर प्रयत्न करें, परन्तु जेसा कि पहले लिखा जा चुका है, सरकारी क्षेत्र को अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण कार्य करना है। 


योजना का व्यय श्ौर उसका विभाजन 


२. केन्द्र और राज्य सरकारों के समस्त विकास कार्यों पर योजना के पांच वर्षों 
में ४,८०० करोड़ रुपए व्यय होने का अन्दाजा लगाया गया है। विकास के मुख्य-मुख्य कार्यों 
में इस व्यय का विभाजन इस प्रकार होगा :-- 


विकास के मुस्य-मुख्य कार्यों में योजना के व्यय का विभाजन 











प्रथत योजता द्वितीय योजना 
समस्त समस्त 
व्यय तिशत , ये 
रुपयों में ) रुपयों में ) - 
नम मम मम टीम अर 
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(क) कृषि हज. रे४ड१५.. १०२ ३४१ ७-१ 


कृषि के कार्यक्रम के हर १६७ घर १७० ३ 


ध्र्द द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
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ऊपर दिखाए गए समस्त व्यय में स्थानीय संस्थाग्रों द्वारा विकास कार्यो पर किए जाने वाले 
सब व्यय सम्मिलित नहीं हैं। उन संस्थाओं के कार्यक्रमों का केवल वह व्यय इस विवरण में 
पस्मिलित है जो राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इस विवरण में उन कार्यो को भी 
सम्मिलित नहीं किया गया है जो स्थानीय जनता अपने-अपने स्थान पर नकद घन देकर 
या अपने शारीरिक श्रम के द्वारा पूरे करेगी। इन कार्यों के कारण योजना के समस्त व्यय म॑ 
बहुत अन्तर भले ही न हो, परच्तु इनका महत्व सम्बद्ध स्थानों पर पूंजी-विनियोग की दृष्टि 
से बहुत श्रधिक है । 


३. ऊपर की तालिका में विकास के मुख्य श्ीपंकों पर होने वाले व्यय का जो विवरण 
दिया गया है, उससे यह प्रकट हो जाता है कि प्रथम और द्वितीय योजनाओं में, कार्यो की प्राथ- 
मिकताओओं में कितना अन्तर हो गया है। द्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खानों 
पर लगभग १६ प्रतिशत व्यय किया जाएगा। इसकी तुलना में प्रथम योजना में यह व्यय केवल 
यप्रतिशत किया गया था। यदितुलना को छोड़कर, स्वतन्त्र रूप से देखें तो ज्ञात होगा कि उद्योगों 
और खानों का व्यय बहुत--लगभग ४०० प्रतिशत--बढ़ा दिया गया है। प्रथम योजना में 
इन दोनों कार्यों के लिए जितना धन रखा गया था, वस्तुतः व्यंय उसके ५० प्रतिशत से भी 
कम किया गया था। इस प्रकार द्वितीय योजना में इन दोनों कार्यो पर किये जाने वाले व्यय में 
वृद्धि उससे भी अधिक होगी जो कि नियोजित व्यव की तुलना से प्रकट होती है । ५६० करोड़ 
रुपये के समस्त नियोजित व्यय में से ६९० करोड़ रुपए बड़े उद्योगों और खानों पर, और 
२०० करोड़ रुपए देहाती और छोटे उद्योगों पर व्यय किए जाएंगे। खानों के विकास के लिए 
जो ७३ करोड़ रुपए का व्यय तालिका में दिखाया गया है, वह मुख्यतः कोयले, कोयला धोने के 
कारखानों, खनिज तेल कौ खोज और भूगर्भ सर्वेक्षण भर खान कार्यालय पर किया जाएगा । 
खान से लोहा खोदने का व्यय, लोहे तथा इस्पात कार्यक्रमों के लिए निर्धारित घनराशि 


में सम्मिलित कर लिंया गया है । 


४. परिवहन और संचार पर होने वाला व्यय द्वितीय योजना के समस्त व्यय का २६ 
प्रतिशत है। रेलों पर प्रथम योजना काल में लगभग ११ प्रतिशत व्यय किया गया था | 
उसकी तुलना में द्वितीय योजना के काल में यह व्यय १६ प्रतिशत किया जाएगा | परिवहन और 
संचार के अ्रन्य कार्यो पर कुल व्यय का जो अनुपात दूसरी योजना में खर्च होगा, वह श्रथम 
योजना के झनुपात की तुलना में कुछ कम है, परन्तु स्वतन्त्र रूप से यह व्यय भी पहले की 
प्रपेल्ला बढ़ा दिया गया है । 


पड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
प्र 


५, केंद्र और राज्य सरकारों के समस्त व्यय का कोई १६ प्रतिशत सिंचाई और हक 
पर व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त १२ प्रतिशत कृपि और सामुदायिक होता 
व्यय होगा । इन दौनों मदों के समस्त व्यय का योग १,४८१ करोड़ रुपए होतृ 
पका हम योजना में खेती की अपेक्षा उद्योग को अधिक प्रधानता दी गई है, तथापि 
है! डे ज हे अन्य कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने पर न केवल द्वितीय बोजना काल में, अपितु 
पक पद्चात भी कई वर्षो तक विशेष ध्यान देना पड़ेगा । उद्योगों में उन्नति और आय में वृद्धि 
ही साथ-साथ अ्रन्न और कच्चे माल की मांग का बढ़ना निरिचत है। इसलिए खेती 
58 बढ़ाने के प्रयत्त में ढील विल्कुल नहीं दी जा सकती । सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण 
के लिए ४८६ करोड़ रुपए को जो राशि रखी गई है, पा सेर ०६ करोड़ रुपए तो रा 
योजना काल में आरम्भ किए हुए कार्यों पर ही व्यय किए जाएंगे और शेप २७७ करोड़ रुप 
नये कामों पर व्यय होंगे । विजली के उत्पादन में वृद्धि कृपि शोर उद्योग दोनों के लिए विशेष 
आवदयक है। इस कार्य के लिए जो ४२७ करोड़ रुपए को राशि रखो गई है, उसमें से मीटे- 
हिसाव से १६० करोड़ रुपए प्रथम योजना के समय आरम्भ किए गए कार्यों पर, ओर शेप 
२६७ करोड़ रुपए नए कार्यो पर व्यय किये जाएंगे। सिंचाई और बिजली का जो कार्यक्रम 
बनाया गया है, उसे आगामी पत्रह वर्ष के एक बड़े कार्यक्रम के भाग के रूप में तैयार किया गया 
है। उक्त अ्रवधि में सरकारी प्रवन्ध के द्वारा सींची जाने वाली भूमि को दुगुता और विजली 
के परिमाण को छः गुना कर देने का विचार है। 


६. द्वितीय योजना में सामाजिक सेवाओं पर समस्त व्यय का लगभग २० पतिशत 
व्यय किया जाएगा। इसकी तुलना में, इन सेवाओं पर प्रथम योजना में २३ प्रतिशत व्यय हुआ 
था। सामाजिक सेवाओं पर होने वाले समस्त व्यय के प्रतिशत की दृष्टि से शिक्षण, .स्वास्थ्य 
और भ्रावास पर का व्यय प्राय: उतना ही है, जितना कि प्रथम योजना में था, परन्तु स्वतस्त्र रूप 
से ये व्यय बहुत काफी बढ़ गए है। शिक्षा पर व्यय करने के लिए द्वितीय योजना में ३२०७ करोड़ 
स्पए को राश्षि रखती गई है जो प्रथम योजना की राष्ि के दुगुने से कुछ ही कम है। 

यहो बात स्वास्थ्य के व्यय पर लागू होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि द्वितीय योजता 
में साम्राजिक सेवाग्रों पर उत्तना हो व्यय किया जाएगा, जितना कि प्रथम योजना के 
ग्रन्त तक पहुंचे हुए घिकास के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझा गया है। यदि 


इसमें उस व्यय को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जो द्वितीय योजना में तो नहीं रखा गया, 
| इन सेवाओं पर व्यय करने का विचार है, तो सामाजिक सेवाओं के व्यय का परिमाण 
कफ: बढ़ जाएगा । 


७. द्वितीय योजना के ४,८०० करोड़ रुपए के समस्त विकास व्यय में से २,५५६ करोड़ 
स्पए तो केंद्ध करेगा और शेप 3९४१ करोड़ रुपए सब राज्य सरकारें करेंगो। राज्य 
सरकारें पृथक-गृथक कितता व्यय करेंगी, इसका विवरण इस अध्याय के परिश्षिष्ट के रूप में 
दिया गया है; और वही उसकी प्रवम योजना के व्यव के साथ तुलना भी दी गई है। विभिन्न 
राज्य विभिन्न विकास कायों पर कितना-कितना व्यय करेंगे, इसका विवरण इस पुस्तक के अन्त 
में दिया गया है। द्वितीय योजना में केन्द्र और राज्यों में व्यय का विभाजन, प्रथम योजना के 
विभाजन से बुद्ध भिन्न है। प्रथम बोजता में जिन कार्यों को केद्रीय मन्‍्यालयों ने पूरा किया 
था, उनके प्रतिरिकत जो कार्य विविध मल्रालयों मे केद्रीय सरकार की सहायता से पूरे किए 


५, ये भी #ंद्ध द्वारा हो किए दिखाए गए थे । परत्तु इन कार्यों पर राज्यों ने जो व्यय किया 


योजना की रूपरेखा भर 


था, उसे राज्यों की योजनाओं का भाग मानने का विचार था। इस कारण योजना को पेश 
करने: में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा । द्वितीय योजना के विवरण में साधारण 
सिद्धान्त यह रखा गया है कि जिन कार्यक्रमों को राज्य सरकारें अथवा उनके द्वारा नियन्त्रित 
सरकारी विभाग या स्थानीय बोर्ड या विशेष बोर्ड पूरा करेंगे, उन सवको जहां तक हो सके 
राज्यों की योजना में ही सम्मिलित किया जाए। यदि कोई कार्यक्रम राज्यों में पूरा 
किया जाए और उसका पूरा या अधूरा व्यय केद्धीय सरकार या उसकी कोई शाखा दे, तो 
इतने मात्र से सिद्धान्ततः इस बात का उल्लंघन नहीं होता कि उस कार्यक्रम को राज्य की 
योजना का भाग मानना चाहिए । यद्यपि साधारणतया इसी सिद्धान्त का पालन किया गया है, 
तथापि इस समय कई काम ऐसे हैं, जो हैं तो राज्यों की योजनाओं के अंग, परन्तु उत्तके व्यय 
का कुछ भाग अव भी केन्द्र के हिसाव में दिखाया जा रहा है। उदाहरणार्थ, आवास, पिछड़े 
- वर्गों की सहायता और ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगों के कामों पर व्यय का कुछ भाग इस 
समय केन्द्र के हिसाव में दिखाया जा रहा है, परन्तु उन कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार की जिन 
वातों पर विचार किया जा रहा है, उनके पूरा हो जाने पर सम्भावना यह है कि यह व्यय विभिन्न 
राज्यों द्वारा. किया जाएगा । 


८. मुख्य विकास शीर्षकों के भ्रन्तर्गत केन्द्र और राज्यों द्वारा अलग-अलग किए जाने वाले 
व्यय का विवरण नीचे की तालिका में दिखाया गया है : 


(करोड़ रुपयों में) 
केन्द्र 'कभाग खभाग 'ग'भाग| योग 
के राज्य. के राज्य के राज्य 
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९. केन्द्रीय मन्‍्त्रालयों और राज्य सरकारों दोनों ने अपनी-अपनी योजनाञों में प्रतिवर्ष 
का कार्यक्रम निश्चित कर लिया है। इनका अबव्ययन करने से पता लगता है कि योजना के 
प्रथम दो या तीन वर्षों में व्यय बहुत रखा गया है। इसका एक वड़ा कारण यह है कि जो 
कार्य प्रथम योजना के समय आरम्भ कर दिए गए थे और बहुत आगे वढ़ चुके थे, उन्हें शीघ्र 
पूरा कर देने के लिए और उनसे यथाशक्ति जल्दी लाभ उठाने के लिए उन पर अधिक 

, “इन संब्याओं में राष्ट्रीय विस्तार और राज्यों की सामुदायिक योजनाञ्रों के लिए 
१ करोड़ रुपए की राशि का अनिर्दिप्ट भाग भी शामिल है । 

[इन राज्यों में अंडगान और निकोवार द्वीपसमूह, उत्तर-पूर्वी सीमन्‍्त एजेंद्री और 

पांडिचेरी भी शामिल है । 

#कइसमें केन्द्र द्वारा दामोदर घाटी निगम पर किया गया व्यय भी शामिल है । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
प्र 


५. केन्र और राज्य सरकारों के समस्त व्यय का कोई १६ प्रतिशत सिंचाई और 8 

थे किया जाएगा। इसके अतिरिक्त १२ प्रतिशत कृषि और जा मत पिक : विल 
हक कक व्यय होगा । इन दोनों मदों के समस्त व्यय का योग १,४८१ करोड़ रुपए हांता 
से पति योजना में खेती की अपेक्षा उद्योग को अधिक प्रधानता दी गई है, तथापि 
है। यद्य अन्य कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने पर न केवल ट्वितीय योजना काल में, अपितु 
| 32 हे कई वर्षो तक विशेष ध्यान देना पड़ेगा । उद्योगों में उन्नति और आय में वृद्धि 
2 आर की अन्न और कच्चे माल की मांग का बढ़ना निश्चित है। इसलिए खेती 
बा तार व के प्रयत्व में ढील विल्कुल नहीं दी जा सकती । सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण 
योजना काल में आरम्भ किए हुए कार्यो पर ही व्यय किए जाएंगे और शेष २७७ करोड़ रुपए 
नये कामों पर व्यय होंगे । विजली के उत्पादन में वृद्धि कृपि और उद्योग दोनों के लिए विश्येष 
आवश्यक है। इस कार्य के लिए जो ४२७ करोड़ रुपए की राशि रखी गई 2 मक्क जे पाल 
हिसाव से १६० करोड़ रुपए प्रथम योजना के समय आरम्भ किए गए कार्यों पर, और शेप 
२६७ करोड़ रुपए नए कार्यो पर व्यय किये जाएंगे। सिंचाई और विजली का जो कार्यक्रम 
बनाया गया है, उसे आगामी पन्दह वर्ष के एक बड़े कार्यक्रम के भाग के रूप में तैयार किया गया 


है। उक्त अवधि में सरकारी प्रवन्ध के द्वारा सींची जाने वाली भूमि को दुगुना और विजली 
के परिमाण को छ: गुना कर देने का विचार है। 


६. द्वितीय योजना में सामाजिक सेवाओं पर समस्त व्यय का लगभग २० प्रतिशत 
व्यय किया जाएगा। इसकी तुलना में, इन सेवाओं पर प्रथम योजना में २३ प्रतिशत व्यय हुआ 
था। सामाजिक सेवाझों पर होने वाले समस्त व्यय के प्रतिशत की दृष्टि से शिक्षण, - स्वास्थ्य 
और झ्ावास पर का व्यय प्राय: उतना ही है, जितना कि प्रथम योजना में था, परन्तु स्वतन्त्र रूप 
से ये व्यय बहुत काफी बढ़ गए हैं। शिक्षा पर व्यय करने के लिए द्वितीय योजना में ३०७ करोड़ 
रुपए की राशि रखी गई है जो प्रथम योजना की राशि के दुगुने से कुछ ही कम है। 

यही बात स्वास्थ्य के व्यय पर लागू होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि द्वितीय योजना 

में सामाजिक सेवाओ्रों पर उतना ही व्यय किया जाएगा, जितना कि प्रथम योजना के 

अन्त तक पहुंचे हुए विकास के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझा गया है। यदि 
इसमें उस व्यय को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जो द्वितीय योजना में तो नहीं रखा गया, 
परन्तु इन सेवाओं पर व्यय करने का विचार है, तो सामाजिक सेवाओं के व्यय का परिमाण 
फार्फ: बढ़ जाएगा। 


७. द्वितीय योजना के ४,८०० करोड़ रुपए 
रेपए तो केन्ध करेगा और शेप २,२४१ करोड़ 
सरकारें पृथक-यूथफ कितना व्यय करेंगी, इसका 


दिया गया है; और वहीं उसकी प्रथम योजना के 


के समस्त विकास व्यय में से २,५५६ करोड़ 
हपए सब राज्य सरकारें करेंगी। राज्य 
विवरण इस अध्याय के परिशिष्ट के रूप में , 


रा व्यय के साथ तुलना भी दी गई है। विभिन्न 
राज्य विभिन्न विकास कार्यो पर कितना-कितना व्यय करेंगे, इसका विवरण इस पुस्तक के अन्त 


में दिया गया हे । द्वितीय योजना में केन्द्र और राज्यों में व्यय का विभाजन, प्रथम योजना के 

विभाजन से कुछ भिन्न है। प्रथम योजना में जिन कार्यों को केन्द्रीय मन्त्रालयों मे पूरा किया 
भा, उनके प्तिरिकत जो कार्य विविध मन्न्रालयों ने केद्रीय सरकार की सहायता से पूरे किए 
थे, ये भी फेन्र दारा ही किए दिलाए गए थे। पउर्च्तु इन कार्यों पर राज्यों ने जो व्यय किया 


योजना को- रूपरेखा, ५३ 


इस विवरण में कार्यक्रमों की केवल मोटी रूपरेखा दिखलाई गई है । इस समय केद्र और 
राज्यों में जो बजट पेश किए जाते हैँ, उनमें * चालू व्यय और पूंजी विनियोग के व्यय का अच्तर 
स्पष्ट करके नहीं दिखलाया जाता । झ्राय के हिसाब में कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनका 
रूप पूंजी विनियोग का होता है । पूंजी खाते में यह दिखलाना चाहिए कि कौन-से व्यय प्रत्यक्ष 
पूंजी निर्माण करने के लिए किए जा रहे हैं और कौन-से ऐसे ऋणों के रूप में किये जा रहे हैं 
जिनका फल पीछे जाकर उत्पादक साथनों की उत्पत्ति के रूप में प्रकट होगा । इसके अतिरिक्त 
समय-समय पर कुछ राशियों को राजस्व खाते से पूंजी खाते में और पूंजी खाते से राजस्व खाते में 
भी ले जाया जाता है। इस प्रकार के व्ययों का स्पप्ट अथे, राष्ट्रीय हिसाव-किताव की दृष्टि से 
तुरन्त प्रकट नहीं होता । सम्बद्ध अ्रधिकारियों ने भी योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों का 
विभाजन विशुद्ध पृंजी-विनियोग और चालू व्ययों की दृष्टि से नहीं किया है। इस प्रसंग में 
यह लिख देना अनुचित न होगा कि केन्द्र और राज्यों में, दोनों स्थानों पर, सरकारी हिसाव में 
खातों में इस प्रकार संशोधन कर देने की आ्रावश्यकता है कि उनसे यह स्पष्ट हो जाए कि 
सारे हिसाव-किताब में राष्ट्रीय श्राय कितनी और व्यय कितना हुआ; कितना खपत के रूप में 
खर्च हुआ, और कितना पूंजी विनियोग में । यह कार्य आरम्भ हो चुका है । 


११. योजना के सरकारी क्षेत्र में, ३,5०० करोड़ रुपए का विनियोग करने का जो कार्यक्रम 
बनाया गया है, उस पर योजना के निजी भाग के कार्यक्रम को सामने रखकर विचार करना 
चाहिए । उत्पादन और विकास केजो लक्ष्य रखे गए हैं, वें दोनों भागों के सम्मिलित 
विनियोग कार्यक्रम से ही पूरे हो सकेंगे । इसलिए यह स्पष्ट है कि दोनों क्षेत्रों का विकास 
कार्यक्रम ऐसी गति से और इस प्रकार चलना चाहिए कि उत्पादन में वृद्धि सन्तुलित रूप से 
हो । निजी भाग में विनियोग का पूरा-पूरा और विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है और 
इस समय आगामी पांच वर्षोमें विनियोग का जो रुख रहेगा उसकी मोटी कल्पना कर लेने से 
अधिक कुछ नहीं किया जा सकता | पिछले पांच वर्षों में विनियोग की जो प्रवृत्ति रही है उसके 
मोटे हिसाब, और कुछ क्षेत्रों में विनियोग के कार्यक्रम का हमें जो ज्ञान है उसके आ्राधार पर, 
अगले पांच वर्षो में योजना के निजी भाग में २,४०० करोड़ रुपए का विनियोग हो सकने की 
सम्भावना है । उसका कुछ विवरण इस प्रकार है : 


(करोड़ रुपयों म ) 





१. संगठित उद्योग और खानें ल्‍ * ७५ 
२. वागान, बिजली के काम और रेलों के अ्रतिरिक्त अन्य परिवहन ४ १२५ 
रे. निर्माण न्‍फे हेड न नल. २१,००० 
४. कृषि और ग्रामोद्योग तथा छोटे उद्योग 5 रू २३०० 
प्र, भंडार ०४६ ् हर पे ४०० 

योग सर २,४०० 


१२. प्रथम योजना की अवधि में समस्त पूंजी विनियोग बहुत मोटे हिसाव से, लगभग 
३,१०० करोड़ रुपए का हुआ था । इसमें से निजी क्षेत्र का पूंजी विनियोग आधे से कुछ अधिक 
था। द्वितीय योजना का लक्ष्य लगभग ६,२०० करोड़ रुपए है और पहले बताए हुए 
कारणों से, योजना के सरकारी क्षेत्र का पूंजी विनियोगु बहुतअधिक वढ़ा दिया गया है। 


् 


प्र्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


व्यय करने का विचार किया गया है । इसका अर्थ यह है कि नये कार्यो पर व्यय: को इस प्रकार 
फैला दिया गया है कि केन्द्र और राज्यों का सारा व्यय, योजता किक समय में क्रमशः बढ़ता 
चला जाए। ऐसा करना एक तो इसलिए आवश्यक है कि साधनों और व्यय में संतुलन रहें, 
दसरे इसलिए भी आवश्यक है कि योजना की प्रगति के साथ-साथ जीविकोपार्जन के अवसरों 
में वृद्धि भी होती रहे । जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, द्वितीय योजना को एक ऐसा ढांचा 
मानकर चलना चाहिए, जिसमें कि वापिक योजनाश्रों के विस्तार का निश्चय उपलब्ध वित्तीय 
और वास्तविक साथनों के श्रनुसार किया जा सके । प्रति वर्ष का यह विस्तार लचकीला 
रहना चाहिए, परन्तु साथ ही श्रति वर्ष के कार्यक्रमों का पहले से तैयार रहना भी आवश्यक 
है, क्योंकि बहुत-से कामों के लिए यन्त्र और सामग्री का आर्डर पहले से देने की आवश्यकता 
होगी और प्रारम्भिक कार्य करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती भी पहले से करनी 
पड़ेगी । 


द्वितीय योजना का पूंजी विनियोग 


१०. ४,८०० करोड़ रुपए के समस्त व्यय में से ३,६०० करोड़ रुपए तो मोटे हिसाब से 
पूंजी-विनियोग के रुप में, अर्थात उत्पादक साधन स्थापित करने पर व्यय होंगे, और शेप 
१,००० करोड़ रुपए को विकास कार्य का चालू व्यय भांना जा सकता हैं। इन दोनों प्रकार 
के व्ययों का विवरण मुख्य श्ीर्षकों के अन्तर्गत नीचे की तालिका में दिया गया है : 


(करोड़ रुपयों में) 
पूंजी विनियोग चालू व्यय समस्त 








का व्यय . व्यय 
आप लय 2 अल आम हनन जलन द नम विन निक हल 
१ २ हा न कमल पटिओ, लक 
१. कृषि और सामुदायिक विकास ३३८ २३० श्प८ 
(कफ) ह्र्पि हि १८१ १६० रे४१ 
(स) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक 

का विकास १५७ ७० २२७ 
२, सिंचाई और घिजलो. * ८६३ ५० ६१३ 
(+) सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण ४५६ ३० *लद्‌ 
(स) बिजलो ४०७ २० ४२७ 
३- उद्योग ओर जानें ७६० १०० घ8० 
(+) बड़े _ और मध्यम उद्योग और जानें दरछ० २० ६६० 
(से) ब्रामोद्योग और छोटे उद्योग १२० ८० २० ० 
४. परियहन और संचार १,३३५ ५० १,३८५ 
५. सामाजिक सेवाएं ४५५ ४6० &६४५ 
_६- विविध हि १६ ८० ६६ 

कक ली मच बोम ३,८७० ५ साय दा -त+- 5 ००? डे,व०० ००० 
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इस विवरण में कार्यक्रमों की केवल मोटी रूपरेखा दिखलाई गई है । इस समय केन्र और 
राज्यों में जो बजट पेश किए जाते हैं, उनमें ' चालू व्यय और पूंजी विनियोग के व्यय का अन्तर 
स्पष्ट करके नहीं दिखलाया जाता । आय के हिसाव में कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनका 
रूप पूंजी विनियोग का होता है । पूंजी खाते में यह दिखलाना चाहिए कि कौन-से व्यय प्रत्यक्ष 
पूंजी निर्माण करने के लिए किए जा रहे हैं और कौन-से ऐसे ऋणों के रूप में किये जा रहे हैं 
जिनका फल पीछे जाकर उत्पादक साधनों की उत्पत्ति के रूप में प्रकट होगा । इसके ग्रतिरिक्त 
समय-समय पर कुछ राशियों को राजस्व खाते से पूंजी खाते में और पूंजी खाते से राजस्व खाते में 
भी ले जाया जाता है। इस प्रकार के व्ययों का स्पष्ट अर्थ, राष्ट्रीय हिसाव-किताब की दृष्टि से 
तुरन्त प्रकट नहीं होता । सम्बद्ध श्रधिकारियों ने भी योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों का 
विभाजन विशुद्ध पंजी-विनियोग और चाल व्ययों की दृष्टि से नहीं किया है। इस प्रसंग में 
यह लिख देना अनुचित न होगा कि केन्द्र और राज्यों में, दोनों स्थानों पर, सरकारी हिसाब में 
खातों में इस प्रकार संशोधन कर देने की आवश्यकता है कि उनसे यह स्पष्ट हो जाए कि 
सारे हिसाव-किताब में राष्ट्रीय झ्राय कितनी और व्यय कितना हुआ; कितना खपत के रूप में 
खर्च हुआ, और कितना पूंजी विनियोग में । यह कार्य आरम्भ हो चुका है । 


११. योजना के सरकारी क्षेत्र में, ३,८०० करोड़ रुपए का विनियोग करने का जो कार्यक्रम 
बनाया गया है, उस पर योजना के निजी भाग के कार्यक्रम को सामने रखकर विचार करता 
चाहिए | उत्पादन और विकास के जो लक्ष्य रखे गए हैं, वे दोनों भागों के सम्मिलित 
-विनियोग कार्यक्रम से ही पूरे हो सकेंगे । इसलिए यह स्पष्ट है कि दोनों क्षेत्रों का विकास 
कार्यक्रम ऐसी गति से और इस प्रकार चलना चाहिए कि उत्पादन में वृद्धि सन्तुलित रूप से 
हो । निजी भाग में विनियोग का पूरा-पूरा और विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है औौर 
इस समय आगामी पांच वर्षो में विनियोग का जो रुख रहेगा उसकी मोटी कल्पना कर लेने से 
अधिक कुछ नहीं किया जा सकता । पिछले पांच वर्षों में विनियोग की जो प्रवृत्ति रही है उसके 
मोटे हिसाब, और कुछ क्षेत्रों में विनियोग के कार्यक्रम का हमें जो ज्ञान है उसके आधार पर, 
अगले पांच वर्षो में योजना के निजी भाग में २,४०० करोड़ रुपए का विनियोग हो सकने की 
सम्भावना है । उसका कुछ विवरण इस प्रकार है : 


(करोड़ रुपयों म ) 





२. संगठित उद्योग और खानें न न भ्छ५्‌ 
२. वागान, बिजली के काम और रेलों के अतिरिक्त अन्य परिवहन दर १२५ 
३. निर्माण रे 5 5 २१,००० 
४. क्रषि और ग्रामोद्योग तथा छोटे उद्योग दे पे ३०० 
५. भंडार पड हा १ का ४०० 

योग मल २,४०० 


१२. प्रथम योजना की अवधि में समस्त पूंजी विनियोग बहुत मोटे हिसाव से, लगभग 
३,१०० करोड़ रुपए का हुआ था । इसमें से निजी क्षेत्र का पूंजी विनियोग आधे से कुछ अधिक 
था। द्वितीय योजना का लक्ष्य लगभग ६,२०० करोड़ रुपए है और पहले दताए हुए 
कारणों से, योजना के सरकारी क्षेत्र का पूंजी विनियोग बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। 


र् 


प्र्ड द्वितोय उचर्षधोष थोजता 


द्वितीय योजना के सरकारी और निजी क्षेत्रों में पूंजी विनियोग का अनुपात ६१ : ३६ है। इसकी 
तुलवा में प्रथम योजना में यह अ्रनुपात ५०: ५० था। इस हिसावःसे द्वितीय योजना में 
सरकारी क्षेत्र का पूंजी विनियोग ढाई गुना हो जाएगा और निजी क्षेत्र में लगभग ४० 
प्रतिशत वृद्धि होगी । बडी # कह ; 


उलादन और विकास के लक्ष्य 

१३. अब तक योजना के समस्त व्यय का और विविधि कार्यों में उसके विभाजुत का 
जो विवरण दिया गया है, उससे यह स्पप्ट हो जाता है कि द्वितीय योजना में पूर्ण प्रयत्त 
किया जाएगा और प्राथमिकताओ्ों का क्रम क्या रहेंगा। अव, इस सीमा में रहते हुए हम यह 
विचार करते हैं कि विकास कार्यक्रमों का, और उनसे जिन फलों की प्राप्ति होगी उनका, 
लक्ष्य क्या रहेगा । विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों पर विस्तारपूर्वक चर्चा तो इस पुस्तक 
के अगले भ्रध्यायों में की गई है । यहां उत कार्यत्रमों का संक्षेप से जिक्र किया जाता है। 
द्वितीय मोजना के सरकारी और निजी क्षेत्र में जितने पूंजी विनियोग की बात सोची गई है, 
उसके अनुसार उत्पादन और विकास के प्रधान लक्ष्य इस प्रकार रहेंगे :-- 


उत्पादन ओर विकात्त के प्रधान लक्ष्य 
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२. सिंचाई और बिजंली 


१. सिचित भूमि 
२. विजली (कारखानों 
की सामथ्य ) 


३- खनिज -पदार्थ 


१, खनिज लोहा 
२. कोयला 


४. बड़े उद्योग 


१. तैयार इस्पात 
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सांचों में ढला हुआ 
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६. मकानों में लगाने के 
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सामान 

७. मशीनों के पुर्जे ग्रेडेड 


८. सीमेंट बनाने की 
मशीनें 

६. चीनी बचाने की 

मशीनें 

वस्त्रोद्योग की मशीनें 

(कपास और जूट ) 

कागज बनाने की 

मशीनें 

बिजली से चलने वाले 

सेंट्रीपूगल . पम्प 


१०. 


११. 


१२. 


योजना की रूपरेखा 


(लाख एकड़ ) 


(लाख किलोबाट) - 


(लाख टन) ३० 
(लाख टन) 
(लाख टन) ११ 
(लाख टन) न 
(हजार टन ) ३७ 
(हजार टन ) के 
(हजार टन ) न 
(हजार टन ) अप्राप्य 
(मूल्य लाख रुपयों 
में) ३१४८ 
(मूल्य लाख रुपयों 
में) अ्रप्नाष्य 
(मूल्य लाख रुपयों 
में) अप्राप्य 
(मूल्य लाख रुपयों 
में) अप्राप्य 
(मूल्य लाख रुपयों 
में) नाममात्र 
(संख्या हजार 
में) रेड 


#नये अंक पंचांगीय वर्ष १६५४ के है । 
ये अंक सम्बद्ध पंचांगीय वर्ष के हैं ।७ 
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दाइयां) (हजार) ंघ २६ . ३२. २३ 
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सेनेटरी इन्सपेक्‍्टर (हजार) ३-४ डड ७... ४+ 


कृषि श्रौर सामुदायिक विकास 


. १४, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न प्रथम योजना के समय ही आरम्भ किए जा चुके 
वे। गत पांच वर्षो में ग्रन्न का उत्पादन 


१ करोड़ १० लाख टन अर्थात २० प्रतिशत और कृषि 
ते उत्पादन लगभग १५ प्रतिशत बढ़ गया था । द्वितीय योजना के समय में कृषि के 
उत्पादन में १८ प्रतिशत वृद्धि हो जाने की सम्भावना है। भूमि की उ्वरा शक्ति बढ़ाने के 
(९ नो प्रयलल किए जाने है वे शुविदित है । श्रभी कई वर्षों तक सिंचाई की सुविधाओं को 
पेड़ान, ब्रच्छबीजों का प्रयोग करने, रासायनिक खाद डालने और खेती के उन्नत उपायों के प्रचार 
ह मेक ही दिश्षा में विकास कार्य करना होगा। हितीय योजना में इन कार्यक्रमों के अतिरिवत, 
ठपि के उत्पादत में विविधता लाने का भी प्रयत्न किया जाएगा। देश में जोवन का स्वर उन्नत 
टने शोर भ्रोद्योगिक उन्नति बढ़ने के साथ-साथ, व्यापारिक फसलों को बढ़ाने और सब्जियां- 
फल, हूध-पा, मछली-मांस और गण्डे आदि सादयान्न के अतिरिक्‍त ग्रन्य भोजन सामग्रियों का 
झत्पादन अधिकाधिक करने पर च्यान देने को आवश्यकता होगी । कृषि के विकास का एक और 
पहलू जिस पर कि द्वितोय योजना में अ्रधिक व्याव दिया जाएगा यह है कि भूमि का 
उपयोग और प्रवन्ध अधिक कुशल ढंग से करने के लिए ऐसी संगठित संस्थाओं का प्रवन्‍्ध किया 
जाएगा जिससे जिन लोगों का जीवन भूमि पर आधित है उतमें भ्रधिक आथिक समानता हों सके । 


योजना की रूपरेखा प्र्ह्‌ 


-१५. द्वितीय योजना में अनाज के श्रतिरिकत उत्पादन का लक्ष्य एक करोड़ टन अर्थात 
लगभग १४ प्रतिशत वृद्धि का रखा गया है। १६५५-५६ में अनाज का उत्पादन ६५० लाख 
टन हुआ था जिसे १६६०-६१ में बढ़ाकर ७५० लाख टन तक ले जाने .का विचार है। यदि 
'इसमें सफलता हो गई तो अन्न के व्यय का जो परिमाण इस समय १७'२ औंस प्रति व्यक्ति 
प्रति दिन है, वह बढ़कर लगभग १५*३ औ्स प्रति व्यक्त प्रति दिव हो जाएगा । कपास, 
गन्ने, तिलहहन' और पटसन के उत्पादन में वृद्धि की मात्रा और भी बढ़ाने का विचार है । छ्वितीय 
योजना के समय इनके उत्पादन में क्रमशः ३१ प्रतिशत, २२ प्रतिशत, २७ प्रतिशत और २४ 
प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । सिचाई की सुविधाएं बढ़ जाने के कारण गन्ना लगभग 
दस लाख एकड अतिरिक्त भूमि में बोया जाते लगेगा । यदि गन्ने की पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य प्रा 
हो गया तो चीनी "का व्यय १४ औस प्रति व्यक्ति प्रति दिन से बढ़ाकर १७ औस प्रति व्यक्ति 
प्रति दित किया जा सकेगा । पटसत और कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त पटसन 
की किस्म सुधारने और लम्बे रेशे की कपास की बुआई बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे । 


..._१६.' ऊपर कृषि का उत्पादन बढ़ाने के जिन लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है वे केद्रीय 
कृषि मन्त्रालय और राज्य सरकारों में विचार विनिमय के पश्चात निश्चित किये गये है । परन्तु 
हमारा खयाल है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए जितनी गुंजाइश है भर योजना में इतता बड़ा 
पूजी-विनियोग करने के कारण माल की जितनी मांग बढ़ जाएगी, उसका विचार करतें हुए, 
इन लक्ष्यों को और भी ऊंचा किया जा सकता है। प्रथम योजना में कृपि और सामुदायिक विकास 
के कामों पर व्यय के लिए ३५७ करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी । उसे बढ़ाकर द्वितीय योजना 
में ५६८ करोड़ रुपए किया जा रहा है। इस राशि में उन सुविधाओं की गिनती नहीं की गई है, 
जो रिजर्व बैक, स्टेट वैक और सहकारिता संस्थाएं, छोटी मियाद के ऋणों. के रूप में देंगी। 
१९५४ के आरम्भ में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सुझाया था कि कृषि का उत्पादन 
बढ़ाने के कार्यक्रम बनाते हुए, वे यदि गांवों के सामने कोई निश्चित लक्ष्य रख दें तो वह राष्ट्रीय 
दृष्टि' से अच्छा रहेगा। यह लक्ष्य इस प्रकार का हो सकता है कि कुछ समय में--मान लीजिए 
लगभग १० वर्ष में--अनाज, तिलहन, रेश, बागानों की फसलों अथवा पशुओं और 
उनसे पैदा होने वाली वस्तुओं भ्रादि का उत्पादन दुगुना हो जाना चाहिए। इस सुझाव 
में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि ऐसा कोई लक्ष्य सामने रखते हुए राज्य सरकारों 
को भी आवश्यक साधनों, सेवाओं और पूजी श्रादि की सहायता का उत्तरदायित्व अपने सिर 
लेना पड़ेगा। इस समय योजना में जो लक्ष्य रखे गये है उनका भ्राधार यह माना गया है कि 
विविध विकासे कार्यक्रमों के द्वारा उत्पादन सामर्थ्य में इतनी वृद्धि हो सकेगी । झागा हैं 
कि कृषि और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रमों में अधिक सहयोग करके कृषि उत्तादन- के इन 
लक्ष्यों को और भी ऊंचा उठाया जा सकेगा | योजना आयोग और सम्बद्ध सरकारी अधिकारी 
मिलकर इस समस्या पर विचार कर रहे है। अनाज का उत्पादन देश में ही बढ़ाना इस 
दृष्टि से और भी आवश्यक है कि विदेशों से अन्न मंगाने पर विदेशी मुद्रा का व्यय करना 
पड़ता है । यह एक सचाई है कि भारत में सभी फसलों की पैदावार वहुत कम होती है । भौधी- 
गरिक विकास के कार्यत्रमों की पूर्ति वांछित शी ध्रता से करने के लिए फसलों की पैदाबार 
बहुत जल्दी बढ़ाने की ग्रावश्यकता है । इसलिए राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों के अधिकार्रियों 
को चाहिए कि वे प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक परिवार को, अधिक अच्छे साधनों के प्रयोग और 
अधिक श्रम आदि के द्वारा, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करें । हमारा सुझाव है 


योजना की झूपरेखा ६१ 


समानता से होते लगे । इसलिए सहकारिता के कार्य को बढ़ाने और पुनर्गठित करने का कार्य 
सरकार को अपने ही ऊपर लेदा पड़ेगा । इसके लिए एक वड़ा दार्यक्रम बनाया जा रहा है । 
२०. शायद प्रथम मोजना का सव से महत्मपूर्ण कार्य मह था कि उसमें सामुदायिक विकास 
और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया था। ईैंसे कार्यक्रम का मूल उद्देदय 
था कि लोगों को खेती के अधिक अच्छे उपायों की जानकारी हो और उनमें अधिक अच्छी 
रहने-सहने और परस्पर सहायता तथा सहकारिता करने की इंच्दा उत्पन्न होकर उतकी 
प्राथिक अवस्था में सुधार हो जाए । राष्ट्रीय विस्तार और सामदायिक विकास के कार्यक्रत 
योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रधान साथन्‌ हैं। अब तक ये कार्यक्रम देश के लगभग एक-चौथाई - 
भाग में आरम्भ किये जा चक्े हैं। लोगों ने भी इनमें उत्साह और रुचि प्रकट की है। इसका 
प्रमाण यह है कि सामुदायिक योजनाओं पर सरकार नें जितना खर्च किया, उसका लगभग 
६० प्रतिशत जनता ने स्वयं दिया । इल दोनों कार्यक्रमों को इस प्रका बढ़ाने का विचार हैं 
कि द्वितीय योजना के भ्रन्त तक ये सारे देश में प्रचलित हो जाएं। ईसई लिए योजना में २०० 
करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । जैसा कि पहले लिखा गया है, हमारा खयाल है कि यदि समय- 
समय पर इन कार्यक्रमों में उचित हेरफेर किया जाता रहे तो इसके हारा कृषि का उत्पादन उन 
सक्ष्ों से भी आगे बढ़ाया जा सकता है जो कि योजना में निर्धारित किए गए है | 


२१. देहाती क्षेत्रों में सामुदायिक जीवन विताने कीं रुचि उत्पन्न करते शोर वहीं की 
जता में गांवों के विकास कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेने का शोक ह|ा करने का सब से 
महत्वपूर्ण साथन ग्राम पंचायतें हैं। प्रथम योजवा में ग्राम पंचायतों की संख्या ५३ हजार से बढ़े 


कर ! दाख १७ हजार हो गईं थी। द्वितीय योजतां में उसे और भी बढ़ाकर २ लेखें ४५ 
हार तक ले जाने का विचार हे । इस कार्य के लिए योजना में १६ करोड़ रुपए की राशि' 
लिए भी रखें गए हैं। 


रखी गई है। इसके अतिरिक्त १५ करोड़ रुपए स्थानीय विकास कर्य के 
इस कार्य का उद्देश्य यह है कि देहाती जनता स्थानीय लाभ के काय स्वयं अपने परिक्षम से करते 
लगे। द्वितोय योजना के समय इस कार्य को उन क्षेत्रों में किया जाएगा, हा कि अब तक 


राष्ट्रीय विस्तार की सेदाओं के लाभों से वंचित रह गये हू | 


सचाई और जिजली 


२२. प्रथम योजना आरम्भ होने से पहले देश मे साई ५१० लाख एकड़ भूमि भे होतीं 


थी। प्रथम योजना के समय इस भूमि का क्षेत्रफल वढ़कर ६७० लाख एकड़ हो गया । शीश 


है कि द्वितीय योजना के अन्त में और भी २१० लाख एकड़ भभि में सिंचाई होने लगेगी और इस 
द्धि हो जाएगी। द्वितीय योजता मे 


हा १० वर्ष में सिचाई की भूमि में प्रायः ७५ प्रतिशत की वे 
जंस नई २१० लाख एकड़ भमि में सिंचाई होने लगेगी, उसमें से १२० लाख एकड्म ता सिंचाई 
बड़ और मध्यम कार्यक्रमों के द्वारा होगी ओर ६० लाख एकड़ मम सिचाई कृ छा< कामा द्वार || 


२३. बड़े और मध्यम कार्यक्रम के अनुसार जिस ग्रतिखित भूमि मे सिंचाई की जाएगा, 
उसका अधिकतर भांग (करोव ६० लाख एकड़) अंथम मोजना समय आरम्म किये गये 


कार्यो के द्वारा लाभान्वित होगा । ट्विंतीय योजना में शर्म किये गये नये कार्यो से लाभ 
केवल, लगभग ३० लाख एकड़ भूमि को पहुंचेगा । द्वितीम गोजवा में तो और मध्यम कार्य 
लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेंगा । 


आरम्भ किये जाएंगे उनके पूरा हो जाने पर लगभग १३४०९ “ 


६७ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


कि राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि का उत्तादन 92440: 
के लिए, समय-समय पर वियमपूर्वक निरीक्षण करते रहना चाहिए जिससे आवश्यकता हें 
पर कार्यक्रम में उचित हेर-फेर किया जा सके । आई) 

१७. क्रृपि का उत्तादव बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम अपनाए जाएंगे, उनमें सब से का 
प्रायमिकता ययापूर्व, सिचाई की सुविधाएं वढ़ाने को दी जाती रहेगी । हितीय दा 
३१० लाख एकड़ नई भूमि की सिंचाई ग्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है। भ्रमो 
सत्फेट की खाद की खपत १६५५ में ६ लाख १० हजार टन हुई थी, १६६० तक उसे बढ़ाकर ० 
लाब टन कर देने का विचार है। अच्छा बीज तैयार करते के लिए लगभग ६३ हजार एकड़ 
जमीन में ३ हजार फार्म खोले जाएंगे । नई जमीन को खेती के योग्य बनाने और सुधार कार्य 
करने का काम ३५ लाख एकड़ से अ्रधिक जमीन में किया जाएगा । 


(5. फल और सब्जी जैसे सहायक खाद्यों की पैदावार बढ़ाने का भी हितीय योजता मं 
प्रयत्ल किया जाएगा। इसके लिए ८ करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । आशा है कि मछली 
गनन, दूथ उद्योग और जंगलों से उपलब्ध होते वाले खाद्यों की पैदावार में भी पर्याप्त वृद्धि 
होगी । पशु पालन और मछली पालन के लिए हितीय योजना में ६५ करोड़ रुपए रखे गए हैं। 
प्रथम योजना में यह राशि केवल २६ करोड़ रुपए थी । प्रथम योजता में ६०० केद्ध प्राम और 

(१० के कृत्रिम गर्भावान के स्थापित किए गए थे। इन्हें बढ़ाकर द्वितीय योजना में क्रमश: 
2२१८ ब्रौर २४६ कर दिया जाएगा। पशुचिकित्सालयों की संस्या प्रथम योजना में २,००९ 
ते वढ्राफर २,६१० कर दीं गई थी। हिलीय योजना में उसमें 4,६०० की और भी वृद्धि हो जाने 
को आशा है। यह भी विचार है कि हितोय येजना के समय शयरों में दुग्ध वितरण करने वाली 
३६ यूनियनें, दूध से ऋम निकालने बाले १२ सहकारिता करेद्द और दूध सुखाने के ७ कारखाते 
सोने जाएंगे। गहरे और ईरहर के समुद्र में मछलियां पकड़ने के काम का विस्तार किया जाएगा 


और इसके लिए पदिचमी तथा पूर्वी तहों पर और अग्डमान द्ीपसमूह में मछली गन्वेषण केस्दर 
सोने जाएंगे । 


१६. सहकारिता, माल की बिन्री के पैंगठन और गोदामों के लिए द्वितीय योजना में 
2 करोड़ रुपए की राशि रखी गयी है। ग्राम ऋण सर्वेक्षण समिति ने सिफारिश की थी कि 
य देने, कच्चे माल का उत्पादन करने प्र उसे बाजार में बेचने के कार्यक्रम पर स्टेट 
बैग, रिजर्ये बैफ़ और सरकार को मिलकर अमल करना चाहिए । इस सिफारिश पर अमल 


जिके लिए कार्खाई गारम्प की जा जुडी है। विशेषतः देश भर में गोदामों का एक जाल-्सा * 
दिद्धा देने का का्क्रम भी बता से आरंभ किया 


| आएगा। भन्दाजा है कि द्वितीय योजना के ग्रत्त 
० अतिश्षत का क्य-विकय सहकारिता संस्थाएं करने 
मण्डियों को बढ़ाने का विशेष प्रयत्न किया जा रह है। 
ग्राशञा दि द्वितीय योजना के अत पक ऐसी मण्टियों की संस्या दुगुनी हो जाएगी । कृपि मे 
पड गानों के सुबारले का उद्देश्य बह है कि कुछ दी वर्षों में प्रधिकाधिक व्यवह्मर सहकारिता 
पाल के पननार दीने को। ब्नुभव से ज्ञात हुआ हैं कि छोटे किसानों या जरूरतमत्द 
2 पते, पम प्रयादन में मह्कारिता के आधार पर नंगठित करने का कार्य औध्नता से नहीं 
हर ऊपना उल्लादन बड़ा नें और लाभ का वितरण उनमें अधिक 


नड़ बाजार में देचले पोग्प'फानत माल के १ 
लगगा। इस समय भा देश में निबनित मी 


दिया दा सहना कि ईे द्लि 
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समानता से होने लगे । इसलिए सहकारिता के कार्य को वढ़ाने और पुरर्गठित करने का कार्य 
सरकार को अपने ही ऊपर लेना पड़ेगा | इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रेंम बनाया जा रह है । 


२०. शायद प्रथम योजना का सब ते महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उसमें सामुदायिक विकास 
पग्रौर राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया था। इस कार्यक्रम को यूल उद्दा 
था कि लोगों को खेती के अधिक अच्छे उपायों की जानकारी हो और उतमें श्रधिक अच्छी 
तरह रहने-सहने और परस्पर सहायता तथा सहकारिता करने की इच्चा उस होकर उनकी 
प्राथिक अवस्था में सुधार हो जाए । राष्ट्रीय विस्तार और सामदाग्रिक विकास के कर्येक्रम 
योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रधान साधत्‌ हैं। अब तक ये कार्यक्रम देश के लगभग एक-चौथाई - 
भाग में आस किये जा चके हैं । लोगों ते भी इनमें उत्साह और रचि अकट की है। इसका 
प्रमाण यह है कि सामुदायिक योजनाओं पर सरकार ने जितना खर्च किया, उतका ता 
६० प्रतिशत जनता ने स्वयं दिया। इन दोनों कार्यत्रमों की इस प्रकार वढ़ीने की विचार है 
कि हितीय योजना के अन्त तक ये सारे देश में प्रचलित हो जाएं । इसके लिए योजना में २९९ 
करोड़ रपए की राशि रखी गई है। जे सा कि पहले लिखा गया है, हमारा खयाल कि यदि समय- 
समय पर इन कार्यक्रमों में उचित हेरफेर किया जाता रहे तो इनके दवाए कृषि का उल्यालत उस 
क्षों से भी आगे बढ़ाया जा सकता है जो कि योजना में निर्धारित किए गए हू । 


!. देहाती हाती क्षेत्रों में सामदायिक जीवन बिताने की रुचि उत्पन्न करने और वहां की 


अतता में गांवों के विकास कार्यत्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेने का शौक पैदा कल के सवर्स 
की संख्या ८३ हजार से बढ़ 


महत्वपूर्ण साधन ग्राम पंचायतें हैं। प्रथम योजना में ग्राम पंचायतों के 
कर ? लालच १७ हजार हो गई थी। द्वितीय बोजना में उसे और भी वढ़ाकर रे ता ४५ 
हजार तक ले जाने का विचार है । इस कार्य के लिए योजना में १९ करोड़ रुपए की राशि 
रखी गई है। इसके अतिरिक्त १५ करोड़ रुपए स्थानीय विकास कार्य के लिए भी रखे गए है। 
बस कार्य का उद्देश्य यह है कि देहाती जनता स्थानीय लोभ के कीये सब अपने परिश्रम से करने 
नगे। द्वितौय योजना के समय इस कार्य को उन क्षेत्रों में किया जाएगा, जो कि अब तक 
राष्ट्रीय विस्तार की सेवात्रों के लाभों से वंचित रह गये हैं। 
है सिंचाई और जिजली 
२२. थम योजना धारम्म होने से पहले देश में सिचाई ११० लाख एक; भूमि में होती. 
थी। प्रथम योजना के समय इस भूमि का क्षेत्रफल वढ़कर ६७० लाब एकड़ हो गया । झाशी 
है कि द्वितीय योजता के अन्त में और भी २१० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होते लगेगी और इस 
प्रकार १० वर्ष में सिंचाई की भूमि में प्रायः ७४ प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी । द्वितीय योजना मे 
जिस नई २१० लाख एकड़ भमि में सिचाई होने लगेगी, उसमें ते १२० लाख एकल गा दिचाई 
बड़े श्लौर मध्यम कार्यक्रमों के द्वारा होगी ओर ६० लाख एकड़ में सिचाई कल: कामों द्वारा । 


२३. बड़े और मध्यम कार्यक्रम के अनुसार जिंस अतिरिकत भूमि में सिचाई के 
उपतका अ्रधिकृतर भाग (करीब ६० लाख एकड़) प्रथम बीजना के समय आरम्भ किये गये 
कार्यों के द्वारा लाभान्वित होगा । ह्ितीय योजवा में आरम्भ किये गये नये का लाभ 
फैवल, लगभग ३० लाख एकड़ भपि को पहुंचेगा । द्वितीय योजना मे जो बड़े झौर मध्यम कोये 
ओरन्भ किये जाएँगे उसके पूरा हो जावे पर लगभग ११० लाख ऐड भूमि को लाम पहुँचिंग । 


२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
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द्वितीय योजना के समय, सिंचाई के बड़े और मध्यम कार्यों से, प्रति-वर्ष प्रायः समान ही लाभ 
पहुंचने की आराशा है । प्रथम ३ वर्षों में इस लाभ की मात्रा लगभग २० लाख एकड़ प्रति वर्ष और 
अन्तिम २ वर्षों में प्रायः ३० लाख एकड़ प्रति वर्ष रहेगी । 


२४.. कपि का उत्पादन निरल्तर बढ़ाते रहने की ग्रावश्यकता है । इसलिए सिंचाई 
की मध्यम योजनाओं पर अधिक ध्यान देने का विचार है । प्रथम योजना में सिंचाई के ७ 
कार्य ऐसे आरम्भ किए गये थे जिनमें से प्रत्येक पर ३० करोड़ रुपए से श्रधिक रुपए व्यय होने 
वाला था, ६ ऐसे थे जिन पर १० और ३० करोड़ रुपए के बीच व्यय हुआ था, ५४ ऐसे 
थे जिन पर १ और १० करोड़ क वीच व्यय हुआ था। और लगभग २०० ऐसे थे जिनमें 
से प्रत्येक पर १ करोड़ रुपए से कम व्यय हुआ था । द्वितीय योजना में सिचाई के १८८ नये कार्य 
आरक्भ किये जाएंगे | इनमें से किसी पर भी ३० करोड़ रुपए से अ्रधिक व्यय करने की आवश्यकता 
नहीं है। कोई १० कार्यों पर १० और ३० करोड़ रुपए के बीच, ४२ पर १ और १० करोड़ 
रुपए के बीच और शेप १३६ में से प्रत्येक पर १ करोड़ रुपए से भी कम व्यय होगा । मध्यम 
कार्यों के दो लाभ हैं। एक तो, उनका फल जहदी निकलता है, और दूसरे, उनसे सिचाई 
फे लाओं को विश्िक्ष क्षेत्रों में श्रधिक समातता से वितरित किया जा सकता है । 


२१. सिचाई के छोटे कार्यो में ३,५८१ तलकूप बनाने का जिक्र विशेष रूप से किया जा 
423 इन पर २० करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा और इनसे € लाख १६ हजार एकड़ में 
३ हैं| सकेगी। इसके अतिरिक्त, प्रथम योजना के समय जमीन-तले के अधिक गहरे पानी से 
सिचाई कर सकते की सम्भावनाशं की खोज करने के लिए गहरे नलकूप बनाकर देखने का जो 
पराक्षण आरम्भ किया गया था, उसे द्वितीय योजना के समय भी जारी रखा जाएगा। 


२६. प्रथम योजना आरम्भ होने के समय देश में विजली तैयार करने के जो कारखाने 


४ हुए ४ उनकी समस्त सामर्थ्य २३ लाख किलोवाट की थी। प्रथम योजना में यह सोचा 
हा ११ वर्ष में विजली के उत्पादन में ७० लाख किलोवाट की वृद्धि कर दी जाए । प्रथम 
योजना के समय ११ लाख किलोवाट विजली उत्तलन करने के कारखाने बनाये भी जा चुके 
हैं शोर द्वितीय योजना के समय में, आशा स् 


जाएंगे। द्वितीय योजना में औद्योगिक है कि ३५ लाख किलोवाट के कारखाने श्रौर बन 

सागादी रजपी मे. हर उन्नति पर सब से भ्रधिक वल दिया गया है, इसलिए 

228 || हे बिजली के उत्पादन में १०० प्रतिशत से अ्रधिक कौ वृद्धि हो जानी चाहिए । 

में ५० साथ हिलोगाट न “हे भगली योजनागओं में भी दिया जाता रहेगा। आरम्भ 
ते कलावाट का जो लक्ष्य रखा गया था, उसे 

३० लास किलोबाट से बढ़ाकर १६६५-६६ तक लगभग 

+३० लास किलोबाट का कर देना पड़ेगा । हे 303७७७७०८ 


3. ह्प्‌ न्प्‌ में देश विजती 
१६४५५ ्‌ 377-“; मे देश में विजली का व्यय १४ यूनिट प्रति व्यक्ति था, जिसके वढ़कर 
'६५५-४६ में २४ यूनिद और १६६०-६१ में ५० यनिट हे " 


फे प्र्त तह २० हनार अपया इससे यूनिठ हो जाने की आशा है । प्रथम योजना 
भौर 3 के पे इप्से अधिक आ्रावादी के ६५ प्रतिशत नगरों और १० हजार 
थी। द्वितोय योजना में ३ या + ४० प्रतिशत नगरों में बिजली पहुंच जाने की आशा 
गली अर गत और 2 2 गया है कि १० हजार अथवा इससे अधिक आ्रावादी 
दिजलो पहुंचा दो जाए । ५ रे १० हजार के बीच की आवादी के 5५ प्रतिशत नगरों में 
पटभाने पर बहुत अधिक व्यय होगा रे कक 3. गो और आटे तगरी में विजन 

८ ४ 5 स्पपर दरागा। इस कारण देहातों में विजली पहुंचाने का कार्य श्रविक 
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दीर्घ काल में फैलाकर करंना पड़ेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए ७५ 
करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, और आशा! है कि उससे विजली का लाभ उठाने वाले छोटे 
नगरों और ग्रामों की संख्या १९५६ की ५,३०० से वढ़कर १६६१ में १३,६०० तक पहुंच 
जाएगी । देहातों में बिजली पहुंचाने पर विचार करते हुए केवल यही ध्यान नहीं रखना 
पड़ता कि वहां बिजली पहुंच जाए, वल्कि साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि किस क्षेत्र में भौद्योगिक 
और भ्रन्य प्रयोजनों के लिए कितनी बिजेली की आवश्यकता होगी, और उन्नति निविष्न 
होने की दृष्टि से उसे किस दर पर देना उचित होगा । 


२८. बिजली के अतिरिक्त -उत्पादन का अधिकतर भाग योजना के सरकारी क्षेत्र में 
रहेगा । इस कारण इस क्षेत्र में सरकार की स्थिति वहुत शीघ्र सर्वोपरि हो जाएगी। १६५०-५१ 
में सरकार केवल ६ लाख किलोवाट विजली का उत्पादन करती थी। यह परिमाण 
बढ़कर १६६०-६१ में ४३ लाख किलोवाट तक पहुंच जाने की आशा है । विजली के उत्पादन 
में सरकार का भाग, आगामी १० वर्षो में २६ प्रतिशत से बढ़कर ६७ प्रतिश्षत हो जाएगा । 
इसी प्रसंग में यह जान लेता भी महत्वपूर्ण होगा कि योजना के सरकारी भाग में विद्युत 
उत्पादन के लिए किया गया वितियोग १६५०-५१ में ४० करोड़ रुपए था। वह बढ़कर 
१६५५-५६ में लगभग २७० करोड़ रुपए हो गया और १६६०-६१ तक उसके ६८० करोड़ 
रूपए हो जाने की आशा है । 


उद्योगों श्रोर खानों का विकास 


२६. ह्ितीय और प्रथम योजनाओं में सब से बड़ा अन्तर यह है कि द्वितीय योजना के 
सरकारी क्षेत्र में उद्योगों और खानों के विकास को सबसे अ्रधिक प्राथमिकता दी गई है । 
भारत में आथिक आयोजन की एक मानी हुई विशेषता यह है कि कंषि, विजली, माल 
की ढुलाई, यात्रियों के यातायात श्रौर सामाजिक सेवाओं के विकास कार्य में पहल सरकार 
कर रही है । परन्तु श्रभी तक उद्योगों और खानों के विकास के कार्य योजना के सरकारी क्षेत्र 
के विनियोग कार्यक्रम में प्रमुखता से दृष्टिगोचर नहीं हुए थे। उदाहरणार्थ, प्रथम योजना 
के सरकारी क्षेत्र में तो, बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए, केवल ६४ करोड़ रुपए रखा गया था; 
और इसकी तुलना में योजना के निजी क्षेत्र में इसी कार्य के लिए, लगभग २३३ करोड़ 
रुपया व्यय हुआ था । द्वितीय योजना के सरकारी भाग में बड़े उद्योगों और खानों (वैज्ञानिक 
अन्वेषण को सम्मिलित करके ) क लिए ६६० करोड़ रुपए की राशि रखी गई है । इसकी तुलना 
में योजना के निजी भाग में इन कार्यो पर नया विनियोग लगभग ५७४ करोड़ रुपए का 
होगा। औद्योगिक उन्नति में निजी भाग भी निस्संदेह महत्वपूर्ण योग देगा, परन्तु सरकारी 
भाग में इन कार्यो की उन्नति पर विशेष वल दिया जाएगा । 


३०. सरकारी भाग में बड़े उद्योगों और खानों का विकास करने के लिए, ६६० करोड़ 
हयए की जो राशि रखी गई है, वह प्रायः सव की सव लोहे और इस्पात, कोयले, रासायनिक 
खादों, बिजली के बड़े यन्त्रों और इंजीनियरिंग के अन्य भारी कामों श्रादि आधारभूत उद्योगों 
पर व्यय की जाएगी। द्वितीय योजना के समय इस्पात तैयार करने के ३ कारसाने राउरकेला, 
भिलाई और दुर्गापुर में सोले जाएंगे । इनमें से प्रत्येक की सामर्थ्य १० लाख ठन इस्पात की 
स्िल्लियां बता सकने की होगी । इनमें से एक कारखाने में ३ लाल ५० हजार टन ढला हुआ लोहा 
भी बेचने के लिए तैयार किया! जाएगा। मैसूर के लोहे ओर इस्पात के कारलाने में इस्पात 


योजना की रूपरेखा ६भ्‌ 


: दुर्गापुर के कारखाने का, और मैसूर के पोर्सीलिन इंसुलेटर' और ट्रांसफार्मर (बिजली 
की धारा को बदलने वाला यन्त्र) बनाने वाले कारखानें का जिक्र विशेष रूप से किया जा 
सकता है । फ़्त न्‍ 


३५. योजना के निजी क्षेत्र में जो पूंजी-विनियोग होगा, उसका भी अधिक भाग आधारभूत 
उद्योगों की उन्नति पर ही व्यय किया जाएगा। निजी क्षेत्र में लोहे और इस्पात के उद्योग 
'की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस समय इस क्षेत्र में 
१२॥ लाख टन इस्पात तैयार होता है। आशा है १९४८ तक वह बढ़कर २३ लाख टन 
हो जाएगा । इस समय सीमेंट ४३ लाख टन तैयार होता है । आशा है कि वह बढ़कर योजता 
'के भ्रन्त तक १३० लाख टन होने लगेगा। सीमेंट के कारखानों की सामर्थ्य १६० लाख टन तक 
कर देने का विचार है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, इस्पात-निर्माण में काम आने वाले मैगनीज, 
और बहुत ऊंचे ताप की भट्टियों में काम आने वाली ईटों का उत्पादन भी बहुत' 
“बढ़ाया जाएगा । 


३६. योजता के लिजी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में, सूती वस्त्र और पटसन बुनने, 
चीनी, कागज और सीमेंट बनाने और खेती में तथा सड़कों पर काम आने वाले यन्त्रों का 
निर्माण भी सम्मिलित है। रासायनिक उद्योग की प्रथम योजना के समय में भी बहुत उन्नति 
हुई थी । द्वितीय योजना में इस उद्योग का विस्तार विभिन्न दिशाओं में किया जाएगा । 
उदाहरणार्थ, सोडा एश का उत्पादन तिगुना और कास्टिक सोडे का चौगुना कर दिया जाएगा । 
तेल शोध का तीसरा कारखाना विज्ञाखापत्तनम्‌ में १६९५७ तक वनकर तैयार हो जाएगा । 
तब,' देश की औद्योगिक और पावर अल्कोहल तैयार करने की सामर्थ्य २७० लाख गैलन से 
बढ़कर ३६० लाख गैलन हो जाएगी । 


३७. उपभोग्य पदार्थों के उद्योगों में से, सूती वस्त्र का उत्पादन २४ प्रतिशत बढ़ाकर 
"वर्तमान ६८५ करोड़ गज से ८५० करोड़ गज कर दिया जाएगा। अभी तक यह निश्चय नहीं 
“किया गया है कि इस उत्पादन का कितना भाग बड़ी मिलों में, और कितना हाथकरघा और 
शवित से चलने वाले करघों में बनेगा । इसी प्रकार यह भी निश्चय करना अभी शोष है कि 
कितना सूत मिलों से और कितना चरखों से काता जाएगा । ये दोनों निश्चय हाथकरघों 
और अम्बर चर्खे की भावी सम्भावित सामर्थ्य को देखकर किये जाएंगे । वस्त्र के उत्पादन 
'का जो लक्ष्य यहां बताया गया है वह लगभग १८ गज प्रति व्यक्त प्रति वर्ष के व्यय और १०० 
करोड़ गज के वापिक निर्यात के आधार पर रखा गया है। वस्तुतः हाल के वर्धो में कपड़े की 

भांग जिस प्रकार बढ़ती रही है उसे देखते हुए कपड़े का उत्पादन इससे भी अधिक करते की 
आवश्यकता पड़ सकती है। अन्य उपभोग्य पदार्थों के सम्बन्ध में द्वितीय योजना का लक्ष्य, 
चीनी का उत्पादन लगभग ३४ प्रतिशत और कागज और गत्ते का शत-प्रतिशत बढ़ा देने और 
वनस्पति तेलों का १६ लाख टन से २१ लाख टन कर देने का है। रेयन (नकली रेशम) और 


औषधियों आदि के निर्माण का विकास भी द्वितीय योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित किया 
गया है । 


३८. सरकारी और निजी, दोवों क्षेत्रों के कारखातों का उत्पादन द्वितीय योजना के 
समय में ६४ प्रतिशत बढ़ जाने की आशा है । यन्त्र तैयार करने के उद्योगों पर कितना अधिक 


ध्यान दिया जाएगा, इसका कुछ अन्दाजा इस वात से हो सकता है कि उनके उत्पादन में डेढ़ 
पृ/26//00[ [&9-..5, 


ह 


न द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


है प्रतिशत तक वृद्धि हो जाने को आशा हैं। भारत में आधारभूत उद्योगों का विकास ग्रभी 
गरम्भिक प्रवस्था में हो है। इस समय हमारे देश की बढ़ती हुई बहुत-सी आवश्यकताए, 
बदेशों से आयात करके पूरी की जाती हैं। इससे स्पप्ट है कि अपने औद्योगिक की में 
में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ज्यों-म्यों ये आ्रावश्यकृताएं देश में ही पूरी होती जाएंगी 
फ्रर ग्राधारभूत उद्योगों का संगठन दृढ़तर होता जाएगा, त्यों-त्यों हमारे लिए यह विचार 
हरना आवश्यक हो जाएगा कि यस्त्र-निर्माण के उद्योगों, उपभोग्य वस्तुएं तैयार करने के उद्योगों 
प्रौर छोटे उद्योगों का सब्तुलित विकास किस प्रकार किया जाए । 


३६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योगों भरें छोटे उद्योगों के विकास के लिए २०० 
करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमें से २६॥। करोड़ इपए हाथकरघा उद्योग के लिए, ५५ 
फरोड़ रुपए छोटे उद्योगों के लिए, ५५॥॥ करोड़ रुपए खादी तथा प्रन्य ग्रामोद्योगों के लिए, 
और शेप अन्य उद्योगों के लिए रखे गए हैं। इनमें से प्रत्येक उद्योग के उत्पादन का लक्ष्य 
निर्धारित करने से पहले, प्रत्येक उद्योग की सामथ्ये और सम्भावनाओं के विपय में विशेष 
जानकारी प्राप्त करने की ग्रावश्यकता होगी । 


परिवहन श्रौर संचार हि 


४०. योजना के सरकारी क्षेत्र में परिवहत और संचार के विकास के लिए १,३८५ 
करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमें से ६०० करोड़ छुपए रेलों के लिए हैं। इसके . 
ग्रतिरिक्‍त रेलें कोई २२५ करोड़ रुपए अपना पुरावा सामान बदलने प्र व्यय करेंगी । गत विश्व 
पुद्ध के समय और उसके बाद के कुछ वर्षों में पुराना सामान बदला नहीं गया था, इसे काएग 
यह ग्रावश्यकता वहुत वढ़ गई है। वह अभी तक पूरी नहीं की गई। द्वितीय योजना में उद्योगों 
गौर सानों का विकास अधिक होने के कारण, रेलों का यातायात बहुत अधिक बढ़ जाने की 
सम्भावता है। १६५४-५६ में रेलों द्वारा १२ करोड़ ठन माल की दुलाई की गई थी, यह बढ़ 
कर १६६०-६१ में १८१ करोड़ टन हो जाने, अर्थात ५० प्रतिशत बढ़ जाने की सम्भावना 
है। सम्भव है कि रेलों की उन्नति के लिए ६०० करोड़ रुपए की जो बड़ी राशि रखी गई है, 
बहू भी माल के इस अतिरिक्त परिवहन का सामना करने के लिए पर्याप्त सिद्ध व हो । इस 
कारण दितीय योजना में यात्रियों का यरातावात केवल ३ प्रतिशत बढ़ाने का विचार है। 
यात्रियों के यातायात में केवल इतनी वृद्धि करने से रेलों की वर्तमान भीड़-भाड़ में सुधार नहीं . 
होगा। ६०० करोड़ ढुपए की राध्षि में देश के उन भागों में नई रेलवे लाइनें बताने का कार्य- 

क्रम भी सम्मितित नहीं है जहां कि प्रव तक रेलें नहीं पहुंचीं । नई लाइनें केवल वहां बनाई 
जाएंगी जहां कि ब्रौद्योगिक प्रयोजनों या ग्न्य किसी कार्यक्रम की पूर्ति के लिए आवश्यकता 
होगी । रलों को वर्तमान अवस्था और सामर्थ्य में सुधार करने पर द्वितीय योजना के समय 
विशेष ध्यान दिया जाएगा । रेलों और परिवहन के अन्य साधनों के,विकास कार्यक्रमों पर प्रति 
वे विचार किया जाता रहेगा, जिससे कि परिवहत की अपयप्तिता के कारण योजना की प्रगति 
में हो वासा मे पड़े । 

... +१- रेलों को उम्तत्ति के कार्यक्रम में १,६०७ मील रेलवे लाइन का दुहरा करना, २६५. 
मील दीटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना, ८२६ मील में चिजलो की रेलें चलाता, और १,२६३ 
मील में इंजनो में कोवले झौर भाप की जगह डोजल तेल के इंजनों का प्रयोग करना भी 
सम्मितित है। प४२ मोल तम्बी नई रेस बनाई जाएगी और 5,००० मील लम्बी पुरानीः 

साइन को बदलकर नया हिया जाएगा । 


हे 
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४२. इस समय रेलों में ७४ करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, और इस प्रकार रेलें 
देश का सब से बड़ा उद्योग है । परिवहन की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी करने के अतिरिक्त रेलें 
अ्रपती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए' बहुत-से कारखाने भी चलाती हैं। इन कारखानों को 
द्वितीय योजना में बहुत बढ़ाया जाएगा। रेलों के औद्योगिक विकास का कार्यक्रम कितना बड़ा 
है, इसका कुछ अन्दाजा यह देखकर लगाया जा सकता है कि द्वितीय योजना के समय हमारी 
रेलों को सब मिलाकर २,२५८ इंजन, १,०७,२४७ मालगाड़ी के डिब्बे और ११,३६४ 
सवारी गाड़ी के डिब्बे खरीदने पड़ेंगे, और इतकी तुलना में इन वस्तुओं का निर्माण बढ़कर 
द्वितीय योजना के अन्त में क्रश: ४,००, २५,००० और १,८०० वाधिक हो जाने की झ्राशा है । 
द्वितीय योजना के समय रेलों को ४२५ करोड़ रुपए का सामान विदेशों से मंगाना पड़ेगा । इसमें 
से १३७ करोड़ रुपए इस्पात पर, ८१ करोड़ रुपए इंजनों पर और शेष यात्रियों तथा माल के 
डिब्बों ग्रादि अन्य सामानों पर व्यय होंगे । द्वितीय योजना में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के जो 
लक्ष्य रखे गये हैं, उनकी यदि पूर्ति हो गई तो आगामी योजनाओं के समय रेलों को विदेशी आयात 
का सहारा कम से कम लेना पड़ेगा । ] 

४३. द्वितीय योजना में सड़कों और सड़कों पर परिवहन के लिए २६३ करोड़ रुपए; 
जहाजराती, वन्दरगाहों, जहाज घाटों और नदी तथा नहरों के मार्ग से ढुलाई के लिए ६६ करोड़ 
रुपए; नागरिक हवाई परिवहन के लिए ४३ करोड़ रुपए; और प्रसारण, डाक व तार और अन्य 
संचार के कार्यो के लिए ७६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । नागपुर योजना (१६४३) 
में सड़कों का विकास करने के लिए २० वर्ष का एक लम्बा-चौड़ा कार्यक्रम बनाया गया था । 
अब द्वितीय योजना में सड़कों के विकास पर जो विनियोग किया.जाएगा उससे नागपुर योजना 
में प्रस्तावित सड़कों का विस्तार १६६०-६१ तक पूरा हो लेंगा। सड़कों के परिवहन का 
राष्ट्रीयरण करने का कार्यक्रम उचित रूप से कुछ वर्षो में फैलाकर पूरा किया जाएगा, श्रौर 
आशा है कि राज्यों की सरकारें अपने वर्तमान साधनों में लगभग ५ हजार गाड़ियों की वृद्धि 
'कर लेंगी। बड़े वन्दरगाहों की सामर्थ्य में ३० प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, और समुद्र-तट 

के राज्यों में छोट वन्दरगाहों का अधिक विकास किया जाएगा। इस योजना में प्रकाश- 
स्तम्भों का विकास करने का कार्यक्रम भी काफी बड़ा रखा गया है । प्रथम योजना समाप्त 
होने पर जहाजों की कुल भारवहन क्षमता ६ लाख जी० आर० टी० थी जो द्वितीय योजना 
क अन्त में ६० हजार टन के जहाज पुराने व वेकार हो जाने पर भी £ लाख जी० आर० टी ० 
हो जाने की सम्भावना है। यह ठीक है कि जहाजरानी के लिए जो राशि रखी गई है, वह शायद 
अपर्याप्त रहेगी। इस कारण उसे और बढ़ाने की आवश्यकता होगी--विशेषतः इस कारण 
कि जहाजों के मूल्य बढ़ रहे है। विशासापत्तनम्‌ के हिन्दुस्तान शिपयार्ड नामक जहाजी 
कारताने का विस्तार करके, वहां जहाजों की मरम्मत के लिए एक सूल्ा जहाज-घाट बनाया 
जाएगा। तज्ञम्भव हे कि वाद को एक और भी जहाजी कारसाना बनाने पर विचार किया 
जाए | इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन और एयर इंडिया इंटरनेशनल (भारत 
सरकार की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सविसों के नाम) दोनों ते बहुत-से वायुयान खरीदने 
गौर अपने वर्तमान हवाई यातायात में नई सुविधाएं बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया हुआ है । ड्राक- 
घरों की संस्या प्रथम योजनाकाल में बढ़ाकर ३६ हजार से ५५ हजार कर दी गई थी। उसे 
प्रौर नी बढ़ाकर द्वितीय योजनाकाल में ७५ हजार कर दिया जाएगा। टेलीफोनों की माग 


5 5 ० 


प्सकी सरगा २ लोस ७० हजार से ४ लाख १० टतार--ऊर देने का कार्य कम है। बट ध्यात 


दर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


रखना ग्रावश्यक हे कि टेलीफोन की सुविधाओं के विस्तार और टेलीफोतों के तिमाण की बतेमान 
गति में संगति रहे। इसलिए इन दोनों कार्यो में मेल का ध्यान रखकर ही आगे बढ़ना होगा । 
सम्भव हे कि इस वात को ध्याद में रखकर इस कार्यक्रम पर योजनाकाल मे ही पुननविचार करता 
बड़े । प्रसार का विस्तार करने के लिए, दिल्‍ली में एक नया ट्रांसमीटर (प्रसारक यस्तर ) 
१०० किलोबाट शार्ट वेब का और एक सया प्रसारक १०० किलोवाट मीडियम बेव का; 
और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक एक नया द्वांसमीटर ५०-४० किलोवाट शार्ट वेव का 
लगाया जाएगा । देहातों में लगभग ७२ हजार नये रेडियो रिसीवर लगाये जाएंगे । 


सामाजिक सेवाएं 


४४, सामाजिक सेवाओं के लिए द्वितीय योजना में ६४५ करोड़ हपए की राशि रखीं 
गई है। यह प्रथम योजना की राक्षि से लगभग दुगुती है। शिक्षण और चिकित्सा की सुविधाशों 
में वृद्ध, और औद्योगिक श्रभिकों, विस्थापित लोगों और अन्य अधिकारहीन वर्गो की दशा 
में सुधार, सामाजिक सेवाओं के विशिष्ट अंग हैं। इन सेवाओं के हारा देश में सबके लिए 
अवसरों की अधिक समानता उत्पन्न करके, समाज को समाजवादी आदेश पर संगठित करने 
के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयत्त किया जाएगा । 


४५. संविधान का एक निदेशक सिद्धान्त यह है कि १६५०-५१ के परचात १९० वर्ष 
के भीतर, १४ वर्ष तक की आयु के सव वालकों के लिए निःशुल्क अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा 
फी व्यवस्था कर दी जाए। परन्तु द्वितीय योजना में जो लक्ष्य रखें गये है, उनके द्वारा १६६०-६१ 
तक ६ से ११ वर्ष तक की ओयु के वालकों में से केवल ६३ प्रतिशत, और ११ से १४ वर्ष 
दो झ्रायु के बालकों में से केवल २२'४ प्रतिशत के लिए उक्त व्यवस्था की जा सकेगी। इसी 
प्रवधि में प्रारम्मिक शिक्षण पाने वाले वालकों की संख्या ७७ लाख और माध्यमिक शिक्षण पाने 
याले बालकों की संख्या १३ लाख बढ़ जाएगी। योजना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ५३ हजार 
प्राइमरी स्कूल और ३,५०० मिडिल स्कूल नये खोलने पड़ेंगे । हाई और हायर सैकेंडरी स्कूलों 
ग शिक्षण फ्के त्र्म को अधिकाधिक विभिन्न प्रकार का करते जाने का विचार है। प्रथम योजना 
के अन्त में वहुद्ेश्यीय स्कूलों की संद्या २५० थी । द्वितीय योजना के अन्त में उसे बढ़ाकर 
१,२०० तक पहुंचा दिया जाएगा | विकास के प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की झव- 
श्यकता थी घ्रातिशी त्र और ग्रधिकाधिक संख्या में पड़ेगी । इसलिए देश के उत्तरी, पश्चिमी 
शोर उेक्षिणो भागों में ३ नये हायर टेकनोलोजीकल इंस्टीट्यूट खोलने का, और दिल्ली के 

पोलीटेकनीफ और घड़गपुर के इंस्टीट्यूट आफ टेकतौलौजी का अधिक विस्तार करने का 
पिचार हे । पतवाद के इंडियन स्कूल ग्राफ मान्इस एण्ड एप्लाइड जिश्नोलौजी का भी विस्तार 

असि0 ! ईजीनि्यरिंग सिसाने वाली संस्याभ्रों में से स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षण 

देने वाली संध्याप्रों की संस्था ४५ से ५४, ओर डिप्लोमा देने वाली संस्थाओ्ों की संख्या ८३ 

से १०४ कर दी जाएगी। १६५४५ में इंजोनियरी के ग्रेजुएट ३,००० और डिप्लोमा होल्डर 

है 


है ६७ विफने ब। 4 ६६० में इनकी संख्या बढ़ाकर क्रमणः भ्टय न्‍ और ४,००० कर 
शा जाएगज।) ४ 


रा ४६. पेश में स्वास्थ्य सैवाग्रों का विस्तार करते हुए बड़ी कठिताई यह होती है कि 
प्रश्चिन्ित ब्यवित पर्ाष्ति संख्या में नही मिलतें। इसलिए डाक्टरों, नर्सों और हैल्थ असिस्टेंटों 
की मस्या दितीय बोजना काल में क्रमश: १८, ४१ और ७४५ प्रतिशत बढ़ा दी जाएगी । 


एर्योजना की रूपरेखा. , ६६ 


चिकित्सालयों में रोगियों को रखने की व्यवस्था में भी २४ प्रतिशत वद्धि कर देने का विचार 
है। पारिवारिक नियोजन के लिए ४ करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, और ग्राज्ञा है कि द्वितीय 
योजना काल में इस प्रयोजन के लिए नगरों में ३०० और ग्रामों में २,००० विलमिक खोले 
जाएंगे । (7. 


. ४७. निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय, श्रावास के जो नये कार्ये करेगा उनके 
लिए १२० करोड़ रुपए की राशि रंखी गई है। इसके अतिरिक्त; केन्द्रीय सरकार के रेलवे, 
लोहा तथा इस्पात, उत्पादन, पुनर्वास और प्रतिरक्षा श्रादि मन्त्रालयों और राज्य सरकारों 
के भी नये भवन बनाने के बहुत-से कार्यक्रम हैं।, द्वितीय योजना काल में सरकारी संस्थाएं 
जो निवास-गृह वनाएंगी उनकी संख्या १३ लाख तक पहुंच जाएगी । द्वितीय योजना में श्रम- 
कल्याण के कार्यक्रमों की पूति के लिए २६ करोड़ रुपए की रांशि रखी गई है । कल्याण केन्द्रों 
और प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार करने के भ्रतिरिवत, एक विचार यह भी है कि काम- 
दिलाऊ दफ्तरों की संख्या बढ़ाकर १३६ से २५६ कर दी जाए, और इनके कार्य का विस्तार 
* कर दिया जाए। पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए :जो कार्य प्रथम योजना काल में आरम्भ 
किये गये थे, वे द्वितीय योजना काल में भी भणिक बड़े पैमाने पर जारी रहेंगे। जो संस्थाएं समाज 
कल्याण का कार्य स्वेच्छा से करती हैं, उनको भी और अधिक सहायता दी जाएगी । विस्थापित 
लोगों के पुनर्वास का कार्य द्वितीय योजना काल में भी जारी रखना पड़ेगा । इस कार्य के लिए 
९० करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। , 


राष्ट्रीय श्राय, खपत और रोजगार 


४८. इस कार्य के लिए जो लक्ष्य रखे गये हैं, और विकास के जो कार्य आरम्भ किये जाएंगे, 
उनकी रूपरेखा पिछले भ्रध्यायों में दी जा चुकी है। विविध क्षेत्रों में विकास का जो कार्य किया 
जाएगा, वह राष्ट्रीय आय की वृद्धि से प्रकट होगा । प्रथम और द्वितीय योजना की श्रवधियों में 
राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होने की आशा है, वह नीचे की तालिका में प्रकट की गई है: 


उद्योगों के द्वारा होने वाला राष्ट्रीय उस्ादन 
न री 
(१६५२-५३ के मूल्यों के आधार पर करोड़ रु०) 
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व आता मत 2 ग 
्् 5 "२ 3४ डर 
रु हर 


४६.-ऊपर की तालिका भें कृषि, खानों और कारखानों के बड़े-बड़े विभागों के समस्त 
उत्पादन का अन्दाजा, : पहले. प्रकरणों, में बताए हुए. उत्पादत “क्े विस्तृत लक्ष्यों के श्राधार पर..... 
किया गया है। परनल्तु “व्यापार, -पेशों .और नौकरियों आदि के; जो विभाग: योजना, के क्षेत्र 
से वाहर के हैं, उनकी आग्;काउततो केवल अप्रत्यक्ष अन्दाजा ही लगाया जा सकता हैं। :तो-भी 
इन अन्दाजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि १९५५-५६ में जो- राष्ट्रीय झ्राय १९,५०० करोड़ रुपए 
को थी वहू (मूल्यों को अपरिव्तित मानते हुए) १६६०-६१ .में बढ़कर..१ ३,४८० करोड़;रुपए 
हो जाएगी, अर्थात उसमें लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि होगी । इसका ग्र्थ यह है कि प्रति व्यवित 
की झाय में लगभग १६ प्रतिद्त की वृद्धि होगी, और वह १६५५-५६ की २८१ रुपए की आय से 
बहुकर १६६७-६१ में ३३१ रुपए की हो जाएगी । यह वृद्धि प्रथम योजना काल, में केवल ११ 
प्रतिशत हुई थी । (उन्हीं पांच वर्षों में श्राय २५३ रुपए से बढ़कर २८:१ रुपए तक पहुंची थी । ) 
यह वात्त विद्येप ध्यान देने योग्य है कि द्वितीय योजना में: ख़ानों: और कारखानों के उत्पादन 
में उल्लेखनीय वृद्धि का कार्यक्रम होने पर - भी. देश की सारी भ्र्भ-व्यवस्था में योजना काल-में 
परिवर्तव थोड़ा ही होगा । उदाहरणाथ्थ, राष्ट्रीय आय में कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यो का 
भाग १६५५-५६ में ४८ प्रतिशत था, वह घटकर १६६०-६१ में ४६ प्रतिशत रह जाएगा । 
और इसके विपरीत खानों और कारखानों का भाग बढ़कर ६ से ११ प्रतिशत हो जाएगा । 
इस वात से इस विचार का समर्थन होता है कि आगामी योजना कालों में औद्योगिक उन्नति 
पर अधिकाधिक बल देने की आवश्यकता कितनी अधिक रहेगी । 


रे ५०. हमारी अर्थव्यवस्था में खपत के औसत स्तर में वद्धि उतनी द्वुत गति से नहीं 
होगी जितनी कि राष्ट्रीय ग्राय में । इसका कारण यह है कि देश में उत्पादन का अधिकतर 
भाप वचाकर योजना की पूर्ति में लगा दिया जाएगा । द्वितीय योजना काल में विनियोग का 
कायक्रस ६,२०० करोड़ उुपए का रखा गया है। इसे पूरा क़रने के लिए १६६० -६१ तके 
राष्ट्रीय श्राय का लगभग १० प्रतिशत योजना में लगा देना पड़ेगा । इस समय इस विनियोग 
का परिमाण राष्ट्रीय राय का केवन्न ७ प्रतिशत है। यह अवस्था तव है जब कि योजना में 
यह कल्मना कर ली गई है कि देश की वचत को १,१०० करोड़ रुपए के विदेशी साथनों का योग 
भी मिल पकंगा। इस कल्पना के आधार पर देश में समस्त खपत में वृद्धि केवल २१ प्रतिशत 
ह्ढो सकेगी . और उसके विपरीत राष्ट्रीय आय में वृद्धि २५ प्रतिशत की होगी । प्रथम योजना 
काल का तु्ना में खपत की यह वृद्धि १६ अ्रतिशत है। दोचे की तालिका में मोटे हिसाव से 


४ योजना की रूपरेखा ७२ 


यह दिखाया गया है कि द्वितीय, योजना काल के अन्त में: १६४०-५१ और १६५५-५६ की स्थिति 
की तुलनाः में राष्ट्रीय आय, पूंजी-विनियोग; देश की वचत,, और: खपत में कितनी-कितनी 
चुद्धि होगी के, # ,- जग हम सो 


7." » शाण्दीय थ्राव, विनियोग, बचत और खपत 
। # टिक हू जी ॥४«०« हि न न च्ा 
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<. राष्ट्रीय आय में विनियोग 
६. राष्ट्रीय श्राय में विनियोग का प्रतिशत 


(उक्त क्रम २, क्रम १ का प्रतिशत है) ४ ६४ ७३१५ १० ६८ 
७. राष्ट्रीय आय में देश की वचत का प्रतिशत 
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५१. यह ध्यात रखना चाहिए कि यदि विदेशी त्ाथन आवश्यक मात्रा में न मिल सकें, 

तो खपत में वृद्धि को उसी हिसाब से अधिक सीमित कर देना पड़ेगा । सच तो यह है कि खपत 
में वृद्धि की कल्पना इसी आधार पर की गई है कि ६,२०० करोड़ रुपए का विनियोग हो जाने पर 
राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, और इतनी मात्रा में विनियोंग करने के लिए 
आवश्यक बचत भी को जा सकेगी । आवश्यक मात्रा में साधन एकत्र करने की समस्या 
पर विचार अगले अध्याय में किया गया है । महत्वपूर्ण वात यह है कि राष्ट्रीय आय और खपत के 
स्तर में आशानुरूप वृद्धि तभी हो सकती है जब कि आवश्यक परिसाण में विनियोग को सफल 
बनाने के लिए खपत में वृद्धि को नियन्त्रित रखा जाए। यह भी स्पप्ट है कि ६,२०० करोड़ रुपए 
विनियोग करने का परिणाम राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि के हूप में तभी प्रकट होगा जब 
कि कुछेक कल्पनाएं यथार्थ सिद्ध हो जाएंगी । ये कल्पनाएं हैं--योजना के विविध कार्यक्रमों 
की परस्पर संगति, अपव्यय का न होना, उत्पादन के लिए उन्नत उपायों का अवलम्बन करने और 
विकास के अनुकूल वातावरण तैयार करने में जनता का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के 
लिए उपयुक्त नेताझ्रों का मिल जाना और अभीष्ट प्रयत्न का होना । किसी भी योजना की 
सफलता का अन्दाजा केवल उसके कार्यक्रमों की सूची को पढ़कर तहीं लगाया जा सकता । 
सेफलता तभी ब्राप्त हो सकती है जब कि योजना के कार्यक्रमों और नीतियों को पूरा करने के लिए 
उचित उत्साह और संगठन बनाकर कार्य किया जाए 


द्वितीय पंचवर्षमिन्‍्योंजना 


५» * ५२. द्वितीय योजना से रोजगार में- कितनी वृद्धि हो-सकेगी और आ्राथिक नीति'में केधा- 
क्या परिर्तन होगे, -इन प्रइनों पर विचार पांचवें भ्रध्योय मेंशकिया गया है । अन्दाज़ा यह है 
कि हितीय योजना काल में कृपि के ग्रतिरिक्त, अच्य क्षेत्रों में 5० लाख व्यक्तियों को नयी रोजगार 
मिल सकेगा । यह हिसाव केवल पूरे समय के रोजगारों का है। योजना में सिचाई और 
नई भूमि तोड़ने झादि जैसे, विकास कार्यक्रम भी है, जिनसे झर््-रोजगार में कमी करने में 
सहायता मिलेगी । सम्भव है कि इन कामों से कुछ नए लोगों को भी रोजगार मिल जाए। 
हमारे देहातों का आज जो सामाजिक और आथिक संगठन है, उससे काम और आमदनी का 
ऐसा हिसाव नहीं किया जा सकता कि उससे यह स्पष्ट हो जाए कि कितुने लोगों को तो पूरे 
समय का रोजगार मिला और किततों की भ्र्ध-रोजगारी कम हुईं । योजना में कृपि का जितना 
उत्पादन बढ़ने और ऋषि के पेशे से बाहर के पेशों में जितने नए रोजगार मिलने की कल्पना 
की गई है उसके पूरा हो जाने पर ्रामदतनियों में काफी वृद्धि हो जाएगी, भौर जीवन की 
00 में अधे-रोजगारी कम होने में सहायता मिलेगी। योजन। में देहाती और छोटे 
[ की उन्नति और पुनर्गठन करने के जो मार्ग सुझाए गए है, उन पर चलने से इन उद्योगों 


में लगे रा बहुत-से लोगों को श्रव से अधिक रोजगार मिल सकेगा । सारांश यह है कि आगामी 
पाच वर्षा मे 


श्रमिकों को संख्या में लगभग एक करोड़ की जो वृद्धि हो जाएगी, उसे 


हे हा लिए सब मिलाकर योजना के द्वारा श्रमिकों की मांग पर्याप्त मात्रा में 
बढ़ाई जा सकेगी । 
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७२ द्वितीय पंचवर्षमियोंजना 


। + ४२. हवितीय योजना से रोजगार में कितती वृद्धि हो-सकेगी और ग्राथिक नीतिमें वेधा- 
क्या परिवर्तन होगे, “इन प्रश्नों पर विचार पाचर्व भ्रध्याय मेंनकिया गया है ।* अन्दाजा मह है 
कि द्वितीय योजना काल में कृषि के भ्रतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों में 5० लाख व्यक्तियों को नगरी रोजगीर 
मिल सकेगा । यह हिलाव केवल पूरे समय के रोजगारों का है। योजना में सिंचाई और 
नई भमि तोड़ने भ्रादि जैसे विकास कार्यक्रम भी है, ,जिनसे आरन-रोजगार भें कमी करने में 

सहायता मिलेगी । सम्भव है कि इन कामों से कुछ नए लोगों को भी रोजगार पिल जाए। 
हमारे देहातों का आज जो सामाजिक और आशिक संगठन है, उससे काम श्ौर आमदती की 
ऐसा हिसाव नहीं किया जा सकता कि उससे यह स्पष्ट हो जाएं कि कितने लोगों को तो पर 
समय का रोजगार मिला और कितनों की अ्र्ध-रोजगारी कम हुई । योजता में कृषि का जितना 
उत्पादन बढ़ने ओर कृषि के पेशे से बाहर के पेशों में जितने चए रोजगार मिलने की कल्पना 
गईं हे उसके पूरा हो जाने पर श्रामदनियो मे काफी वृद्धि हो जाएगी, और जीवन की 
प्रथम अवस्था में भ्र्ध-रोजगारी कम होने में सहायता मिलेगी। योजना में देहाती और छोटे 
उद्योगों की उन्नति शोर पुनगंठन करने के जो मार्ग सुझाए गए है, उन पर चलने से इन उद्योगों 
लगे हुए वहुत-से लोगों को श्रव से श्रधिक रोजगार मिल सकेगा । साराझ यह है कि भ्रागामी 
पाच वर्षों में श्रमिकों की संख्या में लगभग एक करोड़ की जो वृद्धि हो जाएगी, उसे 


सन्तुलित करने के लिए सव मिलाकर योजना के द्वारा श्रमिकों की माग पर्याप्त मात्रा मे 
बढ़ाई जा सकेगी | 


अध्याय ४ 


_ वित्त और विदेशी मुद्रा 


इस अध्याय में यह बतलाया जाएगा कि योजना के-लिए आवश्यक वित्तीय साधनों 
का संग्रह किस प्रकार किया जाएगा, और इस सम्बन्ध में जो नीति सम्बन्धी प्रइन उठेंगे उनमें से 
'भी कुछ महत्वपूर्ण प्रइत्तों पर विचार किया जाएगा। साधन एकत्र करने की समस्या पर विचार 
करते हुए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को व्यान में रखना होगा, क्योंकि दोनों अपनी आव- 
श्यकताओं की पूति बचत के एक ही कोप में से करते है। यह भी सावधानी रखनी होगी 
कि देश के वित्तीय साधनों के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती 
रहे । 

२. मूल प्रदन यह है कि देश में जितनी वित्तीय बचत करने की आवश्यकता है उतनी 
हो सकती है या नही, और हो सकती है तो कैसे ? इस प्रइन का उत्तर केवल इस निर्णय पर 
निर्भर नहीं करता है कि एक सीमा से आगे व्यव को सीमित कर देना वांछनीय होगा या नहीं, 
वल्कि वर्तमान झाथिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो उपाय 
काम मे लाये जा सकते हैं उनकी उपयक्तता के बारे में भी देखना होगा। एक लोकतत्त्री राज्य 
में कर-प्रणाली और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्वारण में पिछली बात महत्वपूर्ण है, विशेष रूप 
से इस संदर्भ मे जहां निजी श्रौर सरकारी क्षेत्रों को साथ-साथ काम करना हो । यह वात विशेष 
हप से ध्यान देने योग्य है कि एक वार विनियोग की जाने वाली राशि का निश्चय कर लेने 
के परचात, उसे एकत्र करने के लिए आवश्यक बचत करनी ही होगी, और उसका अधिक भाग 
अपनी ही भ्र्य॑-व्यवस्था में से निकालना होगा । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विदेशी विनिमय 
की समस्या की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी । श्रोद्योगीकरण के मार्ग पर 
कदम बढ़ाने वाले देश को शुरू-शुरू में आवश्यक मशीनों और साज-साभान का विदेशों से श्रायात 
करना ही पड़ता है, और इस कारण विदेशी मुद्रा का अ्रधिकतम मात्रा में एकत्र करना उसके 
लिए नितान्‍्त आ्रावश्यक हो जाता है | आयात में अधिकतम संयम करने के पर्चात भी, 
पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी साधनों की आवश्यकता रहेगी। इस तथ्य से स्पष्ट है कि 
निर्यात बढ़ाने की नीति पर सक्रियता से चलना कितना अधिक आवश्यक है । 


सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वित्त 


३. केन्द्र और राज्यों की सरकारों के विकास कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए ४,८०० करोड़ 
ऋपए को आवश्यकता कूती गई है । उसे इस प्रकार एकत्र करने का विचार है : 





(करोड़ ₹० ) 
१. चालू राजस्व खाते से वचत ... ६65 
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ख. नये करों से 


१] द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
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+यहू राश्षि उस १८७ करोड़ रुपए के अ्रतिरिक्‍्त है, जो कि योजवा में पृथक-दूपक 

शाश्यों के लिए रती गई है। द्वितीय योजना में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक बोजना कीर्या 

फू लिए २०० करोट़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमें से लगभग १२ करोड़ दया केस 

भाग है। जब राज्यों को योजनाएं तैगार की गई थीं तव पृथक-पृथक राज्य के लिए इस खाते 


में अद्थावी राश्षियां रस दो गईं थीं। इन पर इस कार्यक्रम का श्रधिक हाल मालूम र्क 
खाद पु्नशिचार किया जाएगा | 


वित्त और विदेशी मुद्रा 3७ 


'पर वड़ी दृष्दि रखनी पड़ेगी । यदि कहीं ये व्यय बढ़ गए, या यदि शराववन्दी जैसे समाज सुधार 
के कार्या पर अमल करते के कारण कहीं राजस्त्र में विश्ेप कमी हो गई, तो योजना के चालू 
राजस्व खाते में से मिलने वाले भाग को यथापूर्व बनाये रखने के लिए साथ ही साथ साधन 
वृद्धि का विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा । 


५. ऊपर नये करों द्वारा ४५० करोड़ झपए एकत्र करने के जिस लक्ष्य की चर्चा की गई 
है वह नये प्रयत्नों की न्यूनतम सीमा है। इस राशि का ग्रन्दाजा लगाते हुए कर जांच झ्रायोग 
को सिफारिशों पर भी विचार कर लिया गया है और यह मान लिया गया है कि योजना आरम्भ 
होने के पश्चात उत पर अमल करने की कार्रवाई यथाशी क्र की जाएगी । आरा है कि राज्यों की 
सव सरकारें मिलकर राजश्व में कुल मिलाकर २२५ करोड़ रुपए की वृद्धि कर सकेंगी, और केन्द्रीय 
सरकार भी इतनी ही वृद्धि कर लेगी। इस हिसाव से सरकार के चाल राजघ्व-खाते से योजना के लिए 
मिलने वाली राशि ८०० करोड़ रुपए तक पहुंच जाती हे जो समस्त अपेक्षित साधनों का केवल! 
छत भाग है। जैसा कि आगे वतलाया गया हे, सारी ग्रावश्यकताओं का खयाल रखते हुए सरकारी 
आय-का इतना योग पर्याप्त नहीं है, इसलिए यदि पूरी योजना को पूर्णतः अमल में लाना है 
और साथ ही मुद्रा-स्फीति के दुष्प्रभावों को दवाएं रखना है तो कर बढ़ाने के प्रयत्न करने 
पड़ेंगे । 


६. पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा ऋण लेने के कार्यक्रमों का अच्छा स्वागत हुआ । 
प्रथम योजना में ११५ करोड़ रुपए ऋण लेने का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे लगभग ६५ 
करोड़ रुपया भ्रधिक़् मिला । सरकारी ऋणों की मांग में सुधार मुख्यतया अन्तिम दो वर्षो 
में हुआ। इतमें सरकार को औसतन ६४ करोड़ रुपए प्रति वर्ष नया ऋण मिल गया । इस अवधि 
मे रिजर्व वैक के पास (ट्रेजरी विलों अर्थात छोटी मियाद की सरकारी हुण्डियों को छोड़ कर) 
जो सरकारी कागज (सिक्‍युरिटियां--ऋण-पत्र) जमा थे उनके मूल्य में लगभग ७० करोड़ रुपए 
की कमी हो गई । इसका मतलब यह है कि कोई २५० करोड़ रुपए के सरकारी कागज वाजार 
में (व्यापारी बैंकों को शामिल करके) खप गए । यदि केन्द्र और राज्यों की सरकारों के पास 
सुरक्षित रखी हुई सरकारी हुण्डियों की विक्री भी हिसाव में शामिल कर ली जाए, तो वाजार में 
सरकारी कागज की खपत का परिमाण और भी ऊंचा हो जाएगा । 


७. इसलिए द्वितीय योजना की भ्रवधि में जनता से ७०० करोड़ रु० का--औसतन १४० 
करोड़ रुपए प्रत्ति वर्षप---ऋण मिल जाने का जो अन्दाजा लगाया गया है वह यह मानकर लगाया 
गया है कि इस सूत्र से होने वाली प्राप्ति का वापिक औसत, हाल के वर्षो में हुई प्राप्ति से लगभग 
४० प्रतिशत ऊंचा रहेगा। यह लक्ष्य बहुत ऊंचा तो अवश्य नहीं है, परन्तु इसे निर्धारित करते 
समय यह ध्यान रखा गया है कि हितीय योजना की अवधि में जो सरकारी ऋण चुकाने योग्य 
हो जायेंगे उनकी राशि ४३० करोड़ रुपए होगी। इस कारण इस अवधि में सव मिलाकर १,१३० 
करोड़ रुपए का ऋण लेना पड़ेगा'। इसके झतिरिक्त, इस समय निजी कारवार में भी पूंजी 
की मांग बहुत अधिक है। इन दोतों बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कामों में लगाने 
के लिए जनता द्वारा ७०० करोड़ रुपए की वचत इकट्ठी कर लेने का काम सरल नहीं जान 
पड़ता । इस प्रसंग में सामाजिक सुरक्षा के कार्यों का विस्तार करने की सम्भावनाओं पर भी 
भल्री भांति विचार कर लेना चाहिए । इन कार्यो द्वारा कर्मचारियों के साथ तो न्याय होता 
ही है, अतिरिक्त बचत का भी एक मुल्यवान साधन हाथ लग जाता है। प्रोविडेण्ट फण्डों 
और इसी प्रकार के बचत के अन्य कामों द्वारा जो धनराशि एकत्र होती है वह श्रव भी जनता 


७६ द्वितीय पंचवर्षयि योजता 
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केन्द्र और राज्यों की सरकारें टैक्स लगाकर, ऋण लेकर, और भ्रेस्य साधनों ठारा 
अपने बजटों में जो राशि वचा सकती हैं, वह २.४०० करोड़ रुपए कूती गृवी है। १४९९ कोर 
की रामि घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा इकट्ठी की जा सकती है। विदेशों में एक की जाने 
बाली १०० करोड़ रुपए की राशि मिलाकर, सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रम पूरे करने के लिए 5 
लब्ध साथनों का योग ४,४०० करोड़ रुपए हो जाता है। इसके वाद भी ४०० करोड़ रुपए के 
कर्मी रह जाती है। इसे पूरा करने के उपाय ढूंढने होंगे । यह्‌ मात लिया गया हैं किअन्त मैं 
यह कमी देश के साधनों में वृद्धि करके ही पूरी करती होगी। यह देखते हुए कि घाटे की जिस 
वित्त-व्यवस्था की आगे चर्चा को जाएगी उसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं, और यहाँ पूंजी एकत्र 
करने की जो रूपरेखा आंकी गयी है उसका बहुत कुछ दारोमदार कजे लेने पर हैं। 


कमी की पूरा करने का एकमात्र सम्भव उपाय कर लगाना और सरकारी उद्योग-व्यंवसाथों 
मे मरवासंभव लाभ है । 


ड. करो की वर्तमान दरों के आधार पर, चालू राजस्व खाते से योजना के व्यय पूरे करने 
के लिए ३५० करोड़ झुपए बच जाने का जो ग्न्दाजा लगाया गया है वह केद और रा 
सराहारों की समस्त आय पर विस्तासपूर्वक विचार कर लेने के पश्चात ही किया गगों है। 
यद मन्द्राजा लगाते हुए प्रतिरक्षा और प्रशासन सरीखे व्यय के विकासेतर मदों में व्यूततम 
पृद्धि की ही कह्पना की गयी है। समाज सेवाओं तथा इसी प्रकार के अन्य विकास कार्यों की 
लालू रुसने के लिए १६५५-५६ के अन्त तक जिस स्तर तक व्यय पहुंच गया था उसकी व्यस्त 
हर ली गई है, क्योकि इस प्रकार के व्यय योजना में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। १६४४-४६ 
में है कसी की जो दर होंगी उनके ग्राधार प्र, योजना के पांच वर्षों में, केद्ध और राज्यों की 
मरहारों को समस्त ग्राय ५,००० फरोड़ रुपए होते का ग्रतुमान किया गया है। इसमें से ४,६४९ 
करोड़ झुपह प्रतिसक्षा ग्रादि उन विजासेतर कार्यो और समाज सेवा आदि उस विकास कार्यो 
को जारी इसमे पर व्यय हो जाएँगे जिनका अभी जिक किया यया है। इस प्रकार की योजना पर 
ब्यय करने के लिए ३५० छरोई स्पए बच जाएंगे। यहाँ इस वात पर जोर देना जरूरी है कि वर्तमार्त 
दरों है प्राधार पर राजस्थ में से यह ३५० करोड़ सपए बचाने के लिए, विकासेतर खातों के वप 


ह 
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चाहिए कि उनके जिम्मे जो १५० करोड़ रुपए डाला गया है वें उससे अधिक जुटाने का 
प्रयत्न करें । 


- १०, प्रोविडेण्ट फण्डों और इसी प्रकार के अन्य जमा-खातों से २५० करोड़ .रपए मिल 
जाने का अन्दाजा लगाया गया है। यह अन्दाजा इस समय इन खातों से मिलने वाली राशियों 
की वर्तमान प्रवृत्तियों को देखते हुए लगाया गया है। १६५५-५६ में केन्द्रीय सरकार के पास 

प्रोविडेण्ट फण्डों की राशि १७ करोड़ रुपए तक एकत्र हो जाने का अन्दाजा है और राज्य सरकारों 

के पास इस अवधि में इस खाते की राशि का परिमाण ६ करोड़ ६० लाख तक पहुंच जाएगा | 
इन दोनों का योग २३ करोड़ ६० लाख होता है। इसे देखते हुए यह अन्दाजा लगाना संगत 
ही जान पड़ता है कि द्वितीय योजना काल में इस खाते में एकत्र राशि १५० करोड़ रुपए तक 
पहुंच जाएगी | शेष १०० करोड़ रुपए की राशि, केद्ध और राज्य सरकारों द्वारा दिये 
हुए ऋणों की वसूली तथा पूंजी-खते में प्राप्त हुई अन्य रकमों से पूरी हो जाएगी । 


११. अभ्रव तक गिनाए गए साधनों का योग २,४०० करोड़ रुपए होता है। समस्या 
शेप २,४०० करोड़ रुपए एकत्र करने की रह जाती है। इसका ४५० प्रतिशत, भ्र्थात मोटे 
हिसाब से १,२०० करोड़ रुपए, घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा निकाला जा सकता है। योजना 
में 5०० करोड़ रुपए विदेशों से मिल जाने की आशा की गई है। प्रथम योजना में विदेशी ऋणों 
और सहायताग्रों का परिमाण ४० करोड़ रुपए वापिक रहा था। इस प्रकार ऊपर बताई गई 
योजना में विदेशों से प्रति वर्ष १६० करोड़ रुपए मिल जाने की जो बात कही गई है वह पहले 
से बहुत अधिक है । 


१२. स्पष्ट हे कि देश के वित्तीय साधनों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना" का भारी बोझ 
पड़ेगा, परन्तु विकास की किसी भी योजना में बोझ तो पड़ा ही करता है, श्र्थात योजना की 
परिभाषा ही यह है कि विनियोग के स्तर को औसत से ऊंचा उठाना श्रर्थात इसका प्र्थ यह 
निकलता हे कि आवश्यक साधनों का संग्रह करने के लिए अपेक्षाकृत अ्रधिक प्रयत्त करने की 
प्रावश्यकता है । फलत: साधन एकत्र करने का कार्य, इस दृष्टि से और अगले कई वर्षो तक देश 
को आथिक आवश्यकताओं के निरन्तर बढ़ते रहने की दृष्टि से, करता होगा | विनियोग और 
राष्ट्रीय श्राय का स्तर शी घ्रातिशी प्र ऊंचा उठाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश में निरन्तर और 
अधिकाधिक बचत करनी होगी । 


बचत और सरकारी विनियोग 


१३. सरकारी क्षेत्र के विकास कार्यत्रमों के लिए पूंजी जुटाने की समस्या को एक अत्य' 
दृष्टि से भी देखा जा सकता है। पाच वर्षो में ४,८०० करोड़ रुपए व्यय करने की जो योजना 
बनाई गई हे उसमें से लगभग १,००० करोड़ रुपए, शिक्षण, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान और 
राष्ट्रीय विस्तार जैसे विकास कार्यो के प्रसार के लिए, चालू व्यय के रूप में, खर्च किए जाएंगे ।' 
इस प्रकार के व्ययों का परिणाम उत्पादक साधनों के रूप में प्रकट नहीं होता, और 
इस कारण ही इन व्ययों को विनियोगेतर व्यय मानने की परम्परा पड़ चुकी है ! इस प्रकार के 
व्यय को चालू साधनों में से ही करना पड़ता है । इसलिए ४,८०० करोड़ रुपए की योजना में 
विनियोग-व्यय का भाग ३,८०० करोड़ रुपए ही रह जाता हे और उसकी पूति ऋण तेकर 
की जा सकती है ! जो अर्थ-व्यवस्था विकसित हो रही हो और जिसमें पूंजी निर्माण पर व्यय 
जल्दी-जल्दी बढ़ते जा रहे हों, उसमें वस्तुतः उचित यही होता है कि कुछ व्ययों की पूर्ति नए 


८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


में ऋण मिलने का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रा है कि आगामी वर्षों में इनका गे 
भी वढ़ जाएगा । जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण किया तो गया है लोगों में बीमा कप 
ग्रादत्त डालने के लिए, पर्तु वह जनता से ऋण मिलने का भी ऐसा साधन है जी निः्तर, 
बढ़ता ही जाएगा । 


५. द्ोटी-दोदी बचतों से ह्वितीय योजना की अवधि में ४०० करोई राई पी जा 
का अन्दाजा लगाया गया है। गत वर्षो में इस सूत्र से प्राप्त राशि में निरन्तर वृद्धि होती रहीं 

हैं। १६४०-४९ में ३३ करोड़ रुपए एकत्र हुए थे और १६४४-४६ में ६५ करोड़ हुए। हितीय 
पोजना की प्रवक्ति में प्रति वर्ष प्रौसतत १०० करोड़ रुपए मिलने का जो लक्ष्य रखा गया है हे 
उमकी पूर्ति के लिए इन वचतों को काफी बढ़ाना होगा । इसके लिए थोड़ी-थोड़ी बचत करते ५ 
के ग्रान्यो लत को प्रवलतर और देश-व्यापी बनाकर, उसे घर-घर और निम्ततम आय वेग कै | 
लोगों तक पहुंचाने की झ्रावश्यकता है। हमारा सुझाव हैं कि इस बात का गहन अध्ययन किया | 
जाए कि शहरी और देहाती क्षेत्रों में छोटी-छोटी वचत करने का आन्दोलन अभी किस अवस्था 

तक पहुंचा है, और उसके ग्राधार पर राज्य सरकारें और गैर-सरकारी संगठन मिलकर ऐसा 
प्रयल्त करें कि योजना का सन्देश देश भर में फैल जाए और अल्प बचत का आन्दोलन जिते 
इलाकों और लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच जाए। इसका उद्देश्य यह होता: 
चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को देश की ग्रथे-व्यवस्था सुधारने में योग देने के लिए--“ह . 
कितना ही थोड़ा क्यों न हो--्रेरित किया जा सके । 


६, रेखों को उन्तते करने की योजना ६०० करोड़ रुपए की बनाई गई है। उसकी लिए: 
पूजी एकत्र करे में रेलों को १४० करोड़ रुपए का योग देना होगा । प्रथम यो 


जना में रेलीं की ' 
उम्तति पर २६७ करोड़ मपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, और उसमें रेलों ने ११९ 
करोड़ रुपए का योग दिया था । हितीस योजना में, रेलों के अपने योग का अनुपात बहुत कम हे 
इसा गया है। बात यह है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में जो नए सुधार किए जाएंगे. उनकी 
मफतता के लिए रेलों को बहुत कम समय में काफी अधिक नई जिम्मेदारियां उठानी पढ़ेंगी । . 
इसके लिए रेखों को अनिवाये रूप से सामान्य कोप में से बड़ी मात्रा में सहायता लेनी पड़ेंगी । . 
इस फारण रहें अपनी उन्नति में क्यों अधिक यीग नहीं दे सकेगी, यह वात समझ में झा जाती 

है। मत्य्वान हे चालू साते में भी रेलों को योजना की अवधि में २२४ करोड़ रुपए देने पड़ेंगे । 
पढ़ गशि योगना के ध्यय में सम्मिलित नहीं की गई, फिर भी यह उचित समझा गया है कि | 
सती हो प्पनी उन्नति में न्‍्यूततम १५० करोड़ रुपए का योग देना ही चाहिए । हम यह बात 7 
गहंग ५ याटो है कि प्रन्य सब निजी या सरकारी विकास कार्यों के समान रेखों को भी 
प्रपने विस्तार फी प्राइश्यवत्ताओशों का बड़ा भाग अपने ही साधनों से पूरा करता चाहिए । 
दिसीय मोसना डाल में रेखदे यातायात में भी बहुत वृद्धि होने की सम्भावना है। मधयपि ' 
देसडा हु भाग ऐसा भी होगा जिससे आय में उसी अनुपात से वृद्धि होगी तथापि कुल मिलकर 
दस कई प्ामदसा बड़ जाएगी । यह मान लेने के बाद भी कि रेखों के प्रवन्ध-व्यय में अनिवार्य 
भय मे हुद्यबृद्धि दो जाएगी, हमें लयता है कि रेसेसि अ्रपनी उन्नति में जितना योग देने के लिए 
हए थी रहा हे उसगा दुछ भाग उन्हें वतेमान दरों पर हो यातायात बढ़ जाने से भ्री्ति हो 
ह प्रौर दु् भाग हो पू्ति ऊें वाज़ियों के किरायों श्र माल के भाड़े में आवश्यक 
[8 कर्मी पढ़ेंगी। हमारी सिफास्थि तो यह है कि द्वितीय योजना के कारण 
हि्लीय खापनों दर थो भारी बोझ प़ैगा उसका विचार करते हुए रैलों को « 
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चाहिए कि उनके जिम्मे जो १५० करोड़ रुपए डाला गया है वे उससे अधिक जुटाने का 
प्रयत्न करें । 

- १०. प्रोविडेण्ट फण्डों और इसी प्रकार के अन्य जमा-खातों से २५० करोड़ .रुपए मिल 
जाने का अन्दाजा लगाया गया है। यह अन्दाजा इस समय इन खातों से मिलने वाली राशियों 
की वर्तमान प्रवृत्तियों को देखते हुए लगाया गया है। १९५५-५६ में केंद्रीय सरकार के पास 
प्रोविडेण्ट फण्डों की राशि १७ करोड़ रुपए तक एकत्र हो जाने का अन्दाजा है. और राज्य सरकारों 
के पास इस अवधि में इस खाते की राशि का परिमाण ६ करोड़ ६० लाख तक पहुंच जाएगा । 
इन दोनों का योग २३ करोड़ ६० लाख होता है । इसे देखते हुए यह अ्रन्दाजा लगाना संगत 
ही जान पड़ता है कि द्वितीय योजना काल में इस खाते में एकत्र राशि १५० करोड़ रुपए तक 
पहुंच जाएगी । शेप १०० करोड़ रुपए की राशि, केद्ध और राज्य सरकारों द्वारा दिये 
हुए ऋणों की वसूली तथा पूंजी-खते में प्राप्त हुई अन्य रकमों से पूरी हो जाएगी । 


११. श्रव तक गिनाए गए साधनों का योग २,४०० करोड़ रुपए होता है। समस्या 
शेप २,४०० करोड़ रुपए एकत्र करने की रह जाती है। इसका ५० प्रतिशत, अर्थात मोटे 
हिसांव से १,२०० करोड़ रुपए,-घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा निकाला जा सकता है। योजना 
में 5०० करोड़ रुपए विदेशों से मिल जाने की श्राशा की गई है। प्रथम योजना में विदेशी ऋषों 
और सहायताओं का परिमाण ४० करोड़ रुपए वापिक रहा था। इस प्रकार ऊपर बताई गई 
योजना में विदेशों से प्रति वर्ष १६० करोड़ रुपए मिल जाने की जो वात कही गई है वह पहले 
से बहुत अ्रधिक है । 


१२. स्पष्ट है कि देश के वित्तीय साधनों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना' का भारी बोझ 
पड़ेगा, परन्तु विकास की किसी भी योजना में बोझ तो पड़ा ही करता है, अर्थात योजना की 
परिभाषा ही यह है कि विनियोग के स्तर को औसत से ऊंचा उठाना अर्थात इसका अर्थ यह' 
निकलता है कि आवश्यक साधनों का संग्रह करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयत्न करने की. 
आवश्यकता है | फलतः साधन एकत्र करने का कार्य, इस दृष्टि से और अगले कई वर्षो तक देश" 
की आर्थिक आवश्यकताओं के निरन्तर बढ़ते रहने की दृष्टि से, करता होगा । विनियोग और 
राष्ट्रीय ग्राय का स्तर ज्ींघातिजी प्र ऊंचा उठाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश में निरन्तर और" 
अरधिकाधिक वचत करनी होगी । 


वचत और सरकारों विनियोग 


१३. सरकारी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए पूंजी जुटाने की समस्या को एक अत्य- 
दृष्टि से भी देखा जा सकता है। पांच वर्षो में ४,८०० करोड़ रुपए व्यय करने की जो योजना: 
बनाई गई है उसमें से लगभग १,००० करोड़ रुपए, शिक्षण, स्वास्थ्य, वेज्ञानिक अनुसन्धान और _ 
राप्ट्रीय विस्तार जैसे विकास कार्यों के प्रसार के लिए, चालू व्यय के रूप में, खर्चे किए जाएंगे ।: 
इस प्रकार के व्ययों का परिणाम उत्पादक साधनों के रूप में प्रकट नहीं होता, और 
इस कारण ही इन व्ययों को विनियोगेतर व्यय मानने की परम्परा पड़ चुकी है । इस प्रकार के 
व्यय को चालू साधनों में से ही करना पड़ता है। इसलिए ४,८०० करोड़ रुपए की योजना में 
विनियोग-व्यय का भाग ३,८०० करोड़ रुपए ही रह जाता है और उसकी पूर्ति ऋण लेकर 
को जा सकती है। जो अर्थ-व्यवस्था विकसित हो रही हो और जिसमें पूंजी निर्माण पर व्यय 
जल्दी-जल्दी बढ़ते जा रहे हों, उसमें वस्तुतः उचित यही होता है कि कुछ व्ययों की पूर्ति नए: 


तय द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


टैक्स लगाकर की जाए । इस सिद्धान्त पर प्रथम योजना की रिपोर्ट में भी बल दिया गया थीं, 
और अब फिर बल देने की आवश्यकता है । 


१४. योजना के लिए आवश्यक पूजी एकत्र करने के लिए जो उपाय सोचे गए है, उनकी 
अनुसार आय के चालू खातों की बचत केवल ८०० करोड़ रुपए बैठती है, और इसकी ठुलना 
में योजना के चालू खातों का व्यय १,००० करोड़ रुपए बैठ जाता है। रेलें १५० करोड़ स्वए 
का जो योग देंगी उसे भी चालू राजस्व-खातों का ही भाग समझना चाहिए । इसका मतलव यह 
हुआ कि योजना के चालू खातों में व्यय तो १,००० करोड़ रुपए का हो जाएगा और चालू बातों 
से आय केवल ६५० करोड़ रुपए की होगी। इस प्रकार योजता पर ३,८०० करोड़ रुपए की जो 
व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए सरकारी बचत तो कुछ होती नहीं, व्यय ५० करोड़ दपए का हो 
जाता है। दूसरे शब्दों में, ३,८०० करोड़ रुपए की सारी पूंजी का निर्माण--बल्कि इससे कुर्छ 
अधिक पूजी--निजी बचतों द्वारा ही पूरी करनी होगी । जो ८०० करोड़ रुपए विदेशों से मिलर्त 
का अन्दाजा किया गया है उसे यदि सर्वेधा पृथक राशि माना जाए--क्योंकि वह विदेशी 
“साधनों की बचत होगी--और ब्विटेन में एकत्र पाउण्ड-पावने मे से ली जाने वाली २०० करोड़ पर 
रुपए की राशि को भी इसमे जोड़ लिया जाए, तो जनता की निजी बचत में से एकत्र करके 
जो धनराशि सरकारी विनियोग-खाते मे डालनी पड़ेगी वह २,८५० करोड़ रुपए बैठेगी । यदि 
यह भी मान ले कि ४०० करोड़ रुपए की जिस राशि की पूर्ति का अ्रभी कोई उपाय नही सो्ची 


“गया वह आगे चलकर सरकारी बचत से ही पूरी हो जाएगी तो भी, सरकारी उपयोग में लाई 
जाने वाली निजी बचत का परिमाण २,४४० करोड़ रुपए होता चाहिए | 


१५. तो क्या यह मानकर चलना तर्क-संगत होगा कि निजी बचत से २,४५० करोड़ 
रुपए सरकारी हि कोप में उपयोग करने के लिए मिल जाएंगे ? इस प्रसंग में यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वाजार के ऋण, छोटी-छोटी वचतों और घाटे की वित्त-व्यवस्था में अन्तर का कोई विशेष 
भहत्व नही है । ये सब स्वेच्छा से या मूल्य ऊंचे करके विवशता से, निजी बचत को सरकारी 
308. की द्शिा में मोड़ देने के उपाय मात्र है। निजी बचत सरकारी कोष में किस प्रकार और 

058 पहुंचती है, यह इ्स कक पर निर्भर करता है कि जनता अपने धन को, तकद, सरकारी 
हे , सेविग्स सटिफि अथवा बंकों में जमा आदि किस रूप में रखना पसन्द करती है । 
रा सरकार को मिलने वाली राशि पर्याप्त हो तो इस बात का महत्व अधिक नहीं कि उसका 

“सरकारी ऋण, सेविग्स सर्टिफिकेट या नकदी नोटों आदि में से--क्या है। इसलिए 


प्रथम विचारणीय बात यह है कि क्या जनता की निजी के निजी विनियों 
इयकता से इतनी अधिक हो सकेगी जितनी ही अर 233 


बचत को पर्याप्त तभी के सता को प्रविरयद है। इन भ्र्थों में निजी 

वन्धों पर भली प्रकार अत दो अग जव कि लोगो के व्यय पर लगाए हुए आवश्यक प्रति- 
ज्यों लगेगा। दूसरे शब्दों में न करों अथवा 

सरकारी उद्योगों के लाम के दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि करों भ्रथवा 


रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली 
5 रे जनता का परिमाण 
जितना कमर होगा, उतना ही उसके (जनता के) व्यय को अभी 55200 %880 


रो ले ष्ट सीमा में रखने के लिए अन्य 
उपायों का अवल्म्बन करने कौ आवश्यकता अधिक होगी में रखने के लिए अन्य 


गी । 
« यदि री 
हल के 48 03 की अभीष्ट सीमा तक बढ़ाने के उपाय न किए जाएंगे, तो 
58५ * अहा निदिष्ट परिमाण में, अपने लिए संगृहीत करने के जो भी प्रयत्न 
30003 उन सवका परिणाम अनिवार्य रूप से मुद्रा-स्फीत्ति के ख्प पे गा, 
मुद्रा के प्रकद लक्षण यही तो होते है कि लोगों की बचत सरकारी रो कप को पटक 
हे रकारी कोप में तो कम 


वित्त और विदेशी मुद्रा दर 


पहुंचती है और उनके हाथ में जो अपेक्षाकृत अधिक नकद धन रह जाता है उसे व्यय करने का 
प्रलोभन नाना दिश्ाओं में होने लगता है और वही उपभोग्य वस्तुओं का वाजार ऊंचा उठा 
देने का कारण बन जाता है। इस प्रसंग में यह बतला देना भी उचित है कि बचत बढ़ाने की नीति 
को सफल बनाने के लिए झ्रावश्यक दो प्रारम्भिक उपाय मुद्रा-स्फीति के कारणों को नियन्त्रण 
में रखना और मुद्रा की स्थिरता में जनता का विश्वास बनाए रखना है। जनता से ऋण लेने के 
सम्बन्ध में सरकार को प्रथम योजना के पहले और पिछले वर्षों में जो अनुभव हुए, उनकी 
एक-दूसरे से भिन्नता यह भली भांति प्रकट कर चुकी है कि ऋण लेने और वचत बढ़ाने की 
नीति अत्यधिक सफल तभी होती है जब कि लोगों का सरकार की वित्तीय स्थिरता में विश्वास 
होता है। तब, एक तो सट्टेवाजी के अवसर कम रह जाते हैं और दूसरे जनता का सरकारी मुद्रा के 
प्रति दृष्टिकोण अनुकूल रहता है । 


घाटे की वित्त-व्यवस्था 


१७, अ्रव हमारे सामने यह प्रश्न आ्राता है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था कितनी और किस 
सीमा तक की जा सकती है। प्रथम योजना के विवरण में घाटे की वित्त-व्यवस्था का अर्थ यह बत- 
लाया गया था कि सरकार को करों, सरकारी उद्योग-व्यवसायों की श्रामदती, सार्वजनिक 
ऋणों, जमा-खातों और अन्य विविध सूत्रों से जो नकद आय हो, उससे व्यय का अधिक हो 
जाता । “घादे की वित्त-व्यवस्था” की यह परिभाषा दो सिद्धान्तों पर आधारित है । प्रथम 
सिद्धान्त तो यह था कि घाटे का निर्णय केवल आय के हिसाव को देखकर नहीं, अपितु केन्द्र 
और राज्य दोनों की सरकारों के राजश्व-खाते और पुंजी-खाते के सब भुगतानों को देखकर करना 
चाहिए। और दूसरा यह था कि कोई वित्त-व्यवस्था घाटे की वित्त-व्यवस्था है या नहीं, इसका 
निर्णय करते हुए यह देख लेना चाहिए कि उसके कारण नकद धन का चलन तो नहीं बढ़ जाएगा .। 
इनमें से पहले सिद्धात्त का तो अपवाद कहीं भी नहीं होता । दूसरे के विपय में प्रश्न उठता 
है कि बजट की किसी कार्रवाई का नकदी (नोटों और रुपए) के चलन पर सीधा और स्पष्ट 
प्रभाव क्‍या पड़ेगा, इसका निश्चय केवल उसी कार्रवाई के विपय में कर सकना सम्भव भी 
है या नहीं । नकद रोकड़ बाकी में से रुपया निकाल लेने और श्रधिक ऋण ले लेने का फल प्राय: 
नकदी का परिमाण बढ़ जाने के रूप में प्रकट होता है, और इसलिए इन दोनों कार्रवाइयों 
को घाटे की वित्त-व्यवस्था का अंग माना जाता है । परन्तु दूसरी कार्रवाई के विषय में प्रइन 
हो सकता है कि क्या थोड़ी मियाद के सभी ऋणों से नकदी का परिमाण अवश्य बढ़ जाता है, 
अथवा केन्द्रीय बैंक, बाजार के व्यापारी बैंकों और जनता,से ऋण लेने में कुछ भी अन्तर नहीं 
करना चाहिए ? सिद्धान्ततः सरकार द्वारा छोटी और बड़ी दोनों मियादों का ऋण लेने में 
अन्तर करना चाहिए। जब सरकारी व्यय केन्द्रीय (अर्थात रिजवं) बैंक से ऋण लेकर किया 
जाता है, तब प्रत्यक्ष है कि बाजार में नकदी का चलन बढ़ जाता है। सरकारी हुण्डियां को व्यापारी 
वैंकों द्वारा और सीधे जनता हारा खरीद को भी, एक समान नहीं माता जा सकता । नकदी 
के चलन पर सरकार के ऋण लेने का प्रभाव इस वात पर निर्भर करेगा कि ऋण किससे 
लिया गया है, और इसलिए सरकार की ऋण लेने की कार्वाइयों को केवल नकदी के चलन 
पर प्रभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त, सरकारी हुण्डियां सदा उन्हीं 
व्यक्तियों या संस्थाओ्रों के साथ में नहीं रहतीं जो कि उन्हें पहले-पहल खरीदते हैं । यहां श्राकर 
सरकार की अर्थनीति और केन्द्रीय (रिजर्व) बैंक की मुद्रातीति परस्पर रिल-मिल जाती 


हैं, इस कारण इन दोनों के प्रभावों को एक-दूसरे से पृथक करके देख सकना कठिन है। अतः 
26/,[07&8--..6 
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एकमात्र व्यावहारिक मार्ग यह रह जाता है कि कोई ऐसी सरल परिपाटी अपना ली जाए जो 
विद्यमान परिस्थितियों में इष्ट प्रयोजनों के अधिकतम समीप पहुंचा दे । भारत में साधारणतया 
सरकार लम्बी मियाद के ऋण केन्द्रीय वैक से न लेकर, केवल छोटी मियाद के ऋणों के लिए 
उसका सहारा लेती है, इसलिए रोकड़ बाकी में से कितनी रकम ली गई और चालू ऋणा 
में कितनी वृद्धि हुईं, इन दो बातों को देख लेने से इस वात का खासा अच्छा पता लग जाता है 
कि बजट का नकदी के चलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भी इस वात पर हम विशेष वल देता 

चाहते हैँ कि बजट, नकदी और विदेशी मुद्रा से सम्बद्ध सब व्यवहारों का विशिष्ट संदर्भ में 
मूद्म विदलेपण करते के अ्रतिरिक्‍त अन्य कोई विकल्प नहीं है । 


१८. उदाहरणार्थ, यह स्पष्ट है कि रोकड़ बाकी में जितनी कमी यो अत्यकालीन 
ऋण में जितनी बढ़ती हो उतनी ही मात्रा यदि सुरक्षित विदेशी मुद्रा-कोंप से निकाल ली जाएं 
तो सब मिल्लाकर देश में तकदी के चलन में कोई बुद्धि नहीं होगी । फिर भी, सुगमता ईर्सी 
मे रहती है कि रोकड़ वाकी में कमी और थोड़ी मियाद के ऋण में वढ़ती को, धाटे की वित्त 
व्यवस्था मात्रा जाए; और सुरक्षित विदेशी मद्रा-कोप में न्यतता का, रोकड़ व।की में से नकदी 
निकाल ज़ेने पर जो प्रभाव हो, उसे पृथक दृष्टि से देखा जाए। इस प्रसंग में, इसी प्रकार की 
पक अन्य सम्स्था का जिक्र कर देना चाहिए, जो कि केद्ध और राज्य सरकारों द्वारा अपने 
दाफड़ वाकी-विनियोग के खातों में बेची हुई हुण्डियों के कारण खड़ी होती है। प्रथम योजवी 

हा व्यवहार को चाट की वित्त-व्यवस्था माना गया था। उस समय यह मान लिया गया था 


क्ितव विद्यमान परिस्थितियों में इस वक्त का वोझ रिजरव बैक पर ही पड़ेगा । परन्तु वस्तृत 


+मों हुध्रा नहीं। जैसा कि पहले वतला चुके है, रिजर्व बैक के पास लम्बी मियाद की जो 
पश्या थीं वे घट गई 


क । इसका प्रभाव यह हुआ कि पुरानी हुण्डियों को वेचने से नकदी के 
हे ४ परिमाण बढ़ा नहीं। दस अ्रकार एक कल्पना के अनसार तो सुरक्षित रखी हुई 
है पती टष्टिया बेचने का ग्रभ्रिप्राय घाटे की वित्त-व्यवस्था हो जाता और एक थ्रत्य परिस्थिति 


थे उसका प्रभाव जनता से ऋण लेने के समान होता है। सुरक्षित कोप में से बेची हुई सरकारी 
“व का का: घाद़े की वित्त-व्यवस्था में शामिल करे या नहीं, यह स्पप्ट है कि नकदी के चलन 
उर पाद की वित्त-ज्यवरू 


हि लक स्था के प्रभाव का विचार करते हुए, केन्रीय वेक द्वारा सरकारी हुष्डियां 
व ओ रे न ४ बाता का भी विचार करना ई पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, तकदी 
४ हा प्रन्दाजा लगाते हुए, अन्य कई परिस्थितियों का ध्यात भी रखता पड़ेगा ! 


वित्त और विदेशी मुद्रा घरे 


नहीं होगा, तो योजना की सारी अ्रवधि में नकदी के चलन में वृद्धि लगभग ६६ प्रतिशत होगी । 
श्राश्ा है कि इसी अवधि में राष्ट्रीय आय में वृद्धि २५ प्रतिशत होगी । इसलिए हम यह मान 
सकते हैं कि नकदी के चलन में भी इस सीमा तक वृद्धि से कोई हानि नहीं होगी । ग्र्थ-व्यवस्था 
में नकदी का व्यवहार बढ़ जाने की भी कुछ गुंजाइश रखनी चाहिए। ज्यों-ज्यों लोगों के रहन- 
सहन का स्तर ऊंचा होगा और लोग इस स्थिति में आते जाएंगे कि हाथ में अधिकाधिक नकदी 
रख सकें, त्यों-त्यों नकदी की मांग भी बढ़ती जाएगी । इस सबके पश्चात भी ऊपर नकदी के 
चलन में जितनी वृद्धि होने का जिक्र किया गया है उसे सीमा से श्रधिक ही समझना चाहिए । 


२०. घाटे की वित्त-व्यवस्था से बैंकों की निजी उद्योग-व्यवसायों को उधार देने की 
सामर्थ्य बढ़ जाएगी। इसकी श्रावश्यकता भी है, और एक सीमा तक इसके परिणाम लाभदायक 
होंगे । परन्तु यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उधार अत्यधिक न दिया जाने लगे, क्योंकि उसका 
मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह भी ध्यान रखता पड़ेगा कि बैंकों के उधार का 
दुरुपयोग, सट्टेबाजी को बढ़ाने में न होने लगे जो उत्पादन के लिए ग्रभीष्ट होगा । रिजव॑ बैंक 
को व्यापारी बैंकों के निरीक्षण और नियंत्रण के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं । वह चाहे तो बैंकों 
के उधार देने पर नियंत्रण लगा सकता है और कुछ परिस्थितियों में उनको हिदायतें भी 
जारी कर सकता है। हमने घाटे की वित्त-व्यवस्था की जो सिफारिश की है, उसके साथ, 
हमारी राय में, यह ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि बैंकों के उधार देने के परिमाण और 
प्रकार पर नियंत्रण रखा जाए, और उनके द्वारा दिए हुए उधार, और उनके हाथ में विद्यमान 
नकद रुपए में, आ्रावश्यकतानुसार उचित अनुपात स्थिर रखा जाए। यदि केल्लीय बैंक 
अपनी नीति इस प्रकार की रखेगा तो उससे देश की वित्त-व्यवस्था को एक-सी झौर स्थिर गति से 
चलाने में बहुत सहायता मिलेगी । 


२१. हमने गत एक अध्याय में बताया है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था के भ्रनिष्ट परिणामों 
को रोकने के लिए क्या-क्या सावधानियाँ की जानी चाहिएं । यहां उनकी संक्षेप में चर्चा 
कर देना ही पर्याप्त होगा । एक बड़ी सावधानी यह की जानी चाहिए कि खाद्यान्न को पर्याप्त 
मात्रा में संग्रह करके रखा जाए जिससे कि मूल्य वृद्धि की संभावता को रोका जा सके । द्वितीय 
अध्याय में इसे अपनी भ्रर्थ नीति का महत्वपूर्ण श्रंग माना गया है। द्रुत गति से विकसित होती 
हुई किसी भी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों का पूर्णतः भंत केवल वित्तीय व्यवस्था 
द्वारा नहीं किया जा सकता । मुद्रा-स्फीति से बचने का सर्वोत्कष्ट उपाय तो यह है कि उसे 
होने ही न दिया जाए, परन्तु बहुत बच-बचकर चलने की नीति भी विकास में सदा सह्ययक 
नहीं होती। किसी हद तक जोखिम उठानी ही पड़ती है, भ्रौर उस जोखिम से बचने का निश्चित 
उपाय यह है कि खाद्यान्न का और कुछ अत्य आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित भंडार अपने हाथ 
में रखा जाए, जिससे कि जब और जितनी आवश्यकता हो, तब श्र उतनी मात्रा में बाजार 
में विक्री के लिए विद्यमान माल में वृद्धि की जा सके । भारतीय अर्थ-व्यवस्था में खाद्यान्न और 
वस्त्र के मूल्य का महत्व वहुत ग्रधिक है; और उसमें एकदम वृद्धि को सभी उपलब्ध उपायों 
द्वारा रोकना अत्यधिक आवश्यक है । जब तक मूल्य उचित स्तर पर रहेंगे तव तक साधारण 
जनता के रहन-सहन का व्यय नियंत्रण में रहेगा । श्रत्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का महत्व 
उतना नहीं है, फिर भी किसी भी वस्तु के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि से यह भय हो ही जाता है कि 
साधनों का उपयोग कहीं अल्प महत्व के कामों में न होने लगे | परन्तु इस परिस्थिति का निवारण 
आवश्यक कार्रवाई के द्वारा किया जा सकता है। मुद्रा-स्फीति की रोकने का एक दूसरा उपाय 


पड द्वितीय पंचवर्षीय योजना , 


यह है कि खपत में अत्यधिक वृद्धि को रोकने और घाटे की वित्त-व्यवस्था के कारण होने हो 
भारी मुनाफों या अकस्मात ही हो जाने वाली आ्रामदनी को समेट लेने के विए तुर्तत है 
कर लगा दिए जाए। खपत को सीमा से आगे न बढ़ने देने और दुर्लभ वस्तुओं तथा उत्पादन 
के दुर्लभ साथनों का उपयोग कम करनले के लिए, नियंत्रण का उपयोग अन्तिम उपाय के हप में 
ही किया जा सकता है---.इसमें वस्तुओं का 'राशन' कर देना और 'कोटा' बांध देना 8 
है । परन्तु श्रव तक का अनुभव यह है कि इस प्रकार के नियंत्रणों का, विशेषतः निताप्र 
काम काने वाली वस्तुओ्रों का नियंत्रण करने का उपाय ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग बहुत 
अधिक समय तक प्रभावशाली रूप से किया जा सके। इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता 
है कि पहले ग्रन्य सावधानियों और उपायों का प्रयोग पूर्णतया करके देख लिया जाए। 


योजना को सीमित कर देने की वात पर विचार, अत्यन्त विपस परिस्थितियों में ही किया 
जा सकता है । 


राज्य सरकारों के साधन 


३९३. भव तक हमने केन्र और राज्य सरकारों के साधतों पर विचार योजना 
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'क और 'ख' भाग के राज्यों के वित्तीय साधन 


(करोड़ रुपए) 
१६५६-६१ 


जज ा 
कल न->नत 4 


का 5 26 पल ८त 5 गगन सात, "योग 5 के राज्य सर भाग के राज्य योग 
१. योजना फा परिमाण 


» १४६७"२ प्र ४ २६१०२१६ 
३ राजस्थ-खाते के साधन... * ३११३ रेड ' ४ गे३६ ७ 
(फ) करों को पर्तमान दर से 
राजस्व में बचत... | ११५८३ १७ प्‌ 4) 
(ग) वेए कर भ्ड . १७२९० 9 र१६३ ० 
गे) ऊकंद्ध में मिलने बाला नए 
करों का भाग हे ०... ४६०३ ८१ छाप 
जजपिदाइए नये साबंजनिक 
फणों का ब्याज... २४-१३ १०२ ॥ 
३. पूंजो-छातों के स्ापन “. ३७७*३ रण्पा८ हा 
फे) जनता से खिग्े हुए नए 
ऋण (समस्त) २१०१० ६०१० 509: 
(पे) थोड़ी बचत श्श्घ श्श्तर १8 7 


वित्त और विदेशी मुद्रा प्‌ 


(ग) अन्य प्राप्तिया (शुद्ध) ... पद (-:) २७ ६१ 
राजस्त्र और पूंजी-खातों का 

योग हम रे ४०  दैपघह १३२३२ परराप८ 
साधनों में कमी ... ३३ .. ८७७: ६ ४०२९२ १२७६ ८ 


इससे प्रकट है कि ये राज्य, करों की वर्तमान दरों के श्राधार पर अपने साधनों में से बचा 
कर जो राश्षि दे सकते है वह १०० करोड़ रुपए से कम है। सब राज्यों के जिम्मे, श्रतिरिक्त 
करों के द्वारा २२५ करोड़ रुपए की वसूली लगाई गई है। उसमें से इन राज्यों का योग 
२१६ करोड़ रुपए बैठता है । केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त करों के द्वारा जो पूंजी एकत्र करेगी उसमें 
से इन राज्यों को ५७ करोड़ रुपए मिलने की सम्भावना है। जनता से लिए हुए ऋण पर इन 
राज्यों को जो व्याज देता पड़ेगा उसे घटाने के पश्चात भाग क' और ख॒' राज्यों के समस्त 
साधनों का जोड़ लगभग ३३७ करोड़ रुपए होता है । द्वितीय योजना की अवधि में राज्य 
सरकारों द्वारा जनता से लिये जाने वाले ऋणों की सीमा ३०० करोड़ रुपए रखी गई है। यह 
इस राशि का मोटा हिसाव है। इससे जो ऋण चुकाने पड़ेंगे उनका जोड़ लगभग ३४५ करोड़ 
रुपए है। इस प्रकार राज्यों को ऋणों से जो राशि मिलेगी वह २६५ करोड़ रुपए रह जाती 
है। इसकी तुलना में, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लिये जाने वाले समस्त कणों 
की राशि ७०० करोड़ रुपए रखी गई है। आशा है कि राज्य सरकारों को छोटी-छोटी बचतों 
से १८० करोड़ रुपए मिलेंगे । पूंजी-खातों में राज्य सरकारों को जो अन्य प्राप्तियां होंगी, 
उन्हें मिलाकर इस हिसाव में राज्यों के साधनों का योग ४८६ करोड़ रुपए हो जाने की संभावना 
है । इस प्रकार क' और 'ख' भाग के राज्यों के साधनों का योग लगभग ८२३ करोड़ रुपए हो 
जाने की ग्राशा है । इसके विपरीत, योजना पर उनके भाग का व्यय २,१०० करोड़ रुपए से ऊपर 
रखा गया है । 


२३. योजना में ग!' भाग के राज्यों, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों, उत्तर-पूर्वी 
सीमान्त एजेन्सियों और पाण्डिचेरी का अनुमानित व्यय लगभग १२५ करोड़ रुपए है । इस व्यय 
की पूर्ति के लिए ग' भाग के राज्य प्रायः कुछ नही दे सकेंगे। प्रत्युत, उनमें से कइयों के 
राजस्व-खातों की कमी तक को केन्द्रीय सरकार को ही पूरा करना पड़ता है। एसा सुझाया गया 
है कि ग' भाग के राज्यों में, योजना के ५ वर्षो में, £ करोड़ रुपए के नए कर लगाए जाए। 
उनमें छोटी बचतों से जो राशि एकत्र होगी, उस पर उउ्हें केन्द्रीय सरकार की ओर से जो 
ऋण दिया जाएगा, वह अन्दाजन २० करोड़ रु१ए होगा । सव मिलाकर स्थिति यह है कि इन 
राज्यों और ऊपर निर्दिष्ट अन्य प्रदेशों की योजना का सारा व्यय केन्द्र को ही उठाना पड़ेगा । 


२४. इससे स्पप्ट हो जाता है कि राज्यों के सब साधन मिलाकर भी वे आवश्यकता से 
बहुत कम रहते है--सारी आवश्यकता का लगभग ६० प्रतिशत कम वेठते है । इस कारण 
केन्द्र को राज्यों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में साधन जूटाने पड़ेंगे । यह ध्यान रखना चाहिए 
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अपन प्राप्तियों में प्रॉविडेन्ट फण्डों में एकत्र राशियों, ऋणों और पेशगी दी हुई 
रक्मों की वसूली, ऋण को कम करने या उससे बचने के लिए चालू आय में से ली हुई राशियों 
श्रौर पूजी-साते की अन्य विविध प्राप्तियों की गणना करके; उनमें से पूजी-खाते में किये जाने 
वाले व्यय, ऋणों की अदायगी और जमीदारों तथा जागीरदारों को दिया गया मुआवजा 
आदि घटा दिए गए हूँ 


८६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


है कल्पना की गई 
कि स्वयं केंद्र के साधन भी सीमित हैं, और इसलिए योजना की. जितनी बड़ी कह्पता की गई 
सर 


+ झधिक 
दे उतदी को पूरा करने के लिए आ्रावश्यक होगा कि राज्य सरकारें यथाशक्ति अधिक से 
साधन प्रदान करें | 


5 ण्खा 

१३. राज्य सरकारों द्वारा २२५ करोड़ रुपए के नए कर लगाए जाने 333 

गया है वह उनके साथ काफी विचार करके श्रौर कर जांच झ्रायोग की सिफा हक कप 
करने से जो प्राप्ति हो सकती है उसे ध्यान में रखकर ही किया गया है कक उसके क्षेत्र 
जाएंगे उनमें जमीस-लगाल प्र सस्चाजं', कृषि की आय कर की दर में वृद्धि भौर 5 बेचने पर 
का विस्तार, सम्पत्ति कर के क्षेत्र का विस्तार, स्थानीय संस्थाश्रों द्वारा सम्पत्ति के बेच बे 
कर, और विक्री-कर में वृद्धि तथा उसका विस्तार इत्मादि भी सम्मितित हैं। जहां रे 
का सम्वन्ध है, उसने कर-जांच आयोग की कुछ सिफारिशों पर भ्रमल १६५४-४५ ६ में ही गे का 
कर दिया था। करों की वर्तमान दरों के आधार पर योजना के लिए उपलब्ध मरी, 
अन्दाजा लगाते हुए इन सिफारिशों के अमल से होने वाली आ्राय को भी शामिल कर पक 
_थो। १६५६-४७ के केद्रीय बजट में जो कर लगाये गये हैं उनसे लगभग ३५४ करो 
ऐपए का अतिरिक्त वापिक राज्स्व होने की संभावना है। इस प्रकार ५ वर्षो में केद्ध द्वारा २२४ 
करोड़ रुपए के नए कर लगाए जाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी पूर्ति के लिए | डी मी 
“दम उठाया जा चुका है। जैसा कि आगे वतताया गया है कि इस लक्ष्य को और ऊंचा उठाने 


की आवश्यकता है। परन्तु इस प्रसंग में हम इस वात पर विश्येष बल देना चाहते हैं कि राज्य 
सरकारों से नए करों के 


ढारा जो २२५ करोड़ रुपए एकत्र करने की श्राशा रखी का 
है उसकी पूर्ति के लिए उन्हें कार्रवाई पथाश्षीघ्र करती चाहिए। इस २२५ करोड़ रुपए में रे 
कोई १६६ करोड़ रुपए अड्डा करने के उपाय, राज्य सरकारों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा करने, 


किए जा चुके हैं। कुछ राज्यों के साथ अतिरिक्त उपायों के विपय में चर्चा श्रभी 
पल रही है। राज्य सरकारें 


न नए करों के द्वारा २२५ करोड़ रुपए एकत्र करेंगी, उनका 
कुछ विवरण इस प्रकार है ४ 


(करोड़ र० 

जमीन लगाने 30 हर ५ ३७९१० 
कंपि पर आय कर की १२९० 
पुधार उपकर (लेवी )2 00. 5 के. ध १६९० 
सिंचाई दर ० व्ा  अ से १ ११४० 
विकी-कर डक 5 0 है. ११२९० 
विजली-कर नल. 8 ५2 ६० 
मोटर-गाड़ियों पर कर 

स्टाम्प और अदालती फीस आदि है“ अर 
श्रन्य (मुख्यतया स्थानीय सम्पत्ति कर) १७० 

योग 


२२५१० 
इस विवरण से ज्ञात होगा कि जो नए लगाने का विचार किया गया है उन्हें लगाते 
हुए दृरगामी किसी नई दिशा को प्रपनाने के स्थान पर वर्तमान दिशाओं में ही आगे बढ़ते की बात 
वोची गई है । 


्> 


वित्त और विदेशी मुद्रा प७ 


२६. पहले चर्चा हो चुकी है कि सरकारी आय को विशेष रूप से बढ़ाने का प्रयत्न 
किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि उसका उपयोग पूंजी निर्माण में हो सके ) इससे 
स्पष्ट है कि प्रत्येक सरकारी प्राधिकारी को कम से कम अपना आय-व्यय संतुलित तो कर ही 
लेना चाहिए। कुछेक व्यय अब तक राजस्व-खाते में से किये जाते हैं, उन्हें पूंजी-खाते में डाला 
जा सकता है। खातों का यह वर्गीकरण अब तक झव राज्यों में एक-सा नहीं है! प्रश्न के इस 
पहलू पर विचार किया जा रहा है। श्रव राजस्व और पूंजी-खातों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में 
कोई सम्मत निश्चय हो जाएगा तब कर लगाने वाला प्रत्येक सरकारी प्राधिकारी अपनी 
ग्रावर्तक झ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आय की प्राप्ति के उपाय खोज सकेगा । संविधान 
के आदेश्षानुसार, प्रति ५ वर्ष पीछे नियुक्त किया जाने वाला वित्त आयोग जो राशियां केन्द्र 
द्वारा राज्यों को दिए जाने की सिफारिश करता है वह सव परिस्थितियों पर विचार करके ही 
करता है। इस सहायता के अ्रतिरिक्त, राज्य सरकारों के बजटों में किसी भी प्रकार के 
बड़े या निरन्तर घाटे का समर्थन, किसी सिद्धान्त या व्यावहारिक दृष्टि के आधार पर, नहीं 
किया जा सकता । 


एक विकासशील श्र्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक बचत का भाग 


२७. श्रव तक योजना की आवश्यकताओं के लिए केन्द्र और राज्यों के वित्तीय साधनों 
पर जो विचार किया गया है उससे एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकलता है कि सरकार की 
जो नई-नई जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, उन्हें वह सफलतापूर्वक तभी उठा सकती है 
जब कि सव सरकारी प्राधिकारी सार्वजनिक बचत को बढ़ाने का यत्न करें। योजना के अनुसार, 
सरकार को बहुत व्यापक क्षेत्र में नए कार्यो के आरम्भ और प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व 
उठाना पड़ेगा, इसलिए इसके साथ ही उसमें आवश्यक वित्त जुटाने की भी क्षमता होनी चाहिए। 
वर्तमान परिस्थिति में एक बड़ी कमजोरी यह है कि सरकार के पास अपने ऐसे साधन बहुत 
कम बचते हैं जितका उपयोग वह नए कार्यों में विनियोग के लिए कर सके, इसलिए उसे 
ऋण लेकर श्रथवा घाटे की वित्त-व्यवस्था करके, जनता की निजी बचत को ही, इस कार्य में 
लगाने का सहारा लेना पड़ेंगा। प्रथम योजना की अ्रवधि में केंद्र और राज्य सरकारों 
ने, (विकास कार्यों के श्रतिरिक्त ) अपने कार्यो में विनियोग के लिए जनता की जो निजी वचत 
एकन्न की थी वह लगभग २५० करोड़ रुपए थी। इसका बड़ा भाग, योजना के प्रथम दो वर्षों 
में ही उपलब्ध हो गया था, क्योंकि उस समय निर्यात-करों से बड़ी राशि एकत्र हुई थी । जैसा 
कि पहले बताया जा चुका है, द्वितीय योजना की अवधि में योजना की श्रावश्यकता पूर्ति के 
लिए चालू राजस्व से जो राशि दी जा सकंगी वह वस्तुतः १००० करोड़ रुपए की उस राशि से 
भी कुछ कम है जो कि चालू व्ययों की पूर्ति के लिए खर्चे करनी पड़ेंगी। इससे पता लगता 
है कि विनियोग के बड़े कार्यक्रम को पूरा करने की सरकार की सामथ्ये वस्तुत: कितनी सीमित है । 


२८. इस कारण एक ग्रवधि तक केद्ध और राज्यों के कर लगाने के साधनों में पर्याप्त 
वृद्धि ही आवश्यक और संभव है। यह भली-नांति विदित है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो 
भाग सरकार को करों- के द्वारा प्राप्त होता है वह केवल ७४ प्रतिशत के लगभग है । यह 
इंगलैंड और अमेरिका जैसे देशों की तुलता में तो वहुत कम है ही, अनेक अविकसित देशों की 
ग्रपेक्षा भी कम है। कर जांच आ्रायोग ने इस ओर ध्यान झ्ाकपित किया हैं कि यह भाग कई 
वर्षों से अपरिबर्तित चला था रहा हे और यदि कल्याणकारी राज्य की विविध आवश्यकताओं 
को भली-भांति पूरा करना श्रभीष्ट हो तो कर प्रणाली को फैलाना और विदज्यद करना पड़ेगा। 


१] 


घर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


द्वितीय बोजना की वित्तीय ग्रावइ्यकताएं कर-जांच आयोग की वह्पनाय्रों से कहीं प्रधिक हैं। 
उन्हें घाटे की वित्त-व्यवस्था ढारा पूरा करना जोखिम से खाली नहीं है, और योजना के स्यत 
फो कम करना दष्ट नहीं है, इसलिए हमारी सिफारिश है कि योजना की अवधि में अतिखित 
कर लगाने के जो लक्ष्य रखे गये हैं, उन्हें और ऊँचा करने की संभावतात्रों.पर विचार किया 
जाए योजना में ४०० करोड़ रुपए की जो कमी दिखाई गई है उसे सरकारी व्यापार, वित्तीय 
एकापिकार और सरकारी उद्योग व्यवसायों के लाभ ग्रादि के द्वारा पूरा किया जाएं । एड 
प्रो तो योजना की आवश्यकताओं और दूसरी ओर ऋण लेने तथा घादे की वित्त-व्यवस्था 
पर जितना भरोसा किया जा रहा है उनकी तुलना करने के पश्चात अमिवार्य परिणाम में 
निकलता है कि अतिखित करों के लक्ष्य को ४५० करोड़ रुपए से उठाकर लगभग ८५० करोड़ 
द्पए तक पहुंचा देना चाहिए। इससे न केवल भारी मुद्रा -स्फीति के दुष्परिणाम कम हो जाएंगे 


साव ही भविष्य की दृष्दि से, योजना के सरकारी क्षेत्र में विनियोग की सामर्थ्य बढ़ाने की ओर 
बह एक सही कदम भी होगा। 


२६. पार बढ़ाने का प्रयल्ल किन दिशाओं में किया जाए, इस पर सावधानी से विचार 
करना पद़्ेंगा। पिछले एक अध्याय में इनमें से जिन कुछेक की चर्चा हो चुकी हैं वे सम्पत्ति 
पर कर, उपड़ारों पर कर, और आ्राय कर का क्षेत्र विस्तृत करके उसमें सम्पत्ति के ही 
विश्य में होने बाले लामों को शामिल कर लेना आ्रादि हैं। एक सुझाव यह भी दिया गधा है 
कि कम से कम प्रभिद ग्राय वाले वर्गों के लिए तो वैयवितक कर लगाने का आधार, भ्रम को 
मे रपकर, व्यय को कर दिया जाए। कर प्रणाली को इन दिशाओं में सुधार देने और दृढ़ 
कर देन से सम्भव है कि ने केवल सरकारी ग्राय में वृद्धि हो जाए श्रपितु अब तक कर से बच 
3 नो तरोके हैं वे भी समाप्त हो जाएं। करों की इस चोरी को केवल शासन को दूँ 
के कक 70 ९४३४ । इसके लिए कर लगाते के ग्राधार और दौली में ही है 
दंग आप ही परे: मद पक यह मानना पड़ेगा कि कर लगाने की भी सीमाएं हैं! 
पा पा पा हक गा के समाज व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे कि 
अं ः जनता की अस्य सेवाएं करने से जो लाभ होते हैं वे सीथे सरकारी कोप 


में पंच जार ने विकास कार्यों के नि 
कक भी) सपने विकास कार्यो के लिए भारत की अरेक्षा अन्य विकसित कई देश इसी 
रेट के उपायों का प्रवेलम्थत करके आवश्यक 5 


एप 


लनगयारी उय्योग्ज्ययनायों में ५ इक 0080 कर रहे हैं। इन साधनों मेँ ते 

एपर दान व्यापार करना, परोर बुद्ध हे तवार हुई कस्तुग्रो का यथोचित मूल्य नियत करों, 

समाज वाी घाधार पर फ कक पर वित्तीय एकाथिकार कर लेना इत्यादि । 

॥ है दि जिगे रे 2 स्वाभाविक परिणाम--यदि वह पूर्वापलित मद 
हि जिस उम्र सार्वजनिक बचत कहते है, उसमें वृद्धि हो जाती दै । 


कण 
427 


धरा 


न ४ 
ईची ४ हा 


वित्त और विदेशी मुद्रा द६ 


वात यह है कि सीमेंट और लोहे जैसे दुर्लभ साधनों को व्यय करने में अत्यन्त सावधानी 
रखी जाए और जनशंक्ति तथा अन्य उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग इस प्रकार किया 
जाए कि फल की प्राप्ति शीत्र हो जाए। इन सब वातों को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय 
विकास परिपद ने हाल में एक उच्च-अ्रधिकार सम्पन्न समिति नियुक्त की है, जों विकास 
कार्यो की प्रगति को देखती रहेगी, जिससे कि कार्य यथासम्भव श्रधिक मितव्ययिता और 
कुशलता से सम्पन्न हो सके । 
निजी क्षेत्र में विनियोग 
३१. योजना के सरकारी क्षेत्र में ३5००० करोड़ रुपए के विनियोग कार्यक्रम के भ्रतिरिक्त, 
उसके निजी भाग में विनियोंग के लिए २,४०० करोड़ रुपए की आवश्यकता का अन्दाजा 
लगाया गया है। इन आवश्यकताओं का मोटा विवरण तीसरे अध्याय में दिया जा चुका है । 
विचारणीय प्रइन यह है कि सरकार जिन साधनों का उपयोग कर लेगी, उनके पश्चात निजी 
भाग में विनियोग करने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं । एक प्रकार 
से तो इस प्रइन का उत्तर इस विचार मात्र से मिल चुका है कि समस्त विनियोगं के लिए 
ग्रावश्यक वित्तीय साधन बचत के द्वारा एकत्र किए जा सकेंगे । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 
समस्या यह है कि द्वितीय योजना भ्रारम्भ करने के समय निजी वचत का जो परिमाण राष्ट्रीय 
आय का लगभग ७ प्रतिशत था उसे बढ़ाकर योजना की समाप्ति के समय तक १० प्रतिशत 
किस प्रकार किया जाएगा। यदि आगामी ५ वर्षों में निजी वचत इतनी कर ली गईं तो विदेशी 
सूत्रों से १,१०० करोड़ रुपए मिल जाने से काम चल जाएगा । योजना में निजी बचत बढ़ाने 
की जो कल्पना की गई है वह किसी भी प्रकार बहुत भ्रधिक नहीं है । इसमें जिस कम से कम 
वृद्धि की गुंजाइश है वह २० प्रतिशत से कुछ ही अधिक बैठती है । इसलिए इस पैरे में जो प्रइन 
उठाया गया है एक प्रकार से उसका उत्तर हां में ही है । 


३२. परनन्‍्तु यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विनियोग के लिए अपेक्षित राशि 
और संभावित वचत को सर्वथा समान मान लेने मात्र से इस प्रइन का प्ूरा-पूरा उत्तर 
नहीं मिलता । व्यावहारिक दृष्टि से समस्या यह है कि जितना विनियोग किया जाए वह 
संव, मूल्यों में वृद्धि और इसी प्रकार की अन्य विपम परिस्थितियां उत्पन्न किए बिना, पूरा 
हो जाए। इसलिए देखना यह होगा कि अ्रभीष्ट परिणाम की प्राप्ति के लिए जिन उपायों और 
नीतियों का अवलम्बन किया जा रहा है वे उपयुक्त हैं या नहीं । पहले से ही यह जान लेना 
विल्कुल असम्भव है कि आवश्यक वचत हो सकेगी या नहीं । साथ ही पहले से यह वतला देना 
भी सुगम नहीं है कि बचत में कहां कमी पड़ेगी । एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि सरकारी 
- क्षेत्र में विनियोग के कार्यक्रम के आधार पर क्योंकि निजी क्षेत्र से लिये हुए ऋण होंगे, इसलिए 
बचत में कमी का प्रभाव निजी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र पर ही पड़ने की सम्भावना अधिक 
रहेगी। दूसरी ओर, सार्वजनिक क्षेत्र को दुर्लभ साधनों की उपलब्धि ग्रादि कुछ फायदे आगे भी 
रहेंगे । यह भी सत्य नहीं है कि निजी क्षेत्र में वचत उन्हीं अवसरों पर होती है जब कि कोई निजी 
विनियोग करना होता है। इसलिए, दोनों भागों की सापेक्षिक सफलता बहुत कुछ इस पर निर्भर 
करेगी कि जहां वचत हो वहीं उसको उपयोग कर लिया जाए | इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
पर्याप्त मात्रा में बचत के लिए उपयुक्त आर्थिक और अन्य नीतियों का अवलम्बन करना 

कितना जरूरी है। इसके साथ ही, यदि आवश्यकता हो तो भिजी क्षेत्र के विनियोग के कार्यक्रम 
में विशेष सरकारी सहायता द्वारा प्राथमिकता का भी निर्णय कर देना चाहिए । 


९६० ह्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३३. योजना के निजी क्षेत्र के लिए बचत किते सूत्रों से होगी यह बतलाना कर्टित है, 
क्योंकि उस क्षेत्र में जितनी वचत का उपयोग होता है उसका बहुत थोड़ा अंश ही संगठित 
संस्थाओं द्वारा नियन्तित होता है। खेती, व्यापार, भवन-निर्माण और छोटे पैमाने के उद्योगों 
में जो पूंजी लगती है उसका वहुत वड़ा भाग उन्हीं लोगों अथवा उतके मित्रों और सम्बन्धियों की 
बचत का होता है जो कि उनके मालिक या संचालक होते हैं। मिजी क्षेत्र के इस भाग म 
साधनों का शोड़ा-सा भी अभाव, वितियोग के लिए धन की अनुपलब्धि के रूप में झट प्रकट हों 
जाता है। निजी उद्योगों का जो भाग संगठित है, उसके लिए पूंजी के सूत्रों का अन्दाजा अर्वरत 
लगाया जा सकता है, परन्तु उसका आधार भी कुछ मोटी कह्पताएं ही होंगी । ते व्यवसायों 
के लिए पूंजी एकन्र करने की परिकल्पना का विवरण उच्नीसवें ग्रध्याय में दिया गया हैं। इस 
क्षेत्र के कार्यक्रमों को पूरा करने में सरकार आगे बताये उपायों हारा सहायता कर सकती है। 
कुछ तो पूंजी के अवांछित विनियोग को रोककर--इसके लिए नये पूंजी-विनियोग की तथा 
आरायात-निर्यात का नियन्त्रण करता होगा और नये कारखाने खोलने के लिए लाइसेंस" लेने 
का नियम बनाना पढ़ेगा--कुछ करों में परिवर्तेन-परिवर्दधन करके तथा रियायतें देकर, 
और कुछ इसी प्रयोजन के लिए बनाएं गए विविध निंगमों द्वारा खास-सास व्यवसायों 

को वित्तीय सहायता देकर । योजना के सरकारी क्षेत्र के समान, तिजी क्षेत्र में भी, पूंजी- 
विनियोग की प्रगति पर निरल्तर दृष्टि रखनी पड़ेगी और समय-समय पर नीति में आवश्यक 
परिवर्तन करने पड़ेंगे। संगठित व्यवसायों में विनियोग का स्तर पहले ही पर्याप्त ऊंचा है और 
पूंजी का बाजार मजबूत होता जा रहा है। इन हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि 
हा व्यवसायों को अपने निश्चित, विनियोग के लिए पूंजी एकत्र करने में 28 होगी । 

तू व्यय के लिए पूंजी जुटाने में तो भौर भी कम कठिताई होगी, क्योंकि योजना में घादे की 
अ्रय॑-व्यवस्था से काम चलाने की वात सोची 'जा रही है। जैसा कि पहले विचार किया जी 

हे ५ 


चुका ्ि में ७. 5७ न 
ह गा में समस्या शायद यह हो कि बैंकों की वहुत अ्रधिक उधार देने की प्रवृत्ति हे 
र पूँजी को सद्टेवाजी में लगने से कैसे रोका जाए। 


०१ ०० अप ऐ 
योजना के लिए विदेशों मुद्रा के साधन 


३४. ग्रव हम ये। के विदेशी | 
हब है पे 3 दी मुद्रा के साधनों की समस्या पर प्राते हैं। इंसरी 
पर सबसे म्रधिक बह दिए गंगा दे उस, हल कसा गई हैघए गण 8 
पड़ने की सम्भावना है। पांच वर्षो की विकार ३३3५ दम 38) हि 
प्रौर हम कितनी विदेशी मुद्रा अवधि में हमें कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बडी 
कारण यह है कि कि, पता करत पचाजा न शत ॥; 8४5 
फच्ने मैगनोज ग्रादि भारत से नियांत गा 3 2220 02 240 
भड़ाप होता रहता है, प्रोर बदि वरसात्त 0६20 22008 (से 8800 कर ्टटओ 
हक कं दर पात्तमें बोड़ा भो अन्तर पड़ जाए तो खाद्यान्न और कच्चे माल 
330 पति करने की आवश्यकता पड़ सकती है । इसके अतिरिक्त, समय-समय 
ए व्यापार की इलें बदलती रहती हैं। यदि इनमें १० प्रतिशत का भी प्रतिकूल परिवततेन 
हो जाए तो एक वर्ष में ० करोड़ रुपए अधिक के टी ही सकती है । वर्ष 
हि हक हक ए अधिक के भुगतान की आवद्यकता हो सकती है । वर्ष 
र्के म्रायात का हप निश्चित करना विशेष हूप से कठिन होता हे, क्योंकि यह न केवल विकास 
कार्य की झआवश्यततामं पर, अपितु इस्पात झ्रादि उन बंप वस्तुओं की उपलब्धि पर 
भी निर्भर करता है जो कि विदेशों से मंगानी पड़ती हैं । इन अनिश्चितताओं के होते हुए भी, 


वित्त और विदेशी मुद्रा . 6१ 


यह गन्दाजा कर लेना अत्यन्त ग्रावश्यक है कि विदेशों के साथ हमारा भुगतान संतुलन कैसा रहेगा 
और उनसे आवद्यक माल खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा होगी या नहीं । 


* ३४, विदेशी मुद्रा की आ्रावश्यकताओं और पांच वर्षो में हम उसे कितना कमा सकते 
हैं, इसके आकलन में कितनी कठिनाई होती है इस बात का अनुभव हमें प्रथम योजना काल | 
में भली प्रकार हो चुका है। जब (दिसम्बर १६५२ में) प्रथम योजना बनायी गई थी, तब 
यह अ्रच्दाजा था कि योजना के शेष काल में हमारे देश का भुगतान संतुलत लगभग १८०-२०० 
करोड़ रुपए प्रति वर्ष रहेगा । परन्तु वस्तुतः इन पांचों वर्षो में (विदेशों से प्राप्त सहायता को 
छोड़कर) सारा घाटा केवल ५० करोड़ रुपए का रहा--१६५१-५२ में तो १४२ करोड़ रुपए 
का घाटा हुआ था, परन्तु १६५४-५४ में यह केवल ६ करोड़ रुपए रह गया था, उसकी श्रांशिक 
पूर्ति श्र्य वर्षो की बचत से हो गई थी । यह अनुकूल परिणाम निकलने का एक बड़ा कारण 
यह था कि इन वर्षो में देश में खाद्यान्न के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और विदेशों से खाद्यान्न 
कम मंग्राना पड़ा। प्रथम योजना की अवधि में मशीनें भी विदेशों से अ्न्दाजे की अपेक्षा कम 
मंगानी पड़ी । 

ह ३६. नीचे की तालिका में द्वितीय योजना काल में विदेशों के साथ भुगतान-संतुलन 
का श्रन्दाजा दिया गया है : 


चालू खाते में भारत का भुगतान-संतुलन 


(१६५६-५७ से १९६०-६१ तक) 
(करोड़ रुपए) 
या 8 8 2 
| १६६०- १६६०- 
१६५६- १६४५७- १६४८- १६५६- १६६० ६१६ ६१३ 
हज भ७. पद. ५६ ६० ६१ तकके तकके 


पांच -पांच 
वर्षो का वर्षोका 
गऔसत योग 


पा 222 0 चल तन जम टन 
१. निर्यात _(जहाज 
पर लादने तक के 
खर्च मिलाकर) प्छ३. ८३. ६२ ६०२ ६१५ “४६३ २,६६५ 


२. श्रायात (भारत के 
तट तक पहुंचने का 
खर्चे मिलाकर) छप३े. ८प८घ६ई. ६६० प६५ ७छप६ पहि८ डे, रे४० 


३. व्यापार संतुलन 
(१-२) -२१० -३०३ -३६८ -२६३ ->१७१ -२७५ “१,३७५ 


४. श्रदृश्य॒प्राप्तियां 

(सरकारी सहा- 

यताछोड़़र) +हर +-५५ -+४१ नई ने! 75१ /१५३ 
५. चालू खाते के 

संतुलन का योग 

(३-४) -४घ -र४८प “३४७ “२४७ -१३० “२९४ -१:१२० 


२. द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


इस प्रकार पांच वर्षो में चालू खाते में कुल मिलाकर लगभग १,१०० करोड़ रुपए का पाल 
बैठता है। ऊपर की तालिका में आायात-निर्यात का जो भ्रन्दाजा दिया गया है, वह स्वभावतः 
वहुत मोटा है। परन्तु उससे इतना तो प्रकट हो ही जाता है कि घादे का अधिक भाग योजता 
दूसरे भ्रौर तीसरे वर्षों में होने की संभावना है। योजना के मध्य में घाटा चरम सीमा पर पहुंच 
जाने का कारण यह है कि आरम्भ के वर्षों में इस्पात, मशीनों और अन्य सामग्री का शरायात होने 
की जो संभावना है वह योजना के लगभग आधी पूरी होने के समय तक अपनी ऋण सीमा पर 
पहुँच जाएगी | इस्पात के जो नए कारखाने वन रहें हैं और रेलों के सुधार और विस्तार के 
जो कार्य हो रहे हैं उन्हें योजना के अन्तिम वर्ष से पूर्व ही पूर्ण कर लेना होगा । जब ये और ग्त्य 
कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे तव विदेशी भुगतान संतुलन पर से बोझ घट जाएगा । हे 
रै७. इससे हमारे सामने जो चित्र उभरता है वह यह है कि जहां निर्यात १९५६-५७ के 
अनुपानित स्तर ५७३ करोड़ रुपए से धीरे-घौरे बढ़ते हुए १६६०-६१ में ६१५ करोड़ रुपए तक 
पहुंचेगा, वहां प्रथम ४ वर्षों में आयात बहुत बढ़ जाएगा और योजना के पांचों व॑र्ों में प्रतिकूल 
_ पार संतुलन की भात्रा १,३७५ करोड़ रुपए तक, ग्र्थात औसतन २७५४ करोड़ रुपए प्रति वर्ष 
तक पहुँच जाएगी । अदृश्य रूप में जो सहायता मिलेगी उसको जोड़ देने पर भी चालू खाते में 
घाटे की समस्त मात्रा १, १२० करोड़ रुपए, प्र्थात २२४ करोड़ रुपए वापिक तिकलती है। 
रै८. निर्यात, आयात और अदृश्य विदेशी सहायता का जो अन्दाजा लगाया गया है, 
उसकी तफसील में जाने से पहले उन दो कल्पनाओं की चर्चा कर देता श्रावश्यक है जिनके 


आधार पर ये अन्दाजे लगाए गए हैं : (क) प्रथम यह कि आगामी पांच वर्षों में व्यापार की 
गर्दे औसतन वही रहेंगी जो १६४५-५६ (पहले € महीनों) में रही थीं; और (ख) हितीय 
यह कि मुद्रा-स्फीति को दृढ़तापूर्वक नियंत्रण में रखा जा सकेगा । व्यापार को अवस्थाओं का 
उैशनांक (१६५२-५३ के अंक को १०० मानकर) १६५५-५६ के पहले ९ महीनों में लगभग 
१०० रहा था । इसकी तुलना में कोरिया के युद्ध के कारण भहंगाई भ्रत्यधिक बढ़ जाने से यह अंक 
१ ६५९-५२ में १३३, १ ६४५३-५४ में १५१, और १६४४-५५ में ११० हो गया था। इन अंकों 


जय में यह स्पष्ट हो जाता है कि हेमने व्यापार की अवस्थाओं को प्रकट करने के लिए 
अपनी गणना का आधार इन वर्षों को 


3 कियों बनाया है । ह्वितीय योजना की भ्रवधि में हमने 
2 त, विनियोग और वित्तीय साधनों के जो अ्रंदाजे लगाये हैं उन सबका झ्राधार यही कल्पना 
रही है। इस संदर्भ में इस वात को स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है। भुगतान संतुलन पर 
फीति का प्रभाव तुर्त और विशेष रूप से पड़ता है। यदि दे में मूल्य बढ़ने लगें तो विदेशों 
से ग्रधिक आयात करने की आवद्यकता ड़ जाती है और निर्यात के बढ़ाने में बाधाएं उपस्थित 
हो जाती है। बा आपारिक नीति में थोड़ा-वहुत परिवतंन करके कुछ समय के लिए इत 
प्रतिकूल गार्मों को कम किया जा सकता है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि मुद्रा-स्फीति के 
एकदम बढ़ जाने अ्रथवा अधिक समय तक चलने के प्रतिकूल प्रभाव को देश के भगतान संतुलन 
“६ पड़ने से बहुत देर तक नहीं रोका जा सकता । इसलिए देश की अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता 
श्रौर शतान संतुलन को अनुकूल पैनाए रखने की दृष्टि से मद्गा-स्फीति को सफलतापूर्वक 
नियन्त्रण में रखना अत्यन्त आ्रावश्यक है । ० हु | 
निर्यात 

दिल्लाया गया है कि १६५४ और १६५५ की तुलना में 
प्रधान वस्तुओं से हम कितनी प्राप्ति होने की आशा 


३६. नीचे की तालिका में यह 
द्वितीय योजना काल में निर्यात की 
कर सकते हैं : 


वित्त और विदेशी मुद्रा ९३ 


व्यापारिक निर्यात 





5 ' (करोड़ रुपए) 
वमच्पररण मय कद न 
है योजना का द्वितीय योजना १६५६-६१ 
१६४४ १६५५ अंतिम वर्ष, का वापिक तकपांच वर्षो 
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१. चाय १३१ ११२ १३३ १२७ श्३व 
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अन्य सामान) श्र १२६ ११८ १२२ ६१० 
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वस्त्र) ७२ ६३ पड ७५ ३७५ 
४. तेल (खनिज तेलों को की 
. छोड़कर) हू. ३६ र्‌४ र्२्‌ ११० 
*. तम्वाक्‌ श्र ११ १७ १५ ७४ 
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इस्पात) २३ २० २७ २३ ११५ 
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१०. रासायनिक द्रव्य और 
ओऔपधियां आदि पर ४ प्र ५ २५ 
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के सामान, गाड़ियां, 
विजली का सामान 
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योग .... ४६३ ५६६ ६१५ ५६३ २,६६५ 
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द्वितीय योजना की अवधि के ये ग्रन्दाजे १६५५-५६ (पहले ६ महीनों) में प्रचलित मूल्यों 
* आधार पर लगाए गए हैं, परन्तु १६९५४ और १६५५ के अत्दाजे उन वर्षो में प्रचलित मूल्यों 
5 ग्राधार पर हूँ। इनसे ज्ञात होगा कि द्वितीय योजना की अवधि में निर्यात से १६९५४ की 
अपक्षा अधिक प्राप्ति होने की आशा है, और १६६०-६१ में आयात की कमाई, १६५४ की 
पुलना में € प्रतिशत बढ़ जाएगी। द्वितीय योजना के समय हमने निर्यात का अन्दाजा जिन 
गृल्यों के आधार पर किया है, उनकी अपेक्षा १६५४ में निर्यात किए हुए पदार्थों का मूल्य लगभग 


६८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


भू प्रतिशत अधिक था । यदि इस तथ्य को व्यात में रख ता भी योजना काल में १६ पका 
प्रौक्षा निर्यात की कमाई में महत्वदुत बद्धि की आशा की जा सकती है। योजना काल में नियत 

का स्तर १६५५ के निर्यात से विशेष अधिक नहीं बढ़ेगा । इसका वेंड़ी कारण यह है कि १६१४ 
में तेल और सूती सामान का निर्यात विशेष रूप से अधिक हुआ था और योजना कलि में 
उसके उतना रहने की संभावता नहीं हैं। इतने देनी के अतिरिक्त, अन्य वस्तुओं के तिर्फात में, 
१६५५ की अपेक्षा भी विशेष बुद्धि होने की संभावना 


१९५४ में चाय का निर्यात बहुत चू गया था। उस वर्ष केवल ३२५९ करोड़ २० लाख 
पौट चाय निर्यात हुई थी । उसकी तुलता में १६१४ हैं विर्यात का परिमाण ४४ करोड पौंड 
था। आया है कि हवितीय योजना काल में चाय का निर्यात सुधर जाएगा और १६६०६६ 
तक ४3 करोड पाठ के लगभग हों। जाएगा। योजना के पांच वर्षो में चाय के निर्यात को 
यापिक ग्रोसत ४५ करोड़ पौंड का अनुमान है। होल के वर्षों में चाय के निर्यात-मूल्या म 

बहन घटालद़ी हुई है। १६५४-५५ में इसके मूल्य का देशनांक (आधार १६१२० ३८ १०९ ) 
६ था; इसकी तुलना में १६४३-५४ का देशनांक केवल ११५ था। १६५३-३६ _े पहल 
६ भह्दोनों में चाय के मूल्य निरन्तर घटते गए | इने महीनों का औसत देशनांक १४६ भीं।! 
>ममे ज्ञात होगा कि हमने चाय के निर्यात से कमाई का अंदाजा १६५ ५-५६ के मूल्यों के आधार 


पर करते हुए मिर्यात का मूल्य १६५४-५५ की तुलना में बहुत नीचा लगाया हैं, परन्तु वह उससे 


पढ़ने के २ वर्षों को अपेक्षा खासा ऊंचा है। 


८१, जद के तैयार सामान का निर्यात १६५४ में ८ लाख ४१ हजार टन हुआ थी 
५५ में बह बढ़कर ८ लास ६३ हजार टन ही गया था । आगामी वर्षो में अन्य जूट तिमाता 
दप्ों के नाथ अधिकाधिक मकावला होने की संभावना है। इसलिए द्वितीय सोजना की वर्षों 


में जद के निर्यात का औसत ८ लाख ७५ हजार मन वापिक से अधिक आंकना उर्चित नहीं 
कान पता । ॥ 


है 

(४ 
प्र्षा 
३ 


(मिल और हावकरणे दोनों) का निर्यात १६५४ में ८६ कर ७० 
नाग गन रप्रा था । १६५५ में घटकर वह ७४ करोड़ ७० लाख गज रह गया । गोजनों की 
दर्ाथ में इस सिरकत में क्रमणः उन्नति होने की आशा हैं और शायद १६६०-६१ पक यह 

रे है तक पहुंच जाए । सूती यस्प्र व्यवसाय हमारे देश के प्राचीनतम व्यवसायों में हैं; 
5750 48 प्रध्िकातरिक विदेशी मुद्रा कमा सकने की आक्षा करना स्वोभार्विर 
+ श कस के हि हक व की माँग बढती जा रही है । इसलिए यह ध्यान रखनों आवश्यक 
५ 5 _ व्यवसाय हो प्रतिस्मद्धत्मिक स्थिति को द्विर रखने और सुधारने का यत्न निरंतर 
(4-ा जात । जाबसारत हे उसादत का निर्यात बढ़ाने का भी यत्त कंरनों चाहिए 


में उड़ी मांग बहती जा रहो है 

८ निज सेलो के ग्रतिरित्त बन्द तेतों के निर्यात से आय मुल्यतया निर्मन्ध 
हिलपोवि वेद हे निर्दात से हो दोती है। १६४५४ में इन तेलों का निर्यात केवल ६१% 
७ करोड़ ५७ लाख गैलन हो गया थीं। 
० विलडन का उत्पादन बढ़त बढ़ जाने की ग्राशा है, इसलिए वह आधा 
5 ४ भविष्य में चाड़े १६५४ के निर्यात का स्तर स्थिर ते रह, परन्ठु 
भो हनिय गि झा घोसत १६५४ से काफी ऊँचा रहेंगा हेंगा । इन तेलों का निय्ति 
५ द्थियत: माह विदेशी बाजारी में । जसा कि पहले सुझावों गया 


5 
मे 
5 | 

नि 
लक 
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है, खेती की पैदावार के लक्ष्य को योजना में दिखाए गए स्तर से ऊंचा उठाया जा सकता है और 
इसलिए तेलों के निर्यात का परिमाण न केवल १६५५ के स्तर पर रखा जा सकता है, अपितु 
उसे सुधारा भी जा सकता है । 


डंडे. कपास का निर्यात १६५४५ में एकदम बढ़कर ६३ हजार टन तक पहुंच गया था । 
१६५४ में वह केवल २६ हजार टन था । हाल के वर्षों में कपास का औसत निर्यात लगभग 
४० हजार टन वापिक रहा है। द्वितीय योजना काल में हमने निर्यात के इस स्तर को वनाए 
रखने की गूंजाइश रखी है । 


४५. कच्ची धातुओं और कतरवों के निर्यात में वृद्धि होने की संभावना है। प्रधानतया 
कच्चे लोहे का निर्यात बढ़ने के कारण १६५४-५५ में ४३ लाख टन कच्चा लोहा निकाला 
गया था। १९६०-६१ में इसका परिमाण बढ़कर १ करोड़ २५ लाख टन हो जाने की 
ग्राशा है । इसके साथ ही यह भी संभावना है कि देश में कच्चे लोहे की खपत ३० लाख टन से 
बढ़कर १ करोड़ ५ लाख टन हो जाएगी । विदेशों में हमारे कच्चे लोहे की मांग बहुत है, 
इस, कारण कच्चे लोहे का निर्यात वढ़ जाने की आशा है। सम्भव है कि वह योजना के अंतिम 
वर्ष तक लगभग २० लाख टन हो जाए । हाल के वर्षो में इसका औसत केवल १० लाख टन 
वाधिक रहा है । | 

४६, निर्यात की अन्य वस्तुओं के विषय में विशेष कुछ लिखने की श्रावश्यकता नहीं 
जान पड़ती । ये वस्तुएं विविध हैं और हमने जान लिया है कि इनके निर्यात से विदेशी 
मुद्रा की कमाई उतनी ही होगी जितनी कि अभ्रव होती है । परच्तु हाल के वर्षों में कुछ नए 
उद्योगों का विकास हुआ है। यहां उनके माल का निर्यात होने की संभावना का उल्लेख कर दिया 
जाए। प्रथम योजना में आशा प्रकंट की गईं थी कि ज्यों-ज्यों हमारी अर्थ-व्यवस्था का विभिन्न 
दिशाओं में विस्तार होता जाएगा त्यों-त्यों सीने की मशीनों, विजली के पंखों और साइकिलों 
आ्रादि हल्के इंजीनियरी उद्योग के सामान का निर्यात बढ़ता जाएगा | परत्तु इन निर्यातों 
से होने वाली कमाई अभी मात्रा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है । इन उद्योगों को मजबूती 
से अपने पांव जमाने में और विदेशी बाजारों तक काफी माल पहुंचाने में अभी कुछ समय लगेंगा। 


४७. सब मिलाकर स्थिति यह है कि योजना काल में हमने जितना निर्यात बढ़ाने की 
कल्पना की है वह अधिक आकपंक नहीं है । भारत को कुछ ही वस्तुओं के निर्यात से कमाई 
होती है । इनमें से श्राधी कमाई तो तीन वस्तुओं---चाय, जूठ और सूती वस्त्र से हो जाती 
है। इन वस्तुओं के निर्यात में श्रव अन्य देशों के साथ अधिकाधिक मुकावला करना पड़ 
रहा है । इस कारण निकट भविष्य में निर्यात में अधिक वृद्धि होने की गुंजाइश कम ही है । 
नई वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का और निर्यात की मुल्य वस्तुओं के लिए नए वाजार खोजने 
का हर सम्भव प्रयत्न तो किया ही जाना चाहिए, परन्तु साथ ही साथ यह मानना पड़ेगा 
कि हमारे देश में निर्यात के द्वारा अधिक कमाई के रूप में उत्पादन वृद्धि का परिणाम तभी प्रकट 

होगा जब कि हम औद्योगिक उन्नति के मार्ग पर पर्याप्त आगे बढ़ चुकग | 


आयात 
४८. नीचे की तालिका में उन आयातों का विवरण दिया गया हे जो ठित्तीय बोजना 
की अवधि में करने पड़ेंगे : 


६६ | द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


व्यापारिक आयात है 
(करोड़ रुपए) 


2 2 2 22230 22 
जप यम 
१६४४ १६५५  गोजना का द्वितीय योजना पांचों बर्षो का 





अंतिम व, का वापिक योग, 
१. मशीनें और गाड़ियां. १२१ ११६. २१० ३०० १,३०० 
२. लोहा और इस्पात २७. ५० ६० पद ४३० 
३, अन्य धातुएं रई २५ ४० ४४ २१२० 
४. भ्रन्न, दालें और मेदा ४8६. ३४ ४० ४८ २४० 
५. चीनी ३१ २० ७ ७ ३४ 
६. तेल हट ६३ 8०... 5२ ४१० 
७. रासायनिक द्वव्य भौर 
औपषधियां आदि ३१५. ३४... ३३ ३२ ६० 
८. रंग आदि १६ श्द १५ १७ घर 
६. कागज, गता और 
लेखन सामग्री. *- १३६ १४ १० ११ पर्प्‌ 
१०. छुरी-कांदे भ्रादि धातु 
का सामात और 
बिजली का सामान 
प्ौरयंत्र-सज्जाआंदि २८... ३६ २६ २६ १४५ 
११. कपास है भ्र्द प्र्ड पर्ड पड २७० 
१२. कच्चा जूद १२ १७ श्द १ ९० 
१३. भ्रन्‍्य ११३ १३० १४० 9४० ७००, 
योग ०० २०. ६५४ छ्दद्‌ प््८ डे ि४० 


इस तालिका से क्लात होगा कि आयात में अधिकतर वद्धि मशीनों, गाड़ियों, लोहे और 
इस्पात और अन्य धातुत्रों के कारण होगी। योजना काल में मशीनों और गाड़ियों के समस्त 
आयात का अल्दाजा १,५०० करोड़ रुपए लगाया गया है । इसमें से लगभग १,०५० करोई 
रुपए का सामान योजना के सरकारी क्षेत्र में लग जाएगा, ४२५ करोड़ रुपए का पर्खिहर्त 
झोर संचार साथनों में (२६० करोड़ रुपए का केवल रेलों में ), २६० करोड़ रुपए का उद्योगों 
प्रोर खातों में (१८० करोड़ रुपए इस्पात कारखातों में), १७० करोड़ झुपए का सिंचाई 
और बिजली के कामों में, और लगभग १६५ करोड़ रुपए का सरकार की भ्रत्य आवश्यकताशों 
में | योजना के निजी क्षेत्र के विस्तार, नवीकरण और सुधार के लिए ४५० करोड़ रुपए को 
मज्षीनों और गाड़ियों की आवश्यकता होने की संभावता है। मशीनों और गाड़ियों के वह 
परिमाण में श्रायात करते की आवश्यकता से प्रकट होता है कि योजना में मूलभूत उद्योगों 
के विकास का कितना अ्रधिक ध्यान रखा गया है। यद्यपि इसके कारण आरम्भ में भुगतात 


संतुलन पर बहुत बोझ पड़ेगा, परन्तु अंत में जाकर इससे देश के विदेशी खाते मजयूत होते की 
साथ-साथ उसकी विनियोग-सामथ्ये भी वढ़ जाएगी | 


ह 
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४६. द्वितीय योजना की अवधि में धातुओं और विशेषतः लोहे और इस्पात का आयात 
बहुत वढ़ जाने की संभावना है। १६५४ में ३॥। लाख टन लोहे और इस्पात का झ्रायात किया 
गया था। १६५५ में वह बढ़कर लगभग ७ लाख टन हो गया। द्वितीय योजना काल में उसके 
७० लाख टन हो जाने को संभावना है। यह सबका सब प्रायः ४ वर्षो में हो जाएगा। एल्य- 
मीतियम और तांबा आदि लोहेतर धातुओं की आवश्यकता भी वहुत वढ़ जाएगी । सव मिला- 
कर योजना काल में लोहे और इस्पात और अन्य धातुओं का आयात ६५० करोड़ रुपए तक का 
होने की संभावना है। इसका औसत १३० करोड़ रुपए वापिक बैठता है। इसकी तुलना में १६५५ 
में केवल ७५ करोड़ रुपए का आयात हुआ था । 


५०. जहाँ तक खद्यान्न के आयात का सम्बन्ध है, योजना की समस्त अवधि में यह 

'ल ६० लाख टन होने का अनुमान है। गत दो वर्षों में खाद्यान्न का आयात घटा है। 
१६५४ में यह झ्रायात ८ लाख ४० हजार टन और १६५४ में ७ लाख ५५ हजार टन 
हुआ था। आगामी वर्षो में खाद्यान्न की खपत आवादी और लोगों की आमदनी बढ़ 
जाने के कारण अधिक होना निश्चित है । इस समय सरकार के पास खाद्यान्न का 
संग्रह बहुत थोड़ा है। उस संग्रह को शीघ्र ही बढ़ाने की श्राववयकता है। इन सब 
परिस्थितियों पर विचार करते हुए योजना काल में ६० लाख टन का आयात करता अनिवार्य 
हैप से आवश्यक जान पड़ता है। इतना ही नहीं, इसका वहुत बड़ा भाग योजना काल के 
ववाव में मंगाना पड़ेगा। चीनी का उत्पादन देश में ही बहुत बढ़ जाने की आशा है, इसलिए 
इसका झ्रायात योजना काल में ५ लाख टन से अधिक नहीं करना पड़ेगा । 

११. तेलों में हमें अधिकतर खनिज तेलों का आयात करना पड़ता है। आ्राशा है कि जब 
तेल साफ करने के तीसरे कारखाने (रिफाइनरी) में उत्पादन होने लगेगा तब मोटर के तेल की 
हमारी सारी झ्रावश्यकता देश में उपलब्ध तेल से ही पूरी हो जाएगी, भर तब मोटर की स्पिरिट 
की जगह, कच्चे तेल (क्रूड पैट्रोल) का आयात होने लगेगा । परन्तु तब भी हवाई जः 
के तेल (स्पिरिट), मिट्टी के तेल और-अन्य कुछ खनिज तेलों का आयात तो बड़ी मात्रा में 
करना ही पड़ेगा । इन सव बातों का विचार करते हुए अनुमान यह है कि योजना काल में 
वली का औसत आयात लगभग ८२ करोड़ रुपए प्रति वर्ष का रहेगा । यह १६५४ के श्रायात से 
कम परन्तु १६५५ के आयात से अधिक है । 


४२. यद्यपि देश में रासायनिक द्रव्यों और श्रौषधियों को आवश्यकता बढ़ जाएगी. 
फिर भी विदेशों से इनका आयात, द्वितीय योजना काल में प्रायः उतना ही रहने की संभावना 
है, जितना कि १६५४ और १६५५ में हुआ था । इस काल में रासायनिक द्रव्यों .का, विशेषत 
कास्टिक सोडे और सोडा ऐश का उत्पादन देश में ही बहुत अधिक बढ़ जाने की आशा है । 
इस करण कास्टिक सोडा और सोडा ऐश का आयात तो घट जाएगा, परन्तु अन्य रासायनिक 
द्रव्यों का बढ़ जाएगा। देश्ष में रंगों के उत्पादन के भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए उनका 
ओऔसत आयात भी कम होगा । इसी प्रकार अखवारी और अन्य कागज का उत्पादन देश में बढ़ 
जाने के कारण उसके आयात में भी कमी होने की आशा है । 

१३. कांटे-छुरी आदि, विजली के सामान, धातुझ्रों की वनी वस्तुओं और अन्य उपकरणों 
का आयात, देश में रहतन-सहन का दर्जा ऊंचा हो जाने के कारण, बढ़ जानें की संभावना है । 
वेद़ी हुई मांग का कुछ भाग देश के अतिरिक्‍त उत्पादन से भी पूरा किया जा सकेगा । इस स्तर 
से भ्रधिक जो भांग होगी, उसके बारे में यह मान लिया गया है कि विदेशी मुद्रा विनिमय को 
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भारी कमी को देखते हुए ऐसी नीति अ्पनाई जाएगी जिससे इन वस्तुओं के आयात में विशेष 
बृद्धि न हो । 


भ४, कपास का आयात, १६५४ के १ लाख २३ हजार टन से घटकर, १६५४ में ताल 
६ हजार टत रह गया था, परन्तु कच्चे जूठ का आयात, १६५४ के २ लाख १७ हजार टव ते 
बढ़कर, १६५४ में २ लाख ४८ हजार टत हो गया था । हमने यह मान लिया है कि योजना 
काल में इन दोनों वस्तुओं के आयात का श्रौसत वही रहेगा जो १६५४-५४ में था । 


५५४. “भब्रन्‍्य वस्तुओं" के आयात में हमने कुछ वृद्धि की गुंजाइश रखी है, क्योंकि हाल हे 
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मेंट का आयात बढ़ाना पड़ा हैं। इसके लिए योजना के पांच वर्षों में २५ करोड़ दप कल 
भ्रतिखित राशि रखी गई है। इस वर्ग में सम्मिलित अन्य वस्तुएं, तम्बाकू, वस्त्र, कच्ची कं, 


नकली रेशम और इमारती लकड़ी आदि है । इन वस्तुओं का आयात लगभग वही रहेगा जा ्प 
समय हो रहा है । 


अ्रनभिलिखित खाते 


५६. अनभिलिखित खाते में (विदेशी सरकारों की सहायता को छोड़) १६५४ में ७३ करोड 

रुपए और १६५५ में ७२ करोड़ रुपए की वचत दिखाई गई थी। ट्वित्तीय योजना की अवधि 
में यह बचत औसतन ५१ करोड़ रुपए प्रति वर्ष होने की झ्राश्ा है । विनियोग के लिए उपलब्ध 
यश्ियों में वहुत अधिक कमी हो जाने की संभावना है, क्योंकि सरकारी खातों की विदेशी 
पूंजी (पौंड-पावने) में बहुत कमी हो जाने की भाशा है। इसके साथ ही व्याज और लाभां्श 
की विदेशों में अदायगी बढ़ जाएगी, क्योंकि निजी कारोबार में विदेशों के विनियोग में मौर 
विदेशी सरकारों के ऋणों में बहुत वृद्धि हो जाने को संभावना है । वित्तीय योजना की अवधि 
में १६५४-५५ की तुलता में विनियोग की राशियों पर वास्तविक अदायगियों का परिमाण, 
औसतन लगभग २० करोड़ रुपए प्रति वर्ष अधिक होने की संभावना है । विदेशी यात्रा, माल की 
दुलाई और निजी आदि म॒दों में विशेष परिवतंन होने की संभावना नहीं है । 


घादा 


.___१७. सब मिलाकर पांच वर्षो में चालू खाते में घादा १,१०० करोड़ रुपए तक होने की 
"ना है। पूंजी जाते में विलम्ब से चुकाने की शर्त पर अमेरिका से लिये हुए गेहूं के ऋण 
और सत्तर्राष्ट्रीय पुर्नानिर्भाण और विकास बैक से लिये हुए नकद ऋण, उस वसूली के हारा 
लगभग समाप्त हो जाने चाहिएं जो कि ब्रिटेन की सरकार से हमें पौंड-पेंशनों के हिंसाव में 
होगी । द्वितीय योजना की अवधि में जो नेए ऋण लिये जाएंगे, उनमें से कुछ को चुकावा 
भी पड़ेगा, परल्तु उस हिसाव में सव ऋणों की गणना ने करके, अदायगी करने के पश्चात्‌ बचे 
हुए की की गणना की जा सकती है। सारांज्ष यह है कि पंजी खाते में सरकार पर नई 
रारियों का जो वोज्न पड़ेगा, उसका प्रभाव झदायगियों पर विशेष अधिक होने की सेभावना 
नहीं है। निजी पूंजी के हिसाब में, देश में लगी हुई निजी पंजी को चुकाने का ध्यान रखना 
पड़ेगा । णहां पहले से लगी हुई कुछ पूंजी वापस करनी पड़ेगी, वहां कुछ नई निजी पूंजी भी 
देश में आ जाएगी और इसलिए अदायगी का संतुलन प्रायः यथापूर्व "रहेगा, ऐसा माना जा 
सकता है। मतलब यह है कि ऊपर इस हिसाव है 


2 में १,१०० करोड़ रुपए का घाटा रहने की जो 
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हि 


चर्चा की गई है, उसके मुकाबले में निजी या सरकारी हिसाब में मिलने वाली नई विदेशी 
पंजी को रखकर स्थिति को समान माता जा सकता है । 


भ८. १,१०० करोड़ रुपए के घाटे के कुछ भाग की पूर्ति देश के विदेशी मुद्रा के सुरक्षित 
कोप से भी की जा सकती है। इस मुद्रा पर भरोसा कहां तक किया जा सकता है, यह वात 
इस पर निर्भर करती है कि हमारे भुगतान-सन्तुलन में साधारणतया कितना उतार-चढ़ाव 
होगा। देश के खाते में विदेशी मुद्रा को सुरक्षित रखने की भावश्यकता इस कारण होती 
है कि कभी-कभी विदेशी अदायगियों में अस्थायी रूप से जो कठिताई हो जाती है, उसे हल 
किया जा सके । यदि मुद्रा के सुरक्षित कोप का उचित परिमाण, कोई ६ या ७ महीनों 
में होने वाले आयात का मूल्य मान लिया जाए तो भारत के पौंड-पावने में से लगभग २०० 
करोड़ रुपए का उपयोग, योजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिता 
किसी जोखिम के किया जा सकता है । प्रथम योजना के वितरण में, इस प्रयोजन के लिए, 
पौंड-पावने में से २९० करोड़ रुपए निकालने की वात कही गई थी। तब अनुभव किया गया 
था कि पौंड-पावने में से इतनी राशि निकाल देने पर, देश के खाते में सुरक्षित विदेशी मुद्रा का 
परिमाण संतुलित हो जाएगा। परन्तु प्रथम योजना काल में हमारा पौंड-पावना लगभग १४० 
करोड़ रुपए घट गया । द्वितीय योजना की अवधि में, पौंड-पावने में से २०० करोड़ रुपए और 
निकाल लेने की सिफारिश करते हुए हम यह सुझाव दे रहे हैं कि देश के खाते में सुरक्षित विदेशी 
मुद्रा के परिमाण को प्रथम योजना में अनुमानित स्तर तक गिराया जा सकता है। भारत ने 
गत दो वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप से अपनी मुद्रा का पुनः भुगतान कर दिया है, और इस 
'कारण वह इस स्थिति में है कि उस कोप का उपयोग कर सके | वह कोप आवश्यकता कें समय 
उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का काम दे सकता है । 


५६. देवा के खातों में विदेशी मुद्रा में सुरक्षित राशि में से २०० करोड़ रुपए निकाल लेने 
के पश्चात्‌, ६०० करोड़ रुपए की कमी रह जाएगी। उसे पूरा करने के लिए ये उपाय किए जा 
सकते हैं : (क) विदेशी मुद्रा के वाजार में ऋण लेना, (ख) विदेशों में वैकों और फर्मो में 
आयात के लिए उधार पर माल खरीदने की व्यवस्था करना, (ग) अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण 
और विकास बैंक भर नव-संगठित अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋण लेना, (घ) संयुक्त 
राष्ट्रीय टैकनीकल सहायता--प्रशासन अथवा श्राथिक विकास के लिए प्रस्तावित विशेष 
संयुक्त राष्ट्रीय कोष जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण श्ौर सहायता लेना, (ड) निजी 
विदेशी पूंजी का अपने देश में विनियोग करवाना, और (च) मित्र विदेशी सरकारों से 
ऋण और सहायता लेना । योजना की विदेशी मुद्रा की आवद्यकताएं पूरी करने के लिए हमें 
इन सभी उपायों का प्रयोग करता पड़ेगा । 


६०. प्रथम योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र के विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए, 
हमें सब मिला कर २९८ करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी मिल गई थी । इसमें से लगभग २०४ 
करोड़ रुपए का उपयोग प्रथम योजना काल में ही कर लिया गया है। नीचे की तालिका में यह 
विवरण दिया गया है कि प्रथम योजना के समय कितनी राशि उपयोग में लाने का अधिकार 
दिया गया था, कितनी उपयोग में लाई गई थी, और कितनी द्वितीय योजता के समय उपयोग के 
लिए बची हुई है : 


१०० द्वितीय पंचवर्षीय बोगना 


(करोड़ स्पए) 
3 व 
प्धिकृत ऋणया. मा १६५६ ढितीय वाजता 
आगदान तक काम में काल मी लिए 
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प्रनुगानित राधि 
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बिदेग ०५. अनुदान ०३ के 
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हलक को व्स्तृत टेकनीकत्न सेहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संयूकत-राप्ट्र संघ की विशेष 
एनेन्सियों ते, .र पूत्री कार्यक्रम के अत्तगंत अमेरिका से, और कोलम्बो-मोजना के अन्तर्गत 
मे देशोंसे भी टेकनीकल सहायता मिलती रही है। यह सहायता, विशेषज्ञों की सेवाओं, 
ा को भ्रशिक्षण की सुविधाओं और प्रदर्शन यत्त्रों की प्राप्ति के रूप में मिली है ॥ 
का रस 7 अ्मरिकी[ टेकतीकल सहायता कार्मक्रम के अन्तगेत २११ विशेषज्ञों 
बंप कल रात हक ३ दम इल के देशों से ८१ विशेषज्ञों की, और संयुक्त-राष्ट्रीय 
को पगाए हो उस हे के भ्रन्तगंत और सैयुकत-राष्ट्र संघ की एजेन्सियों से ५६१ विश्येपज्ञों 
प्रशिक्षण भाप्त कर चवे है 22 हर्यतरमा के झन्तसत बहुत-से भारतीय तागरिक भी 
के 3 है। संयुवत रा्ट्रसंघ के शिक्षा-विज्ञान तथा संस्कृति संगठन कार्यक्रम 
के अनुसार, वैस्टर्न हायर टेकनीकल 


विशेषज्ञों ले इंस्टीट्यूट और इंडियन टेकनीकल इंस्टीट्यूट के लिए. 
विशेषज्ञों और यन्-सामग्री की सहायता की भी सु ३ 
> अकलीकिय भी अनुमति रूस ने, 
संयुक्त राष्ट्रीय दे तय एमति दी जा चुकी है। सोवियत रूस 


न्ज यता कार्यक्रम में जो योग दिया ०३ सहायता 
हमें दी गई है । था, उसी में से यह सह। 


वित्त और विदेशों मुद्रा १०१ 


६१. सब मिलाकर, द्वितीय योजना के लिए हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता उससे 
बहुत अधिक पड़ेगी जो कि हमें हाल के वर्षों में मिलती रही है । योजना के सरकारी क्षेत्र के 
लिए वित्तीय साधनों का ग्रन्दाजा लगाते हुए यह मान लिया गया है कि ८०० करोड़ रुपए विदेशों 
में एकत्र किए जाएंगे | प्रथम योजना में इस प्रकार २०४ करोड़ रुपए का उपयोग हुआ था । 
योजना के निजी क्षेत्र में १०० करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी की कल्पना की गई है । 

६२. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, योजना के सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताएं 
पूरी करने के लिए पहले अधिकृत राशियों में से ६४ करोड़ रुपए बचे हुए हैं। उसके भ्रतिरिकत 
भिलाई में इस्पात कारखाने लगाने के लिए रूस की सरकार से ६३ करोड़ रुपए ऋण लेने 
का समझौता किया जा चुका है । इस ऋण में से द्वितीय योजना काल में जो भाग चुका देना 
पड़ेगा, उसे घटाने-के पश्चात्‌, शेप राशि ४३ करोड़ रुपए की रह जाएगी । दुर्गापुर के इस्पात 
कारखाने के लिए ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश बैंकों ने ३३ करोड़ रुपए देने का वचन दिया है ! 
इस प्रकार द्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र के लिए १७० करोड़ रुपए की व्यवस्था का निश्चय 
हो चुका है । शेष ६३० करोड़ रुपए की व्यवस्था अभी और करनी होगी ! 


६३. योजना के निजी क्षेत्र के लिए १०० करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी की जो कल्पना 
की गई है, अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास वैंक ने, इंडियन आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी, दि टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कम्पनियों और इंडस्ट्रियल-क्रेडिट एण्ड इनवैस्टमेण्ट कार्पोरेशन 
आफ इंडिया को जो ऋण दिया था, उसमें से लगभग २२ करोड़ रुपए अभी शेप बचा हुआ है ! 
आशा है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से नये ऋण मिल सकेंगे, और 
कुछ निजी विदेशी पूंजी भारत में भी नई लगेगी । यद्यपि पहले लगी हुईं निजी विदेशी पूंजी का: 
कुछ भाग चुका देना पड़ेगा, तो भी झराशा है कि नए ऋणों और विनियोगों को मिलाकर योजना 
के निजी क्षेत्र के लिए जितनी विदेशी पूंजी का अन्दाजा लगाया गया है, उतनी मिल जाएगी । 


६४. सारांश यह है कि द्वितीय योजना के लिए बहुत अ्रधिक विदेशी पूंजी की अवश्यकता 
है । अब तक जो राशि मिल चुकी है, उसके पश्चात्‌ भी हमारे भुगतान-संतुलन में भारी 
कमी रहेंगी। उसे पूरा करने के लिए सब संभव उपाय करने पड़ेंगे । इस प्रसंग में यह ध्यान 
विशेष रूप से रखना चाहिए कि यह निश्चय पहले से नहीं किया जा सकता कि हम अपने विकास 
कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए विदेशों से कितनी सहायता मिलने का भरोसा कर सकते हैं। इस 
लिए साधनों की समस्या पर विचार करते समय देश और विदेश के साधनों को मिलाकर ही 
विचार करना चाहिए । विदेशी साधनों में जो कमी रह जाएगी, उसे देश में ही श्रधिक साधन 
एकत्र करने का प्रयत्त करके पूरा करना होगा । इसके बिना योजना का विनियोग कार्य निविध्न 
आगे नहीं बढ़ सकेगा । इस कारण हमारी नीति में सर्वाधिक वल निर्वात द्वारा आय को भ्रधिका- 
घिक बढ़ाने और ग्रायात को अधिकतम घटाने पर रहना चाहिए । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
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अध्याय ५ 


योजना का रोजगार पक्ष 


आधिक विकास की कोई भी योजना हो, यह मानी हुईं बात है कि उसमें प्राप्य साधनों का 
इस तरह उपयोग करना होगा कि उत्पादन की वृद्धि की गति अधिक से अ्रधिक बढ़ सके । यह ऐसा 
काम है जिसमें वक्‍त लगता है । समाज में हर एक को पूरी तरह रोजगार मिल सके--ऐसी परि- 
स्थिति उत्पन्न करने की योजनाएं भी इसी तरह वक्‍त लेंगी । अगर काफी लम्बा समय दृष्टि में 
रखा जाए तो विकास की गति बढ़ने के साथ-साथ पूरा रोजगार देने की योजना भी निविरोध 
चल सकती है; दोनों में कोई असामंजस्य नहीं होता । वल्कि भव सभी मानने लगे हैं कि वेरोज- 
गारी की समस्या, खासकर हमारे जैसे कम उच्बत देश में, तभी हल हो सकती है जब खूब जोरों 
से विकास का काम किया जाए । हो सकता है कि पांच वरस की छोटी-सी अवधि में थोड़ा संघर्ष 
इस वात को लेकर होता रहे कि द्वुत गति से पूंजी-निर्माण करने और ग्रधिकाधिक रोजगार की 
व्यवस्था करने---इन दोनों में से कौन अधिक आवश्यक है । पर अगले ५ वर्षों का योजना कार्य- 
ऋम निर्धारित करते समय सबसे पहले इसी वात का ध्याव रखना है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी 
को रोक दिया जाए। 


समस्या का रूप और आकार 


२. आने वाले वर्षों में रोजगार के भ्रवसर बढ़ाने के काम में तीन प्रकार की समस्याएं 
आएंगी। पहले तो गांवों और शहरों में जो लोग पहले से ही वेरोजगार हैं, उन्हें काम से लगाना 
होगा; दूसरे श्रमिकों की स्वाभाविक रूप से बढ़ती हुई संख्या के लिए भी-- जो अगले ५ वर्षों 
तक अनुमानत: कोई २० लाख व्यवित प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ती रहेगी--काम जुटाना है; 
तीसरे उन लोगों को और काम देना है जो शहरों या गांवों में खेत या ६र पर काम करते हैं, पर 
[से तरह रोजगार से लगे नहीं कहे जा सकते । संयुक्त परिवार व्यवस्था में रोजगार के भ्रवसरों 
की कमी का रूप यह होता था कि या तो लोग पूरी तरह काम से लगे हुए न होते थे, या फिर 
वेरोजगार होते थे, लेकित उनकी बह बेरोजगारी सामने नहीं आती थी । वह व्यवस्था किसी 
हैंद तक बेरोजगार लोगों को थोड़ी-बहुत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी । शिक्षा के प्रचार, 
भूमि कानूनों में सुधार और युवक वर्ग की अपनी रोजी आप कमाने की स्वाभाविक इच्छा से अ्रव 
मजूरी पर काम करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जिससे वेरोजगारी का आकार दिनों दिन 
अधिक स्पप्ट होकर स मने आ्राता जा रह है । 


३. पहली योजना के श्रनुभव से मालूम हुआ है कि वेरोजगारी कौ समस्या को कुल 
मिलाकर तो देखना ही चाहिए, पर उसके ग्राम्य और शहरी--दोनों परकारों को अलग-अलग 
भी परखना चाहिए । इसलिए यह समझने के लिए कि अगले कुछ वर्षो में उसका क्या रूप हो 
जाएगा, यह देखता जरूरी है कि देश के विभिन्न भागों में ग्राम और नगर क्षेत्रों में उसका आकार 
क्या है? इसीलिए शिक्षित बेरोजगारों को बाकी बेरोजगारों से अलग करके देखना पड़ेगा । 


१०६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


४, बेरोजगारी दूर करने के उपाय स्थिर करने में जो वाधाएं हैं, उनमें एक है वेरोजगारी 
के भ्राकार भर प्रकार से अनभिज्ञता और इस वात की यथेष्ट जानकारी का अभाव कि विभिन्न 
प्रकार से पूंजी लगाने में रोजगार कितना-कितना मिल सकता है। समय-समय पर बेरोजगारी 
सम्बन्धी यूचना वहीं मिल पाती है, जहां काम दिलाने के दफ्तर काम कर रहें हैं--और ये जगह 
ज्यादातर झहरों में हैँ । इसलिए बिलकुल ठीक-ठीक कह सकना बहुत कठिन है कि बेरोजगारी की 
समस्या विभिन्न क्षेत्रों में कितनी है। काम दिलाने के दफ्तरों से प्राप्त जानकारी में भी कुछ भ्रपती 
सीमाएं होती हैं, फिर भी नियतकालिक सूचनाएं केवल इन्हीं दफ्तरों से प्रकाशित होती हैं। इसलिए 
उनके रजिस्टरों में वेरेजगारों की संख्या कम-ज्यादा होने से शहरों की वेकारी की समस्या के 
परिभाण का कुछ पता चल सकता है । पहली योजना सम्बन्धी जानकारी से मालूम होता है कि 
जब वह योजना आधी पूरी हो चुकी तो वेरोजगारी बढ़ने लगी) पहली योजना के समय में बेकारों 
के रजिस्टर में संत्याएं, मार्च १६५१ में ३-३७ लाख, दिसम्बर १६४३ में ५०२२ लाख भर 
मार्च १६५६ में ७०५ लाख थीं । इत आंकड़ों का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है--यदि इसे 
योजना आ्रायोग के कहने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण हारा किए गए शहरों में बेकारी के प्रारम्भिक सर्वे- 
क्षण के साथ देखा जाए। इससे मालूम हुआ है कि १६५४ में देश में २२०४ लाख वेकार थे । 
इसे यह भी पता चला कि मोटे तौर पर वेकारों में से कोई २५ प्रतिशत अपना नाम रोजगार 
दिलाने के दपतरों में लिखाते हैं'। इस हिसाव ते इस समय सम्भव है शहरों में करीव २८ लाख 
(नम बेकार हों। यह अनुमान कुछ और शहरी क्षेत्रों में हाल ही में किए गए दूसरे सर्वेक्षण के 
कस गा मोटे तौर पर पुष्ट हो जाता है। विकासशील अध॑-व्यवस्था में कुछ बेरोजगारी 
ता इसे बढ़ेगी ही। इसकी गुंजाइश रखकर कहा जा सकता है कि इस समय शहरों में 
वराजगारों की संख्या २५ लाख के आ्रास-पास होगी । 
है 4७० «: ॥। 
गा अं रे में शहरी अमिक समाज में नए आने वाले भी शामिल किए जाएंगे ।, 
222 ह्‌ 2५ “कार अगले पंच वर्षों में कोई ३५ लाख वेकार और बढ़ जाएंगे । ऐसा यह मात 
आज हे ह के दशक में शहरों की झावादी में ३३ प्रतिशत की वृर्दि हो 
प्रतिशत) से कम है। १ ४ (३ अतिशत) से ्रधिक और १६४१-४१ है पा 
ग्रसाधारण रूप से वही थी कक फ ४7488 5 88 नियोजन का 
बढ़े । इसके अलावा योजना के अर्यन्वित होने भी 2 मील गा हि 
से किमी हद तक गा से लोगों का शहरों मे ते और शहर में काम मिलते की दिवकतों के अ्नभव 
हें में आना शायद कमर हो जाए । 
$ गांवों में वेरोजगारी और कम 


323 रोजगारी में भेद कर सकता कठित हैं। 
इन थ्षेवों में रोजगार बढ़ाते वक्त यह देखने हे 2 2 ह 
सेजगारों पें मधिकोफओो, पेपत यह देखने के साथ-साथ कि काम का परिमाण बढ़ा है, और कम 
: निकते हैँ था नहीं । मे क8 है, यह भी देखना होगा कि बुद्ध पूर्ण रोजगार के अवसर भी 
9 ढ़ सेतिहर मजः दरों श श् 3 र्श हल विशेष 
विचार फरना चाहिए पे ९ + मजदूरों का, विशेषतः जिनके पास जमीन नहीं है विशेष: 
4 आती ए 58 ने हैं। मे कुछ राज्यों में गांवों की बेरोजगारी का सर्वेक्षण किया गया 
धषत्रों का तुलवात्मक 5 और अलग-अलग दृष्टि से किए गए हैँ, इसलिए विन 
लगाना खतरनाक हो स सके 6 3. । किया जा सकता--ओर समूचे देश के लिए अनुम-न 
वाकयदा कण किया ते में किए गए सर्वेक्षणों में सिर्फ खेतिहर जांच समिति ते 
हाल में राष्ट्रीय गैम्पल सर मे कपय हा 4 १०-३ में ग्राम्य बेरोजगारी रू लाल थी। 
है 7 अन्त सर ते समय-समय पर गांवों और शहरों में बेरोजगारी का ब्योरा तैवार 


रा 


योजता का रोजगार पक्ष १०७ 


करना शुरू किया है। शहरी वेरोजगारी के व्योरे प्राप्त हो गए हैं, पर गांवों के व्योरे भ्रध्ययन और 

समीक्षा के लिए अ्रभी प्राप्त नहीं हुए हैं । पांच वर्षों में गांवों में रोजगार की व्यवस्था में क्या 

परिवर्तत हुआ होगा, यह अ्रभी नहीं कहा जा सकता । यह अलवत्ता कहा जा सकता है कि पहली 

योजना में जोर गांवों के विकास कार्यों पर ही दिया गया था और वे अधिकांश सफल भी हुए थे, 

इसलिए गांवों में वेरोजगारी शायद नहीं बढ़ी होगी। विशिष्ट प्रवृत्तियों के ग्रभाव में वस यही कहा 

जा सकता है कि पहली योजना के कार्यकाल में गांदों में बेरोजगारी की स्थिति में सास फर्क 
नहीं पड़ा । 

७. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अगले ४ वर्षों में श्रमिक समाज में नए आने वालों की 
संस्या १ करोड़ आंकी गई है। इनमें से झहरी मजदूरों की सामान्य संस्था ३८ नाख निकाल देने 
से १६५६-६१ में गांवों में बढ़ने वाले मजदूरों की संख्या ६२ लाख रह जाती है । दुसरी संच- 
वर्षीय योजना में वेरोजगारी मिटा देने के लिए निम्नांकित सूची के अनुसार रोजगार की सुविधाएं 
उपलब्ध करनी होंगी 

तालिका १ 
[संख्या लाख में) 
> शहरों में गांवों में. कुल 
्े 








नए मजदूरों के लिए शरद ६२ १०० 
हले के बेरोजगारों के लिए... २५ श्प हरे 
कुल... ६३ ९०. १४३ 











प. रोजगार के इतने साधन जुटा भी दिए जा सके तो भी कम रोजगारी की समस्या जो 
उतनी ही कठिन है मिट नहीं जाती । यहां भी यथेप्ट जानकारी के ग्रभाव में समस्या को समझता 
ही मुद्िकल हो रहा है । उन संस्थाओं की सहायता के लिए जो बेरोजगारी सर्वेक्षण करती है 
केन्रीय आंकड़ा संगठन ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है : इसके सुझावों को चालू सर्वेक्षणों में 
काम में भी लाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी लगाने का वेरोजगारी पर क्या प्रभाव होता है 
इसके सम्बन्ध में योजना आयोग के पास जो व्योरा अध्ययत के लिए था उसके अलावा अब वह 
उस सामग्नी का भी उपयोग कर रहा है जो राज्य सरकारों ने दूसरी योजना के रचना काल में 
एकत्र की थी | इस सव अध्ययन का परिणाम मालूम होने पर वेरोजगारी की समस्या के प्रादेशिक 
पहलओं पर पूरा ध्यान दिया जा सकेग । 


पद्धतियों का चुनाव 


६. आ्राज की वेकारी और श्रमिक संझया में होने वाली वृद्धि (तालिका १) को देखकर यह 
गाझा करते रहना वेकार होगा कि दूसरी योजना के समाप्त होते-होते पूरा रोजगार सवको दिला 
दिया जाएगा । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह लक्ष्य तो योजनावद्ध रूप से कोशिश 
करते-करते दूसरी योजना के काफी बाद ही सिद्ध किया जा सकता है। इसे और जल्दी सिद्ध 
करते के लिए यह अवश्य करना होगा कि योजना में निहित कार्यो की श्रधिकाधिक काम देने की 
शवित बढ़ाई जाए, पर दीघेकालिक आवश्यकताओं का ध्याव रखा जाए । 


१०. अपने देश की ग्र्थ-ब्यवस्था को देखते हुए, जिसमें मजदूरों की बहुतायत है, यह उचित 
और स्वाभाविक है कि ज्यादातर ऐसी पद्धतियां अपनाएं जिनमें मजदूरों की अधिक 


श्०८ द्वितीय पंचवर्पोय योजना ' 


रा 'परन्ञ पद़तियों में हे 
खपत हो । तो भी जहां यह सवाल' उठेगा कि लकी लिए रह 2 
किसका चुनाव किया जाए वहां निर्णय उन वातों के आ्राधार परही किया जा सकंग न 
अन्यत्र हुत्ना है! विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग में स्पर्द्धा या विरोध का क्षेत्र उतना व ५ है 
अक्सर समझा जाता है । ज्यादातर तो स्पष्ट ही होता है कि अमुक पद्धति बयों हे उद्योगों के 
उसका शुद्ध कारण उत्पादन के शिल्प सम्बन्धी तथ्य होते हैं | उदाहरण के लिए, पा टेकरो- 
सम्बन्ध में कोई दूसरा उपाय नहीं है । वहां बेरोजगार की खातिर श्राकार को कप र्‌ दे 
लोजिकल झ्ावश्यकताओं को भुलाया नहीं जा सकता | उधर इस प्रकार के उद्योग से कक 
की आवद्यकता से इन्कार भी नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि अंततः पा कौ रोजगार शवित (3480 
के लिए उनका महत्व निस्सन्‍्देह है। कृपि में, केवल कुछ परिस्थितियों को छड़िकर, 3533 
वर्तमान दशा में, मशीवीकरण के सम्माव झ्राथिक लाभ भी मशीनीकरण से उत्पन्न होने वाल 
वेरोजयारी की सामाजिक हानि को देखते हुए कम हो जाते हैं । न 
११. सड़क, मकान, रेल आदि के निर्माण की जो पद्धति चालू है, वह वर्षो के उद्योग मे 
कठिन मानव श्रम को कम करते हुए निकाली गई है--आज की सामाजिक माच्यताएं उस तरह के 
वानत अरम को स्वीकार भी नहीं करेंगी । इसलिए यह पद्धति ग्रगले ५ वयों तक माननी ही पड़ेगी, 
हालांकि मशीन के प्रयोग के फलस्वरूप वेकार हुए लोगों को रोजगार देने के प्रश्न को भुलाया नहीं 
जा सकता। सिचाई और विजली कार्यो में मशीन का इस्तेमाल कुछ तो टेकनीकल कारणों थौर 
उठ उस क्षेत्र में उपलब्ध श्रम पर निर्भर करता है, पर जहां ऐसी परिस्थितियां न हों, वहां तिर्माण 
मश्ञीनों का उपयोग देश में उपलब्ध श्रम शक्ति और मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत के संदर्भ 
में स्थिर करना होगा । 


यही दच्चा रेलवे को छोड़ अन्य परिवहन और संचार व्यवस्था के मामले 
में भी पाई जाती है । . 
१२. विकसित भ्र्-व्यवस्थ 


में निर्माण कार्य में वृद्धि करना पल्प 
जो हल करने का उपाय माना जा: 


अल्प काल के लिए वेरोजगारी 

7 है, पर भारत में इस प्रकार के कार्यो में पूंजी लगाने को एक 

सीमा से भागे नहीं चलने दिया >। गैकता । निर्माण कार्यों में पूंजी लगाने से एक बार में ढेर की 

डर पूजी लगती है और फिर काम रण होने के साथ-साथ मजदूर बेकार होगे लगते हैं। हां, निर्माण 

न सुविधात्रों से अनेक लाभ भी होते हैं भरौर इनके कारण निर्माण में लगाए गए श्रम का काफी 

अंश फिर काम में लग सकता है। पर जो लोग काम में नहीं लग पाते उनको अ्न्यत्र भेजने था 
नए सिरे से सिखाने जैसी 
१३. केबल उपभोग्य 


उमस्थाएं भी उठ खड़ी होती हैं । े 

+ सामग्री के उत्पादत के सिलसिले में उत्पादन पद्धतियों के चुनाव का 
मर्द कठिन हो सकता है। यदि और वातों का विचार न भी करें तो भी पूंजी-प्रधाव उत्पादत 
'डति में दोहरी हानि होती है : (क) श्रमिकों का हटाया जाना; और (ल) पूंजी लगाते के 
3», महतो पर और जोर 7“ बासकर विदेशी मुद्रा विनिमय साधनों पर। इस क्षेत्र की 
५. की झाथिक और सामाजिक विकास की समस्या से मौलिक सप्वस्ध है । इनमें से कुछ 
पक य “आयायों में प्रकाक डाला गया है। यह मानता पड़ेगा कि दीर्घकालीन उहेह्य, 
पूजी लगाने की गति में वाद्धि करना है--और “है चालू उत्पादव में से यधेष्ट बचत किए बगैर 
नहीं हो सकता । इन सब भिन्न भिन्न उद्देश्यों में संघर् उसी समय चिन्ता का कारण 
बन सकता है जब विकेन्द्रीडत उत्पादन की संचय क्षमता पर आ्रक्षेप होत लगता है| श्रम-प्रधान 
पद्धति अपनाने से प्रति व्यक्ति अतिरिक्त पूंजी संचय की क्षमता कम हो सकती है, अधिक 
विकसित पद्धति से उत्पादन करने से वह अधिक हो सकती है । पर यह देखते हुए कि श्वरम-प्रधान 
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पर्दात से काम न लेने पर जो वेरोजगार रहेंगे, उनके पोषण का सामाजिक और आशिक व्यय वया 

गा, उस पद्धति मे उत्पादन को हर इकाई में पंजी निर्माण के लिए शायद अतिरिवत क्षमता 
अ्रधिक हो सकती है । अविकसित भअर्थ॑-व्यवस्था में, जहां बेरोजगारों को निर्वाह के लिए धन देता 
व्यावह्मरिक नहीं है, लाभ-हानि की तुलना करने पर श्रम प< जोर देने की पद्धति निदपचय ही 
लाभकर मानी जाएगी, परन्तु विकस की दृष्टि से ऐसी पद्धतियां चुनने में दिवकत इस प्रइन 
को लेकर उठती है कि कई छोटी-छोटी उत्पादन इकाइयों में उप<व्य अ्र्ति कत पंजी को 
संगठित कैसे किया जाए--पर यह संगठन की समस्या है और इसे हल करता चाहिए । साथ ही 
परम्परागत पद्धतियों को और उपादेय वनाने का प्रयत्त जारी रखना चाहिए । यह सच है कि 
इन इकाइयों में टेकनीकल विकास का कोई चमत्कार प्रकट नहीं हो सकता, पर उनसे नए प्रकार 
के औजारों और साज-स मान की जरूरत पैदा हो सकती है और अन्य उद्योगों की उत्पत्ति में 
सहायता मिल सकती है । हाल के अन्वेषणों से पता चलता है कि छोटे उद्योगों में विना और 
पूंजी लगाए या श्रम पर बोझ डाले उत्पादनशीलता वड़ाने की काफी गंजाइश है। इस गंजाइश 
का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। जत ऊंची आ्राय वाले स्तर पर रोजगार की गंजाइचश बढ़ेगी 
तभी भअ्र्थ-व्यवस्था को श्रमिक वर्ग के उत्साह में वद्धि के रूप में शक्ति मिलेगी। हम मानते है कि 
अ्थ-व्यवस्त्था में विकास इसी ढंग से होगा । अ्न्ततः जनता को ही विकास का भार वहत करना 
पड़ता है, यद्यपि लाभ भी वही उठाती है | ५ . 


१४. य॑ कुछ वातें हैं जिनके आधार पर हमने दूसरी योजना में सम्मिलित करने के लिए 
योजनाएं चुनी हैं। अ्रव यह देखना वाकी रह जाता है कि इन योजना्ों से रोजगार पर प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष क्या प्रभाव पड़ेंगे । 


री य-जता सें रोजगार का अतमाद 


१५. सरकारी क्षेत्र में कुल खर्च ४,८०० करोड़ रुपया कता गया है, जिसमें से ३,८०० करे ड़ 
वितियोजित पूंजी की शक्ल में होगा । इसके अलावा, निजी क्षेत्र में २,४०० करोड़ रुपए की पूंजी 
लगाए जाने की आ्राश्ा है । दूसरी योजना कितना अतिरिक्त रोजगार दे सकती है, इसका अनुमान 
राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के रोजगार आंकड़ों और निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों के 
आधार पर उनकी उत्पादनशीलता में वृद्धि की कुछ सम्भावनाएं मानकर किया गया है । 

इस अनुमान का संक्षिप्त रूप यहां दिया जाता है । 


तालिका २ 


अनुम्पुनित अभ्रतिरिक्‍तत रोजगार 
(संत्या खासखों गें) 


(१) निर्माण हा छ् 2 २१०० 
(२) सिंचाई और बिजली री धर ०४१ 
(३) रेलवे हे हे हा २-५३ 


“विभिन्न विकास क्षेत्रों में निर्माणजन्य रोजगार का विस्तारपूर्वक विवरण अगले पृष्ठ पर 
फुटनोट (+) मे देखिए । 


२१० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(४) अन्य परिवहन और संचार... » १८० 
(५) उद्योग और खनिजादि ही हि ७-५० 
(६) कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग ४-५० 
(७) व॒नोद्योग, मछली उद्योग, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और 
सम्बद्ध योजनाएं रु ४ ४१३ 
(८) शिक्षा कट ५४ मल ३-१० 
(६) स्वास्थ्य कर हि ३ ११६ 
(१०) अन्य सामाजिक सेवाएं हु १४२ 
(११) सरकारी नौकरियां न ड ४-३४ 





योग (१ से ११ तक) ५१६६ 
(१२) तथा “भ्रन्य/ जिनमें योग के ५२ 
प्रतिशत के हिस्ताब से व्यापार- 
वाणिज्य भी शामिल है २७०४ 
कुल योग ... ७९०३ 
या ८० 





है ६: ये अनुसान कैसे किए गए हैं, इसका संक्षित विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया 
गया 


(१) निर्माण--जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि विकास चेष्टा के सभी क्षेत्रों में 
निर्माण का स्थान है; ऊपर की सूची 


में इस मद में जो झनुमान दिया गया है, उसमें सिचाई, बिजली 
सड़क, रेलवे, भवन फंवेटरी-भवन, 
हक अप किक 


प्राप्य 
- भकान इत्यादि सब स्थापत्यों के निर्माण काल में व्ला 
निर्भाणजन्य रोजगार का विवरण 





न++--.....0त 


फैन का नाम 








निर्माण में प्रनुमानित 
अतिरिक्त रोजगार 
(१) कृपि और सामुदायिक विकास ... » 5 
(२) सिंचाई और विजली हे रे 
(३) उद्योग और खनिजादि (कुटीर उद्योग और छोटे 
( पा के उद्योग सहित) ४-०३ 
४) परिवहन और संचार (रेलवे सहित * 
(१) समाज सेवा ... ९ हा रे 
(६) फुटकर (सरकारी नौकरी सहित) २३४ 
याग २१५०० 
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रोजगार शामिल है। निर्माण से प्राप्य रोजगार का अन्दाजा लगाने में १९५५-५६ में होने वाले व्यय 
की १६६०-६१ के होने वाले व्यय से तुलना को गई है (जो दूसरी योजवा के निर्माण व्यय का २० 
प्रतिशत मान लिया गया है)। विजली और सिंचाई के लिए कुल व्यय का श्रम पर सर्च होने वाला 
अंश, नदी घाटी योजनाकार्य टेकनीकल कर्मचारी समिति के अन्वेषण के आधार पर स्थिर किया 
गया है। सड़कों के लिए श्रम पर कितना अंश खर्च होगा, यह परिवहन मंत्रालय के सड़क संगठन 
से ज्ञात हुआ है-- ये अ्नुमात विभिन्न राज्यों के सड़क इंजीनियरों से परामर्श करके 
स्वीकार किए गए। रेल मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य के अनुभव से बताया कि कितने 
मील रेल निर्माण पर कितने आदमी लगते हैं। मकान निर्माण के बारे में एक करोड़ रुपया खर्च 
करते हुए कितने आ्रादमी काम पर लगाए जाते हैँ, इसकी जानकारी, निर्माण, भ्रावास और संभरण 
मंत्रालय ने दी और राज्य इंजीनियरों से परामर्श करके कुछ संशोधन सहित इसे स्वीकार किया 
गया। निजी क्षेत्र में भी मकान के सम्बन्ध में इसी जानकारी के ग्राधार पर अनुमान किया 
गया है। निर्माण के लिए जो अनुमान किए गए हैं उनसे अधिक आदमियों की ही आ्रवश्यकता पड़ 
सकती है, कम की नहीं । 

(२) सिचाई और विजली--इस क्षेत्र में रोजगार का अनुमान चालू कार्यों के अवीन 
किया गया है। इसमें इन कार्यों में रख-रखाव करने वाले कर्मचारियों और इन कार्यों से उत्पन्न 
लाभ का वितरण करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है । इसमें आम तौर से 
कितना रोजगार है-यह नदी घाटी योजनाकार्य टेकनीकल कर्मचारी समिति ने सम्पूर्ण 
काया में प्रयुक्त कर्मचारियों की संल्या को देखकर स्थिर किया है | 

. (३) रेलबे--रेलवें में नई लाइनों के रख-रखाव और संचालन में कितना रोजगार 
'मिलता रहेगा, यह रेलवे मंत्रालय ने सूचित किया है । 

(४) श्रन्य परिवहन और संचार--इसमें सड़क, सड़क परिवहन, संचार, प्रसारण 
- इत्यादि शामिल हैं। इसमें नया रोजगार अंशत: रख-रखाव और संचालन में है । सड़कों के रख- 
रखाव में कितना रोजगार निकलेगा, इसका सामान्य अनुमान सड़क संगठन से परामर्श करके 
किया गया; सड़क परिवहन में कर्मचारियों की श्रावश्यकता का भी अतुमात इसी प्रकार स्थिर 
किया गया । राज्य सरकारों ने अ्रपनी योजनाओं में इस क्षेत्र में चालू रोजगार की जो जानकारी 
'दी थी, उससे केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुमानों का मिलान किया गया। संचार मंत्रालय की 
योजनाओं में चाल कार्यो पर होने वाले व्यय के आधार पर यह स्थिर किया गया कि उस 
मंत्रालय को योजनाञ्रों में कितवा रोजगार प्राप्त होता रह सकेगा । 

(५) उद्योग और खमिज--बड़े पैमाने के उद्योगों में कितना रोजगार मिलेगा, इसका 
अनुमान लाइसेंस समिति को दिए गए ज्ञातव्य के आ्राधार पर किया गया । जहां इस प्रकार के 
चातव्य प्राप्य नहीं थे, और दूसरी योजना के लिए लक्ष्य निश्चित हो चुके थे, वहां सेसस आफ 
मनुफक्च्स के श्राधनिकतम संकलन के आधार पर रोजगांर का अनुमान लगाया गया । उत्पादन- 
शतिता में वृद्धि के लिए २० प्रतिशत की गंजाइश रखी गई । इस्पात, खाद, वनावटी पंद्राल 
इस्पात संपंत्रों के निर्माण की मल मशीनों और विजली की मूल मशीनों के मामले में सम्बद्ध 
सत्राल्यों से धाप्त अनुमानों को स्वीकार किया गया । 

खनिज विकास के बारे में आज का प्रति व्यक्ति उत्पादन मालूम करके, उत्पादनशीलता के 
लिए २० प्रतिशत गंजाइश देकर और १६६१ तक के उत्पादन लक्ष्य दृष्टि में रखकर, १६६१ मे 

शाजगार की स्थिति का मोटा अनमान लगाया गया । 
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(६) छुटीर उद्योग और छोटे पं बने के उद्येग--इनके मामले में कर्वे समिति है. कोई 
४-५ लाख पूर्णकालिक नौकरियों का अनुमान स्वीकार किया गया है । उक्त समिति को रिपोर्ट 
में उल्लिखित पूर्णतर नौकरियों को नहीं गिना गया है, वर्योंकि उनसे मूलरूप में अ्र्ध-रीजगार 
वालों को और काम मिलेगा । 


(७) चनेत्योग भौर मछली उद्य ह--इनके बारे में राज्यों से प्राप्त जानकारी की आवार 
माना गया है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए रोजगार का वह अनुमान श्रयुकत किया गया हैं जो 
सामुदायिक विकास कार प्रशासन ने तैयार किग्रा था । 


(८ से १०) सामाजिक सेवाएं--शिक्षा, स्पास्थ्य और श्रन्य समाज सेवाओं के लिए राज्यों 
से प्राप्त जानकारी को योजता आयोग के तत्सम्बन्धी विभागों की सहायता से जचिकर सुविधा- 
तुसार स्वीकार किया गया । 


(११) सरकारी नौकरियों--सरकारी नौकरियों में जगह मिलने के वारे में पहले 
तो यह मालूम किया गया कि असैनिक क्षेत्र में १९५५-५६ की तुलना में १९६०-६१ में विकास 
को छोड़ भ्रन्‍्य व्यय में अनुमान से कितनी वृद्धि हो जाएगी | एक सरकारी नौकर को आसतन 


कितना वेतन हर साल दिया जाता है इसके हिसाव से मोटे तौर पर रोजगार का अनुमान लगाया 
गया । 


__ (१२) भ्रव्य-व्यापार, वाणिज्य और अन्य सेवाओं के रोजगार का झतुमान 
अपेक्षाकृत कम पक्का है। यह १६५१ की जनगणना से प्रकट विविध व्यवसायों के प्रचलन के 
आधार पर स्थिर किया गया है। “अन्य” में वाणिज्य, परिवहन (रेलवे छोड़कर), भण्डीर 
गोदाम, ऐसी फुटकर सेवाएं जिनका अन्यत्र॒ उल्लेख नहीं है, और सामान्य मजदूर--ये सेब 
शामिल है* । १६५१ की जनगणना के अनुसार इन सबसे श्रमिक समाज के १२५७६ लाख 
जनों को काम मिलतो है । इन सव समूहों के योग की उस जनसंख्या से तुलना की जाएं जो खेती 
के सिवाय, प्राथमिक व्यवसाय, खनिकर्म झ्रादि उद्योग, रेलवे परिवहन, निर्माण और जनोपयोगी 
कार्य, है स्थ्य, शिक्षा, सारवर्जानक प्रशासन और संचार में लगी है और जिसका योग २२४४७ 
लाख है, तो ०५२ का अनुपात तिकलता है । यह मान लिया जाता है कि यही अनुपात १६६१ 
गा भी रहेगा। रोजगार का प्रनुपात निकालने में शुद्ध खेती का कार्य करने वालों को. यह मानकर 
अबकी. कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में अ्तिरिवत रोजगार ग्रधिकतर गैर-खेती क्षेत्र में 
हल कक । क््षि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ते के साथ-साथ, उन व्यक्तियों को जो व्यापार, 
माना गया है । जाएगा। कहा जा सकता है कि ०-५२ का अनुपात बहुत कम 


७. नमानों गे पंचवर्षीय ६ तय 
प्रतिरिकत जे हे स्वत > हसरी पंचवर्षीय योजना के इस उद्देश्य के संदर्भ में कि खेती के 
अजगर पर चत झूप से रोजगार को अवसर देना है, देखना उचित होगा । यदि वर्तमान 


णेजगारी ऐसी ही वनी रह जाए, तो | 
सन है जाए, तो भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के 332 
शुरू करनी पड़ेंगी । पर श्रमिक प्ति के लिए १ करो, ड्नुई नौकरियां 


4 पक के समाज कक होने वाले १ करोड़ नवागुन्तकों में से बहुत- 
व 7 के है) पते लोगों क जामले थे जैसा एहुत भूमि पर निर्भर करते हैं। ऐसे लोगों के मामले में, जैसा पहले कहा जा 
१ के कौ वह के व्यवसाय-वर्गीकरण में उल्लिखित “सामान्य मजदूर शीर्षक 
छोड़ तेंकि पर दोनों र 
उपसमूह झाड़ दया गया है, क्योकि उसे दोनों मुख्य समूहों में ठीक-ठीक वांटना अ्रसम्भव है । 
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चुका है, अतिरिक्त काम का परिमाण नौकरियों से नहीं, उतकी अ्रतिरिक्त आय से मापा जाना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त दूसरी योजना में सिंचाई की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार यह अनुमान 
कर लेना सही होगा कि अधिक भूमि पर सिंचाई होने पर उसके एक अंश के द्वारा गांवों के हिसाव 
से पूरे वक्‍त के काम के और अवसर मिलने लगेंगे । इसी के साथ ही, जन श्रम द्वारा भूमि को खेती 
योग्य बनाने की कुछ योजनाएं हैं और कुछ योजनाएं केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन भ्रादि की है--वागान, 
काल मिर्च और वृक्ष आदि के विस्तार और विकास की भी योजवाएं हैं । इनको मिलाकर देखा 
जाए तो ग्राम क्षेत्र में कोई १६ लाख नए श्रमिकों को काम मिल सकता है । सिंचाई की वाकी 
सुविधा से उत्पन्न नए काम खेती, बारी में कम काम पाने वालों को और काम दे सकेंगे । इसके 
अलावा ग्रामोद्योग और ,छोटे पैमाने के उद्योगों की योजनाग्रों में और भ्रधिक काम की जो, 
व्यवस्था की गई है, उसको भी दृष्टि में रखना होगा, । इस प्रकार जहां तक रोजगार का सवाल 
है, आशा की जाती है कि योजना का परिणाम महत्वपूर्ण होगा, पर बेरोजगारी की समस्या पर 
दूसरी योजना के कार्यकाल में काफी ध्यान देते रहने की जरूरत वी रहेगी । 


१८. इस स्थल पर, पहली और दूसरी योजनाओरों के रोजगार पक्षों की तुलना करना 
उपयोग। होगा । आयोग ने जांच करके मालूम किया है कि पहली योजना की अवधि में सरकारी 
और तिजी क्षेत्र में सीधे ४५ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। इस अनुमान में वाणिज्य, 
व्यापार जैसे क्षेत्रों में मिलने वाला रोजगार शामिल नहीं है । भ्रव विकास प्रयत्न जब करीव- 
करीव दुभुना हो रहा है तो भी दूसरी योजना में अ्रतिरिक्त रोजगार का लक्ष्य बहुत ऊंचा नहीं हो 
वाला है । इसकी वजह यह है कि दूसरी योजना में विकास व्यय की वृद्धि पहली योजना से वहुत 
अधिक होने की आशा नहीं है । और इसका कारण यह है कि १६५५-५६ में सरकारी क्षेत्र में 
योजना सम्बन्धी व्यय ६००-६२० करोड़ रुपया रहा है, जबकि १६५०-५१ में विकास पर 
२२४ करोड़ रुपया खचच हुआ था । पहली योजना के अन्तिम वर्ष में सरकारी क्षेत्र में खर्च, १९५०- 
५१ की उसी अवधि के मुकाबले कोई ४०० करोड़ रुपया अधिक होगा । सम्भव है कि पहली 
योजना के ग्रन्तिम वर्ष के मुकाबले दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में विकास व्यय में ६०० करोड़ 
रुपए की वृद्धि हो । साथ ही तीसरे अध्याय में वर्णित पूंजी लगाने के ढंग से स्पष्ट है कि परिवहन 
और मूलोद्योगों पर कहीं अधिक व्यय करना सोचा गया है और इनमें अल्प काल में, रोजगार 
को सम्भावनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं । 

विद्येप क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम 

१६, योजना की रोजगार सामर्थ्य को समग्र रूप में देख लेना ही यथेप्ट नहीं है। रोजगार 

के अ्रवसरों में वृद्धि को प्रादेशिक आधार पर भी आंकना होगा | इस कोशिश्ञ में सबसे वड़ी 
दिक्कत यह है कि केन्द्रीय योजनाओं और निजी क्षेत्र के उद्योगों का रोजगार के हिसाव से भ्रादें- 
शिक विवरण ग्रभी तैयार नहीं किया गया है। फिर भी, विश्ेप क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए 
किन दिशाओं में काम्त किया जाएगा, इसकी कुछ आम वाते नीचे दी जाता 


२०. रोजगार का एक पहल जो विशेष रुप से उल्लेखनीय हूं, वह हे धार वराजगारा और 
पध-रोजगारी की समस्या | कुछ क्षेत्रों में पुराती कम रोजगारी चली ग्रा रही है ग्जौर आमदनियां 
श के प्रौसत ग्राय प्रतिमान की तुलना में भी बहुत कम हैं। ऐसी परिस्थितियां कुछ प्रधिक समृद्ध 
देशा गे नी ग्रज्ञात नहीं हैं । उदाहरण के लिए, अमरीका ण में ऐसे इलाऊे है, जहां इश को कु 
वंज्यवस्था में लक्षित वेरोजयारी के स्तर से प्रधिक गहरी बेरोजगारी दे । जिटेन में नी विछ/ 
क्षत्रों हे लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गये थे । इन देझ्ों में छिए गए उपायों के झ्नुनया है; 


हा ७0.8... | 
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ने जिन महत्वपूर्ण वातों की जरूरत है उनमें ऐसे 
मालूम हुआ है कि नीति निर्धारण के लिए पहले जिन ८ 28 कक हे कुछ पता 
5222 3:50 20420: जाग थानिक कारीगरों का सुलभ होना, 
तो चलता है, पर विभिन्न क्षेत्रों की विशदतर जानकारी: स हर लक 
सामग्री, प्राप्य सुविधाएं, वहां के समाज की तात्कालिक कब क्वागिर गो 
जरूरी है। ऐसा सर्वेक्षण विभिन्न राज्यों में करना चाहिए । यदि पिछड़े क्ष बा गम दस 
ने विशेष योजनाएं तैयार की हों तो शायद उन्हें आवश्यक सहायता मगर मजे नी 
महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार बढ़ाने वाले कार्यक्रमों की नींव, स्थानिक ८ हक कक सर 
दिलचस्पी और कोशिश ही होती है । स्थानिक लोग सहकारिता से कुछ कर, पा जत 
शुरू करें और केन्द्र या राज्य सरकारें सहायता करें तो ऐसे क्षेत्रों का 2 
शीत्र श्रच्छा हूं ने लग सकता है । स्थानिक नेतृत्व ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त कार्यक्रम 
उन्हें कार्येह्प देने में क्या कुछ कर सकता है यह स्पष्ट ही है। के कम 
२१. उपरोक्त कारणों से यह अभी ठीक-ठीक कल्पना करके नहीं देखा जा नह 
सरकारी नीति किस दिश्ञा में वननी चाहिए । जिन क्षेत्रों के प्राकृतिक साधन 2०4 अल 
उनमें से कहीं-कहीं इसकी भी जरूरत पैदा हो सकती है| कि अतिरिक्त श्रमिकों कह 
रूप से किसी भ्रन्य स्थान को भेज दिया जाए । पर श्राम तौर से ऐसा भी होता है कि जब 43 
से श्रमिक भ्रपनी जगह छोड़ दूसरी को जाते है तो उलझनें पैदा होने लगती है। इसलिए, योगी 
ग्रस्त लोगों को उन्हीं के क्षेत्रों में सार्थक काम दिलाना समस्या हल करने का ज्यादा उ' 098 
तरीका हो सकता है। हां, उचित जान पड़ने पर, स्थानान्तरण करना भी. निपिद्ध नं सम आर 
चाहिए । सरकार ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर इस प्रकार बढ़ा सकती है: (१) 3 
. अंजहें ज्यादा वड़ी न हों तो सरकारी क्षेत्र के नए योजना कार्य ऐसे ही स्थानों में पहले को 
“करके, (२) स्थानिक व्यापारियों और उद्योगपतियों को अपेक्षाकृत श्चच्छी शर्तो "लटक 
हर, दिकर, (३) सरकारी क्षेत्रों के ठेकों का कुछ प्रतिशत ऐसे क्षेत्रों के रहने वालों के लिए सु का 
पं तकर, भर (४) अन्य धन सम्बन्धी उपाय करके जिनसे उद्योगपति पूंजी लगाने का उत् बह 
पा सकें। इस प्रकार के विशेष क्षेत्रों में बिना और श्रधिक जांच-पड़ताल के कोई पक्के उपाय नहीं 
किए जा सकेंगे । 


हु 


शिक्षित बेरोजगार 


हि है बेरोजगारी का एक 
बेरोजगारी को भी देश की अर्थ-व्यवस्था की झ्राम गा कक 
अंग मानकर देखना होगा। भारत जैसे देश में इतने अधिक बेकार और उन बेकारों में पढ़ें- 


बेकार इसी वजह से है कि श्रमिक वर्ग में लोग बढ़ते रहे है परन्तु उन्हें खपाने योग्य हमारे यहाँ कई 
वर्षों से पथेप्ट विकास कार्य नहीं हुआ 


आा। वैसे, शिक्षितों की बेरोजगारी का विशेष महत्व हें, 
खासकर निम्नलिखित कारणों से; 
(क) सही हो या गलत, जनता की वारणा है कि जो आदमी पढ़ाई में रुपया लगाता 
है उसे पैसे वाली नौकरी जरूर मिलनी 


२२. पढ़े-लिखों की वे 


लनी चाहिए; | 
(ख) शिक्षित व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसी विशेष शिक्षा के अनुरूप नौकरी ढूंढ़ता है 
जो उसने प्राप्त की है--नतीजा 


यह हुआ है कि देश में शिक्षा के विकास के अनुसार 


कुछ पेझों में उम्मीदवारों की वाढ़ आ गई है और कुछ में कमी पड़ गई है । 
फिर, शिक्षित लोग अपने मन 


के प्रदेशों में भी नौकरी चाहते है--जिससे समस्या 
और उलझ जाती है; और 
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(ग) शिक्षित लोग आम तौर पर आफिस की नौकरी के अलावा और कोई नौकरी 
खोजना नहीं चाहते ।... ! 
२३. शिक्षितों में वेरोजगारी कम करने के कार्यक्रम बनाने के लिए दिसम्बर १६५४ में 
'एक अध्ययन मण्डल स्थापित किया गया था, जिसने अपना प्रतिवेदन हाल ही में दिया है । इसने 
अनुमान लगाया है कि अगले ४५ वर्षो में श्रमिक समाज में १४४ लाख शिक्षित जन शामिल हो 
'जाएंगे। इस मण्डल ने मैट्रिक या उत्तके वरावर कक्षा तक पढ़े हुए लोगों तक को शिक्षित वर्ग में 
रखा है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण निदेशालय की शहरी वेरोजगारी सम्बन्धी प्रारम्भिक जांच की रिपोर्ट 
“के आधार पर इस मण्डल ने शिक्षित वेरोजगारों की संख्या ५५ लाख कूती है। इस अध्ययन मण्डल 
के अनुमानों की पुष्टि कुछ विश्वविद्यालयों की उन रिपोर्टों से हो जाती है जो उन्होंने अपने 
'स्वाधीन अ्रध्ययन के वारे में मण्डल की रिपोर्ट के बाद प्रकाशित की है। यदि पढ़े-लिखे लोगों 
“में बेरोजगारी दूर करनी है तो उनके लिए कोई २० लाख नौकरियों की व्यवस्था करना अगले 
५ वर्षों की समस्या है । इस को दृष्टि में रखकर, अध्ययन मण्डल ने अनुमान लगाया है कि केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों-के दूसरे पंचवर्षीय योजनाकार्यों से लगभग १० लाख नौकरियां निकल सकती 
हैं। अगले ५ वर्षो में जो लोग अ्रव॒काश ग्रहण करेंगे, उनका स्थान भरने से २९४ लाख 
“शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा । इसके अतिरिक्त निजी उद्योग क्षेत्र कोई २ लाख 
को खपा लेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि समस्या का रूप दूसरी योजना की अ्रवधि में कुछ वहुत 
न बदलेगा । अध्ययन मण्डल ने इस समस्या के प्रादेशिक पक्ष पर भी जोर दिया है और सुझाव 
दिया है कि तिरुवांकुर-कोचीन और पश्चिम वंगाल जैसे राज्यों में इस समस्या को बहुत ध्यान से 
जांचते रहने की जरूरत है । न्‍ - 


२४. इस अध्ययन मंडल के अनुसार, शिक्षितों में वेरोजगारी के सवाल पर सिर्फ संख्या 
'की दृष्टि से विचार करना काफी नहीं है । गैर-सीखे या अशिक्षित वर्गों के लिए तो कहा जा सकता 
है कि इतनी संख्या में नौकरियों की जरूरत है, पर शिक्षित वेकारों के बारे में यह भी बताना 
जरूरी हो जाता है कि किस-किस विद्या के जानकारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है। 
“इस समस्या के प्रादेशिक और व्यावसायिक पक्षों पर अलग से विचार करना होगा । काफी ऊंचे 
ब्गों को छोड़कर शिक्षित लोगों का एक प्रदेश से दूसरे में कम जाना--उनके पूरा-पूरा इस्तेमाल 
होने में वाधक है। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि काम दिलाने के कुछ दपफ्तरों में कुछ प्रकार के शिक्षित 
और प्रशिक्षित उम्मीदवारों की भरमार रही है और कुछ में इन्हीं प्रकारों का भ्रभाव रहा है। ऐसे . 
"मामलों में मांग और पूर्ति का सामंजस्य, आवश्यक प्रोत्साहत और अवसर देने से ही काफी 
हद तक हो जाएगा । जहां तक व्यावसायिक पहलू का सवाल है, काफी पहले से यह योजना करने 
-की जरूरत होगी कि कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और भविष्य में ऐसे व्यक्ति जुटाने का 
“क्या प्रवन्ध होगा । 

२५. इस समस्या के विस्तार और स्वभाव को देखते हुए अध्ययन मण्डल ने कुछ ऐसे 
क्षेत्रों के ताम सुझाए हैं जिनमें शिक्षितों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं । इस मण्डल 
ने योजनाएं मुख्यतः: इस आधार पर चुनी हैं कि वे या तो उत्पादन सम्बन्धों में सुधार की दूप्टि 
से बहुत जरूरी हैं या और सामान्य आ्रथिक विकास के लिए बहुत अधिक महत्व की हैं। पहली 
श्रेणी की योजनाओं में मण्डल ने उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में सहकारिता संगठनों को 
“मजबूत बनाने की योजनाएं भी शामिल की हे । भविष्य में शीघ्र ही - जो समाज व्यवस्था हम 
स्थापित करना चाहते हैं, उसके सन्दर्भ में इन योजनाओं का महत्व स्पष्ट ही है | संगठनात्मक, 


११६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


प्रशासनिक और निरीक्षणात्मक प्रशिक्षण आदि का विस्तार करने की काफी 2200 
है । सुझाव दिया गया हे कि छोटे उद्योगों में माल का उत्पादन और विक्रय सह पा 
करें| ग्रामोद्योयों में शिक्षितों को वास्तविक उत्पादन में खपा लेने की गुंजाइश कम है 223 
से इसलिए कि इस क्षेत्र में जो कारीगर काम कर रहे हें वे खुद ही बेरोजगार या की हक 
है । भारी उद्योगों का जहां तक सवाल है, उनमें एक प्रकार के टेकनीकल जानकारों कक 
होगी । इन दोनों के बीच में छोटे उद्योगों का एक विशाल क्षेत्र है और अध्ययन 5 
इसे शिक्षितों को रोजगार दिलाने के लिए उपयुक्त समझता है। उसने इस क्षेत्र के उद्योगों को, 
वर्गीकरण इस प्रकार किया है : 


(१) निर्नाता उद्योग, जैसे औजार, खेलकूद का सामान, फर्नीचर आदि बनाना । 


जैसे ५ ४ भटिठययां ५ री 
(२) सहायक उद्योग, जैसे फाउंड्रियां, भट्ठियां, मोटर की दूकान, मशीन के पुज, बिजर्ल 
की कलई और गैल्वनाइजिंग की दूकानें भ्रादि । 


(३) मरम्मत उद्योग, जैसे मोटरों, बाइसिकलों और अन्य मशीनों की मरम्मत भादिं ॥ 
२६. शिक्षितों को काम से लगाने की गुंजाइश कुछ और योजनाञों में भी है और 0५ 
परिवहन सहकारिता योजनाएं भी इसमें शामिल हें । इस क्षेत्र में कार्यक्रम यह बनाया गया 


कि १,२०० अन्तर्नंगर चालन इकाइयां स्थापित को जाएं, जिनमें हर नगर में औसतन ५ गाड़ियां: 
हों और इनके अलावा २४० नगरान्तरीय सहकारिता संस्थाएं और खोली जाएं, जिनमें प्रौसतन- 
२५-२५ गाड़ियां हों। मण्डल का एक प्रस्ताव यह भी है कि नई दृष्टि देने के लिए विशेष शिविरः 
आयोजित किए जाएं ताकि शिक्षितों के मन से हाथ का काम करने का संकोच निकल जाए और: 
उनमें आत्मविश्वास आ सके। इन शिविरों से यह भी पता चल सकेगा कि अमुक युवक कौन-सा: 
धंधा अच्छी तरह कर सकता 


है। काम देने-वाले से सम्पर्क रहेतो वे लोग इन्हीं शिविरों से. 
उपयुक्त शिक्षितों को चुनकर ले भी जा सकते हें । | ह 


४. ईस मण्डल की भ्रस्तावित योजनाओं में कुल १३० करोड़ रुपए का खर्च होगा और: 
आशा है इनसे कोई २:३५ लाख 


जनों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा । कुल खर्च, वापसी, शुद्ध: 
खर्च और रोजगार सामर्थ्य का ब्योरा इस प्रकार है : ः 

तालिका ३ . | 5 
ः (रकमें करोड़ रुपयों में) 

पोजनाएं अनुमानित वापसी शुद्ध खर्च रोजगार 

ः * कुल खचे . शक्ति 

( व्यक्ति- 

संख्या) 
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योजना का रोजगार पक्ष ११७ 


जाक्षितों को नौकरी के लिए अनिश्चित समय तक इन्तजार करने की तकलीफ से बचाने 
- 'के लिए मण्डल ने जो प्रस्ताव किये हैं वे ये हैं: (१) सरकारी नौकरियों में भरती करने की वर्तमान 

पद्धति में सुधार, (२) होस्टलों की व्यवस्था, और (३) विद्वविद्यालयों के लिए काम दिलाने के 
"कार्यालय । के हक 


.... २८. अध्ययन मण्डल की सिफारिशों पर प्रयोग के तौर पर काम करके देखना चाहिए 
कि शिक्षितों की प्रतिक्रिया क्‍या होती है। इसके लिए उपयुवत प्रवच्ध कर दिया गया. है और 
भण्डल से कहा गया है कि वह इन प्रायोगिक योजनाओं का व्योरा तैयार करे । यदि शिक्षितों की 
तरफ से यथेष्ट प्रोत्साहन मिला तो इस क्षेत्र में और बड़े प्रयोगों के लिए प्रवत्ध कर दिया 
जाएगा । ;क्‍ 


२६. भ्रन्त में, कहना होगा कि शिक्षितों की वेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो लम्बी 
अवधि में ही दूर हो सकती है; उसके लिए दूर तक असर डालने वाले उपाय करने होंगे । 
छोटे-मोटे तात्कालिक उपायों से समस्या का स्थायी हल कैसे हो सकता है ? अनुभव बताता है 
'कि शिक्षितों को उपयोगी ढंग से काम में लगाने का रोजगार त मिलने की एक वजह यह भी रही 
है कि हमारी शिक्षा पद्धति का हमारे आर्थिक विकास की जहुरतों से यथेप्ट सम्बन्ध नहीं रहा है । 
इससे यह भी किसी हद तक स्पष्ट हो जाता है कि क्यों एक ओर शिक्षितों में इतनी वेरोजगारी 
रहती है तो दूसरी भोर कभी-कभी कुछ विशेष प्रकार के शिक्षित'कमियों की कमी पड़ जाया करती 
है । इसलिए शिक्षा और प्रशिक्षण आदि का विकास अ्रथे-व्यवस्था की भावी आवश्यकताशों के 
अनुसार होना चाहिए और ऐसी शिक्षा-व्यवस्थाएं कम करनी चाहिएं जिनसे शिक्षितों में वेरोज- 
शारों की संख्या में और बढ़ती हो । वाकायदा पता लगाना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षित 
व्यक्तियों और शिक्षितों के लिए क्या-क्या रास्ते है और यह जानकारी शिक्षा और व्यवसाय 
सम्बन्धी परामर्श के रूप में या विश्वविद्यालय के छात्रों के रोजगार कार्यलियों की मार्फत अच्छी 
तरह सब को सुलभ कर देनी चाहिए । ग्राम क्षेत्रों में सहकारिता के और छोटे या मध्यम पैमाने के 
“उद्योगों के विकास के साथ, शिक्षितों को उपयोगी ढंग से काम पर लगाने की सम्भावना ग्रधिकाधिक 
'बढ़ती जाएगी । शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तत करते समय विकास सम्बन्धी इस प्रकार.की 
सब वातों को दृष्टि में रखता होगा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित हँ---ताकि, 
शिक्षा व्यवस्था में वे तत्व धीरे-धीरे पुष्ठ हो जाएं, जिनसे रोजगार और काम मिलना बढ़ता 
'झऔर झासान होता है । 


३०. उपरोक्त विहलेपण से मालूम होता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में परिकत्पित 
“प्यत्नों से श्रमिक वर्ग में नवागन्तुकों के लिए रोजगार के और अ्रवसर आएंगे । खेती में लगे लोगों की 
“संख्या में थोड़ी वृद्धि होगी, परन्तु खेती, सिंचाई और ग्रामीण सामुदायिक विकास की अनेक 
“योजनाओं से प्र्थ-रोजगारी भी घटेगी तथा संख्या में वृद्धि होने पर भी झाझ्या है प्रति व्यवित आय 
'कोई १७ प्रतिशत वढ़ जाएगी । ग्रामोद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए इस अध्याय में जो 

अनुमान दिए हुए हैं, उनमें केवल पूरे वक्‍त के रोजगारों का ही विचार किया गया है । इसलिए, 
कम रोजगार कारीगरों के लिए और काम का भी थोड़ा-बहुत प्रवन्ध हो जाएगा। शिक्षित 
बेरोजगारों को योजना की आम स्कीमों से भी फायदा होगा और उन स्कीमों से तो होगा ही जो 
“उन्हें विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देने के लिए खास तौर पर लागू की जाएंगी | 

इन निप्कर्पों ले मालूम होता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त साधनों के उपयोग 

का संगठित प्रयत्त करने और उनका पूरा-यूरा लाभ प्राप्त करते पर भी बेरोजगारी और 
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प्र्ध-रोजगारी की दोमृंही समस्या को सुलझाने की दिशा में उतना असर न होगा ,जितना होना 
चाहिए | साथ ही, यह भी एक तथ्य है कि पंचवर्षीय योजना में जो पूंजी लगाई जा सकती है उसकी 
भी सीमा है। भारी उद्योगों पर जोर दिया जा रहा है, इस वजह से पूंजी लगाने के क्रम में थोड़ाही 
परिवतेन किया जा सकता है--प्राथमिकता में और अधिक हेर-फेर करने से रोजगार की शक्ल में 
वहुत अधिक लाभ सम्भव नहीं दीखता । एक वात यह भी है कि जितना कुछ इस समय ज्ञात 
है, उसके आधार पर इसी समय यह जान सकना सम्भव नहीं कि योजना में परिकल्पित भारी 
उद्योगों में पूंजी लगाने से रोजगार की स्थिति पर किस-किस प्रकार से असर पड़ेगा | इस 
सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना जरूरी जान पड़ता है कि योजना को इस तरह कार्यरूप देता चाहिए 
कि उत्पादन और रोजगार की सुविधा में अधिकतम वृद्धि हो । ऐसे कार्यों का, जो एक-दूसरे 
के पूरक हों, उचित प्रकार से समन्वय करके तथा योजनाजत्य पानी, विजली आदि साधनों का 
सुनियोजित उपयोग करके यह सम्भव हो सकता है---इसमें यह भी देखना होगा कि जिनके लाभ 
मे लिए नई संस्थाएं या नए अ्रभिकरण स्थापित हो रहे है उन्हें उतका पूरा-यूरा लाभ मिले। 
जैसे-जैसे योजना का कार्य होता चले, उससे प्राप्त होने वाले भ्रतिरिक्त रोजगार का मूल्यांकत 


भी निरन्तर होता रहना चाहिए ताकि रोजगार के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित उपाय 
किए जा सकें ) 


पान 
+ 


अध्याय दि 
प्रशासनिक कतंव्य और संगठन 


* दूसरी योजना के काम 


इस समय राष्ट्रीय विकास की समस्याओं के प्रति देश में जो सामान्य सामाजिक-आ्राथिक 
दृष्टिकोण प्रकट हो रहा है, उसमें समस्याञ्रों के विस्लेपण और अनेक मूल नीतिगत प्रश्नों के 
विपय में बहुत काफी सहमति है । गौर से देखने पर मालूम होता है कि जो भेद है वे बहुधा दृष्टि- 
क्षेत्र या व्योरे के मामले में हें । नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में यथेष्ट सहमति होते हुए भी 
इस सम्बन्ध में कुछ संशय प्रकट किया जाता है कि प्रशासनिक प्रयत्न श्रपती सीमाओं के अन्दर उन 
उत्तरदायित्वों को संभाल सकेगा या नहीं जो केन्द्र और राज्य सरकारों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत उठाए हैं । सम्भव है कि जैसे-जैसे योजना आगे चले, नीति और दृष्टिकोण के क्षेत्र 
में नहीं, प्रशासन और संगठन के क्षेत्र में ग्रधिक कठिवाइयां झ्ाती चलें । कर वसूली व्यय, और 
छोटी बचतों द्वारा धनराशि जमा करना आदि सरकार के कार्याग के ही अंग हैं। इसलिए 
वित्त को भी प्रशासन की सामान्य समस्या के अन्तर्गत माना जा सकता है।. * 


२. विकास में वृद्धि के साथ “प्रशासन” शब्द का अर्थ भी बराबर विकसित होता जाता 
है। उसमें कमियों की वृद्धि, प्रशिक्षण, प्रशासन व्यवस्था का संचालन, जनता के सहयोग और 
सहकाये का आवेदन, जनता में सूचना और जानकारी का प्रचार और अन्त में, प्रत्येक स्तर पर 
जन सहयोग एवं प्रौद्योगिक, श्राथिक व आंकिक जानकारी के आधार पर एक योजना पद्धति की 
रचना, यह सब कुछ शामिल हो जाता है। उत्तरोत्तर क्रम से नए-नए क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्य 
आरम्भ किए जाते हे--विज्येपत: आर्थिक, श्रौद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्रों में | यदि केन्द्र. और 
राज्यों में प्रशासत व्यवस्था श्रपता काम दक्षता, निष्ठा और फुर्ती से करे और जनहित न भूलें, 
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति निरिचत है । इस प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना वास्तव में 
प्रशासनिक कार्यो की एक सुनिश्चित शुंखला का रूप धारण कर लेती है। 


३. पहली योजना के मुकाबले में कार्य अधिक व्यापक है---और कहीं अधिक जटिल भी 
है | कुछ कार्य तो पूर्वपरिचित क्षेत्रों में ही होंगे और पिछले कामों की परम्परा में होंगे, तथापि 
उनका विस्तार पहले से बड़ा होगा । इसके अतिरिक्त बहुत कुछ ऐसा होगा जो वस्तुत्‌ः नया 
है भर जिसके लिए ग्राम तौर पर काफी लम्बी तैयारी की जरूरत होती है । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के मुख्य प्रशासनिक कार्य मोटे तौर पर श्ञायद इस प्रकार बांटे जा सकते हैं : 


(१) प्रशासन में निष्ठा और ईमानदारी पैदा करना । 


(२) प्रशासनिक और प्रौद्योगिक संवर्ग स्थापित करता और रचनात्मक सेवा की 
प्रेरणा एवं अवसर प्रदान करना । 


(३) नए कार्यो के सन्दर्भ में करमियों की श्रावश्यकता का निरन्तर अनुमान करते रहना, 
सब क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू करना और प्राष्य प्रशिक्षण 


क 
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साधनों को संगठित करना--इनमें, सरकारी गैर-सरकारी संस्थाश्रों, प्रौद्योगिक 
एवं अन्य ग्रतिष्ठानों, अप्रेन्टिसों और नोकरी में रहते हुए काम सिखाने के केस 
को भी शामिल किया गया है । 


(४) काम के ऐसे तरीके निकालना जिससे जल्दी, अच्छी तरह और कम खर्च में ३४ 
जाए; निरत्तर निरीक्षण का प्रवन्ध करना और नियत भ्रन्तर पर तरीकों और 
नतीजों के निरपेक्ष मूल्यांकन का प्रवन्ध करना । ट 

(१) खेती, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, सामुदायिक कार्य, और ग्रामोद्योग अथवा छोटे पैमाने 
के उद्योग जैसे क्षेत्रों में उत्पादकों को प्रौद्योगिक, आथिक अथवा अन्य प्रकार की 
सहायता पहुंचाता । 


(६) औद्योगिक, वाणिज्यिक कार्यो में, परिवहन सेवाशों में और नदी घाटी योजनाओं 
जैसे कार्यों में सरकारी उद्योग के कुशल प्रवस्ध का संगठन करना । 
' (७) खेती भर समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में स्थानिक जन सहयोग उपलब्ध करवा ताकि 
सार्वजनिक पैसे का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके | हैं 
(८) संचालकीय और ्रौद्योगिक कमियों की सहायता द्वारा सहकार, वित्त, हाट-ध्यवस्था 
आदि संस्थान स्थापित कर सहकारिता क्षेत्र का विकास करना । 
0... तिक कार्यों का यह विवरण किसी तरह सम्पूर्ण नहीं माना जा सकता । इनमें ते 
ह20098 पे जम विशिष्ट है, फिर भी इन सबको दूसरी योजना के सन्दर् में ग्रन्तरावलम्बित 
मानना ठीक 


हर होगा। इन कार्यों को उठाते समय यह जरूरी है कि नौति और कार्यत्रम की दृष्टि से 
_7तत्या के विभिन्न क्षेत्रों में उद्देशों और लक्ष्यों का यथेष्ट समन्वय हो ! 


प्रशासन सें ईमानदारी 


४. जैसा कि पहली पंचवर्षीय योजना में उल्लेस किया जा चका है, भ्रष्टाचार के ऐसे 
मे हैँ कि उनसे छूटना मृदिकल हो जाता है और जनता का प्रशासन में विदवास क्षीण 
हे ! इस समय “दास के कई क्षेत्रों में अधिकारियों में ईमानदारी की कमी की शिकायत 
को जाती है। वर सचेत रहकर तथा उपाय सोचते रहकर प्रशासन और समाज दोनों में से 
अर 393 है की आवश्यकता है। कुछ हे से केन्र और 3 राज्यों में कक 
पड़दाल में देर न लग पे हैं। कई राज्यों ने भ्रष्टाचार विरोधी विभाग खोले हैं | विभागीय 


ऊ 


ते दूर रखा जा रहा है। रेल मंत्रालय की एक जांच 
की समस्या की जांच करके कई दु्गूणों के लिए कई उपाय बताएं 
है गजटशुद्या अफसरों के विरुद्ध मामलों के निपटारों के 
लिए एक भ्रप्टाचार विरोध सं हे 

रे का. ते करना चाहता है, (र की समितियां 
हर रेल व्यवस्था में खोलो जाएंगी | हेता है, और इस प्रकार क॑ 


प्रश्ञासतिक कर्तेब्य और संगठन १२१ 


५. पहली पंचवर्षीय योजना में प्रशासन के अन्तगंत ही निरीक्षण और सतर्कता की 
“आवश्यकता पर जोर दिया गया था और कहा गया था कि भ्रष्टाचार पर असली हमला प्रशासन 
'के हर क्षेत्र में. कार्यकुशलता बढ़ाने से ही हो सकता है। विशेष रूप से यह कहा गया था कि 
“विभागाध्यक्ष पता लगाएं कि प्रचलित नीतियों और पद्धतियों के कारण भ्रष्टाचार के मौके 
'कहां-कहाँ निकलते हैँ, ताकि वे अपने-अपने विभाग में ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होता रोक 

सके जिनमें भ्रष्टाचार भ्रासानी से हो सकता है । कई जांच समितियों को राय है कि भ्रष्टाचार 
'का एक साधन मामलों या अशियों के निपटारे में देर होना भी है। देर होने का कारण यह 
:हो सकता है कि एक व्यक्ति पर कार्य का बोझ अत्यधिक हो, भ्रथचा सता केन्द्रित हो, कर्मचारियों 
- की कमी हो, कर्मी अयोग्य हों, स्पष्ट नीति या निदेश न हों या ऐसी ही और कोई बात हो । प्रत्येक 
"संगठन में पता लगाना चाहिए कि देर क्यों होती है और फिर आवश्यक उपाय करने चाहिएं । 
.यह भी बताया गया था कि सरकारी कर्मचारियों की ढील की वजह वहुधा यह होती है कि 
- ईमानदारी से किया गया अच्छा काम पूछा नहीं जाता और काम न जानने वाले या वेईमानी 
करने वालों को पूरी सजा नहीं मिलती । अन्त में, यह भी जरूरी हैं कि जनता को अ्रप्टाचार 
“दूर करने का महत्व समझाया जाए और सरकारी प्रशासन के अन्दर ईमानदारी वनाए रखने में 
“उसका सहयोग प्राप्त किया जाए । इसी खयाल से गृह मंत्रालय में एक प्रशासनिक चौकसी विभाग 
खोला गया है । यह विभाग एक ओर विश्ञेप पुलिस प्रतिष्ठात से और दूसरी ओर विशेष रूप से 
नियूवत चौकसी अधिकारियों से सम्पर्क रखता है जो सीधे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के 
सचिवों और विभागाध्यक्षों के नीचे कार्य करते हैं । प्रशासतिक चौकसी विभाग और उससे 
: सम्बद्ध इकाइयों का उद्देश्य भ्रष्टाचार देखते ही तुरन्त कार्रवाई करना भी है भौर अ्रप्टाचार 
के कारणों को दूर करना भी है। इस प्रकार इस विभाग के निदेशक के ्रधीन विभिन्न मंत्रालयों 
और विभागों में नियुवत चौकसी अधिकारी वर्तमान संगठतों भ्रौर पद्धतियों की जांच करके पता 
लगाते हैँ कि किन कारणों से भ्रष्टाचार या कुरीतियां बढ़ती हैं, उन्हें कैसे दूर या कम किया जाए; 
अष्टाचार के प्रमाण पाने के लिए अचानक निरीक्षण या दौरा करते हैं और जहां यथेप्ट प्रमाण होता 
है वहां तुरन्त कार्रवाई करते हैं । चौकसी अधिकारी वाकायदा चलते है--पहले उन क्षेत्रों को 
लेते हैं जिनमें अ्रप्टाचार की सबसे अधिक गुंजाइश होती है। उनसे कहा गंया है कि जिन मामलों 
से जनता का सम्बन्ध है, उनके लिए प्रक्रिया सम्बन्धी सहज स्वीकार्य नियम सर्व प्रचारित कर 
“दिए जाएं । गृह मंत्रालय का चौकसी विभाग और उससे सम्बद्ध इकाइयां कोई साल भर से 
काम कर रहे हैं। भ्रव तक जो अनुभव हुआ है उससे इतना कहा जा सकता है कि ऐसी ही व्यवस्था 
“राज्यों में और बड़े-बड़े सरकारी उद्योगों में भी कर दी जाए तो हितकर होगा । 


६. रेलवे भ्रप्टाचार जांच समिति ने अ्रप्टाचार निवारण की सफलता के लिए कुछ 
अनिवार्य आवश्यकताओं की ओर ध्यान आइप्ट किया है। ऐसा हो सकता है कि कर्भी कोई 
अधिकारी जिस पर भ्रप्टाचार का सन्देह हो वचा लिया जाए। व्यवितियों को अ्रप्टाचार वा भण्दा- 
फोड़ करने से दंडित किए जाने का डर होता है झौर यह डर हमेशा झूठ भी नहीं होता । बहुत- 

"से छोटे-छोटे मामलों में भी लोग व्यक्तिगत प्रभाव से बच नहीं पाते और इसमे यह भी होता है कि 
“निर्बल पक्ष की हानि होती है । किसी खास रियायत की अपेक्षा त होते पर भी लोग अक्सर महसूस 
करते हूँ कि प्रभाव के जरिए काम निकल सकते हैँ। इस कुरीति के बने रहने से लोकतंत्रीय प्रावो- 
जन की बड़ी क्षति हो सकती है। और इसे दूर करने में जागहक जनता बढ़त मद्ायता दे सकती 
हू । सही प्रकार की जन चेतना विकसित करने ऊँ लिए आवश्यक है कि अप्टाचारी ब्यतितियों ता 


१२२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


करतूत का पर्दाफाश किया जाए, जनता के भ्रधिकारों और कर्तव्यों का प्रचार किया वे; और 
ऐसे दुष्टांत सब जगह प्रचारित किए जाएं जिनसे जनता को मालूम होता हो कि अष्ट व्यक्ति की 
दंड दिया गया हैं । ' ; 


प्रशासनिक और प्रौद्योगिक संवर्ग 


७. आवश्यक कमियों के बिता कोई भी बड़ा कार्यक्रम सफल नहीं हो पकता । प्रत्येक क्षेत्र 
में अधिकांश कार्य ऐसे हे कि उनका प्रभाव दूर तक पड़ता हैं और प्रत्येक महत्वपूर्ण समस्या 4९ 
कई वर्षों तक बराबर व्योरेबार ध्यान देते रहने की आवश्यकता है । कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति 
दिखाई देने लगी है कि नए कर्मचारी अस्थायी तौर पर नियुक्त कर लिये जाते हे और उहेँ 
बरसों अस्थायी रखा जाता है। उनमें न सुरक्षा की भावना रहती है न अपनी सफलता हा 
सत्तोप ही उन्हें मिलता हैं। इससे जनशक्ति का अपव्यय होता है और अन्त: यहे तरीका ज्यादा 
महंगा भी पड़ता है । जैसा कि दूसरी योजना में कर्मचारियों की आवश्यकता' शीर्षक आठ 
ग्ध्याध से प्रकट होगा, देश के साथतों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ लगभग प्रत्येक कैत्र मे 
कृमियों की आवश्यकता वहुत वढ़ जाएगी । प्रत्येक विभाग के लिए संबसे ठीक तरीका 
कि वह प्रपने यहां संवर्ग स्थापित करे और दूसरी योजना के कार्यक्रमों के लिए वर्तमा्त संबगो 
में स्थायी तौर पर भर्तियां करे | भारतीय सीमान्त शासन सेवा हीरा एवं राष्ट्रीय सेवी 


विस्तार श्रथवा सामुदायिक विकास कार्यत्रमों द्वारा पहली पंचवर्षीय योजता के अधीत ऐसी 
किया जा चुका है श्र इसमें सफलता भी मिली है। 


पा कं 848 प्रभासन सैंवा पर, जो केन्द्र ओर राज्य दोनों के लिए है, भव उत्तरदायिल 
प्रागामी वर्षो शहर लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का होते में ही पाते 
32 को दृष्टि में रखकर पुनः निर्धारण किया गया है और अनभवी व्यवितयों में ते 
वर्षों में प्रतियोगिता द्वारा निम्नतर श्रेणी से २२५ व्यक्ति और लिये जाएंगे । 


पर 8 योजना को कार्ये रूप देने के लिए राज्य सरकारें भी विभिन्न रे 
अंश गंगा थाई जितो: मी 32 का अनुमान करती रही हे । जैसा पहली योजना मे 
कमेचारियों प्र ही रहता कक प्रशासन का अधिकांश दायित्व' राज्य अ्शासने 
विभिन्न धामाओं सा हे और यह वहुत कुछ उन्ही का जिम्मा हो जाता है कि प्रशार्सत की 
निसवय करने के लिए किये बा 09 कार्यो में जनता का सहयोग प्राप्त के ! यह 
मंतर्गों की गक्ति ययेप्ट हो । दो, अर पलक पूरा कर सकें, यह जरूरी हूँ कि 
जाए जितना ग्रलित्त 'वारलीप ते ग-अलग अधिकारियों का प्रशिक्षण भी उतना हीं जरूदी पु 
हो कर्ता दबोदि के सेवा में आने वालों का। और राज्य सेवाओं के सर्वोत्तिम व्यर्वितेनी 
पूर्वक पदवृद्धि के अवसर दिए जाएं । राज्य प्रयासन सेवाओं पर इूसरे वोज 


जात में बहुत अधिक दावितत रे 
2828. त अधिक दावित बढ जाएगा । हाल की समीक्षा के बाद निम्तांकित प्रस्ताव राज्य 
मरझारों के विचारार्थ प्रस्तुत किये जा रहे है : 


(१) राज्य संबर्गों की अ्भिवद्धि करने से 
४ हे द्ध करने से पहले ध 5 4 की : 
अत्शा धान बता वा, हले काफी लम्बे समय, कोई १० तेंयें है 
दरते सोच लेनी चाहिए । लि जी 2 
२) आवश्यकताओं का >> न 
5 सवायित विस्तार के 34 करते समय राज्य सरकारों के उस दायित्व मैं 
बत विस्तार का यवेप्ट ध्यान रुवना चाहिए जो वे अपन कार्यक्रमों 


प्रशासनिक कतंव्य और संगठन श्र 


केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उठाएंगी । प्रत्येक संवर्ग में काफी 

लोग सुरक्षित रखने चाहिएं--प्रशिक्षण में सहायता देने के लिए भी लोग 

रखे जाएं । 

राज्य संवर्गों में वृद्धि यथासम्भव स्थायी आधार पर की जाए । 

(४) जैसा कि आगे चलकर स्पप्ट कर दिया गया है, जिला विकास कार्यत्रमों से 
कलक्टरों पर काम बढ़ रहा है | इसलिए उन्हें श्रपता कर्तव्य भली-भांति पाचन 

करने के लिए यथेप्ट सहायता दी जानी चाहिए । 

(५) प्रशासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम कई राज्यों में सम्पुष्ट 
किए जा रहे हैं और अब उनमें ग्राम विकास को भी शामिल कर लिया गया है। 
अनुभवी और योग्य श्रधिकारी चुनकर उन्हें ऐसी जगहों पर नियुक्त करना 
चाहिए जहां से वे नए कर्मचारियों के शुरू-शुरू के वर्षों में उनके काम का बारीकी 
से निरीक्षण कर सकें और उनके परीक्षण में व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी ले सके । 
प्रशिक्षण के तरीकों की ओर भी ज्यादा ध्यान देना ठीक होगा--इस ब्रिपय में 
राज्य सरकारों को एक-दूसरे से अनुभव और ज्ञान का आदान-प्रदान करते रहना 
चाहिए । 


१०. पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो अनुभव प्राप्त हुआ, उससे यह तथ्य प्रमा- 
णित हुआ्ना है कि भ्रधिक विकसित राज्यों में भी विकास कार्यक्रम का सामान्य विस्तार करने से 
प्राप्य टेकवीकल व्यक्ति-साधन पर जोर पड़ता है और खास तौर से ऊंचे स्तरों पर । सब प्रकार 
के विकास में ऐसा ही. होता है और कुछ कम विकसित राज्यों में तो इसके कारण दशा शोचनीय 
भी हो गई है । उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण विभागों में ऊंचे अधिकारियों या निदे- 
शकों के बिना काम चलाना पड़ रहा है। 'ग' भाग के कुछ राज्यों में नीचे स्तर पर भी टेकनीकल 
व्यक्तियों की कमी रही है भौर वहां खर्च में कमी पड़ जाने और ग्रन्तत: पहली पंचवर्षीय योजना 
के लक्ष्य न पा सकने में जितना हाथ इस बात का रहा है उतना किसी और का नहीं । हो 
सकता है कि कुछ राज्यों में देकनीकल व्यवित उपलब्ध करने की सुविधा हो, फिर भी योजना की 
एक महत्वपूर्ण सीख यह रही है कि औसत राज्य विकास की बढ़ती हुई जरूरतों के अनुसार 
ऊंची योग्यता के व्यक्ति जुटाने, समुचित प्रशिक्षण का प्रवन्ध करने और हमेशा कुछ श्रादमी 
अलग से तैयार रखने में समर्थ नहीं होता । इसलिए यदि पहली योजना की परिकल्पना के 
अनुसार अखिल भारतीय सेवाग्रों, सम्मिलित विकास संवर्ग या केंद्र और राज्यों में भ्रन्य प्रकार के 

हकारिता प्रवन्ध किए जाएं और इसी सिलसिले में राज्य समूहों की आ्रावश्यकता पूरी करने के 
लिए प्रादेशिक आधार पर संवर्ग बनाए जाएं और अन्य सहकारिता प्रवन्ध किए जाएं तो उससे 
लाभ होगा सिफारिश की जाती है कि इस विषय में विस्तार से प्रस्ताव तैयार किए जाएं । 


पा 
न्प 
जन 


कम खर्च ओर कार्यहुशलता 
११. दूसरी योजना का विशाल आकार देंश पर काफी बड़ा भार डालेंगा और जनता के 
सब वर्गों पर काफी प्यत्त करने का दायित्व होगा | श्राम तौर से यदि जनता को विश्वास हो कि 
सरकार जो साधन जुटाएगी उन्हें मितव्ययिता और कुशलता से खर्च करेगी और उसकी वर- 
बादी नहीं होगी तो वह और भी अधिक दायित्व उठाने को तैयार हो सकती है । यह वात माननी 
पड़ेगी कि दूसरी योजना में पहली योजना के मुकाबले हर विभाग या अधिकरण द्वारा अधिक 


श्र४ द्वितीय पंचवर्षीय, योजना 


भेगी। खर्च में के उपाय 
व्यय होने के कारण खर्च में पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी कम रा 
तक आया | व हिर्मोण या दुष्प्राप्य माल और 
“बढ़ रहा है, अविकाधिक घन ऐसे कार्यों में खर्च हो रहा है जिनमें पद्धति और कार्यक्रम इस प्रकार 
सामान के आयात की जरूरत है । इसलिए हर विभाग की संगठन, ठ प्रधिकतम लाभ प्राप्त हो 
बनाने चाहिएं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग व होने पाए और उससे भ्रा और व्यय पर नियलण 
'सके। प्रत्मेक संगठन में आ्ान्तरिक कायकुशलता की जांच-पड़ताल करने खास इरादे से राष्ट्री 
रखने की समृचित व्यवस्था होती चाहिए। योजन! कार्यों में किफायत के खास ३ 


न : शप करतें5 पृ यह 
“विकास प्रिपद्‌ ने हाल ही में एक योजना काये समिति निवुक्त की है । इसका वि 
'होगा कि--- 


(१) केंद्र और राज्यों में विशेष रूप से चुने हुए लोगों द्वारा महत्वपूर्ण योजना कारों 
की पड़ताल कराए, मौके पर जाकर भी देखे ] दो 
(२) किफायत करने, फिजूलखर्ची रोकने और कार्यो का कुशलताहू्क हे 
« के लिए संगठन के रूप, पद्धतियां, प्रतिमान भर तरीके खोज निकालने; हा 
(३) विभिन्न योजना कार्यो और उनके सम्पादन के अभिकरणों में 20006 ह 
कुशलता की निरन्तर पड़ताल की समुचित व्यवस्था निर्धारित के हे हर 
(४) उसके पास आए हुए प्रतिवेदनों में जो सुझाव हों उनको कार्य रुप दे का 
श्र शोध के परिणाम श्राम तौर से सबको प्राप्य हों, इसका प्रवन्ध कर; 


हि हु + के लिए राष्ट्रीय 
(५) दूसरी पंचवर्षीय योजना में किफायतशारी और कार्यकुशलता के लिए | 
विकास परियद्‌ और जो काम वताए वह करे । 


टन 5 ज् _ 3. सि और लीं, सार्वे- 

योजनाधीन कार्य पड़ताल के लिए ६ वर्गों में बांटे गए हैं : सिंचाई प्रौर के कि 

जतनिक निर्माण भर आवास, खेती और सामुदायिक विकास, परिवहन और संचार, सावम वियों और 
खाने और खनिज उद्योग तथा समाज सेवा । प्रत्येक विभाग वो लिए समिति केखीय म॑ 


राज्यों ह ५ त्रियों ७ कप हि. +०+ न». प के वे गत] प्र 
राज्यों के मुख्य मंत्रियों की योष्टियों के माध्यम से कारये करेगी । पड़ताल टोलियों के प्रतिवेदन 
विचाराधीन योजना कारये 


पं को नियों के वचार-विमर्श होंगा और 
से सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श का पते 
३ न छल मसौदों ः कि न्‍्स छह 
आम तौर से पड़ताल टोलियां अपने प्रतिवेदनों के मस्तौदों को समिति के सामने रखने से पहेँतें 
उस पर केद्ध 


५ ं घिकरणों रगी । पड़ताल के 
ना राज्य के विभागों या अधिकरणों की राय जान लिया करेंगी । पड़ 
सम्बन्ध में आम नीति सम्बन्धी 


बातों में समय-समय 
वातों पर राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ की स्थायी समिति में समय 
'पर विचार हुआ करेगा । 


नल 5 23:22 02 मंत्रिमण्डल सर हि > और. पद्धति 
१९. पिछले दो वर्षों से केन् के मंत्रिमण्डल सचिवालय में एक संगठत और परे 
निदेशालय काम कर 


ढ़ - -' ०-8 विशेष » बाग 
रहा है। विभिन्न मंत्रालयों ने भी विशेष संगठन और पद्धति ते 
'खोले हैं जो उक्त निदेशालय से घनिष्ठ रूप से सहयोग करते है। इस प्रबन्ध से काम का 
टारा जल्दी होने लगा है और प्रशासनिक कार्यकुशलता में 


ज्यादा दिलचस्पी ली जाने लगी है 
अनेक राज्यों में भी संगठन और पद्धति विभाग खोलने का उपाय हुआ है । सिफारिश की गई है 
कि प्रत्येक राज्य संग्रव्म और पद्धति विषयक विशेष विभाग खोले और उनकी मर्देद मे 
आवश्यक टेकनीकल 


कि. चच कप प् ते 
निरदेशन देने के अलावा अनुभव का ऐसा भण्डार एकत्र करे जिससे से 
विभाग लाभ उठा जे । केन्रीय संगठन और पद्धति 


दे देने की 
निदेशालय प्रशिक्षण की सुविधा देंगे के 
स्थिति में हैं और उसके अनुभव से राज्य*भी लाभ-उठा सकते हैं। 


श 


प्रशासनिक कर्तव्य और संगठन १२५ 


१३. संगठन और पद्धति की ओर ध्यात देने से अमूल्य लाभ हो सकता है, पर साथ ही साथ- 
सब श्रेणियों के सार्वजनिक नौकरों को अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सही मनोवैज्ञानिक - 
दृष्टिकोण भी अपनाना होगा । सुनियोजित विकास और गरीबी दूर करके एक ऐसी सामाजिक 
ओर आशिक व्यवस्था करना जिसमें सबकों समान अवसर प्राप्त हों--इन उद्देश्यों से प्रेरित 
होकर कालात्तर में आशा की जा सकती है कि सभी सरकारी नौकरों की कार्यकुशलता बढ़ेगी । 
अपने कतेव्य का योग्यतापूर्वक पालन उस व्यक्ति का स्वाभाविक गुण होना चाहिए जिसे किसी 
काम के लिए प्रशिक्षित किया गया हो और सरकारी नौकरी को जिसने श्रपना पेशा बताया. 
हो । प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए कुछ पहलुओं पर खास जोर. 
दिया जाना चाहिए । पहले तो कोशिश करके ऐसा प्रवन्ध करना चाहिए कि सब स्तरों पर अधि- 
कारियों को अधिकाधिक उत्तरदायित्व निबाहने का अवसर मिले और वे सचमुच उसे निबाहें ॥, 
दूसरे योग्यता और नेतृत्व शक्ति वाले व्यक्तियों को उनके कार्यकाल के काफी आरम्भ में ही चुन 
लिया जाए और ऐसे काम सौंपे जाएं कि उनकी योग्यताएं और बढ़ें ग्रौर अधिक दायित्व वाले 
कार्यो का भार वे उठा सकें। तीसरे, यह देखते हुए कि जो प्रशासनिक कार्य सब क्षेत्रों में किया 
जाना है वह कितना विश्ञाल है, फुर्ती ओर मेहनत की भावता पर जोर देना चाहिए | चौथे, 
विकास के सन्दर्भ में कर्मचारी नीति में कठिन नियमवद्धता की जगह परिवर्तन करता चाहिए । 
उदाहरण के लिए प्रशासकों में और टेकनीकल कर्मचारियों में जो प्रशासनिक काम करते हों, 
या विभिन्न श्रेणियों और संवर्गों के अधिकारियों में भेदभाव की भव जगह ही नहीं है । विभिन्न 
क्षेत्रों में नए स्थानों से नए लोग लेते की जरूरत है और थोड़े या ज्यादा समय के लिए विविध 
अनुभवों और योग्यताओं वाले व्यक्तियों को प्रशासन में लाने की झ्रावश्यकता है । अन्तत़॒ः सरकार . 
के अन्दर प्रत्येक विभाग में सही मानवीय सम्बन्ध की स्थापना पर पहले से ज्यादा जोर देना - 
होगा । उने सब क्षेत्रों की भांति जिनमें मनुष्य विभिन्न रूपों में मिलकर एक ही उद्देश्य - 
के लिए काम करते हैं, प्रशासन में भी वंधुत्व की भावना, अच्छे काम की प्रशंसा से उत्न्न श्रात्म- 
विश्वास और उन निर्णयों के स्थिर करने में योग देने का अवसर जिन्हें स्वयं कार्यरूप देना है . 
आदि, सरकारी कर्मचारियों में उत्साह और कार्यकुशलता बढ़ाने में बहुत अ्रधिक सहायक - 
होंगे । 

१४. वतंमान प्रशासन प्रणाली की एक कमजोरी यह है कि उसमें प्रशासनिक तियंत्रण - 
का ढंग ठीक नहीं है। इस सिलसिले में दो बातें विशेष , रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली पंचवर्षीय - - 
योजना में बताया गया था कि ऊंचे सरकारी नौकरों का बहुत-सा समय उस काम में लग रहा है - 
जो पहले नीचे के स्तर पर ही हो जाता था। “सरकार का प्रत्येक विभाग नए-नए दायित्व लेता - 
जा रहा है पर साथ ही साथ प्रत्येक विभाग में सार्थक निर्णय लेने का अधिकार अधिकाधिक ऊंचे 
अधिकारियों के पास ही एकत्र होता जा रहा है ।” पथ-प्रदर्शन करने का और निर्णय लेने का 
अधिकार ऊंचे अफसरों में ही केन्द्रित होता जाए--ऐसी प्रवृत्ति अब भी थोड़ी-बहुत है । इसको - 
दूर करना अंशत: संगठन ओर पद्धति का काम है झंशतः इसमें यह वात भी देखनी है कि प्राप्य - 
कर्मचारी साधनों का सवसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए और लोगों को दायित्व ग्रहण करने 
का प्रोत्साहन कैसे दिया जाए। ॥ 


१५. लगभग ऐसी ही समस्या सचिवालय के विभागों और सचिवालय के वाहर के विभागों: : 
या अधिकरणों के पारस्परिक सम्बन्ध में उठती है । पहली पंचवर्षीय योजना में इस वात पर - 
जोर दिया गया था कि सम्बद्ध या अधीन कार्यालयों जैसे कार्यपालक संग्रठनों के प्रधानों को - 


श्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
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“ययेष्ट स्वाधीनता से काम करने दिया जाए और साथ ही साथ उन्हें यह भान भी रहे कि अपर्त 
मंत्रालयों के वे विश्वासपात्र हैं। जब कोई सचिवालय या मंत्रालय मामूली-मामूली बात पर 
सियन्त्रण रखता है तो उस विभाग में उत्साह और स्फूर्ति कम होने लगती है । इस बे अ 
थोड़ा सुधार हुमा है और कार्याग विभागों को और ज्यादा दायित्व ग्रहण करने का प्रोलाहि 
:दिया जा रहा है, पर यह प्रोत्साहन जारी रखने की जरूरत है । पहली पंचवर्षीय योजवा मं 5 
'सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को उस दायित्व को, जों उन्होंने 
हाल के वर्षो में ग्रहण किया है, विधिवा समीक्षा करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि उत्तर्म 
कितना और कौन-प्ा काम अधीनस्थ अधिकरणों के जिम्मे सौंपा जा सकता है। श्रार्म तौर ते यह 
अच्छा होगा कि मंत्रालयों या सचिवालयों की विशिष्ट नीति के क्षेत्र यथासम्भव स्पम्टतः निर्विष्ट 
-कर दिए जाएं और कायेपालक दायित्व अलग-अलग विभागों को इस प्रकार सौंप दिए जाएं कि वें 
“सचिवालय का कम से कम सहारा लेकर उनका पालन कर सके । 


१६. दूसरी पंचवर्षीय योजना के परिपालन में पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में एक 
“समस्या यह आती है कि अल्प साधनों वाले लोगों को टेकनीकल, वित्तीय-और अब्य सहायता 
"पहुंचाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक पद्धतियों और माध्यमों की जरूरत है। खेती में हो या छोटे 
उद्योगों में या समाज सेवा में, व्यवित और धन दोनों के सीमित साधनों से ही विशाल व्यवित 
-समुदाय की सेवा करनी है। विभिन्न योजनाओं में सहायता देने की शर्तें इस अक्तार की रखनी 
-चाहिएं कि उतसे अल्प साधन वाले लोगों का हित हो। फिलहाल, अक्सर यह होता है कि किंत- 
"किस को सहायता दी जाए, इस मामले में काफी छूट रहती है और हो सकता है कि जरूरत से 
ज्यादा सहायता उन लोगों को मिल जाए जो भ्रवेक्षाकृत समृद्ध हैं मा जो अपने दावों की और खास 

ध्यान दिलवा सकते हैं । इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में सार्वजनिक सहायता की समुचित वितरण 
“करने क॑ लिए यह जरूरी है कि छोटे उत्पादकों को संगठित किया जाए जैसे कि 
“संस्था्रों आदि में होता है, ताकि उस संगठन के सदस्यों की सच्ची मंदद हो सके । जहाँ-जहीं 
ओऐसे संगठन हैं और उनके सदस्य जागहुक हैं, वहां प्रशासन भी विभिन्न व्यक्तियों की श्री 
“उन्हें अधिक सहायता और निर्देश दे सकता है। ये संगठन अपने सदस्यों के प्रति अधिक दायिल 
-अहण करते जा सकते हैं जिससे प्रशासन व्यवस्था का बोझ भी कम हो सकता हैं। खैती, थी: 
“उद्योगों और भ्न्य क्षेत्रों में सहकारिता का योग आगे के भ्रध्यायों में बताया गया है। यहाँ हल 
इस बात पर जोर दे देना काफी है कि यथासम्भव सहकारिता संस्थाश्रों की रची और 
पारस्परिक सहायता की व्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यो मै 
शामिल है ओर ऐसे ही श्रवन्धों द्वारा अल्प साधन वाले व्यक्तियों का स्वयं अपने कार्य की 
विकास तथा सावेजनिक सहायता का पूर्ण उपयोग संम्भव हो सकता है । 


सार्वजनिक उद्योग 


दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीत सार्वजनिक उद्योगों की क्या प्रशासनिक शर्ते 
“शयकताएं होंगी--इस पर ्रौद्योगिक नीति प्रस्ताव में उल्लिखित सार्वजनिक उद्योग के स्थान की 
दृष्टि से विचार करना होगा । दूसरी योजना में औद्योगिक विकास की योजनाओं के कारण सरकार 
पर और वाती के श्लावा नए इस्पात्त संयंत्रों, कोयला खानों, भारी मशीन बनाने के कारखातों, 
खाद कारलानों, भारी बिजली का सामान बनाने वाले कारखानों और तेल अनुसन्धान और 
विकास का दायित्व डाला गया है । पहली और दूसरी योजनाओं में पूंजी विनियोग की तुलना से 


रे 


प्रशासनिक कतंव्य और संगठन १२७ 


आधुनिक उद्योग में सरकार की, वढ़ती हुई जिम्मेदारी का आभास हो जाता है | राज्य व्यापार 
निगम स्थापित करने का निर्णय इस बात का एक और प्रमाण है कि सरकार को अगले पाच है 
नहीं आगे के अनेक वर्षो के लिए अपने काम को कर्मचारियों से सम्पन्न कराना है और संगठन 
“रचने है। उन श्रौद्योगिक कार्यो के ग्रतति। रिक्त जिन्हें सरकार स्वयं चलाती है, ऐसी भी बहुत-सी 
योजनाएं है जिनमें सरकार को औद्योगिक विकास में घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होना है। औद्योगिक 
साज-सामान' और संयंत्रों को बनाने के लिए डिजाइन तैयार करने वाले संगठन सरकार के 
अन्तगंत ही बनाए जाने है। उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम, १६५१ के अधीन 
विभिन्न उद्योगों के सहायतार्थ विकास परिपदों के लिए भी व्यक्ति खोजने है । 


१८. पहली पंचवर्षीय योजना में केच्र और राज्य सरकारों के औद्योगिक प्रयत्नों के लिए 
कर्मी खोजने के विशेष प्रबन्ध की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था । हाल ही में उत्पादन, 
परिवहन और र संचार, लोहा और इस्पात और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के भ्रधीत सरकारी 
उद्योगों में कर्मचारी नियुक्त करने के लिए एक उद्योग प्रबन्ध सेवा स्थापित करने का निर्णय किया 
गया है। इस सेवा का अभिप्राय यह है कि औद्योगिक दायित्वों के लिए प्रवन्ध कर्मचारी जुटाए जा 
सकें, जैसे, ग्राम प्रबन्ध, वित्त और हिसाव-किताव (सर्वोच्च नौकरियां छोड़कर) ऋय-विक्रय, 
परिवहन, भण्डार कर्मचारी, प्रवन्ध और कल्याण, नगर प्रशासन इत्यादि में जरूरी होते है । इस 
सेवा में साव॑जनिक सेवा में से और वाहर से भी लोग भरती किए जाएंगे। नीचे के स्तरों पर कर्म- 
चारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी ताकि बाद में वे कर्मचारी श्रधिक दायित्व संभाल 
सके । इस सेवा का नियामक गृह मंत्रालय होगा और इसे परामर्श देने के लिए एक मण्डल स्थापित 
किया जाएगा जिसमें सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधि और मंत्रिमंडल के सचिव सदस्य रहेंगे । 
यह भी विचार है कि सार्वजनिक उद्योगों को नीचे स्तर पर निदिष्ट संख्या से अधिक स्थानों पर 
अस्थायी नियुक्तियां करने को कहा जाए ताकि कालान्तर में विकासशील सार्वजनिक उद्योगों की 
जरूरतें पूरी हो सकें । इस सेवा से राज्यों के उद्योग विभागों में ऊंची श्रेणियों के कर्मचारी भी 
जा सकेंगे--वहां छोटे, मध्यम और सहकार उद्योगों का काम निरन्तर वढ़ता ही जाएगा । 
टेकनीकल कर्मचारियों के बारे में यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि एक या अधिक टेकतीकल 
संवर्ग बनाएं जाएं जिनसे राज्य के औद्योगिक कार्यो के लिए ठेकवीकल आदमी मिल सकें । 


१६९. व्यापार प्रबन्ध में प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने का असर औद्योगिक क्षेत्र के 
विकास की गति पर काफी पड़ेगा । छोटे अफसरों को व्यापार प्रशासन की शिक्षा देने के कोर्स 
हाल ही में वम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्‍ली में शुरू किए गए हैं। एक प्रशासनिक कर्मचारी 
कालेज खोलने का भी प्रस्ताव है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ऊंचे कार्यपाल एकत्र होकर संगठन 
और प्रशासन की पद्धतियों का अध्ययन करेंगे । प्रमुख केन्द्रों में प्रवन्ध संस्थाएं भी खोली जा 
'रही हैं । 

२०. जहां बड़ी-बड़ी संस्थाओं के संचालन का सवाल है, वहां दो स्तरों पर उचित संगठन 
की आवश्यकता होती है : (क) विभिन्न उद्योगों के लिए, और (ख) विभिन्न उद्योगों या उद्योग 
समूहों के समन्वय, निर्देशन, संगठन या भ्रायोजन से सम्बद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए । इस 
'तरह उदाहरण के लिए दूसरो श्रेणी के कार्य रेलवे, लोहा और इस्पात और उत्पादन मंत्रालय तथा 
ाप्ट्रीय उद्योग विकास निगम करते है । इस स्तर के नीचे कुछ वर्षो से अनेक प्रकार के संगठन 
विकसित होते रहे है, ५ श्रौद्योगिक कार्यों में ज्वाइंट स्टाक कम्पनी प्रणाली जिसमें सारी पी 
सरकार की ही होती है अधिकाधिक अपनाई जा रही है। इस शकार राष्ट्रीय इंस्ट्र मेंट फैक्टरी, 


श्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


इग्टीगरल कोच फैक्टरी और चित्तरंजन लोकोमोटिव विभागीय प्रवन्‍्ध के उदाहरण 2 
हिन्दुस्तान केबल्स, भारत इलेक्ट्रोनिवस, एन्टीवायोटिक्स और ञ्र्न्य कक अल 
अ्पनाई गई है। दामोदर घाटी योजना और विमान सेवा्रों के लिए विधिः मत पे ह 
गए है। अनेक सिचाई कार्यो का प्रशासन, केन्द्र भर राज्य के प्रतिनिधियों से रा न 
द्वारा होता है। विभिन्न सार्वेजनिक उद्योगों में कौल-कौन-सी संगठन पद्धतियां 2 
निर्णय करते समय सबसे अधिक ध्यान इस वात पर देना है कि विभागीय प्रशासन में रा 
रूप से प्रयुवत प्रशासनिक और वित्तीय पद्धतियां वाणिज्य और औद्योगिक प्रशासनों मेँ ४५ 
सिद्ध नहीं होतीं। इन प्रशासनों में व्यापार सम्बन्धी नियमों और आदश्शों के अनुरूप 8. 
रखनी पड़ती है और बाकी उद्योगों की ही तरह वल्कि कुछ अर्थ में 02202 दायित्त पे 
पड़ते है । इसलिए मोटे तौर पर नीति यह है कि सरकार की अन्तिम रियां और हक 
प्रति उत्तरदायित्व को रखते हुए इन संगठनों को अधिकतम प्रवन्धकीय और प्रशासकीय सवा 30 
दे दी जाए। सार्वजनिक उद्योगों के संगठनों के प्रश्नों पर निरत्तर विचार होता रहता है न्‍ 
काफी अनुभव के वाद ही कुछ प्रकट हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के संगठनों के 28 
लाभ क्या है। उदाहरणार्थ इस विषय पर लोक सभा की अनुमान समिति की हाल की रिपोर्टो 
भी काफी ध्यात दिया जा चुका है। संचालक मण्डलों की रचना और कार्य अधीनस्थ सार्वजनिक 
उद्योगों के प्रति मंत्रालय या सचिवालय का सम्बन्ध और एक-से सार्वजनिक उद्योगों के लिए किसी 
हैंद तक एक प्रवन्ध की आ्रावश्यकता--ये कुछ प्रदन है जो विभिन्न मंत्रालयों में विचाराधीन है । 


० ४०... उद्योगों ४ चछ मण्डलों मंत्रालयों कक! पे क्र के 
२१. बड़े पेमाने के उद्योगों में और उन मण्डलों या मंत्रालयों में जिनके अधीत वे कीर्म के हा 
रहें है काफी दीर्घकालीन आयोजन की जरूरत है। कठिन समस्याएं है, जैसे योग्य और विश्वास: 


पा टेकवीकल सलाहकार, विदेशों और विदेशों फर्मो से व्यवहार, निरीक्षकों भर बुरा 
कर्मचारियों का संगठन, विदेशी विशेषज्ञों का चयन और अलग-अलग उद्योगों की जरूरत के. 
हिसाव से वैज्ञानिक प्रवन्ध पद्धति को अपनाना । इसलिए सार्वजनिक उद्योगों में प्रवन्ध पद्धति और ४ 
कर्मचारी नीति के प्रइनों के सम्बन्ध में बरावर सावधानी से अ्रध्ययन की जरूरत हैः 
और इसमें विभिन्न विशेषज्ञ 


रपज्ञ और अमुख संगठन, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हों या तिजी क्षेत्र 
महत्वपूर्ण अनुभव दान कर सकते हैँ । 


राज्यों में योजना व्यवस्था 
१२. पहली पंचवर्षीय योजना मे अधिकांश राज्यो ने अपनी योजना गोष्ठियां बना ली 
थीं । ऐसा नियम है कि प्रत्येक राज्य में योजना और विकास के काम पूर्णकालिक या लगभग 
पूर्णकालिक सचिवों के जिम्मे है जिनमें से बहुतों को राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक यीजवा 
कार्यो में कार्यपालक का दायित्व भी निवाहना पड़ता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम हे 
राज्यों में योजना का काम विस्तार भ्रौर जटिलता में बढ़ेगा, ऐसी आशा है ) अभी तक राज्यों में 
योजना 8! कम यही रहा है कि वह बाकी विभागों के काम का सीमित मात्रा में समल्वय या 
करता रहे 


के । अव उसका काम अ्रधिकाधिक राज्य की आधिक और सामाजिक 
तथा वित्तीय और भौतिक साधनों 


के अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्य के का त्रमों की समस्त 
नीति से सम्बन्धित होगा । रोजगार का स्तर, प्रशिक्षण कर्मचारियों की पूति, योजना के सम्पादवे 
के योग्य भौतिक साधनों को पूतति, थोड़ा-थोड़ा बचाने का आंदोलन, मूल्यों की प्रवृत्ति और उपभोग्य 

सामग्री की पूर्ति आदि ऐसे विषय है जो कि अ्धिकाधिक राज्यों की योजना के क्षेत्र मे आते जानें: 
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चाहिएं। वाधिक योजनाग्ों की रचना, योजना की शैलियों में सुधार और राज्य की भर्थ-व्यवस्था 
के विभिन्न क्षेत्रों की तथा विभिन्न योजना कार्यों की प्रगति का नियमित एवं सही लेखा-जोखा, 
इन सबके कारण राज्यों के योजना संगठनों का विकास करना ओर उन्हें मजबूत करना अपेक्षित 
होगा। कुछ राज्यों में झ्रावरयक काम हो भी रहा है। इस सम्बन्ध में इस वात पर जोर देना 
जरूरी है कि राज्यों में अंक-संकलनकर्ता कर्मचारियों और ग्र्थशास्त्रियों की वृद्धि करती है और 
उन्हें योजना विभागों से मिलकर काम करना है । * 


. २३. जैसा कि अगले अध्याय में बताया गया है, जिला और राज्य दोनों स्तरों पर प्रमुख 
गैर-सरकारी व्यक्ति योजनाओं की रचना और सम्पादन से सम्बद्ध हैं । अन्य लोगों के ग्तिरिक्त 
राज्य विधान मण्डलों और संसद के सदस्य, जिला विकास समितियों में और योजना कार्य परामर्श 

* समितियों के अलावा राज्य योजना मण्डलों में भी काम कर रहे हूँ । संसद सदस्य केन्द्रीय सरकार 
से और घनिष्ठ सहयोग कर सकें, इसके लिए दो साल हुए अतौपचारिक सलाहकार समितियां 
बनाई गई थीं जिनमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य थे और जो अनेक मंत्रालयों के हेतु 
वनी थीं । पिछले साल ये परामर्श समितियां विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्य से सम्बद्ध रही हैं 
और विभिन्न स्तरों पर योजना आयोग ने अपने से सम्बद्ध परामर्श समिति से सलाह ली है । 
योजना आयोग ने राज्य सरकारों के आगे यह प्रस्ताव भी रखा था कि प्रत्येक राज्य से निर्वाचित 
संसद सदस्य आयोजन के काम से भर खास तौर से दूसरी योजना की तैयारी से सम्बद्ध किए जा 
सकते हैं । इस प्रकार का सम्वन्ध योजना के-सम्पादन में बहुत महत्व का होगा और ग्राशा है कि 
राज्यों में संचद सदस्यों और राज्य विधान मण्डलों से अनौपचारिक परामर्श का प्रवन्ध किया 
जाएगा जिससे योजना की प्रगति की समीक्षा हो सके और जनता का उसके परिपालन में सहयोग 
ग्रौर समर्थन मिल सके । 
राष्ट्रीय और राज्य येजनाझों का वाबिक संशोधन 
२४. जैसा कि प्रथम अध्याय में वताया गया है, नियोजित विकास के आथिक और 
सामाजिक उद्देश्यों का विचार करते समय काफी दूर तक--जैसे १५ वर्ष तक--आगे देखना चाहिए । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना वनातें समय इस्पात और भारी उद्योगों के विकास के लिए, सिंचाई 
और विजली में, कर्मचारी योजना में, शिक्षा के आयोजन तथा खाद्य पूर्ति के सन्दर्भ में और 
- जनसंख्या की प्रवृत्ति आंकने में दो या तीत योजनाकालों की सम्भाव्य आवश्यकताओं और 
विकास का ध्यात रखा गया है। दूर तक के आयोजत में एक ऐसा दृष्टि-विस्तार मिलता है जो 
विभिन्न क्षेत्रों के सन्‍्तुलित विकास के लिए और सामाजिक प्रवृत्तियों को आंकने के लिए उपयोगी 
होता है। कम अवधि, जैसे १ वर्ष के लिए, निस्सन्देह व्योरेवार योजना की जरूरत होती है । पांच 
साल की योजनाओं को एक तरह से इन दीर्घकालिक आम योजनाओं और एक-एक साल की 
सविस्तर योजनाश्रों में वैठाना पड़ेगा । पांच वरस की योजना से उन सुस्पष्ट कार्यो पर व्यान 
एकाग्र करना सम्भव हो जाता है जिनके लिए देश के साधनों और शक्तियों को संगठित करना है। 
पांच साल की योजना' स्वभावतः परिकल्पना और परिपालन दोनों की दृष्टि से ऐसी होनी चाहिए 
कि वह छोटे-मोटे परिवतंनों को स्वीकार कर सके । 

२५. पंचवर्षीय योजना के सम्पादन में रह्दोवदल की गुंजाइश जरूरी भी है और लाभप्रद 
भी | साज-सामान और इस्पात मंगाने में और विदेशी मुद्रा विनिमय में जो अनिश्चितता रहती हैं 
उसे देखते हुए और मूल आर्थिक हालतों में होने वाले परिवतंनों को देखते हुए योजना की कार्य- 
प्रगति को समय-समय पर जांचना जरूरी हो जाता है । योजना में जितनी गुंजाइंद परिवर्तनों 
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क्षी होगी उतना ही उसम नई जानकारी और अनुभव है लाभ उठाना सम्भव होगी 24003 
उसमें नए प्रौद्योगिक विकांस शामिल हो सकेंगे। यह धच है कि लम्बी भ्रवधि की यो पा 
विकास योजनाओं में कई वर्षों तक के दायित्व उठाए जाते हैऔर इंस तरह के कार्यो के लिए गे 
कम बच रहता है जिनमें कम समय के दायित्व उठाये जा सकें और हेसफैर किए हे 4 
प्रस्ताव है कि १६५६-५७ में आरम्भ क्रके प्रत्येक सालाना ब्जर्ट के वाद प्रत्येक वर्ष ४ 


नकदी समा कर पे सम्पादन 
योजनाएं जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हों प्रकाशित कर दी जाया करें। इससे कार्य 


में अनावद्यक नियमवद्धता नहीं आएगी और अर्थ-व्यवस्था की बदलती जरूरती के अनुसार 
परिवर्तनों की भी गुंजाइश रहेगी । 


२६. जो परिवर्तन और हेर-फेर वापिक योजनाओं के कारण सम्भव हो सकेगा, बहू 2023 ! 
क्रके राष्ट्रीय योजना के उन्हीं क्षेत्रों में हो सकेगा जो खास तरह से केन्द्र सरकार के कीर्मि है दा 
उद्योग, खनिज और परिवहन । इन परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तीर किया 
जाएगा और खर्च पहली योजना से कहीं अधिक होते लगेगा। इसमें बड़े-बड़े प्रशासनिक का 
निहित है । कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और कार्यकुशल संगठन बनाए जाने हैं ! 


पलक ५, रे - ते की अनि ध्यान 
इन क्षेत्रों में योजना बनाते समय इस्पात और सामान के बाहर से आने की अनिर्शिचितता 6 > 


हे 220 हि के 
जरूर रखना पड़ेगा और यह भी देखता पड़ेगा कि कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्य है। इस कं 


प्रत्येक विभाग में कार्यो की प्राथमिकताएं सावधानी से निश्चित करने की जहर हे हक 
हेर-फेर और परिवर्तन आदि शीघ्रता से किए जा सके । दूसरी वात यह है कि स्व रखते 
और परिवहन के कार्यक्रमों का सम्बद्ध रूप से सम्पादन करना चाहिए और उनसे सम 


वाले कार्यो को एक-दूसरे से मिलाकर करना चाहिए ताकि प्रत्येक योजना समूह 7 जे 


किया जाए उसका पूरा-पूरा लाभ मिले । यह भी प्रस्ताव है कि एक विशेष सम्रिति बताई जाए विदेशी 
मंत्रिमंडल की भ्राथिक समिति को और योजना आयोग को कार्यो की प्राथमिकताओं, 


मुद्रा, माल और कुछ प्रकार के प्रौद्योगिक कर्मचारियों ग्रादि साधनों के वितरण के 
प्रतिवेदन दे । 


इससे कुछ कम सीमा तक राज्यों में भी योजता की परिधि के भीतर ही देस्‍्फेर की 
जरूरत होगी | राज्यों के प्रतिनिधियों से वात करके बापिक समीक्षाएं करने और 339 
लिए वापिक योजनाएं, प्रस्तुत करने की पद्धति हाल ही में निश्चित की ज़ा चुकी है। 


जन साहचर्य और जन सहयोग 


२७. लोकतंत्रीय योजना में जब सहयोग और जन साहचर्य का महत्व भली-मांति समझी 
जाता है। जैसा कि पहली पंचवर्षीय योजता में कहा गया था, योजना की तरफ भारती का जा 
रबैया है उसकी मुख्य शक्ति ही जन सहयोग श्ौर जन मत है। पिछले कुछ वर्षो में जव-जत 

से, सास तोर पर गांवों के लोगों से, मदद मांगी गई हैं उन्होंने उत्सुकतापूर्वक साथ दिया है। 
राष्ट्रीय विस्तार गरोर सामुदायिक योजना क्षेत्रों में स्थानिक विकास कार्यों में, श्मद्री है 
सामाजिक , कल्याण विस्तार कार्यों यें और स्वयंसेवी संगठनों के काये में अ्रमदात करने के लिए 


जनता हमेशा राजी झोर तैयार रही है और स्वानिक साधन भी पूरी तरह जुटा दिए गए हैं 


२८- “हमारी अ्रविकसित स्र्थ-व्यवस्था में मानव दक्ति का अतुल भण्डार है जिस हल 
लाभ नहीं उठाया ] 
पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है । इस भण्डार का इस्तेमाल स्थायी महत्व की रचनाओ 


ज्जैः स्फ 
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करना चाहिए । यह लक्ष्य तभी अच्छी तरह पूरा होगा जव प्रत्येक नागरिक अपने समय और शक्ति 
का एक अंश सामाजिक हित के कार्यों में देने को तैयार हो; यही लोकतंत्रीय सहकारी 
उन्नति का तरीका है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का एक)मुख्य लक्ष्य ही यह है कि मानव शक्ति 
के भण्डार का नियमित इस्तेमाल किया जाए, खास तौर से गांवों में, जिससे कि सारे सप्ताज का 
हित हो । इसके कई तरीके हैं, जैसे गांव की सड़क बनाना, ईंधन योग्य जंगल लगाना, तालाब 
खोदना, पानी पहुंचाता,और सफाई में योग देना और वर्तमान छोटे सिंचाई कार्यों की रक्षा 
करना आदि | जहां बड़ा काम उठाया गया हो, जैसे सिंचाई कार्य, वहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा और 
सामुदायिक योजना कार्य के कर्मचारियों को आगे बढ़ना चाहिए और गैर-सरकारी नेताओं की 
मदद से गांव के उन श्रमिकों का संगठन करना चाहिए जो नहर पर काम करने में दिलचस्पी रखते 
हों । सड़कों या अन्य कार्यों में भी ऐसा ही किया जा सकता है | योजना कार्यो के लिए लोगों में 
स्थानिक सहयोग की भावना उत्पन्न करने और काम के अवसर देने के श्रतिरिक्त इससे स्थानीय 
लोगों को उस धन में से भी लाभ होगा जो इस काम पर खर्च होगा और उनकी आथिक स्थिति 
भी सुधरेगी। स्वेच्छा से श्रम करने वालों को संगठित करके और स्थानिक जन शंक्ति का 
उपयोग करके दूसरी योजना के अधीन अनेक क्षेत्रों में लक्ष्य से कहीं अधिक कार्य हो सकता 
है। इस ढंग से सहकारितापूर्वक काम करने के वहुत-से अवसर दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिलेंगे। 

२६. पहली पंचवर्षीय योजना में गांवों में स्वेच्छा से काम करने वालों के संगठन की जरूरत 
का उल्लेख किया गया था । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यो का मुख्य उद्देश्य गांव 
वालों को अपनी जरूरतों के लिए खुद के परिश्रम से गांवों का जीर्पोद्धार करना है। चूंकि 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा दूसरी योजना पूरी होने के पहले समस्त ग्रामीण आवादी तक नहीं पहुंच 
सकेगी, इसलिए उन क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा नहीं है आरम्भिक प्रयास के रूप में 
एक स्थानिक विकास कार्यक्रम जारी करना निश्चित किया गया, ताकि ग्रामवासी अपनी 
बड़ी-बड़ी जरूरतों के लिए मुख्यतः अपने ही परिश्रम से काम शुरू कर सकें । इसे दृष्टि में रखकर 
'पहली योजना में १५ करोड़ रुपए रखें गए थे | यह योजना कोई त्तीन साल से जारी है। उत्तर 
प्रदेश में स्थानिक विकास कार्यक्रम श्रमदान से सम्बद्ध है ही, वहां के अलावा और राज्यों में 
जैसा कि खबरों से भालूम होता है कोई ३६,००० स्थानिक कार्य अब तक अनुमोदित किए जा चुके 
हैं। इनमें छोटे भवनों, दवाख्ानों, सामुदायिक केन्द्रों, पंचायतघरों, पुस्तकालयों, गांव की सड़कों 
और पुलियों तथा कुओं और छोटे सिंचाई कार्यो का निर्माण शामिल है। इस समय विभिन्न 
राज्यों के इस कार्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन तीन निरीक्षण दलों द्वारा किया जा रहा है। , 
उनके मूल्यांकन के वाद कार्यक्रम में आवश्यक परिवतेन और सुधार आदि किए जाएंगे । 


३०. कालेजों और स्कूलों के नवयुवक और नवयुवतियां राष्ट्रीय विकास के कामों में 
वराबर अधिकाधिक हिस्सा लेते रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में युवक शिविरों और 
अ्म सेवाप्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। अक्तूबर १६५४ तक शिक्षा मंत्रालय की 
पररणा से ७६५ युवक शिविर लगाए जा चुके थे और इनमें ६६,००० व्यक्ति भाग ले चुके थे। 
इन शिविरों से मेहनत के प्रति एक गव॑ की भावना उत्पन्न होती है, नई-नई रुचियां पैदा 
होती है। नैशनल कैडेट कोर ने बहुमूल्य कार्य किया है; उसके सीनियर डिवीजन में ४६,०००, 
जूनियर डिवीजन में ६४,०००; लड़कियों के डिवीजन में 5,००० व्यक्ति है और इनके अलावा 
'शिक्षालयों से लिये गए ३,००० शिक्षक तथा अन्य व्यक्ति भी हैं। आक्जिलरी कैडेट कोर में 
इस समय ७,५०,००० व्यक्ति है । भारत स्काउट और ग्राइड्स में ४,३८,४०४ स्काउट और 


१३२ हितीय पंचवर्षीय योजना 


के बाद से में वृद्धि चुकी 
६१,११८ गाइड हैं, यावी पहली योजना के बाद से अव तक कक हज 7220 गा हे 
है। भारत सेवक समाज ने करीव ५०० युवक और विद्यार्थी शिविर 


जिसमें करीव ४०,००० विद्यार्थी और युवकगण भाग ले चुके हूँ। इसे 


सब संगठनों में दूसरी 


छह हर बकों किर्माण पे विशेष योग देता 
योजना के ग्रधीन विकास के बड़े-बड़े कार्यत्रम हैं । यह को बे 0 डा हे 
है और योजना का उद्देश्य उन्हें सेवा और सहयोग के भ्रधिकाधिक 


में में शुरू की 

३१. दूसरी पंचवर्षीय योजना की रचना के सिलसिले में यह हाल ही (3 हे हक 

गई है कि योजना के क्षेत्र में विद्यार्थी और अध्यापकों का 'घनिष्ठ 2 प्र जा 

श्रायोग के सुझाव पर कई विश्वविद्यालयों और कालेजों में योजना विचार * 0 

की गई हैं ताकि अध्यापक और विद्यार्थी राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी हल पा 

सकें और अपने सुझाव योजना आयोग, राज्य सरकारों और स्थातीय संस्था ता 

आशा की जाती है कि सव विश्वविद्यालयों और शिक्षालयों में इस तरह की गो 8 

में स्थापित हो जाएंगी । सूचना का प्रचार करऊे, राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय 2 

महत्व और प्रधिक व्यापक रूप से समझाकर तथा विकास कार्यों में स्वेच्चापूर्वक 
'संगठर्त करके, ये योजना गोष्ठियां ग्रध्यापकों और विद्याथियों को दूसरी योजना की सफलता 


हाथ बटाने का अमूल्य अवसर देंगी । 


23 6 ५ २७०६३ ८ ते एक गर- 
३२. पहली पंचवर्षीय योजना के अनुसार स्थापित भारत, सेवक समाज में ए 


सरकारी ओर गैर-राजनीतिक संगठन 
दी है 
ग्राम भाज़ाएं है। जिन सदस्यों ने सप्ताह 
संध्या अब ५०,००० तक पहुंच 
थोड़े-से है और इनके अलावा 
ये सब उसके समाज शिक्षा 
सूचना फेस और सांस्कृतिक समारोह 


५ आदि कार्यो में भाग लेते हैं। भारत 
कायम तो होते ही हूँ, वह 


के हुप में सारे राष्ट्र को स्वनात्मक कार्यो की 2 
। भ्रव इसकी ३१ प्रदेश शाख्राएं, २२९ जिला शाख्राएं और ग्रनेक तहसील, तारलुका बुत 
में ५ घंटे समाज सेवा करना स्वीकार किया हैं, को 
हच गई है। भारत सेवक समाज में पूरे वक्‍त काम करने वाले कर्म: ई। 
वा अनेक अवकायप्राप्त और अनुभवी सार्वजनिक कार्यकर्ता 285 
/ स्वास्थ्य, सफाई, थम सहकार, कार्य केन्द्र, युदक और विद्यार्श्ी गौ, 


सेवक समाज के अपने 


समाजसेवी संगठनों के तेताशों 
3 हें अन्य समाजसेवी संगठनों के साथ भी काम करता है । 22 आओ 
की तैयार करते के लिए विश्येष प्रबन्ध किया गया है । कुछ शिविर शिक्षा विभागों और वि 
विद्यालय के अधिकारियों 


को और से आयोजित 
* भारत युवक समाज नामक 


हि > जज दी में 
किए गए है। भारत सेवक समाज ने हाल हैं ? 


&_ व वी 
के एक युवक संगठन आयोजित किया है! भारत सेवक समाज 
काया में कोसी योजना में ६॥ मील लम्बा पुइता बांधना, जमुना बाँध पर काम करतीं, 

सहकारी मंस्थाएं स्वापित करना 


कार्यों में हिस्सा लेना उल्लेखनीय है | 


है. गाधी जी के बहुत-से मूल सिद्धांत 
वश रचनात्मक कार्यों में उनके साथ काम 
पदेतिया निरस्त की है, वे ग्रामोपयोगी कार्यों 
आपबना, हो उन आदक्ष 


डांत आज भारत की राष्ट्रीय 


मंत्री दलिसों का कब्याण 
करतु रय गाषी सप्ट्रीय स्मारक नि: 
कापादन में महतापूर्ष योग दे रु 


» डीटी बचत आन्दोलन में सहायता देना और स्थानीय विर्कीर्ि 


विरासत हैं। उन्होंगे 


मे करने वालों ते वर्षों के अनुभव से जो तरीके १ 

| के सम्पादन में बहुमूल्य प्रमाणित हुई हैं । रा 
। प्रामोद्धार, ग्रामोद्योग, बुनियादी तालोम, हरिजन कल्याग 

इससे योजना की सफलता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सर्व सेवा हा 
मे और गांधी स्मारक निधि अपने कार्यों से राष्ट्रीय योजरा 

ही है। गांधी जो के सामने ही रचनात्मक कार्य करने वाले भरते 


प्रशासनिक कतंव्य और संगठन १३३ 


संगठन बन गए थे, जैसे अखिल भारतीय चर्खा संघ, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, तालीमी 
संघ, गोसेवा संघ आदि ! सर्व सेवा संघ, एक संपृक्‍त और व्यापक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार करने 
तथा सभी क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यकर्ताओं का पथप्रद्शन करने के लिए बनाया गया था । सर्व 
सेवा संघ के कार्यकर्ता जिन कार्यों में मुख्य रूप से संलग्न हैं, उनमें भूदान यज्ञ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । उड़ीसा के कोरापुट जिले में ग्रामदान के रूप में प्राप्त ८०० गांवों में वे ग्राम- 
परिवार आन्दोलन भी चला रहे हैं जिसका उद्देश्य सारे गांव को एक परिवार मानकर उसकी 
: अर्थ-व्यवस्था का विकास करना है। ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सर्वे सेवा संघ ने अम्बर चर्खे के विकास 
में भी योग दिया है जो ग्रामक्षेत्रों में जगह-जगह कताई का प्रचार करने के काम आएगा। 


३४. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों व औरतों के कल्याण के 
लिए ही मुख्य रूप से काम कर रही है। यह निधि ग्राप्त सेविकाओं के प्रशिक्षण का प्रवन्ध करती है 
और ग्रामीण दस्तकारियों, बुनियादी तालीम, दाईगीरी झ्रादि की विशेष शिक्षा देती है, १६ 
ग्राम सेविका विद्यालयों और ७ दाई शिक्षा केन्द्रों का संचालन करती हैं, साथ ही अन्य संस्थानों 
का भी उपयोग करती रहती है। १६५५-५६ में इस निधि ने केन्बय समाज कल्याण मंडल 
के लिए ६५० ग्राम सेविकाएं प्रशिक्षित की और १९५६-५७ में १,०६४ ग्राम सेविकाएं प्रशिक्षित 
करने का कार्यक्रम है । इस निधि का एक और महत्वपूर्ण काम गांवों में शिशु विद्यालय 
और आरोग्य केन्द्र खोलना रहा है | अभी तक २६० केन्द्र खुल चुके है ।' गांधी स्मारक निधि 
ने गांधी साहित्य प्रकाशित किया है। दिल्‍ली, सेवाग्राम, सावरमती और मदुरै में गांधी जी की स्मृति 
में संग्रहालय खोले हैं । यह्‌ निधि २०० संस्थाओं को धन देती है और देश भर में इसने ३०० 
ग्रामोद्धार केन्द्र स्थापित किए हैं ।: गांधी स्मारक निधि ने कुष्ठ निवारण और जापानी ढंग की 
धान की खेती के प्रचार में भी काम आगे बढ़ाया है । के 

३५. हर जगह ग्राम योजनाएं तैयार करने में जनता ने गहरी दिलचस्पी और योजना के 
सिलसिले में उत्तरदायित्व संभालने: के लिए भी तत्परता दिखाई है। दूसरी योजना में स्थानिक 
विकास कार्यो के लिए १४ करोड़ रुपया और जन सहयोग के संगठन की योजनाओं के लिए ५ 
करोड़ रुपया रखा गया है। अधिकांश कार्यक्रमों में कमोवेश गुंजाइश इस वात की है कि जनता 
से और अधिक सहयोग प्राप्त किया जाए । केन्द्र ओर राज्यों में उपयुक्त अ्रभिकरणों को ऐसे क्षेत्रों 
को विशेष रूप से छांट लेना चाहिए जिनमें जन सहयोग से सचमुच भ्रधिक लाभ हो सकता है भ्रौर 

लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो सकते हैं, तथा इनमें जन सहयोग के लिए लगातार वाकायदा प्रयत्न करना 
चाहिए । 


३६. जन सहयोग में वृद्धि करने के साधन केवल ग्राम संगठन और स्वेच्छा कार्य का संगठन 
ही नहीं हैं, जैसा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था । राज्य सरकारों को स्थानिक 
अधिकरणों का अपनी ही संस्थाओं की तरह अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए | इसी तरह 
स्थानिक अधिकरणों को स्वेच्छा कार्य संगठनों और समाज सेवकों का सहयोग प्राप्त करना 
चाहिए । डाक्टर, वकौल, प्रध्यापक, प्रौद्योगिक और प्रशासक लोगों की संस्थाएं सामुदायिक 
कल्याण में अमूल्य योग दे सकती हैं । विश्वविद्यालयों, शिक्षालयों और युवक समाजों ने कल्याण 
कार्यक्रमों में नेतृत्व करने और हिस्सा लेने की इच्छा प्रकट की है जो कि उत्साहवर्द्धकध बात है। 
इसका झौर उपर्युक्त अन्य सम्भावनातं का दूसरी पंचवर्षोय बोजना में जितना हो सके उतना 
उपयोग करना चाहिए । 


१३४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३७. काम की शबल में तो लोग योग दे ही सकते हैं, थोड़ा-योड़ा धन बचाकर भी वेअपी 

हैसियत और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय योजना की सफलता में हाथ बंठा सकते हैं। जिस पैमाने 
पर दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की जा रही है उसको देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि समाज 
के साथनों का भरपूर उपयोग किया जाएं। सभी लोग थोड़ा-थोड़ा श्रयत्ल करे तो राष्ट्रीय 
अर्थ-व्यवस्था के विकास में गति ला सकते हैं. । पहली योजना में छोटी बचत का हाल उत्साह 
जनक रहा है पर दूसरी योजना में उससे भी ज्यादा अच्छा काम इस सम्बन्ध में करना होगा । 
राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक कार्यो का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि गांवों के प्रत्येक परिवार 
तक जाकर वचत करने का उत्साह बढ़ाएं । देश भर में पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुष अपने-अपने क्षेत्रों क 
सब परिवारों से मिल-मिलकर उनसे बचत यज्ञ में वरावर योग देते रहते का अनुरोध करे तो 
राष्ट्रीय योजना को सहायता मिलेगी। स्त्रियों के वचत आन्दोलन में जो काम पिछले तीन साले 
ग्रन्दर हुआ है, वैसा ही काम सव जगह होना चाहिए । देश भर की संस्थात्रों को और प्र्टर्क 
योजना को अपने और कामों के साथ-साथ, अल्प बचत आन्दोलन के विस्तार के लिए व्यावहारिक 
रूप से योग देना भी एक महत्वपूर्ण का्ये समझना चाहिए । 


योजना का प्रचार 


.._ ३८. सामुदायिक सहयोग की बदौलत और अपनी सफलताओं के कारण पहली पंचवर्षीय 
योजना वहुत-से लोगों तक पहुंची है। फिर भी देश की जनसंख्या का वह केवल एक छोटान्ता 
अंश है । जैसा कि पहली योजना में कहा गया था योजना की सफलता के लिए एक बात यह भी 

जहरी है कि प्रधिकाधिक लोग उसका अर्थ समझते हों । लोगों को मालूम होता चाहिए कि अर्ने्क 
दिशाओं में जो प्रगति होती है वह सव सम्बद्ध है और एक दिश्ला में प्रयत्न करने से दुसरी 

में भी प्रगति तो होती ही है तथा प्रयत्त की आवश्यकता भी बढ़ती है। यदि लोग यह समझ 
लें कि योजना के लिए कोन चीज पहले जरूरी है, कौन वाद में, तो समस्त देश के हिंत को वड़ी 
मरते हुए ये अपने करतंव्य भी समझ सकेंगे । इन बातों को दृष्टि में रखकर राज्यों में ६ करोर्ड 
और दर मं ७ कराड़े रुपया दूसरी योजना के प्रचार के लिए रखा गया है। सूचना और प्रसारण 
00% के तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में होशियारी के साथ सम्बन्ध स्थापित किया थीं 
हि है । इन कायक्रमों के बनाने में प्रचार के अलग-अलग माध्यमों की अलग-अलग प्रभावों” 
ता का और देश में एक समान प्रचार संगठन होने की जरूरत का ध्यान रखा गया है और 
27 यह्‌ है कि राज्य सरकारों से सहयोग वढ़ाते हुए तथा गैर-सरकारी संस्थाओं का 
किया आए ५. 3 ह-जगह काम करके दूसरी योजना का संगठित रूप से कारगर म्रचार 
चेगट-जगह प्रचार करने के लिए गा ड़्यों पका कक! शा नित की हक पंचायत शेडियों 
सेटों परौर पुस्तकों तथा पतरसि  ञयी का अवबन्ध करने तथा प्रदर्शनियों, गी 

. 3 फ़ी तथा पत्रसत्रिकाओं की व्यवस्था करने का प्रवन्ध है । 

भर अल ली रा ब्‌ 32 और सामुदायिक योजना क्षेत्रों तथा जिला हट 
संग्रह रहूंगा । धीरे-बीरे इनमें मा साहित्य, फिल्‍म एवं अन्य दृश्य-अव्य साधन 
22 आर इनमें ऐसा ययेप्ट प्रवन्ध भी कर दिया जाएगा कि योजना सम्बन्धी 
५ इतर दिया जा सके । केद्ध और राज्य सरकारों के साघन मिलाकर आम क्षेत्रों में 
बयार हू लिए दृश्य-्थव्य साधनयुक्त मोटर गाड़ियों की वर्तमान संख्या बढ़ा दी जाएगी । 


प्रशासनिक कतंव्य और संगठन १३५ 


ग्राम क्षेत्रों में घूम-घृमकर प्रदर्शनियां दिखाने वाली चल प्रचार गाड़ियां भी चला दी जाएंगी । 
दूसरी योजना की अवधि में, १,००० से अधिक जनसंख्या वाले गांवों से शुरू करते हुए, कोई 
७२,००० गांवों म पंचायती रेडियो भेजने का विचार है । 


४०, फिल्‍म के माध्यम से प्रचार पर खासा जोर दिया जाएगा । इनमें वृत्तचित्र, कथाचित्र 
और व्यंग्यचित्र भी शामिल होंगे । इनके लिए योजना में २२ करोड़ रुपए की' व्यवस्था है । 
कक्षाओं में दिखाने योग्य और अन्य प्रकार की शिक्षात्मक फिल्में बनाना शुरू किया जा रहा है । 
गैर-सरकारी संगठनों और शिक्षालयों को फिल्में दिखाने-की सुविधाएं अधिकाधिक दी जाएंगी 
और बच्चों के लिए फिल्में बनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा । गान और नृत्य मंडलियां भी 
संगठित की जाएंगी । हिन्दी और संग्रेजी के टेलीप्रिटरों की व्यवस्था और दूर-दूर तक की जाएगी 
ताकि छोटे-छोटे श्रवबारों और अलग-अलग स्थानों को भी समाचार जल्दी से पहुंच सकें | जनता 
को अच्छी तागरिकता का ज्ञान देने, उसके सामने नीति और नीतिपालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण 
वातें रखने तथा रचनात्मक आलोचना करने में अखबारों का बड़ा हाथ रहेगा | प्रचार के 
कार्यक्रम में श्रतवारों का सहयोग और सहायता इसीलिए विशेष रूप से अपेक्षित समझी 


'जा रही है । 


४१. योजना सम्बन्धी साहित्य तैयार करने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय मुख्यतः हिन्दी 
'और अंग्रेजी में, तथा थोड़ा-बहुत प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशन करेगा; प्रादेशिक भाषाश्रों के 
संस्करणों के प्रकाशन का भार वह धीरे-चीरे राज्यों पर डालता जाएगा । एक ऐसे पत्र की आव- 
इयकता अनुभव की गई है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का सन्देश, उसके उद्देश्यों और'आदशों 
का अर्थ देश के गांव-गांव में फैला सके और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संलग्त सरकारी 
और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं, सहकारिता संस्थाओं, स्वेच्छा कार्य संगठनों तथा पंचाग्रतों तक 
पहुंच सके । इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए “योजना” नामक एक बवहुप्रचारित नया पत्र 
निकालने का विचार है । 


श्श्४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३७. काम की शक्ल में तो लोग योग दे ही सकते है थोडा-थोड़ा धन बचाकर है हा 

हैसियत और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय योजना की सफलता में हाथ बेटा सकते है । कक 

पर दसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की जा रही है उसको देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि से 
के साथनों का भरपूर उपयोग किया जाएं। सभी लोग थोड़ा-थीड़ा प्रयल करे 0 3 
ग्रय॑-व्यवस्था के विकास में गति ला सकते हूँ । पहली योजना में छोटी वचत का होते #* हैः 
जनक रहा है पर दूसरी योजना में उससे भी ज्यादा अच्छा काम इस सम्बन्ध में करता ह 
राष्टीय विस्तार और सामुदायिक कार्यो का एक उद्दईंय यह भी रहा है कि गांवों के प्र परिव हे 
तक जाकर बचत करने का उत्साह बढ़ाएं। देश भर में पई लिखे स्त्री-पुरुप अपने-अपने क्षेत्री हे 
सब परिवारों से मिल-मिलकर उनसे बचत यज्ञ में वरावेर योग देते रहने का अनुरोध करें 
शाप्टीय योजना को सहायता मिलेगी | स्त्रियों के बचत आन्दोलन में जो काम पिछले दीन साल के 
ग्रन्दर हा है, वैसा ही काम सव जगह होना चाहिए । देदा भर की संस्थाओं की और प्रत्लक 
योजना को अपने और कामों के साथ-साथ, श्रल्प बचत आन्दोलन के विस्तार के लिए व्यावहारि 

झूप से योग देना भी एक महत्वपूर्ण काये समझता चाहिए 


योजना का प्रचार 


३८. सामदायिक सहयोग की वदोलत और अपनी सफलताशं के कारण पहली पंचवर्षीय 
योजना बहुत-से लोगों तक पहुंची हे । फिर भी देश की जनसंख्या का वह केवल एक छीदान्या 
ग्रंद् है । जैसा कि पहली योजना में कहा गया था योजना की सफलता के लिए एक बात गह 
जरूरी है कि ग्रविकाधिक लोग उसका भ्रथे समझते हों । लोगों को मालूम होता चाहिएकि 
दिल्लाओं में जो प्रगति होती है वह सव सम्बद्ध हैं और एक दिशा में प्रयत्न करने से दूसरी 
में भी प्रगति तो होती ही है तथा प्रयत्न की आवश्यकता भी बढ़ती है। यदि लोग यह समई 
लें कि योजना के लिए कौन चीज पहले जरूरी है, कौन बाद में, तो समस्त देह के हित की बड़ी 
मानते हुए वे अपने कर्तव्य भी समझ सकेंगे । इन वातों को दृष्टि में रखकर राज्यों मं ६ करोई 
और केन्द्र में ७ करोड़ रुपया दूसरी योजना के प्रचार के लिए रखा गया है। सूची और तारे 
मंत्रालय के तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में होशियारी के साथ सम्बन्ध स्थापित कियों &। 
रहा है। इन कार्यक्रमों के बनाने में प्रचार के अलग-अलग माध्यमों की अलग-अलग प्रभावीला- 
दकता का ग्ोर देद्ा में एक समान प्रचार संगठन होने की जरूरत का ध्याव रखा गया हैं औौर 
इन ग्रमिप्राय यह है कि राज्य सरकारों से सहयोग बढ़ाते हुए तथा गैर-सरकारी 
मदयोग प्राप्त करते हुए जगह-जगह काम करके दूसरी योजना का संगठित रूप से कारग: न 
हिया जाएं । इन कार्य्रमों के अ्रन्‍्तगंत देश भर में वहुत-से सूचना केन्द्र खलिर्ने योजना के 
विभिन्न एहलुओं पर साहित्य प्रस्तुत करते, फिल्मों, दृद्य-थ्वव्य साधनों की व्यवस्था कर 


का मत आह लिए गाड़ियों का प्रबन्ध करने तथा प्रदर्शनियों, पंचायती 
मेद्ों खलौर पुस्तकों तथा प्रत्रिकाओं की व्यवस्था करने का प्रवन्ध है । 


नूचना केन्द्र राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना क्षेत्रों तथा जिला प्रधान 
में स्थापित किए जाएंगे। इन कं में प्रचार साहित्य, फिल्म एवं अन्‍य दृहय-क्षव्य सर्व कप 
मंपह रहेगा । भीरेजयोरे इनमें ऐसा म्ेप्ट प्रवन्ध भी कर दिया जाएगा कि य्ोजनों 

पाता हो उत्तर दिया जा सके । केच्र और राज्य सरकारों के साथल मिलाकर ग्राम क्षेत्रों मे 
प्रयार है विए दश्मन्थ्व्य साधथनयुज्त मोटर गार्दियों को वर्तमान संख्या बढ़ी दी जाएंगी 


। प्रशासनिक कतेव्य और संगठन १३४५ 


ग्राम क्षेत्रों में घूम-घूमकर प्रदर्शनियां दिखाने वाली चल प्रचार गाड़ियां भी चला दी जाएंगी । 
दूसरी योजना की ग्रवधि में, १,००० से अधिक जनसंख्या वाले गांवों से शुरू करते हुए, कोई 
७२,००० गांवों म॒ पंचायती रेडियो भेजने का विचार है । 


४०. फिल्‍म के माध्यम से प्रचार पर खासा जोर दिया जाएगा । इनमें वृत्तचित्र, कथाचित्र 
और व्यंग्यचित्र भी शामिल होंगे। इनके लिए योजना में २२ करोड़ रुपए की" व्यवस्था है । 
वक्षाओं में दिखाने योग्य और अन्य प्रकार की शिक्षात्मक फिल्में बनाना शुरू किया जा रहा है । 
गैर-सरकारी संगठनों और शिक्षालयों को फिल्में दिखाने-की सुविधाएं अधिकाधिक दी जाएंगी 
और बच्चों के लिए फिल्में वनाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। गान और नृत्य मंडलियां भी 
संगठित की जाएंगी । हिन्दी और अंग्रेजी के टेलीप्रिंटरों की व्यवस्था और दूर-दूर तक की जाएगी 
ताकि छोटे-छोटे अखबारों और श्रलग-अलग स्थानों को भी समाचार जल्दी से पहुंच सकें | जनता 
: को अच्छी नागरिकता का ज्ञान देने, उसके सामने नीति और नीतिपालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण 
बातें रखने तथा रचनात्मक आलोचना करने में अखबारों का बड़ा हाथ रहेगा । प्रचार के 
कार्यक्रम में म्रखवारों का सहयोग और सहायता इसीलिए विशेष रूप से श्रपेक्षित समझी 


जा रही है । 


४१. योजना सम्बन्धी साहित्य तैयार करने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय मुख्यतः हिन्दी 
'और पअंग्रेजी में, तथा थोड़ा-बहुत प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रकाशन करेगा; प्रादेशिक भाषाश्रों के 
संस्करणों के प्रकाशन का भार वह धीरे-धीरे राज्यों पर डालता जाएगा । एक ऐसे पत्र की आव- 
इयकता अनुभव की गई है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का सन्देश, उसके उद्देश्यों श्रौर आदर्शो 
का अर्थ देश के गांव-गांव में फैला सके और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संलग्न सरकारी 
और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं, सहकारिता संस्थाओं, स्वेच्छा कार्य संगठनों तथा पंचाग्रतों तक 
पहुंच सके । इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए “योजना” नामक एक बहुप्रचारित नया पत्र 
निकालने का विचार है । श क&+ 


अध्याय ७ 


हु जिलों में विकास प्रशासन 
हाल में फो गई कारवाइयां 


भारत में सदा से जिला, प्रशासन के गठत का आधार रहा है। जब से हमने अपना लक्ष्य 
कल्याणकारी राज्य की स्थापता विना लिया है, तब से जिले मर 
अधिक बल दिया जाने लगा है। विकास कार्यक्रम बनाकर उन्हें जिले में बा के लिए हूं 
स्तर पर जनता के सर्वोत्तिम नेताओं का सहयोग झौर समर्थन प्राप्त करते जाने का महत्व बहुँचे 
अधिक होता है। जिल्लों में भ्रव तक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यो की जि 
प्रकार प्रगति हुई है, गांव पंचायतों की जितनी संख्या वढ़ी है, और विकास कार्यक्रमों में भाग लेने 


कप अवसरों म जैसी दिखलाने तथ्य 
के अवसरों से लाभ उठाने के लिए जनता जैसी उत्सुकता दिखलाने लगी है, उस सबसे इस ते 
की पुष्टि होती है । 


१. प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिलों के कार्यक्रम पूरा करने की समस्याओं पर विचार 
करके वहुत-सी सिफारिशों की गई थीं। भव इस भ्ध्याय में यह विचार किया जाएगा कि विगत 
तीन या चार वर्षो मे उन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे 
जो काम उठाए जाएंगे, उनकी दृष्टि से जिला कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए बनाएं गए संगठन के 
और ग्रधिक बंलशञाली किस प्रकार बनाया जा सकता है । जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना मे 


आना गया था, जिले के प्रशासन का पुनर्गठन करते हुए उपयुक्त कार्यकर्ताओं की तलाद करत 
और प्रशासन के गठन को लोकतर्त 


गी पद्धति के अनुसार ढालने के अ्रतिरिकत इन 
का भी ध्यान रखना होगा : 


६: गांवों में विकास का कार्य करने के लिए ऐसे उपयुक्त संगठन की स्थापता करनी, 
जिसे कि अपने श्रधिकार देहाती जनता से ही प्राप्त हों; 


२. जिले के विभिन्न विकास विभागों के कार्यों में सामंजस्य रखना और एक सामात्य 
विस्तार संगठन की स्थापना करना; 


स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और राज्य सरकार के प्रशासन विभागों में ऐसा सम्बस्ध 
स्थापित करना कि वे विकास के सब कार्य मिलकर किया करें; 


जिले के विकास कार्येक्रमों में प्रादेशिक समन्वय और निरीक्षण की व्यवस्था करना; 
और 


*. सामान्य प्रशासन के संगठन को सुधारता और अधिक समर्थे बनाना । 


इन सब कार्यो का महत्व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए और भी अधिक हैं । 
मा, हा । य अशासन के संगठन को सुधारने और अ्रधिक मजबत बनाने का कार्य राज्य 
के मुख्यालयों में तो होना ही चाहिए, साथ ही भ्रन्य स्तरों पर भी किया जाना चाहिए । मु 
में समच्य का कार्य, जित सचिवों के सुपुर्दे विकास के विभिन्न विभाग हों, उनकी अन्तविभागीय 
समिति संगठित करके किया जा सकता है। समिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव अथवा 
योजना विभाग का सचिव होता है। साधारणतया योजना के विभिन्न कार्यों में समन्वय रखने और 


जिलों में विकास प्रशासन १३७ 


“जिलों के कार्यक्रम पूरा करवाने के काम, एक ही अ्रधिकारी के सुपुर्द रहते हैं, और उसे | 
कमिदनर” अर्थात विकास आयुक्त कहते हैं, और राज्य के मन्त्रिमण्डल की एक समिति, मुख्य 
'मन्त्री के अ्रधीन रह कर, सर्वोपरि मार्गदर्शन और निदेशन का कार्य करती है। अधिकतर राज्यों 
में राज्य योजना मण्डलों का संगठन भी किया जा चुका है और उनमें प्रमुख गेर-सरकारी व्यक्ति 
भी रखे गए हैं । 


४. प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय कुछ राज्यों में, विशेषत: हाल में तृवगठित 
"राज्यों में, पर्याप्त योग्य प्रशासन कर्मचारियों की कमी थी। यह कमी तो अब पूरी हो चुकी है, 
'परन्तु कुछ छोटे राज्यों को दूसरे राज्यों से कुछ समय के लिए श्रनुभवी ग्रधिकारी उधार लेने में 
“कठिनाई का सामना करना पड़ता है । विह्र, राजस्थान और हैदराबाद श्रादि जिन राज्यों ते 
जमींदारी या जागीरदारी प्रथा का अन्त कर दिया है, वे विभिन्न स्तरों पर प्रशासन का आवश्यक 
संगठन करने के उपाय कर रहे हैं । 


५. विगत कुछ वर्षो में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाने, 
जिले के विकास कार्यो को राष्ट्रीय विस्तार के नमूने पर गठित करने और गांव पंचायतों का 
विकास करने आदि के जो उपाय किए गए हैं उनसे ज्ञात हुआ है कि जिलों में लोकतन्त्री संस्थाओं 
का विकास और भी द्रुत गति से करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में बहुत समय से एक कमी 
'चली आ रही है जिसे दूर करने की आ्रावश्यकता है। प्रत्येक क्षेत्र में यथाशी प्र ऐसी समर्थ सेंस्थाश्रों 
का संगठन कर देने की आवश्यकता है जो भ्रपने यहां की जबता को इस योग्य बता दें कि वह 
अपने राज्य और समूचे राष्ट्र की व्यापक विकास कल्पना के अन्तर्गत अपने साधनों का विकास 
नकरने और अपनी स्थानीय समस्याओं को हल करने का प्रधान उत्तरदायित्व स्वयं उठा ले । 


६. योजना और राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यत्रमों को कार्यान्वित 
करने के कारण जिलों के शासनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। राज्यों के विकास विभागों ने राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की पूति के लिए जिलों में जो अतिरिक्त कर्मचारी 
नियुक्त किए हैं, उनसे जिलों के प्रशासन की भी शक्ति बढ़ी है। इसके विपरीत, विभिन्न शाखाओं 
'के कार्य का निरीक्षण करने का काम बढ़ जाने तथा उसके भ्रधिक पेचीदा हो जाने के कारण जिला। 
'कूलक्टर के समय और सामर्थ्य पर पहले से अ्रधिक वोझ पड़ने लगा है । कृषि की उन्नति करने के 
बड़े-बड़े कार्यक्रम, सहकारिता आन्दोलन का विस्तार और सुधार, देहाती और लघु उद्योगों को 
बढ़ावा देना, और नागरिक क्षेत्रों का विकास करना आदि ऐसी नई जिम्मेदारियां है जिन्हें निभाने 
“के लिए जिला कलक्टरों को खास तैयारी करनी पड़ेगी। स्पष्ट है कि प्रशासन की विभिन्न 
शाखाओं को इत सव कामों में पहले से कहीं अधिक भाग लेना पड़ेगा । जनता भी विभिन्न कार्ये- 
क्रमों में अधिक भाग लेना चाहती है । कई राज्यों में नई आावश्यकताएं पूरी करने में जिलों ८ राज्यों में नई आवश्यकताएं पूरी करने में 
'कलक्टरों और पदाधिकारियों की सहायता करने के लिए, अतिरिक्त कलक्टर और जिला 
विकास या योजना शिकारी नियत के कल अल किसे दिए गए कल 
सव-डिघिजनल अफसर आर ब्लाक डिवेलपमेण्ट अ्रफसर, विशेषज्ञों के दल के नेता का काम 

हैं और उनको मार्ग दिखलाकर उनके काम में समन्वय रखते हूँ । कई राज्यों में सब-डिविजनों की 
संख्या या तो बढ़ा दी गई है या नए सव-डिविजन बनाने के लिए निर्धारित कार्यक्रम पर चला जा 
रहा है। शेष सव राज्यों में भी कार्य इसी प्रकार किया जाना चाहिए, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय 
चौजना की अ्रवधि में राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं का कार्य सारे देश में फैला देने का निरचय 


किया जा चुका है। 


१३५ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


ग्रामों की योजनाएं झौर ग्राम पंचायतें 


७. राज्यों में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्राय: राज्यों के मुख्यालयों में तैयार की गई थी । 
बाद में राज्य थोजनाओ्रों को जिला योजनाओं में विभकत करने का यत्न किया गया। 
जव राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास क्षेत्रों में कार्यक्रम गांवों तक पहुंच गए हे 
उन्हें ग्रामीण जनता की सहायता से कार्यान्वित किया जानें लगा, तब अनुभव हुआ कि ग्रामों 
योजना बनाने का महत्व कितना अधिक है । स्थानीय विकास कार्यक्रम तैयार करते हुए यह बात 
स्थानीय जनता पर ही छोड़ दी जाती है कि वह स्वयं ऐसे कार्य सुझावे जिन्हें वह सरकार की सहायता 
लेकर अपने ही श्रम से पूरा कर सके | यह माना जा चुका है कि जब तक देहातों के विकास की 
योजना सारी बस्ती का ध्यान रखकर व्यापक रूप में तहीं बनाई जाएगी, तब तक पट्ेदार खेतिहर 
जहर और कारीगर आदि समाज के निर्वल लोगों को सरकार हारा दी हुई सहायता का पूरा लाभ 
नहीं मिलेगा । राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन का लक्ष्य गांव के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने का है।' 

जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में वतलाया गया था, इस लक्ष्य की पूर्ति तव तक नहीं हो सकती 

व तक कि गांव में वहां की सारी बस्ती का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई ऐसी संस्था न हो जो 
कि गांव के साधनों का विकास करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने और उसमें पहल 983 
और नेतृत्व करने के लिए तैयार न हो। सारांश यह है कि गांवों की उन्नति पूर्णतया 
गवि के ही ऐसे सक्रिय संगठन पर 


5 ५ लोगों को: "निर्दिष्ट 
पर निर्भर करती है जो कि गांव के सव लोगों को---ऊपर-निर्दि का 
निर्दल लोगों को भी--एक संयुक्त कार्यक्रम में लगा सके और सरकार की सहायता से उसे पूर 
कर सके । 
८. द्वितीय पंचवर्षीय 


योजना को तैयार करते हुए इन सब विचारों को घ्यान में के रखा 
गया है। १६५४ के आरम्भ में पज्य सरकारों से कहा गया था कि वे अ्रकेले-अकेले ग्रामों और 
3 “आदि ग्राम-समूहों के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने 
की तैयारी करें। उसके लिए भ्रावदयक था कि योजनाएं बनाने के लिए स्थानीय सूझ-बूझ को और 
स्थानीय प्रयत्त और साधनों को मथासम्भव अधिकतम बढ़ावा दिया जाए |. 
इससे योजनाओं को स्थानीय ।. कताओं और परिस्थितियों के साथ संगत करने और उनकी 
पृ्ति के लिए नेता का सहयोग, स्वेच्छा प्रयत्न और दान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । गांवों: 
योजनाओं का सम्बन्ध गल्यतया खेती की पैदावार के साथ, और उससे मिलते-जुलते सहकारिता, 
मोद्योग, परिवहन और स्थानीय “हैत्व के अन्य कार्यक्रमों के साथ है। इन सुझावों पर का 
किया _आ और सब राज्यों में गांवों और जिलों की योजनाएं तैयार करके, उन्हें ही राज्य सरकारों 
हारा पंश की गई योजनाओं का आधार बताया गया। 
ि ) 
५. द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए जो मार्ग अपनाया गया उससे ग्रामीण 
जनता और विकास कार्य से ; 


_बेद्ध ग्रामोण अधिकारियों दोनों को मूल्यवान प्रशिक्षण का अवसर 


मिला। यह अनुभव किया गया है कि यदि ग्रामीण संस्थाओं का आधार दृढ़ न किया गया और 
स्थानीय कार्यक्रम पूरा करने के उत्तरदायित्व 


3285 ट्ीय 
का एक बड़ा भाग उनके सुपुर्दे न किया गया तो रा ्ट 

विस्तार भर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जिला प्रशासन के जिस ढांबे की कल्पना की गई है 
तह अधूरा ही रह जाएगा। गांवों में विकास कार्य कार्यक्रमों 
देने से जो अ्रनुभव मिला, उससे भी 
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शहरों का विस्तार, शिक्षा का प्रसार, उत्पादन और परिवहन में सुधार आदि नई प्रगतियों 
के प्रभाव से ग्रामीण समाज बहुत जल्दी-जल्दी बदलता जा रहा है। ग्राम पंचायतें, सहकारिता 
समितियों के साथ मिलकर, देहातों के समाज को संगठित करके एक बनाने और वहां नए प्रकार 
के नेता उत्पन्न करते में सहायक हो सकती हूँ । वे देहाती लोगों को समझा सकती हैं किः 
सब काम सारी जनता के हितों का, विशेषतः इस समय अनेक प्रकार की रुकावटों के कारण पिछड़े: 
हुए लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखकर करने चाहिएं 


१०. एक लक्ष्य यह रखा गया है कि प्रत्येक गांव में कानन-सम्मत पंचायत की स्थापना 
हो जाए, विशेषत: उन इलाकों में जिन्हें राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्य कंरने 
के लिए चुना गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय गांव पंचायतों की संख्या ८३,०८७ से' 
बढ़कर १,१७,५६३ हो चुकी है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए अ्रव तक जो कार्यक्रम बनाया 
गया है उसके अनुसार १६६०-६१ तक गांव पंचायतों की संख्या बढ़कर २,४४,५६४ हो जाएगी ।' 
भारत भर में गांवों की सीमाओं का भी पुनर्गठन करने की श्रावश्यकता है, जिससे कि गांवों की ऐसी 
इकाइयां वन जाएं जो अच्छी, सजीव, काम करने वाली और चुस्त गांव पंचायतों से सम्पन्न हों ॥' 
इस समय भारत में ५०० या इससे कम आबादी के गावों की संख्या ३,८5०,०२० है। 
७ करोड़ ८० लाख से अधिक, अथवा देहाती आवादी के २७ प्रतिशत लोग, इन्हीं गांवों में 
रहते हं। ५०० और १,००० के बीच की आवादी के गांवों की संख्या १,०४,२६८ है ॥ 
लगभग ७ करोड़ ३० लाख, अ्रथवा देहाती आवादी के २५ प्रतिशत से अ्रधिक लोग, इन 
गांवों में बसे हुए हैं। इस प्रकार, आधे से अधिक देहाती लोग १,००० से कम आबादी 
के गावों में आ्रवाद हैं। इत गांवों का एक भाग पहाड़ी है; उनकी आबादी इतनी छितरी 
है कि वहां कई-कई गांवों के समूह वनाना सरल नहीं होगा। अन्य क्षेत्रों में, वर्तमान कई-कई 
गांवों को मिलाकर, लगमग एक-एक हजार की आवादी की इकाइयों में संगठित कर देने 
का सुझाव विचार करने के योग्य है । आवश्यकता इस बात की है कि गांव इतने छोटे तो हों कि 
उनमें एकता की भावना रहे, परन्तु इतने छोटे भी न हों कि उनके लिए कार्यकर्ताओं और अन्य 
आवश्यक सेवाओं का प्रवन्ध न किया जा सके । १६५४ में स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्रियों के 
द्वितीय सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि जो गांव इतने बड़े न हों कि उनमें स्वतन्त्र पंचायतें वनाई 
जा सकें, उनमें कई-कई गांवों को मिलाकर १,००० से १,५०० तक की आवादी के लिए एक-एकः 
पंचायत बनाई जा सकती है। यह सिफारिश एक हद तक उपयोगी है, परन्तु वास्तविक समस्या 
गांवों की सुविधाजनक इकाइयां वनानें की है । 


कद 


११. गांवों में विकास कार्यक्रमों का संगठन पंचायतें भली प्रकार कर सकें, इस प्रयोजन' 
से प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिफारिश की गई थी कि गांवों में उत्पादन बढ़ाने और जमीनों तथा - 
साधनों का विक[स करने के कुछ काम, कानून बनाकर, पंचायतों के सुपुर्द कर देने चाहिएं। हाल 
में इस सिफारिश पर और भी विचार किया गया था । तव पंचायतों के काम को मोटी दृष्टि से दो 
भागों में बांदा गया, ज्ञासन के काम और न्याय के काम । शासन के कामों के सुगमता से चार 
विभाग किए जा सकते हैं : (१) तागरिक, (२) विकास सम्बन्धी, (३) जमीन का वन्दोवस्त, 
और (४) भूमि सुधार । पंचायतों के नागरिकता सम्बन्धी कर्तव्य, विभिन्न राज्यों में कानून 
द्वारा निर्धारित किए जा चुके हैं, और वे सव जगह वहुत कुछ एक-से हैं। उनमें इस प्रकार के काम 
सम्मिलित हैं : जैसे कि गांव की सफाई, जन्म और मृत्यु का हिसाव रखना, गांव में चौकीदारी 
का प्रवन्ध करना, गांवों में गलियां बनाना, उन्हें ठीक रखना और उनमें रोझनी करता आदि + 
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सकती है : 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


यों कुछ जा 
१२. पंचायतों के विकास सम्बन्धी कर्तव्यों की परियणना कुछ इस प्रकार कौ 


(१) गांवों में उत्पादन कार्यक्रम बसाना; 


(२) 


-. (३) 


(४ 


१३. भांवों की, जमीन के प्रयर 
पंचायतों के कर्तव्य उन बातों से सम्बद्ध 
करने का वित्तार है। इनकी विस्तार 


) 


# ताओं का ब्योरा तैयार 
सहकारिता संस्थाओं की सहायता से गांव की 0224 अर का मे 
करना और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था 

तैयार करना; 


ध जाते वो के रूप में 
गांव को भ्रधिकाधिक मात्रा में सरकारी सहायता दिलाने के साधन 
कार्य करता; 


जंगलों, श्रावादियों, तालाबों जगहों की 
पड़ती जमीनों, जंगलों, » तालाबों आदि गांव की सामान्य जगह 
सुधारने का और भूमि के संरक्षण का प्रवन्ध करना ; 


५2 > उनकी मरम्मत 
गांव की पंचायती इमारतें, कुएं, तालाव और सड़कें श्रादि वनाना, उतकी म॑ 
करना और उन्हें ठीक रखना; 


कामों में गठन करना; 
सब कामों में परस्पर सहायता और सम्मिलित प्रयत्त का संगठन करना; 
सहकारिता समितियों को बढ़ावा देना; 

पंचायती कामों के लिए श्रमदान का आयोजन करना न्‍ 


लोगों को अल्प वचत करना सिखलाना; और 
पशुओं की नस्ल सुधारना । 


व ५ ्‌ः ० बे सम्बर मेँ 
थे और भूमि सुधार को क्रियाविन्त करने के पा 
दर है. जिनके आधार पर भारत के देहातों का पुन 


हे क > ० प्रबन्ध 
र से चर्चा अध्याय € में की गई है। पंचायतों के भूमि प्रव 
सम्बन्धी मोदे-मोदे काम ये है ; 


(१) पड़ती जमीनों, जंगलों 
(२) चकवन्दी के समय ग्रथवा श्रन्य 
(३) अच्छे प्रवन्ध और अच्छी खेती 
(४) भूमि सम्बन्धी लेखा 


पैचायतो के भूमि सुधार 
राज्य में बनाए जाएंगे | 


देना होगा : 


(६) निजी खेती करने के लिए 


(२ 


) 


, आबादी की जगहों और तालाबों आ्रादि सामान्य स्थानों 
नयम बनाना; 


: के प्रयोग के 5 
अवसरों पर गांव के सब लोगों के लाभ के लिए 
ती का प्रबन्ध करना , 
के प्रतिमानों को, स्थानीय अ्रवस्थाओों के अनुसार 
पैदलकर उन्हें अपने यहां लागू करना; और 

रखने के काम के साथ सहयोग करना । मी 
'« 'स्वच्ची कतेव्य उन कानूनों पर आधारित होंगे जो कि उनके 


मोर पाया के कार्यों में मोग 
मोटे हिसाव से, ग्रांव पंचायतों को इस प्रकार के कार्यों में गो 


पक रखी गई जमीनों में दे 


जर्गींदार हि लेने के 
जमींदार द्वार जमीन पर पुनः अधिकार कर कम 
अधिकार का प्रयोग करते पर जमीन में मालिकों और काइतकारों के भाग 
फरना; 


खेती की भूमि को अधिकतम सीमा का नियम लागू होने पर अवशिष्ट भूमि के 


का करना; और 
(३) अधिकतम सीमा का नियम 


कई राज्यों में गांव पंचायतें 


प्र लागू हो चुकने पर शोष भूमि का पुनवितरण । 
उकदन्दी के काम में पहले से ही योग दे रही हैं। 
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१४. पंचायतों के न्याय सम्बन्धी कर्तव्य इस प्रकार के हैं : 
(१) दीवानी और फोजदारी मुकदमों का फैसला करना; 
(२) कपि मजदूरों को न्यूनतम मजूरी दिलवाना; और 
(३) भूमि सम्बन्धी छोटे-छोटे झगड़ों को निवटाना । 


इन कर्तव्यों के पालन को सरल वनाने के लिए राज्यों में साधारणतया न्याय पंचायतों का 
पृथक संगठन करके उनका अधिकार क्षेत्र कई-कई गांवों तक सीमित कर दिया जाता है। 


१५. प्रथम पंचवर्षीय योजुना में यह मान लिया गया था कि पंचायतों का संगठन चुनाव 
की जिस पद्धति से किया जाएगा उसमें सम्भव है कि गांव के पुननिर्माण के लिए अच्छे किसानों, 
सहकारिता के कार्यकर्ताओं और समाजसेवकों ञ्रादि जिस प्रकार के व्यक्तियों की ग्रावश्यकता 
होती है, वे सदा पर्याप्त संख्या में न चुने जा सकें । इसी प्रकार, ऐसा भी हो सकता है कि आवादी 
के निर्वल भागों के, विशेषतः भूमि-हीन लोगों के, प्रतिनिधि पंचायत में न पहुंचने पावें। इन 
त्रुटियों के प्रतिकार के रूप में प्रथम पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त सदस्यों को नामजद कर देने 
का जो उपाय सुझाया गया था वह भी दोप-रहित नहीं है । इसलिए गांव पंचायतों को एक सीमित 
संख्या में कुछ सदस्य अपने में सम्मिलित कर लेने का अ्रधिकार दे देना उचित जान पड़ता है । 
यह संख्या छोटी पंचायतों के लिए दो या तीन, और बड़ी पंचायतों के लिए अभ्रपत्ती सदस्य संख्या 
के पांचवें भाग तक निश्चित की जा सकती है। गांव की प्रमुख सहकारिता समिति के प्रतिनिधि 
को भी पंचायत का सदस्य होने का अधिकार दिया जा सकता है । कुछ राज्यों के पंचायत कानूनों 
में हरिजिनों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पंचायत में. कुछ स्थान सुरक्षित कर देने का नियम 
बना दिया गया है। पंचायत कानून पर झ्रमल करते हुए इस वात का विशंप ध्यान रखने की आ्राव- 
इयकता है कि चुनाव में देहाती झ्रावादी के निर्बेल भागों के प्रतिनिधि अवश्य चुने जाएं । 


१६. एकवार अच्छी तरह काम आरम्भ कर देने पर गांव पंचायत सरीखी संस्था को शीघ्र 
ही वित्त की कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा । अधिकतर राज्यों के पंचायत कानूनों में 
पंचायतों को अपनी आमदनी के लिए रोजगारों या पेशों और सम्पत्ति पर कर लगाने, लाइसेन्सों 
की फीस वसूल करने, जुर्माने करने और चौकीदारी कर लगाने आदि के भ्रधिकार दे दिए गए हैं । 
परन्तु प्रायः सर्वत्र ही इनसे कोई अधिक आमदनी नहीं होती | अधिकतर पंचायतों को आमदनी 
के लिए राज्य सरकारों द्वारा दी हुई तीन प्रकार की सहायता का सहारा लेना पड़ता हैं। 
इनमें से प्रथम है लगान के एक अंश का अनुदान। ह्वितीय यह है कि पंचायत लगान 
एकत्र करे और इस लगान के एकत्र करने के लिए जो वसूली रकम गांव के मुखिया को 
मिलती थी वह पंचायत को मिले । परन्तु इसके उदाहरण अभी अ्रधिक नहीं मिलते | तृतीय 
सूत्र है सामान्य भूमियों और तालाबों आदि की आय का उपयोग कर लेने का अधिकार पंजाव में 
और अ्रन्य एक-दो राज्यों में चकवन्दी करते समय, आपसी समझौते से जमीन का 
कुछ भाग गांव की बस्ती को दे दिया जाता है, जिससे कि उसकी आमदनी का उपयोग सवके लाभ 
के लिए किया जा सके। कई राज्यों में लगन का एक भाग अनुदान के छूप में पंचायतों 
को दे दिया जाता है। यह भाग विभिन्न राज्यों में १० से १५ प्रतिशत से लेकर ३० प्रतिशत तक है । 
उचित तो यह है कि प्रत्येक गांव में लगान का एक निश्चित अनुपात स्थानीय विकास के 
लिए पंचायत के नाम पृथक रख दिया जाए | यह राश्षि मूल कोश का काम देंगी, और इसे 
पंचायत अपने यहां के लोगों के श्रमदान तथा सम्पत्तिदान आदि ह्वारा बढ़ा सकेगी ! हमारा सुझाव 


४२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


'तो यह है कि राज्य सरकारें पंचायतों को अनुदान दो भागों में बांट कर देने पर विचार करें। पहला 
"भाग तो उन्‍हें लगात का १५ या २० प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाए, भौर दूकरा 
"भाग लगान के १५ प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुदान के रूप में इस शर्ते पर दिया जाए कि 
'पंचायत उतनी ही राशि करों द्वारा श्रथवा दान आदि द्वारा स्वयं एकत्र कर ले । राज्य सरकारों 
'को आय के ऐसे साधन ढूंढने में भी पंचायतों की सहायता करनी चाहिए जिनसे पंचायतों को 
बार-वार धन प्राप्त हो सके । 


१७. राज्य सरकारें और जिला अधिकारी जो कार्यक्रम वनावें, उनके व्यय में पंचायत 
अमदान हारा अथवा भ्रन्य प्रकार क्या योग दे सकती है, इसुका निदचय उन्हें स्वयं कर बेता 
चाहिए । उनका सीधा सम्बन्ध तो गांव की आरम्भिक सेवाओं और उनके लिए आवश्यक न्यूनतम 
'कमेचारी रखने के व्यय के साथ ही है । इस प्रकार की जो जिम्मेदारियां पंचायतों के सुंपुर्द की 

जाएंगी, दे क्रमश: बढ़ती हो जाएंगी । इसीलिए कई स्थानों पर तो पंचायतों के लिए पूरे समय के 
सेक्रेटरी नियुक्त कर दिए गए है, और कई जगह केवल कुछ समय के कार्यकर्ता रखने से काम चेर्थ 
“गया है। सब जगह किसी एक निश्चित मागे पर चलना आवश्यक नहीं, परन्तु विभिन्न सा्यो में 
“विभिन्न स्थानों पर गांव पंचायतों के कर्मचारियों को सहायता पहुंचाने के लिए जो उपाय किए 
'जा रहे है उन्हें ध्यानपूर्वक देखकर परिस्थिति के अनुसार जहां जो ठीक जान पड़े वहाँ उसे ग्रपता 
ना चाहिए । पंचायतों के कार्यकर्ताओं को भली प्रकार प्रशिक्षित भी कर देता चाहिए। 


__ (६, ज्यो-थ्यों राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन का प्रसार होता जाए, त्यों-त्यों गांव पंचायतों 
के काम का सामंजस्य 


रे पं विकास क्षेत्रों के कार्यक्रमों के साथ करते जाना चाहिए । पंचायतों के कर 
हे काम दो प्रकार के रहेंगे : एक तो वे जिन्‍्हें राज्य सरकारें अपने विस्तार कार्यकर्ताओं द्वार 


अथवा जिला वोड्ड अपने अधीन संगठनों हारा आरम्भ कराएंगे; और दूसरे वे जिन्हें गांव के ज्ोग 
"स्वयं अपने श्रमदान, 


गे, सम्पत्तिदान अथवा अन्य साधनों की सहायता से आरम्भ करेंगे। पहली 
2 रह कार्यो के व्यय में गांव के लोगों को केवल श्रमदान करने हिस्सा बंदाता पड़ेगा। 
मं तो दोनों ही प्रकार के महत्वपूर्ण है, और गांव पंचायतों का उपयोग भी विकास कार्यत्र्मों 
को पूरा करे में जहां कहीं सम्भव हो वहां करना चाहिए, परन्तु पंचायत संस्था की सफलता 
की एक बड़ी कप्तौटी यह है कि पहली प्रकार के कामों की तुलना में उसने दूसरी प्रकार के विंतन 


कल १ पंचायत की वास्तविक उपयोगिता इस वात में है कि वह देहाती जनता की कार्य में 
मदृत्त होने के लिए कितना प्रेरित कर सकती है । दूसरी ओर, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 


8५43 कहीं गांव पचायतें, सिचाई, भूमि के विकास और भूमि के संरक्षण प्रादि के छोटे-मोटे काम 
रम्भ करें, वहां उन्हें उतनी सहायता तो दे ही देनी चाहिए जितनी कि विभिन्न कार्यों के लिए 


हा व्यक्तियों को दे दी जाती है। साराक्ष यह है कि स्थानीय आवादियों को स्वयं भिल-जुल 
सिम्भव अधिकतम काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए | 


जिला योजनाएं 


-देस चना होता . क्रय पैमाने पर बनाई जाती है, तव साथ ही यह भी ध्यानपूर्वक 
नदेना चाहिए। रा 3६ किन कामों को राष्ट्र, राज्यों श्र जिला योजनाओं का भाग बनी 
है हुए हे 8 बे 

3 हे देसेते हुए जिन बातों का विचार करता होता है उनमें से कुछ ये हैं : 


(१) आवश्यक प्रौद्योगिक और अशासनिक साधनों की सहायता से किस काम को कौत- 
से स्तर पर आरम्भ किया जाए; 


६६. जव कोई योजना रा 


जिलों में विकास प्रशासन १४३ 


(२) किसी काम का सम्बन्ध किसी क्षेत्र-विशेष के साथ है या अधिक व्यापक 
प्रदेश के साथ, ताकि उसे अतेक स्थानों से सम्बद्ध बड़ी योजना का भाग बनाया 
जा सके; और * 
, (३) किसी कार्यक्रम को पूरा करते हुए अथवा उसका क्षेत्र और प्रभाव बढ़ाते हुए, 
ह जनता के कितने सहयोग और सहायता की झ्ावश्यकता पड़ेगी । 


जून बातों का विचार करके केन्द्रीय सरकार को रेलों, देशव्यापी बड़ी-बड़ी सड़कों और 
बड़े-बड़े उद्योगों के विकास का और विभिक्ष क्षेत्रों में सिचाई, विजली और छोटे-बड़े उद्योगों आदि 
के विकास में सामंजस्य रखने का प्रधान उत्तरदायित्व अपने सिर लेना पड़ता है। कई कार्य ऐसे 
हैं जिनका आयोजन राज्य सरकारें अधिक अच्छी प्रकार कर सकती हैं---जैसे कि सिंचाई और 
बिजली की मध्यम योजनाएं, सड़क परिवहन सेवाएं और सिंचाई के छोटे-मोटे कार्यक्रम तैयार 
'करने के लिए सर्वेक्षण का काम आदि । जिलों और गावों की योजनाएं राज्यों की योजनाओं में 
“खपनी चाहिएं । उधर राज्यों को अपनी योजनाएं बनाते हुए समस्त देश की दृष्टि से बनाई गई 


“योजना का ध्यान रखकर चलना पड़ता है । मर 


०. द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करते हुए इस वात पर सबकी सहमति हो गई थी 
' कि जो कार्यक्रम राज्य सरकारों अथवा स्थानीय संस्थाओं अथवा राज्यों में स्थापित किए हुए 
-विशेष मण्डलों द्वारा पूरे किए जाएंगे, उन सवको जहां तक सम्भव होगा वहां तक राज्यों की ही 
योजनाश्रों में सम्मिलित किया जाएगा | केवल इस कारण से कि किसी कार्यक्रम की पूर्ति के लिए 
“सब या कुछ साधन केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उसकी बनाई हुईं विभिन्न एजेन्सियों द्वारा दिए 
गए हैं, उस कार्यक्रम को राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित करने का सिद्धान्त वदल नहीं जाता । 
यह मार्ग इसलिए अपनाया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तैय, री का एक सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण पहलू यह था कि बहुत-सी योजनाएं राज्य से निम्न स्तरों पर, अर्थात ग्रामों, नगरों, ताल्ल॒कों, 
तहसीलों अथवा राष्ट्रीय विस्तार खण्डों और जिलों में बनेंगी । यह मान लिया गया था कि जन- 
-प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित तीन प्रकार के कार्यक्रमों को जिलों और राज्यों की योजनाञरों 
'में सम्मिलित कर लिया जाएगा, अर्थात --- 
(क) उन कार्यक्रमों को जो कि ताल्लुके, जिले या राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे; 
(स्र) उन कार्यक्रमों को जो कि इससे भी निम्न स्तर पर भ्रस्तुत किए गए होंगे, परन्तु 
जो संख्या (क) के कार्यक्रमों का अंग वताए जा चुके होंगे; और 
(ग) उन कार्यक्रमों को जो कि प्रस्तुत तो ऊपर से किए गए होंगे, परन्तु जो संख्या (क) 
में उल्लिखित कार्यक्रमों का भाग बन चुके होंगे; उदाहरणार्थ, वे योजनाएं जिन्हें 
तैयार तो केन्द्रीय सरकार ने किया, परन्तु जो क.र्यान्वित की गईं राज्य सरकारों 
द्वारा, अथवा वे याजनाएं जिन्हें तैयार तो किया किसी राज्य सरकार ने परन्तु 
कार्यान्वित किया गया किसी जिले में उपलब्ध साधनों द्वारा । 
२१. राज्यों की योजनाएं दो प्रकार से तैयार की जाती हें--एक तो उनमें दिखलाए हुए 
“ विकास के विभिन्न विभागों के अनुसार और दूसरे, विभिन्न अंचलों और जिलों के ग्रनुसार । विभिन्न 
विभागों के कार्यक्रमों में वे कार्यक्रम भी सम्मिलित रहते है जो कि सीधे राज्य सरकारों के महकमों 
द्वारा पूरे किए जाते है ओर वे भी, जो पूरे तो किए जाते हैं जिला अधिकारियों द्वारा, परन्तु जिनका 
: समन्वय किया जाता है राज्य के मस्यालय में । इस प्रकार जिलों की योजनाओं में ग्रामों, ग्राम 


१४४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


समूहों, ताल्‍लुकों, राष्ट्रीय विस्तार खण्डों और म्युनिसिपल क्षेत्रों श्रादि सीमित प्रदेशों * लिए 
बनाए गए कार्यत्रम रहेंगे जो राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाक:। उनके महकमों की मार्फत, पूरे 
जिलों में किए जाएंगे । जिला योजनाग्रों का वह भाग कई दृष्ियों से प्रधिक महत्वपूर्ण होता 
है जो कि जिलों में ही बनाया जाता है । उसमें सम्मिलित कार्यों की दृष्टि से तो वह महँलर्‌ँ होता 
ही है, इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है कि उसके प्रत्येक पग पर उसे पूरा करते मे लोग लय 
भाग लेते हैं, ओर उसके कारण उन्हें अपनी आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाने और उन्हें स्वयं 
पूरा करने का अवसर भिलता है । 


२२. जिस प्रकार राज्य योजनाएं, वनाते हुए जिला योजनाएं बनाना एके प्रावश्यक 
कदम होता है, उसी प्रकार राज्य योजनाओं पर अ्रमल करते हुए उन्हें जिला योजनाओं 
में विभकक्‍त कर देना भी आवश्यक होता है । विशेष करके राज्य योजनाओं के विभिन्न ख़ण्डों में 
जिन कार्यक्रमों ग्रथवा आयोजनों की पूर्ति में स्थानीय सहयोग और जनता के रह 
सहायता मिल सकती हो उनकी पुथक तालिका बनाकर ऐसा प्रकट करना चाहिए कि वें ली, , 
योजनाओं के अंग है । जित कार्यों की पूर्ति में सरकार द्वारा दिए हुए साधन केवल प्रारम्भिक 
साधनों के रूप में रहकर उनकी वृद्धि प्रधानतया जनता के प्रयत्न और सहयोग से होती हैं, उत 
कार्यो को जिला योजनाओं का ही अंग समझना चाहिए । भविष्य में राष्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक विकास के आयोजनों को बहुत अ्रधिक बढ़ाने का विचार है । इससे योजना कार्यो 
जिला योजनाएं तैयार करने का महत्व और भी बढ़ जाता है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना वी 
समाप्ति तक ये आयोजन प्रायः सारे देश की ग्राम जनता में फैल चुकेंगे | विभिन्न भा समूह 

और ताल्लुकों आदि को धीरे-धीरे राष्ट्रीय विस्तार और सामदायिक विकास के अन्तर्गत लें शी 
का कार्यक्रम प्रत्येक राज्य का अपना-अपना होगा । जिले के किसी भाग में किसी निरिचत दिन 
राष्ट्रीय विस्तार का कार्यक्रम आरंभ हो चाहे न हो, जिला योजना जिले के सब भागों का ध्या 
रखकर तैयार की जाएगी । इसलिए जिला योजना तैयार करते हुए जिले के जिंत ज्षागीं में 
राष्ट्रीय विस्तार का कार्य आरम्भ हो चुका है, उसके अतिरिक्त जिनमें यह कार्य शुर्र नहीं हुआ 
न आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होगा । इस प्रकार, जिला योजना लोकन्मत करो 
४ 32 /720380 222 कार्यक्रमों को एक सूत्र में बांधने, लोगों में उन्हें स्वर्य आज 
लक 2 रे की स्वेच्छा से सहायता करने और आप आगे बढ़ने की भावना हे 
! में से नए नेता तैयार करने का प्रभावशाली साधन सिद्ध होगी | ईर्सने * 


जिले के लोगों मिलेगा कि वे अन्दाजां 

4 िफ अ8 | कि वे भ्रपनी आवश्यकताओं और साधनों की अर ० 

बज ' कौन-से कामों में सक्रिय सहायता देने के लिए सरकार को तैयार किया जी 
, और उसके लिए वे आवश्यक प्रयत्न करें । इसके अतिरिक्त यदि जिला यौजर्नी 


रूप प्रशासन के | 
लिए दोनों और ता के सम्मिलित प्रयत्न पर आधारित रहेगा, तो उसे पूरा कम 
ए की जिम्मेदारी स्पष्ट हो जाएगी | 


२३. जिला योजना के प्रधान अंग ये हैँ: 


सामदायिक 
(१) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रम, 
(२) समाज कल्याण के कार्ये हे 


३) कृषि लक 
(३) गम उत्पादन के कार्यक्रम, और ग्राम विकास के क्षेत्र में पशु पालत तथा: 
गम संरक्षण आदि जैसे सम्बद्ध कार्य, रु 


जिलों में विकास प्रशासन १४५ 


) सहकारिता का विकास; 

) ग्राम पंचायतें; 

) देहाती तथा अन्य छोटे उद्योग; 
) सिंचाई, विजली, संचार, औद्योगिक विकास और प्रशिक्षण सुविधाग्रों के 
विस्तार के लिए राज्य योजनाञ्रों द्वारा विकसित साधनों का प्रभावशाली ढंग 
से उपयोग करने की योजनाएं; ह 

) भकानों की व्यवस्था और नगरों का विकास करना; 

(६) अल्प बचत कार्यक्रम; हि 

(१०) निर्माण कार्यो में श्रमिकों के सहकारी संगठनों तथा श्रमदान द्वारा सहायता देना, 
११) पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रम; 

१२) देहाती और शहरी इलाकों में समाज सेवा के, विशेष करके आरम्भिक तथा 
माध्यमिक शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य सेवा की इकाइयां संगठित करने, स्वास्थ्य 
के नियमों के प्रचार, सफाई, मलेरिया नियन्त्रण और परिवार नियोजन आदि के 
कार्यक्रम ; हु 

(१३) रचनात्मक समाज सेवा के कार्यो में लगे हुए स्वयंसेवक संगठनों से काम लेना 

और उनकी सहायता करना; 

(१४) भूमि सुधार; 

(१५) नशावन्दी और 

(१६) राष्ट्रीय, राज्यीय, प्रादेशिक और स्थानीय विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में 

लोगों की जानकारी बढ़ाना । 

२४. ये सब कार्यक्रम अनेक सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की मार्फ॑त पूरे किए जाएंगे 
और उनमें से कई एक में एक से अधिक संगठनों के बीच समन्वय रखने की श्रावरयकता है । इस प्रकार 
सरकारी अधिकारियों और विभिन्न विकास विभागों के अ्रधिकारियों के अतिरिक्त, प्रत्येक जिले में 
एक देहाती स्थानीय बोर्ड, वहुत-सी गांव पंचायतें और देहातों की ग्रनेक म्युनिसिपैलिटियां भी रहेंगी । 
आध्िक हलचलों के केन्द्र के रूप में कस्बों का महत्व शायद बढ़ जाएगा, और आंचलिक विकास 
की योजनाशों पर विचार करते हुए शहरी और देहाती इलाकों को मिलाकर विचार करना होगा । 
जिन इलाकों में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम अधिक तीब्रता से चलाए 
जाएंगे, उनमें योजना अथवा ग्राम समूह सलाहकार समितियां बना दी जाएंगी, और उनमें संसद 
तथा राज्य विधानमण्डल के सदस्यों के श्रतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों 
को भी नियुक्त किया जाएगा । जिले में ऐसी बहुत-सी संस्थाओं के विद्यमान होने से, 
जिनके काम में समन्वय जिला योजना के द्वारा किया जाएगा, इस सम्भावना की सूचना मिलती 
है कि जिलों के विकास साधनों का शायद पुनर्गठन करना पड़े । 


जिला विकास संगठन 


२५. जैसा कि पहले लिखा जा चुका हे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में राष्ट्रीय 
विस्तार व्यवस्था, जिलों के साधारण प्रशासन संगठन का ही भाग बन गई थी। प्रायः सब राज्या 
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| गरेजना 
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पमितियाँ व है. जो जिले कोर्स कार्यक्रम 
में जिला विकास अथवा . योजता समितियां बना दी .गई हैं, जो जिले मे वि मम 
बनाने और उनको कार्यान्वित करने -में राज्य विधानमंडल तथा संसद में जिले 


कल ककल ऑजी ट 
ब्लड 


स्थाओं गैर-सरकारी करे: 
तिधियों तथा जिला वोड्ड, मुख्य म्युनिसिपल संस्थाओं और प्रमुख गैर 


क॒र्ताओं के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करती हैं । इन समितियों की कप है 
देने का ही है। कुल मिलाकर वे जनता से वह सहायता और लक 
में सफल नहीं हुईं, जिसे जिले की योजना बनाने के विचार का आधार माना गे पा 
तियों की मार्फत विकास कार्यों में जिला बोर्ड तथा अन्य स्थानीय लिकायों का पा 
करने का विशेष लाभ नहीं हुआ | प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थानीय नरक पल 
के कार्यक्रमों में जो भाग लिया, उस पर विचार करके सुझाव दिया गया था कि साधा कक 
सीति यह रहनी चाहिए कि उन्हें अपने क्षेत्र में प्रशासन और समाज सेवा के काम 308९ 
अधिकतम जिम्मेदारी-अपने सिर लेने के लिए उत्साहित करके, उसका निर्वाह करत मे ० 
सहायता की जाए । यह भी बतलाया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय हक । 
मिकायों के काम का एक-दूसरे के साथ मेल बैठाने के लिए शायद आवश्यक व्यवस्था क्‌ ह 
उदाहरणाये,गांव पंचायतों और जिला श्रथवा सब-डिविजनल लोकल बोर्ड के काम जे ड 
करना पड़े। यह मी सुझाया गया था कि इस प्रक्रिया का विकास स्वयं होने देने के साथन्साथ राज्य 


सरकारों को चाहिए कि वे विकास के क्षेत्र में इन निकायों में घनिष्ठ सहयोग इन दिशाओं 
करवाने का प्रयल करें : 


(१) स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए कार्मक्रमों को राज्य कार्यक्रमों के साथ संगत 
«करके उन्हें जिला योजनाओं के भाग के रूप में दिखलानां चाहिए; न 
(२) राज्य सरकारों के समाज सेवा कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए स्थातीय *ि 
का उपयोग करना चाहिए। "किसी भी जन-अतिनिधि संस्था के लिए पक 
उपयोगी एक नियम यह है कि जिस कार्य को उसके तुरन्त वाद की अधीन मे 
कारी संस्था उतनी ही भली प्रकार अथवा लगभग उतनी भली प्रकार कर सर) 
उसे करने का उत्तरदायित्व उस पर डालकर. उसे करने में उसकी 
और उसका मागे-दशन कर दिया जाए; 


स्थानीय निकाय जिन संस्थाओं को चलावें और जो सेवाएं, करें। उर्तेर 208 

और मांगे-दर्शन राज्य सरकार के टेकतीकल और प्रशासनिक कर्मचारियों 

ठीक उसी प्रकार और उतनी ही चुस्ती से करना चाहिए जितनी चुस्ती सेव 

सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं और सेवाओं का करते; है 

(४) जिलों और ताल्लुकों के विकास कार्यक्रमों की पूर्ति की विधि निर्िचर्त करने भी: 
उनकी निगरानी करने के लिए जो विकास समितियां वनाई जाएं, | ता 
सदस्य जिला बोर्डों के प्रतिनिधि होने चाहिएं | इन समितियों में अन्य संस्थाओं 
के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहेंगे; और है 

(५) जहां कहीं सब-डिविजन हों या भविष्य में बनाएं जाएँ, वहाँ सब॒-डिविजरनर्ल 
लोकल बोड्डो की स्थापना पर भी विचार करना चाहिए | 


| 


ना 
पं 
लि 


हा अभी तक इन सिफारिशों पर अधिक अमल नहीं किया गया। मध्य प्रदेश, उड़ीसीः 
विहार, पंजाव, उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों में हाल ही में इस बात पर विचार किया 
गया है कि जिला बोर्डो के भावी संगठन और कर्तव्यों का निइचय, ग्राम पंचायतों और की: 
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अन्य अधिकृत संस्थाओं के कामों का ध्यान रखकर करना चाहिए। कर जांच श्रायोग ने यही विचार 
प्रकट किया है कि जिला लोकल वोड्डो का वर्तमान रूप आगे नहीं रह सकेगा, और स्थानीय स्वायत्त 
शासन के गठन में उनकी स्थिति अस्थिर से श्रस्थिरतर होती जा रही है । श्रव यह आवश्यकता 
व्यापक रूप से अनुभव की जा रही है कि जिले के प्रशासन का गठन लोकतन्त्री और सुगठित होना 
चाहिए । इस गठन में ऊपर के लोकतन्‍्त्री संगठनों के साथ गांव पंचायतों को भी सम्बद्ध करना 
चाहिए । कुछ राज्यों में लोकतन्त्री संस्था जिले के स्तर पर रखने में सुगमता होगी, और कुछ 
में सब-डिविजन के स्तर पर । दोनों अभ्रवस्थाओं में दो जरूरी शर्तों का ध्यान रखना होगा । पहली 
चर यह है कि लोक-निर्वाचित निकाय को, कानून और अ्मन-अमान, न्याय का शासन और माल 
विभाग के कुछ काम छोड़कर, उसके क्षेत्र के साधारण शासन और विकास के सभी कार्य सौंपने 
का लक्ष्य सामने रखा जाए । आवश्यकता हो तो उसे ये कार्य क्रमश: सौपे जा सकते है, परन्तु उस 
क्रम का निर्चय पहले से कर देता चाहिए । दूसरी शर्ते यह है कि विकास ग्राम समूह या ताललुका 
आदि, जिले अथवा सव-डिवीजन के जो छोटे क्षेत्र हों, उनमें स्थानीय कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए 
जिला निकाय की उपसमितियां वनाकर उनके कामों को स्पप्ट-स्पष्ट निर्धारित कर दिया जाए । 
देश के विभिन्न भागों की अवस्थाओं और प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में हुए अनुभव का ध्यान 
रखते हुए इस विषय पर सर्वथा निष्पक्ष विचार करने की आवश्यकता है । इसलिए हम सिफारिश 
करते है कि राष्ट्रीय विकास परिषद स्वयं इसका विशेष अनुसन्धान करवाए । यह अनुसन्ध्रान 
और विभिन्न राज्यों में किए हुए परीक्षणों के परिणाम का अध्ययन तो ऊपर निदिष्ट दृष्टियों से 
होता रहेगा, उसके साथ ही, विकास कार्यो की पूर्ति के लिए जिलों में, और विशेपतः राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास खण्डों में जो गर-सरकारी संगठन सब राज्यों में स्थापित 
किए जा चुके है उनकी शक्ति बढ़ाने और उनका पुनर्गठन करने की शीघ्र ग्रावश्यकता है । 

२७. मूल उद्देश्य यह हैँ कि जिले में विकास का काम करने वाली विभिन्न एजेन्सियों के 
काम में परस्पर सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए, और जो सरकारी और गैर-सरकारी प्रति- 
निधि उनकी विशेष सहायता कर सकते हों उनका सम्बन्ध उनके साथ जोड़ दिया जाए | विकास 
खण्डों और ताल्लुकों के लिए मुख्य लक्ष्य यह रखा गया है कि सव एजेन्सियां, विशेष करके सहका- 
रिता संस्थाएं, गांव पंचायतें और स्वयंसेवी संगठन, अधिकतम सहयोगपूर्वक कार्य करें । जिला 
विकास समितियों और योजना सलाहकार समितियों ने ग्रभी तक जिस प्रकार कार्य किया हे 
उस पर विचार करने से प्रकट होता है कि पुनर्गठन की दिश्ञा में राज्य सरकारों को तुरन्त ही 
छुक काम यह करना चाहिए कि वे जिलों में जिला विकास परिपदों, और विकास खण्डों या 
ताल्लुकों जैसे इलाकों में विकास समितियों की स्थापना कर दें । 

जिला विकास परिपद का गठन करते हुए निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा 
सकता है : 

) राज्य विधानमण्डल और संसद में जिले के प्रतिनिधि; 
) म्युनिसिपैलिटियों और देहाती स्थानीय निकायों के भ्रतिनिधि; 
) सहकारिता आन्दोलन के प्रतिनिधि; 
) ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि; 
) प्रधान-प्रधान समाज-सेवक संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं और रचनात्मक सामाजिक 
कार्यकर्ताओं की ओर से सम्मिलित किए हुए सदस्य; और 
(६) जिले का कलक्टर, सव-डिवीजनल अफसर, और विशिन्न विकास विभागों के 
अध्यक्ष अधिकारी । 


१४८ .. द्वितीय पंचवर्षीय बोजना 


२८. जिला विकास परिपद के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं : न 
(१) राज्य की पंचवर्षीय योजना के दायरे में रहते हुए विकास की वापिक के 
निश्चित करने के सम्बन्ध में सलाह देना; 


(२) विकास का स्वीकृत कार्यक्रम कहां तक पूरा हुआ भौर कहाँ तक नहीं, हीं 
विचार करना; 


(३) आ्राथिक और सामाजिक विकास की मोजनाओं, विशेषतः राष्ट्रीय विस्तार 
तथा सामुदायिक विकास कार्यत्रमों, इुषि उतने और स्थानीय विकीतं 
कार्यों, समाज सेवाओं और छोटे ग्रामोद्योगों को शीघ्र तथा प्रभावकारी ढंग से 

सफल बनाने के उपाय सुझाता; 

(४) विकास कार्यक्रमों में माग लेने और योग देने के लिए जनता को उत्साहित 8 

और शहरी तथा देहाती इलाकों में स्थानीय लोगों के प्रयत्नों का विस्तारकर्णा ! 

(५) सहकारिता संस्थाओं और. ग्राम पंचायतों का विकास करते में सहायता देगी 

(६) अल्प बचत करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना; कामों 

गांव पंचायतों के भूमि सुधार, भूमि प्रवच्ध और भ्रम विकास के कामों की 

निगरानी करना; 

अध्यापकों, विद्याथियों और अन्य लोगों की सक्रिय सहायता और सहयोग पे 

के स्थानीय सम्पत्ति और साधनों का पता लगाता और उत्तका विकास करतों। 

8 


मेलों, प्रदर्शनियों और वाद-विवाद सभाओ्रों आ्रादि द्वारा आम लोगों को शैर्निं 
वृद्धि के अवसर देना; और 


बजा 


(१०) पंचायतों और सहकारिता समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करती । 


सक विकास खण्डों अथवा त्ताल्लुकों के लिए बनाई हुई बिकास समितियों के कम, जे 
कास्त परिपदों जैसे ही होंगे । उनके सदस्य निम्न प्रकार के लोगों में से 


लिये जा सकते हैं: 
(१) ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि ; 


(२) शहरी स्वायत्त शासन संस्थाप्रों और देहाती लोकल बोडों के प्रतिनिर्धि। 
(३) सहकारिता आत्दोलन के प्रतिनिधि; 


(४) रा सै राज्य विधानमण्डल और संसद के लिए तिर्वाचित प्रतिनिधि (मर्द 
उन्हें अपने अन्य कामों से फुर्संत मिले तो); 

(३) समाजसेवी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं और रचनात्मक समाज सेवकों में में 
चुनकर सम्मिलित किए हुए कुछ व्यक्ति; और * 

(६) विकास विभागों के श्रध्यक्ष सरकारी अधिकारी । 


२६. यद्यपि परिपदों 
समितियों का काम ३३४८ विकास ५ और विकास खण्डों अथवा ताललुकों की विकास 
म॑ सलाह देने का होगा, फिर भी उनको विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में 


ओर से सुझाव देने की स्वतन्त्रता न देनी ६ 

जो कार्यक्रम कप 82838 मात्रा में देनी चाहिए | राज्य सरकार वे जिले के लिए 

भी बहुत हृद तक उन्ही को सी है, उनके दायरे में सहायता और साधत वितरण करने का करे 
हु हो को सौप देना चाहिए । उतका कार्य सुनियोजित ढंग से होना चाहिए । 
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भी कार्यक्रम को अ्रत्तिम रूप देने से पहले उनकी सलाह ले लेनी चाहिए, और जो काम पूरे होते 
जाएं उनका समय-समय पर सिहावलोकन करने का अवसर भी उनको देना चाहिए । उनकी 
एक खास जिम्मेदारी यह देखने की है कि जनता सब कामों में श्रधिक से श्रधिक योग दे, विभिन्न 
कार्यक्रम इस प्रकार पूरे किए जाएं कि वे एक-दूसरे के पूरक हों, और ग्रावादी में पुराने रीति-रिवाजों 
आदि की बाधाओं के शिकार लोगों को भी यथेप्ट लाभ पहुंचता रहे । 


ऊपर बतलाए गए ढंग से जिला विकास परिपदों और विकास खण्डों या ताल्लुका विकास 
समितियों का गठन हो चुकने पर वे वर्तमान विकास समितियों और कार्यक्रम सलाहकार समितियों 
की जगह काम करने लगेंगी । आरम्भ में इन संगठनों का रूप कानून द्वारा अनिर्धारित रह सकता 
है । परन्तु जब वे प्रभावशाली ढंग से काम करने लगेंगी, तव जिले के प्रशासन के पुनर्गठन की एक 
महत्वपूर्ण मंजिल तय हो जाएगी । उनके द्वारा जो अनुभव प्राप्त होगा उससे पता चलेगा कि जिले 
के प्रशासन को लोकतन्‍्त्री ढंग पर चलाने के लिए उसके वर्तमान रूप में क्या-क्या परिवर्तन और 
सुधार कर देने चाहिएं । इसके अतिरिक्त, इस प्रकार कार्य करने से जिला और क्षेत्रीय योजना 
की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर आप से आप जोर पड़ जाता है। स्थानीय कार्यक्रम सम्मिलित 
प्रयत्न द्वारा पूरे किए जाते है, जिससे प्रकट होता है कि वे सारी जनता के लिए कितने लाभदायक 
है, और उस लाभ की तुलना में पुराने विचारों, विश्वासों, मत-मतान्तरों या जात-पांत के अन्तर 
का मूल्य कितना कम है । दूसरी विशेषता यह है कि जव स्थानीय सरकारी भ्रधिकारियों को 
परस्पर मिलकर और जनता तथा उसके प्रतिनिधियों के साथ काम करना पड़ेगा, तव उनके विचारों 
और प्रवृत्तियों में बहुत-कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि वे समाजवादी ढंग के समाज की आव- 
चयकताओओं से संगत हो जाएंगी, और ऊपर तथा नीचे के अधिकारियों के मध्य जो एक बाड-सी 
खड़ी रहती है और सम्मिलित प्रयत्नों की सफलता में बाधक वन जाया करती है वह टूट जाएगी । 
ये संस्थाएं, वाद-विवाद सभाएं, अपने अनुभव एक-दूसरे को वतलाने और कार्यक्रम बनाने तथा 
उनकी पूर्ति पर विचार करने के लिए परस्पर सलाह-मशविरा करने की परम्पराएं इस दिशा में 
पहले भी उपयोगी सिद्ध हो चुकी है । 


समन्वय और निरीक्षण 


३०. विकास कार्यक्रमों में सामंजस्य रखने और उनका निरीक्षण करते रहने का काम 
“विभिन्न स्तरों पर--ताललुके या विकास कार्य के लिए बनाए हुए ग्राम समूह मे, जिले में, 
या सव-डिवीजन में, कई-कई जिलों के सम्मिलित प्रदेश और राज्य के लिए संगठित करना होगा | 
प्रत्येक स्तर पर दो समस्याएं खड़ी होंगी । पहली होगी विभिन्न टेकनीकल विभागों के काम में 
सामंजस्य रखने की, जिससे कि उन सबका एक समन्वित कार्यक्रम वनाया जा सके । दूसरी होगी 
सा्ग-दर्शन, निरीक्षण मूल्याकन और वृत्त-लेखन की । सामंजस्य की आवद्यकता एक ओर तो नीति 
में और साधनों के वितरण में निरन्तरता रखने के लिए होती है, और दूसरी झोर विभिन्न क्षेत्रों 
में कार्य करने वालें एक ही विस्तार संगठन की आवश्यकताएं सर्वत्र एक-सी रखने के लिए । 
समन्वित कार्यक्रम का वल इस वात पर निर्भर करता हे कि विशिष्ट सेवा करने का काम जिन 
लोगों से लिया जा रहा है वे कितने योग्य हे । इसलिए समत्वय इस प्रकार करना चाहिए कि 
विशेषज्ञों की योग्यता का अधिकतम लाभ मिल जाए । इसके लिए आवश्यक है कि कार्यक्रमों का 
संचालन करते हुए प्रत्येक प्रौद्योगिक विभाग की जिम्मेदारियों को भली-भांति समझ लिया जाए 
और यह जान लिया जाए कि समस्त कार्यक्रम में उनका कितना योग रहेगा । जैसा कि पहले 
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बतलाया जा चुका है कि राज्य के स्तर पर समन्वय का काम मन्त्रिमण्डल की विकास समिति 
की देख-रेख में .विकास आयुक्त करेगा; जिले और सब-डिविजञन में यह जिम्मेदारी क्रमशः 
कलक्टर और सव-डिविजनल अफसर को उठानी पड़ेगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास 
कार्यत्रमों का क्षेत्र प्रथम योजना के क्षेत्र की अपेक्षा बहुत बड़ा है । इस कारण विकास अ्रयुक्‍त 
के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि राज्य में उसे और जो काम करने पड़ते है उन्हें करते हुए वह 

फी घूम-फिर सके और राज्य योजना पर जिलों में कैसा अमल हो रहा है इसका निरीक्षण 
५ से कर सके। इस कठिताई का अनुभव बड़े राज्यों में और भी अधिक होगा । इसलिए 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की परिस्थितियों में श्रांचलिक सामंजस्य रखने और जिले में 


विकास कार्यो का समन्वय तथा निरीक्षण करने की प्रभावशाली व्यवस्था करना बहुत अधिक 
आवश्यक हो जाता है । 


३१. जिले का प्रशासन, नई समाज व्यवस्था, की दिश्ञा में बढ़ते का एक साधन है। इसलिए 

। जनता की ग्राशाओं और अभिलापाओं के अनुरूप होता चाहिए । उसकी सफलता-असफलता 
का निर्णय, उसके कार्यो के परिणामों के भ्रतिरिवत, उन्हें करने की विधियों ्रौर उत संस्थाओं से 
किया जाएगा जो कि वह अपने गठन में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए संगठित करेगा । 


अध्याय ८ 


कर्मचारियों की आवश्यकता और उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम 


किसो भी योजना में भौतिक पग्रौर जनशक्ति के साथनों का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकने 
का बड़ा महत्व होता है । विकास कार्य को अभीष्ट गति प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं कि 
भौतिक और जनशकिति के साधनों में यथासम्भव अधिकतम सन्तुलन रखकर गआ्रागे बढ़ा जाए । 
जनशक्ति को प्रायः किसी भी राष्ट्र का प्रथम साधन माना जाता है। यह बात प्रौद्योगिक जन- 
शक्ति के विषय में और भी सही है । 


२. १६५३ में रोजगार की स्थिति काफी विगड़ गई थी, और प्रौद्योगिक कर्मचारी 
पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते थे; इस कारण जीविकोपाज॑न के अवसरों की संख्या में वृद्धि करना 
कठित हो गया था । इसलिए तब यह आवश्यकता तीत्र रूप में अनुभव की गई कि यह हिसाव 
लगा लिया 'जाए कि हमारी प्रौद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता कितनी है और वे हमें 
कितने मिल सकते हैँ । इस दिशा में कुछ समय पूर्व प्रथम प्रथल वैज्ञानिक जनशक्ति समिति ने 
किया था । परन्तु यह बात प्रथम पंचवर्षीय योजना बनने से भी पहले की है। प्रथम योजना 
आरम्भ हो जाते पर उसमें कर्मचारियों को विभिन्न कार्यो का प्रशिक्षण देने की जो सुविधाएं 
रखी गई थीं, उनका क्रमशः विस्तार किया जाने लगा । इसका फल यह हुआ कि ह्वितीय योजना 
आरम्भ होने के समय स्थिति पहले से सुधरी हुई थी । द्वितीय योजना में प्रौद्योगिक कर्मचारियों 
को प्रशिक्षित करने की योजना वहुत पहले से तैयार कर लगी है, जिससे कि भविष्य में सम्भावित 
आवश्यकताओं की पूर्ति भल्री प्रकार की जा सके । इस विचार से प्रायः सबकी सहमति होते हुए 
भी भावी आवश्यकताओं का पहले से अन्दाजा लगा लेना कठित हैं । इसलिए उन कठिनाइयों 
की ओर ध्यान खींच देना आवदयक है। भविष्य में टेकगोलौजिकल उन्नति किस दिक्षा में 
होने की सम्भावना है, इसका हमें पूराज्ञान न होने के कारण उचित होगा कि हम अपनी चौमुखी 
और विभिन्न क्षेत्रों की--विशेषत: निम्न स्तरों की---सम्भावित आवश्यकता और पूर्ति दोनों का 
विचार कर लें । इसके अ्रतिरिक्‍त प्रौद्योगिक कर्मचारियों में--विकास के व्यापक क्षेत्रों में भी--- 
सदा श्रनेक प्रकार के व्यक्ति मिले-जुले रहेंगे, इस कारण उनमें सनन्‍्तुलन हो जाने की सम्भावना 
है, विशेषत: इस कारण कि विस्तार की बातों पर पहले से ध्यान नहीं दिया जा सकता । 

३. आगे जो विश्लेषण किया जा रहा है, उसमें सभी प्रकार के प्रौद्योगिक कर्मचारियों की 
चर्चा करने का विचार नहीं है। इस समस्या को हल करने का प्रयत्न केवल कुछ चुनी हुईं दिश्लाओं 
में किया जाएगा, क्योंकि प्रथम योजना काल में जिस प्रकार के कमंचारियों की कमी अनुभव 
हुई थी, उन पर स्वभावत: विशेष ध्यान दिया जाएगा । अन्य जिन कई प्रकार के कर्मचारियों 
को तैयार करने में व॒नियादी प्रशिक्षण और पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव दोनों को आवश्यकता 

पड़ती है, उनकी भावी मांग का--उदाहरणार्थ, तृतीय योजना काल में---मोटा अन्दाजा अभी से 
लगा लेता और प्रशिक्षण का कार्यक्रम उसी के अनुसार वत्ता लेना होगा । यह बात इंजीनियरों 
के कामों पर विशेष रूप से लागू होती है क्योंकि द्वितीय योजना में इस्पात के उत्पादन पर 
खास जोर दिया गया है और उससे सम्बद्ध कामों में रोजगार की बहुत गजाइश हो जाने की 
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सम्भावना है । तृतीय योजना काल में इस्पात का उत्पादन और भी बढ़ाया जाएगा, इसलिए आशा 
है कि इस क्षेत्र के कार्यो में कर्मेचारियों की मांग निरन्तर बढ़ती जाएगी। सीमेंट का उत्तादत मी 
विगत कुछ वर्षो में बहुत बढ़ गया है। द्वितीय योजना में भी उसका उत्पादन खूच बढ़ाने का का 
क्रम रखा गया है; यहां तक कि इस उद्योग के आरम्भ में भ्ब तक उसंकी जितनी क्षमता हो चुद 
है वह उससे भी आगे बढ़ जाएगा। इस्पात और सीमेंट मिलकर तामीर के कामों में 0 
मिलने के अवसरों की वृद्धि करेंगे; इस कारण तामीरी क्वामों के लिए प्रौद्योगिक कमेचारियों / 
की योजना बनाने का महत्व विशेष बढ़ जाता है। प्रथम योजना में जिन कर्मचारियों की 
कमी अनुभव हुई उनमें क्रपि के ग्रेजुएट और डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्ति, पशु चिकित्सक, व 
सहकारिता, तथा भूमि संरक्षण विभागों के कर्मचारी, विकास अ्रधिकारी, योजनाओं के 
प्रशासक, चिकित्सक और प्रशिक्षित अध्यापक भी थे । इसलिए श्रव इन्हें तथा अन्य कुछ विशिष्ट 
प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की सुविधाओं - पर विचार किया जाता है। 
इंजं/नियर कर्मचारी 
४. प्रथम योजना में इंजीनियरी पेझों में कर्मचारी प्रशिक्षित करने की सुविधाएं 
उढ़ाने के अनेक उपाय किए गए थे । खड़गपुर में इन्स्टिट्यूट श्राफ टेकनोलौजी (यल्तरक्ली 
विज्ञान का प्रतिष्ठान) खोला गया और बंगलौर के इण्डियन इन्स्टिट्यूट ग्राफ साइन्स का और भी 
विकास किया गया । चार नए कालेज और १६ पोलीटेकतीक विद्यालय भी स्थापित किए 
हक इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिक शिक्षण की अखिल भारतीय परिषद की सिफारिशों 
के अनुत्तार पहले से विद्यमान २० कालिजों और ३० स्कूलों में विद्याथियों की संख्या बढ 
दी गई ( ईल उपायों का परिणाम यह निकला कि प्रथम ३ योजना की समाप्ति पर देश में 
९ इंजीनियर संस्थाएं ग्रेजुएटों के लिए भर ८३ संस्थाएं डिप्लोमा के स्तर तक प्रशिक्षण रे 
ताली ही गई थीं। गत पांच वर्षो में प्रति वर्ष निकलने वाले इंजीनियर ग्रेजुएटों की संख्या श्र: 
इगुनी और डिप्लोमा लेते वालों को १,५५० से बढ़कर ४,६०० हो चुकी थी । अन्य टेकनोलौ- 
जिकल विपयों के शिक्षण में भी पर्याप्त उन्नति हुई थी । ' हु ह 


.__ *- द्वितीय योजना काल में इंजीनियर, सुपरवाइज़र, ओवरसियर और अत्य कार्यकर्ता 
रे करने के लिए भ्रौद्योगिक शिक्षण की सुविधाएं वढ़ाने पर लगभग ५० करोड़ रुपए ु' 
5६ कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, उनमें मुद्रण विज्ञान, नगरों और प्रदेशों 
हक के. कक विभिन्न पाठ्यक्रमों का विकास, वर्तेमान प्रौद्योगिक का 
एप्लाइड ज्योलौजी (खातों हा तिष्ठानों की स्थापना, इण्डियन स्कूल ब्राफ माइनस ह 

इंजीनियरों के लिए प्रत्यास्मरण तथा ू-गर्भशास्त्र के विद्यालय) का विस्तार, और सेवा संलग्न 
कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने “दपक्रमों का संगठत आदि सम्मिलित हैं । इससे डा 
१६५५ में प्रति बे काल 68३ वीं कर ह्या्‌ (२८ से बढ़करे (४४ ही 28 
वालों की ४,६०० थी; १ ६६० में ही पी या तो 
जाने की आशा है । 32200 205 2 


दर इतने जप 4 मंत्रालयों हा 

मल 2 विस्तार के पदचात भी विभिन्न राज्य सरकारों और कैन्द्रीय मंत्रालयों की 

लगाए के लिए 2 कब के भन्दाजा इत्तना अधिक था--इनमें से कइयों ने तो यह अरदार्जा 
+ समितियां नियुक्त की थीं-..कि योजना आयोग ने एक इंजीनियर कर्मचारी 


हि: 


कर्मचारियों की आवश्यकता और उनकं प्रशिरनेंग का कार्यक्रम १५३ 


समिति का संगठन करके उसे आदेश दिया कि वह ट्वितीय योजना से भी अधिक व्यापक क्षेत्र को 
ध्यान में रखकर इंजीनियर कर्मचारियों की सम्भावित आवश्यकता और पूर्ति के प्रइत का अध्ययन 
करे। यह समिति अनुसन्धान के पश्चात इस परिणाम पर पहुंची कि द्वितीय योजना में इंजी- 
नियरी के शिक्षण की सुविधाएं जितनी वढ़ा देने का विचार किया जा रहा है उतनी के पश्चात 
भी अतिरिक्‍त प्रशिक्षण की इतनी आवश्यकता रहेगी कि उससे सिविल, मिकेनिकल, बिजली, 
दूर संचार, धातु विज्ञाव और खानों के लगभग २,३०० ग्रेजुएट इंजीनियर तैयार किए जा सके । 
इनके अतिरिक्त, इंजीनियरी के जिन क्षेत्रों की चर्चा पहले की जा चुकी है, उनमें निम्न स्तर 
के पदों पर कार्य करने के लिए लगभग ५,९४० व्यक्तियों की ग्रावश्यकता पड़ेगी । यदि इंजीनियर 
कर्मचारी मुहैया करने के लिए तुरन्त ही उपाय न किए गए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 
में भी इस भारी कती के जारी रहने और उसके और बढ़ जाने की आशंका है । समिति का 
विचार है कि विकास में प्रगति का यह एक श्राशाजनक चिह्न है कि श्रौद्योगिक प्रशिक्षण कौ 
जितनी सुविधाएं बढ़ाई गई वे सब न केवल हमारी अर्थ-व्यवस्था में खप गई, अपितु और 
अधिक की ग्रावश्यकता अनुभव होने लगी । समिति ने सुझाया है कि : 


(क) पहले से विद्यमान संस्थाओ्रों का जितना विस्तार करना सम्भव हो, उतता कर देना 
चाहिए। इससे उनके उत्पादन में २५ प्रतिश्षत वृद्धि हो जाने की भ्राशा है; 

(ख) इंजीनियरी के १८ अ्रतिरिक्त कालेज और ६२ अतिरिक्त स्कूल खोल देने 
चाहिएं; 

(ग) ओ्रोवरसीयरी से निम्न स्तर के खास-खास कार्यो को करने के लिए प्रशिक्षित 
लोगों का एक नया वर्ग उनके कामों के आधार पर तैयार कर लेना चाहिए; 

(घ) अप्रेन्टिस के तौर पर काम सिखाने और कारखानों में काम करते के आधार पर 
प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम बड़ी संख्या में संगठित करने चाहिएं; 

(3) भरती में अनावश्यक विलम्ब नहीं करना चाहिए; 

(च) पढ़ाई का दर्जा ऊंचा करने के लिए टेकनीकल संस्थाओ्रों में श्रध्यापकों का कुछ 
काम सरकारी विभागों में काम करने वाले अधिकारियों से लेना चाहिए | इस 
समय सरकारी नोकरियों में जो इंजीनियर काम कर रहे है, उतको संख्या बढ़ा 
देनी चाहिए जिससे कि यह आवश्यकता पूरी करने के लिए वे सुरक्षित गक्ति 
का काम दें सकें; और 

(छ) देकनीकल कर्मचारियों के तीति सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए एक 
निकाय बनाकर उसे काफी अधिकार दे देने चाहिएं, और उसकी सुविधा के लिए 
एक कार्यकारिणी का भी संगठन कर देना चाहिए । (अधिक विवरण के लिए 
पैरा संख्या २१ और २२ देखिए) । 


समिति की इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । 

७. जो ग्रेजुएट इंजीनियर और दूसरे लोग उद्योगों में काम कर रहे है परन्तु जिन्हें पर्याप्त 
अनुभव नहीं हे, उनके लिए सिन्दरी में एक वड़ा कार्यक्रम तैयार किया गया है । छितीय योजना 
के समय और उसके बाद के वर्षों में रासायनिक खाद के जो नए कारखाने खोले जा रंगे उनकी 
आवद्यकताएं पूरी करने के लिए इस कार्यक्रम को ग्रौर भी बढ़ाया जा रहा है। इस्पात कारताना 
के भी कुछ ऊरार्यकर्ताओं को सिन्दरी में प्रशिक्षित किया जा रहा है । डी० टी० दो० फा जा नया 
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कारखाना खोला जाएगा, उसके भावी कार्यकर्ताओं को दिल्‍ली के डी० डी० टी० कारलाप: हक 
प्रशिक्षित किया जा रहा है । इसी प्रकार जहाज बनाने का जो नया कारखातां ला जाए 
उसके भावी कार्यकर्ताओं को विशाखापतनम्‌ के जहाजी कारखाने में बड़ी संख्या ० 2. 
किया जा रहा है। कोयले का उतादद बढ़ाने के लिए जिन अतिरिक्त टेकनीकल कॉर्यकत | के 
आवद्यकता पड़ैगो, उनमें से सुपरवाइजर, झ्ोवरसीयर और बिजली का पी मिकेनिकर्ल हा 
करने वाले निम्न तथा मध्यम कर्मचारियों की प्रशिक्षित करने के लिए पहला कदम वह 023 
'जा रहा हैं कि कारगली, गिरिडीह, तालबेर और कुरसिया में चार केसर खोले जा रहे हैं! 


८. नए इंजीनियरों को विशेष प्रशिक्षण देने और काम से लगे हुए इंजीनियर, कर्मचारी 
और मिवीनिकों के लिए अपने काम के प्रत्यास्मरण कार्यक्रम अथस योजना के समय में हैं 
नेक योजना के में आरम्भ कर दिये गये थे । इन कार्य्रमों को द्वितीय बोल काल में मा 
जारी रखा और बढ़ाया जाएगा । इस समय प्रतिव्प ४५ इंजीनियरों को बांध बनाने और बिजली 
के कारखाने लगाने को विधियों और डिजाइन के विपय में विशेष प्रशिक्षण देने की गे व 
है उसे जारी रखा जाएगा। इस समय काम से लगे हुए इंजीनियरों को जले साधनों को 
विकास करने की विधियां सिखाने का एक केन्द्र रुड़की में है। उसे भी चाजू रखा जारगा (से 
केन्द्र में भारतीय इंजीनियरों को ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों से भेजे हुए भी 5 
कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। एक प्रशिक्षण वे रद्द, कल्स्ट्रेक्शन प्लाप्ट गो ही 
कपेदी की सिफारिश पर कोटा (चम्बल थादी योजना) में कारीगरों और मिकनिकी है 
प्रशिक्षण के लिए खोला जा चुका-है। एक और केन्द्र शीघ्र ही तागार्जुनसागर योजना कीं के 
स्थान पर खोला जाएगा । इस समय ऊंची ताकत की बिजली ले जाने और उसका वितरण करे 


वाले तारों को ठीक रखने की कला के जानकर हूमारे देझों में नहीं मिलते । यह कीईे ५2३ 
के लिए दो प्रशिक्षण केंत्र खोलने का विचार है । 


कारोगर 


६. उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने की योजना वना देना ही पर्याप्त नहीं हैं । सरकारी वी 
निजी प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए भी हर कदम पर कुशलता और अनुभव की आ्रवश्यक्ती 
पड़ती है। इसलिए कारीगरों को प्रशिक्षित करने का महत्व वहुत बढ़ जाता है। परत कार्रीगर 
की्‌ आवश्यकता और पूर्ति का अन्दाजा लगाने में कई बड़ी और स्वाभाविक के ठिनाइयाँ है. 
कितने कारीगर मिल सकते है, इसका अन्दाजा लगाता कठित इसलिए है .कि एह ही कने 
बाप ने बेटों को, भाइयों ते भाइयों को और दूसरे रिह्तेदारों ते दूसरे लोगों की कितना है 
सिखलाया, इसका ठीक हिसाव सहीं लगाया जा सकता । कारीगर कैसा हो, इसका टी 
पता होते हुए भी उनकी आवश्यकता का ठीक-ठीक पता नहीं लगता । ईरसे सम्बन्ध 
प्रधिक से अधिक इतना ही किया जा सकता है कि संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधाश्रों को लेख 
वद्ध कर लिया जाए, कितने कारीगर मिलने की सम्भावना है यह बतलाया जती रहे, 
आवश्यकता का ठीक अन्दाजा लगाने का यत्न किया जाता रहे । कारीगरों को कार्म खाते 
सुविधाओं का सर्वाधिक संगठित स्थान वे संस्थाएं हैं जो देश भर में श्रम मंत्रालय द्वीरा चलाई 
जा रही हैं 22 प्रशिक्षण की सुविधाओं का संगठन करने में कितनी उन्नति हुई और प्रशिक्षितों 

काम दिलाने में उनका कितना उपयोग हुआ, इसका विचार प्रशिक्षेण तथा कामदिलाऊ संग 
समिति ने किया था। इस समिति को राय थी कि अब तक उपलब्ध परिणाम प्रमाव-रहिंत ने होते 


कर्मचारियों की आवश्यकता और उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम श्श्र 


हुए भी प्रशिक्षण को और श्रधिक सोद्देश्य बनाया जा सकता है। इसलिए उसने अन्य बातों के 
अतिरिक्त ये सिफारिशों भी की थीं : 

(क) कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आरम्भ सम्बद्ध उद्योगों द्वारा ही होना चाहिए, 
परन्तु सरकार को प्रशिक्षण की ब॒नियादी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में देते 
रहना चाहिए, 

(ख) श्रम मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और राज्य सरकारों के विविध 
* कार्यक्रमों में समन्वय रखने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्रों को 
राज्यों के सुपुर्द कर दें; 

(ग) केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इन तीन विपयों की जानकारी एकत्र करे : 
(१) उद्योगों को कितने प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है; 

(२) प्रशिक्षण की कितनी सुविधाएं उपलब्ध है; और (३) प्रशिक्षण के स्तर 
और विधियां क्‍या है, और उनके लिए किस पाठ्यक्रम का प्रयोग किया 
द जाता है 

(घ) कंन्द्रीय सरकार परिस्थिति का निरन्तर पर्यालोचन करती रहे, जिससे कि इन 
प्रशिक्षण केन्द्रों की उपयोगिता वढ़ाई जा सके; ओर 

(ड) सरकार ऐसा कानून वना दे जिससे कि निजी कारखानों के लिए श्प्रेन्टिसों 
को प्रशिक्षित करना अनिवार्य हो जाए । 


इन सब सिफारिशों पर अमल किया*जा रहा है। श्रम मंत्रालय के कार्यक्रमों में प्रशिक्षण 
के कई कार्य सम्मिलित कर लिये गए है । इस समय श्रम मंत्रालय के देकतीकल काम और पेशे 
सिखाने के कार्यक्रमों में प्रति वर्प १०,३०० व्यक्ति भरती किए जाते हैं । द्वितीय योजना के अन्त 
तक यह संख्या बढ़ाकर ३०,००० प्रति वर्ष कर दी जाएगी। आशा है कि अरशत्रेन्टिस रखकर काम 
सिखाने की योजना द्वारा भी प्रति वर्ष ३,००० से ५,००० तक कारीगर काम सीख जाएंगे । 
इसी प्रकार उद्योगों में पहले से काम करते हुए २०,००० कारीगरों के लिए सरकार द्वारा 
संचालित संस्थाओं में सायंकाल की कक्षाएं लगाकर अथवा उनके कारसानों में ही प्रशिक्षण 
केन्द्र खोलकर उन्हें ऊंचे पदों के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। मंत्रालय के प्रशिक्षण केन्द्रों 
को उपयुक्त योग्य व्यक्तियों की कमी न पड़े, इस उद्देश्य से शिक्षक और निरीक्षक कर्मचारी 
तैयार करने की व्यवस्था कर ली गई हे । 

१०. व्यावहारिक प्रशिक्षण पर सरकार कितना जोर देती है, इसका प्रमाण यह है कि 
उसने माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश मानकर कई माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थाश्रों को 
बहुद्देश्यीय स्कूलों में परिवर्तित कर दिया हे । इसका अ्रधिक विवरण शिक्षा के अ्रध्याय में दिया 
गया है । यहा तो इतना ही जिक्र कर देना काफी है कि यदि इन सब प्रशिक्षण सुविधाग्रों का 
गर्थ-ब्यवस्था की भावी आवश्यकताओं के साथ मेल मिला दिया जाए तो टेकनीकल कार्यकर्ताओं 
की विभिन्न स्तरों पर कमी अवश्य घटती चली जाएगी। इस बुनियादी प्रशिक्षण का उपयोग 
काम देने वाले अधिकारियों की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किस प्रकार किया 
जा सकता है, इसका एक उदाहरण लोहा तथा इस्पात मंत्रालय की हाल की कारंवाई से 
मिलता है । इस मत्रालय की सलाह से पुन:स्थापन तथा निबोजन महानिदेशक ने अपने पाठ्य- 
ऋरमों में ऐसा परिवर्तत कर दिया कि उन्हें पूरा कर चुकने वाले व्यक्ति इस्पात के कारजाने सुलन 
पर उनमें काम कर सकें । इसी प्रकार का प्रयत्न सरकार निजी उद्योगों की भावी ब्रावश्यकताओा 
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है। विचार 
का दिलाने के लिए कर रही है। 
की पहले से कल्पना करके कार्यकर्ताओं को उनमें स्थान दिलाने के है अमन यम रत 
यह है कि एक तरफ तो काम देने वाले अधिकारियों और दूसरी त जा 
गों में गीगपूर्वक कार्य करने की व्यवस्था हो 
निजी उद्योगों में ग्रधिकतम सहयोगपुवेक कार्य करते की व्य 


कृषि तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों के कर्मचारी 


ग्रन्‍्य क्षेत्रों में भी 
8 /ढ न हु कै रक्त हरा क्ष्त्र 
१६. योजना की आ्रावश्यकताओं के अनुसार, इंजीनियरी के ०3: कगार 
प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाने पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है । अर 


ना -पर्कपा' समय 
ग्रेजएटों पड़ेगी। इस 
हितीय धोजना में लगभग ६,५०० कृषि ग्रेजुएटों की आवश्यकंता पड़े 


में की कमी पड़ने वी 
ग्रेजएटों की कमी पड़ 
कृषि सिखाने की जो सुविधाएं हैं, उनके आधार पर लगभग १,००० ग्रेजू 
सम्भावना है, और उसे पूरा करने 


ने ने बर्तभान कालेणों को 
का प्रयत्त किया जा रहा है । हक कहीं न खोलने 
अधिक समर्थ वताकर उनमें अधिक विद्याथियों को पढ़ाने, और 0 थाने की एक दिशा 
ने भी कर्यत्रम बनाए हैं। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की सबसे अधिक थे, देहातों में काम करते 
राष्ट्रीय विस्तार और सामुद्ायिक विकास कार्यक्रम हैँ । हक लिए बुनियादी 
के लिए लगभग ३८,००० व्यक्तियों की भांग है । इस मांग को सा बढ़ाकर द्वितीय योजना की 
कषि और विस्तार कार्यो का प्रशिक्षण देते वाली संस्था्रों की संख्या बढ़ करने वाले १४०० 
में १५८ कर दी जाएगी । इसी प्रकार, ग्राम समूहों के स्तर पर ये ग्राम समह स्तर के 
कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए विस्तार प्रशिक्षण केन गे । ऐसे १ ७ कक्ष पहले 
कार्यकर्ताशरों को प्रशिक्षित करने के २१ कक्ष और आरम्भ कर दिए से धिकरियों श्रादिं को 
से चल् रहे हैं । कार्यक्रमों के योजना अ्रधिकारियों और खण्ड विकास लता रहेंगी. 
प्रशिक्षित करने की वर्तमान व्यवस्थाएं द्वितीय योजना काल में भी यथापूर्व किक 
ग्रेजणसें "पु 
१२, हमें लगभग ६,००० ष्थ्ु चिकित्सा भ्रजुएट की आवश्यकता है ।' पश्ञु 
की इस आ्रावश्यकता को पूरा करने के लिए ये काम किए जाएंगे : 
(क) कुछेक वर्तमान कालेज़ों में पढ़ाई को 
(ख) अन्य काल्ेजों की सामर्थ्य॑ बढ़ा दो 
(ग) चार नए कालेज 
(घ) 


दो पालियां कर दी जाएंगी; 

जाएगी; 

गे खोले जाएंगे; और दे मम 
७ ब्ब्छ जरूरी गर पर 

दस स्कूल खोलकर उममें पशु चिकित्सा का जरूरी काम थोड़े स 

दिया जाएगा । 


ः देहरादुन और 
१३. वन विभाग के कार्यकर्ताओं की प्रीवश्यकता पूरी करने के लिए सरकारों 
कीयपुत्तर के वन काल्लेजों का विस्तार किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, कई के के लिए 
मे फोर्ड गारों (जंगलों के रक्षकों) तथा प्र कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने < पदचात 
स्कूल खोलने की योजनाएं बनाई हैं। आशा है कि प्रशिक्षिण का इतना विस्तार करने के 
चन विश्ात में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं रहेंगी । 
भूमि संरक्षण विश्ञाण के अधिकारियों 
काम सिखाने की व्यवस्था केन्द्रीय भूमि संर 
और दामोदर घाटा निगम के हजारीबाग प्रशिक्षण 
सहकारिता के कार्यक्रम 

संख्या में पड़ेगी 


यों संरक्षण 
और सहायक अधिकारियों को भूमि बा 
क्षण म्रष्डल के अनुसन्धान तथा प्रदर्शन 
केद्ध में की गई है । 


ने &. ; ञ्रों ह ता बड़ी 
पूरे करने के लिए भी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यक 
विभिन्न स्तरों पर कोई 


प्रेकर्ताओं का प्रवन्ध पड़ेगा | 
९५,००० कार्यकर्ताओं का प्रबन्ध करना पढे 


कर्मचारियों की आवश्यकता और उनके प्रशिक्षण का कार्यत्रम १५७ 


श्राशा है कि ऊंचे पदों पर तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं रहेगी, परन्तु मध्यम पदों पर 
कार्यकर्ता पर्याप्त संख्या में मिलते रहने का निरन्तर ध्यान रखना पड़ेगा। विचार यह है कि 
आरम्भ में सहकारिता संस्थाश्रों के सदस्यों को सहकारिता के सिद्धांतों और कार्य करने की विधियों 


का प्रशिक्षण देने के लिए परीक्षण के रूप में चलती-फिरती प्रशिक्षण इकाइयों का संगठन किया 
जाए । - 


ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 
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१४. ग्रानेद्योग और लघु उद्योगों के अखिल भारतीय बोर्ड ने और राज्य सरकारों ने इन 
उद्योगों का प्रशिक्षण देने और अनुसन्धान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं । जुलाहों तथा 
बुनकरों को कपड़ा बुनने की उन्नत विधियां सिखाने के लिए प्रशिक्षण के-द्र खोले जाएंगे। देसी 
रंगों का अनुसन्धान करने के लिए भी अनुसन्धान केन्द्र खोलने की व्यवस्था कर ली गई है । 
अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल ने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें उत्पादन का संगठन करने के 
लिए ही ३०,००० प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी । वह इसके लिए अपने ही प्रशिक्षण 
केन्द्र खोल रहा है। खाद्य और .अन्य ग्रामोद्योगों के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी ४ केंद्रीय 
संस्थाओं और २० प्रादेशिक विद्यालयों का खें,लना सम्मिलित है । इनके अतिरिक्त अनेक 
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न ग्रामोद्योगों का विशिष्ट और उच्च प्रशिक्षण दिया 
जाएगा। अम्बर चर्खे का कार्यक्रम तो १६५५-५६ में ३० लाख रूपए की राशि से आरम्भ 
किया जा चुका है । उसमें चर्खे को चलाने और अनुसन्धान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है । 
ग्रामोद्योगों में अनुसन्धान करने के लिए वर्धा में एक केन्द्रीय टेकनोलौजिकल इन्स्टीद्यूट नामक 
संस्था पहले से चल रही है । दस्तकारियों के प्रशिक्षण और अनुसन्धान के कार्यक्रमों में ये कार्य भी 
सम्मिलित है : एक केन्द्रीय दस्तकारी विकास केन्द्र की स्थापना, औद्योगिक अनुसन्धान संस्थाओं 
की सहायता करना, प्रवन्ध, सहकारिता और अन्य कार्यो के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, 
और काशेगरों को और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां देना । लघु उद्योगों 
के लिए अधिकतर राज्यों में प्रशिक्षण तथा उत्पादन और प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन के 
संयुक्त केन्द्र खोले जाएंगे । कुछ राज्यों में पोलिटेकनीक' (श्रनेक शिल्प कलाएं सिखाने 
वाली संस्थाएं) भी खोली जाएंगी ।. लघु उद्योगों की सहायता करने वाली संस्थाश्रों के अतिरिक्त, 
नमूने के और चलते-फिरतें कारखाने भी चलाए जाएंगे। रेशम के कीड़े पालने का काम सिखाने 
के लिए राज्यों के रेशम विभागों की ओर से दो, और अन्य कामों के लिए ग्रन्य अनेक केरंद्र खोले 
जाएंगे। वर्तमान रेशम अनुसन्धान केनद्ध का भी विस्तार किया जाएगा । नारियल के रस्सों के 
व्यवसाय की उन्नति के कार्यक्रम में तिस्वांफुर-कोचीन में तीन प्रशिक्षण विद्यालयों और एक 
केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान की स्थापना भी सम्मिलित है। लघु उद्योगों के लिए लगभग ३० 
प्रोद्योगिक विशेषज्ञ विदेशों में भरती किए जा रहे है। ये विश्येपज्ञ प्रोद्योगिक सलाह देने के 
अतिरिक्त भारतीय कार्यकर्ताओ्रों को प्रशिक्षित भी करेंगे । 


सामाजिक तसेंवाएं 


१५. अन्दाजा लगाया गया है कि प्रवम योजना की समाप्ति पर देंश में ७०,००० डावटर 
होंगे । राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा दिए हुए विवरण के अनुसार बोजना के 
सरकारी विभाग के विभिन्न विकास कार्यक्रमों की पूर्ति कें लिए लगनग ७,८०० अतिरिक्त 
उावटरों को आवश्यकता होगी । अ्रव तक के झनुभव से पता लगता है कि देश की सब चिक्रित्सा 


१८ हितीय पंचवर्षीय योजना 


संस्थाओं से जितने डावटर निकलते हैं उन सबमें से ३५ प्रतिशत तो सरकारी, स्थानीय 2338 
की ग्रथवा अन्य नौकरियों में खप-जाते हैं, और शेप तिजी रोजगार करने लगते है । से आए 
स्वास्थ्य पैवाओं का विस्तार हो जाने पर ऐसी सम्भावना है कि निजी रूप से चिकित्सा पा 
डावटरों की संख्या घट जाएगी, वर्योंकि उनकी अधिक संख्या सरकारी या गे जाते 
रियों में खप जाएगी । जितने अतिरिक्त डाक्‍्टरों की मांग होती है और जितने डव्टर हक हजार 
पर त्तौकरी पाने का गर्ल करते हैं, उन सवके हिसाब से ढ्ितीय योजना के समय २० में २१६ क्री 
तक मेडिकल ग्रेजुएटों की आवश्यकता पड़ेगी । प्रथम योजना काल में मेडिकल कालिनों । 
संख्या ३० से बढ़कर ४२ हो गई थी। उत सबसे श्रन्दाजन प्रति वर्ष २,५०० हे, 82 
निकलते हैं । यह संख्या डावटरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इस रे 
राज्यों की योजनाओं में वर्तमान मेडिकल कारेजों में से २८ का विस्तार करने की बात सोर्च 
गई है । ६ नए मेडिकल कालेज खोलने का भी विचार हैं। योजला में अखिल का 
चिकित्सा विज्ञान संस्थान को पूरा कर देने और कुछेक चुने हुए मेडिकल कालेजों की हे 
ऊंचा करके उनमें स्वातकंत्तर अव्ययन तया अ्रनुसस्धान का कार्य झाराम के 
व्यवस्था री गई है। दन्त-चिकित्सा सिखाने के लिए चार कालेज तो नए खोले जाएंगे . आए 
वर्तमान कालेजों में से दो का विस्तार किया जाएगा। इस समय चिकित्सा की जो अतिरिित 
सुविधाएं सोची जा रही है, योजना की ग्रवधि समाप्त होने तक अधिकांश के पूर्ण हो जाने की है 
है। परन्तु डर है कि डावटरों की कमी बनी ही रहेगी । डाक्टरों के अतिरिक्त, नर्सों, मिड ; 
हेल्थ विजिटरों, दाइयों, हेल्थ असिस्टैण्टों और सैनिटरी इन्स्पेक्टरों आदि सम्बद्ध दा 
की पर्याप्त संख्या में उपलब्धि का भी उतना ही महत्व है । इन सबकी प्रशिक्षण 33838 
'मत्रा में बढ़ा देने का प्रथत्न किया जा रहा है ह 


१६. शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल खोलते के लिए ३ लाख १० हजार प्रशिक्षित बे । 
कौ आवश्यकता पढ़ने का अन्दाजा लगाया गया है। इनके अतिरिक्त, लगभग दो लाख 08 
+ श्रावरेयकता पुराने अध्यापकों के सदा रिक्त होते रहने वाले स्थानों की भरते के रे 
पड़ेगी। इस प्रकार आवश्यकता तो भ्न्दाजन ५ लाख प्रशिक्षित अध्यापकों की पड़ेगी; परे 
गजना काल में कोई ६ लाख भ्ध्यापकों को प्रशिक्षित करने का प्रवन्‍्ध कर लिया गया है । शिरी 
पढ़ति को प्रारम्भिक स्तर से ही नए मार्ग पर डालने के कार्य की गति बढ़ाते के लिए 
“द्वितीय योजना के भ्रन्त तक बुनियादी अविक्षण कालेजों की संख्या ३३ से बढ़ाकर ७१) 5 
बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों की ४४९ से बढ़कर ७२६ कर दी जाएगी | इसके अतिरिकत वुनियार्शि 
तालीमकी भी एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का विचार है। यह बुनियादी तालीम के भरनुसत्धान 
हर का काम्र देगी। विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के कालेज बुनियादी प्रशिक्षण 
न के लिए अध्यापकों के खलोत का काम देते हैं। इसलिए इन कालेजों में बुनियादी तालीम 
पर भी 3 न देने के प्रदत पर विचार किया जा रहा है। इस दिद्या में प्रशिक्षण कीं 
ही के जो अयत्ल किए जाएंगे, उन सवते मिलकर लगभग १ लाख २० हजार बुनियादी 
7 कर्तेदार हो जाएंगे; मांग उनकी केवल एक लाख की है। इस प्रकार जो लक्ष्य रखे गए है 
हक विभिन्न प्रकार के अव्यापक़ों की प्रतिरिक्‍्त मांग पूरी हो जाएगी, वल्कि इस सम 
प्रशिक्षित अव्यापकों की जो कमी है वह भी एक हृद तक दूर हो जाएगी । 
(७. प्रशिक्षण सुविधाओं का बढ़ाना पिछड़ी हुईं जातियों के कल्याणार्थ बताएं गए 
कायक्रमों का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक टेकनीकल इंस्टिट्यूट इम्फाल में खोलने का विषर्यि 


कर्मचारियों की आवश्यकता और उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम १४६ 


किया जा रहा है। उसमें श्रादिम जातियों के विद्याथियों को सिविल और मिकैनिकल इंजीनियरी 
का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा । इसी प्रकार के तीन और 
इंस्टिट्यूट, आदिम जातियों के युवकों के लिए ७५ लाख रुपए की लागत से ग्रन्य उपयुक्त स्थानों पर 
खोले जाएंगे। इनके अतिरिक्त, आदिम जातियों के विद्याथियों को पेशों और टेकतीकल विपयों 
की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी | दर्जीगिरी, लुहारगिरी, चमड़े की कमाई, 
बुनाई और टोकरी बनाने आदि के काम और दस्तकारियां १५,००० युवकों को सिखलाई 
जाएंगी। समाज कल्याण के इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में प्रशिक्षित 
युवकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी । ऊपर सामाजिक सेवाओं के लिए आवश्यक जिन 
कार्यकर्ताओ्रों की चर्चा हुई है उनके अतिरिक्त, समाज कल्याण बोर्ड अपने विस्तार कार्यक्रमों की 
पूत् के लिए 5,००० ग्रामसेविकाएं, १,६०० मिड-बाइफें और ६,००० दाइयां प्रशिक्षित करने 
की सोच रहा है। आशा है कि जितने व्यक्ति वर्तमान संस्थाओं से काम सीखकर निकलते हैं और 
इनके लिए जो नई संस्थाएं खोलने की सोची जा रही है, उन्हें मिलाकर आवश्यकता और उसकी 
यृति में सन्तुलन हो जाएगा । 


१८. ऊपर प्रशिक्षण के जिन कार्यक्रमों की चर्चा हुई है, उनके बाद टेकतीकल कर्मचारियों 
के क्षेत्र का भ्रन्त नहीं हो जाता । इनकी चर्चा तो यह दिखलाने के लिए केवल उदाहरण के रूप में . 
की गई है कि टेकनीकल अथवा प्रौद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी करने की समस्या का 
हल किस प्रकार किया जा रहा है । कुछ कार्यक्रमों की चर्चा विशेष रूप से इसलिए कर दी 
गई है कि यह पता लग जाए कि केन्द्र और राज्य सरकारें कार्यकर्ताओं की समस्या से भली- 
भांति परिचित हैं और द्वितीय योजना के समय में जिन कर्मचारियों की विशेष कमी अनुभव होने 
की सम्भावना है उन्हें तैयार करने के लिए उन्होंने उपायों की योजना की है । जैसा कि पहले भी 
लिखा जा चुका है, कुछ प्रदेशों में असन्तुलन हो सकता है, परन्तु जहां और जब वह हो, वहां और 
तब उसे दूर करने के लिए विशेष उपाय किए जा सकते है । 


कुछ सामान्य विचार 


१६. योजना के कार्यक्रमों पर विचार करते हुए प्रशिक्षण व्यवस्था के एक खास पहलू की 
ओर ध्यान खींच देना उचित है । वह है, इंजीनियरी, टेकनोलौजी, चिकित्सा और कृपि आदि 
किसी भी क्षेत्र के ऊंचे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए हमारे सीमित साधनों पर भारी 
बोझ का पड़ जाना | फिर भी, केवल इस कारण कोई प्रशिक्षण कार्य बन्द कर देने का विचार 
नहीं है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि धन के प्रयोग में मितव्ययिता, अथवा उससे भी बढ़कर 
कर्मचारियों के प्रयोग में मितव्ययिता का ध्यान न रखा जाए। इसका एक उपाय यह है कि 
अशिक्षण के लिए नई संस्थाएं खोलने के स्थान पर यथाशक्ति पहले से विद्यमान संस्थाओं में ही 
अशिक्षण की सुविधान्नों का विस्तार करने का यत्न किया जाए। कुछ टेकनीकल कलाओं को 
सिखलाते हुए यह भी आवश्यक हो सकता है कि प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के प्रदन पर विचार 
प्रदेशों या राज्यों की दृष्टि से न किया जाए। ऊंचे कर्मचारियों को अशिक्षित करते हुए इस 
वात का महत्व और भी अधिक हो जाता है । 


२०- एक और वात जिसकी ओर विशद्येष रूप से ध्यान खींचना श्रावश्यक है, यह है कि 
कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले अधिकारी उनके अनुभवी होने पर अत्यधिक जोर देने 


१६० '. द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


घ नहीं होते, उन्हें करने में उनका . 
लगते हैं। जो व्यक्ति उनकी दृष्टि से पर्याप्त रूप से योग्य नहीं होतें, उन्हें 4 का 

संकोच समझ में तो ग्राता है, परन्तु केवल तैयार माल' को मंजूर हा 3 कक 2 
आगे जह़ाते की हर्ट ये मल अपर गो है। हक पके कर्क मे गी 
जाता हो सकता है । टेकनीकल कार्येकर्ताश्रों की कमी के कारण गए कक कि 
बढ़ पाएंगे और काम में न लग सकने के कारण बुनियादी प्रशिक्षण शत व्यक्त में 
नहीं कर सकेंगे । नियुक्ति करने वाले भ्रधिकारियों को चाहिए कि जि आग जे अल तर 
सफल कार्यकर्ता की संभावना हो उनमें अनुभव और दक्षता की 00020 25 
सह लें । नियुक्त करने वाले और नौकरी चाहने वाले टेकनीकल ह अप जन्म दान 
कि वे संस्थाओं में मिले हुए प्रशिक्षण को इसी दृष्टि से देखें कि उससे प्रशि 

करने की बुनियादी योग्यता उत्पन्न हो जाती है । 


५ कार्यकर्ता 
२१. भारत व्यापक श्रौद्योगिक विकास की देहरी पर है । इसलिए 32098 2 
प्रभीष्ट संख्या में मिलने में जिन कठिनाइयों का सामना होने की सम्भावना है, उत जता 
से कर लेना भर उन्हें हल करने के लिए उपाय सोच लेना उचित है । जन-शक्ति 

नीति को सफल करने के लिए इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है : 


सं क हा] सबके विपये 
 ([क) टेकनीकल और अन्य क्षेत्रों में जिन जगहों पर काम मिल सकता हो, से 
में आंकड़े तथा अन्य सम्बद्ध जानकारी एकत्र करके रखना; - 


5 ते हों * _टीक जानकारी 
(ख) उक्त जगहों के लिए जो कर्मचारी मिल सकते हों उनकी ठीक-ठीक जात 
रखना; 


केले हम के आधार पर 
(ग) उपरोक्त (क) और (ख) मदों-में जो जानकारी उंपलब्ध हो, उसके आष 


के प्रशिक्षिवः 
नीति निर्धारित कर लेना जिससे कि विभिन्न स्तरों पर आ्रावश्यक प्रशि 
कार्यकर्ता मिलते चले जाएं; और 


(घ) जो कार्य पूरे हो जाएं उनमें से कार्यकर्ताओं को लए. आरम्भ किए हुए 
में बदल देने की सुविधा करते रहना । 


२२. केद्रीय मंत्रालय इस समय कर्मचारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में तथ्यों का हे | 
करने का यत्न कर रहे हैं, परन्तु प्रौद्योगिक कर्मचारियों के विषय में-अ्रभी तक किसी री! 
नीति और मार्ग का निएवय नहीं किया जा सका है | योजना के सरकारी भाग में 0 
की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती चली जाएगी । इसलिए आवश्यक है कि इन कार्य 


अक नीतियों ्च कह ९5 ४ । 
भरती और इनका उपयोग करने की नीतियों के सम्बन्ध में निर्णय उच्चतर स्तर पर किए जाए 
यदि टेकनीकल जन-शवित के सम्बन् 


>< ग्रावश्यक , 

धर्म मन्त्रिमण्डल की एक समिति बना दी जाए तो वह न 
मार्ग का निदेश कर सकती है, और उसके अनुसार, योजना आयोग और श्रम मंत्रालय में ज्यों 
शक्ति तथा काम की. जगह बढ़ाने 


कि कर | व्यवस्था राज्यों 
में के उपाय किए जा सकते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था रा 
की विभागीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वहां 


भीकी जन-शर्वित की: 
योजना वनाने जानी चाहिए। जन- 
। बनाने के लिए केन्द्र और राज्यों में समन्वय होना भावश्यक है। 


अध्याय ६ 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन 


योजना में भूमि सुधार का महत्व 


दूसरी योजना की अवधि में ग्रथ-व्यवेस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जिन नीतियों और कार्ये- 
जमों का पालन किया जा रहा है, उनसे आर्थिक उन्नति और सामाजिक न्याय की मुख्य समस्या के 
भ्रति एक सन्तुलित और समन्वित दृष्टि का परिचय मिलता है। इन कार्यक्रमों में भूमि सुधार के 
उपायों का खास महत्व है और इसकी वजहें दो हैं; एक तो यह कि भूमि सुधार काये कृषि विकास 
का सामाजिक, आर्थिक और संस्थात्मक ढांचा प्रस्तुत करते हैं, और दूसरे इनका बहुत ज्यादा 
लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है । दरअसल इनका असर देहात की भ्रर्थ-व्यवस्था तक ही 
सीमित नहीं रहता--देहात से बाहर के श्राथिक जीवन को भी ये प्रभावित करते हैं। भूमि सुधार 
की योजना परिवतेन और पुनर्गठन के जिन सिद्धातों पर आधारित है, वे आर्थिक और सामाजिक 
अश्नों के प्रति एक व्यापकतर रवैये के ही अंग हैं जिसे प्र्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कमोवेश 
अपनाना ही होता है । इसलिए भूमि सुधार के उपायों का विचार करते समय भूमि से रोजी कमाने 
वाले लोगों के विभिन्न वर्गो के स्वार्थों में सामंजस्थ लाने से कुछ अधिक ही सोचना होगा । 


२. प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए भूमि विषयक नीति निर्धारित करते समय यद्यपि भूमि 
सुधार के सामाजिक पहलू का पर्याप्त विचार किया गया, तथापि यह माना गया कि अगले कुछ 
वर्षो में कृषि की पैदावार में ज्याद। से ज्यादा वृद्धि को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए; अतएव 
कृपिपरक अथे-व्यवस्था का विस्तार करना होगा और कृषि के क्षेत्र में कार्यकुशलता बढ़ानी होगी | 
दूसरी योजना की अवधि में भी इस आग्रह का अपना विशेष महत्व है । पहली बात तो यही है 
'कि आज हमारे यहां औद्योगिक विकास की जो बड़ी योजना कार्यान्वित की जा रही है, उसकी 
वजह से कच्चे माल और खाद्य की मांग निरन्तर बढ़ती ही जाएगी । पहली योजना के अधीन 
औद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि हो सकी उसका मुख्य कारण यही था कि कच्चा माल अधिक 
उपलब्ध था। भारत में ऐसे अनेक कृपि-जन्य पदार्थ होते है जिनकी सारी दुनिया में मांग है--- 
जैसे चाय, पटसन, कपास, तिलहन आदि । देश की इस क्षमता का औद्योगिक उन्नति के लिए 
अधिकाधिक विकास करना जरूरी है| इधर हमारे यहां पहले के मुकावले बाहर से कहीं कम 
अनाज मंगाया जा रहा है। लेकिन देश में खाद्य उत्पादन अब भी इस सीमा तक नहीं पहुंच 
पाया है कि लोगों को पोषक खुराक मिले, देश की सारी जरूरत हर हालत में पूरी की जा सके 
और साथ ही स्टाक में सदा इतना खाद्य वच रहे कि वाहर से मशीनें और कच्चा माल मंगाने के 
लिए रुपया बच रहे और इस प्रकार विकासशील उद्योग व्यवस्था की वढ़ती हुई आवश्यकताओं 
की पूर्ति हो । और फिर आवादी के बढ़ने से नए-नए शहरों, कस्बों और उद्योग केन्द्रों के बसते जाने 
से और रहन-सहन के तौर-तरीकों में सुधार हो जाने से देद् में खाद्य को मांग बढ़ चली है और बढ़ती 
जा रही है । उसका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। जैंसा पिछले अव्यायों में भी समझाया जा 
चुका है कि दूसरी योजना में बड़े पैमानें पर विकास कार्य करना तभी सम्भव होगा जब 
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१६२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


देश में आम तोर से सभी चीजों का और खास तौर से खाद्य भौर कपड़े का उत्तादन तेजी से बढ़ाया 
जाए। चाहे उद्योगों के विकास में सहारा देने के लिए कृषि व्यवस्था को क्षमता बढ़ाने की बात 
सोचिए, चाहे उत आधिक आ्रवश्यकंताओों की, जो योजना को सम्पन्न करने के लिए अपेक्षित हैं 
श्राप एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे शोर वह यह कि दूसरी योजना की अवधि में जो निहायत जछ्री 
काम करने हैं उनमें कृपि उत्पादन में खासी वृद्धि करना, कृषिपरक अर्थ-व्यवस्था को बहुमुर्सी 
बनाना, और कृषि उत्पादन की कारगर और प्रगतिशील व्यवस्था कर देता भी शामिल है । 


दे. इन सव बातों को सोच-समझकर भूमि सुधार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। क््पि 
व्यवस्था की जो बातें पैदावार बढ़ाने में वाधक सिद्ध होती हों, वे दु्‌र कर दी जाएं और ऐसा इल्तजाम 
कर दिया जाए कि देश में जल्दी से जल्दी ऐसी कृषिपरक अर्थव्यवस्था की प्रतिष्ठा हो जिसमें 
उतलादन ओर कार्यकुशलता दोनों के मान बहुत ऊंचे हों । ये दो लक्ष्य परस्पर सम्बद्ध हैं; बेस इतता 
हो है कि भूमि सुधार के कुछ कार्यो का पहले लक्ष्य से ज्यादा सीधा वास्ता है, कुछ का दूपरे से। 
इस प्रकार सरकार और किसानों के वीच वाले वर्ग को समाप्त करने से और पट्रेदारों को संरक्षण 
देने से जमीन जोतने वाले को कृषि व्यवस्था में अपना उचित स्थान मिलता है और साथ ह्दी 
ज्परागत वेड़ियों के टूट जाने भ्रयवा कम हो जाने से काइतकार को पैदावार बढ़ाने की नई प्रैरणा 
प्रौर नया उत्साह भी मिलता है। इसी तरह पट्टेदार का राज्य से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाने 
"और जमीदारी समाप्त हो जाने से टिकाऊ और सन्तुलित ग्राम-व्यवस्था के लिए आरवशक 


प्राधार तैयार होता है। भारत को परिस्थितियों में आय और सम्पत्ति की ग्रत्यधिक विपमता 
हा होना आधिक प्रगति के लिए 


सासकर लाग होते ए हर दिश्वा में वाथक ही होगा । जमीन के विषय में तो यह बीते 
होती है। खेती-वारी के लिए उपलब्ध जमीन अनिवा्यतः सीमित है। पिछते 
28: भूमि सम्बन्धी अधिकारों से ही ग्राम्य जनता के विभिन्न वर्गों की सामा- 


हा देसियत ग्रौर झ्राथिक अवस्था निर्धारित होती थी । प्रगतिश्ञील ग्राम्य अर्थ-व्यवस्थो 
परहिष्ठ के लिए यह ग्रावइयक हो जाता है कि भू-स्वामित्व विषयक विषमताएं कम की जाए । 
फप ह भूमि जिल तरह बंटी हुई है उसे और चकों के वर्तमान आकार-प्रकार को 
ही 47 यह कहा जा सकता है कि भूमि को अ्रधिकतर सोमा निश्चित करके अतिखित भूर्ि 
30 4०408 7 काई सास बात नहीं वत पाएगी । जो हो, फिर भी यह काफी जरूरी हैकि 
सोगों हो... वि में इस दिशा में भी कुछ ठोस काम किया जाए ताकि देहातों के भूमिहीत 
गा हो सामाजिक ईसियत बड़े और वे अनुभव कर सकें कि उन्नति करने के लिए उल्ें भी प्रौरों 
5 मन प्राप्त है। कृषि धर्थ-व्यवस्था का स्वरूप सहकारी बनाने के लिए भी भ- 
शत गा है नि अविप है। मार बहार ऐ ही 
आपस्या बन नहीं बाती 3 । ७ कलर लक पन्सी हो । या विपमता ज्यादा 30488 व 
सम बह | ह। इस प्रकार सरकार और किसान के बीच वो बिचौलियों की | 
की हि श् हे 'द्रंत़र को जमीन का मालिक बनाने को दिश्षा में प्रथम चरण के हय 
2 कह हा को स्थापना से अन्तत: एक ऐसी कृषपिपरक अर्व-व्यवस्ती 
7 567 £ हम जमीन जोतने बाला ही जमीन का मालिक समा जाना है । 


का पुवितरण करने 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन .. १६३ 


जाने वाले हैं, जिनसे ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था का सहकारिता के आधार पर पुनर्गठन सम्भव हो 
जाएगा। अधिकतर काइ्तकारों को अपनी काइत की जमीन के पूरे या लगभग पूरे स्वामी वन 
चुकने के बाद चक्रवन्दी करता न सिर्फ चकबन्दी के लिए ही, वल्कि सहकारिता के विकास के 
लिए भी आवश्यक हो जाता है । चकबन्दी के काम का देश के कई भागों में इतना अनुभव प्राप्त 
किया जा चुका है कि दूसरी योजना की अवधि में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की जा सकेगी । 
चकबन्दी से जुड़ी हुई एक और समस्या है--भूमि प्रबन्ध के तरीकों में सुधार करने की। राष्ट्रीय 
विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यों का एक मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गांव और प्रत्येक क्षेत्र के 
लोगों को सुसंगठित होकर उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा देना, टेकवीकल मामलों में उनका पथ-प्रदर्शन 
करना, हर तरह से उन्हें सहायता पहुंचाना और ग्राम्य जनता के साधनहीन,और गरीब वर्गों 
की हैसियत बढ़ाने में हाथ वंटाना है। ऐसी उपयुक्त परिस्थिति की अपेक्षा है जिसमें ग्राम्य 
आर्थिक जीवन में. सहकार संस्थाश्रों के माध्यम से कृषिपरक और इतर दोनों ही तरह के श्रधिका- 
-धिक कार्य सपन्न हों । सहकार व्यवस्था के विकास के लिए सबसे सुविधाजनक और उपयुक्त 
इकाई एक गांव की रहती है । ग्रतएवं सहकार संस्थाओं और पंचायतों .के विकास और राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा, ऋण, हाट-व्यवस्था और विधायन के सुसंगठन के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं 
उनके और ग्राम और लघु उद्योगों की स्थापना के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में सहकारी ग्राम-प्रवन्ध की 
ऐसी व्यवस्था करा दी जाएगी जो उस क्षेत्र विशेष की परिस्थिति के अनुकूल हो । एक क्षेत्र में 
सहकारिता की प्रतिष्ठा से दूसरे क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा और सहारा प्राप्त होता है। 
सहकारिता के क्षेत्र में रचनात्मक उद्यम करने के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं 
अ्रव निरन्तर बढ़ती ही जाएंगी । सरकार के प्रति जनता में उत्साह और अट्ट लगन जगाने के लिए 
यह श्रावरयक हो जाता है कि सहकारिता का प्रवन्ध अधिक से श्रधिक कुशलता से किया जाए । 
५. भूमि सुधार के कार्य के विभिन्न चरण शुरू करते समय इस वात का ध्यान रखना जरूरी 
होता है कि खास जोर भूमि सुधारु कार्य के अच्छे और रचनात्मक पहलुश्रों पर ही दिया जाना है, 
और भूमि सुधार के उपाय इस ढंग से किए जाने हैं कि कृषि पैदावार में वृद्धि हो सके । इस दृष्टि 
से राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के कार्यक्रम भर कृषि विकास, ग्राम्य ऋण-व्यवस्था, 
हाट-व्यवस्था आ्रादि की योजनाएं भूमि सुधार की सफलता के लिए उतनी ही जरूरी हो जाती हैं 
जितना कि उनकी सफलता के लिए भूमि सुधार । स्वाभाविक ही है कि भूमि सुधार कार्य की 
दिशा भले ही कितनी स्पष्ट और सुनिश्चित क्यों न हो, उसकी गति, स्वरूप और व्योरा हर राज्य 
को अपनी विशिष्ट परिस्थिति के अनुसार निर्धारित करना होगा । भूमि सुधार के काम के लिए 
सरकार को बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, और जैसा कि इसी अध्याय सें 
आगे चलकर दर्शाया गया है, भूमि सुधार योजना के लिए राज्य सरकारों को अनेक पेचीदा मसले 
जो इस समय कई राज्य प्रश्यासनों को अपनी सामर्थ्य से वाहर जान पढ़ते हैं, कुछेक वर्षो में ही 
हल कर दिखाने होंगे। करीब-करीब इन सभी मसलों को हल करने में जन-सहयोग, सदूभाव और 
आपसी व्यवस्था की बहुत अपेक्षा होगी । कितने ही ऐसे जटिल मामले भी हो सकते हैं जिन पर 
गौर करना हरेक राज्य के लिए जरूरी हो। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने, जिसमें योजना आयोग 
के सदस्य और तत्सम्वन्धी प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, और जो समय-समय 
पर देश के विभिन्न भागों में भूमि सुधार की प्रगति की समीक्षा करती है, पहली पंचवर्षीय योजना 
की अवधि में अपना दायित्व निभाते समय इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा। गत वर्ष याजना 
आयोग को पट्टेंदारी सुधार, चकों के आधार, कृषि पुनर्गठन और भूदान की विभिन्न समस्यात्रा 
का अध्ययन करने में भूमि सुघार विषयक जिस मण्डल ने सहायता दी, उसने भी इन तथ्या का 


है 


६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


ली-मांति ध्यान में रखा था । भ्ंतएव योजना में मूमि सुघार और सहकार विकास के जो उपाय 
झाए गए हैं वे ऐसे हैं जो सभी को समान रूप से सान्य हो सकें और जिन्हें राष्ट्रीय योजना के 
क अंग के रूप में हरेक राज्य स्थानिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं का पर्वातत ध्यान 
ख़ते हुए क्रियान्वित कर सके । - 


क भूमि सुधार 
विचौलियों की समाप्ति 


६. कुछ ही वर्ष पहले तक देश के करीब आधे भाग में विचौलियों की पट्टेंदारी का प्रचलन भा। 
पोड़े-बहुत राज्यों में विचौलियों के उन्मूलन का कानून १६५१ से पहले बचत चुका था । लेकिंत 
वेचौलियों की प्रथा समाप्त करने और विचौलियों की जमीत पर कब्जा करने के कानून वर्ग 5 
का ज्यादातर काम पहली योजना की अवधि में ही उठाया गया । श्रव विचौलियों का करीब-करीरब 
सारे देश में उन्मूलन हो चुका है। बस कुछेक ही ऐसे इलाके यहां-वहां वच रहे हैं जनमें बिचौ- 
लिया पट्टेदारी खत्म करने के लिए आगे कारेवाई करने की जरूरत है; उदाहरण के लिएं--े 
की वे एस्टेटें जिनका पक्का वन्दोवस्त रहीं हुआ है, राजस्थान की जमींदारियां, सेता में काम करते 
के पुरस्कार के रूप में मिली हुई पहेंदारियां, इनाम में. मिली अन्य छोटी-मोटी पढ़ेदारियाँ (मै 
कई राज्यों न हैं) और कुर्ग, त्रिपुरा, कच्छ आदि 'ग' भाग के राज्यों की विचौलिया जमीने। 
दिचोलिय पट्ठेदारी की समाप्ति के कानून लागू करने का काम शुरू-शुरू में मुकदमेबाजी के कार्य 

पका रहा; कई विचोलियों दे प्रदालतों से कहा कि विचौलिया पहरेदारी उन्मूलत कानून संविधात 
के प्रवुततार प्रवेष दहरता है। इसलिए इसे लागू न होने दिया जाए। इस आपत्ति को दूर करने की 
खातिर १६५२ में देश के संविधान में भ्रावश्यक संशोधन कर दिया गया । 


० विचोलिया पट्वेदारी खत्म करना जरूरी तो बहुत है लेकिन उससे राज्य सरकारों को 
5 के मामले में बहुत ही भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है। विचौलियों को कितनी 
(आवजा दिया जाए, यह तय करना, मुआवजे की रकम अदा करना, पढ़ेंदारों के नाम झौर उनकी 


अमन के बारे में जो दस्तावेज हों उनमें संशोधन-परिवद्धन कराना, या जरूरी हो तो तए सिरे हैं 
8 08 कराना, विचौलिया उन्मूलन के वाद किस पट्टेदार को कितना लगान या मालगुजारी 

कला देगी, इसका हिल्ाव कराता, लगान या मालगुजारो वसूल करने और जमीत का हिंसा्ब- 
5 20202: इन्तजाम करना, इत्यादि अनेक नए काम उठ खड़े होते हैं । भूमि 
2225 बडे अअ जमीन का हकदार रहता है उसकी सीमा पर निशान ५ 
02:23 44 "प पंचायती जमीन पर सरकार का अधिकार हो जाता है उसकी व 

है 5 का इल्तजाम कराता--यह भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी हो जाती है । 

का रा तेजी आप ३५०३२ प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां वन्दोवस्त अस्थायी था, भूमि सु 
पहने में ही बाफायदा पा अपेक्षाकृत सरल रहा । कारण, वहां जमीन का हिंसवि-कितार्य 
मोजूद थी । विह्यर, उड़ोसा '! रखा था और भूमि सुधार के लिए समुचित प्रशासनिक व्यवस्त 
पौर मोराद्र जमे प्रदेशों मे कम है 0 गा मर लय ये 
था । बहा जमीन का ला 52 25 था, विचौलियों का उन्मूलन करता जरा मु 
42 अकबर हक सह से तैयार करने और मालगुजारी प्रशासन की व्यवस्थी 
रन / फिर भी ज्यादातर राज्यों में विचोलिया प्रथा खत्म करने के कानूत बता 
/<7 गए # प्रौर उनका पालन किया जा रहा है । 
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* &. विचौलियों की समाप्ति के लिए मोटे तौर पर ये कदम उठाए जाते हैं : 
(१) पड़ती जमीन, जंगल, आवादी-मुकाम जैसी विचौलियों की जो भी पंचायती जमीन 
होती है, उसे राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेती है और उसके विकास वगैरह का 
इन्तजाम कराती है। ' 

(२) विचौलियों की खुदकाइत जमीन, और घरेलू फार्म जमीन विचौलियों के पास ही 
रहने दी जा रही है । विचौलियों के घरेलू फार्म में जो लोग खेती करने आए हों 
उन्हें विचौलियों के पट्टंदारों के रूप में खेती करते रहने,दिया जाता है । कुछ राज्यों 
में अलवत्ता पट्टेंदार भी सीधे राज्य के नियन्त्रण में ले लिये गए हैं और बिचौलियों 
का अ्रपनी पट्टेदारी की जमीन पर कोई हक नहीं रह गया है । ऐसे राज्यों में उत्तर 
प्रदेश, मध्य भारत (जागीरदारी क्षेत्र), दिल्‍ली, अजमेर और भोपाल 
शामिल हैं । राजस्थान और मध्य भारत (जमींदारी क्षेत्र) में इस तरह 
के पट्टेदारों को यह सुविधा दी गई है कि वे चाहें तो जमीन के स्वामित्व 
का अधिकार खरीद ले सकते हैं। ज्यादातर राज्यों में विचौलियों को 
खुदकाश्त के लिए सिर्फ वही जमीन दी गई है जिसमें वे पहले से खुद 
खेती करते आए थे और जो उनके घरेलू फार्मो में शामिल थी । लेकित 
हैदराबाद, मैसूर (इनामी जमीन), राजस्थान, सौराष्ट्र, अजमेर, भोपाल, 
और विन्ध्य प्रदेश आदि कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था रखी गईं है कि 
अगर विचौलिए की खुदकाश्त की जमीन कानून में खुदकाइत के लिए निश्चित 
अधिकतम भूमि से कम हो, तो उसे खेती करने के लिए कुछऔर जमीन दे दी जाए। 
ज्यादातर राज्यों में विचौलियों के मुख्य पट्टंदार सीधे राज्य सरकार के मातहत 
ले लिये गए हैं। वम्बई में (बिचौलियों के अनेक विशिष्ट वर्गो के सम्बन्ध में) 
और हैदराबाद और मैसूर में (इनामी जमीन के सम्बन्ध में) भौर कुछ श्रन्य राज्यों 
में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है । इन राज्यों में कहीं-कहीं विचौलियों के पढ्टे- 
दारों की जमीन विचौलिए के नाम कर दी गई है। कुछ राज्यों में पट्टेदारों 
का अधिकार स्थायी था, और उन्हें अपनी जमीन दूसरे के नाम कर देने का 

हक मिला हुआ था, इसलिए वहां इस दिशा में कोई और कारवाई करने की जरूरत 
नहीं हुई। ऐसे राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, विहार, उड़ीसा, भोपाल और 
विन्ध्य प्रदेश शामिल थे । वम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हैदरावाद, मैसूर और 
दिल्‍ली वगरह में पट्टेदारों को स्वामित्व का अधिकार पाने के लिए राज्य सरकार 
को एक निश्चित रकम अदा करनी पड़ी । आंध्र; मद्रास, राजस्थान, सौराष्ट्र, 
(वारखली क्षेत्र) मध्य भारत, हैदराबाद (जागीर क्षेत्र) और अजमेर जैसे कुछ 
राज्यों में या तो पट्टेदार को पहले से ज्यादा अ्रधिकार दिला दिए गए थे, या उससे 

सीधे कुछ लिये वर्गर उसका लगान कम कर दिया गया । 


नी 
जप 
जा 


१०. विचौलियों को मुआवजे और पुनःस्थापन सहायता के रूप में जो रकम दी जानी है 
वह कुल मिलाकर ४५० करोड़ रुपए के आस-पास बैठती है । मुआवजे की कुल रकम का सत्तर 
प्रतिशत हिस्सा तो उत्तर प्रदेश और विहार ही का है । आम तोर पर मुआवजा, विचौलियों को 
जमीन से होने वाली शुद्ध आय का कुछ गुना तय कर लिया गया है । अधिकतर राज्यों में न्यून 
आ्राय वर्ग के विचौलियों के लिए आमदनी की ज्यादा गुनी रकम मुआवजे के रूप में स्थिर की 


१६६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


गई । विचौलियों के खत्म हो जाने से राज्य की श्राय बढ़ जाती है शोर भ्राय में जो वृद्धि होती है 
उसी में से मुप्रावजे की रकम भ्रदा की जाती है। मुआवजा कभी-कभी नकद भी दिया गशं | 
है। लेकिन ज्यादातर मुआवले में ऐसे वौंड दिए जाते हैं जिन्हें ५88 लिए दूसरे के नाम 5 
किया जा सकता है, जो परक्राम्य (निगोशिएवल) होते हैं, और जिन्हें एक निर्िचत अवध 

के वाद भुनाया जा सकता है| यह अ्रवधि १० से लेकर ४० वर्ष तक रखी गई है। मुआवजे . 
की रकम आंकना, और उस हिसाव से मुआवजा में बौंड देना खासा बड़ा काम रहा है। 80 
राज्यों में काम जल्दी से पूरा करने की खातिर प्रशासन की भ्रतिरिक्‍त व्यवस्था करनी पड़ी है 

फिर भी मुआवजा आंकने और अ्रदा करने का बहुत-सा काम अभी बाकी पड़ा है। यह बहुत 


जरूरी है कि छोटे-छोटे जमींदारों और विधवाओं और नावालियों को मुआवजा देने का काम 
अब जल्दी पूरा किया जाए। 


मालिकों के श्रधिकार 


११. विचौलियों की समाप्ति के वाद अरब मोटे तौर पर दो तरह की पट्टैदारियां बच रही 
हैं---एक वर्ग में वे लोग आते हैं जिन्होंने सीधे राज्य से जमीन ले रखी है, और दूसरे में वे जिल्‍्होंने 
पहले वर्ग के लोगों से जमीन ले रखी है। इनके कर्तव्य और भ्रधिकार आम तौर पर उन कानूनों 
में निदिष्ट होते रहे जो राज्य सरकारें पहेदारी के बारे में समय-समय पर बनाती रहीं । 
अधिकांश पढुदारों को कानून से यह झ्राइवासन मिल चुका था कि उनकी पढ्टेंदारी को कभी आंच 
ने भ्राने पाएगी । साथ ही लगान की रकम भी नियमित कर दी गई । यही नहीं, कुछ राज्यों मे 


उन्हें पट्ठेदारी की जमीन किसी और के नाम कर देने के सम्बन्ध में बाकी अधिकार मिल चुके थे । 
मगर इत्तना सव होते हुए 


भी विभिन्न वर्गो की पट्टेदारी की विविधता काफी कम हो चली है और 

जो काइतकार विचौलियों के मातहत काम कर रहे थे, उनमें से श्रधिकांदा खुद जमीन के मालिक 

हो गए हैं। जमोन के स्वामित्व के बारे में कुछ मोटे सिद्धांत तय करके भ्रगर सभी जगह एक-सी 
नीति पर चला जाए तो पहुत अच्छा रहें । 

१२. जमीन का मालिक 

रहता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी 

पर हम इसी अध्याय में श्रागे 


होने का मतलव है कुचचेक जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार 


तो जमीन के उपयोग ओर देख-रेख की है । स्वामित्व के इस पहलू 
चलकर विचार करेंगे | - 


अनेक राज्यों में चकवनन्‍्दी विषयक कानूनों के अन्तर्गत ऐसे उपाय किए गए हैं कि जमीते की 
प्रधिकाधिक छोटे टुकड़े न होते जाएं । पर होता अक्सर यह है कि इन नियमों को सख्ती से लागू 
नहीं किया जाता । कृषि विकास के लिए यह जरूरी है कि जमीन के कटे-फटे टुकड़े न बनने दिए 
हक आर वेटवारे या हस्तांतरण द्वारा उनके भी और छोटे-छोटे टुकड़े न होने दिए जाएँ श्रौर 
हे बह कट-फर्ट टुकड़े इस समय हैं उनके हस्तांतरण के नियमन की कोई व्यवस्था कर 


ह १३. कुछेक राज्यों में काफी इलाका ऐसा है जिसमें उन लोगों को श्रपती जमीन दुसरे 
एव का अ्रधिकार नहीं है जिन्होंने जमीन सीधे राज्य से ले रखी है। ऐसे मालिक-जमीन 
जीन न कोड बोड़े समय के लिए कर्ज ले सकते हैं। लेकित रेहन में रखने के लिए कोई 
चीज न होने पर ये शायद सहकारी ऋण संस्थाओं से लम्बे और दरमियाने श्र्सें के लिए कर्ज 
न ते पाएं । इसलिए यह जरूरी हे कि जिन लोगों ने जमीन सीधे राज्य से ले रखी हो उत्हें 
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सरकार या सहकारी संस्थाओं से कर्ज लेने की खातिर जमीन रेहन रखने का अ्रधिकार 
दिया जाए । 

१४. कुछ राज्यों में जमीन को पट्टे पर उठाने का अधिकार ऐसे ही व्यक्तियों को दिया 
गया है जो अपनी जमीन की आय की देख-रेख करने में किसी दृष्टि से अ्रसमर्थ हों; उदाहरण के 
लिए विधवाएं, नावालिग, और सशस्त्र सेनाओं के कमंचारी | अनुभव से पता चलता है कि इस तरह 
के निपेध से गांव की अर्थ-व्यवस्था में एक तरह की जड़ता आ जाती है । यही नहीं, इस तरह के 
निषेध को सख्ती से लागू कर सकना प्रशासनिक दृष्टि से बहुत मुश्किल हो जाता है | पहली पंच- 
वर्षीय योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि जमीन को पट्टे पर उठाने के जो भी नियम वगरह 
बनाए जाएं उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों पर रहे, यानी जमीन पंचायतों के माध्यम से 
ही पट्टे पर उठाई जाए । इस तरह की प्रथा को ययासम्भव बढ़ावा दिया जाएं। हर हालत में 
जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन पट्टे पर उठाए तो पट्टे की अवधि कम से कम पांच से 
दस वर्ष हो । 


पट्टेदारी सुधार 


१५. समय के साथ पट्ेदारी की समस्या तीन तरह से जटिल होती गईं । एक तो इसलिए 
कि अक्सर विचौलिए अपनी घरेलू-फार्मं जमीन को खुद नहीं जोतते-बोते थे और उसे पट्टे पर उठा 
देते थे । दूसरे इसलिए कि जिन लोगों ने विचौलियों से जमीन ले रखी थी---इस वर्ग के लोग सब 
सीधे राज्य के नियंत्रण में आ गए हैं--वे कभी-कभी पट्टे पर ली हुई जमीन को खुद भी पढे 
पर उठा देते थे । तीसरे इसलिए कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में रंयत की जमीन के एक काफी बड़े हिस्से 
में पट्रेदार काइत करते रहें थे । 

१६. वेदखली रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न उपाय किए गए हैं। वारीकियों 
में जाएं, तो इन उपायों में खासा अन्तर दीख पड़ेगा । पट्टेदारी की सुरक्षा की दृष्टि से हम विभिन्न 
राज्यों को इस प्रकार बांट सकते हैं : 


(१) वे राज्य जहां पट्टेदारों को पट्टेंदारी बनाए रखने का पूरा आइवासन दिया 
गया है । 
(२) वें राज्य जहां पट्टेदारी के आंशिक रक्षण की व्यवस्था है, और जहां जमींदार 
एक सीमित क्षेत्र में खुद काइत करने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पट्टेंदार 
को वेदखल कर सकता है । अलवत्ता इस शर्ते का ध्यान रखते हुए कि वेदखल पढ़े- 
दार के पास खेती-वारी के लिए कम से कम उतनी जमीन बच रहे जितनी कानून 
में निद्चित है । - 
वे राज्य जहां जमींदार एक निश्चित सीमा तक ही पट्टेदारों से जमीन खुदकाइत 
के लिए वापस ले सकता है, लेकिन जहां पद्ढेदार को खेती-बवारी के लिए थोड़ी- 
बहुत जमीन अपने पास रखें रहने का हक नहीं है । 
(४) श्रन्य राज्य, जहां वेदखली फिलहाल रोक दी गई है, या जहां पट्टेदारों के संरक्षण 
के लिए कदम उठाए जाने हूँ । 
उत्तर प्रदेश और दिल्‍ली पहले वर्ग में, वम्बई, पंजाब, राजस्थान, हैदरावाद और हिमाचल 
भदेश दूसरे वर्ग में, और असम, मध्य प्रदेश (बरार), उड़ीसा, पेप्सू और कच्छ तीसरे वर्गे में आते 
हैं। उत्तर प्रदेश में पट्टेंदारों को सीधे राज्य के नियन्त्रण में ले लिया गया है और उन्हें स्थायी 


(३ 


विज 
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और मौरुसी हक दे दिए गए हैं। राज्य सरकार उनसे लगान लेती है और जमींदारों की ५ 
के हूप में मुआवजा अदा करती है। दिल्ली में पट्ेंदारों को स्वामित्व का पूरा अधिकार दिया ग ' 
भर उतसे सरकार को लगान देने के साथ-साथ जमींदारों को मुआवजा देने को भी कहा दम 
वम्बई में जमींदार पट्टे पर उठाई जमीन में से आधी खुदकाइत के लिए वापस ले सकता हैं, ले 5 
इस सिलसिले में आर्थिक दृष्टि से लाभदायी तीन चक की अधिकतम सीमा निर्धारित कर हे 
गई है । आशिक दृष्टि से लाभदायी चक का क्षेत्रफल जमीन की उर्वेरता के 2 है 
४ से लेकर १६ एकड़ तक कुछ भी हो सकता है । पंजाब में खुदकाइत के लिए ३० की पक 
से ज्यादा जमीन वापस नहीं ली जा सकती, और पट्टेदार के लिए कम से कम ५ सटंण्डड एकर 
जमीन छोड़ देना जरूरी होता है। ३० स्टैण्डडे एकड़' से ज्यादा जो भी जमीन होती है, पा 
के हाथ में चली जाती है। न्यूनतम क्षेत्र ५ स्टेण्डडे एकड़ जमीन में से कोई पट्टेंदार तर्भी 
वेंदलल “किया जा सकता है जब सरकार उसे अपनी अतिरिक्त प्राप्त जमीव हि! 
से बदले की जमीन दे। हैदराबाद में भी पट्देदार के लिए कुछ जमीन छोड़े देंगे 
का नियम है। हां, अगर कुछे जमीन के पास ही कानून में निर्दिष्ठ सीमा से भी 5 
या विल्कुल वरावर जमीन हो तो बात दूसरी है। राजस्थान में भी पहेंदार की 
आम तौर पर थोड़ी-वहुत जमीन अपने लिए रखे रहने का हक मिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश 


में जमींदार खुदकाइत के लिए पांच एकड़ जमीन वापस ले सकता है । पहेंदार को पट्टी की तीत- 
चौथाई जमीन अपने पास रखे 


४ रहने का हक दिया गया है । तीसरे वर्ग के राज्यों में ह 
के लिए कितनी जमीन वापस ली जा सकती है, इसका व्योरा यों हैं :--असम में ३१६ एक 
मध्य प्रदेश (वरार) में.५० एकड़, पेप्सू में ३० 'सटैप्डडे एकड़', कच्छ में ५० एकड़, भौर उड़ीसा 
में ७से १ 


> ४ मे १४ एकड़ । देश के अन्य भागों में तरह-तरह की व्यवस्था है और वहां पट्टेदारों कौ-रक्षा 
के लिए उपरोक्त राज्यों के 


लए मुकाबले बहुत ही कम इन्तजाम हुआ है । भूमि सुधार 052. ३ 
रन के वाद की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए यह कहना पड़ेगा कि देश के विभिन्न भागों मे 


इन काजूनों के व्यावहारिक पालन एक जैसा नहीं हुआ है, और एक ही राज्य में कई 
के कुछ हिस्सों का तो पालन बहुत जोर-शोर से हु 


आ है, और कुछ में खास ध्यान नहीं दिया गया 
है। कुल मिलाकर खासी वि 
है | ठुल मिलाकर खासी विपमता रही है । 


+ ७. पिछले बुद्ध वर्षो में राज्यों में बड़े पैमाने पर बेदखली किए जाने के और पहुँदारी - 
. आ से त्याग करने के मामले हुए हैं। इसके खास-खास कारण ये हैं कि लोग 
रण के कानूनों की व्यवस्था जातते नहीं हैं, कानूनों में कहीं और कसर रह गई है, जमीन की 
हिमाव-किताव वाकायदा रखा हुआ नहीं है, और प्रशासन का इन्तजाम ग्रच्छा नहीं है । छात्या 
ते पहंदारी त्याग देने के ज्यादातर मामलों की सचाई सन्दिग्ध होती है। सिफारिश की जाती है 
किऐसा > न कर दिया जाए कि पहेंदारों या उप-पह्ेदारों को लगात न देने या जमीन का रे 
हि पक थोड़ भर किसी आधार पर बेदखल न किया जा सके । पिछले तीन-एक वर्ष में 
जी वेदसतियां या पहुंदारी-त्याग हुए हों, उन पर वाकायदा गोर किया जाए और अगर कोई 
पटवारी लोटाना उचित समझा जाए तो लौटा दी जाए। लोग दवाव में आकर पढ़ेदारी की 
'न्कास त्याग त करें और इसके लिए ऐसा विधान कर दिया जाए कि पट्टेंदारी का छोड़ा जाना 
आप चंवे नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसके बारे में माल विभाग को वाकायदा खबर ने 
कै गई ही। पटुेदार जो जमीन चोड़े 


जितनी > |, उसमें से जमींदार को सिर्फ उतनी ही जमीन लेने दी जाए 
तनी वह कानून के अनुत्तार ले सकता हो । . 


|; 
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५ खुदकाइत का श्रर्थ 
१८. पट्टेदारी के संरक्षण के कानूनों का पालन करने में कुछ दिवकतों का इस वजह से 
सामना करना पड़ता है कि खुदकाइत की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं हैं। इस शब्द का भ्रक्सर 
इस्तेमाल किया जाता है, पर इसके मतलब सब कहीं अलग-अलग लगाए जाते हैं। सभी राज्यों 
में खदकाइत में वह खेती-वारी भी शामिल की जाती है जो नौकरों या मजदूरों से कराई जा रही 
हो । अर्थभेद है तो इन बातों में कि खेती-वारी की देख-रेख कैसी और कितनी है, भर तौकरों 
या मजदूरों का वेतन किस रूप में और किस तरह दिया जाए। दोनों ही चीजों का कानून से विधान 
हुआ है । अनेक राज्यों में देख-रेख के विषय में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । बस्बई, सौराष्ट्र और 
कुछ अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि खुदकाश्त की देख-रेख या तो स्वयं मालिक-जमीन या 
उसके परिवार का कोई सदस्य करे, लेकिन इस प्रसंग में परिवार' की कोई परिभाषा नहीं दी 
गई है । रही नौकरों और मजदूरों के वेतन की वात । बम्बई और कुछ अ्रन्य राज्यों में ऐसी 
व्यवस्था है कि वेतन चाहे नकद दे लो चाहे किसी और तरह, मगर पैदावार के हिस्से के रूप में त 
दो । उधर पंजाब में आप मजूरी चाहे किसी तरह अ्रदा कर सकते हैं। खुदकाइत का मतलब सभी 
जगह एक ही जैसा लगाया जाए, ऐसा प्रबन्ध कर देना अ्रपेक्षित है । 
१६. देखा ज़ाए तो खुदकाश्त में तीन बातें खास होनी चाहिएं--पहली, फायदा- 
नुकसान जो हो मालिक उठाए; दूसरी, खेती-बारी की देख-रेख मालिक खुद करे, और तीसरी 
यह है कि खेती में वह खुद भी मेहनत करे । जो आदमी सारा फायदा-नुकसान खुद न उठाता हो, 
या जिसने पैदावार का एक हिस्सा किसी दूसरे के नाम पर कर दिया हो, 
उसके बारे में यह कहना गलत होगा कि वह खेती स्वयं कर रहा है। जहां तक 
देख-रेख का मतलब है वह यह होना चाहिए कि या तो स्वयं मालिक-जमीन या उसके परिवार का 
कोई सदस्य करे । देख-रेख अच्छी हो सके, इसके लिए ऐसा विधान करना जरूरी है कि देख-रेख 
करने वाला फसल के समय ज्यादातर या तो उसी गांव में रहे जहां उसके खंत हूँ या उसक 
आ्रासपास के किसी गांव में । इस प्रसंग में आसपास” की स्पष्ट परिभाषा कह दी जाए । सिद्धांत 
रूप से तो ख़दकाइत के लिए खेती में मालिक का थोड़ा-बहुत योग देना जरूरी होना चाहिए 
लेकिन इस विधान का पालन करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इसलिए सुझाव 
दिया जाता है कि इस झते को जरूरी न समझा जाए और खुदकाइत की परिभाषा यों कर दी 
जाए; जिसमें जमीन का: मालिक फायदे-नुकसान का सारा जोखिम खुद उठाता हो और खुद 
मालिक या उसके परिवार का कोई सदस्य खेती-बारी की देखरेख वाकायदा करता हो, वही खुद- 
काइत है । लेकिन जहां खुदकाइत के लिए जमीन पट्टेदार से वापस ली गई हो, वहां खुदकाशत की 
तीसरी यानी मालिक की खेती-बारी में खुद भी थोड़ी-बहुत मेहनत की शर्ते भी ज्ञाभू को जाए 
तो अच्छा रहे । इस तरह जो जमीन वापस ली गई हो अगर उसमें खुदकाइत न की जाए 
या एक निश्चित अवधि में उसे किराए पर उठा दिया जाए तो वेदखल पट्टेदार को यह दावा 
करने का हक रहे कि पट्टे की जमीन फिर उसे लौटा दी जाए 
२०. ऊपर खदकाइत की जो व्याल्या की गई है, उसे ध्यान में रखकर वर्तमान कानूनों 
पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और उन लोगों को जो भ्रव तक सिर्फ खेतिहर मजदूर या 
साज्नेद,र समझे जाते रहे है, पढ्ेंदारी के अधिकार दिलाने का प्मुचित प्रवन्ध किया जाना 
चाहिए | खुदकाइत की गन्नत व्याल्या किए जाने से अनेक राज्यों में जमीदार सती में ताजा करत 
की ऐसी व्यवस्था करते रहे है जो पट्टेदारी जैसी होते हुए भी पट्रदारी नहीं समती जाती, आर 
स प्रकार साझ्दार उन अधिकारों से वर्चित रह जाता है जो कानून में पट्टेंदारों को दिए गए हू । 


१७० ट्वितीय पंचवर्षीय योजना 
जमोन का खुदकाइत के लिए हासिल किया जाता 


२१. पह्वेदारी कानून की कई-एक कठिनाइयां पट्ठेदार से लुदकाइत के लिए ३0९४ 
लेने के सवाल को लेकर उठती हैं। आम रिवाज कानून में ऐसी व्यवस्था रखने का है 5234 
कर्मचारी, भ्रविवाहित ग्रौरतें, विधवाएं, नावालिग लड़के-लड़कियां, और शारीरिक या मान 


रच ा *- होने ठे जमीत 
दृष्टि से असमर्थ व्यक्ति गपनी जमीन पट्टे पर उठा सकते हैं और समर्थ होते पर पट्ेदार से जमी 
जुदकाश्त के लिए वापस ले सकते हैं। 


जहां तक प्रतिरक्षा सेवा में नियुक्त कमेचारियों का सम्बन्ध है, इस बात का ध्यान मी 

बहुत ही जरूरी है कि पटेदारी के कानून की वजह से उन्हें किसी तरह की असुविधा न हों । सेनिक 
को इस बात का पूरा इतमीनान होना चाहिए कि उनके हितों का ध्याव रखा जाएगा और उनके 
अधिकारों पर आंच नहीं आएगी । अगर वे जमीन के मालिक हों तो उन्हें जमीन पढ्टे पर उठ 
देने का हक रहे, भ्रगर वे पह्वेदार हों तो उन्हें पट्टे पर मिली जमीन किसी और को उठा देने का 


हक रहे। सेना से निवृत्त होने पर वे अपनी खुद की या पट्टे की जमीन खुदकाइत के लिए वापस ने 
पी) इस दिशा में कोई सोक-टोक नहो। ह 


* ४ आम राय यह है कि जमीदार को खुदकाइत के लिए पट्टेदार से जमीन 32430 लेने हे 
अधिकार टना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया था कि जमींदार के 


खुदकाइत के लिए हंद से हृद इतनी जमीत वापस लेने दी जाए जिसका क्षेत्रफल एक परिवार के लिए 
2. जमीन से तिगुना हो। जमीन सिर्फ खुदकाइत के लिए ही वापस लेने दी जाए भर उसेका 
क्षेत्रफल इतना 


ही रखा जाए जिसे जमींदार के परिवार के प्रौढ़ सदस्य जोत-बो सकते हों। इस 
“ताप का पालन करने में पिछले तीन नो में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे यह लगता है कि 
माने पर वेदखली न होने देने की कोई कारगर व्यवस्था होनी चाहिए । व्यवहार में सवाल 
“है उठता है कि जो मालिक वकाइत करना चाहता हो और जिस पट्ेदार की इस वजह 
रोटी-रोजी जाती का समन्वय किस प्रकार किया जाए कि दीनों 
2 लात रह जाए । बहुत-से राज्यों में एक सीमा से आगे जमींदार खुदकाइत के लिए जमीन 
वापस नहीं ले सकता । लेकिन इसके बाद भी उन जमींदारों की समस्या बच रहती है जितकी 
3. एक परिवार के लिए पर्याप्त समझी जाते वाली जमीन से कम्‌ हो, या उससे तो ज्यादा 
हैं| पर लुदकाइत की निर्धारित पीमा से कम पड़ती हो । ह 
की 8 जमींदारों को आधिक दबा पहुँदारों की आर्थिक दशा से इतनी है: 
बांधनीय है कि ५... गुकसान की कोई वात ेजना उचित ठहराया जा सके । यह जहू 
कल दे कि जो छोटा पमीदार खुदकाइत के लिए जमीन वापस लेना चाहता हो उसे वेंत्ता 
कप 035 जमोदाप हित-भित विसार देता भी मुर्किल है। हर प 
बापन जन देनो चाहिए। इसकी छल जमीन बहुत थोड़ी-सी हो, उन्‍हें पहुंदारों से सारी जमीन 


बनी "भा इतनी रखी जाए कि जिसे बुनियादी चक समझा जा सके । 
जमान के 2 मे होने देने के कानूनों में " हे पक 


है: पह थोड से छोटा छत जिला गत बुनियादी चक्की परिभाषा ग्राम तौर से यों की दा 
७ 2 छ दे सर (3 8 न न्‍ रे व्यवहार मर 
यह मान से है कि करना आधिक दृष्टि से फायदंमन्द हो। व्यवह 


परिवार का च्‌कृ तीन हक हि 
न न बुनियादी 
जिन लोगों के पाम एक गे चक्र 


न परिवार के त्िए पर्याप्त सेमझी जाने वाली जमी तिहाई जमीन हो, 
उन प्रपनो पे पाते मे हर ४ हे हे हे 
हूं प्पनी लाते जमीन 'ईदफाज्त के लिए वापस लेने ; 


का अधिकार होना चाहिए । रहे वे तोग 


भूमि सुधार और क्ृषि व्यवस्था का पुर्तगठत १७१ 


जिनकी जमीन बुनियादी चक से तो ज्यादा हो मगर पारिवारिक चक से कम हो; उनके बारे में 
यह सुझाव दिया जाता है कि उन्हें अपनी आधी जमीन वापस लेने का अधिकार दिया जाए; हां, 
इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन्हें जो जमीन वापस मिले वह किसी भी हालत में बुनियादी 
चक से कम न हो । अगर जमींदार के वापस लेने के बाद पट्टेदार के पास जमीन बिल्कुल ही न बच 
रहे, या बुनियादी चक से कम बच रहे, तो सरकार उसे कहां से इतनी जमीन दिलाए कि उसके 
चट्टे में कम से कम एक पूरा बुनियादी चक हो जाए। जब जमीन की भ्रधिकतम सीमा निश्चित 
कर दी जाएगी और अतिरिक्त भूमि पर सरकार का कब्जा हो जाएगा तो पहेंदारों को बुनियादी 
चक दिलाने के काम में किसी हृद तक सुविधा हो जाएगी । 


२४. जहां तक उत लोगों का सवाल है जिनकी जमीन पारिवारिक चक से ज्यादा हो . 
मगर खुदकाइत के लिए निश्चित से कम, खास ध्यान इसी बात का रखा जाना चाहिए कि पढ़े- 
दारों के पास भी थोड़ी-बहुत जमीन बच रहे । थोड़ी-बहुत' का मतलब क्या है, यह तो जमींदार की 
खुदकाइत की जमीन के क्षेत्रफल पर निर्भर है । प्रस्ताव यह है कि-- 


(१) अगर जमींदार के पास खुदकाइत की इतनी जमीन हो जो एक पारिवारिक चक से 
ज़्यादा मगर निश्चित अधिकतम सीमा से कम हो, तो उसे पट्टेदार से जमीन वापस 
लेने दी जाए, अलवत्ता इस बात का ध्यान रखकर कि पट्टेदार के पास कम से कम 
एक पारिवारिक चक के वरावर जमीन वच रहे, और जमींदार की खुदकाइत 
की जमीन का क्षेत्र कुल मिलाकर निश्चित अधिकतम सीमा से ज्यादा न हो 
जाए । 


अगर जमींदार के पास खुदकाइत की जमीन एक पारिवारिक चक से कम हो तो 
उसे पट्टेदार की जमीन की आधी या इतनी जमीन वापस दें दी जाए कि उसका 
खुदकाइत का इलाका कुल मिलाकर एक पारिवारिक चक के वरावर हो जाए, 
मगर शर्तें यह हो कि पट्टेदार के पास कम से कम एक बुनियादी चक के बराबर 
जमीन बच रहे । 


चि७9नी 


(२ 


२५. यह जरूरी है कि मालिक-जमीन खुदकाइत के लिए जो जमीन वापस ले सकता हो 
उसकी सीमा पर निशान लगाने का काम जितनी जल्दी हो सके पूरा कर दिया जाए । पांच-छः 
महीने की एक ऐसी उचित अवधि तय कर ली जाए जिसमें मालिक-जमीन खुदकाइत का क्षेत्र 
निर्धारित कराने के लिए आवेदन कर सकें । माल विभाग के ग्रधिकारी इस वात का न्यायोचित 
फैसला करें कि पट्टेंदार से कितनी जमीन वापस ली जा सकती है, कितनी नहीं । जो इलाका 
लुदकाइत की सीमा के झलावा हो, उसमें पट्टेदारों को स्थायी और मौरूसी हक दिया जाए। 
उन्हें पट्टं को जमीन दूसरे के नाम करने का भी थोड़ा-बहुत अधिकार दिया जाए ताकि वे 
जमीन रेहन रखकर सरकार से या सहकारी समितियों से कर्ज ले सकें । जो जमीन वापस ली जा 
सकती हो उसके पट्टेदारों को मौहसी (मगर स्थायी नहीं) हक होने चाहिएं । उन्हें जमीन में सुघार 
करने का अधिकार भी मिलना चाहिए । ऐसा विधान कर देना भी वांछनीय हैं कि जमींदार 
एक निश्चित अवधि में ही जमीन वापस ले सकता है झर उस अवधि के वाद स्वामित्व पट्टेदार 
को दे दिया जा सकता है । इसके लिए पहली योजना में पांच वर्ष की जो भ्रवधि सुझाएई गई है 
वह पर्याप्त जान पड़ती है । छोटे-छोटे जमींदारों के लिए ऐसा कोई प्रतिवन्ध रखना जरूरी नहीं | 


मे 


१७२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


लगान का नियमन 


२६. पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि लगान की ऐसी दर जो पैदावारक 
चौथाई या पाचवे हिस्से से ज्यादा हो, बगैर किसी खास वजह के लागू न होते दी जाएं। गैंगात 
नियमित करने का काम सभी जगह बराबर नहीं हुआ है; कई राज्यों में ग्रभी तक इसकी कावूनी 
व्यवस्था नही हुई है। लगान के बारे में विभिन्न राज्यों में भव भी वहुत अत्तर है। अधिकतम लगाने 
राजस्थान और वम्बई में पैदावार का छुठा हिस्सा, दिल्‍ली और अभ्रजमेर और हा हर 0, 
हैदराबाद और असम में पांचवा हिस्सा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मैसूर के कुछ भागों में, ग्ोर 
असम, हैदराबाद और वि्ध्य प्रदेश में कुछ मामलों में चौथाई हिस्सा, पंजाब और पैप्मू मं 
मैसूर के कुछ भागों में और कच्छ में कुछ मामलों में तिहाई हिस्सा, और विहार में हा 

हिस्सा निश्चित हुआ हे। दूसरी ओर मद्गास मे सिफे तंजौर और मलाबार में है 
लगान नियमित है। तंजौर में लगान पैदावार का साठ प्रतिशत भाग लिया जाता है और मता- 
वार में ग्राम तौर पर पचास प्रतिशत । पश्चिम बंगाल में साझेदार को, अगर काइत का ख् 2 
ने उठाया हो तो, फसल का चालीस प्रतिशत, नही तो पचास प्रतिशत भाग जमीदार को देवा पड़ता 
है। आपध्र जैसे कुछेक राज्यों में तो लगान का नियमन विल्कुल हुआ ही नहीं है। यह श्री" 
श्यकहो चला है कि जल्दी ही लगात की दरों को घटाकर उतना कर दिया जाए जितना कि 
योजना में सुझाया गया था। साथ ही, लगान को नकद चुका सकते की व्यवस्था भी कंर दी जाए तो 
ओर भी अच्छा रहे । लगान मं 


४ का सामान्य ढंग से नियमन करने के साथ-साथ अधिकतम लगाते को 
नानपुजारी के कुछ गुने के वरावर तय कर देना भी बहुत उपयोगी रहेगा । 


| 
; पटुँंदार और स्वामित्व का अधिकार 
. _ २७. यह वात तय पाई जा चुकी 
हैं! उसके पट्टेदारों को अपने: 
उठाने चाहिएं। इस दिशा 


है कि जो जमीन खुदकाइत के लिए वापस त ली जा सकती 
“अपने चकों का स्वामित्व प्रदान करने के लिए जल्दी ही जहूरी कस 
में भ्रव तक प्रगति मन्द रही है। सुझाव यह है कि फौरन यह 2 कक 
दिया जाए कि जो जमीन खुदकाइत के लिए वापस न ली जा सकती हो उसके पहेदारों का राज्य 
से सीधा पतन स्थापित कर दिया जाए । इस प्रसंग में लगान घटाने का वड़ा महत्व होगा | 
सगान घटाने का काम पहले प्रा कर दिया जाए, उसके वाद हर राज्य में वापस न॑ ली जा सर्वे 
नी जमीन के पट्टेदारों को स्वामित्व का अधिकार दिलाने का, और जरमींदास्पट्टेदार सेल 
आखिरी निशानियां भी मिटा डालने का आयोजन हो। जैसा पहले बताया जा चुन * 
उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सव पह्ेदार सीधे राज्य के नियन्त्रण में रख दिए गए है। अन्य राज्य 
बम में दो भिन्न रास्ते अपनाए «गए है। मध्य प्रदेश, पंजाव, हैदराबाद, मध्य हक 
हो मो स्वाशित, ७. मे राज्य में पढ्ेदारों को यह सुविधा दी गई है कि अगर उनकी मर्जी 
का स्वामित्व $ भ्रधिकार खरीद ले । लेकिन हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश, इन दो बम ध 
हे ; हक आगरआा जम करने का अधिकार भी रखा है। यह का 
बह गज वा "ना पहुंदारों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है, वहां ब 


का भ्रधिकार तरीदने २... पते है। इसकी एक खास वजह यह है कि उनके पास स्वामिल 
प्रधिकार के लिए फालतू घन नही होता । 

हिट र्८ ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि पट्टेंदारों को अपनी का 

गमित्व खरीदने का अधिकार दे देना हो काफो नहीं है। जो जमीन खुदकाइत के 
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वापिस न ली जा सकती हो, उसके सब पट्ठेंदारों का सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित कर देने की 
जरूरत है । पहली पंचवर्षीय योजना में यह बात अच्छी तरह समझ ली गई थी और इसलिए 
सुझाव दिया गया था कि खुदकाइत के लिए निर्धारित सीमा से ज्यादा जो भी जमीन हो उसके बारे 
में भ्राम तौर से पट्टेदारों को मालिक-जमीन बना देने की ही नीति अपताई जाए | यह तीन तरह 
से किया जा सकता है :-- 


(१) राज्य-लगान वसूल करे, और जमींदारों को मुआवजा देने का प्रवन्ध करे । 

(२) राज्य पट्टेदारों से लगान के साथ-साथ किस्‍्तों में मुआवजा भी वसूल कर ले । 

(३) राज्य-पट्टेदारों से लगान वसूल करे, और पट्टेदार मुआवजे की किस्तें सीधे जमींदार 
को ही अदा कर दिया करें । 


पहले और दूसरे रास्ते पर चलने के माने यह होंगे कि राज्य मुआवजे क़ी रकम ऐसे बौण्डों 
के रूप में अदा करेगा जो बीस-वाईस वर्ष वाद भुनाएं जा सकते हैं । पहला उपाय अपनाने पर 
मुत्रावजा उस वृद्धि पर आधारित होगा जो कि राज्य सरकार की आय में होगी, यानी जमीं- 
दारों से जो मालगुजारी मिला करती थी उसके और अब जो पढट्टेदारों से उचित लगान मिलेगा 
उसके अन्तर से मुआवजा अदा किया जाएगा । लेकिन इस उपाय को अपनाने से कुछ दिक्कतें 
सामने आ सकती हैं; कारण, लगान की दरें जगह-जगह अलग-अलग हैं और नीति के अनुसार 
उनका क्रमश: घटाया जाना निश्चित है। इस प्रकार मुआवजा तय करने का कोई पक्का आधार 
मिलना मुश्किल हो सकता है । तीसरा जो उपाय बताया गया है उसमें दिवकत हो सकती है कि 
पट्टेंदार किस्तें समय से भ्रदा न करें । 


इसलिए कुल मिलाकर ऊपर के तीन उपायों में से दूसरा उपाय ही सबसे श्रच्छा जान पड़ता 
है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि पट्टेदार पर बहुत ज्यादा भार न पड़ जाए। 
भार ज्यादा न होने देने के लिए ऐसा विधान कर दिया जा सकता है कि पट्टेदार को साल में 
लगान और मुआवजे की क्षिस्तों के रूप में जो रकम देनी पड़े वह योजना में निर्दिष्ट लगान के 
स्तर से ज्यादा न हो, यानी कुल पैदावार के चौथाई या पांचवें हिस्से से ज्यादा न हो । खयाल है 
कि मुग्रावजे की कुल रकम पट्टेदार से मय ब्याज के वसूल की जा सकेगी; सरकार पर कोई 
आशिक भार नहीं पड़ेगा । 


२६. पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में पट्टेदारों को जमीन का स्वामित्व प्रदान करने 
के काम की प्रगति आंकना सही-सही और पूरी-पुरी सूचना के श्रभाव में मुश्किल रहा है। 
राज्यों को इस सम्बन्ध में साल के साल ब्योरेवार सूचना तैयार करनी चाहिए । 


जमीन को वांद और चकों का श्रकार 


३०. पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिद्धांत माना गया है कि कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा 
कितनी जमीन का मालिक हो सकता है । इस बारे में एक सुनिश्चित सीमा निर्धारित होनी चाहिए । 
सुझाव दिया गया था कि यह सीमा हर राज्य अपनी खास समस्याओं और कृषि इतिहास का विचार 
करके निश्चित करे । चक किस तरह वंटे हुए हैं, और उनका आकार कितना है, इस वारे में 
प्रामाणिक सूचना के अभाव की ओर ध्यान खींचा गया था और प्रस्ताव किया गया था कि चक 
और ख़ेती के बारे में परिगणना कराई जाए । इस सुझाव के अनुसार जनवरी १६५४ में राज्य 


१४ - द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


सरकारों से चक और खेती के विषय में प्रिंगणना कराने को कहां गया | यह तय पाया गया 
कि जिन इलाकों में जमीन का सालाना हिलाव-किताव रखने का इन्तजाम है, उनमें यह परिणता 
आम तौर से राज्य सरकार की मालगुजारी शाखा से कराई जाए। शजरा, खतौनी वगरह जो भी 
दस्तावेज उपलब्ध हो सकें उनके आंकड़ों पर अच्छी तरह विचार किया जाएं और जरूरत 
तो किन्‍्हीं खास बातों की जानकारी पाने के लिए पड़ताल भी करा ली जाएं। परिगणना के कीमे 
को जह्दी पूरा करने के खयाल से नवम्बर १६५४ में राज्यों के एक सम्मेलन में यह फैसला हुआ 
कोई राज्य सरकार अगर चाहे तो परिगणना सिर्फ उत चकों के बारे में कर सकती है जो 
एकड़ या उससे ज्यादा के हों । जिन इलाकों में जमीन का साल का हिंसाओे किताब ते रखा जाती 
हो, वहां नमूवे की पड़ताल से काम चलाने का मस्ताव हुआ । 


३१. जिन मुख्य-मुख्य धारणाओं को लेकर यह परिगणना की गई, उतका ब्योग इस 
प्रकार है :--- 


(१) परिमणना का सम्बन्ध किसी आदमी की उस जमीन से है जो कृषि योग्य हो; 
खेती की इस जमीन में चरागाह और बाग-बगीचे भी शामिल किए जाए । 
जमीन की, जिसमें खेती न हो सकती हो---उदाहरण के लिए जंगल--गणना वी 
जाए । शहर में जो जमीन हो उसका भी हिसाव न लिया जाए । 


“झपती जमीन” की परिभाषा इस प्रकार की जाए कि उसमें जमींदार की जुई 
जमीन के साथ-साथ वह जमीन भी शामिल की जा सके जिसे उसमें (स्थायी प्रौर 
मौहसी रूप से )ले रखा हो। अगर“क” की कोई जमीत “ख ने कर्व्ज के अधिकार पे 
ले रखी हो तो उसे “ख” ही की जमीन में गिना जाए, “क'” की में नहीं । पर जी हय 
पाया गया था कि जिन लोगों को जमीन पर कानन ते स्थायी और मौरूसी अर्थ 
कारन मिले होंपर जिन्हें व्यवहार में इन अधिकारों का उपयोग करने की पूछ 
अवसर प्राप्त हो उन्हें भी मालिक-जपीन समझा जाए--यंथी बम्बई राज्य 
संरक्षित पट्टेदारों की जमीन उनकी खुद की जमीन माली गई हैं 


(२ 


जला 


(३) किसी आदमी के पास सारे राज्य में कुल मिलाकर जिंतनी कृषि भूमि हो, वह ४ 


ही चक के बराबर मानी जाए । अगर स्वामित्व में साझा हो तो हर साक्दी 
अपना हिस्सा अलग चक समझा जाए । 


(४) खुदकाइत का क्षेत्र, खुद की कुल जमीन और पट्टे पर उठाई जमीन के क्षेत्रफतों 
के अन्तर के वरावर माना जाए । पट्टेदार की मिली उस जमीन को पढ़े ४९ उठाई 


जाए जिस पर उसे स्थायी और मौरूसी अधिकार प्राप्त 
हुए हों । 


३२. भूमि सुधार की कोई भी व्यापक योजना कार्यान्वित करते समय ऐसा उपोर्य करना 
जरूरी हो जाता है कि जमीन के क्षेत्रफल के साथ-साथ उसके उपजाऊपन की मिव्यर्िति 
हो जाए, या दूसरे शद्दों में यों कहें कि किस्म-किस्म को जमीन के लिए एक ही मापदण्ड तिर्धारिय 
हो सके । पंजाब और पेप्सू में पाकिस्तान से वेघर होकर आए ४ लाख से भी ज्यादा लोगों 
५० लाख एकड़ जमीन में इस बात का विचार करते हुए वसाया गया था कि वे पार्विस्ताने मे जो 
जमीन छोड़कर झाए हैँ वह कँसी थी और उस पर उन्हें क्या हक मिले हुए थे। इस तरह जी 


* 
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अनुभव प्राप्त हुआ उसे देखते हुए सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया ग्रया कि वे स्टैण्डर्ड 
एकड़ के निर्धारण के लिए कोई अच्छा-सा सूत्र निकालें। उससे हर राज्य में विभिन्न प्रकार की 
जमीन श्रतुमोदित स्टैण्डर्ड एकड़ के हिसाब में मापी जा सकती है । स्टैण्डड एकड़ किसी खास 
किस्म की ऐसी एक एकड़ जमीन है जिसे श्राधार मानकर सभी किस्म की जमीन मुल्यांकित की 
जा सके । कुछ राज्यों में स्टेण्डड एकड़ बन्दोबस्त में दर्ज पैदावार का और दूसरे उपलब्ध 
आंकड़ों का विचार करते हुए जमीन के उपजाऊपन के संदर्भ में तय किया गया है। अन्य राज्यों 
में सिंचाई साधनों, या मालगूजारी के किन्हीं दिए हुए आंकड़ों, या लगान दरों की दृष्टि से, 

कहीं-कहीं स्टैण्डडं एकड़ निश्चित करते समय एक से ज्यादा बातों को ध्यान में रखा गया है। इस 
प्रकार हर राज्य या प्रदेश की जमीन के किसी विषय में तुलना करने के लिए स्टैण्डर्ड एकड़ों का 
उपयोग अभी सम्भव नहीं । इसके लिए और अध्ययन करने की जरूरत है। हां, किसी एक राज्य या 
प्रदेश-विशेष में सभी तरह की जमीन की माप करने के लिए स्टैण्डड एकड़ तय हो जाने से 
पुनर्वास और पुनवितरण के कार्यक्रम में बहुत -सुविधा हो जाती है । हो सकता है कि आगे कभी 

जांच-पड़ताल करके सारे देश के लिए ऐसा स्टैण्डर्ड एकड़ निश्चित कर दिया जाए जिसके 
ग्राधार पर विभिन्न राज्यों के स्टैण्डड एकड़ों की तुलना संभव हो । 


३३. चक और खती सम्बन्धी परिगणना २२ राज्यों में हो चुकी है। आंध्र, वम्वई, मध्य 
प्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, मध्य भारत, सौराष्ट्र, अजमेर, भोपाल गौर कच्छ---इन दस राज्यों में 
सभी चकों की पूरी तरहग णना की गई । पंजाव, पेप्सू, मैसूर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और 

विस्ध्य प्रदेश---इन सात राज्यों में गणना पूरी तरह तो की गई मगर सिर्फ १० एकड़ या उससे 
ज्यादा चकों की ही की गई। उत्तर प्रदेश में जहां गांवों में जमीन का वाकायदा सालाना हिसाव- 
किताब रखने की प्रथा है, राज्य सरकार ने सिर्फ नमूने की एक पड़ताल कर लेने का फैसला किया 
बयोंकि माल विभाग के कर्मचारी चकबन्दी के काम में व्यस्त थे। विहार, उड़ीसा, राजस्थान और 
तिस्वांकुर-कोचीन में, जहां जमीन के पूरे सालाना लेखे उपलब्ध नहीं हैं, तमूने की पड़ताल 
“कराई गईं। अ्रसम और परिचम वंगाल में राज्य सरकारें चकों के बारे में पहले ही कुछ 
सूचना प्राप्त कर चुकी थीं। जमीन की अधिकतम सीमा निश्चित कर देने के विषय में पश्चिम 
बंगाल में आवश्यक कानून वन चुका है और असम में एक विधेयक पास किया जा चुका है। जम्मू- 
कश्मीर में भी अधिकतम सीमा का निर्धारण हो चुका था, इसलिए वहां कोई विशेष परिगणना 
करने की जरूरत नहीं समझी गई। मणिपुर और त्रिपुरा में कर्मचारियों की कमी थीं और 
सभी स्थान खासे दुर्गम थे, इसलिए वहां परिगणना करने का इरादा छोड़ दिया गया । वीस 
राज्यों से परिगणना की रिपोर्ट आ चुकी है । वाकी से भी जल्दी ही आती होंगी 


३४, चक वितरण और झ्ाकार के बारे में जो आंकड़े जमा किए गए हैं वे जमींदार की 
कुल जमीन और खुदकाइत जमीन दोनों के ही हिसाव से जमा किए गए हैं । ये अकिड़े अन्तिम 
या अपरिवर्तनीय नहीं | श्रधिकतर राज्यों से यह सूचना सावारण एकड़ों और स्टैण्डर्ड 
एकड़ों दोनों में ही प्राप्त हुई है। स्टैण्डडे एकड़ की माप हर राज्य ने अपनी सुविधा के लिए श्रलग 
निर्धारित की है और उसे अभी राज्य-राज्य की तुलना करने का आधार नहीं माना गया है । 
इसलिए इस अब्याय के दूसरे परिशिष्ट में उपलब्ध आंकड़े सिर्फ साधारण एफड़ों में दर्शाएं 
गए हैं। आगे चलकर चक और खेती सम्बन्धी इस परिंगणना के वारे में अलग से एक विशेष 
रिपोर्ट प्रकाशित करने का प्रस्ताव है । 


१७६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


कृषि भूमि को श्रधिकतस सीमा का निर्धारण 


३५. पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की गई थी कि 
कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन का मालिक हो सकता है--इस विपय में एक की 
निश्चित होनी चाहिए । चक और खेती के बारे में जो परिगणना हुई है उससे राज्यों 
अधिकतम सीमा निर्धारित करने के प्रस्ताव पर चलने के वास्ते काफी सूचना श्राप्त हो गई है । 
परिगणना से जो आंकड़े सामने आए हैं, कोई भी व्योरेवार आयोजन करने से पहले उनका शान 
से विचार करने की जरूरत है। अधिकतम सीमा के निर्धारण की समस्या के प्रति क्या रा 
अपनाया जाए, इस बारे में यहां सिर्फ मोटी-मोटी बातें दी जा रही हैं। जाहिर है, हर राज्य है 


॥ ..] विचारणीय 
इनके आधार पर व्योरेवार योजना खुद ही ध्यानपूर्वक तैयार करनी होगी । मुख्य विचारणी 
प्रश्न ये हैं :-- 


ताज 


के) अधिकतम सीमा किस-किस जमीन पर लागू हो ? 

ख) यह श्रधिकतम सीमा मोटे तौर पर कितनी हो ? 

ग) इससे छूट दी जाए तो किस आधार पर ? 

घ) क्या कदम उठाए जाएं कि लोग अधिकतम सीमा की व्यवस्था से बचने के तिंए 
जमीन को बेइमानी की नीयत से किसी और के नाम न कर पाएं ? 


(४) जो अतिरिक्त जमीन सरकार अपने हाथ में ले उसके लिए मुआवजा किसे 
हिसाव से दिया जाए ? 


(च) उस अतिरिक्त भूमि को फिर से किस तरह बांटा जाए ? 


१७ सीमा-निर्धारण के दो पहलू हैं: (१) आगे जो जमीन ली जाए उसकी सीमा 
निर्धारण; और (२) अ्रव जो जमीन है उसकी सीमा का निर्धारण । उत्तर प्रदेश में ऐसा विधार है 
कि कोई भी व्यक्ति भ्रागे से ३० एकड़ से ज्यादा जमीन तहीं ले सकता । इस विषय में दिल्ली मे 
३० स्टैण्डर्ड एकड़ की, वम्बई में जमीन की किस्म के अनुसार १२ से लेकर ४८ एकड़ तक कौ 
पश्चिम वंगाल में २५ एकड़ की, हैदराबाद में तीन पारिवारिक चकों की, सौराष्ट्र में तीत लाभकारी 
चक्ों की, और मध्य भारत में ५० एकड़ की सीमा निर्धारित है। अन्य राज्यों में यह सीमा अगी 
तक निर्धारित नहीं हुई है। इन राज्यों में इस काम में श्रब ज्यादा विलम्ब नहीं करना चाहिए । 

२७ दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हर राज्य में विद्यमान कृषि भूमि की भी 
अधिकतम सीमा तय कर देने का विचार है। यह सीमा हर जमींदार की अपनो जमीन के विषय 
में हो। अपनी जमीन में उस जमीन की भी गिनती की जाए जिस पर उसे पढ्टे द्वारा स्थायी और 
मौरूसी हैक प्राप्त हों । जैसा कि ऊपर बत्ताया जा चका है, इस तरह की पढ्ठेदारी की जमीन की 
स्वामित्व पट्ठेंदार को ही दे देने की व्यवस्था की जा सकती है । | 


० एक विचारणीय प्रहन यह है कि अधिकतम भूमि की सीमा एक व्यवित के वारे में हो 


पक परिवार के बारे में । दूसरे सुझाव के पक्ष में यह तरक॑ किया जा सकता है कि खेती * 
मामले में परिवार को 


विचार करते ही वुनियादी इकाई माना जाता रहा है, व्यक्ति को नहीं । इस कर हे 
8 373 का नियुक्त भूमि सुधार मण्डल ने यह सिफारिश की पा है 

की भा साई परिवार की कुल जमीन के बारे में होती चाहिए । इस भर 
परिवार में पत्ती और पति रे के 


के अतिरिक्त वेटे-बेटियों और नाती-पोतों की गिनती की जाएं । 


नी नी अषइ 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठत १७७ 


लेकिन उधर चक और खेती की परिंगणना में यह मानकर चला गया है । किसी व्यक्ति विशेष 
के पास सारे राज्य में कुल मिलाकर जितनी जमीन हो वह एक ही चक के बरावर है और भ्रगर 
स्वामित्व में साझा है तो हर साझेदार का अपना हिस्सा एक अलग चक के वरावर है | इसलिए 
प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से व्यक्ति विशेष की जमीन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने 
का सुझाव ज्यादा उपयुक्त जान पड़ता है, क्योंकि सीमा-निर्धारण की योजना लागू करते समय 
हलफनामों और नियतकालिक विवरणों के साथ-साथ चक और खेती की परिगणना के दस्तावेजों 
का भी बहुत उपयोग होगा । परिवार की जगह व्यक्ति को इकाई मानने के विरोध में यह अवश्य 

कहा जा सकता है कि उससे,सरकार को पुनवितरण के लिए अपेक्षाकृत कम जमीन प्राप्त होगी । 


३६. रास्ता चाहे जो अपनाया जाए, साथ-साथ इस बात की पक्की व्यवस्था जरूर कर 
दी जाए कि कोई भी जमींदार वेईमानी की नीयत से अपनी जमीन दूसरे के नाम न कर पाए । 
अधिकतम भूमि की सीमा लागू करते समय अगर एक व्यक्ति की जमीन का विचार किया गया, 
एक परिवार का नहीं तो शायद इस तरह की धोखेबाजी की ज्यादा श्राशंका रहेगी, क्योंकि उस 
दशा में जमींदार अपती जमीन को परिवार वालों में इस तरह बांट सकेगा कि अधिकतम सीमा के 
नियम से उसे कम से कम नुकसान हो । स्पष्ट है कि इस तरह के हस्तान्तरण रोकने का खास इन्त- 
जाम करना होगा । हर राज्य को चाहिए कि उसके यहां पिछले दो-तीन वर्षो में वेईमावी की नीयत 
से जमीन के जो हस्तान्तरण हुए हों उनके प्रभाव की जांच कराए और इस तरह के हस्तान्तरण 
के तात्कालिक निषेध का कोई उपाय करे। जो हस्तान्तरण हो चुके हों, उनकी जांच कराई 
जाए । यदि-कोई व्यक्ति अपती जमीन का हस्तान्तरण कर दे श्र उसके बाद भी उसके 
पास जमीन बच रहे, तो उस हालत में इस सवाल पर गौर किया जाता चाहिए कि क्या भूमि की 
सीमा लागू करते समय यह मानकर चला जाए कि हस्तान्तरण मानो हुआ ही नहीं । राज्यों को 
यह भी प्रवन्ध कर देना चाहिए कि आगे वेईमानी की नीयत से जमीन का हस्तान्तरण न 
हो पाए । - ग 


गधिकतम सीमा कितनी हो 


४०, अधिकतम सीमा किस स्तर पर लागू हो, इसका विचार करते समय कोई ऐसी 
सुविधाजनक इकाई ढूंढ निकाली जाए जो मोटे तौर पर देश के सभी भागों के लिए समुचित 
ठहरती हो। और वाद में हर राज्य अपनी विशिष्ट परिस्थिति को ध्यान में रखकर 
उसमें आवश्यक संशोधन-परिवर्धन कर सकता है और उसका व्योरा तय कर सकता है। 

पहली पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया था कि इस और ऐसे ही ग्रन्य प्रसंगों, में 
क्षेत्र विशेष की परिवार-पर्याप्त भूमि की कुछ गुने भूमि अधिकतम निश्चित कर दी 
जाए । 'परिवार-पर्याप्त भूमि' या पारिवारिक चक' के दो पहलू हैं: (१) वह कृषि 
की एक इकाई हो; और (२) वह-इतनी जमीन हो जिसमें खेती करने से एक निर्दिष्ट 
औसत आय हो सकती हो । पहली पंचवर्षीय योजना में पारिवारिक चक' की व्याख्या 
यों हुई थी : स्थानिक परिस्थिति और कृषि प्रणाली के अनुसार एक औसत परिवार सिर्फ 
इतनी ही सहायता लेकर जितनी कि खेती में आम तौर से ली जाती रही हो, जितनी जमीन 
को जोत या वो सकता हो, उसे ही एक पारिवारिक चक समझा गया है। किसी जमीन से 
कितनी आय होगी, यह इस पर निर्भर है कि उसमें क्‍या कुछ वोया जाता है, खेती कितनी 
कुशलता से की जाती है। एक ही जमीन .से विभिन्न लोगों को उनकी कुशलता, क्षमता 
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और साधन के अनुसार विभिन्न आय हो सकती है। ज्यों-ज्यों कृषि के नए तरीकों का भवन 
होता जाएगा, श्र क्ृपि प्रणाली अधिक कुशल ओर नानाविध होती जाएगी, भूमि से प्रति 
इकाई आय भी बढ़ती ही जाएगी। इसलिए पारिवारिक चक की आय के हिसाब से निर्धारण 
करना, और वह भी तव जब स्वयं निर्दिप्ट आय कुपि-जन्य पदार्थों के एक कल्पित भाव के 
आधार पर तय की गई हो, मुश्किल ही है। इसलिए सुविधा इसी में है कि हर राज्य विभिन्न 
इलाकों की परिस्थिति, जमीन की किस्म, सिंचाई के साधन भ्रादि को ध्यान में रखकर आय की 
नहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से यह्‌ तय कर दे कि एक परिवार के लिए कितनी जमीन पर्याप्त हैरत 
है। पारिवारिक चक' के सिद्धांत पर व्यवहार करते समय भी काफी कठिताइयाँ उ5 सकती हैं 
इस प्रदन का आगे विचार करने के लिए वन्दोवस्त और माल विभाग के अनुभवी लोगों की एक 
- छोटी-सी समिति बैठा देना अच्छा रहेगा । 


यह देखते हुए कि देश में लोगों के पास जो कृषि भूमि हैं उसमें से कुछ ही को बड़े चक 
की संज्ञा दी जा सकती है। भूमि की श्रधिकतम सीमा तीन पारिवारिक चक' निरिचत के दे 
सुविधा होगी । अगर श्रधिकतम सीमा एक सम्पूर्ण परिवार की जमीन क संदर्भ में निश्चित हो तो 
जम बारे में कोई न कोई विधान करना आवद्यक हो जाएगा कि परिवार की इकाई में किन-किते 
लोगों की गिनती करनी होगी । अगर अधिकतम सीमा व्यक्तिगत चक के संदर्भ में निर्शिचित 
हुई तो ऐसा विधान करने की आवद्यकता शायद न पड़े । सामाजिक परिस्थिति झौर अन्य प्रासंगिक 
तथ्यों का विचार करके हर राज्य यह तय कर सकता है कि भमि की गधिकतम सीमा 
व्यक्तिगत चक के सन्दर्भ में लागू की जाए कि पारिवारिक चक के हे दूसरा रास्ता 
सर पर यह खास तौरसे जरूरी हो जाएगा कि परिवार के आकार-प्रकार के बारे में कोई स्पष्ट 
अआ । इस प्रसंग में यह भी तय करना होगा कि भ्रगर परिवार बड़ा हो तो उसके लिए 
चुका है, यह विचार बढ़ानी होगी कि नहीं । भूमि सुधार मण्डल ने, जिसका ऊपर उल्दूई किया जा 
अधिक बा चार प्रकट किया है कि जिस परिवार में पांच से ज्यादा सदस्य हों, उसके लिए 
मे भूमि की सीमा बढ़ाकर अधिक से अधिक छ: पारिवारिक चकों तक नियत की जाए) 


श्रधिकतम सोसा से छूट 


४१. किसी राज्य में भमि को सामान्य भ्रष् ते बा 
धकतम सीमा निश्चित करते समय इसे 
भी विचार करना होगा कि किस-किस तरह की कृषि भूमि को अधिकतम सीमा के विधान से मु 


रखा जा हे कोई है ४ ं के 
जा दि सर विषय में कोई फैसला करते समय इन तीन मुख्य बातों को ध्यान में.रखा 


(१) जहां संयुक्त कार्य होते हों, खासकर जहां ्रौद्योगिक और कृषि काये स्थिर 
किए जाते हों; 


(२) विशिष्ट कृषि; और 


(३) पैदावार की दृष्टि से बड़े-बड़े खास ढंग के सुसंचालित फार्म तोड़े न जाएं। 


इन मान्यताओं का विचार करते 
करते हुए निम्नलिखित वर्ग के सीमा से 
ुक्त रखना लाभदायी जान पड़ता है :-- बत वर्ग के फार्मों को अधिकतम 


(१) चाय, कहवा, और रबड़ के वागान 


भूमि सुधार और कृपि व्यवस्था का पुनर्गठत १७६ 


(२) फलों के ऐसे बगीचे जिनका इलाका खासा गठा हुआ हो; 


हम 


(३) ऐसे फार्म जो योसंवर्धन, डे री, भेड़ पालन आदि किन्‍्हीं खास कार्यो के लिए 
खोले गए हों; 

(४) चीनी के कारखानों के गन्ना फार्म; और 

(५) ऐसे सुसंचालित फार्म जिनका इलाका बिखरा हुआ न हो, जिनमें बहुत घन 
लगाया जा चुका हो और स्थायी सुधार किए जा चुके हों और जिनके भंग 
किए जाने से पैदावार घट सकती हो । 


ये सुशातर मोटे तौर पर दिए गए है; इनके ब्योरे का तो हर राज्य को अपनी विशेष परिस्थिति 
और आवश्यकता के सन्दर्भ में विचार करना होगा । उदाहरण के लिए, देश के उन भागों में 
जहां कृषियोग्य भूमि बंजर पड़ी है और काइतकारों का अ्रभाव है, वहां भूमि की श्रधिकतम सीमा 
निश्चित करने की फिलहाल शायद कोई जरूरत न हो । और हो भी तो वहां सीमा अन्य प्रदेशों 
की श्रपेक्षा ज्यादा ऊंची रखना उचित ठहरे। इसके विपरीत जिन इलाकों में आबादी घनी है 
यहां सीमा कम ऊंची रखना अ्रपेक्षित हो सकता है । 


मुआवजा 


४२. मालिक-जमीन को मुग्रावजा किस आधार पर दिया जाए, और जिन लोगों को उनकी 
जमीन दिलाई गई है उनसे जमीन की कीमत किस आधार पर वसूल की जाए--ये नीति विषयक 
ऐसे सवाल हैँ जिनका हर राज्य को अपनी परिस्थिति के अनुसार सोच-समझकर हल निकालना 
होगा । जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि किसी निरिचत 
अवधि, उदाहरण के लिए २० वर्ष के वौण्ड जारी करना सुविधाजनक रहेगा । मुझ्नावजे की 
रकम तय करने के तीन तरीके हो सकते हैं : (१) विभिन्न किस्म की जमीन के भाव निश्चित करके 
उनके हिसाव से मुआवजा आंक लिया जाए; (२) जमीन से जो लगान मिलता हो उसका कुछ 
गुना मुग्रावजे के रूप में दे दिया जाएं; और (३) कोई और उपाय सम्भव हो तो उसे अपना लिया 
जाए। रहा उन पट्टेदारों से कीमत वसूल करने का सवाल जिन्हें जमीन दिलाई गई हो । इस 
सिलसिले में यह तय करना होगा कि कीमत क्या हो और उसे कितनी किस्तों में और कितने समय में 
वसूल किया जाए । जैसा पहले सुझाव दिया जा चुका है, ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जिन पे- 
दारों के नाम जमीन की जाए उन पर कर, मालगुजारी और जमीन की कीमत की किस्म वर्गरह 
का कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा इतना ही भार पड़े जितना उचित दर पर सालाना लगान का 
पड़ता है, यानी उनसे कर आदि के रूप में साल में कुल मिलाकर सम्पूर्ण फतल का चौथाई या 
पांचवें भाग के मूल्य की ही रकम वसूल की जाए । अगर भूमि सुधार कार्य उपरोक्त सुझावों के 
अनुसार किया जाए तो मुआवजे की रकम और ब्याज से राज्य सरकारों पर श्रतिरिकत देनदारी 

नहीं आ पड़ेगी । 


पुनःस्थापन की योजनाएं 


४३. अधिकतम सीमा के निर्धारण से सरकार को जो जमीन मिले, उसका वन्दोवस्त करते 
समय खुदकाइत के लिए जमीन वापस लिये जाने से विस्थापित पट्टेदारों का तथा उन किसानों का 
जिनकी जमीन आविक दुष्टि से अ्रपर्याप्त हो, और भूमिहीन खेतिहरों का खास खयाल रखा जाए । 


१ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
छए 


किसानों ५ इतनी कम 

खेती के के पास इसी का 

जहां तक सम्भव हो, जमीन सहकारी खेती के लिए ही दी जाए। 25 के यहा का 

जमीन हो कि उसमें खेती करने में कोई फायदा न हो, उन्हें इस । इस तप्ह किसानों की अफी 

ले लिया जाए। हां, शर्ते यह हो कि वे अपनी भूमि फार्म के लिए दे हा रत परी 

जमीन और ज्ीकारों की अतिरिवत जमीन में से सरकार द्वारा द दा कराने का अपिकार 
फार्म बताए जाएं उतके सदस्यों को सरकार द्वारा प्रदत्त जमीन का हि 


तहो। 


खेतिहरों की जिन समस्याओं की ओर ध्याव देता 

४४. भूमि सुधार के प्रसंग में भूमिहीन खेतिहरों हट आते को मावते है कि 
जरूरी है उन पर सोलहवें अध्याय में विचार किया गया है । है कि घोड़े-से ही भूमिहीन खेतिहरों 
खेतिहरों की संख्या को देखते हुए कृषि योग्य भूमि इतनी कम हैं 0 थयों ज्यों विकास 
को जमीन दिलाई जा सकती है। यह जहरी होगा कि राष्ट्रीय हक उद्योग आदि को रे 
होता जाएगा, त्यों-त्यों ग्रन्य साधनहीनों की भांति भूमिहीन खेतिह दोनों की दृष्टि ऐ हे 
रोजगार पाते जाएंगे । तो भी सामाजिक नीति और 5 3 आड आ सेबंमित रहा है 
अपेक्षित है कि भूमिहीन खेतिहरों के वर्ग को जो अर्से से साथनों और सु रहीं हुए, मगर 

' और जिसे सामाजिक और आर्थिक उन्नति के न्यूनतम अवसर भी लए न 
अरय-व्यवस्था के अन्तगंत थोड़ी-बहुत सुल-सुविधा प्रदात की जाए) ईत लगाएं कि अधिकता 
जाती है कि हर राज्य चक और खेती परिगणना से प्राप्त आ्रांकड़ों से यह पता ₹ को उस जमीते पर 
सीमा के निर्धारण से उसे कितनी जमीन मिलेगी, और फिर खेतिहर 22572 हो, उते भी 
वसाने की व्योरेवार योजना तैयार करे । भूदान यज्ञ के द्वारा जो जमीत 
अतिरिक्त भूमि के वन्दोवस्त सम्बन्धी योजना के लिए ले लिया जाए । 


४५. यह ठीक है कि भूमिहीन खेतिहरों को फिर से बसाने के लिए नल है, वे 
पत करने होंगे, लेकित जहां तक जमीन के विकास के लिए श्रावश्यक साथ अ्रत्म कार्यत्रो 
$पि, राष्ट्रीय विस्तार, सामुदायिक विकास, ग्रामोद्योग और योजना में निदिष्द कार्यत्रमों से विकार 
से भी प्राप्त किए जा सकते है। लेकिन पहले यह विचार कर लेना होगा कि इन मजदूरों के पुन:स्थार्त 
के साधत्र किस हद तक मिल पाएंगे। अगर हर राज्य अपने यहां खेतिहर भेखा-जोखा कर लेने के 
के बारे में परामश करने, और 3 स्थापन की प्रगति का समय-समय पर लेखा बहुत अच्छा रहे। 
लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधियों का एक मण्डल नियुक्त करे ती वह । उनमें पुतः- 
ईैस तरह का एक सा्वेदेशिक मण्डल स्थापित करना भी बहुत उपयोगी सिद्ध को संकेगा। 
व्यापन योजनाओं की नीति, संचालन और प्रगति का सारे देश के संदर्भ में विचार बेतिहरों 

६: इस प्रस॑ग में भूदान यज्ञ का भी उल्लेख किया जा सकता है। उससे भूमिहीनर ते 
के वास्ते भव तक ४ 


53 केओीर कोई रे तीस 
* लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दान में मिल चुकी है भौर कौ 
एकड़ जमीन वितरित की जा चुकी है । 


कृषि पुन्गंठन 


पे 
सुधार की प्रगति और कृषि भूमि की अधिकतम 32080 के लिप 
चीटे छोटे जमीदारों की संस्या में खासी वृद्धि हो जाएगी । गान वसूल मा 
समाप्ति करके, और जमीन जोतने वाले पर कर वगैरह का भार क़म करके भूमि और कृषि 
पुनगंठन का रास्ता तैयार कर देता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भूमि सुधा नहीं हो 
पुनर्गठन दरअसल एक ही आयोजन के दो पहलू है। भूमि सुधार तब-तक सफल नहीं 


४७. पट्ेदारी 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन १८१ 


जब तक कज पाने की सुविधा काफी बढ़ा नहीं दी जाती, भूमि के छोटे-छोटे और आर्थिक दृष्टि से 
अनुपयुवत चक समाप्त नहीं कर दिए जाते, और कृषि भूमि के इस्तेमाल और प्रवन्ध की- कमियों 
को दूर नहीं कर दिया जाता । खेती के लिए कर्ज पाने की सुविधा के प्रइन का भूमि सुधार के 
संदर्भ में अगले ग्रध्याय में विचार किया जाएगा । यहां हम कृषि पुनर्गठन की इन चार खास वाता 
पर संक्षेप में विचार करेंगे : ( १) चकवन्दी; (२) भूमि की देखरेख के तरीके; ' (३) कृषि 
की सहकारी व्यवस्था का विकास; और (४) ग्राम संचालन की सहकार प्रणारी जिसकी 
स्थापना ग्राम अभथे-व्यवस्था के पुनर्गठन का लक्ष्य है । 


चकवन्दी 


४५८. पहली पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों से यह आग्रह किया गया था कि वे चकबन्दी 
की और भी बड़ी योजताएं वनाएं और उनका उत्साह से पालन करें | चकवन्दी कितनी लाभप्रद 
होती है, यह बताने की जरूरत नहीं ! यह सर्वविदित है कि उससे समय और मेहनत की बचत होती 
है। सिंचाई की व्यवस्था द्वारा जमीन अच्छी वन पाती है; अलग-अलग चकों और झावादी 
के इलाके को नया स्वरूप देने का अवसर प्राप्त होता है, और पवकी सड़कें और ऐसी ही 
अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। फिर भी कुछेक को छोड़ बाकी सव राज्यों में चकवन्दी 
की दिशा में पर्याप्त यत्न नहीं हुआ है। मा १६५५ की समाप्ति तक पंजाव में ४० लाख एकड़ 
मध्य प्रदेश में २५ लाख एकड़, भर पेप्सू में १० लाख एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन की चकवन्दी 
हो चुकी थी | बम्बई और दिल्‍ली में ऋ्रदः १,०६० और २१० गांवों में चकवन्दी की जा चुको 
थी । उत्तर प्रदेश में २१ जिलों में चकवन्दी का काम चल रहा है | इस प्रकार कुछ राज्या में 
चकबन्दी में उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी है । अन्य राज्यों में भी यह काम खासा चल निकला है। 
मगर कुल मिलाकर अभी चकृव्दी के क्षेत्र में बहुत कुछ करने को पड़ा है । राष्ट्रीय विस्तार 

| और सामुदायिक विकास खण्डों में चकवन्दी का काम, कृषि कार्यक्रम के परम महंत्व का काम 
समझकर उठाया जाए। अनेक राज्यों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अपने कार्यक्रमों में 
चकबन्दी की व्यवस्था कर रखी है । 


, ४६, देश के विभिन्न भागों में चकबन्दी का काम शुरू हुए अब एक पीढ़ी गुजर गई । 
जिन राज्यों में चकवन्दी पहले शुरू हुई थी, अन्य राज्य उनके अनुभव से फायदा उठा रह है| 
इस अनुभव के श्राधार पर वे अपनी विशिष्ट परिस्थिति का विचार करते हुए अपने यहां चकबन्दा 
का काम कर सकते हैं। चकवन्दी सम्बन्धी प्रश्नों को हल करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 
जो तरीके झ्पनाए गए हैं, योजना आयोग उनका तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है | योजना श्रायोग 
चाहता है कि भ्रव तक के भ्रनुभव के आधार पर जो तरीके सर्वोत्तम ठहरतें हों, उन्हें सवक उपयोग 
के लिए उपलब्ध कर दिया जाए । 


भप्ति की देख-रेख के तरीके 


५०. पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिद्धांत अपनाने की सिफारिश कौ गई थी कि 
जमीन की जृताई-ब॒वाई और रख-रखाव के विपय में एक निश्चित स्तर वनाए रखने के लिए 
कानूनी व्यवस्था की जाए । शुरू-शुरू में केवल बड़ी जमीदारियों के ही संदर्भ में ऐसी व्यवस्था करने 
का विचार था । दूसरी योजना के सिलसिले में कृपि ओर रख-रखाव को कुशलता के अर्न 
का व्यापकतर दृष्टि से विचार किया जाना होगा । खेती की छोटी-वड़ी सभी तरह का जमीन से 


१5२ 


छितीय पंचवर्षीय योजना - 


कुशलता से काम हो, ऐसा प्वन्ध कर देना होगा । भूमि सुधार मण्डल की एक समिति नेक 
विषय का इसी पहलू से व्योरेवार अध्ययन किया है। उसने अनुसत्धान फेर अनेक सुझीवे, 
जिनकी हम सिफारिश करते है, पस्तुत किए जिनमें से खार्स-खास मैं हैं 7 


(१) सभी काइतकारों का कर्तव्य है कि वे उत्तादव के उचित स्तर की बाई 


(२ 


(३ 


(४ 


जज 


अकेकामर 


जा 


रखे और जमीन की उपजाऊ शक्ति को नें केवल बनाएं रहे बल 

भी । जमीन क प्रबन्ध के विपय में जो कातून बचा जाएं उनमें है 

का पालन कराने के लिए समुचित प्रेरणा और, दण्ड का विधान किया 
जाएं । लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी खेती के 
काइतकार की लगन और मेहनत के अलावा और भी कई चीजे जरूरी होती है! 
कही ऐसा न हो कि जमीन के रख-रखाव की कीनूए एकांगी होकर करे 
को बाध्य करने का साधन मात्र रहे जाएं। स्तरों के निर्धारण के 8 
प्ठेदारी संरक्षण, चकवन्दी, सहकारिता विकास, आर्थिक भौरे टेकनीर्ी 
सहायता आदि की भी व्यवस्था की जाए । 

रख-रखाव सम्बन्धी कामून में ऐसे स्तर निश्चित किए जाएँ जिनके आधार 
निरपेक्ष और गुणात्मक निर्णय संभव हो । किसी फाम या चेक क सका 
की अच्छाई-बुराई का विचार करते समय जिन बातों को ध्याव में सता 2 
चाहिए वे परिशिष्ट संख्या एक मे सूचीबद्ध है। ईग बातों को ध्यीत में 

हुए प्रवन्ध-कुशलता की दृष्टि से फार्मो को चार वर्गों में विभाजित किया 7 
सकता है: उदाहरणार्थ, दो सामान्य से बढ़ियां फार्मो के और दो सामार्च 
घटिया फा्मो के । पहले दो वर्गों के फार्मो को समुचित प्रोत्वाह 
माच्यता दी जाए और अन्तिम दो वर्गों के फार्मो को नियत स्तर आते 
करते में सहायता देनें के लिए जरूरी कदम उठा५ जाएं । 


रख-रखाव कानून में कुछ कर्तव्यों के विषय में ऐसी व्यवस्थीं रखी जानी चार्ट 
कि उनका पालन-न करने वाले को दण्ड भोगता होगा। उदाहरण के लिए, ३ 
कर्तव्य ये है: (क) वो और मोती जमीदारियों मे हक हक 
भूमि में एक निरिचत अ्रवधि में खेती शुरू कर देना; (से ) जमीन कक 

बनाना, वाड़ वगेरह लगाना, सिचाई की नालियों की देखे-रेखे करना, फ 
के कीड़ों और वीमारियों की रोकथाम, नराई, और खेत की जमीन का 


उठाना और भेड़ बांधता; और (ग) अच्छे वीज का उपयोग, मैले से की 
बनाता आदि । 


जमीन के रख-रखाव का कानून तो सभी तरह के फार्मो पर लागू होती चार्हिई | 
लेकित अनुभव प्राप्त करने और उपयुक्त तरीके खोजने के लिए हर रा 


शुरू-शुरू में इसे राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के कुछ चुने है+ शत 
में ही लागू करे। 


(५) गाव में इस कानून का परिपालन कराने की जिम्मेदारी श्रम तौर १९ ग्राम 


पंचायत को सोपी जाए; हां, साथ ही उसके काम की देख-रेख की प्रबत्ध जी 
कर दिया जाए । 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन श्द३ 


"५१. ये कुछ मोटे-मोटे सिद्धांत हैं जिनका रख-रखाव सम्बन्धी कानून वताते समय विचार 
किया जा सकता है । कानून के व्योरे की वातें तो हर राज्य को अपनी आवश्यकता और परिस्थिति 
के अनुसार तय करनी होंगी । कृषि पैदावार बढ़ाने और प्राकृतिक साधनों को बनाए रखने में 
जमीन के कुशल रख-रखाव का महत्वपूर्ण योग होगा, इसलिए राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक 
विकास खण्डों में इस ओर विशेष घ्यात दिया जाना चाहिए । 


सहकारी कृदि 


५२. इस बारे में सभी सहमत हैं कि देश में सहकारी कृषि का जल्दी से जल्दी विकास होना 
चाहिए । लेकिन इस दिशा में ग्रव तक जो कुछ करके दिखाया गया है, वह श्रपर्याप्त और असंतोष- 
प्रद है। दूसरी पंचवर्षीय योजता में खास काम'यहू करना होगा कि सहकारी कृषि की पक्की नींव 
डाल देनी होगी, जिससे कि दस वर्ष या लगभग इतने ही समय में काफी जमीन में सहकारी प्रणाली 
से कृषि होने लगे । दूसरी योजना में सहकारी कृषि के विषय में लक्ष्य क्या हो--यह योजना के 
पहले वर्ष में हर राज्य से परामर्श करके और अव तक की प्रगति और अनुभव पर विच।र-विमर्श 
करके तय किया जाने वाला है। ये लक्ष्य कृषि पैदावार के लक्ष्य भर राष्ट्रीय विस्तार और सामु- 
दायिक विकास के कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे और उनके साथ ही सिद्ध किए जाएंगे । 


५३, कभी-कभी यह सवाल किया जाता है कि आखिर सहकारी कृषि है क्या चीज ? 
सहकारी कृषि के लिए यह तो अनिवार्य है कि सहयोगी अपनी-अ्रपती जमीन दें, और इस तरह 
जो जमीन इकट्ठी हो उसकी देख-रेख और जुताई-बुवाई वर्ग रह मिल-जु लकर करें। लेकिन विकास 
की वर्तमान स्थिति,में जमीन मिलाने और फिर सहकारिता के आ्राधार पर उसम खेती करने के 
सम्बन्ध में काफी नरमी वरती जाए। संगठन कई तरह के संभव है । विभिन्न परिस्थितियों में 
विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है; यथा जमीन इकट्ठा करने क॑ वारे में निम्नलिखित - 
तरीकों में से खाली कोई एक या किन्‍्हीं दो का मिश्रण अपनाया जा सकता है : 


(१) हर सहयोगी अ्रपनी-अपनी जमीन का मालिक बना रहे, लेकित संगठत की 
सारी जमीन का प्रवन्ध एक इकाई के रूप में चलाया जाए, और इसके लिए 
सहयोगियों को किसी तरह का स्वामित्व लाभांश दिया जाता रहे । 


(२) सहयोगी अपनी जमीन सहकारी संगठन को पढट्टे पर उठा दें और बदले में कानून 
में निर्दिष्ट दर से या आपस में तय की हुई किसी अन्य दर से रकम पाते रहें । 


(३) सहयोगी अपनी जमीन का स्वामित्व सहकारी संगठन के नाम कर द और 
बदले में उन्हें उनकी जमीन के मूल्य के हिस्से दे दिए जाएं । 


सहकारी कृषि संगठनों के कार्य-संचालन के कई तरीके अपनाये जा सकते हैं। संगठन के 
या तो सभी काम मिल-जुलकर किए जा सकते हैं या कुछ मिल-जुलकर और बाकी अलग-ग्रलग 
अपने आप परिवारों के समूह संगठन के अन्तगंत अलग-अलग छोटी इकाइयों के रूप में काम कर 
सकते हैं । या, जैसा सहकारिता विकास के पहले-पहले दौर में ज्यादा संभव है, हर परिवार 
अपनी जमीन पर काम करे और कुछ निश्चित कार्यों में दूसरे परिवारों का हाथ बंटाए। 
सहकारी प्रणाली तो ऐसी चीज है कि कृषि या अन्य किसी क्षेत्र में किसी परिस्थिति विशेष 
में उसका कौन-सा रूप उपयुक्त होगा, इस बारे में विना आजमाइश किए कुछ नही कहा जा 


(४ . ह्ितीय पंचवर्षीय योजता . 


सकता । व्यावहारिक श्रनुभव नितांत आवश्यक हो जाता हैं। इसलिए यह जे 
पग-पग पर अनुसस्धान और प्रयोग की दृष्टि भ्पनाई जाएं) कोशिश यही रहें सो! 
श्रध्ययन और समीक्षा करके विभिन्न समस्याओं में सबसे उपयुक्त समाधान निश्चित की 
और उन्हें ज्यादा से ज्यादा किसानों को बता दिया जाए ताकि हे उनके आधार पर 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी विशेष पद्धति तय कर सके । 


५४. पहली पंचवर्षीय योजना में छोटे-मोटे काइतकारों को मिलकर स्वेच्छा 3] 
कृषि संगठन बनाने में बढ़ादा भौर सहायता देंने के वारे में कई सुझाव रखें गए 4 । सि है 
गई थी कि भारत की विशेष परिस्थिति में सहकारी केंषि के कौत-कौन-से तरीके ला 
यह पता चलाने के लिए सुतियोजित प्रयोग किए जाएं । आगे चलकर राज्य सरकारों से का 
कृषि के बारे में श्रेणीयद्ध कार्यक्रम तैयार करने को कहा गया। मगर मे मिलाकर है पर 
अरब तक कोई खास काम नहीं हुआ है । बस यही हुआ है कि बहुत-से राज्यों में लोगों ने 
स्तेच्छा से थोड़ी-बहुत सहकार कृषि समितियां बना ली है। इनमें से कुछेक ही सर्कल है! पाई रे 
है । बाकी के सामने ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयां प्रस्तुत हुई हैं जिनके समाधान के बारे में हा 
कोई निदेश प्राप्त नहीं हो सका है। ततीजा यह हुमा है कि जो काम बड़े उत्साह से उठाए हो 
था उप बेकार समझकर छोड़ दिया गया है। भारत में सहकारी कृषि समितियां बनने में ली 


जो सकलता और विफलता मिली है उन दोनों पर ध्यान से विचार किया जाए ती शायद सहाय 


कृषि की विभिन्न समस्याओं के सर्वोत्तम समाधान खोजे जा सके । यहीं सोचकर योरजनो ३४8५ 
ने कार्यक्रम मृल्यांकन संगठन के मार्फत १३ राज्यों की चुनी हुई २३ सहकारी दि समिति: 
के काम की जांच कराने का प्रवच्ध किया। इस जांच से बहुत उपयोगी जानकारी हासिल हो रह 
है। इस विषय में जल्दी ही किसी समय अलग से एक खास रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी । 


५५, इस समय देश के विभिन्न भागों में कुल मिलाकर कोई एक हजार सहका हे 
समितियां काम कर रही हैं। सहकारिता के विकास का चाहे जो कार्यक्रम हो, सहकारी के (म॒तियोँ 
विभाग के कमेंचारी और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यकर्ता उसमें सबसे पहले इत सर. 


बज 5 समितियां “8 लोग ं में 
की ओर ही ध्यान दें । इनमें से जितवी अधिक समितियां सफल होंगी उतना हीं अधिक लोग 
इस प्रकार की समितियां बनाने का उत्साह बढ़ेगा । ० 


५६. चकवन्दी के समय लोगों को सहकारी कृषि के लाम से अवगत कराने की कोर्शिए 
की जानी चाहिए, ताकि लोग यथासंभव अपनी जमीन की सहकारी कपि के लिए ए१₹ खण्ड मं 
या कुछ सुगठित खण्डों में चकवन्दी करा लें। जो लोग इस तरह स्वेच्छा से कृषि सहकारी प्रणाली 
अपनाएं, उन्हें कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम और अ्रव्य योजनाओं के साध नों से 
सहायता मिले । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में इस वात की जात तौरपर 
ध्यान रखा जाए । उनमें निम्नलिखित सुविधाएं बहुत आसानी से जुटाई जा सकती हैं: 

(१) सरकारी या सहकार ऋण संस्थाओं से कर्ज दिलाता, और अनुमी्दियं कि 

कार्यक्रमों के विषयों में सरकारी सहायता देते समय खास ध्यात रखना! 

(२) अच्छे किस्म का बीज, रासायनिक खाद, और विर्माण सामग्री देते सर्वे खास 

... रियावत करना [ 


(३) सहकारी फार्म की जमीन की चकवन्दी कराने की सुविधाएं देना । 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनठत श्प्५्‌ 


(४) सरकार ने जो बंजर जमीन छोड़ी हो, कृषि योग्य जो परती जमीन हो, सरकार 
ने जिस जमीन का प्रवन्ध अपने हाथ में ले लिया हो, और ग्राम पंचायतों की 
देख-रेख में जो जमीन हो, उसको पढट्टे पर उठाते समय प्राथमिकता देना । 

(५) ऐसा विधान कर देना कि सहकार सम्तिति एक बार बनकर जब तक स्थापित रहे 

और उसका ग्रव॑न्ध कानून में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार चलता रहे, तव तक किसी 
'को कोई ऐसा अधिकार न मिले जिसके प्रयोग से समिति के सदस्यों का अहित्त 
| हो सकता हो । जहां पट्टेदारों को स्थायी अधिकार मिले हुए हैं वहां सहकार 
समिति का सदस्य बनना न बनना उनकी मर्जी पर निर्भर होगा । रही वह 
जमीन जिसके पट्टेवार को स्थायी अधिकार प्राप्त न हों, उसके बारे में यह है 
कि उसका मालिक सहकार समिति में तभी शामिल हो सकता है जव पट्टेंदार 
भी राजी हो । 

(६) फार्म संचालन, विक्री, उत्पादन कार्यक्रमों के निर्माण आदि के कर्मचारियों को 
टेकनीकल सहायता दिलाना । 

(७) सहकारी कृषि समिति के सदस्यों और उनके सहयोगियों के लिए कुटीर उद्योग, 
गो-पालन, बागवानी श्रादि कृषि से भिन्न रोजगार उपलब्ध कराने मे टेकनीकल 
या आर्थिक सहायता दिलाना । । 

(८) जहां जरूरत समझी जाए, प्रबन्ध व्यय के खातिर कुछ समय के लिए अनुदान 
दिलाना । 


इस वात का ध्यान रखा जाए कि ये रियायतें जिन संस्थाओं के साथ की जाएं वे सच्चे मानों में 
कृपि सहकार समितियां हों और उनके इरादे नेक हों । अगर यह सावधानी न वरती गई तो 
घड़ाधड़ ऐसी समितियां वनने लगेगी जो कुछ समय वाद सरकार का घाटा कराके ठप्प हो 
जाएंगी । 


५७. यह ज्यादा अच्छा रहेगा कि शुरू-शुरू में अनुभव और प्रयोग के लिए पहले हर जिले 
में और आगे चलकर हर राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक क्षेत्र में दो-एक सहकारी फार्म चुन 
लिये जाएं । इन फार्मो के कामकाज पर निगाह रखी जाए और इनकी प्रगति का ब्योरा दर्ज 
किया जाता रहे | कोशिश यह हो कि इनमे प्रवन्ध और संगठन के बढ़िया तरीकों का 
विकास हो । आगे चलकर ये फार्म सहकारिता, इृ पि और अन्य विस्तार सेवाश्रों के कार्यकर्ताश्रों 
के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के केन्द्र बन जाएं । 

५८. भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित होने पर जब सारी अतिरिक्त भूमि सरकार के 
हाथ में आरा जाएगी, तव सहकारी कृषि का बड़े पैमाने पर आयोजन करना आसान हो जायगा । 
जैसा पहले सुझाव दिया जा चुका है. अतिरिवत भूमि में जहा तक हो सके सहकारी कृषि की ही 
व्यवस्था की जाए । 

५९. आदिम जातियों के इलाकों में, जहां सामुदायिक स्वामित्व का विधान हे, कृषि को 
सहकारी प्रणाली का विकास करने के लिए खास प्रयत्न किया जाए । 

६०. कृषि की जो जमीन बुनियादी चक से भी छोटी होती है वह कृषि पुनर्गठन के सिलसिल 
में टेड़ी समस्या प्रस्तुत कर देती है । अगर इस तरह की जमीन मिलाकर सहकारी इकाइया खोल दी 
जाएं तो इनके मालिको को बड़े पैमाने पर होने वाली खेती के सब लाभ मिल जाएंगे । साथ हो 


१८६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


उनके लिए कृषि विकेस के आधिक साधन और रोजगार-वृद्धि के अवसर भी उपलब्ध हो जाएंगे 
सामान्य उद्देश्य यही रहना चाहिए कि जो जमीन बुनियादी चक से भी छोटी हो उसे मिलाकर 
सहकारी फार्म खोल दिए जाएं । इस दिशा में पहला कदम उठाने के लिए हर गांव में ग्रतिखित 
भूमिओऔर भप्रन्य उपलब्ध भूमि में सहकारी इकाइयां खोल दी जाएं। जिन लोगों की जमीन बुनियादी 
चक से कम हो, उन्हें इन इकाइयों में शामिल हो जाने का निमन्त्रेण दिया जाएं। यहे भी अपेक्षित 
है कि चकवन्दी करते समय बहुत ही छोटी जमींदारियां, सहकारी कृषि के लिए संगृद्वीत जमीन के 
नजदीक से नजदीक रखी जाएं, ताकि अगर उनके मालिक आगे चलकर कभी सहकारी फार्म मे 
थामिल होना चाह तो उन्हें सुविधा रहे । एक क्षेत्र में सहकारिता बढ़ने से भ्रव्य क्षेत्रों में मी सह" 
रिता पनपती है । इसलिए यह जरूरी है कि कृषि के क्षेत्र में सहकारिता अतिप्ठित करने की 
सातिर पहले कृषि से भिन्न क्षेत्रों में सहकारिता बढ़ाई जाएं । 


६१. सहकारी कृपि के विकास कार्यक्रम के परिपालन के प्रसंग में प्रशिक्षण के व्यापक 
प्रायोजन का भी वहुत महत्व हो जाता है । सहकार प्रशिक्षण के विद्यालयों में सहकारी हि के 
मद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों के बारे में विशेष अध्ययन करने की सुविधा होनी चार्हिएं। 

विस्तार कार्यकर्ताओं और कृषि विभाग अधिकारियों को भी सहकारी कृषि के विषय मं 
3324 जाना चाहिए । इसमें प्रबन्ध और संगठन की समस्याओं के और हित 
बिग बारे में उनकी जानकारी बढ़ाई जानी चाहिए। इससे भी ज्यादा जहर 

(है फि उन्हें सहकारिता के मानव सम्बन्ध के पहलू से भली-भांति अवगत करा दिया जाएं । 


ग्रमोन्‍्नति किस तरह होगी 


६२, सहकारों गो र्कृि &४- ८ 2 हु प्‌ 
हक आप आवस्यों रो कृपि समितियों की वृद्धि और कृपीतर क्षेत्रों में सहकारिता विकास मे 
भारन की बिग पर सुदृढ़ वन जाएगी और पैदावार व आमदनी निरन्तर बढ़ती जाएगी । 
भ्त्रों में मंघालन की हि 2 कृषि और जनहित सम्बन्धी अन्य कई आर्थिक और सामाजिक 
) मै फायर दो इकाई &ः ७ कु ४ रकम] 
पानी बुनियादी इकाई का स्थान गांव को देना कई कारणों से उपयुक्त जार 


भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन १८७ 


६४. क्ृपि मे और उससे बाहर लोगों के लिए तरह-तरह के व्यवसाय उपलब्ध कराने 
के लिए ग्राम अर्थ-व्यवस्था को ही एक नया रूप दे देना होगा | इस दृष्टि से नए-नए तरीकों का 
जल्दी से जल्दी अ्पवाया जाना बहुत जरूरी हो जाता है । गांवों में विजली लाई जाए और गांव 
वाला को आशधुद्धिक साज-सामान से परिचित कराया जाए। छोटे-छोटे चक खत्म किए जाएं. 
क्योंकि जब तक कृपि प्रवन्ध की इकाई का स्थान उन्हें मिलता रहेगा तव तक ग्राम अर्थ-व्यवस्था 
का समृद्ध बनाकर गांव वालों के लिए तरह-तरह के व्यवसाय उपलब्ध करना बहुत ही मुश्किल 
होगा। इस प्रसंग में प्रवन्ध और कार्य-संचालन की इकाई में भेद करने की जरूरत है | समूचे 
गांव को ही यदि प्रवन्ध की इकाई बना लिया जाए तो भी वर्षो तक क्रपि कार्य की इकाई 
किसान की अपन्ती जमीन ही रहेगी । अ्रगर योजना कीं इकाई का स्थान गांव को दिया जाए तो 
कई कामों में, उदाहरण के लिए श्रच्छे वीज के इस्तेमाल में, क्रय-विक्रय में, उर्वर भूमि संरक्षण में, 
पानी के उपयोग में, और स्थानीय सार्वजनिक निर्माण में, और धीरे-धीरे जुताई-बुवाई वगैरह में 

सहकारिता संभव हो सकेगी! 


६५. ग्राम-प्रवन्ध की सहकारी व्यवस्था होने तक संक्रांति काल में गांवों में जमीन के 
रख-रखाव वगरह के तीन तरीके प्रचलित रहेंगे । किसान अपनी जमीन को स्वयं ही जोतते-बोते 
रहेंगे । कुछ किसान ऐसे होंगे जो अपनी-अपनी जमीन मिलाकर स्वेच्छा से सहकारी इकाइयां 
वना लेंगे | तीसरे, कुछ जमीन ऐसी होगी जिसका प्रवन्ध न व्यक्तिगत न सहकारी, वल्कि सामु- 
दायिक होगा । इसमें गांव की पंचायती जमीन, आ्वादी मुकाम, गांवों की प्रदत्त कृषि योग्य बंजर 
भूमि, ऐसी जमीन जिसका स्वामित्व का प्रवन्ध अधिकतर सीमा निर्धारण के बाद समूचे गांव 
को सौप दिया गया हो और वह जमीन शामिल होगी जो भूमिहीन खेतिहरों को बसाने के लिए उप- 
लव्ध की गई हो । इस तरह हर गांव में प्रवन्च व्यवस्था की दृष्टि से तीन क्षेत्र हो जाएगे : निजी या 
व्यक्तिगत क्षेत्र, सहकारी छेत्र भर पंचायती क्षेत्र । इन क्षेत्रों का अनुपात प्रगति और विकास के 
साथ-साथ सुनिश्चित आयोजन पर भी निर्भर होगा । कोशिश यह रहेगी कि सहकारी क्षेत्र 
को बढ़ाया जाता रहे, ताकि होते-होते गांव की सारी जमीत का प्रवन्ध सहकारी प्रणाली से होने 
लगे। ऋण, विक्रय, और परिप्कार के विपय में सहकारी प्रणाली अपनाये जाने से उत्पादन के क्षेत्र 
में भी सहकारिता बढ़ेगी । ये सव काम एक-दूसरे से जुड़े हुए है । इनमें जो ग्रासान हों, जाहिर 
है पहले उनको ही उठाया जाएगा । सहकारिता चाहे जैसी हो और चाहे जिस क्षेत्र में हो प्रशंसनीय 
समझी जाए, क्योंकि सहकारिता की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि सहकारिता का 
स्वरूप । 


बट 


६६. ग्राम-प्रवन्ध की सहकारी प्रणाली का लक्ष्य सिद्ध करने के मुख्य साधन और माध्यम 


द 


ये 


॥० 
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(१) राष्ट्रीय विस्तार सेवा, और कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यों ,के विकास के 
आयोजन । रे 

(२) ग्राम पंचायत और गांव के विकास की देख-रेख करने वाली संस्था के रूप में 
उसे सौपे गए काम । 

(३). ऋण, विक्रय, गोदाम, प्रवस्ध, परिप्कार आदि की सहकारी व्यवस्था के 
आयोजन । 


श्ष्य द्वितीय पंचवर्धीय योजना 


(४) प्राप्तोद्योग की उस्तति के कार्यक्रम, खास करके वे जो स्थानिक जरूरतों की 
पूरा करने और गांव के सभी लोगों, के लिए रोजगार उपलब्ध केरल को 
सातिर शुरू किए गए हों । 


(५) लोगों को स्वेच्छा से सहकारी कृषि समितियां वनाने को प्रोत्साहित करने 
और इस प्रकार बनी समितियों की सहायता करने के आयोजन । 


(६) गांवों में पंचायती क्षेत्रों का विकास (इसमें पंचायती जमीन, अदत जमीन 
वगैरह शामिल की जाती है) और गांव वालों के सामुदायिक आयोजन । 


५० हे माध्यमों भौर साधनों द्वारा जो काम होंगें वे अन्योन्याश्रित और परस्पर सम्बद्ध काम 
होंगे। एक की प्रगति दूसरे की प्रगति पर विर्भर होगी । इसलिए ग्राम-प्रवत्थ की सहकारी प्रणाली 
रातों-रात प्रतिष्ठित नहीं हो जाएगी, उसका विकास घीरे-बीरे और ऋमिक रूप से ही हो पाएगा। 
कई व्यावहारिक कठिनाइयां प्रस्तुत होंगी जिनका सोच-समझकर समाधान करना होगा । कुशव 
संगठन श्र संचालन की व्यवस्था करनी होगी । विस्तार सेवा कार्यकर्ताओं को सहकारिता 


विकास के काम बे पूरी तरह तैयार करना होगा, और गरांव-गांव में सहकार का एक 
सुसंचालित और सोहेश्य ग्रान्दोलन चलाना होगा । 


पर और ग्राम सामदायिक गा हा री यह तो हर क्षेत्र के निवासियों के अनुभ ह02005% 
5 जता के एक-एक कार्यक्रम की सफलता पर निर्भर करेगा | 
के 

केही बजा की सहकार व्यवस्था हो गई और ग्राम अ्र्थ-व्यवस्त 
बहुत कुछ जाता रहेगा । तब अस अवसर उपलब्ध हो गए कि भूमि सम्पन्न और भूमिहीन की में 
मोगा की लिया होगी न भेद कृपि और ऋपीतर दोनों तरह के विभिन्न वंधों में लगे हुए 
दो विनका जप के न सश्दाव को कृषि, व्यापार और उद्योग से जो साधन पते 
करके पैदावार और कार बहन भोजन करके और गांव से वाहरे के आयोजनों में सही 
भ्रुगठित सामाजिक और श्रारथिक  डोयोग किया जाएगा ! इस तरह के ग्राम समुदाय के 
में उत्पादन और वाणिज्य की एक कि हैया। उसे तहसील और जिले के झराथिक कार्य-क 
प्राम अथ॑-व्यवस्था की परिकल्पना हज 53076 होगा 4 भार पर हू! हु 
और ग्राम व्यापार, सभी कार्य न त है जिसमें खेती, प्रामोद्योग, परिष्कार उद्योग, विशग, 

! 7 काने सहकारी प्रणाली से मिल-जुलकर किए जाया करेंगे । 
5. ग्राम अर्थ-व्यवरः दि मं 
मर हि हा 2 कक सहकारी प्रणाली के अनुसार विकास करने की दिशा मे 
अन्य राज्यों के जमीदारों ने भांव के बाब देर कट." दतिया में उड़ीसा और 
इन गांवों के विकास में जो कपल ।। + डाले है। कुल मिलाकर ग्राठ सौ गांव प्राप्त हुए हैं 
की प्रगति पर गहरा असर पड़ेगा । रे ना के रह परम विदा 
गई थी वे सहकारो गांवों के लिए पहकारी कृपि समितियों के लिए जो सुविधाएं निर्दिष्ट की 
अन्य चीजों की ओर ध्यान रे 3 अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध की जाएं। यहाँ दो 
की भारत लो जाया करे; 8 जरूरी है। सहकारी गांवों में मालगुजारी पंचायतों 
गए हों उसके अनुसार किसी व्यक्ति हे हक समुदाय में वैयक्तिक अधिकार जिस रूप से दिए 
* अन्य सहायता या तो समुदाय द्वारा प्रस्तुत जमानत 
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के आधार पर दी जाए, या ग्राम भूमि में उस व्यक्ति के हिस्से के आधार पर । मालगुजारी और 
सहकार विषयक वर्तमान कानूनों में भूमि के वैयक्तिक स्वामित्व के स्थान पर सहकारी या साम्‌- 
दायिक स्वामिन्व को प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक संशाधन-परिवर्द्धध कर दिए जाएं । 
भूमि सुवार कार्यक्रप्तों का प्रशासन ः ; 
६६९. भूमि सुधार कार्यक्रम राष्ट्रीय आयोजन का एक अभिन्न अंग है। उसे जल्दी से जल्दी 
कुशलतापूर्वक सम्पन्न न किया जाए तो कई और योजनाएं अटकी रह जाती है । लेकिन साथ 
ही इससे प्रशासत पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है । इसलिए यह जरूरी है कि इस महत्वपूर्ण 
कार्यक्रम की पूर्ति के लिए विश्येप प्रशासनिक व्यवस्था की जाए । भूमि सुधार के लिए प्रशासन 
को जो काम करने पढ़ते हैं, उन्हें मोटे तोर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : वे कार्य 
जिनका मालगृजारी प्राप्त करते की सफल व्यवस्था से सम्बन्ध हो, औरः वे कार्य जो चकबन्दी, 
भूमि प्रवन्ध, ग्रधिकतम सीमा-निर्धारण, भूमि वितरण, और सहकारी कृषि या किसी अन्य 
विशिष्ट आयोजन के सम्बन्ध में हों । इन कर्तंव्यों के प्रति समान दृष्टि अपनाई जानी चाहिए 
क्योंकि मूलतः ये अ्रन्योन्याश्रित हैं, और एक ही योजना के विभिन्न पहलू है । 
७०. पहले वर्ग के प्रशासनिक कार्यो की सूची इस प्रकार है :-- 
(१) भूमि सुकर के लिए खसरा, खतौनी आदि जमीन के लेखों में सही-सही भर 
» पाजी से ताजो सूचना उपलब्ध रहना-वहुत जरूरी है । कई राज्यों में विचौलियों 
की समाप्ति हो जाने पर मालगुजारी के सिलसिले में जमीन का हिसाव-किताब 
लिया गया है या अब लिया जा रहा है | जमीन के बारे में जो दस्तावेज तैयार 
किए जाते हैं, ' उनमें अक्सर पट्टेदारों और साझेदारों की जमीन के बारें में 
कोई सूचना नहीं दी जाती और इस दुष्टि से वे अधूरे रह जाते है । 
बहुत-से क्षेत्र ऐसे है जिनमें बहुत समय से पैमाइश नही हुई है। पैमाइश भ्राम तौर 
पर बन्दोबस्त के साथ-साथ की जाती है। लेकिन कई राज्यों में यह काम अभी 
करने को वाकी पड़ा है। ग्राम अभिलेखों की तैयारी और संशोधन-परिवर्द्धन 
का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। पँमाइश-पड़ताल के लिए 
स्का नहीं रहा जा सकता, इसलिए यह जरूरी मालूम होता हैं कि इस समय 
सबसे पहले जो भी जैसे भी तकशे उपलब्ध हो सकें, उनके आधार पर 
. मालगुजारी के अभिलेख तैयार कर लिये जाएं । लि 
(३) माल,विभाग के कर्मचारियों पर इधर काम का बोझ वहुत ज्यादा रहा है, 
इसलिए उन्होंने जो वापिक विवरण तैयार करके दिए है, उनमें अ्रशुद्धियां 
रह गई हैं। विवरण को जांचने और सही करने के बारे में जो लम्बे-चौड़े 
निदेश दिए गए है, निरीक्षण कर्मचारियों की कमी के कारण उनका पालन 
करना बहुत मुश्किल हो गया है | पट्टेदारों श्रौर फतल के साझेदारों की जीत 
के बारे में जो सूचना दी गई है उसमे अशुद्धियां होने की विशेष आशंका है। 
इसलिए यह वांछुनीय है कि माल विभाग के अधिकारी जव कभी मौके प्र्‌ 
जाकर मुआयना करने निकलें, ग्राम पंचायत के किसी सदस्व क्रो 
लें जाएं | जमीन के बारे में जो भी दस्तावेज तैयार किए जाएं उनकी 
जांच के लिए पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रहा करें और भूमि सम्वस्घी 


कप 
न 
जननी, 
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परखितेन करने से पहले तत्मम्व्थी लोगों को मूचित किए 
दस्तावेज: में कोई परिवर्तत करने से पहले तत्सम्बन्धी लोगों को सूचित 
जाया करे । | ; 


(४) कुछ इलाकों में मालगुजारी या लगान की ताजी और विश्वसनीय देर 3 
से नहीं मालूम हो पाती है । जो भ्रदेश पहले इस्तमरारी वन्दोवस्त है? की ्र 
उन पर यह वात खास तौर पर लागू होती है । मालगुजारी -और हक हो 
तय करने में आम तौर पर बहुत समय लगता है । इसलिए जहाँ संभव | 
इसका कोई आासान-सा तरीका अपवा लिया जाए । उदाहरण के 302 
गुजारी लगान की कुछ गुनी निश्चित कर दी जाएं। लगान में कमी करने 

* लगान नकद लेने की व्यवस्था करने के लिए यह काम वैंहूर्े ही जरूरी है । 


७१. दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भूमि सुधार के विशेष हम पक 
दूसरे वर्ग की जो प्रशासनिक कार्रवाइयां करंनी होंगी उनमें से निम्नलिखित उल हः 
(१) चकबन्दी करना । - 


(२) जिन पढ्ठेदारों को भ्रकारण वेदखल कर दिया गया हो उन्हें पहुंदारी फिए 
दिलाना। 
(३) वेईमानी की नीयत से जमीन दूसरे के नाम किए जाने के मामले पकड़ती । 
(४) विभिन्न अ्रधिकारों के ग्रहण किए जाने पर कितना-किततना मुआवजा दिया जाएं 
. यह तय करना । ' । 
(५) चक की अधिकतम सीमा निर्धारित करता । 


(६) सीमा के निशान लगाना, अधिकतम सीमा, भूदात आदि से प्राप्त अतिरिक्त 
. जमीन पर कब्जा लेना और उसे फिर से बांदना । 

(७) गांव-गांव में जमीन के अच्छे रख-रखाव के कानूनों का पालन करनी | 

(८) सहकारी कृषि और सहकारी प्रवन्ध में: मदद देना ।. 


७२. इतने सारे प्रशासनिक कार्यों से माल विभाग के कर्मेचारियों पर बोझ तो बहुत की 
पड़ जाएगा। जाहिर है कि शुरू से ही निरीक्षण और कर्मक्षेत्र दोनों तरह के कर्मचारियों की के 
में वृद्धि करने का आयोजत करना होगा । भूमि सम्बन्धी नए कानून ज्यादातर खासे जटिल है 
और यह जरूरी हो चला है कि माल विभाग के कर्मचारी उतका पालन कराने की जि 
कक से पहले उनके लक्ष्य और लक्ष्य सिद्धि के उपायों से भली-भांति अवगत हो लें । इस दूर 
से भोड़े-थोड़े समय में प्रशिक्षण क्र शुरू करना उपयोगी सिद्ध होगा । लगाने में कमी करती 
खुदकाइत के लिए वापस ली जा सकने वाली और न ली जा सकने वाली जमीरत की अलग-अला 
करना, और ऐसे ही कुछेक और काम तो सारे राज्य में एक साथ करने ही पड़ेंगे । मर बाकी करे 
ऐसे हैं जिन्हें ग्रनुभव ओर प्रशिक्षण के लिए शुरू-शुरू में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में किया गा! 3 
बाद में अन्य क्षेत्रों में वे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सम्पन्न हो सकेंगे। अगर जी का 
मादूम हो कि भूमि सुधार से क्या-क्या लाभ हैं और वह्‌ इस शुभ कार्य में आगे बढ़कर हीं। के 
को तैयार हो, तो भूमि सुधार' कार्यकर्ताओं को बहुत सुविधा हो जाए। इसलिए 5 
समाज के विभिन्न वर्गों को यह समझाने का आवश्यक प्रवन्ध शीघ्र किया जाएं कि भूर्मि 


९ 


सुधार कानून के झनुसार उनके दायित्व और अधिकार क्या हो जाते हैं । भूमि सुधार के वि्िय 
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कार्यों में सरकारी कमंचसारी जिला विकास प्रशासन के श्रधिकरणों से बहुत मदद ले सकते 

ग्रौर लें। इत अधिकरणों फा ब्योरा सातवें अव्याय में दिया गया हे झोर इनके नाम है-- 
ग्राम पंचायत, ताल्‍लका विकास समिति, विकास सण्ट, और जिला विकास परिषद । ग्राम 
पंचायतें तो सासकर बड़ी काम फी सावित हो सकती है । जमीन के रस-रसाव की उत्तम व्यवस्था 
कराने में और चकबन्दी की प्रगति में उनमे बढ़त मदद मिल सकती है। उनकी सहायता तो जाए 
तो खसरा, स्ाता, सतोनीं आदि मालगुजारों गगुजारो विषयक अभिलेय६ों के लिए ज्यादा सही सूचना 
प्राप्त हो सकती है और अन्याय होने की झाशंका दूर को या सकती है । यहां नहीं, ग्राम पच्ायत 
बेदसली, लगाने अदायगी में देरी, जमीन पर क्जा लिये जाने, जमीन पट्टेदार को वापस दिलाने, 
प्रौर जमीन में बगैर किसी हफ के प्राकर जम जाने वाले को हटाने के मामले निवठाने में भी 
बहुत सहायक हो सकती है । जिला शोर ग्राम विकास आयोजन मे भूमि सुधार कार्यक्रम का 
विशिष्टि स्थान है । भूमि सुघार की सफलता से उत्साहित होकर लोग इन कार्यक्रमों को आर 
अधिकाधिक श्रामृष्ठ होंगे । 


प्रिशिष्ट १ 


किसी फार्म या चक के कामकाज की परख करते समय कित-कित बातों का के 
जाना चाहिए, इस विषय में भूमि सुधार मंडल की एक समिति ने जो सूची तैयार की है आज 
जा रही है। इस सूची का उपयोग करने से पहले स्थानिक परिस्थिति के अनुसार इसमे अल 
हेर-फेर कर लिया जाए। हर क्षेत्र में इसमें से वे बातें छांट ली जाएं जिनका वहाँ खास पा | ; 
और फिर उन्हीं बातों को खरे-खोटे की पहचान करने की मुख्य कसौटी मान लिया जाए 
(१) भूमि : 


|; 5 ही ६2 2.६ जहां रे 

(क) चौरस बनाना, वाड़ लगाना, धरातल उठाना, मेंड़ और एक्ते आह 2: 
आवश्यक और आर्थिक दुष्टि से संभव हो) और जमीन का उ 
रखने के दूसरे उपाय करना । 


(ख) कुंपि योग्य बंजर भूमि का उपयोग उदाहरण के लिए जिन इलाकों में पाती भर 
| रहता हो वहां वालियों का इन्तजाम करना, जिस इलाके में खार या कल्लर 
हो वहां जमीन का कटाव रोकने या उर्वरता बनाए रखने के उपाय करो; 
ऐसे पौधों का उत्मूलन करना जो खेती को नुकसान पहुंचाते हों, झाड़-अताई 
साफ करना आदि । 


(२) जानकारों ने जो वीज अच्छा बताया हो उसका इस्तेमाल करना । 
(३) खाद और रासायनिक खाद : 


(क] खेत में खाद की जो सामग्री हो उसे बचाए रखना । हि 

(ख) हर तरह का कूड़ा-करकट खाद बनाने के लिए गड़्ढों में भर द॑ना | 

(ग) हरी खाद का नियमित उपयोग करना । + थसमें 

(घ) जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना, व्श्ते उन 
खर्चे बहुत ज्यादा न बैठता हो । 


(४) सिंचाई : 


(क) जहां नहरी सिंचाई की व्यवस्था न हो, वहां कुएं, नलकूप, पम्पदार कुएं पा 
और बांध वगैरह बनाना, या तो खुद ही या पास पड़ोस के किसानों से मिल हे 

व) पानी जाया न होने देते के लिए सिंचाई की नालियों के समुचित रख-एलाव 
अवस्था करना, यानी नालियों में पलस्तर लगाना, जहां तक हो सके उन्हें मैं _ 


बनाना टेढ़ी-मेढ़ी नहीं, उन्हें घास-फूस आदि से मुक्त करना, और अगर हो से 
तो उत्हें पक्का करवा लेना | 
(५) खेती के औजार : 


खेती है! हि ७ उपकरणों विभाग ते 
जेती के उन बढ़िया किस्म के उपकरणों का ही उपयोग करना जिनकी कुंपि है 
इस इलाके के लिए सिफारिश की हो। 


रैर२ रु 


(६) 


(७) 


भूमि सुवार और कृपि व्यवस्था का पुनर्गठन १६३ 


निराई : 


फसल के कीड़ों और वीमारियों की रोकथाम, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली 
पौधों का उन्मूलन करना, कृषि विभाग हारा सुझाए गए तरीके के अनुसार 
अपने आप भी और स्थानिक काझतारों से मिल-जुलकर भी । 
उन्नत हृषि प्रथाओं का इन कार्यो में अपनाया जाना : 
(क) बीज क्यारियों की तैयारी । 
(ख) बुवाई । 
(ग) फसलों का अन्‍्तर-संवर्द्धन । 
(घ) निराई । 
(3) वुरे पौधों की छंटनी । 
(च) कठाई। 


) फसल का उपयुक्त क्रम । 


वृक्षारोपण ओर वृक्ष संरक्षण (खासकर नालियों-कुलियाओं के किनारे-किनारे, कुओं 
के आ्रास-पास और परती जमीन में) । 
जिन इलाकों में खेती वर्षा पर निर्भर हो, वहां सिंचाई हीन क्ृपि के उत उत्तम तरीकों 
का उपयोग जो क्ृपि विभाग द्वारा सुझाए गए हैं; उदाहरण के लिए :-- 
(क) वर्पा शुरू होने से पहले खेत में हलका हल चलाना । 
(ख) झाड़-झंखाड़ उखाड़ फेंकना । 
(ग) वाड़ लगाता और जमीन ऊपर उठाना । 
(घ) वर्षा बन्द होने के वाद फौरन हल चलाकर और सोहागा देकर वमी को बचाए 
रखना । 
मिश्चित कृपि (यानी कृपि के साथ-साथ फल-फूल लगाने, सब्जी उगाने, गाय-मैसें, मुगियां 


. मधुमविखियां वगैरह पालने जैसे सम्बद्ध कार्य करने) के बारे में कृषि विभाग की 


(१२) 


(१३) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 


(१७) 


सिफारिशों का पालन करना । 


पश्नु पालन : 
(के) अनुमोदित नस्ल के पशुओं का संवर्द्धन करना । 
(ख) जानवरों के दाना-पानी का अच्छा इन्तजाम करना । 
(ग) गोवर वगैरह से खाद बनाना । 
(घ) जानवर वांधने की अच्छी जगह बनाना । ह 
(ड-) जानवरों को वीमारियों से वचाने और बीमार जानवरों के इलाज की 
व्यवस्था करना । 
खेती के साज-सामान और स्थायी सुधार में रकम लगाना । 
फसल काटकर रखने के लिए गोदाम वगरह का प्रवन्ध करना । 
खेतिहर मजदूरों के रहने के स्थान का प्रवन्ध करना । 
बड़े और मझोले आकार के फार्मों में निर्धारित रीति से आमदनी और ज़र्च का 
हिसाव-किताब रखना । 
सहकारी संघों में सम्मिलित होना । 


>४26%[05[&3-...3 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१६४ 
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अध्याय १० 
सहकारिता का विकास 


सहकारिता और राष्ट्रीय आयोजन 


लोकतन्त्रीय पद्धति पर आथिक विकास करने में सहकारिता के विविध रपों में प्रयोग की 
बहुत वड़ी गुंजाइदा रहती है। समाजवादी ढंग के समाज की हमारी परिकल्पना में 
और उद्योग दोनों में वहुत बड़ी संख्या में विकेन्द्रीईत इकाइयों की स्थापना तिहित है हैं 
छोटी इकाइयों को विस्तार और संगठन के लाभ मुख्यतः एकत्र होकर प्रोप्त हो सकते है! 
भारत में आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन पर भी और जोर दिया गा 
रहा है और इसमें सहकारिता के संगठन के लिए बड़ी भारी क्षेत्र है। इसलिए 


00032 में एक सहकारिता क्षेत्र की रचना हमारी राष्ट्रीय नीति का एक अत 
उद्देश्य है । 


२. सहकारिता का सिद्धाल्त कित-किन कार्यो पर लागू किया हे सकता है, इक 
निर्धारण इस तथ्य द्वारा होता है कि हर एक प्राथमिक सहकारिता संगठन को इतना शो 
होना ही चाहिए जितने में उसके सदस्य एक-दूसरेकों जातसकेंशोर विश्वास कर सके 
हा विद्ञेप उद्देश्यों से कई छोटे-छोटे समूह मिलकर, बड़े संगठन बना सकते हैं. और बनाने 
मे शाह पएयू बा: यहा भी बा मोलापव पर मेही है, जो स 
इकाइयां बनी हों 328 होकर काम कर सकें | यदि मूल है पर मजबूत आय 
. एक होकर ऐसे स्तरों पर सफल संगठत बनाए जा सकते हैं। तबसम्द 

है आफ काम उठा सकती है और ऐसी सेवाएं प्रस्तुत कर सकती हैं. जितर्म प्रधिक हे 
व भावष्यकता पड़ती हो। इस दृष्टि से सहकारी संगठत के लिए विशेष हपे . 
सब प ये है : ग्रामीण ऋण, हाट-व्यवस्था और माल की तैयारी, ग्रार् पत्रों में उत्पादन * 

क्ष, उपभोवता सहकारी भंडार, कारीगर और श्रम सहकार श्रौर निर्माण सहकार 


सस्थाए आदि हि | कप ध्ड 
करके उसे आर: वि 30 5 कील कक 09 होता है कि सहकारिता की धीरेल्बीरे वि 
ते आर्थिक जीवन का मूल आधार बना दिया जाए ) | 


संगठन 3 बजा कै 3 का जिन क्षेत्रों में विशेष श्रवसर मिलता है, उतमें सहकी। 
नहीं कर सकते । वास्तव में का मुकाबला निजी उद्योग और सरकारी उद्योग दोनों है 
व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में सहकारिता एक ऐसा साधन है जिसका लाभ सामाजिक होती 
हैं वहां समाज का बे ह फेम समाज को मिलता है। जहां हहें सफर्त ८ 
कुछ जटिल मानवीय तत्व भी का ह उसकी एक विशेषता यह हैं 

उद्योग या एक निरे रत छिपे होते है और कुछ श्र्थों में एक सम्पूर्णतः समाजीर्डर्त 
अधिक कठिन होता है। इज मा जह के मुकाबले सहकारी संगठन का सर्फल होना कही 
सार्थक उपाय करना लॉविशाक कक लि हो वहां सहकारिता की सफलता के हें कु 
सहकारिता के लिए चने गए हैं है, विशेषत: राष्ट्रीय विकास की योजना में जो लैंवे 

या ए चुने गए हैं उनमें तो यह आवश्यक है ही । 
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४. रिजर्व बैक आफ इंडिया द्वारा आयोजित ग्राम ऋण सर्वेक्षण ने जो प्रतिवेदन तैयार किया 
है उसमें इस पहल पर काफी प्रकाश डाला गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए सह- 
कारिता के विकास के कार्यक्रम मोटे तौर पर इसी प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर बनाए 
गए हैं । अभी इन कार्यक्रमों में सहकारिता का सम्पूर्ण क्षेत्र समाहित हो गया है, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता है। कुछ दिशाओं में आगे भी कार्यक्रम बनाना है, कुछ में लक्ष्यों तथा अन्य ध्योरों को 
योजना के परिपालन के साथ-साथ ध्यानपूर्वक निश्चित करके चलना है। भारत की ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के कारण गत पचास वर्ष में सहकारिता का अधिकतर विकास क्रपि ऋण के कारण 
ही हुआ है । समुचित शर्तों पर यथेप्ट कर्ज की व्यवस्था करना सहकारिता का निस्सन्देह एक 
वड़ा महत्वपूर्ण काम है। पर इस काम के प्रभाव इससे अधिक व्यापक और दूरगामी है । 
ग्राम सहकार में सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है -- गांव । ग्राम सहकार के कार्यक्रम लागू करते 
समय उसके तीन पहलुझों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पहले तो यह समझना है कि 
ऋण की व्यवस्था स्नहकारिता का केवल आरम्भिक कदम है । ऋण से झागे चलकर 
सहकारिता को गांवों के अनेक कार्यो में लागू करना होगा जिनमें सहकारिता की खेती 
भी शामिल होगी | सहकारिता में विकास के अडिग और अचल नियम नहीं बनाए जा 
सकते और हर कदम जनता के अनुभव द्वारा निश्चित होता चलता है । दूसरे यह कि गांव 
के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सहकार संस्था का सदस्य होना चाहिए । तीसरे यह 
कि सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि गांव का भश्रत्येक परिवार कर्ज 
चुकाने में समर्थ हो सके । इस समय उन क्षेत्रों में भी, जहां सहकारिता सबसे अधिक प्रचलित 
है, केवल तीस-चालीस प्रतिशत परिवार ही इस झा को पूरा करने में समर्थ है। प्राथमिक 
सहकारी संस्था और ग्राम पंचायतों को गांव के सब परिवारों की आवश्यकताएं पूरी करने का 
उद्देश्य लेकर मिलकर काम करना होगा । 
५. प्राथमिक ग्राम संस्था का आकार कैसा हो, यह कर्ज के और सामान्य सहकारिता के 
विकास के पहलुओं से निश्चित. किया जाएगा । कुल मिलाकर, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
उद्देश्य यह है कि गांव के सब कामों में---खेती में भी--सहकारिता लागू हो जाए। जैसा कि 
सातवें अध्याय में बताया जा चुका है, पांच सौ या उससे कम की आवादी वाले गांव ३८०,००० 
से भी अधिक है और यह प्रश्न विचारणीय है कि कम आवादी वाले छोटे गांवों को मिलाकर 
लगभग एक हजार की आवादी वाली इकाइयां वनाई जाएं । ऐसे गांवों का होना आवश्यक है जो 
इतने छोटे तो हों कि उनमें एक होने की भावना रहे पर इतने छोटे न हों कि उनके लिए संगठित 
आवश्यक सेवाओं की खातिर कर्मचारी न मिल सकें | जिन वातों का विचार सुविधाजनक 
ग्राम इकाइयां संगठित करने में जरूरी है, उन्हीं वातों का विचार करते हुए प्राथमिक सहकारी संस्था 
का आकार निर्धारित किया जा सकता है। इस संस्था का कार्यक्षेत्र इतना बड़ा तो होना 
चाहिए कि वह सार्थक रूप से काम कर सके, पर इतना बड़ा नहीं होता चाहिए कि उसके सदस्यों 
में ज्ञात, पारस्परिक कतेंव्य की भावना, समाज के कमजोर वर्गो को उन्नत करने की इच्छा और 
अवन्ध समिति तथा अलग-अलग परिवारों के वीच घनिष्ठ सम्पर्क की भावना पैदा करना कठिन 
हो जाए । इसके बिना सहकारिता ग्राम जीवन पर कोई सच्चा प्रभाव नहीं डाल सकती । ग्राम 
पंचायतों की भांति सहकारी संस्थाएं भी सामाजिक एकता उत्पन्न करने की माध्यम है । जिस देश 
में आर्थिक व्यवस्था की जड़ें गांवों में हों वहां सहकारिता सहकार पद्धति पर संगठित कार्यो की 
कोरी म्एंखला नही हो सकती; वहां उसका मूल उद्देश्य एक ऐसी सहकारी सामुदायिक संगठन की 
पद्धति तैयार करना है जो जीवन के सव पहलुओं पर प्रभाव डालती हो । ग्राम समाज के अन्दर 


२०६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना - 


ही ऐसे वर्ग भी है जिन्हें विशेष सहायता की जरूरत है। इसलिए सहकारिता को गांवों के 
सब परिवारों का हित करना चाहिए और समूचे गांवों के हित में भूमि तथा अन्य दाषनों करा 
विकास और सामाजिक सेवाओं का प्रवन्ध करना चाहिए। ग्राम अर्थ-व्यवस्था में वया जीवन 
लाने के लिए सहकारी ग्राम प्रबन्ध की स्थापना करने का यही मूल उद्देदय है। 


६. शहरों का तेजी से विकास होते के कारण और ग्रामीण तथा औद्योगिक ग्र्थ- 
व्यवस्था में सम्पर्क बढ़ते जाने के कारण शहरी क्षेत्रों में भी सहकारिता के विकास की गुंजाइश 
बढ़ती जा रही है। पहले के दिलों में नगर सहकारिता पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है! 
उदाहरण के लिए, फुटकर और थोक व्यापार, परिवहन, छोटे उद्योग, महाजती, आवास भौर 
निर्माण में सहकारिता के ग्राधार पर अच्छे संगठन बना कर बहुत कुछ उन्नति की जा सकती है। 
जव सहकारिता यथेष्ट विकास को प्राप्त हो जाती है तो उत्पादक, विक्रेता, उपभोक्ता और बच 
सहकारी संगठन एक प्रस्परावलम्बित और परस्पर सम्बद्ध सहकार क्षेत्र का अंग बन जाते हैं। 
इस क्षेत्र का भ्र्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से घनिष्ठ सम्पर्क होता है और ग्राम और शहरी 
सहकारिता में जो इस समय भेद है उसका महत्व इतना नहीं रह जाता है। 


प्रगति को समीक्षा 


७. जब सहकारी क्रण संस्था अधिलियम, १६०४ के अधीन सहकारिता पहुले- 
हल लागू की गई तो वह कर्जदारी घटाने और किफायतझारी बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम और 
हरी क्षेत्रों में सहकारी ऋण संस्थाएं संगठित करने तक ही सीमित थी । सहकारी संस्था 
अधिनियम, १६१२ ने कजे देने के अलावा और काम करने वाली सहकारी संस्थाओं की रजिस्ट्री 
तथा प्राथमिक संस्थाओं के ऊंचे स्तरों पर संघवद्ध होने की श्रनमति दे दी । कर्ज देने और उसी 
यतिखितत ब्रच्य कार्यों में संलमन सहकारिता का रूप यह है कि गांवों या शहरों हक 


का _ स्थाएं, फिर जिलों में केंद्रीय संगठन और राज्य स्तर पर सर्वोच्च 
हु हे * 


जो थोड़े 22202 देने के संगठनों का विकास दो सण्डों में हुआ है। एव वे है 
ब्श बत्पाएओ राज्य सहकार बैक, ४६६९ केन्द्रीय सहकार बैक और (रक्षक कृषि 

० थी, जिनकी कुल सदस्यता ५८ लाख थी। ये सब संगठन १६५३-४४ में कु 
१ करोड़ हपए की भूल पूंजी से चल 


रहे थे । उसके भ्रतिरिक्त इनमें करीव ७१ करोड़ री 
५ कक १६१ करोड़ रुपए की चालू पूजी थी | कृषि ऋण संस्वाओ ते 
मंस्थाएं इससे कही यक हा “ए कर्ज दिए थे। लम्बे समय के लिए किसानों को कर्ज देने वाली 
>ेहन वैक थे कैसित थीं; उनमें केवल १० केन्द्रीय भर ३०४ प्राथमिक भूमि 
चाहर काम करने गा 2 पूजी लगभग २४ करोड़ रुपए थी। कृषि के में 
गे संस्थाओं में ७१६ शहरी बैक थे जितकी कुल चालू पूंजी लगा 
रे करोड़ रुपए थी, ८ ३८३ सहकारी ऋण संस्थाएं थीं ऊँ ९५. लाल 
वी और ३,६५१ बेत- पह + थ पंस्थाएँ थीं जितकी सदस्यता लगभग २७वीं 
५ बे उन भोगी और मजदूरी भोगी कर्मचारियों की संस्थाएं थीं। 
विकास करते पर और याद ऋण देने के अतिरिक्त और काम करने वाले संगठतों का 
कामों में सहकारिता ने अर द्या्‌ गया है, और यह नहीं कहा जा सकता किंयशं 
श सभी जगह और केवल चुने हुए केन्रों को छोड़कर और कहीं कोई सात 


सहकारिता का विकास २०७६ 


असर डाला है। कृपि हाट-व्यवस्था के क्षेत्र में जूत १६५४ में १६ राज्य हाट-व्यवस्था संस्थाएं, 
२,१२५ हाट-व्यवस्था संघ और ६,२४० प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाएं थीं, जिन्होंने १६५३-५४ 
में करीव ५२ करोड़ रुपए का कुल काम किया। कुछ राज्यों में पहली योजना में सिचाई 
संस्थाओं और दुग्ध संस्थाओं ने उत्साहवद्धंक काम कर दिखाया है। १६५३-५४ में ६३७ सिंचाई: 
संस्थाएं, ६५ दुग्ध संघ और १,४७३ प्राथमिक दुग्ध संस्थाएं थीं। १६५३-५४ में २३४ 
बस्ती संस्थाएं और ६०१ सहकारी कृृपि संस्थाएं भी थीं। खेती से भिन्न क्षेत्र में शायद 
सबसे अधिक सफलता करघा वुनकर संस्थाओं की स्थापत्ता में मिली है। इनकी संख्या: 
१९५३-५४ में ५,७४८ थी । इन संस्थाश्रों के अन्तर्गत करघों की संख्या पहली योजना की 
अवधि में ६२६,११६ से बढ़कर लगभग १० लाख हो गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना के 
अन्त तक लगभग साढ़े १४ लाख हो जाएगी । उपभोक्ता सहकार में अभी तक बहुत थोड़ा 
काम हो सका है। प्राथमिक भण्डारों की संख्या 5,२५१ और थोक भण्डारों की संख्या ८६ 
है, जिन्होंने ४० करोड़ रुपए से-कुछ कम का काम किया है। हाल के वर्षो में कर्ज देने से 
भिन्न काम करने वाली जो संस्थाएं बनी हैं उनमें २,०३६ आवास संस्थाएं, ५३६ श्रम संस्थाएं, 
१२४ वन्य श्रम संस्थाएं और ७८ परिवहन संस्थाएं हैँं। इनमें से काफी श्रच्छी तरह काम 
कर रही हैं । इतक अलावा ४,६४३ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो स्वास्थ्य और जीवन-स्तर उन्नत 
करती हैँ और ये सव लगभग ग्राम क्षेत्रों में ही हैं । 


ग्राम ऋण और हाठ-व्यवस्था का पुनर्गठन 


१०. ग्राम ऋण सर्वेक्षण की निदेशन समिति के मुख्य प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार ने, 
रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने और सहकारिता आन्दोलन के प्रतिनिधियों ने सिद्धान्त रूप में 
मान लिए हैं। इन्हीं के श्राधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास कार्यक्रम तैयार 
किए गए हैं। पहले के कार्यक्रमों में और नए कार्यत्रमों में सबसे महत्वपूर्ण अन्तर जो ग्राम 
सवक्षण ने सुझाया है यह है कि राज्य भिन्न स्तरों पर सहकार संस्थाओं में साझेदार हो । 
यह अनुभव किया गया था कि इस प्रकार की वित्तीय साझेदारी से सहकारी संस्थाओं 
को अतिरिक्त शक्ति मिलेगी और सरकार से उन्हें सहायता और निदेश पहले से श्रधिक 
मिल सकेगा । राजकीय साझेदारी का सिद्धान्त विशेषतः शिखर पर और केन्द्रीय बैंक स्तर 
पर तथा सामान्यतः प्राथमिक स्तर पर लागू होगा। यह स्पप्ट कर दिया गया है कि राजकीय" 
साझेदारी का वास्तविक आधार सहायता है, हस्तक्षेप या नियन्त्रण नहीं । 


११. सहकारी संस्थाओं में राज्य की साझेदारी सुगम बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने लम्बी 
अवधि वाले एक राष्ट्रीय कृपि ऋण कोप की स्थापना १० करोड़ रुपये की आरमिभिक पूंजी 
से कर दी है । दूसरी योजना की अवधि में इसमें ५ करोड़ रुपए वापिक और दिया जाएगा, 
ताकि १९६०-६१ तक कोश के पास ३४५ करोड़ रुपये की पूंजी हो जाए। इस कोश से राज्यों 
को ऋण दिए जाएंगे, ताकि वे सहकारी ऋण संस्थाओं की पूंजी के रूप में हिस्से 
खरीद सकें । राष्ट्रीय सहकारिता विकास कोश तामक एक अन्य: कोश भी केन्द्रीय सरकार 
स्थापित करेगी जिसमें से ऋणेतर सहकारी संस्थाओं के हिस्से खरीदने के लिए राज्य 
कर्ज ले सकेंगे । इस कोश से गोदाम बनाने, सहकारी संस्थाओं में कर्मचारी नियुक्त करने. 
और सहकार विभागों का प्रशासन पुष्ट करने के लिए भी रुपया मिल सकेगा । 


र्ण्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१३. ग्राम ऋण सर्वेक्षण में प्रस्तावित पुनर्गठन योजना की एक और विशेषता बह हैकि 
उसके अनुसार ऋण और ऋणेतर संस्थाओं को परस्पर जोड़ दिया जाएगा ताकि ईपक 
भी खाद, भौजार और अपने दैनिक इस्तेमाल की चीजें खरीदने के लिए ऋण ले सके और अपर 
उत्पादन की निकासी में भी सहायता पा सकें । यह देखते हुए कि इसमें बहुत प्रकार के कार्यो का 
प्रवन्ध सोचा गया है, ग्राम ऋण सर्वेक्षण ने यह सिफारिश की है कि ग्राम समूहों के लिए काम 
करने वाली बड़ी ऋण संस्थाएं बनाई जाएं और इन्हें बताने के लिए वतेमान छोटी संस्थाग्रा 
को मिलाकर एक कर दिया जाए। जो नई संस्थाएं बनें, वे सर्वेक्षण की सिफारिशों 
के आधार पर बनें और बड़ी सहकारी संस्था के संगठन का श्राम रूप यह होगा कि उसमे 
'पांच सौ सदस्य होंगे और प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा दी गई पूंजी के अंकित मूल्य 
का पांच गुना होगा । संस्था के पास कम से कम १५,००० रुपए के करीब पूंजी होगी ग्रौर 
वह कम से कम इतने गांवों की सेवा करेगी जो एक साथ मिलकर यथासम्भव डेढ़ ला 
रुपए का वापिक लेन-देन करते हों। प्रस्ताव यह है कि १६६०-६१ तक इस प्रकार के 

१०४०० बड़ी ऋण संस्थाएं वन जावें शरौर हर एक में एक प्रशिक्षित संचालक रहे। 


१३. ग्राम ऋण संस्थाएं चाहे नई बनी हों या पहले वाली हों, यें मण्डियों का काम करते 
“वाली प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाओं से सम्बद्ध की जाएंगी । कृषकों को खेती-बारी के लिए 
ऋण संस्थाओ्रों से के मिलेगा । उन्हें इनसे श्रपनी जरूरत की चीजें नकद दाम देकर या स्वीडर्त 
सीमा के अन्दर कर्ज पर भी मिल जाया करेंगी । ऋण संस्थाएं अपने सदस्यों के उत्पादन को हर्ट 
“व्यवस्था संस्थाप्रों द्वारा निकालने के लिए एकत्र करेंगी । वे जितना माल चाहेंगी होट-व्यवस्था 


'संस्थाओंसे खरीद कर अपने सदस्यों को वितरित भी करेंगी । प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थानों की 
हक का एक सर्वोच्च हाट-व्यवस्था संस्था बना दी जाएगी जो सारे राज्य के तिए 
"काम करगो । ४ 


. (४. भृतकाल में ग्राम ऋण के विकास में शायद सबसे बड़ी बाधा यह रही है कि किसान 
"को एक वड़ी संख्या ऋण देने के लिए आम तौर से प्रचलित ऋण नियमों की कसौटी पर खरी नहीं 

उतरती थी। इस वाघा को हंदाने के लिए प्रस्ताव किया गया है कि ऋण संस्थाएं उत्पादन कार्यक्रभीं 
े$ प्रौर त्रत्याशित फसलों के प्राधार पर कर्ज दे दिया करें । प्रत्येक सदस्य के लिए कजे लेते की 


छ्कृ लि > 
उक सीमा निश्चित कर दी जाएगी और इस सीमा के भीतर वह अपनी जरूरत के हिंसा 
'से कर्ज ले सकेगा। बन का दृरुपयोग 


गेग गे ं सकेगा केंणे 
बीज पे ररमादि" दुश्पयोग न हो, इस खयाल से जहां तक हो सके 
तार | 8 माल की शक्ल में दिए जाएंगे। जब तकद कर्ज दिया जाएगा तों उसका 
गा किस्तों में भी हो सकेगा । ऋण संस्थाओं के सदस्यों को पहले से इस वात पर राजी कर 


या जाएगा कि वे अपने उत्पादन की विक्री प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाओं के माध्यम ते के | 


हल सम्बन्ध बना रहेगा। प्राथमिक हाट-व्यवस्था संस्थाओं और सुसंगठित ऋण संस्थाओं की बड़ 
कटीब हक बत्तवाते होंगे । ग्राम ऋण सर्वेक्षण की सिफारिश के अनुसार रे 
32282 गम 32 अनेक राज्य गोदाम निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है | 
राजकीय गोदाम कल और गोदाम मण्डल के अ्रधीन कार्य बा 
-है, लेकिन जारी हिस्सा पंजी कतेम अधिकृत पूंजी लगभग दो करोड़ रुपए तक हो है 
जाया करेगे झ् ९ हि की राशि अलग-अलग राज्यों की जरूरत के हिंसाव से स्थिर की 
7 ऊंट । पअस्ताव के यह है कि केन्द्रीय गोदाम निगम आधी पूंजी दे भर वाकी ्राधी 


सहकारिता का विकास २०६ 


रकम राज्य सरकारें जुटाएं | अनुमात है कि सोलह गोदाम निगम खोले जाएंगे और दुसरी 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में वे विभिन्न केद्रों में लगभग दस लाख टन की कुल भण्डार शर्वित 
के कोई २५० गोदाम खोलेंगे । केन्द्रीय गोदाम निगम के पास १० करोड़ रुपए की कुल पूंजी 
होगी । इसमें से राष्ट्रीय सहकारिता विकास और गोदाम मण्डल के माध्यम से केद्रीय 
सरकार ४ करोड़ रुपए देगी और बाकी स्टेट बैक म्राफ इंडिया, अनुसूचित बैक, सहकारी संस्थाएं 
आदि देंगी । केद्रीय गोदाम निगम बड़े-बड़े लगभग १०० गोदाम महत्वपूर्ण केंद्रों में खोलेगा । 
गोदाम की रसीदें हुण्डियों का काम देंगी जिनके श्राधार पर लेन-देन करने वाली संस्थाएं उन लोगों 
को उधार देंगी जो गोदाम में श्रपना कृषि उत्पादन जमा करावेंगे | 


१६, दूसरी पंचवर्षीय योजना में चीनी, रुई, तेल और पटसन की तैयारी के लिए विशेष 
रूप से और भ्रन्य वस्तुओं की तैयारी के लिए भी सहकारी व्यवस्था का विकास काफी बड़े 
पैमाने पर करने का प्रवन्ध किया गया है । 


१७. दूसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारी ऋण, हाट-व्यवस्था, माल तैयार करने, गोदाम 
और भण्डार के जो लक्ष्य निश्चित किए गए है वे निम्नलिखित है : 


ऋण $; 
बड़ी संस्थाओं की संख्या १०,४०० 
अल्पकालीन ऋण का लक्ष्य १५० करोड़ रुपए 
मध्यमकालीन ऋण का लक्ष्य ५० करोड़ रुपए 
दीघंकालीन ऋण का लक्ष्य २४ करोड़ रुपए 


हाट-व्यवस्था और माल की तंयारी : 


प्राथमिक हाठ-व्यवस्था संस्थाएं जो संगठित की जाएंगी १,८०० 
सहकारी चीनी फैक्टरिया £24 
सहकारी कपास घुनाई कारखाने फ 
ग्रन्‍्य सहकारी माल तैयार करने वाली संस्थाएं ११८ 


गोदाम और भण्डार : 


केन्द्रीय और राज्य निगमों के गोदाम ३५० 
हाट-व्यवस्था संस्थाओं के गोदाम डर १,५०० 
बड़ी संस्थाओ्रों के गोदाम ४,००० 


न 


सहकारी ऋण के लिए उपर्युक्त लक्ष्य वर्तमान और नई दोनों प्रकार की संस्थाओं द्वारा 
प्राप्त किए जाएंगे । आशा है कि सहकारी ऋण संस्थाओ्रों की सदस्यता जो कि इस समय 
६० लाख से कम है एक करोड़ ५० लाख के करीब पहुंचा दी जाएगी। 


१८. ग्राम ऋण सर्वेक्षण की सिफारिश के अनुसार इम्पीरियल बैंक आफ इण्डिया 
को स्टेट वैक आफ इण्डिया का रूप दिया गया । स्टेट बैक आ्राफ इण्डिया को कानून के अनुसार 
अपने मारम्म के पांच वर्षों, या केद्ीय सरकार यदि इस अवधि को बढ़ाये तो' उस अवधि क 
अन्दर, चार सौ नई शाखाएं खोलनी होंगी । शुरू में सौ जगहें चुनी गई है । इनके अलावा उतर 
विकास कार्यक्रम के अनुसार जिस पर इस्पीटियल वैक राष्ट्रीयकरण के पहले चल रहा था ३६ 
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शाखाएं भी खोली जाएंगी । गांवों में रुपया जमा करने और उधार लेने की व्यवस्था के ग्रति- 
रिक्त स्टेट बैंक रुपया भेजने और हाट-व्यवस्था के लिए बड़ी रकमें देने की सुविधाएं पहले मे 
अधिक प्रदान कर सकेगा । ते 


उत्पादक ओर प्रन्य सहकारी संस्थाएं 


१६. उपरोक्त खण्ड में ग्राम ऋण, हाट-व्यवस्था और माल की तैयारी के विकास के जो उपाय 
उल्लिखित हैं, उनसे खेती में उत्पादकों की सहकारी संस्थाएं खोलने और विकसित करने में सहायता 
मिलेगी। वित्तीय सहकारी संस्थाएं अ्रगर मजबूत होंगी तो औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को भी 
वे अधिकाधिक सहायता देने में समर्थ होंगी | अध्याय € ( भूमि सुधार और कृषि व्यवस्था का 
पुनर्गंटन) में कहा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में ऐसे मौलिक काम करने हर 
जिनसे कृषि सहकारी संस्थाओ्ों के विकास की मजबत नींव पड़ जाए और दस-एक वर्ष मे 


के 


क््पि भूमिका एक काफी बड़ा हिस्सा सहकारिता के आधार पर जोता जाने लगे। निम्नलिखित 
कारवाइयों की सिफारिश की गई है : ' 


(१) प्रत्येक जिले में और बाद में प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना 
कार्य क्षेत्र में प्रवच्ध और संगठन के और अच्छे तरीके प्रस्तुत करन के लिए 
प्रश्ेगात्मक या प्रारम्भिक योजता-कार्थ चलाने चाहिएं । फिर इन केद्धों का 
विकास ध्यावहारिक प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में होना चाहिए जहां सहकारिता, 
सेती और अन्य विकास कार्य के कार्यकर्ताओं को शिक्षा दी जा सके । 


(९) जहां तक सम्भव हो उस जमीन में, जो जमीन रखने की अधिकतम सीमा विर्कित 
नें के बाद फालतू दच रहेगी, सहकारिता के आधार पर खेती की जाएं। 


(3) निर्धारित निम्नतम भूमि से भी छोटे खेतों को उन सहकारी संस्थाओं में शामित 
कर लेना चाहिए जिल्हें 


थे हैं फालतू भूमि दी गई है, मगर शर्ते यही है कि उत भूमिलण्डी 
+ मालिक अपनी जमीनें एकत्र करने पर राजी हों | चकबन्दी करते समय 
3 फेम जमीन वाले लोगों की जमीन जहां तक सम्भव हो एकत्र भूमि के पास 
होनी चाहिए ताकि वे किसान जो सहकारिता की खेती में तुरन्त शामिल 


नहीं हो रहे है आगे चलकर उसमें शामिल होने के फायदे देख सकें भर उसमे 
शामिल हो जाएं । 


वरतेसान पहफारी क्ृषि संस्थाओं की ओर जो अधिकांशतः ऐसे-वैंसे काम च्ा 
'ही हैं विशेष ध्यान देना चाहिए और उनमें से जितनी अधिक सम्सव हों 
नी सुधारनी चाहिएं ताकि उनकी सफलता से औरों को भी प्रेरणा मिंये 
ऐैथा सहकारी कृपि संस्थाएं बनें । 

(५) लोगों को सहकारी कृषि संस्थाएं 
ऊन्हें अध्याय ६ में वशणित तर 


6 


9 


| बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और 
शैकों के अनुसार सहायता दी जानी चाहिए । 

(६) आदिम जाति क्षेत्रों में, जहां सामुदायिक स्वामित्व भ्रव भी माना जाता हैं 

जैसे-जैसे विधिवत्त खेती का चलन हो दैसे-वैसे सहकारिता की खेती को 

प्रोत्साहन दिया जाए | ा डे 


७॥ सहकारी खेती में प्रशिक्षण देने 
3) आह 2 जी का एक व्यापक कार्यक्रम संगठित किया जाएं । 


फः 


सहकारिता का विकास २११ 


: राज्यों से परामर्श करके अगले वर्ष की अ्रवधि में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए व्योरे- 
चार कृषि उत्पादक सहकारी संस्थाओ्रों के लक्ष्य तैयार करने का विचार है । 


२०. श्रौद्योगिक सहकारी संस्थाओं की समस्याओं पर ग्रामोद्योग और लबु उद्योग शीर्पक 
से प्रव्याय २० में विचार किया गया है। ग्रामोद्योगों में शायद सहकारी उत्पादक संस्थाओं के 
लिए छोटे पैमाने के उद्योगों श्रीर दस्तकारियों के मुकावले, जहां पूर्ति और हाठ-व्यवस्था सहकार 
. अपेक्षाकृत ग्रधिक महत्वपूर्ण हैं, ज्यादा गुंजाइश है । करघा उद्योग में औद्योगिक सहकारी 

संस्थात्रों के बनाने के मोटे-मोटे लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं । अ्रन्‍्य ग्रामोद्योगों में भी जितनी 
| जल्दी हो सके सहकारी संस्था्रों के विकास कार्यक्रम बनाये जाएं और सहकारी संस्थाओं की 
सहायता के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाएं । 


२१. यद्यपि उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन के लिए भी वहुत गुंजाइश है, तथापि अभी तक 
उसका विकास नहीं हो सका है । युद्ध काल में और युद्धोत्तर काल में शहरों झौर गांवों दोनों 
जगह काफ़ी बड़े पैमाने पर सहकारी विक्रय संस्थाएं वनाई गईं थीं और उनका काम उन चीजों 
की वित्री करता था जो कम मिलती थीं और जिन पर नियन्त्रण था। नियन्त्रण हठ जाने 
के बाद इनमें से कई संस्थाएं बन्द हो गईं। केवल कुछ राज्यों को छोड़कर शहरों में सहकार 
विभागों ने कोई वड़ा काम नहीं किया है। शहरों में उपभोक्ता सहकार भण्डार अनेक हों तो 
उससे ग्राम क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकार आन्दोलन को तथा उत्पादक सहकारी संस्थाओ्रों को शक्ति 
मिलेगी । यद्यपि उपभोक्ता सहकार आन्दोलन के विकास के लक्ष्य अभी तक विकसित 
नहीं हुए हैं तो भी सिफारिश की जाती है कि इस क्षेत्र की समस्याश्रों पर अभी गौर से ध्यान 
किया जाए और कार्यक्रम तैयार किए जाएं । कुछ समय के वाद लक्ष्य निर्धारित करना भी सम्भव 
हो जाएगा। सहकारिता के आधार पर क्ृपि उत्पादन की विक्री के लिए जो काम किए 
जाएंगे उनसे बाकी आ्रमीण व्यापार को सहकारिता के आधार पर पुनर्गठित करना आसान हो 
जाएगा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि ग्राम व्यापार को अधिकांश व्यापारिक पद्धति पर 
सहकारी अभिकरणों द्वारा नियोजित किया जाता है तो ग्राम जनता के लिए अपने स्कूल, अस्पताल 
और थ्रन्य सुविधाओं का प्रवन्ध करना पहले से या परिकल्पना से कहीं अधिक निश्चित हो जाता 

है । ग्रामीण व्यापार में हाट-व्यवस्था और माल की तैयारी से तथा उपभोक्ता की जरूरत की 
चीजें लाने से वृद्धि होगी। ग्रामीण आवश्यकताएं पूरी करने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापार न्‍ 
से भी मूनाफा होगा और इस प्रकार गांवों का उत्पादन बढ़ेगा तथा ग्राम जतता का कल्याण 
होगा । सहकारी उत्पादक संस्थाओं और उपभोक्ता सहकार का घनिष्ठ सम्पर्क होने से 
गांवों में श्राय और रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेंगी । 


२२. ऐसी श्रंर्थ-व्यवस्था में जहां ग्राम्य क्षेत्रों में जत शक्ति की अधिकता है, श्रम और 
निर्माण संस्थाएं संगठित करने के अधिकाधिक अवसर आने लगते हैं। विकास के काल में श्रम 
और निर्माण सहकारी संस्थाएं संगठित करने के अवसर बढ़ते ही जाते हैं। इस विपय में 
अध्याय ६ (प्रशासनिक कर्तव्य और संगठन) और भ्रध्याय १७ (सिंचाई और विजली ) में सुझाव 
दिए गए हैं । सुझाव है कि अन्य विभागों के साथ मिलकर सहकारिता विभागों कापता लगाना 
चाहिए कि वर्तमान ठेका पद्धति का स्थान सहकारी संस्थाएं क्रमश: किन दिशाओं में ले सकती 
हैं ताकि प्रत्येक क्षेत्र में आय और रोजगार की दृष्टि से अधिकाधिक लाभ हो सके । जिला और 

-आम परिकल्पता में श्रम और निर्माण सहकारी संस्थाओं का ठोस आधार पर संगठन करना और 


२१२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


उन्हें समुचित शर्तों पर काम देना तथा श्रावशयक निदशन और निरीक्षण की व्यवस्था कला एक 
मुख्य उद्देश्य होता चाहिए । 


२३. सहकारी आवास संस्थाओं के योग और उन उपायों के वारे में जो ग्राम और बह 


क्षेत्रों में उसके विकास के लिए किए जा सकते हैं, अध्याय २६ (आवास) में विचार किया 
गया है । 


डे 


प्रशिक्षण और संगठन 


२४. इस अध्याय में वर्णित तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति के ताव-साव 
नियोजित होने वाले सहकारिता के विकास कार्यक्रमों के लिए जिन कर्मचारियों की ्रावश्यकता 
होगी उनके प्रशिक्षण के लिए भी व्यापक कार्यक्रम लागू करने होंगे । अ्रनुमाव हैं कि २५००९ 
से अधिक व्यक्तियों को ग्राम ऋण, हाट-व्यवस्था और मात्र तैयार करने के कार्यत्रमों में 
विज्येप करतव्यों के लिए तथा प्रशासतिक और अन्य प्रौद्योगिक कार्यों के लिए जरूरत पढ़ेगी । 
यदि सहकारिता विकास के सब पहलुओं को लिया जाए तो इससे भी अधिक संस्या की 
आवश्यकता पड़ सकती है। सहकारिता की सफलता बहुत करके इसी बात पर तिरमर 
है कि ग्रारम्भिक काल के वाद सहकारी संगठन अपने कर्तव्यों को अपने सदस्यों की हानि किए 
विना अथवा सरकार पर अतिरिक्त वोझ डाले बिना पूरा करने लगें। इसलिए यह ह् 
जहूती है कि सहकारिता विभाग और सहकारी संस्थाएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित 
हों जो सहकारिता के सिद्धान्तों में विदवास रखते हों तथा उन्हें कार्यरूप देने में व्यावहासि 
यता और अनुभव रखते हों। इतना ही जरूरी यह भी है कि प्रत्येक राज्य में सामात्य 
जनता को सहकारिता के सिद्धान्तों को शिक्षा दी जाए और प्रत्येक समाज क प्रमुख ५ 
को प्रशिक्षण के विशेष अवसर मिलें जिससे कि वे सहकारिता आ्रान्दोलन में ज्यादा वर 
दायित्व उठा सकें | 


१५. इन सव वातों पर पहली पंचवर्षीय योजना में भी जोर दिया गया था | १६४३ मे 
भारत सरकार श्र रिजव॑ बैंक ने मिलकर सहकारिता प्रशिक्षण की एक केन्द्रीय समिति बनाई 
थी और उसे सहकारिता कर्मचारियों के लिए आवद्यक प्रशिक्षण सुविधाएँ जुटाने का दायित 
सौंपा था । इस केन्द्रीय समिति के निदेशन में पूत्रा का सहकारिता विद्यालय सहकारिता विभाग 


8 2७. 


और संस्थाओं के ऊँचे अधिकारियों के लिए छः महीने का एक पाठ्यक्रम चलाता है। 
श्रेणी के कर्मचारियों के शिक्षण के लिए 


पृना, रांची, मेरठ, मद्रास और इन्दौर में पांच प्रादेशिक 
हगरिता प्रशिक्षण केद्र खोले गए हैं। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कायद्ती ' 
कौ आवश्यकता पूरी करने के लिए खण्ड स्तर के चार हजार सहकारिता अधिकारियों को प्रशिक्षण 
के लिए आढ़ विद्येप केंद्र खोले गए हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए रण्य 
मा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं और कै्ीय सरकार इसका. खर्च बंद रहा 
6 हैतारिता संगठन के सदस्यों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार 
पहायता मे और सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्रीय समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के अरगुर्तीर 
50280: सहकारिता संघ और राज्य सहकारिता संघ इत्यादि कक्षाएं संगठित करेंगे । 
बा जे दा 2 जोर देना जरूरी है | सहकारिता की सफल्नता पर चूंकि बक 
विशेष बा हर अगर *भ जाती है कि सहकारिता प्रशिक्षण के लिए ह। 
के पद्यक्मों में _ ये सरकार और विश्वविद्यालय विभिन्न स्तरों पर शिर्कष 

१ सा में सहकारिता के विपय को भी शामिल करन के उपाय सोचें । 


सहकारिता का विकास २१३ 


२६. ग्राम ऋण और हाट-व्यवस्था के पुनर्गठन का जो कार्यक्रम ऊपर बताया गया है वह 
सहकारिता और कृषि विभागों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के घनिष्ठ पारस्परिक सहयोग से लागू 
किया जाएगा । ग्राम स्तर कार्यकर्ता (ग्राम सेवक) प्रत्येक परिवार से परिचित होने के कारण 
सहकारिता विभाग के कर्मचारियों और गांवों के लोगों से सार्थक सम्पर्क रख सकता है । दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में सरकार ने जो प्रशासनिक कार्य अपने जिम्मे लिये हैं उनमें से कठिनतम 
कार्यों का दायित्व राज्यों के सहकारिता विभागों पर पड़ेगा । अ्रतएवं यह श्रावश्यक है कि 
इन विभागों में समुचित कर्मचारी हों और ये भली-भांति संगठित हों । कुछ वर्ष पहले तक 
रीति यह थी कि ग्रामीण जनता में विशेष रुचि रखने वाले ऊंचे और अनुभवी कर्मचारियों को 
संस्थाश्रों के रजिस्ट्रार पद पर चुना जाता था। कुछ वर्षो से इस रीति में श्रन्तर भी हुआ है और 
आजकल जो लोग चुने जाते हैं उन्हें थोड़े-थोड़े श्रन्तर के वाद अ्रन्य पदों पर भेज दिया जाता 
है । फलतः आवश्यक गुणों और अनुभवों का विकास नहीं हो पाता । सहकारिता को सफल 
बनाने के लिए सव स्तर के कर्मचारियों पर और विशेषतः उन पर जो उत्तरदायित्व की जगहों 
पर हैं, प्रशासनिक योग्यता और अनुभव, सहकारिता आन्दोलन में आस्था, जनता से एकरूपता 
या तादात्य और साथ ही साथ व्यावहारिक व्योरों की श्र बहुत काफ़ी ध्यान देने की शक्ति 
अदर्शित करने का दायित्व आ पड़ा है। प्रत्येक जिले में सहकारी संस्थाओं का विकास करने का 
अधिकांश भार जिला सहकारिता भ्रफसर को उठाना होगा, जिसे साधारणतः सहायक 

रजिस्ट्रार कहा जाता है। इस कमंचारी को जिले की अर्थ-व्यवस्था से तथा जिला 
योजना में शामिल विभिर्न विभागों के कार्यक्रमों से पूर्ण परिचय प्राप्त करना होगा। उसे 
पता लगाना चाहिए कि सहकारिता पद्धति के विकास के विशेष अ्रवसर किन विश्ञाश्रों 
में प्राप्त हो सकते हैं, तथा जिले में कार्यरत श्रन्य विभागों की सहायता से सहकारिता 
का विस्तार ठोस और स्थायी आधार पर करना चाहिए। उसकी सफलता बहुत - 
हंद तक इस बात पर निर्भर होगी कि वह जिले में सहकारिता ऋण पद्धति का संगठन 
और पुष्टीकरण किस प्रकार से करता है और कराता है । उसे किसानों, कारीगरों तथा अन्य 
लोगों को सहायता देने वाले विभिन्न सहकारी विभागों से एवं केन्द्रीय सहकारिता वैंक, 
स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य संस्थाओं से घनिष्ठतम सम्पर्क रखना चाहिए। उदाहरण के 
लिए, यह अच्छा होगा कि प्रत्येक जिले का सहकारिता विभाग, कृषि विभाग और राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा संगठन के सहयोग से प्रत्येक वर्ष अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था का एक 
व्योरेवार आयोजन तैयार किया करे | फसल के पहल ही विभिन्न फसलों के लिए कर्जो की 
प्रतिमान श्रेणियां निर्धारित की जाएं और कर्ज के आवेदनों की मंजूरी दे दी जाए तो अच्छे 
वीजों, उर्वेरकों आदि के लिए समय रहते ही कर्ज दिया जा सकता है। अन्त में यह भी 
कह देता उचित होगा कि ऋण के अलावा अन्य दिशाओं में, जैसे खेती, उपभोक्‍ता भण्डार, 
औद्योगिक संस्थाएं, श्रम और निर्माण की सहकारी संस्थाएं, आवास इत्यादि में, सहकारी 
संस्थाओं का संगठन करने के लिए जिला सहकारिता कमंचारियों की संख्या में काफी 
चुद्धि करनी होगी । 


भूमि सुधार और सहकारिता ऋण 


२७. भूमि सुधार की सफलता और सहकारिता की सकलता में गहरा सम्बन्ध है, पर 
इसे वहुधा समझा नहीं जाता । सहकारिता की पूर्ण सकलता के लिए यह आवश्यक है कि भूमि 
व्यवस्था का पुनगंठन तुरन्त कर दिया जाए ताकि समाज की उत्पादन क्षमता घढाने झौर 
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शोपण बढ़ाने के कारण दूर हो जाएं। इस प्रकोर भूमि सुधार कार्यक्रमों के द्वारा सहकासा 
आन्दोलन की उन्नति में बहुत सहायता मिलेगी । होता यह है कि भूमि सुधार हो 05 
छोटे-छोटे किसानों की संख्या वढ़ जाती है। ज्यादा भूमि या काफी फालतू भूमि रखते वाले 
किसान कम हो जाते हैं और नए किसानों को बहुत अधिक ऋण की आवश्यकता पड़ती है। 
साथ ही जैसे-जैसे राप्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम सर्वत्र स्थापित होते जाते हैं और ग्रामीण 
जनता विकास कार्यक्रमों में अरधिकाधिक हिस्सा लेने के लिए प्रस्तुत हो जाती है, उसकी क््ण 
और वित्त सम्बन्धी आवश्यकताएं बहुत वढ़ जाती हैं। सहकारी संस्थाएं भी वें माध्यम हैं 
जिनसे कि गांवों के वहुत-से कामकाज पुनर्गंठित किए जा सकते हैं और उनके लिए धन दिया 
जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि भूमि सुधार कार्यक्रम तैयार करते समय इस वात की 
सावधानी वरती जाए कि उसके उद्देश्य भी पूरे हो जाएं और सहकारिता ऋण संस्थाग्रों को 


किसी भ्रकार की क्षति न पहुंचने पाएं जिससे उतकी वित्तीय स्थिति कमजोर होती 


हो । 


# र्प सहकारिता ऋण पर भूमि सुधार का प्रभाव दो दृष्टियों से देखा जा सकता 
ह--एक तो पुराने कर्जों की श्रौर दूसरे भावी कर्जों की दृष्टि से । जहां तक पुराने कर्णा की 
पा के थो भूमि रेहन रखकर दिए गए हैं, सहकारी वित्त संस्थात्रों को अ्रदा किए रे 
बह उस मुआवजे के पहले आना चाहिए जो भूमि के व्यक्तिगत स्वामियों को दिया जागे 
ताला हो । उबार चुकता करने का जिम्मा उन व्यक्तियों पर पड़ना चाहिए जिन्हें भूमि के 
अधिकार हृस्तान्तरित कर दिए गए हैं। इन दो साधनों से सहकारी वित्त संस्था्रों को 
_ औत होने के बाद भी सम्भव है कि सहकारी संस्थाएं घाटे में रहें। उदाहरण के लि 
* मीन का मूल्य घट जाने से उन्हें घाटा हो सकता है। ऐसी दशा में सहकारी संस्थात्री 
को वित्तीय दृष्टि से उप्ट वनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता 
देनी चाहिए ! इन बातों का महत्व भूमि रेहन बैंकों के सिलसिले में और भी बढ़ जाता है, बे 
मे लोगों को पुराने करे चुकाने के लिए पैसा दे चुके हैं। | 
१६. भावी कार्यों के सम्बन्ध में तीन पहलुओं का उल्लेख किया जा सकता है। 'हिंत 
को छोड़कर कि कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों से सम्बद्ध असाधारण न 
का छोड़ अह्कारी संस्थाएं और किसी कारण से नहीं केवल व्यक्तिगत खेती के 
को देखकर कर्ज दंगी। दूसरे, मध्यकालीन और दीघेकालीन ऋण उन प्ठेदारों को देने के लिए 
338 के परिणामस्वरूप राज्यसे सीधे सम्पक में आरा गए' हैं सहकारी वित्त गा 
280 हस्‍्तान्तरित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए । तीसरे, बौरोन ही गई 
2 में जो सहकारी वित्त संस्थाग्रों के अधिकार में उनके कार्य के दौरान ग्री खेती 
5०5 के जमीन की अधिकतम सीमा का नियन्त्रण या पह्टेदारों के द्वारा या बाई पर भाव 
पर जिसे चाहे उसके कि ने किए जाएं । सहकारी संस्थाओं को बे चाहिए 
कि घरीदने बाला जमीन बने का अधिकार होना चाहिए; शर्त केवल यह हा 
स्नेरूप उसकी जमीन ९ स्वयं खेती करेगा और खरीद या हस्तास्तरण के परिणाम 
गादुन द्वारा निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ेगी । 


े 


ते यह मान लिया जाना चाहिए 


भ्रध्याय ११ 


सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार 


ग्रामवासियों के हित पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले विकास क्षेत्रों में सामुदायिक 
योजना कार्यों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का महत्व मुख्य है। आरम्भ से ही इस कार्यक्रम 
के तीन पहलुओं पर जोर डाला गया है । पहले तो राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना 
कार्यों को ऐसे प्रगाढ़ अयत्न के क्षेत्र माना जाता है जिनमें सरकार के विकास अ्रभिकरण मिलकर 
एक दल की भांति, पहले से नियोजित झ्ौर समन्वित कार्यक्रमों का सम्पादन करते हैं। सामु- 
दायिक विकांस और राष्ट्रीय विस्तार कार्यत्रमों के अन्तर्गत कार्यो को ग्रामजीवन के सव 
पक्षों में सुधार करने के एक महान कार्यक्रम का ही अंग समझता चाहिए । दूसरी वात यह है 
कि इस समस्त कार्य में यह जरूरी है कि ग्रामवासियों को जो कि सामाजिक परिवर्तन 
करने के लिए एक साथ जुटे हैं अपने लिए एक नए जीवन का निर्माण करने में सहायता 
दी जाए और वे अपने कल्याण के लिए आवश्यक योजना कार्यो की परिकल्पना और उनको 
पूरा करने में अधिकाधिक जागरूकता और उत्तरदायित्व के साथ भाग लें। इस' कार्यक्रम 
से उन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे और बदले में उन्हें कार्यक्रम को पूरा करने में सक्रिय होकर 
उसे एक विशिष्ट रूप देते हुए उसके क्षेत्र और प्रभाव को विस्तृत करना होगा। अपनी सहायता 
आ्राप करना और मिलकर करना ही वे सिद्धान्त हैं जिन पर यह आन्दोलन निर्भर है। 
तीसरी वात यह है कि इस आन्दोलन के क्षेत्र में सभी ग्राम परिवारों को आ जाना चाहिए, 
विश्ेपत: उनको जो कि वंचित हैं--एवं इन परिवारों को सहकारिता आन्दोलन तथा 
अन्य कार्यो में बथायोग्य स्थान प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए । इन्हीं वातों को देखते 
हुए कहा जाता है कि राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्य लोक हिंतकारी राज्य 
के संचालन का सहज उदाहरण हैं । 


२. पहली पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास को उस पद्धति का रूप और ग्राम 
विस्तार को उसका श्रभिकरण माना गया था जो कि गांवों के सामाजिक और श्राथिक परि- 
वर्तन के लिए लागू की जाने वाली थी । एक बार सिलसिला शुरू हो जाने पर और पहले चरण 
पूरे हो जाने पर सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार जैसा कार्यक्रम स्वभावतः अपने ही 
अनुभव और गति से चालित होने लगता है। जैसे-जैसे वह विस्तृत होता है वह अपनी श्रावश्यक- 
ताएं पूरी तो करता ही है, नई आवश्यकताएं भी अनुभव करता है। नए तरीके निकाले 
जाते हैं, अरसे से चली आती कमजोरियां पहचानी जाती हैं और वह कार्यक्रम अपने तत्व 
और दजौैली की शक्ति से समाज की महत्वपूर्ण समस्याएं हल करने में सफल भी होता है । 
धीरे-बीरे गांवों की समस्याएं एक विशालतर सन्दर्भ “में देखी जाने लगती हैं और विभिन्न 
क्षेत्रों के कार्य एक-दूसरे के पूरक वन जाते हैं । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजता 
कार्य के सहारे ही राष्ट्रीय योजना ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं और आक्ांक्षाओ्रों की 
पूर्ति करने में तत्पर होती है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि इन कार्यों में दूसरी योजना'क 
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अन्तगंत उन परिवर्तनों की ग्रधिकाधिक अभिव्यवित होती जाए जो समग्र योजना की परि- 
कल्पना करते समय हमारी दृष्टि में होते रहे हैं, जैसे पहले की अपेक्षा अन्य बातों पर अधिक 
जोर देना, या किन्हीं अन्य कार्यो को श्रधिक महत्वपूर्ण मानना इत्यादि | इसलिए एक चौथाई 
ग्रामीण जनता के स्थान पर अब लगभग समस्त ग्रामीण जनता के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था 
करना उस परिवर्तेत का केवल एक पहलू है जो कि इनको अधिक प्रगाढ़ और व्यापक बनाने 
के लिए किया जाना है । कृषि अथे-व्यवस्था को श्रनेक दिज्ञाओं में प्रतिफलित करने के लिए 
और कि उत्पादन बढ़ाने में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यो का योग वहुंत 
विश्ञाल होना चाहिए। उन्हें दक्ष कारीगरों की संख्या बढ़ाकर स्थानिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए नई-नई विधियां आविष्कार करने की प्रवृत्ति में बहुत वृद्धि करनी चाहिए, 
चयोंकि बड़े पैमाने पर भ्रौद्योगीकरण करने के लिए यह जहूरी है। अविकसित देशों में 
सामाजिक परिवर्तन के बिना कोई ठोस ग्राथिक विकास नहीं हो सकता । सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम को भूमि सुधार करके, भूमिहीन और वंचित जनों की आवश्यकताएं समझ करे, 
ग्राम संगठन पुष्ट करके, स्थातिक नेतृत्व का विकास करके और सहकारिता आन्दोलन की 


थागे बढ़ाकर देश में एक संपुक्‍त ग्राम समाज तथा एक विकासशील ग्राम अय॑-व्यवस्था 
को जन्म देने में निश्चित रूप से समर्थ हो जाना चाहिए । 


3. सारे देश पर छाए हुए ऐसे प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए यह जहूरी है कि उसकी 


पटक मंजिल पर उसके काम का ध्यान से और निरपेक्ष भाव से अध्ययन किया जाए। 
राष्ट्रीय विकास और सामुदायिक योजनाएं सर्वप्रथम स्थानिक आवश्यकताशों, समस्याग्रों 
और साधनों के सम्बर 


नन्‍्च में, राष्ट्रीय श्रौर राज्य योजवाओं की नीति, उद्देश्य और कार्यक्रम 
को 3 आज के साथन है। एक ओर तो प्रत्येक योजना क्षेत्र के कार्यक्रम उस जिला योजता 
" गगहीते हैं जिसका वर्णन अ्रध्याय ७ में किया जा चुका है, दूसरी ओर राष्ट्रीय विस्तार 
और सामुदायिक योजना क्षेत्रों में प्रगाढ़ काये करने की भी ग्रावश्यकता होती है--खोस तौर 
से खेती और उससे सम्बद्ध सहकारिता, भूमि सुधार, ग्रामोद्योग और छोटे उद्योग, ग्रामों में 
विजनी लगाना, श्रारोग्य, शिक्षा, भ्रावास एवं पिछड़े वर्गों के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में । हो 


अकार राष्ट्रीय विस्तार और सामदारि क्रमों के 
्् भुदायिक विकास कार्यक्रमों के सम्पादन से ही यह स्पष्ट हो 
सकता है कि विकास 932 2430 कक 0 


रहे है। इससे भी कप 03८५ में निर्धारित विशिष्ट कार्य किस हद तक पूरे किए जी 
राष्ट्रीय और योजनाश्रों * महत्वपूर्ण यह बात है कि उत कार्यो का प्रभाव ग्राम स्तर पर 
कि मा योजनाओं की कार्य पद्धति और उनसे प्राप्य परिणामों पर बहुत ही 
2 ता है| सामुदायिक योजना कार्य और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के कार्य के सम्बस्ध 
53५8 योजना प्रायोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट के 
चाहिए । ही इस कार्यक्रमों से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति को इसी संदर्भ में गम्भीरता से समझती 


हक गज 77 सामुदायिक विकास कार्य में शा की इकाई 
वाले ६० हजार से ७० हजार " ०से १७० वग मील में बसे हुए १०० गांवों में रहा 
आग न ९ जनों का प्रतिनिधित्व करता है। अक्तुवर १६५२ से, अर्थात 
दायिक योजना कार्य और (६ (१०० विकास उष्ड खोले जा चुके हैं जिनमें से ३०० सार 
४०० विकायन खण्ड कालान्तर ६०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अधीन हैं। इन ६०० में पे 
दायिक विकार कार्यक्रमों मे _ वसा ही अधिक प्रगाढ़ विकास करने लगे हैं जैसा कि सामु- 

काका में होता है। इस समय प्रचलित पद्धति के अनुसार प्रत्येक नया 
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विकास खण्ड सर्वप्रथम राष्ट्रीय विस्तार सेवा के श्रधीन रखा जाता है जिसके लिए पहली 
पंचवर्षीय योजना में ४,५०,००० रुपए का कार्यक्रम वेजट रखा गया था। यह रुपया उस रुपए 
के अतिरिक्त था जिसकी राष्ट्रीय विस्तार सेवा में अल्पकालीन ऋण देने के सम्बन्ध में विशेष 
व्यवस्था की गई थी। यह ऋण इसलिए देने का प्रवन्ध किया गया था कि विस्तार 
सेवा कर्मचारियों के प्रयत्तों द्वारा इस घन का नियोजित उपयोग होकर विस्तार क्षेत्रों में 
क्रपि उत्पादन बढ़े | राष्ट्रीय विस्तार कार्यों में से कुछ को एक-दो साल की अ्रवधि के 
बाद तीन साल का समय विकास के लिए और मिलेगा और उस अवधि में पद्रह लाख रुपए 
के विकास खण्ड बजट की सहायता से वाकी सामुदायिक कार्यक्रम पूरे किए जाएंगे। इस 
प्रकार राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक सम्पूर्ण कार्यक्रम के 
दो अंग बन गए हैं और विकास प्रशासत की सामान्य पद्धति ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा का 
रूप ले लिया है । प्रत्येक वर्ष आरम्भ होने वाले राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास 
खण्ड अलग-अलग माने जाते है और प्रत्येक वर्ष उनकी प्रगति और संख्या का अलग- 
अलग हिसाव रखा जाता है । पहली योजना में जो १,२०० खण्ड खोलें गए थे उनका वितरण, 
उनकी जनसंख्या और ग्राम संज्या का विवरण नीचे दिया जाता है । 


पहली पंचवर्दोध योजना की अवधि में श्ररम्भ किए गये विकासखण्ड 
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इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग १,२३,००० आमों के रहने वाले 
लगभग आठ करोड़ जनों के लिए सम्बद्ध विकास कार्यक्रम जारी हो चुके होंगे । जिन 
गांवों मैं अभी राष्ट्रीय विस्तार सेवा या सामुदायिक विकास कार्यक्रम नहीं लागू हुए 
हैं, उनमें स्थानिक विकास तथा कृषि सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम सम्पादित किए गए हैँ । 


५. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यो 
मैं जो कुछ काम किया जाता है वह अलग-अलग विकास क्षेत्रों के अलग-अलग सम्पूर्ण कार्य- 
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क्रमों का एक अभिन्न हिस्सा होता है । यह जरूरी है कि प्रत्येक राज्य में की प्र ग्रर 
ज्यादा जोर दिया जाए कि ग्रामीण कार्यत्रमों की समीक्षा तथा उनके पर का मूल्यावत 
करने के तरीके ठीक होने चाहिएं । प्राप्य जानकारी से मालूम होता है कि छोटी-मोटी किंचाई 
रासायनिक उर्वरक भर सुधरे हुए बीज के वितरण के कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार प्रौर 
सामुदायिक विकास क्षेत्रों में श्रधिकांश अव्य क्षेत्रों से कहीं अधिक लागू किए गए हैं। करती 
ने अनेक प्रकार के कार्यो में योग दिया है और इससे उसे भपती' योग्यता तथा ऊंचे सहायता 
पाकर स्थानिक समस्याओं को हल करने में अपनी योग्यता में पहले से अधिक विश्वास हो 
गया हे । इस तरह योजता क्षेत्रों में १४,००० नए स्कूलों की स्थापना, १५११४ प्राथमिक 
स्कूलों का बुनियादी स्कूलों में परिवर्तन, ३५,० ०० प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना जो ७,७३/०९९ 
प्रौढ़ों को साक्षर बना चुके हैं, ४,०६६ मील पक्की और २८,००० मील कच्ची सर 
का निर्माण और ८०,००० ग्राम शौचालयों का निर्माण उस स्थानिक विकास की (कक 
हैं जिसका प्रभाव समाज पर गहरा पड़ेगा। इन सबमें अधिकांश प्रयत्न जनता ने किया ह 
पर सरकारी अभिकरण जिनमें विस्तार कार्यकर्ता मुख्य रहे हैं निदेशन का काम करते रे 
हैं। यदि सहयोग और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सफलता बहुत कम मिली है तो इसकी कुछ वह 
यह भी है कि इन क्षेत्रों में सारे देश को देखा जाए तो कहना पड़ेगा कि सहकारिता प्रौर तर 
काम के अवसर अभी भी समुचित रूप से संगठित किए जाने हैं । 


६- तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट ने कार्यक्रमों के व्यावहारिक सम्पादन की कुछ बातों ५ 


व्यान दिलाया है ग्रौर इन पर राज्य सरकारें और जिला अधिकारी निश्चय ही गौर सें वि: 
करा। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं : 


(१) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम आशा के अनुरूप पति 
है| सके, इसके लिए सव स्तरों पर और सब शाखाओं में विभिन्न 209५ 
विभागों को पुष्ट करता बहुत आवश्यक है । अनेक जगह जिला और हे 


स्तर पर विभागीय संगठनों की संख्या और कार्यकुशलता की दृष्टि में चुवाए 
की बहुत अपेक्षा है । 


5 
न 
डा 


शोव की सुविधाएं आम तौर से वढ़ानी चाहिएं श्रौर साथ-साथ क्षेत्र के वि 
स्थित शोध केद्रों को और मजबूत करना चाहिए । क्षेत्र ते शोध कैद की देव 
और जानकारी का संचार और सुगम होना चाहिए । 

पण्ड स्तर पर विविध विपयों से सम्बद्ध विशेषज्ञों का निमल्थण खण्ड विर्की 
अधिकारी (जिनका प्रशासनिक नियन्त्रण कभी-कभी सीमा के बाहर भी 
जा सकता है) और जिला स्तर पर नियुक्त प्रौद्योगिक अधिकारियों दी 
के द्वार होता है और वह तरीका अभी तक संतोपजनक रूप से चल नहीं 
पाया है। कई बार ऐसा हुआ है कि विभागीय अधिकारियों ने राष्ट्रीय विस्तार 
था सामुदायिक योजना कार्य को अपना ही अभिकरण मानकर चलने * 
वजाय उनक्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में अपना ध्यान केन्द्रित किया हैं जिनमें उहे 
प्रषने विश्ेषज्ञ कर्मचारियों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष नियल्तरण था । हो 
है रस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि राज्य, जिलाऔर खण्ड स्तर पर 
वैश्यामानिक और प्रौद्योगिक समन्वय सही हंग से हो क्‍योंकि अगले कुक 
पी में राष्ट्रीय विज्वार सेवा समस्त ग्रामीण जनता तक पहुंचते वाली है । 


नी 
्च्ण 
कि 
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(४) निर्माण कार्यों में ग्राम स्तर कार्यकर्ताश्रों (ग्राम सेवकों) का, जिन्हें मूलतः 
कृपि और कृपि विस्तार की शिक्षा दी गई है और जिनका सर्वप्रमुख कंतेव्य 
कृषि उत्पादन बढ़ाना है, अधिकाधिक समय लगने लगा है । 

(५) ग्राम पंचायतों को निरन्तर निदेशन और सक्रिय सहायता मिलती रहनी 
चाहिए ताकि वे अपने बढ़ते हुए दायित्वों को पूरा कर सकें । 

(६) कार्यक्रमों के सम्पादन में भौतिक और वित्तीय सफलता पर बहुत ज्यादा जोर 
दिया जाता रहा है, अर्थात, लक्ष्य सिद्ध कर लेना, खर्च कर देना, मकान 
खड़े कर देना इत्यादि अधिक महत्वपूर्ण रहा है और जनता को जीवन की 
नई पद्धति सिखाने और राष्ट्रीय विस्तार सेवा को राष्ट्रीय और राज्य योजनाञरों 
में निहित विकास और सुधार का सार्थक साधन वनाने की झोर कम ध्यान 
दिया गया है । 


७. ग्रामीण योजनाओं की परिकल्पना और सम्पादन में जनता का सहयोग इस आन्दोलन 
का एक मौलिक तत्व है और इस दिल्ला में जो कुछ सफलता मिली है वह उत्साहवर्द्धक 
है। जब-जब प्रशासन की ओर से रवेया सही रखा गया है तो जनता अपना काम पूरा 
करने के लिए खुशी-खुशी आगे आई है । जनता ने राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजना 
कार्य क्षेत्रों में जो कुछ योग दिया है उसका मूल्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का लगभग 
५६ प्रतिशत के बरावर है । जनता का सहयोग प्राप्त करने में पंचायत और सहकारी संस्थाश्रों 
जैसे स्थानिक संगठनों का इस्तेमाल किया गया है, पर यह माना जाता है कि इस दिशा में और 
भी कुछ करना है । कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य तदर्थ गैर-निर्वाचित संस्थाश्ों, जैसे ग्राम विकास 
मंडलों आदि को सौंप दिए गए हैं। ऐसी संस्थाओं ने कुल मिलाकर काफी व्यावहारिक काम 
किया है । फिर भी जैसा कि दूसरी और तीसरी सामुदायिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया 
है, ग्रामों में मजबूत मूल संस्थान स्थापित करने, उनके साधन सुदृढ़ बनाने और उन्हें निरन्तर 
निरदेश, अवसर और अनुभव का लाभ देते रहने पर और भ्रधिक जोर देना होगा । 

८. पहली योजना की अवधि में सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रमों 

को पूरा करते समय समुचित प्रशासनिक व्यवस्था करना, सही प्रथाओ्रों की स्थापना करना 
कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता और सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों के वीच 
दिन-प्रति-दिन का सहयोग उपलब्ध करना एक बड़ा भारी और जरूरी काम रहा है। इत 
दिशाओं में जो प्रगति की जा सकी है, उसी के आधार पर दूसरी पंचवर्यीय योजना में 
पहले से अधिक प्रयत्न करना सोचा गया है। उस प्रगति से यह भी मालूम हुआ है कि किन 
दिज्ञाओं में और अधिक व्याद देते तथा पहले से अच्छा अवन्ध करने की जरूरत है । 
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यद्यपि कुछ बातों को दूर करना वाकी है (जिनका उल्लेख 
जिला विकास प्रशासन के अच्याय में किया ग्रया है), तथापि जिलों में प्रशासत के अन्दर 
समन्वय की जो पद्धति प्रकट हुई है वह काफी अच्छी सावित हुई है। जिला अ्रशासन दिन- 
दिन एक लोकहिंतकारी प्रशासन के अनुरूप कर्तव्य पालन करता जा रहा है। पहली योजना 
के अन्त में राप्टरीय विस्तार और सामुदायिक योजना कार्यो में संलग्त कर्मचारियों की संख्या 
८घ०,००० से अधिक थी । 
&. कई प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम बड़े पैमानें पर संगठित किए 
गए हैं । ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए १६५२ में ३४ विस्तार प्रशिक्षण केंद्र संगठित 
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अं 


किए गए और इस समय ऐसे ४३ केद्र काम कर रहे हैं जिनमें प्रति वर्ष लगभग ५,००५ कार्यकर्ता 
तैयार किए जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनमें उन्हें इुपि की बुनियादी 
विक्षा दी जाती है--इलमें ३० नए कृषि वुनयादी स्कूल, वर्तमान प्रशिक्षण केदों से सम 
१८ कृषि विभाग और अनेक मान्यता-प्राप्त संस्थाएं हैं। ग्राम स्तर कार्यकर्नियों (ग्राम सेविका्रों) 
के प्रशिक्षण के लिए विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों में २५ गृह अर्थशास्त्र विभाग और दो सहाय 
गृह अर्थशास्त्र कक्षाएं खोली गई हैं। नसों श्रौर दाइयों की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए 
सहायक सर्सों-दाइयों के प्रशिक्षण के वास्‍्ते १६ संस्थाओं को सहायता दी जा रही है और आरोग 
निरीक्षिकाओं के प्रशिक्षण के लिए ६ तथा दाइयों के प्रशिक्षण के लिए १२ स्कूल स्वीकृत 
किए गए हूँ | सहकारिता अधिकारियों के शिक्षण का प्रबन्ध सहकारिता प्रशिक्षण को केदीय 
समिति के आयोजन में किया गया है तथा ग्राम और छोटे उद्योगों के कर्मचारियों के शिक्षण 
का प्रबन्ध खादी और ग्रामो्योग मंडल एवं छोटे उद्योग मंडल के सहयोग से किया गया है । 
खण्ड विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तीन श्रौर समाज शिक्षा संगठतकर्ताओं के 
लिए नौ केन्द्र खोले गए हैं । वर्तमान केंद्रों में समाज शिक्षा संगठनकर्ताओं के प्रशिक्षण वी 
जो सुविधाएं प्राप्त हैँ उन्हें भी बढ़ाया गया है। एक केद्ध में झादिम जाति क्षेत्रों के बोल 
समाज शिक्षा संगठनकर्ताशों को तैयार किया जा रहा है । 


१०. राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए जिस पैमते पे 
हम की सुविधाएं संगठित करना जरूरी था, वह काफी बड़ा काम था । उसके सफल होने पर 
अमि मगग हा । इस कार्यक्रम को विस्तार देते हुए इस विद्वान से 
और विस्तार की गरि डा 33203: ४005 06266: 020: 0 कक कक 
देने के भरतिरिकत 3808 रे कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर रहे । संस्थाओं में प्रशिक्ष् 
अवसर और विभिन्न स्तरों हट आदान-पदाव, अपने विचार स्वच्छन्द भाव से व्यकत करते की 
राष्ट्रीय विस्तार ग्रौर सामुरदाः पर तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम में संलरत व्यवितयों का सहयोग 
कोण बने मे सहायक होता है मेक विकास कार्यक्रम के गतिशील सम्पादन के लिए आवश्यक दृष्टि" 
हुए सीखने तथा अध्ययन का सिलसिले में अन्तर्राज्य विचार-गोष्वियों ने, और काम करते 
द्वारा ग्रन्दर से आलोचना भर नए अमण करने के प्रवन्‍दों ने काफी सहायता दी है के 
सम्पादित करेे में यह जहरी के का उपयोगी प्रयत्न हुआ है । इतने बड़े कार्यरत 5 
और उन्हें प्रात्मसात करके है कि उसमें काम करने वाला हर आदमी तए अनुभते हर 
की ग्राप्ति के नए तरीके 8 प्रथाओं की फ़िर से जांच करने तथा अपने मूल र* 
नहीं होना चाहिए जो ढर्स के लिए सर्वथा मुक्त रहे । कार्यक्रम का कोई भी हिंस्‍्सा एस 

कि उसमें जड़ता आने लगती कल जाए और प्रत्येक बड़े कार्य में जो खतरा होता 
च्यापकतर उद्देश्यों और प्रारथः है, नई परिस्थितियों के अनुसार ग्रहणशीलता नहीं रह जाती 
बचा जाए | मकताओों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता 


११. सितम्बर १६५५ तो योजना के लिए कार्यकत े 
वर्षीय योजना की अवधि में सकी विकास परियषद ने यह तय किया था कि दूसरी पे 
उसके कम से कम ४० प्रतिशत खण्ड विस्तार सेवा सारे देश में लागू हो जानी चाहिए 7 
यदि यथेष्ट साधन प्राप्त हुए तो खण्ड सामुदायिक विकास खण्डों में बदल दिए जाने चाहिए । 
वूसरी योजता के समय में ५० प्रतिशत तक खण्डों को बदलते का विचार किया जाएगीं। 

यभ राष्ट्रीय विस्तार योजना के अन्तगंत ३,घ०० अतिरिकत विकार्स 


सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार २२१ 


खण्ड लाए जाएंगे और श्राशा है कि इनमें से १,१२० सामुदायिक विकास खण्ड बना दिए 
जाएंगे। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए दूसरी योजना में २०० करोड़ रुपया रखा 
गया है । 

१२. सामुदायिक योजना कार्य प्रशासन के प्रस्तावित कार्यक्रम में यह व्यवस्था की गई है 
कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को सामुदायिक विकास खण्डों में बदलने की योजना दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित क्रम से पूरी की जाए : 


विकास खण्डों की संख्या 











वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास खण्डों 
में परिवर्तत - 

१६५९-५७ प्र्०० 2558 
१६५७-४८ ६५० २०० 
१६४८-२६ ७५० २६० 
१६५६-६० ६०० ३७७ 
१६६०-६१ १,००० ३६० 

३,८० 9 का १२० 








अनुमान है कि सामान्य निदेशन के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में ४ लाख रुपया 
और सामुदायिक विकास खण्ड में १९ लाख रुपया खर्च होगा। राज्यों के लिए स्वीकृत २०० 
करोड़ रुपए का वितरण नए कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी स्थिर नहीं किया गया है। राज्य योज- 
ताओं में उसके वर्तमान वितरण का जो उल्लेख है, वह पूरी तौर से अस्थायी है। अनुमान है 
कि इस राशि में से लगभग १२ करोड़ रुपया सामुदायिक योजना प्रशासन द्वारा सम्पादित या 
प्रत्यक्षत: अनुप्राणित योजनाओं के लिए केन्द्र में खर्च होगा और लगभग १८८ करोड़ रुपया 
राज्य योजनाओं में जाएगा । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए 
निश्चित कुल रकम का विभिन्न- विकास मदों में प्रस्तावित वितरण इस भ्रकार है : 


(करोड़ व्पयों में) 

(१) कर्मचारी और साज-सामान (खण्ड मुख्यालय ) प्र 
(२) कृषि (पशुपालन, कृषि विस्तार, सिंचाई और भूमि 

खेती योग्य बनाना ) प्र 
(३) संचार श्द 
(४) भआ॥ाम्य कलाएं और शिल्प भर 
(५) शिक्षा १२ 
(६) समाज शिक्षा १० 
(७) स्वास्थ्य और गांव की सफाई २० : 
(८) आवास (योजना कर्मचारियों और ग्रामवासियों के लिए ) १ 
(६) सामुदायिक विकास--विविध (केन्द्र) १२ 





कल २०० 





श्श्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मदों के लिए राशि का वितरण करते समय उपयुक्त 
व्यवस्था को ध्यान में रखता होगा ।..' ! 


१३. दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम पर अ्रमल करते समय प्रत्येक ग्राम परिवार 
को भच्छी तरह समझा दिया जाता चाहिए कि वह स्वयं योजना में योग दे रहा है भौर उपतके 
'रहन-सहत का स्तर ऊपर उठाने के लिए एक निरिचित कार्यक्रम का पालन किया जा रहा है | 
आशा है कि राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य पूरक कार्यक्रमों 


ढारा भ्रगले कुछ वर्षो में कृषि उत्पादन के अतिरिकत्त निम्नलिखित क्षेत्रों में भी उत्लेखगीय 
उन्नति होगी : 


(१) सहकारिता कार्यों का विकास जिनमें सहकारी खेती भी शामिल है; 


ः ०] ४. थाओं बे क्या ० पे क्का्‌ 
(२) ग्राम विकास के लिए उत्तरदायी संस्थाश्रों के रूप में ग्राम पंचायतों क 
विकास; 


(३) चकवन्दी; 
(४) ग्रामोद्योगों और छोटे उद्योगों का विकास; 
( 


४) ग्राम समाज के कमजोर वर्गों, विश्ेषतः छोटे किसानों, खेतिहरों और 
कारीगरों की सहायता करने के लिए कार्यक्रमों का संगठन; 

(६) स्थिियों और युवक-युवतियों में और अधिक प्रगाढ़ कायें; और 

(७) आदिम जाति क्षेत्रों में प्रगाढ़ कार्य । 


योग और छोटे उद्योग, सहकारिता, कृषि उत्पादन, भूमि सुधार, समाज सेवा 
आदि विविध क्षेत्रों में कार्यक्रम लाग्‌ करने के लिए वे क्षेत्र विशेषतः उपयुक्त अवसर अदान 
हक ही राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यों के अघीन प्रगाढ़ कार्य के लिए 
जुने गए हूँ। जब ये कार्यक्रम समन्वित रूप में पूरे किए जाएंगे और स्थानिक संस्थाओं 
तथा स्थानिक समर्थन का संगठन हो जाएगा, तो एक कार्यक्रम की सफलता से दूसरे कार्यत्रम 
को सफलता मिलेगी और सम्पूर्ण क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था पहले से शक्तिशाली हो जाएगी । 
देसरी योजना में कृषि उत्पादन विस्तार कार्यक्ताओं का सर्वप्रथम और सर्वोपरि कर्म 
होना चाहिए । उसके वाद गांवों के लिए सबसे जरूरी काम है बेरोजगारी, भ्र्थात काम के 
अबप्रों फी कमी को दूर करना | सन्तुलित ग्राम अथ्थे-व्यवस्था में खेती न करते वाले लोगों के 
कोई. उतने हो श्रवसर बढ़ते रहने चाहिएं जितने खेती करने बालों के लिए । ग्रामो्योग और 
थोटे उद्योग कार्यक्रमों जे प्राप्त अनुभव से कहा जा सकता है कि ऐसी एक विस्तार सेवा की हुँ 
वड़ी अरूरत है जिसका कारीगरों से सम्पक रहे और जो उन्हें श्रावश्यक निदेश और सहायता दे 
और उनके सहकारी संगठन स्थापित करते हुए उन्हें भ्रपनी उत्पादित वस्तुएं ग्राम क्षेत्र के अन्दर 
न 2 + “होयता दें। इस दिशा सें २६ मार्गदशेक योजना कार्यों का आरम्भ 28 
योजना कार्यक्षेत्र हे आग है कि यथाश्ी्र प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार और अपन हो 
जाए । ँामीदोग कार्यक्रम सम्पादित करने के लिए एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ 


अमल १५. सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार कार्यों में सहकारिता कार्यक्रम व 
+ सेवन एक-सा नहीं हो सका है 


और वहुधा या तो समुचित कर्मचारी उपलब्ध वहीं रहे 


सामुदायिक विकास. और राष्ट्रीय विस्तार र्श्३े 


हैं या वर्तमान सहकारिता संगठनों का पुनर्गठन न हो सकने के कारण वे योजना के कार्य में 
सहयोग नहीं दे सके हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जिन वातों पर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिए उनमें चकबन्दी के महत्व पर पहले भी जोर डाला जा चुका है । 


१६. प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के वजट में दो ग्राम सेविकाओों की व्यवस्था है। 
ग्राम सेविकाओं का भ्रशिक्षण पाने के लिए स्त्रियां वरावर अधिक से अ्रधिक संख्या में आगे आने 
लगी हैं । परन्तु यह स्पष्ट है कि शीघ्र ही इनसे भी अधिक संख्या में उतकी आवश्यकता पड़ेगी | 
समाज कल्याण विस्तार कार्यों तथा_ सामुदायिक योजना क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव को हमें इस 
उद्देश्य से और अधिक जांचना चाहिए क्रि गांवों में स्त्रियों और बच्चों के मध्य कार्य करने 
के लिए कौन-सी पद्धतियां उपयुक्त होंगी । प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक 
योजना तथा सामाजिक कल्याण विस्तार कार्यो में घनिष्ठ सम्पर्क होना चाहिए। गांवों के 
नौजवानों में श्रभी भी बहुत ही थोड़ा काम हुआ है । पर ग्राम क्षेत्रों में नेतृत्व का विकास 
करने के लिए उसका महत्व जितना- बताया जाए उतना कम है । 


१७. आदिम जाति क्षेत्रों की विशेष समस्याप्रों पर अ्रध्याय २८ में विचार किया गया 
है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्देश्य इन क्षेत्रों के विकास में अधिकतम सहायता देना है । 
इस उद्देश्य की प्राप्ति में उन नए प्रशासनिक प्रवन्धों से सहायता मिलेगी जो गृह मंत्रालय 
और सामुदायिक योजना प्रशासत ने हाल में मिलकर किए हैं। आदिम जाति क्षेत्रों की जन- 
संख्या छितरी हुई है, इसे देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खण्ड ६६,००० नहीं बल्कि लगभग २५,००० की श्ौसत आबादी के आधार पर सीमांकित 
किए जाएं । जहां जनसंख्या अ्ंशतः आदिम जाति और झंशत:ः अन्य हो, वहां योजना कार्य के ग्रधीय 
इससे भी अधिक जनसंख्या रखी जा सकती है। नए विकास खण्डों को शुरू करने में श्रादिम 
जाति क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का विचार है ताकि वे यथाज्ञीघ्र राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम 
के आधीन थ्रा जाएं । कार्यक्रम का वजठट स्थानिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करने 
की सुविधा देता है। जिन क्षेत्रों में आ्रादिम जाति और अन्य दोनों ही प्रकार के लोग हैं, वहां 
के लिए यह सोचा गया है कि विस्तार टोली में एक ऐसा श्रधिकारी रहा करे जिसे आदिम जाति 
जनों का श्रच्छा परिचय प्राप्त हो | जहां तक सम्भव हो, अनुसूचित जातियों के कल्याण के 
विशद्येप कार्यक्रमों के लिए चुने हुए क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रीय विस्तार खण्डों के बराबर 
माने जाएं । इस कार्यक्रम के अधीन लोक हितकारी योजनाएं शुरू में राष्ट्रीय विस्तार योजना 
के अधीन विकास खण्डों में लागू की जाएंगी ताकि उपलब्ध प्रशिक्षित कर्मचारियों का अधिकतम 
उपयोग हो सके । 


१८. दूसरी पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास 
कार्यो के लिए वर्तमान कर्मचारियों के अतिरिक्त लगभग २,००,००० कार्यकर्ताओं की जरूरत 
पड़ेगी । प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रवन्ध किया जा चुका है | १८ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र 
२५ बनियादी कृषि सकल और १६ बुनियादी कृषि पश्िक्षण देने वाले विभाग खोलने का 
निश्चय किया गया है । इस प्रकार दूसरी योजना के अन्तर्गत विस्तार और कृषि के प्रशिक्षण के 
लिए कुल मिलाकर ६१ प्रशिक्षण विस्तार केन्र और ६५ कृषि स्कूल या वर्तमान केद्धा से 
सम्बद्ध क्रपि विभाग हो जाएंगे । 

१६. जैसे-जैसे कार्यक्रम आकार और रूप में वढ़ता जाएगा तथा जैसे-जैसे उससे अन्य 
क्षेत्र प्रभावित होते जाएंगे, वैसे-वैसे उसे संपादित करने का अधिकांश श्रेय स्थानिक जनता 


२२४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


को मिलता जाना चाहिए । गांवों की सड़कें, पीने का पानी, सफाई झौर शिक्षा आ्रादि मामूली- 
मामूली जरूरतों में से कुछ काफ़ी शुरू में ही पूरी हो जाएंगी | उत्पादन और रोजगार बढ़ाते 
तथा ग्रामीण आ्राथिक जीवन में वैविध्य लाने की समस्याएं अपेक्षाकृत अधिक जटिल है प्रौर 
इनको निपटठाने के लिए काफी लम्बे समय तक निरन्तर प्रशासनिक प्रयत्न आ्रावश्यक होगा। 
इस बात पर जोर देना जरूरी है कि लोगों की पार्थिव परिस्थितियां सुधार लेने पर भी गांवों 
का सामाजिक और आर्थिक जीवन बदलना यथार्थ में एक मानव समस्या रह जाता है। 
संक्षेप में यह समस्या गांवों में रहने वाले सात करोड़ परिवारों के दृष्टिकोण में पखितेन 
लाने की, उनमें नए ज्ञान की लालसा उत्पन्न करने, नए जीवन के लिए उत्साह भरने गौर 
आकांक्षा जगाने तथा पहले से अधिक सुखद जीवन के लिए परिश्रम करने का उत्साह भखे 
की समस्या है। विस्तार सेवा्रों और सामुदायिक संगठनों को लोकतन्त्रीय श्रायोजन की 
प्राण कहना चाहिए भर ग्राम विकास कार्यो को वह साधन बनाना चाहिए जिनसे ग्राम और 


ग्राम समूह मिल-जुलकर अपनी सहायता आप करते हुए सामाजिक और आर्थिक उन्नति के 
पथ पर अग्रसर हो सकते हैं और राष्ट्रीय योजना में योग दे सकते हैं । 


अध्याय १२ 
कर आयोजन के लिए अनुसन्धान और अंक-संकलन 


योजना सम्बन्धी अनुसन्धान, अंक-संकलन और मूल्यांकक का विकास करने के लिए 
अत तीन वर्षों में जो उपाय किए गए हैं, प्रस्तुत श्रध्याय में उनका संक्षिप्त विवरण दिया जा 
रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि आगे किस दिक्ञा में काम करने का प्रस्ताव है। जिस 
समय पहली योजना तैयार की जा रही थी, कई महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पर्याप्त सूचना 
उपलब्ध नहीं थी। राष्ट्रव्यापी ग्रायोजन का स्वरूप और कार्रवाई ही कुछ ऐसी होती है 
कि उपलब्ध सूचना के तरतीव से सिलसिलेवार जमा किए जाने की व्यवस्था हो जाती है । 
'साथ ही आयोजन के कारण कुछ ऐसी नई समस्याएं उठ खड़ी होती हैं जिनके समाधान के 
लिए मौके पर जाकर पड़ताल करने, विश्लेषण के नजरिए से पूछताछ और तहकीकात करने, 
और अंक-संकलन विद्या का उपयोग करने का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है | यही देखते 
हुए पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विकास की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक 
“समस्याओं के विपय में अनुसन्धान की खातिर पचास लाख रुपया रख छोड़ा गया था। विचार 
“यह था कि विकास कार्य की कुछ चुनी हुई समस्याओं के बारे में विश्वविद्यालयों और श्रत्य 
"संस्थाओं के सहयोग से जांच-पड़ताल कराई जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
योजना आयोग ने जुलाई १६५३ में एक अनुसन्धान कार्यक्रम समिति नियुक्त की जिसमें 
देश के अग्रणी अर्थशास्त्री और अन्य समाजवेत्ता सम्मिलित किए गए । 


२. इस अनुसन्धान कार्यक्रम समिति ने तय पाया कि शुरू-शुरू में इन चार मोटी-मोटी 
बातों के बारे में जांच-पड़ताल कराई जाए : (१) वचत, पूंजी-विनियोग, रोजगार, और लघु 
उद्योग; (२) प्रादेशिक विकास की समस्याएं, गांवों-कस्बों के तेजी से शहरों के रूप में विकसित 
होने की समस्याओं की ओर खास ध्यान देते हुए; (३) भूमि सुधार, सहकारिता, और फार्म 
अवन्च; (४) समाज कल्याण के प्रइन और सार्वजनिक प्रशासन । अनुसन्धान कार्य समिति के 
'निदेशन में विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कुल मिलाकर ६४ पड़ताल क़ार्य॑ 
शुरू किए जा चुके हैं। इनमें से १९ की रिपोर्ट भी मिल चुकी है, जिनमें चार नमूने के सर्वेक्षण 
के विषय में हैं। वाईस में मौके पर जाकर तहकीकात करने का काम पूरा हो चुका है । वस, 
रिपोर्ट तैयार करना बाकी है | तेईस में तहकीकात और पड़ताल का काम अभी चल ही रहा 


है । 


३. बचत, पूंजी-विनियोग, रोजगार, और लघु उद्योग विपयक सर्वेक्षण यह पता 
लगाने के उद्देश्य से किए गए कि नदी घाटी योजना कार्यों और भारी उद्योगों में बड़े 
'पैमाने पर पूंजी लगाने का प्रभाव, क्‍या हुआ है, छोटे पैमाने पर जो उद्योग शुरू किए जाते 
हैं, अर्थनीति की दृष्टि से उनकी स्थिति कंसी है, और वचत सम्बन्धी समस्याएं क्या हैं! व्यक्तिगत 
अध्ययनों का आयोजन इस दृष्टि से किया गया कि जिन उद्यमों में भारी पूंजी लगती हैं उनका 
आय और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, अप्रधान विनियोग (सैकेन्डरी इन्वेस्टमेंट) 
का आकार-प्रकार क्या है, और इस तरह के विनियोग के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव के कारण 

श26000&8--5 
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व ध्येयः इस क्षेत्र के ओद्योगिड 
अन्य क्या परिवर्तन सम्भव हैं? लघु उद्योग सर्वेक्षण का घ्येय का आर 
कार्यों के विषय में. विनियोग, पूंजी उलादन अंबु्षा्त और रोजगार स होड़ से पैदा होने वाली 
करना, लघू और बड़े उद्योगों की प्रतिद्वन्द्तिता के क्षेत्र की और रा ला मय 
समस्याश्रों की निर्धारणा करना, और श्रर्थ-व्यवस्था के विकास की दृ मा गालिग 
महत्व आंकना था। अध्ययन के लिए जो पड़ताल कार्य किए गए अत पा मम गिक माप 
भाखड़ा-तंगल योजना कार्य के रोजगार पक्ष की जांच, भिलाई कत्रि को शा 
सर्वेक्षण, तिरवांकुर-कोचीन में बेरोजगारी की पड़ताल, असम में शहरी इ पाक 
ओर बेरोजगारी की तहकीकात, गांवों में आय और बचत के सम्बन्ध में ! 
हुए केद्धों में लघु उद्योग विषयक अनेक अध्ययन । 


+ के रूप में विकसित 

४. गांवों से लोगों का शहरों में आना, और गांवों के तेजी से शहरों कम 

होने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना प्रगति के इन दो मय पान गा गरो 

करने के लिए इबकीस शहरों और नगरों* में पड़ताल शुरु कराई के हज चीजों के प्रसर 

उद्देश्य यह पता लगाना है कि लोगों का गांव छोड़कर शहरों में जा बसना गांव धोड़नर 
से होता है, इस स्थानान्तरण में कौन-सी बातें सहायक होती है और कौन बाधक, 


कि के पेशों 
शहरों में झाने बाली : होती है बसने पर उनके 
हरे में आने वालों की झआथिक अवस्था क्या होती है और शहरों में भरा व 
में क्या परिवर्तन होता है ।' 


थीं जिनमें से भूभि 
४ तीसरे वर्ग के विपयों में १८ अनुसस्धान योजनाएं सम्मिलित थीं हक बारे 
सुधार के बारे में और ११ फाम प्रबन्ध के आर्थिक पक्ष और तत्सम्बन्धी डा विभिन्न पहन 
में थीं। वम्बई, हैदराबाद, आंध्र, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भूमि सुधार काय के नियमन और 
पड़ताल के लिए छांटे गए। इन जांच-कार्यों में विचौलियों की समाप्ति, पट्टेदारी का के बारे मे 
चकबन्दी के प्रभाव की पड़ताल करना सम्मिलित था । फार्म प्रबन्ध के झ्ार्थिक पक्ष निकालवा 
जो जांच की गई वह यह मालूम करने की दृष्टि से की गई कि लागत का लेखा-जोखा दबा 
ओर सर्वेक्षण प्रणाली, इन दोनों में से कौन-सी विधि ज्यादा उपयुक्त है, लागत हक मजरी 
में क्या सम्बन्ध है, खर्च का स्वरूप कैसा है, विभिन्न आकार के फार्मो की पूंजी हे 
की जरूरतें 


लों तुलनात्मक 
नया और कितनी हैं, और अर्थलाभ के प्रसंग में प्रतियोगी फसलों की ठुलनात 
स्थिति कैसी है। इन अध्ययन कार्यो 


कब है 
का क्षेत्र बहुत विशाल है और ये उत्तर प्रदेश, 
मध्य प्रदेश, पंजाब, परिचम बंगाल और मद्रास . में किए जा रहे हैं। म्रिसमंगों की समस्या 
* समाज कल्याण के विषय में जो सर्वेक्षण किए गए हैं, उनमें भिखमंगों हल 
पी तहकीकात, एक ग्राम्य क्षेत्र में सांस्कृतिक परिवर्तन की निर्धारणा और भूतपूर्व क्षेत्र में 
जीवी जातियों की सामाजिक और आर्थिक दशा की पड़ताल भी शामिल है। इसे प्रबन्ध 
योजना आयोग ने समाज कल्याण विषयक विभिन्न अध्ययन लेखों के संग्रह का 5 
किया । भारत सरकार न यह संग्रह हाल में “सोशल वैलफेयर इन इण्डिया” शीर्षक से श्र 


के जप रहा है ! 

किया है । सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में जिला प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन किया है सहाँयता 

. ७. १६५५ के आरम्भ में योंजना आयोग ने दूसरी पंचवर्षीय योजना हि ग्नेक 

करने के लिए अर्थशास्त्रियों का एक पयाण यू एक मण्डल नियुक्त किया था। इस मण्डल के सदस्यों ने ४ अ 

स्प्‌ जे कलकत्ता, त्त ठ न्‍ै 
आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, बड़ोदा, भोपाल, बम्बई, के 

दिल्ली, गोरखपुर, हैदराबाद, हुबली 


थ के ना सूरत 
” जयपुर, जमशेदपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, एनी+ 
और विशाखापत्तनम । का 3 | 


आयोजन के लिए अनुसन्धान और अंक-संकलन २२७ 


विशिष्ट अध्ययन लेख तैयार किए, जिन्हें योजना आयोग ने पेपर्स रिलेटिंग टुदि फॉर्मूलेशन 
आफ द सैकण्ड फाइव इयर प्लान शीर्षक से प्रकाशित किया है। ये अध्ययन, पूंजी निर्माण 
विनियोग के झ्राकार-प्रकार, रोजगार और व्यवसाय के विधान, साधन उपलब्ध करने की समस्याएं, 
बड़े और छोटे उद्योगों के परस्पर सम्बन्ध और दूसरी योजना की नीति और संस्थागत पहलुग्रों 
से सम्बद्ध थे । भारतीय अंक-संकलन संस्था ने भी राष्ट्रीय विकास के आयोजन के सम्बन्ध में 
कई प्रौद्योगिक एवं अंक-संकलन अध्ययन तेयार किए, जिन्हें वह संस्था स्वयं ही प्रकाशित 


कर रही है । 


८. अनुसत्धान कार्यक्रम समिति का काम दूसरी योजना कौ भ्रवधि में जारी रखने की 
खातिर ४० लाख रुपए की व्यवस्था की गईं है । इस समिति ने यह निदेश कर दिया है कि 
आगे किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन कार्य करना उपयोगी होगा । चूंकि पहली योजना के 
दौरान में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया गया था, दूसरी योजना 
की अवधि में ग्रव विश्लेपणात्मक अध्ययन करने पर और ज्यादा जोर देने का प्रस्ताव है । 
अनुसन्धान ओर गवेपणा के विपय निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 
डन समस्याओं के अध्ययन पर विशेष जोर रहें जो दूसरी योजना के कार्यान्वित होने के दौरान 
में उठ सकती हों। अनुसन्धान कार्यक्रम समिति कौ एक उपसमिति ने इस वात का विचार 
करके सुझाव दिया है कि निम्नांकित क्षेत्रों में अध्ययन करना उपयुक्त रहेगा : 


(१) योजना के लिए साधनों की उपलब्धि जिसमें पूंजी निर्माण, कर ग्रापत और 
छोटी बचत आन्दोलन के सवाल भी शामिल हैं; 

(२) शहर और गांव में सम्बन्ध; है 

(३) विभिन्न प्रदेशों में निर्माण कार्यो का रोजगार पर प्रभाव; 

(४) विकेन्द्रीकरण की समस्याएं, जिनमें यह मालूम करना भी शामिल है कि कुटीर 
और लघु उद्योगों के विकेन्द्रीकृत विकास के लिए उनकी अपनी समग्र आथिक 
और सामाजिक सामर्थ्य कम से कम कितनी होनी चाहिए; 

(५) भवन निर्माण का आधिक पक्ष; 

(६) कृषि सम्बन्धी कानूनों, भूमि सुधार और सामुदायिक विकास का अध्ययन; तथा 

(७) आदिम जातियों की आधिक-सामाजिक समस्याएं । 

भारतीय भअर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में भी उसकी दीर्घकालीन संभावनाओं की दृष्ठि 
से अध्ययन कार्य शुरू करने का इरादा है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर सम्बन्ध का विशेष 
रूप से विचार किया जाएगा । 


९. तरतीब से आयोजन करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि पूंजी का उत्पादन, 
पूंजी और रोजगार का श्रनुपात, विभिन्न चीजों के उत्पादन और खपत के प्रतिमान, और 
आर्थिक उन्नति के विभिन्न क्षेत्रों की जनशक्ति विषयक आवश्यकता के बारे में पर्याप्त सूचना 
उपलब्ध रहे । इस समय जो सूचना उपलब्ध है वह बहुत ही सीमित है और इसलिए आ्िक 
उन्नति की व्योरेवार कोई योजना बनाने के लिए यथेष्ट नहीं है। अतएव आज इस बात की 
अपेक्षा है कि देश की समस्याओं के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए वाकायदा पग्रौद्योगिक अध्ययन _ 
किया जाए और इस महान कार्य में टेकनीकल आदमी, अर्थशास्त्री, और अंक-संकलन विद्येषज्ञ 
सभी सहयोग करें । 


र्श्८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१०. पिछले चार सालों में पड़ताल के कई महत्वपूर्ण कार्य के 3 “5 
बहुत-सी जरूरी बातें पता चली हैँं। इनमें. कृपि श्रम जांच १ हक 228 
कर-व्यवस्था जांच समिति का जांच-पड़ताल का 0225 2 
ऋण व्यवस्था सम्बन्धी सर्वेक्षण और राष्ट्रीय नमूना पड़ताल के प्रतिवेदन हज ५ 
योजना आयोग ने विकास कार्य के विभिन्न क्षेत्रों की जन-शक्ति न 38 बे 
बारे में भी अध्ययन कार्य शुरू कराए। यद्यपि कई क्षेत्रों में उपलब्ध पक हक 
की दृष्टि से ग्रव भी अपर्याप्त है, तथापि यह कहा जा सकता है कि अब दा सता 
जमा हो चुके हैं, और साथ ही देश में ऐसी कई संस्थाएं कि गई हे हम ० हर 
करने का अनुभव है और जिनके पास काफी प्रशिक्षित कर्मचारी हैं। पह 


कलर मे संस्थाएं उससे और 
अवधि में सूचना उपलब्ध करने की दिशा में जहां तक काम हो चुका है, ये संस्थाएं 
आगे तक काम करने में असमर्थ हैं । 


मूल्यांकन 


ेु है जन-कार्य-कलाप की सभी 
११. पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिफारिश की गई थी कि प्रशासनिक कर्तव्यों 
शाखाप्रों में कार्य प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करते रहना साधारण ब्रश 


हे करते समय 
में शामिल समझा जाना चाहिए । विकास की किसी योजना को कार्यान्वित 
कदम-कंदम पर यह सवाल उठता 


पड़ 
! है कि नई नीतियों और नए कार्यक्रमों का वेया 5 ५ 
रहा है भौर उनके प्रति जनता का विचार क्या है? अतएव मूल्यांकन नीति अल 
वास्ते निहायत जरूरी है। मूल्यांकन को अनुसन्धान की ही एक शाखा माना जा सकते हे 
जिसमें मुख्य रूप में व्यावहारिक कार्यक्रम की जरूरतों के अनुसार परिवर्तत किया 
सकता है। 


३ मूल्यांकन विधियों का विकास करने की ग्रज से योजना आयोग ने 3 
में फोर्ड प्रतिष्ठान के सहयोग से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को एक स्वतंत्र इकाई के रत 
स्थापित किया । इसे राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्य का मूल्यित 
करने का भार सौंपा गया। इस कार्यक्रम के सन्दर्भ में उसके निम्नांकित कर्तव्य निरिवित 
किए गए : 


(१) कार्यक्रम के लक्ष्य 
लोगों को उससे 
(२) यह बताना कि 
कौन-से नहीं; रकम 
(३) यह समझने में मदद देना कि जो विधियां सुझाई जा रही हैं, गांव वाले उन्हे 
स्वीकार अथवा श्रस्वीकार क्यों कर रहे हैं; और * 
(४) ,ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था और संस्कृति पर राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक 
” विकास कार्यक्रम का प्रभाव दर्शाना । उद्दे्यों 
इस प्रकार मूल्यांकन का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि कार्यक्रम प्पने के अपायों 
को यूति में सफल हो रहा है या नहीं । मूल्यांकन के पीछे यह्‌ धारणा थी कि विस्तार के उपा 
और जलता हारा उनके अपनाए 


के ए जाने और विकास कार्यक्रम के प्रभाव से आथिक और सामार्जियं 
देशा में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए । 


सभी 
पूरे करने में जो भी प्रगति हो रही हो, तत्सम्बन्धी 
अवगत कराते रहना; 


बज; और 
विस्तार के कौन-से उपाय कारगर सिद्ध हो रहे हैं, 


गयोजन के लिए अनुसन्धान और अंक-संकलन २२६ 


१३. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का इस समय अपना एक संचालक, प्रधान कार्यालय 
में एक यूनिट, तीन प्रादेशिक यूनिटें और देश के विभिन्न भागों में स्थित २० योजना कार्य मूल्यांकन 
यूनिटें हैं। योजना कार्य मूल्यांकन यूनिदें राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 
की प्रगति का मूल्यांकन करती हैँ और क्षेत्नीय सर्वेक्षण तथा जांच-पड़ताल का कार्य करती हैं। 
योजना कार्य के कर्मचारियों से वरावर सम्पर्क बनाए रखा जाता है, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ 
कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को ही दी जाती है । इस संगठन के वापिक मूल्यांकन प्रतिवेदन 
से और कार्यक्रम के विशिष्ट पहलुओं के बारे में पड़ताल द्वारा उपलब्ध तथ्यों से सामुदायिक 
विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार के कार्यक्रम के परिपालन में बहुत सहायता मिली है। संगठन 
ने राप्ट्रीय विस्तार सेवा और सामूदायिक योजता कार्यो के विपय में तीन मूल्यांकन प्रतिवेदन 
तैयार किए हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है । इन प्रतिवेदनों में उत प्रशासनिक और 

अन्य समस्याओं की ओर ध्यान आकपित कराया गया है जो कार्यक्रम के परिपालन के दौरान 
में विभिन्न स्तरों पर, खास कर गांवों में उठ खड़ी होती हैँ। १६५४ के आरम्भ में मूल्यांकन 
केन्द्रों में एक पीठ चिह्न सर्वेक्षण (बेंचमार्क सर्वे) किया गया । हर क्षेत्र में हजार-डेढ़ हजार 
परिवारों से खास तौर से पूछताछ की गई । समय-समय पर इस प्रकार के सर्वेक्षण करते रहने 
का प्रस्ताव है ताकि परिवर्तनों का लेखा-जोखा ज्ञात होता रहे। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 
जो अध्ययन किए हूँ उनमें वे विशेपतः उल्लेखनीय हैं जिनका सम्बन्ध गांव संगठन के विधान, 
ग्राम्य जन समृदाय के विभिन्न वर्गो में कार्यक्रम की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया, उन्नत तरीकों के 
अंगीकरण, और ग्रामसेवक के कार्यो से है । उन्नत तरीकों के अंगीकरण के बारे में जो तहकीकात 
की गई है, उसके परिणाम शीघ्र ही प्रकाशित कर दिए जाएंगे। इस तहकीकात का उद्देश्य 
यह पत्ता लगाना था कि नई विधियों में से कौन-कौन-सी ग्रामीण जनता को स्वीकार्य हुईं, 
गांव वालों को इन नई विधियों को अपनाने के लिए किस तरह राजी किया गया, नई विधियों 
को अपनाने वालों के लिए क्या-वया सुविधाएं देने का वचन दिया गया और गांव वालों का नई 
विधियां अपनाने के परिणामों के प्रति क्या विचार है ? २३ सहकारी कृषि समितियों के 
कामकाज का भी गहन अध्ययन किया गया है और इसके विषय में शीघ्र ही एक प्रतिवेदन 
प्रकाशित किया जाएगा । 


१४. दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का काम समस्त 
देश में फैल जाएगा । अ्रतएव मूल्यांकन के क्षेत्र में ग्रामोन्नति के समग्र कार्य-कलाप और जिला 
योजना के अ्रधिकांश कार्य आ जाएंगे । भूमि सुधार, सहकार, ग्राम और लघु उद्योगों की प्रगति 
से और शहरों और उद्योगों के तेजी से विकसित होने से देहातों में भी मौलिक परिवर्तन 
होने लगे हैं । दूंसरी योजना की अवधि में ये परिवर्तत शायद और भी तेजी से होंगे | यह 

. निहायत जरूरी हो जाता है कि जैसे-जैसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते जाएं, वैसे-बैसे 
उनका निरपेक्ष दृष्टि से विश्लेपण किया जाता रहे और यह देखा जाए कि आर्थिक विकास 
का ग्रामीण जनता के विभिन्न वर्गो पर क्‍या असर पड़ रहा है। विकास कार्य के सभी क्षेत्रों 
में मूल्यांकन की अपेक्षा है, उन क्षेत्रों में तो खासकर जहां नए या विस्तृत काम उठाए 

, जा रहे हैं । सुनियोजित विकास के सभी क्षेत्रों में कई अज्ञात और अप्रत्याशित चीजों का 
सामना करना पड़ जाता है । जिन कार्यक्रमों का जनजीवन से निकट सम्बन्ध होता है, उनमे 
निहित विभिन्न तत्वों की परस्पर क्िया-प्रतिक्रिया को समझना, उन्हें जनकल्याण की दृष्टि 
से अधिक सार्थक श्रौर सफल वनाने में बड़ा सहायक हो सकता हैं। अ्रतएव यह अपेक्षित है 
कि मूल्यांकन के अन्तर्गत कुछ चुने हुए विययों का ही गहनतर अ्रध्ययन किया जाए, ताकि 


है 


२३७० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


इसके सहारे भागे कुछ ठोस काम किया जा सके। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर ग्रायोजग 
अभिकरणों के अनुभव, विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों के विचार, अर्थशास्त्रियों और अ्ंक-संकलत- 
विदों के विड्लेषणात्मक ग्रध्ययन, इन सब पर एकीकृत रूप से विचार किया जाए, जिससे 
कि न केवल यह ठीक-ठीक पता लग सके कि क्या कार्य किया जा रहा है, भ्रपितु व्यवहार 
समस्याओं और नए कार्यों के बारे में भी नया रुख अपनाया जा सके । इस दिशा में उत्तर प्रदेश 
में भ्रायोजन प्रनुसन्धान और कार्ये संस्था ने कुछ उपयोगी काम शुरू भी कर दिया है। 0५५3 
प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आ्राम तोर से प्रयोगात्मक योजना कार्य पद्धतियों के विषय में गो 
अनुभव प्राप्त हुआ है, वह अत्य राज्यों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है । 
| अक-संकलन 

१५ जिस समय पहली पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात किया जा रहा था उसे समय देश 
की झ्रायिक अवस्था के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में ऐसे आंकड़े प्राप्त नहीं थे जिद ई 
भरोसा किया जा सकता।। राज्यों में आंकड़े जमा करने के लिए जो संस्थाएं थीं वे भी 
सुसंगठित नहीं थी । यद्यपि लड़ाई के जमाने में केद्रीय सरकार ह्वारा आंकड़े जमा करे की 
काम और अधिक विस्तार से किया जाने लगा था, तथापि अंक-संकलन को समल्वित व्यवध्ती 
करने की दिशा में कोई कोशिश न हो पाई थी। नीति या प्रशासन के मामलों-में कोई फैसला 


करते समय पुराने आंकड़ों का भली-भांति विचार करने का रिवाज नहीं था, इसीलिए 
उपलब्ध सूचना के सच-झूठ की और काफी ध्यान नहीं दिया जाता था । 


१६. देश के स्वाचीन होने के साथ यह स्थिति बदल गई । पहले के मुकाबले ज्यादा और 


विश्वसनीय आंकड़े जमा करने की जरूरत महसूस की गई। १६४९ के शुरू में अंक-संकेत 
का काम समन्वित करने के लिए 


शाम ए एक केद्रीय अंक-संकलन यूनिट स्थापित की गई । उसी शा 

टये आय समिति नियुक्त की गई जिसके काम से राष्ट्रीय श्राय विषयक आंकड़े जी 
ने की बहुत सुविधा हुई है। १६४० में नेशनल सैम्पल सर्वे नामक संस्था इस उद्देश 
से खोली गई कि जनजीवन के विशिन्न पहलुओं के बारे में राष्ट्रीय आधार पर तगेँते की 


पड़ताल 02058 । यह संस्था वर्ष में दो वार तहकीकात करके जन्म लेने वालों की हम 
तथा व्यापारियों ग्रादि, उपभोग, 


में शहरों ौर गांवों घरेलू उत्पादन, चक, फसल, बेरोजगारी, उद्योग भ्रादि के बारे 
शी रु कह और आंकड़े उपलब्ध कराती है। इस संस्था की ओर रा 
चलाने के लिए अलग से 08 भी होते रहे हैं। समय-समय पर किसी खास बात कीं परी 
खेतिहर मजदूर तहकीकात भी सर्वेक्षण किए जाते रहे है। श्रम मंत्रालय द्वादा आयोजित 
से बहुत-सी काम की 0५28; बैक द्वारा आयोजित ग्राम्य ऋण व्यवस्था 03% 
स्थापना हुई (जिसमें मे मालूम हुई है। १६४१ में केन्द्रीय अंक-संकलत संगठन 8 
अंक-संकलन कार्यालयों 8 अंक-संकलन यूतिट मिला दी गई) यह नई संस्था राज्योर 
अंक-संकलन संस्या में भी सलाह-मशविरा देती है और उनसे परामर्श करती है। भारतीय 
का एक विद्यालय खल गया हज बीच काफी प्रगति हुई है। वहां अनुसत्धान और प्रशिर्त | 
विद्या के बारे में स्नातकोत्तर है जिसमें केन्द्रीय अंक-संकलन संगठन के सहयोग से अंक-संकलने 
के इन्तजाम किया गया जम सरकारी अंक-संकलत कर्मचारियों के प्रशिक्ष 
है जो नेशनल तैम्पल बोर भारतीय अक-संकलन संस्था -में एक योजना कार्य शाला भी 
इस उंत्या से जगह-जगह 598 पड़ताल कार्यो के प्राविधिक कार्य की देख-रेख करती है 

दे अक-संकलत विषयक किस्म नियंत्रण यूनिटें भी खोल रखी है। 


ग्रायोजन के लिए श्रनुसन्धान और भ्रंक-संकलन २३१ 


यहां आधुनिक यंत्रों से हिसाव-किताव का काम करने से सम्बद्ध एक प्रयोगशाला भी है 
जिसका अपना कारखाना भी है । 

१७. केंद्रोय भ्रंक-संकलन संगठन का राज्यों के अ्ंक-संकलन कार्यालयों से घनिष्ठ सम्पर्क 
है । उनके काम-काज में वह सहयोग भर समन्वय करता है। समत्वय के काम में उसकी सहायता 
करते के लिए विभिन्न विभागों के अंक-संकलनविदों की एक स्थायी समिति और केद्वीय सरकार 
और राज्य सरकारों के अंक-संकलन विशेषज्ञों की एक मिली-जुली सभा नियुक्त है। कैद और 
राज्यों की इस संयुक्त सभा की नियमित बैठक साल में एक बार होती हैं। खास जरूरत 
पड़ने पर तदर्थ बैठक भी बुला ली जाती है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अपने 
यहां नमूने की पड़ताल शुरू कराने को कहा है, और उसके निम्मित्त उत्हें श्राथिक सहायता 
भी दी है । इस प्रकार राज्यों में जो नमूने की पड़तालें होंगी उतका नेशनल सैम्पल सर्वे से 
कोई ताल्लुक न होगा, यद्वपि वे विल्कुल उसी तरह, उसी ढंग पर, और उन्हीं मान्यताओं, 
परिभाषाओं, और प्रतिमानों को लेकर की जाएंगी । इससे एक ही जगह के बारे में दो संस्थाग्रों 
के माध्यम से पृथक तथापि तुलनीय आंकड़े प्राप्त होंगे जिनका अव्ययन करके सही- 
सही जानकारी हासिल की जा सकेगी । 

१८. अंक-संकलन की धीरे-धीरे एक समग्र और सुचारु व्यवस्था हो जाने से दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की तैयारी में बहुत सहायता मिली १६५४ में योजना झ्ायोग ने यह 
तय किया कि केन्द्रीय अंक-संकलन में योजना संबंधी एक विशेष शाखा खोली जाएं जो योजना 
आयोग, विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय अंक-संकलन संस्थान की परिपालन विपयक 
अनुसन्धान यूनिट से निकट सम्पर्क बनाएं रखे । योजना आयोग के सुझाव पर भारतीय 
अंक-संकलन संस्थान और केद्धीय अ्रंक-संकलन संगठन ने आयोजन के विपय में संयुक्त 
रूप से कई अध्ययन कार्य किए और उनके आधार पर लेख लिखें। इसके बाद मार्च १६५५ 
में योजना की एक झुपरेखा तैयार की गई जिसमें बताया गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजता' 
का किन-किन बातों के आधार पर सूत्रपात किया जा सकता है 

१६. योजना की रूपरेखा में खास आग्रह दो चीजों पर था :-- मशीन वगैरह तैयार 
करने वाले मूल उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए, और शिक्षा, टेकतीकल प्रशिक्षण, 
अनुसन्धान, आरोग्य आदि की सुविधा में जल्दी से जल्दी वृद्धि की जाए जिससे लोगों की 
क्रय सामर्थ्य और उपभोग की वस्तुओं को मांग बढ़ जाएं। उपभोग्य वस्तुझ्ों की इस वढ़ती 
हुई मांग को पूरा करने के लिए कुटीर और लघु उद्योगों का विस्तार किया जाए। मशीन, 
कच्चा माल, और जनशवित उचित मात्रा में और उचित समय पर उपलब्ध रहे, तभी उत्पादन 
के लक्ष्य सिद्ध किए जा सकते हैं। यही नहीं, मुद्रास्फीति से बचने के लिए जनता की मांग पूरी 
करने के निमित्त रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी उचित समय पर और उचित मात्रा में 
उपलब्ध रहनी चाहिएं | श्रतएवं योजना बनाने में खास ध्यान इस वात का रखना होगा कि 
मशीन, कच्चा माल, और श्रम की मांग में और उसकी पूर्ति में वरावर संतुलन वनाएं रखा 
जाए । वापिक योजनाएं वनाकर लघुकालीन संतुलग और आगामी दस, वीस, तीस वर्ष या 
अधिक समय को ध्यान में रखते हुए भावी योजनाओं का तिर्धारण योजनाएं बताने का 
आवद्यक अंग होना चाहिए । 

२०. इस तरह योजनाएं तैयार करने के काम में मौजूदा और भावी योजनाओं के 
निर्धारण में आंकड़ों की अधिकाधिक ब्रावश्यकता पड़ेगी । इसके अतिरिक्त ग्रभावों, या टेकनीकल 


र्हेर द्वितीय पंचवर्षीय .योजना 


और आंकड़े सम्बन्धी सूचनाओं की अशुद्धि, विदेशों की आथिक स्थिति का ला 
प्रभाव, देश की अ्र्थ-व्यवस्था में ्रप्रत्याशित परिवर्तत और अन्य गड़बड़ियों के कोण 
योजना पर अमल करने में छोटो-बड़ी वाधाएं आती ही रहेंगी। इसलिए प्राथिक और भौतिक 
सफल्नता की दृष्टि से योजना की प्रगति का मूल्यांकन, भर उनसे अनुभवों के प्रकाश मे आ 
मौजूदा श्रोर भावी योजनाओं में आ्राववयक परिवर्तत करते रहना निहायत जरूरी है। मरे- 
संकलन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मौजूदा और भावी योजनाशों के निर्धारण भ्रोरि 
परिवर्तन के लिए बरावर प्रामाणिक आंकड़े और सूचनाएं प्राप्त होती रहे। 

२१. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समत्वित करने कें तिए 
एक प्ंक-संकलन व्यवस्था बनाना हमारा उद्देश्य है। सूचताओं का परिमाण बढ़ाने पर है 
वरन्‌ उन्हें श्रधिक विश्वसनीय वनाने पर भ्रधिक बल दिया जा रहा' है। योजना से सम्बर् की 
की देखभाल के लिए केद्रीय अंक-संकलन संगठन में एक योजना शाखा विदेेष रूपसे जी 
गई है । योजना आ्रायोग ने राज्य सरकारों को सुझाया है कि राज्य स्तर पर वर 
वाली योजनाओं से सम्बद्ध अंक-संकलन कार्य, राज्य अंक-संकलन ब्यूरो को सौंप देता चाहिए। 
इस कार्य के लिए विशेष अनुक्रमणिकाएं और सूचना-पत्र तैयार करके वितरित कर 
है। फेंद्रोय और राज्यीय अंक-संकलन श्रभिकरणों की क्षमता वढ़ाई जा रही हैं गा 
द्र्म क़ावे के लिए केन्बीय सहायता भी दी जा रही है। केन्द्रीय श्रंक-संकलन संगठन के 087 
धान में देश भर में प्ंक-संकलन का समच्वित विकास हो, इस उद्देहय से एक योजता बताई 
ना दी है। राज्यीय प्रंक-संकलन व्यूरो यदि चाहें तो राज्यों में विशेष योजना यूविटें स्थापित 
' जा सकती है। सूचना के मूल खोतों से प्रधिक से श्रधिक, समय से ओर सही अर्किर 
की उपलब्धि छे क्रसिक अनुप्ठान के अनुसार जिलों में अंक-संकलन अभिकरण स्थार्पित 
जम भी प्रस्ताव है। केद्ीय अंक-संकलन संगठव और भारतीय अंक-संकलत संस्था दी 
4 5808 मंत्रालयों के सहयोग से विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवर्धा 

5 हू हू 


_ ॥ २६ बाजना आयोग मांग और पूर्ति के या विनियोग, रोजगार और आमदनी के न हा<- 
 तर्फ नतुलन और जन-यक्ति के भौतिक सम्बन्धों के विपय में टेकनीकल ओर सेक-सकत 
ह 228 वजना के परिपालन सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य को विस्तार देने और दृढ़ वन 
पा हर * रहा है। उसके अतिरिक्त वह योजना के भावी रूप और भारतीय अंक-सकर्लोी 
2 + सैज्ाम्बन्धी कार्य की ग्रोर नी अधिक व्यान दे रहा है। समन्वय की सुचार व्यवत्ती 
लिख वास सये समि बनाने का ५: *ः 2 ० योजना रा 
न की 28 हर मिति बनाने का निर्णय किया गया है । संयुक्त समिति में योजना आयोर्ग, 
अप हे प्र विभाग, केंद्रीय अंक-संकलन संगठन और भारतीय पंक-संकर्ती 
पादान डे प्रतिनिधि होगे । 


अध्याय १३ 
कृषि कार्यक्रम 


पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। चूकि उस योजना का उद्देश्य सारी जनता का, विशेषतः वेहाती 
क्षेत्रों के लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना था, इसलिए इन कायक्रमों को प्राथमिकता प्रदान 
करना स्वाभाविक था और यह इसलिए भी जरूरी था कि जिस समय योजना बनाई 
गई थी उस समय कमी और मुद्रास्फीति की विशेष परिस्थितियां मौजूद थीं। १६५२-५३ 
से कृषि की पैदावार में जो वृद्धि हुई है उससे मुद्रास्फीति को समाप्त करने, शर्थ-व्यवस्था को 
सुदृढ़ बनाने और दूसरी पंचवर्षीय योजता की झ्रवधि में और तेजी से विकास का मार्ग तैयार 
करने में जितनी सहायता मिली है उतनी अ्रन्य किसी चीज से नहीं मिली | १९४९-५० को 
आधार वर्ष मानकर १६५०-५१ में कृषि उत्पादन का देशनांक ६६ था, १६५३-५४ और 
१६५४-५४ में यह ११४और १६५५-५६ में ११४५ था। पहली योजता में राष्ट्रीय पैदावार 
में १८ प्रतिशत वृद्धि हुई और इसी अनुपात में कृषि के क्षेत्र में आय बढ़ी । कृषि उत्पादन भें 
वृद्धि होने के कारण पर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई । 


न पहली योजना की समीक्षा 


२. पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन में जिस वृद्धि की परिकल्पना की गई थी, 
वह इस प्रकार थी :-- 


धढ 





आधार वर्ष में अतिरिक्त प्रतिशत 








वस्तु इकाई उत्पादन* - उत्पादनका वृद्धि 
लक्ष्य 

खाद्यान्न लाख टन प्४० ७६ १४ 

मुख्य तिलहन है पर ४ द् 

गन्ना (गुड़) न ५६ ७ १३ 

कपास लाख गांठ २६ १३ 24 

पटसन नि ३३ २१ द्४ड 
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+खाद्यान्नों के लिए आधार वर्ष १६४६-५० है; अन्यों के लिए १६५०-५१ । 


सिंचाई, उ्वरकों का अ्रधिक मात्रा में प्रयोग, सुधरे हुए बीजों का वितरण और भूमि 
को कृषि योग्य बनाने एवं उसका विकास करने आदि विभिन्न कार्यक्रमों से मिलने वाली पक 
को घ्यान में रखकर ही अतिरिक्त उत्पादन, विशेषतः साथात्नों के उत्पादन की ये लक्ष्य निर्धारित 


“२३४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


योजना में निर्भारि 
किए गए थे। दूसरे शब्दों में, यह अनुमान लगाया गया लक हि 8020 22 
“विकास सम्बन्धी कार्यों को पूरा किया गया का कक इ्तरंगौरग का 
बढ़ जाएगा। किन्‍्हीं भी वर्षों में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादव के पे आ केआरता 
'प्रिस्थितियों तथा विभिन्न फसलों के सापेक्ष मूल्य जैसी भ्रर ु 
रूप से भिन्न-भिन्न होंगे । कक 
| मा न पहली योजना में कृषि उत्पादन की गति इस प्रकार रहा : 


3 2 स्क 
» १६५३- १६४५४: १६४० 
- १६४२- १६५३ 4 
क्स्तु इकाई १५१० ६ मो ६ 
22 ्ा 
वित) 
पर सर गरम भरे. १४ 
४२६ ४६२ हपरे 
अनाज लाख टन प हुह. १०४ १० । 
दालें हि ली 
'कुल खाद्यान्न हा भ१२ भषे.. पि5७ पा पे 
मुख्य तिलहन ह ४8. ४७ है का 
80030, न 2 यश 3 हे 2 
कपास लाख गांठे ३१ हर. 
पट्सन है] ४७ ० नल 


४६ हम अटल 
पल 88 82 कल है 
*अंशत: संशोधित श्रनुमान । डर 
+ ट 35203 खाद्यान्नों ६ ५४-१४ र्म 
यह प्रगट होता है कि योजना काल में १६५३-५४ में खाद्यान्नीं 23 
'तिलहन और कपास का सर्वाधिक उत्पादन हुआ । गन्ना और पंटसन जा की समा 
१६५१-५२ में हुआ और यद्यपि उत्पादन कम हो जाने के कुछ समय वाद पूरे नहीं से । 
के समय उत्पादन फिर बढ़ गया, फिर भी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थै वे ई हैं की 
में प्रवत्तियां धिक जात 
४. नीचे दी गई तालिका से ये प्रवृत्तियाँ और भी अधिक रपट ही जी दिए गए 
तालिका में योजना की प्रवधि में विभिन्न फसलों के उत्पादत के देंशर्नर्कि 
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यह बात महत्वपूर्ण है कि पिछले तीन सालों में कृषि उत्पादन का देशनांक काफी ऊंचे 
स्तर पर वना रहा । इसके साथ-साथ खाद्यान्नों में कुछ कमी रही जो कृपि उत्पादन के कुल 
मल्य की लगभग ६७ प्रतिशत थी। एक अधिक लम्बी अ्रवधि में इन प्रवृत्तियों के अध्ययन के 
बाद ही निश्चित परिणाम निकाले जा सकते हैं । 


५. भिन्न-भिन्न खाद्यात्नों के उत्पादन में वृद्धि के वास्तविक आंकड़ों से यह साबित होता 
है कि कृषि कई ऐसी वातों पर निर्मर होती है जिनके वारे में पहले से ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा 
जा सकता, और इसलिए यह आवश्यक है कि कृपि सम्बन्धी लक्ष्यों को अस्थायी ही मानना 
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२३६ हितीय पंचवर्षीय योजना 


६ में पे 
यह आशा की गई थी कि पहली पंचवर्षीय योजना में ७६ लाख टर्ग की 20022 5 है 
चावल की ४० लाख टन, गेहूं की २० लाख टन, चना और दालों की १० सबते अधिक पृ 
झनाजों की ५ लाख टन वृद्धि होगी। ज्वास्वाजर तथा अन्य अनाजी पर हक 
हुई है भौर गेहूं के उत्पादव का लक्ष्य भी पूरा हो गया है! सामात्यतः एके पूरे कही ह। 
वर्ष को छोड़कर चावल के उत्पादन के सस्वत्ध मे जो झ्राशा की गई थी, वहें 8 8 
फिर भी, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के कारण आयात में कमी करना सम्भव हो सर्क ता 
में खाद्यान्न का आयात ४७ लाख ३० हजार टन और १६१ में ३८ लाख ९० की समा 
था जो पिछले दोनों सालों में घटकर १० लाख टन से भी कम हुआ । इससे देश 
भ्रथ-व्यवस्था को एक तिरिचित लाभ पहुंचा । 


६. उपलब्ध आकड़ों के आधार पर कृषि की अलग-अलग फसलों के अप 
को पहली योजना काल की वर्षअति-वर्ष की वास्तविक प्रगति से हुँ कक िरशिकिक 
देखना ठीक न होगा । ऐसा देखने में ग्राता है कि एक ही समय में अनेक बातें एक हे आआंक़ों 
हैं। यह सुझाव दिया गया है कि पहली पंचवर्षीय भोजना में कृषि उत्पादन 3280 प्रकार के 
की, जिनमें फसलें काटने सम्बन्धी सर्वेक्षण के परिणाम भी सम्मिलित है। े 
विशेष एवं गध्मीर अ्रध्ययनों द्वारा जांच की जानी चाहिए । नीति-निर्धारण ५7 महत्वपूर्ण 
के निर्माण के लिए जिन पहलुओं के बारे में और अधिक विस्तृत ज्ञात भराप्त कला 
होगा, उनमें से विम्नलिखित का उल्लेख करना जरूरी है « 


१. विभिन्न प्रदेशों की उत्पादन प्रवृत्तियां, ) 

२. कृषि उत्पादन के प्रभाव और विस्तार कार्यक्रम, 

३. अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव क्षेत्र, 

४. अतिरिक्त उत्पादन के वर्तमान पैमानों की संमीक्षा, 
५. मुल्य-मुख्य फसलों की पैदावार की गतिविधि, भौर 


की 
६. जो लाभ हुए हों उनकी दृष्टि से विभिन्न कृषि उत्पादन भर विस्तार कावो 
लागत । 


पंचवर्षीय मे 
७. उपलब्ध सीमित जानकारी से यह पता चलता है कि पहली हक 
जिन विकास कार्यंत्रमों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है उनमें सिचाई के छोर विका्त 
उदेरकों का और अ्रधिक प्रयोग, भूमि को खेती योग्य वेनानों परे उता 

और छेती की जमीन में वृद्धि--ये सब विदोष रूप से महत्वपूर्ण हैं। योजना के तक 
वर्षो से सिचाई के छोटे-छोटे कार्यक्रम चालू किए जा रहे थे। १६४३-४४ से १६४० लागत 
की ग्रवधि में अधिक गन्न उपजाओ आन्दोलत' के सिलसिले में लगभग ६९ करोड़ ९० हे सम्बन्ध 
के कार्यक्रम स्वीकार किए गए ये और इनमें से श्रधिकांशु सिंचाई के छोटे-छोटे हलक क्ले 
में ये। पहली योजना के भ्रन्तगेत ग्रनुमातत: लगभग १ करोड़ एंकर्ड भूमि मे मध्यम 
छोटे-छोटे साधनों से और लगभग ६३ लाख एकड़ भूमि में सिचाई की बड़ी 5 पे 
योजनाओं से सिचाई की गई। सिंचाई के छोटे-छोटे कार्यों से लाभान्वित क्षेत्र की हक 
अधिक वृद्धि योजना के पहले दो वर्षों में हुई । कई राज्यों में, विशेषतः बिंहा? कर प्रयोग 
पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, वम्वई, मद्रास श्र मैसूर में काफी वृद्धि हुई है। उ्वेरकों लेट की 
के साथ ही सिंचाई का अधिक लाभ होता है। योजना की अवधि में अमोतियम सके 
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खपत दुगुनी से अधिक हो गई है । योजना आरम्भ होने से पहले २,७५,००० टन की खपत थी, 
जो चार साल बाद बढ़कर ६, १०,००० टन हो गई। जापानी ढंग से चावल की खेती करने 
के तरीके के प्रचार की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। श्र तक १६ लाख एकड़ भूमि में 
इस ढंग से चावल की खेती की जाती है । 


८. पहली पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षो में १० लाख एकड़ से अ्रधिक भूमि केद्धीय 
ट्रैक्टर संगठन द्वारा और १४ लाख एकड़ भूमि राज्यों के ट्रैक्टर संगठनों द्वारा खेती के योग्य 
चनाई गई। इसके अतिरिक्त कृषकों ने यांत्रिक खेती के लिए सहायता, तथा शारीरिक 
परिश्रम द्वारा वच्द बनाना, भूमि को इकसार करना और उसका सुधार करना आदि कार्य- 
ज्रमों द्वारा लगभग ५० लाख एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया है। खेती की जमीन में 
वृद्धि होने के कारण उत्पादन में जितनी बढ़ोतरी हुई है, उतनी की योजना वनाने के समय आशा 
नहीं की गई थी । इस प्रकार योजना से पहले ३२ करोड़ ६० लाख एकड़ भूमि में खेती 
होती थी, जवकि १६५४-५४ में ३५ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि में खेती होने लगी। भ्रनाज 
की खेती का क्षेत्र २१ करोड़ ७० लाख एकड़ से बढ़कर २७ करोड़ २० लाख एकड़ हो 
गया और व्यावसायिक फसलों का क्षेत्र ४ करोड़ १० लाख एकड़ से बढ़कर ६ करोड़ हो 
गया । व्यावसायिक फसलों करा क्षेत्र, जो कुल खेती के क्षेत्र का १५ प्रतिशत था, बढ़कर 

१७ प्रतिशत हो गया, जबकि अनाज की खेती का क्षेत्र जो कुल खेती के क्षेत्र का ७६ प्रतिशत 
था घटकर ७७ प्रतिशत रह गया । अन्य फसलों के क्षेत्र (२ करोड़ एकड़) में कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं हुआ । 


दूसरी योजना का दृष्टिकोण 


&. पहली पंचवर्षीय योजना में यह बहुत आवश्यक था कि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों 
में सफलता प्राप्त हो, क्योंकि सामान्यतः अथे-व्यवस्था को सुदृढ़ बचाने के लिए कोई और 
बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के कार्यक्रमों का उद्देश्य यह 
है कि बढ़ती हुई झावादी के लिए पर्याप्त खाद्य मिले और निरन्तर बढ़ती हुई औद्योगिक 
अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक कच्चा माल प्राप्त हो तथा खेती की चीजें इतनी बची रहें 
कि और भी अधिक मात्रा में उनका निर्यात किया जा सके । दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली 
योजना की भी अपेक्षा, कृषि सम्बन्धी और औद्योगिक विकास की पारस्परिक निर्भरता 
के प्रति अधिक सचेष्ट है । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम बनाते समय दीर्घकालीन 
दृष्टि अपनाती आवश्यक है ताकि पदार्थों और मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके, 
कृषि की विभिन्न शाखाओं में संतुलित विकास हो सके और ग्रामीण आय तथा जीवन-यापन 
के स्तर में यथेष्ट वृद्धि की स्थिति उत्पन्न की जा सके। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह आवश्यक 
है कि कार्यक्रम बनाते समय गांवों के लोगों के सामने एक घ्येय रखा जाए जिसे प्राप्त करने 
का उन्हें प्रयत्तु करता चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में यह कहा 
गया था कि उक्त ध्येय यह होवा चाहिए कि लगभग १० वर्ष की अ्रवधि में कृषि का 
उत्पादन दुगुना कर दिया जाए जिसमें अनाज की फसलें, तिलहन, कपास, गन्ना, वाग़ान और 

अन्य फसलें, पश्ु-पालन जनित अन्य वस्तुएं आदि भी सम्मिलित हूँ । 


१०. खाद्य समस्या के सम्बन्ध में जिन वातों पर विचार करना-चाहिए वे ये हैं : (१) 
कुस आवादी में वृद्धि, (२) शहरी शआवादी में वृद्धि, (३) प्रति व्यक्ति उपभोग को बढ़ाने की 
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आवश्यकता, (४) दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने के कारण पैदा होने वाले पंभावित 
मुद्रास्फीति के प्रभावों को दूर करने की आवश्यकता, और (५) राष्ट्रीय भय मे वृद्ि 
और उसके वितरण में परिवर्तनों का खाद्य के उपभोग पर प्रभाव । उपभोग की वर्तमात दर 
के अनुसार १६६०-६१ में खाद्य की कुल आवश्यकता ७ करोड़ ५लाखे टन होगी। दूत 
पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक उपभोग की दर अनुमानतः वढ़कर १५०रे ओर प्रति 
व्यस्क व्यक्ति (अनाज १५४ भौंस और चना तथा दालें २८ औंस) हो जाएगी जिससे कि लाई 
की कुल आवश्यकता ७ करोड़ ५० लाख टन होगी। योजना में अगले पाचि वर्षों में खाद्य उसादग 
में १ करोड़ टव की वृद्धि की व्यवस्था की गई है। केलोरीज़ की दृष्टि से प्रति दिन ४ 
व्यस्क व्यक्ति खाद्य का उपभोग २,२०० है जो १६६०-६१ तक वढ़कर २,४५० हो बाण, 
जवकि पोषक आहार सम्बन्धी विशेषज्ञों नें कम से कम ३,००० केलोरीज़ की सिफासि 
की है । 

११, कई अन्य देशों की तुलना में भारत में श्रगाज के उपभोग की दर अपेक्षाईत प्र 
ऊंची है। इसका कारण यह है कि दूध और दूध से बनी वस्तुएं, फल और सब्धियां, मंडे, मरे! 
और मांस आदि शक्तिदायक खाद्य जन-साधारण को खाने को नहीं मिलते । ॥26॥8, 
सही आदतों के सवाल के आलावा, जो निस्संदेह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसला है, 
से प्रत्येक पूरक खाद्य की पैदावार इस समय बहुत कम है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में ्गि 
की एक ही प्रकार की चीजों के उत्पादन पर जोर नहीं दिया जाएगा और अब तक अपर 
की फसलों के उत्पादन पर ही जो बहुत ग्रधिक वल दिया जाता रहा है वह अब थोड़ा-योर 
दूपरी चीजों के उत्पादन पर दिया जाएगा। दूसरी योजना में सुपारी, नारियल, लर्णें का 
मिचे, काजू आदि चीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। पहली 
योजना में इन चीजों का उत्तादन बढ़ाने की शरोर्‌ पर्याप्त ध्याव नहीं दिया गया था) 

१६. खेती के क्षेत्र में वद्धि करने की गुंजाइश बहुत ही कम है।इस क्षेत्र मं जा 
वृद्धि हो भी सकती है, उससे भी मुख्यतः घटिया प्रकार के अनाजों के उलादन में वेद 
होने की सम्भावना है। राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ घटिया प्रकार के अनाजों के स्थार्त है 
बढ़िया प्रकार के अताजों, जैसे चादल, गेहूँ शरौर मवका झ्रादि की मांग बढ़ने की समर 
हैं। इन परिस्थितियों में कृपि उत्पादन में वृद्धि करने का मुख्य साधन यही हैं कि अ्र्िर्क 
अर कुशल और लाभदायक रूप से खेती करके खेती की पैदावार बढ़ाई जाए। 
उपलब्ध आ्रांकड़ों के आधार पर हमेशा ही तुलना कर सकना ठीक नहीं होता, फिर भी हो 
वत में कोई शक नहीं कि भारत में गेहूं भौर चावल आदि मुख्य फसलों की औसत पैदा 
कई भ्न्य देशों की वर्तमान पैदावार से बहुत कम है। देश के विभिन्न भागों में हाल के 83 
में तेल काठले के जो परीक्षण किए गए है उनसे पता चलता है कि विभिवे 
फ््ततो को औसत पैदावार में बड़ा भ्रन्तर है और प्रत्येक प्रदेश में भी यह अन्तर ऐसा ही 
3 की जाने वाली फसल प्रतियोगिताओं से भी यह प्रकट होता है किया 
कक डिक और आवश्यक सहायता प्राप्त हो तो भारतीय 


| तक बढ़ाई जा सकती है । भ्रव खेती की पैदावार में तैजी ऐे के 
काफी व्यापक रूप से वृद्धि कर सकना विल्कुल ध 


ऐसे नर गा विल्कुल सम्भव है। उसके लिए प्रदेशों, राज्यों, 

बे कैत्रों को, जहां अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है, ध्यान में रखकर हक और 

का व्यापक रू । तैंमवद्ध योजना बनाने की जरूरत है। फसल प्रतियोगिताओं के हा 
पक झुप से प्रचार किया जाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक प्रदेश प्रमाणित तथ्यों की दृष्टि 
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से अपने लक्ष्य निर्धारित कर सके | जहां तक आवश्यक हो, फसल प्रतियोगिताओं का क्षी्र 
विस्तृत करना चाहिए। केवल यही आवश्यक नहीं है कि कृपि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृपकों 
को उत्साहित किया जाए, वल्कि यह भी जरूरी है कि प्रत्येक प्रदेश की सामान्य औसत 
पैदावार को बढ़ाने के लिए सब प्रकार के प्रयतल किए जाएं। देश के प्रत्येक भाग के लिए 
विभिन्न फसलों की औसत पैदावार के लक्ष्य निर्धारित होने चाहिएं और इसके लिए पहले 
सिंचाई की सुविधाओं, वर्षा और भूमि की बनावट आदि चीजों का व्यापक वर्गीकरण किया 
जाना चाहिए । इन लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार के वास्ते उत्पादन 
का स्तर बढ़ाने के कार्यक्रम होने चाहिएं । 


१३. खेती जिन अनिश्चित वातों पर निर्भर है, उनके होते हुए भी यह जरूरी है 
कि खेती के क्रमबद्ध विकास के लिए भरपूर प्रयत्व किए जाएं। कृषि आयोजन के मुख्य 
तत्व निम्नलिखित हैं : 

(१) भूमि के उपयोग की योजना; 
(२) दीघंकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों का निर्धारण; 


(३) विकास कार्यक्रमों तथा सरकारी सहायता को उत्पादन लक्ष्यों और भूमि उपयोग 
योजना के साथ श्ंखलावद्ध करने जिसमें योजना के अ्रनुसार खाद का आवंटन 
भी शामिल है; और 


(४) एक उचित मूल्य नीति । 


प्रत्येक जिले, विशेषत: प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास योजता 
क्षेत्र की एक सावधानी से तैयार की गई कृषि योजना होनी चाहिए जिसमें इस बात का 
उल्लेख होना चाहिए कि गांवों के लक्ष्य क्या है, भूमि में क्या-क्या चीज बोई जाएगी और विकास 
का क्‍या कार्यक्रम बनाया गया है। पहले के एक अध्याय में निर्दिष्ट एक सामान्य मूल्य नीति की 
दृष्टि से ऐसी स्थानीय योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण सावित होंगी जिनसे राज्यों, प्रदेशों श्र समस्त 
देश के लिए और अधिक सतकंता से योजना बनाने में सहायता मिलेगी । इन स्थानीय 
योजनाओं की फसलों पर निम्नलिखित बातों का प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ेगा : सिचाई की 
व्यवस्था, ऋण और बाजार कौ सुविधाएं, खाद की व्यवस्था और विस्तार कार्यकर्ताओं तथा' 
विशेषत: ग्रामीण कार्यकर्ताओं का कृपक के साथ घनिप्ठ सम्बन्ध । 

१४. उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास के निमित्त दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में निम्नलिखित रूप से व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया है: 

कृषि और सामुदायिक विकास 


पहली योजना दूसरी योजना 
विकास शीर्षक कमीज 282 हक लियल अर 
करोड़रुू० प्रतिशत करोड़रु० प्रतिशत 











(क) कृपि कार्यक्रम : 


१. कृषि कं ४ ९४ श्ध्द्‌ ८१७ १७० ४६६६ 
२. पशुपालन ३ दे श्र श्र ५६ १६४ 
३. वन और भूमि-संरक्षण न श्० ४२ ४७ १३८ 


४ मछली उद्योग हम है. श्ल्दू १२ ३ 


+ 
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पहली योजना नाथ झ्लकका के गेल _ योजना 
विकास शीर्षक करन 





करोड़ र० .. प्रतिशत करोड़ 6०. प्रतिशत 


[५. सहकारिता, जिसमें गोदाम 





. ग्रौरक्रय-विक्रयशामिल हैं... (४७ सह ४७ रे 
६६ विविध मा हि, अमल अप 

योग २४० १०००. रे४१ १०४९४ 

भ[ख) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक गा 

योजना कार्य हर 8० ७७६. २०० 

(ग) अन्य कार्यक्रम : दा 
१. ग्राम पंचायतें दे २११ हर श्र ह 

२. स्थानीय विकास कार्य * 8 नर मनन 
३५६ लि 22 

उत्पादन लक्ष्य 


१४८ दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के मुख्य लक्ष्य नीचे की तालिंकी * 
'बताए गए हैं : 


न 8 8 मन 


अनुमानित... भ्रतिरिक्त. अनुमानित अति 


वस्तु इकाई उत्पादन उत्पादन, उत्पादन 
खाद्यान्न लाख टन ६५० १०० ७५० १५ 
“तिलहन हि ध्रपू , १५४ (58 २७ 
गन्ना (गुड़) हे बद्ध १३ ७१ २२ 
न्कृपास लाख गांठें ४२ १३... ४५ ३५ 
पटसन हा २५ न के २४ 
“नारियल (तेल) लाख टन १-३ मु २१ ६१ 
सुपारी लाख मत. २२० ६5७ २७०० श्३ 
लाख है 2३१8 हक कह ३१ 
तम्बाकू लाख टन २-५ रा रू न 
काली मिर्च हजार टन - २६-० हं*6 ३२० श्र 
काजू हम ६००० २०९० 5६656 ३३ 


हि 
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इन लक्ष्यों के देशनांक निम्नलिखित हैं (आधार ब्र्प १९४६-५०): 
१६५०-५१ १६५५-२६ १६६०-६१ 





ब्जन+, न्ल्नजनत+ण--+>++न-+-+ 





खाद्यात्र २३८ ्ः ६१ १११ १२६ 
तिलहन न्‍् हा 8९ श्ण्ष १२७ 
गन्ना (गुड़) ५ हे ११४ ११८ १४४ 
कपास ३ 3 १०६ १६२ २१३ 
पटसन कक हि १०६ १३६ १६४ 
अन्य फसलें जिनमें वागान 

भीशामिल हैं ... 5 १०५ श्२५ १३६ 
कुल खाद्येतर फसलें ... भर १०६ . १२२ श्ड८ 
सभी वस्तुएं सा ही ६६ ११५ १३५ 


ये लक्ष्य आरम्मिक अनुमानों के रूप में हैं जिनका आधार वह सम्भावित उत्पादन है 
जो विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्राप्त होगा। दसवें पैरे में उल्लिखित वातों 
की दृष्टिसे विशेषत: मुद्रास्फीति की सम्भावनाझ्रों को दूर करने के उपाय बरतने की आवश्यकता 
के कारण ऐसा विचार है कि साधनों में थोड़ी हेस-फेर, करके कृषि उत्पादन के 
और अधिक ऊंचे लक्ष्य प्राप्त कर सकना आवश्यक और सम्भव है। विश्येपतः राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा के द्वारा प्रत्येक, गांव और परिवार तक पहुंचने का उद्देश्य होता चाहिए और इन लक्ष्यों 
को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों, सेवाओं तथा अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालीन वित्त की 
व्यवस्था की जानी चाहिए । उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने की दृष्टि से 
योजना झायोग तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय ने फसल की किस्म, भूमि तथा जल साधनों 
भर सिंचाई, राष्ट्रीय विस्तार और भ्न्य क्षेत्रों के विकास कार्यत्रमों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य 
और प्रदेश में कृपि कार्यक्रमों का और विस्तृत भ्रध्ययत करने का विचार किया है । 


१६. खाद्यानच्न--खाद्यान्नों के लक्ष्य का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। आशा 
की जाती है कि खाद्यान्न में १ करोड़ उन की वृद्धि होगी, जिसमें से चावल में ३० से ४० लाख 
ठन, गेहूं में २० से ३० लाख टन, अन्य अनाजों में २० से ३० लाख टन और दालों में १५ से 
२० लाख टन की वृद्धि होगी । 


१७, कपास--दूसरी पंचवर्षीय योजना में सूती कपड़े के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 
कपास का उत्पादन १६५५-५६ में ४२ लाख गांठ से बढ़ाकर १६६०-६१ में ५५ लाख गांठ 
करना होगा । कपास विकास के कार्यक्रमों में वे सब कार्य जारी रहेंगे जो पहली योजना में 
किए गए थे, जैसे बीजों की व्यवस्था, वीज.विकास और उन्नत वीजों का वितरण, बीज और 
उर्वस्क खरीदने वे लिए किसानों को ऋण तथा कपास की खेती करने वालों में 
प्रचार कार्य । दूसरी योजना में विकास -का' एक मुख्य पहलू यह होगा कि लम्बे 
रेशे वाली कपास की किस्मों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, विशेषकर उन क्षेत्रों 
में जो सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत हैं । लम्बे रेशेवाली किस्मों का उत्पादन 
बढ़ाने में अब तक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और इन किस्मों का अनुपात १६४८-४६ 

१७५ प्रतिशत से बढ़कर १६५४-५४ में लगतग ३७ प्रतिशत हो गया । 
६३26%0[68--6 
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१८. पदसन--देश के वंटवारे से पहले पटसन के उत्पादन एवं उपलब्धि के सखबस में 
भारत का लगभग एकाधिकार था, क्योंकि यह भारत के लिए विदेशी मुद्रा श्रजित कले 
का सदा ही प्रमुख साधन रहा है। विभाजन के बाद अविभवत भारत के पट्सन का बुत 
उत्पादन का लगभग केवल १६ प्रतिशत ही भारत के हिस्से में आया । पट्सत के उत्ताष 
में काफी वृद्धि हुई है। १६४७-४८ में इसका उत्पादन १७ लाख गांठ था, जो १६४४-४६ 
में बढ़कर लगभग ४० लाख गांठ हो गया, किन्तु पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो अतिरिता 
पटसन पैदा हुआ वह सीमान्त जमीतों में हुआ था और उसकी किस्म घटिया थी, जिसके 
परिणामस्वरूप वह कमर दामों पर बिका । पट्सन के उत्पादन के कार्यक्रम में मात्रा पर जे 
न देकर किस्म के बढ़िया होने पर जोर दिया जाता चाहिए, और अब पटसन की जो नई खेती 
की जाएगी वह बढ़िया किस्म क्े अनुकल क्षेत्रों में ही की जाएगी । यदि मिलें अपनी पूरी करत 
पर चलें, तो पटसन उद्योग को कुल ७२ लाख गांठ कच्चे पटसन को ग्रावश्यकता होगी। 
इसके अलावा मिलों को लगभग १,५०,००० गांठों की और आवश्यकता होगी। शर्हिए 
| लाख गांठे आंतरिक उत्पादन से और शेप बाहर से मंगाकर पूरा करने का विधार 
ह। मुख्यतः खेती के उपायों के द्वारा १० लाख गांढें अतिरिक्त पटसन उत्पन्न कला सी 
रा चाहिए और अन्तिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि प्रत्येक एकड़ से पठसन की बढ़िया 
2 करी 03024 हो । पट्सन का _उत्ादन बढ़ाने की वर्तमान नि 
किए जाएंगे, खुधरे ह थक 25 ०35 भी जारी रखा जाएगा, बीज फर्म “यम 
किए जाएंगे। उन्नत रोड से के के आए बोर बाब दी जय गाव सा 
करने के लिए एक विस्तार सेवा पठसन की खेती किस प्रकार की जा सकती है, कम 
बंगा। वा का संगठत करना पटसन विकास कार्यक्रम का एक मैंहे 


१९, पिलहन--जनता के भोजन में न तो में 
के जन में चर्व तलहन वनस्पति ते 
होती है । इसके ग्रतिरिक्त ये निर्यात री की पूति तिलहन और ]ु 


। के लिए भी मूल्यवान वस्तुएं हैं। पांच प्रमुख तिल 

मूंगफली, ८ 5 पद न 

हे है अलसी, राई और सरसों तथा रेंडी का उत्पादन १६४०-५१ में ४१ लि हीं 

हि "8 $ में ५५ लाख टन हो जाने की आशा थी । पहली योजना में इतके लिए 
त किया गया था । दूसरी पंचवर्षीय योजना में ५ प्रमुख तिलहनों का उलट 


बढ़ाकर देने का 
४7९ ७० लाख टन कर देने का विचार है, जिसका विवरण इस प्रकार हैं ८ 

है | (लाख दन) 

मंगफली 

विलि हे ्ि ० कर ४७१०० 

अलसी .. हु हा ण 2 

राई और सरसों 5 हा र 

रेंढी 2 हे फ 0 

* योग शत ७००० 


अच्छी किस्म के बीजों के 5 मत 
ने पहली योजना में जो गोजनाएं * उत्पादन और वितरण के लिए भारतीय केखीय विलहेत ४ 

योजना में अ्धिकाधिक, रुप से आरम्भ की थीं उनके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। दूसरी ह 
राज्यों की योजनाम्रों में सम्मिलिल के अचार करने का पलस्ताव रखार आम 


अच्य योजनाएं ये हैं : उवेरकों तथा खाद का प्रयोग; कीई 


कृपि कार्यक्रम २४३ 


और बीमारियों की रोकथाम, तथा और अधिक अच्छी तथा नई किसमें तैयार करने के लिए 
औओधघ की व्यवस्था | तिलहनों के लिए और अधिक अच्छी हाट-व्यवस्था करने के लिए भी 
प्रयत्न किए जाएंगे । 
२०. तिलहनों के अतिरिक्त उत्पादन से वनस्पति, चवियों तथा वनस्पति तेलों की उपलब्धि 
कितनी वृद्धि होगी, इस बात पर विचार करते हुए अन्य महत्वपूर्ण खाद्य तेल--नारियल 
के तेल के उत्पादन, निर्यात के लिए आवश्यक मात्रा, औद्योगिक खपत आदि को भी ध्यान में 
रखना होगा / पंच प्रमुख तेलों तथा विनौले और वारियल के तेल के बारे में जो स्थिति 
है वह नीचे की तालिका में स्पष्ट की गई है : 
(हजार दन तेल) 





ही अनुमानित अनुमानित 
१६५४-५५ १६६०-६१ 








कुल उत्पादन ५३६ की आए १७६० २११४ 
खाने के लिए हु है, ११३६ ११६२ 
वनस्पति निर्माण के लिए ध्द कि २५६ ४३० 
औद्योगिक कार्यो के लिए 2 ही कि श्र रछ८ 
निर्यात 5 .. मर १३८ २१४ 


इसके अनुसार मूंगफली के तेल का निर्यात लक्ष्य ५ लाख ठन तथा ग्रन्य तेलों का (बीज 
के सम्बन्ध में) निर्यात लक्ष्य २ लाख टन है । विनौले के तेल और जो तेल जींचकर तैयार 
किए जाते हैं. उनके उत्पादन और निर्यात वढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। 

२१. गत्वा--हाल के वर्षो में चीनी और गुड़ की खपत निरन्तर बढ़ी है। १६५०-५१ 
में जब कि नियन्त्रण की स्थिति थी, १०७ लाख टन चीनी को खपत दूसरी योजना में 
दानेदार चीनी का उत्पादन २२-४५ लाख ठन तक बढ़ा देने का विचार है और १६६०-६१ 

अत्त तक चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता २५ लाख ठन तक हो जाएगी । चीनी के कारखानों 
को और अधिक मात्रा में गन्ना मिल्र सके तथा गुड़ की खपत भी बढ़ सके, इसलिए गन्ने 
फे १३ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य रखा यया है। इससे १६५५-५६ में प्रत्याशित 
गन्ने का कुल उत्पादन ४८ लाख टन से बढ़कर १६६०-६१ में ७१ लाख्ष दने हा जाएगा। 
परिणामतः प्रतिदिन प्रति वयस्क व्यम्ित १७२ आस गुड़ प्राप्त होगा । बच्च का बराइूर 
पेती के लिए जो योजनाएं हैं उनमें ये बातें सम्मिलित है : खिचाई को सुविवाओं की 
व्यवस्था, वीज-घर स्थापित करना, रोगमुक्त एवं उन्नत प्रकार के बीजों का वितरण, दाद 
तथा उर्वेस्क्ों का वितरण, कीड़ों ओर बीमारियों को रोकथाम, प्रदर्भनों एवं फसल 
प्रतियोगिताओं करता संगठन । मस्य वल इस वात पर दिया जाएगा कि गन्ने में मिठास की वद्धि 
जिससे सीनी झधिक बसे और गन्ना वेरने के मोसम में ग्रधिक से अधिक मात्रा में गन्ना 
उपलब्ध क्रिया जा सके । 
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वृद्धि हो जाने तथा खपत का स्तर और अधिक बढ़ जाने के कारण आशा है कि १६६०६: 
में नारियल के तेल की यह कमी ८०,००० टन बढ़ जाएगी । अल्पकालीन और दीवगाक 
प्रकार के उपायों द्वारा १६६०-६१ तक नारियल का उत्पादन तेल की दृष्टि से २१०४३४४ 
टन तक बढ़ाने का विचार है, जबकि इस समय यह उत्तादन १,३०,००० टन है । पलक 
कार्यक्रम के अन्तर्गत सारियल की बुवाई के उन्नत तरीकों का प्रचार क्रने के के लिए 
प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे | साथ ही यह भी बताया जाएगा कि फसल को वीड़ों गौर 
बीमारियों से किस प्रकार बचाया जाए । दीर्घकालीन कार्यक्रम के अनुसार उपयुवत परती भूमि 
में खेती करके नारियल के कृपि क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा तथा और अधिक अच्छी किस्म 
पौधों के वितरण के लिए न्सरियों का विकास किया जाएगा। नारियल की प्रति वृक्ष पदावार 
३० से बढ़ाकर ४५ कर देने की भी योजना बनाई गई है । 


२३. सुपारी--तारियल की भांति देश में सुपारी की भी कमी है ' सुपाय 
का वतमात उत्पादन ८१,००० टन है, जबकि आवश्यकता १,१०,००० टर्ने की है। ग्रावादी 
बढ़ जाने और खपत के स्तर में वृद्धि हो जाने के कारण १६६०-६१ के अंत में १,२६५१५० 


टन सुपारी की आवश्कता होगी । लेकित चूंकि सुपारी के पेड़ पर ८ से १० के 


प्रवधि में फल लगता है, इसलिए सुपारी के कृषि क्षेत्र में वृद्धि करनें से जो परिणाम निकलेंगे वे 
तीसरी योजना की अविधि में ही मालूम होंगे । 


_. फिर भी सती के भरपूर उपायों, कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम, अच्छे कि 
के वीज वितरण आदि उपायों द्वारा सुपारी के उत्पादन में लगभग २४ प्रतिशत वृद्धि कल 
का विचार है प्रति एकड़ ६५८ पौंड औसत पैदावार को बढ़ाकर ८२० पौंड कर देने के प्ले 
किए जाएंगे। १६६०-६१ के अंत तक सुपारी के उत्पादन का लक्ष्य ६६,००० टने होगा। भार्यें 

केंद्रीय सुपारी समिति ने सुपारी बोने के लिए उपयुक्‍त परती भूमियों का सर्वेक्षण किया है 


और दूसरी योजना में इन सम्भावनाओं की पूरी तरह से जांच करने और उनका लाभ उठाव 
का विचार है । 


मियां २४. लाख--कच्ची लाख से चपड़ा श्रौर कणात्मक लाख बनाई जाती है। दोगों हे 
हक कर की बड़ी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैँ। पिछले कुछ वर्षों में लाख का उत्तादत ३४: हा 
जा /००० टन तक रहा है। १ ६१५४-४६ में ४४,००० टन उत्पादन की आशा थी के 

लादन का लक्ष्य निर्धारित करते समय निर्यात की सम्भावनाओं तथा विदेशी सी 
भर इश्निम वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी योजना 
ताख का उत्पादन बढ़ाकर ५६,००० टन तक कर देने का लक्ष्य है । इसकी किस्म में छह 
हम दिया जाएगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभित्न क्षेत्रों मे प्रादेशिक 
लेती कलर कक स्थापित किए जाएंगे, पौधों का सर्वेक्षण किया जाएगा और लींई बजा 
ला विस्तार आता पी शिक्षण दिया जाएगा। लाख पैदा करने वाले महत्वपूर्ण आह 
पूर्ण केन्रों में लाख के बस ९3 मा मा क्ँ 
का बिजार है है के लिए वातानुकूत्रित तथा साधारण गोदाम स्थापित 


९५. तम्बाकू--संसार के सबसे ग्रधिक तम्बाकू पैदा करने वाले देशों में अमरीकी और का 


के वाद भारत का स्थान है है 
“हे का स्थान है। १६५४-५४ में २,५०,००० टन तम्बाकू पैदा हुआ | बा 
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की खेती के बारे में जो असली समस्या है, वह इसका उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में इतनी 
नहीं है जितनी कि इसकी किस्म सुधारने के विपय में । प्रतिकूल मौसम होने के कारण हाल के 
वर्षों में मधिकांश फसल घटिया किस्म की पैदा हुई और उसको बेचना मुश्किल हो गया। 
परिणामतः बहुत सारा स्टाक जमा हो गया और इस कारण दाम गिर गए । दूसरी बोजना 
के कार्यक्रम में उत्पादन तो बहुत अधिक नहीं वढ़ाया जाएगा किन्तु इसकी किस्म सुधारने 
यर सबसे अ्रधिक ध्यान दिया जाएगा । 


२६. काली मि्च--काली मिर्च डालर अ्र्णित करने का महत्वपूर्ण साधन है और 
तिर्वांकुर-कोचीन, मलावार तथा दक्षिण कनारा में इसका स्थानीय महत्व भी है। हाल के 
वर्षों में भारत को अन्य देशों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है । काली मिर्च का किस 
प्रकार विकास किया जाए और इसके बारे में क्या शोध की जाए, इस वारे में एक विशेष 
समिति ने अपने सुझाव दिए है। १६५४-५४ में इस वारे में एक योजना आरम्भ की गई थी 
और दूसरी योजना में उस पर और अधिक कार्य किया जाएगा ।* इस योजना का लक्ष्य मिर्च 
के कृषि क्षेत्र में लग्भग ५०,००० एकड़ की वृद्धि करना है तथा इसके उत्पादन को २६,००० 
टन से बढ़ाकर ३२,००० टन तक पहुंचा देना है । 


२७. काजू--काजू डालर अर्जित करने का एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है । इसका वापिक 
उत्पादन लगभग ६०,००० टन है और मुख्यतः वह मद्रास और तिरुवांकुरूकोचीन में पैदा 
होता है | यद्यपि कुछ अन्य देशों, विशेषत: पूर्वी अफ्रीका में व्यावसायिक पैमाने पर काजू का 
संग्रह किया जाता है, किन्तु काजू के विधायन में व्यावहारिक रूप से भारत का ही 
एकाधिकार है। काजू के विधायन के वारे में निरन्तर बढ़ती हुईं प्रतियोगिता की दृष्ठि 
से देश में काजू के उत्पादन में विकास करने की वड़ी भारी आवश्यकता है। मसाला जांच 
समिति ने यह सुझाव दिया था कि मद्वास के पूर्वी तठवर्ती जिलों, कोंकण के तटवर्ती जिलों और 
पश्चिमी तट पर अन्य क्षेत्रों में वागान आधार पर काजू की खेती की जानी चाहिए। जिन 
कारखानों में काजू तैयार किया जाए उनके आस-पास ही काजू की खेती होनी चाहिए। 
मध्य भारत, मैसूर, कुर्ग, त्रांत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान ही५ में भी काजू की 
खेती करने की गूंजाइश है । १६६०-६१ के अन्त तक काजू का उत्पादन ६०,००० टन से बढ़ा- 
कर ८०,००० टन तक पहुंचा देने का विचार है । 


२८- चाय, काफो और रवड़---वाय, काफी ओर रबड़ के उत्पादन एवं अन्य कार्यक्रमों के 
सम्बन्ध में बागान जांच आयोग ने विचार किया हे । १६५० ओर १६५४ के बीच चाय का 
उत्पादन ६१ करोड़ ३० लाख से ६४ करोड़ ४० लाख पौड तक रहा है, ओर इसका निर्बात 
४२ करोड़ ७० लाख से ४७ करोड़ पौड तक हुआ है | सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि 
योजना के अन्त तक चाय का उत्पादन लक्ष्य, जो ७० करोड़ पौंड हे, प्राप्त किया जा सकेगा और 
इसी प्रकार इसका निर्यात भी लगनग ४७ करोड़ मे ५० करोड़ पींड तक होने लगेगा। 
काफी बोर्ड ने काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक १५ वर्षीय विकास क्रार्यक्रम की जांच 
की हे जिसके अनुसार काफी का उत्पादन २५,००० ठन से वड़कर ४5,००० टन हो जाएगा । 
जितनी वृद्धि होगी, उ्तमें से १०,००० टन की वृद्धि भरपुर सेती और वर्लमान वागानों को 
सुधारकर की जाएगी और १३,००० टन की वृद्धि सुधार एवं नए वाबान लगाकर को 
जाएगी । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने रवड़ बोर्ड द्वारा तैयार की गई झुक बोलता पर 
विचार फ़िया है जिसके अनुसार १० साल की अवधि में ७,००० शक प्रति बर्ष के 


२४६ द्वितीय पंचवर्षीय योजन) 


ह खेती पे वर्ष, 
हिसाव से ७०,००० एकड़ क्षेत्र में रबड़ की खेती की जाएगी और २,००० हक 
के हिसाब से १०,००० एकड़ नई भूमि में रवड़ की खेती की जाएगी। चाय, काफी और खड़ 
के लिए तिद्िचित कार्यक्रम अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं । 
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२६. यह वात पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है कि किसी योजना के 8 कक 
विकास कार्यत्रमों तथा कृषि उत्पादन के स्तर के बीच कोई निश्चित सम्बत 228 
करता कठिन है । केवल कुछ समय के बाद ही ऐसी प्रवृत्तियों का अध्ययन'कियां हर पा 
है | किसी एक प्रकार की फसलों, जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन का कार्यास्वित किए गा 
कार्यक्रमों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकता या विभिन्न प्रकार की फसलों के हल 
पर इन कार्यक्रमों का जो प्रभाव पड़ता है उसे अलग-प्रलग वतता सकना और भी कक 
कठित है । फिर भी, पहली योजना की तरह सम्भावित उत्पादन में, विज्येपतः 2408 
उत्पादन में वृद्धि के सम्भव साधनों की जांच के लिए श्रयत्त किया गया है । पूर्व उलि 
एक करोड़ टन की वृद्धि मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्यक्रमों से होगी : 


(लाख ठन) ' 

सिचाई के बड़े साधनों से २४ 
सिचाई के छोटे साधनों से (८ 
उर्वरक और अन्य खादों से... कर गा २५ 
उन्नत बीजों से ... हा "क १० 
भूमि को खेती योग्य बनाने और उसके विकास से के 
कृषि प्रणाली में झ्राम सुधार से .... नल... [५ 

योग . १ 090 


किक] 





हालांकि पिछले कई वर्षों में सिंचाई या उवेरकों के प्रयोग अथवा श्रत्य कारणों से 
पांच उत्पादन में वृद्धि को जानने के लिए मोटे पैमाने तैयार किए गए हैं, फिर भी ईहे 
लहुत अधिक प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । यह जानने के लिए कि विभिन्न कार्यत्रमों 
 पलग-अलग क्या प्रभाव होता है और ऐसे तरीके त्रिकालने के लिए कि जिनसे यह दौर 
ठैक पता चल सके कि सामान्य मौसम में उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी, बहुत अधिक 
अध्ययन की आवश्यकता है । सिचाई, उ्वेरक्षों और खेती के सुधरे हुए तरीकों आदि का्यत्मों 
के निस्संदेह एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और वे अन्योन्याश्नित हैं। इसके अतिरिक्त, हक 
जेती के सुधरे हुए तरीकों से खेती करने लगेगा और जब वह उन उपलब्ध सावतों को जाते 
जाएगा जिनका उसकी चारों भर को परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है और जब स्थानीय 
गनता कार्य करने के लिए और अधि र 


हे जैक संगठित हो जाएगी, तब सिंचित क्षेत्रों के उत्पादन 
पर काफी प्रभाव पड़ने को सम्भावना 


्है। 

रा, हद पूसरी पंचवर्षीय योजना में २ करोड़ १० लाख एकड़ भमि में सिंचाई की मे 
अंडा + व करोड़ २० लाख एकड़ भूमि में सिचाई की बड़ी और मध्यम योजनाओं 
हक (बाल एकड़ 3285 के छोटे-छोटे साधनों द्वारा। राज्यों के कृषि कार्यक्रम 
में सिचाई के छोटे-छोटे कार्यों की श्रंशिक रूप से व्यवस्था की जाती है और उसी अंश गे 
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राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भी ऐसा किया जाता है ! पहले कार्यक्रम 
में यह भी व्यवस्था है कि राज्यों की तलकूप योजनाओं द्वारा लगभग १० लाख एकड़ भूमि की 
सिंचाई की जाएगी। विभिन्न राज्यों में ३,१०० से अधिक उत्पादन नलकूप बनाए जाने की भ्राशा 
है । श्रव तक उत्तर प्रदेश, विहार, पंजाब और पेप्सू में ही नलकूप बने हैं । दूसरी योजना में नए 
प्रदेशों में बलकूप कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा । एक प्रारम्भिक नलकूप योजना के अन्तर्गत 
भूगर्भस्थ जल की प्राप्ति के लिए इन प्रदेशों की जांच की जा रही है । सिंचाई के लंधु कार्यक्रम 
की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के कृंपि विभाग तथा राष्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक योजना कार्यो के लिए उत्तरदायी जिला विकास कर्मचारियों के बीच पूरा- 
पूरा सहयोग हो। प्रत्येक राज्य और जिले में इन दोनों को मिलाकर सिंचाई के 
लघु कार्यों का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और यह तय करता चाहिए कि सिंचाई 
के लक्ष्य क्या हों । सिंचाई के उपयुक्त छोटे-छोटे कार्यों की स्थापना के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षणों 
की आवश्यकता है। पिछले दस वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में सिंचाई के बहुत-से कार्य जो दी४- 
काल से आवश्यक और संभव समझे जा रहे थे किए गए हैं, और अब तए छूप से जांच 
करना जरूरी हैं | अभी हाल में खाद्य और क्ृपि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, हैदराबाद और 
वम्बई राज्य के पूर्वी भागों में, जहां खाद्यान्न की कमी हो जाती है, जल साधनों का 
सर्वेक्षण आरम्भ किया है । एक दूसरा पहलू जिसकी ओर फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए, 
यह है कि सिंचाई के छोटे-छोटे साधनों के निर्माण के साथ-साथ पुराने अधिकांश साधनों 
का उपयोग नहीं किया जा रहा है । यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारों को सिंचाई 
के छोटे-छोटे कार्यों की देखभाल के लिए विद्यमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए 
और जहां आवश्यक हो, उन्हें नए कानून बनाने चाहिएं जिनसे कि ग्रामीण जनता पर काफी 
जिम्मेदारी डाली जा सके ताकि यदि सिंचाई के छोटे साधनों को देखभाल न की जाए तो उनकी 
मरम्मत की जा सके और सम्बद्ध -प्रामीण जनता से उनकी लागत वसूल की जा सके । कई 
राज्यों के पंचायत कानून में यह व्यवस्था की गई है कि जतता मेहनत-मजदूरी करके अपना 
सहयोग दे । इस प्रकार की सहायता का उपयोग सिंचाई के स्थानीय साधनों की देखभाल 
के लिए किया जाना चाहिए । है 


३१. १६५४ में नन्नजन उर्वरक की खपत ६,१०,००० टन थी, जिसे दूसरी योजना में 
वढ़ाकर १८ लाख टन कर देने का विचार है। फास्फेट उर्वरकों की खपत भी बढ़ाई 
जाएगी । योजना में कूड़े और कचरे की खाद के उपयोग की भी व्यवस्था को गई है । सब 
क्षेत्रों में हरी खाद, खली और अन्य खादों के प्रयोग की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में रासायनिक उबंरकों की और अधिक पैमाने पर प्राप्ति तथा वितरण 
के कारण केन्द्र तथा राज्यों की वर्तमान प्रशासनिक प्रवन्धों को और सुदृढ़ बनाते का सवाल पैदा 
होता है । केद्रीय सरकार ने १६४४ से केन्द्रीय उर्व रक संगठन नामक एक व्यापारिकयों जना 
कार्यास्वित की है । इस संगठन का कार्य यह है कि वह राज्यों तथा उपभोवताओं की, उदाहरणार्थ 
चाय और काफी बागान उपभोक्‍तओं की जरूरतें मालूम करे, आवश्यक मात्रा में उर्वरक प्राप्त 
करे, मह्य निद्चितत करे और उर्वरकों के वितरण के लिए आवश्यक प्रवन्ध करें| राज्या म॑ राज्य 
सरकारें ही सरकारी विछीी केद्धों, निजी वितरण संस्थाओं तथा सहकाशी सगठना द्वारा 
उर्वस्कों का वितरण करती हैं। विभिन्न राज्यों में वितरण की व्यापक व्यवस्थाएं प्रल॒गन्श्नलग 
है। चकि नए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है और देश में जाद विषयक 
परीक्षण किए जा रहे हैं, इसलिए यह वात बड़ी महत्वपूर्ण है कि उर्वरकों के अयोव के सम्बन्ध 


२८४६ द्वितीय पंचवर्षीय योजनी 


हिताव से ७०,००० एकड़ क्षेत्र में खड़े की खेती की जाएगी और २,००० उई प्रति वर्ष 
के हिसाव से १०,००० एकड़ नई ज्मति में खबड़ की खेती की जाएगी । चाय, काफी अरे खड़े 
के लिए निश्चित कार्यक्रम अभी स्वीईत नहीं हुए हैं । 


विकास कार्यक्रम 


२९. यह बात पहले ही स्पष्ट की जा चकी है कि किसी योजना के अंतर्गत कार्मास्वित 
विकास कार्यक्रमों तथा कृषि उत्पादन के स्तर हे बीच कोई निश्चित सम्ब्त स्थापित 
करना कठिन है । केवल कुछ समय के वादे ही ऐसी प्रवृत्तियों की अ्रध्ययन किया जा सकती 
है। किसी एक प्रकार की फसलों, जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन का कार्यान्वित किए गए विकास 
कार्यक्रमों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकता या विभिन्न प्रकार की फसलों के उ्ार्श 
पर इन कार्यक्रमों का जो प्रभाव पड़ता है उसे अलग-अलग बता सकता और भी अ्िर्क 
कठित है । फिर भी, पहली योजना की तरह सम्भावित उत्पादन में, विशेषतः खाधधान्नों है 
उत्पादन में वृद्धि के सम्भव साधनों की जांच के लिए प्रयत्न किया गया है । पूवे उर्लिखिंत 
एक करोड़ टन की वृद्धि मोटे तौर पर निम्नलिखित कार्यक्रम से होगी 


(लाख टन) 
सिचाई के बड़े साथनों से हा दल हि २४ 
सिचाई के छोटे साधनों से .- हक का श्प्व 
उर्वरक और अन्य खादों से... «« हे न २३ 
उन्नत वीजों से क १० 
भमि को खेती योग्य बनाने श्रौर उसके विकास से ल्‍+ फ 
कृपि प्रणाली में ग्राम सुधार से... मर ७... २१ 

योग 7५ 5 “९ 
अल 


हालांकि पिछले कई वर्षों में सिचाई या उर्वरकों के प्रयोग अर्थर्वी श्रत्य कारणों में 
हे 30 में वृद्धि को जानने के लिए मोटे पैमाने तैयार किए गए हैं फिर भी ईह 
के अधिक प्रामाणिक नहीं माता जा सकता। यह जानने के लिए. कि विर्भिन कार्यत्रमी 
का अनग-प्रतग क्या प्रभाव होता है और ऐसे तरीके निकालने के लिए कि जिनसे महू ठीक: 
पा बस सके किंसोमात्य मोम मे उत्पादन में किलेती बाद होगी। 80 अधिक 
हज की 3 । सिंचाई, उर्वेरकों और खेती के सुधर हुए तरीकों आदि कार्यक्रम 
सेती के सुधरे हुए के प्रभाव पड़ता है ओर वे अन्योन्‍्याश्रित हैं। इसके अतिरिक्त 

जाएगा जिनका उसको से खेती करने लगेगा और जब वह उन उपलब्ध सादा को जार्न 
जनता कार्य करने उसको चारों भरोर की परिस्थिति पर प्रभाव पढ़ता है श्र हैं स्वानीर्म 
पर काई ही लिए और अधिक संगठित हो जाएगी, तव सिंचित कती के 


पर काफी प्रभाव मड़ने की सम्भावना है । 


साध 


ता पघाझा 0200 बोजना में २ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की न 

। पोर ६० सास शड़डे न पाई कल भमि में सिचाई की बड़ी और मब्यम मे 

में मिचाई के छोटे-छोटे है आज राज्यों के कप का 
2] कार्यो की आशिक हूप से व्यवस्था को जाती है शरीर उसी अेश 


क्ृपि कार्यक्रम २४७ 


राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक विकास कार्यत्रमों में भी ऐसा किया जाता है| पहले कार्यक्रम 
में यह भी व्यवस्था है कि राज्यों की नलकूप योजनाओं द्वारा लगभग १० लाख एकड़ भूमि की 
सिंचाई की जाएगी। विभिन्न राज्यों में ३,३०० से अधिक उत्पादन नलकूप वनाए जाने की श्राशा 
है । श्रव तक उत्तर प्रदेश, विहार, पंजाब और पेप्सू में ही नलकूप वने हैं । दूसरी योजता में नए 
प्रदेशों में नलकूप कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा । एक प्रारम्भिक नलकूप योजना के अत्तर्गत 
भूगर्भस्थ जल की प्रार्प्ति के लिए इन प्रदेशों की जांच की जा रही है । सिंचाई के लंघु कार्यक्रम 
की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों के कृपि विभाग तथा राप्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक योजना कार्यों के लिए उत्तरदायी जिला विकास कर्मचारियों के बीच पूरा- 
पूरा सहयोग हो। प्रत्येक राज्य और जिले में इन दोनों को मिलाकर सिंचाई कें 
लघु कार्यो का कार्यक्रम तैयार करता चाहिए और यह तय करना चाहिए कि सिंचाई 
के लक्ष्य क्या हों । सिंचाई के उपयुक्त छोटे-छोटे कार्यो की स्थापना के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षणों 
की भावश्यकता है । पिछले दस वर्षो में प्रत्येक क्षेत्र में सिंचाई के बहुत-से कार्य जो दींर्घ॑- 
काल से ग्रावरयक और संभव समझे जा रहे थे किए गए हैं, और अब तए छूप से जांच 
करना जरूरी है । अभी हाल में खाद्य और क्ृपि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, हैदराबाद और 
वम्बई राज्य के पूर्वी भागों में, जहां खाद्यान्न की कमी हो जाती है, जल साधनों का 
सर्वेक्षण आरम्भ किया है । एक दूसरा पहलू जिसकी ओर फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए, 
यह है कि सिंचाई के छोटे-छोटे साधनों के निर्माण के साथ-साथ पुराने अ्रधिकांश साधनों 
का उपयोग नहीं किया जा रहा है । यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारों को सिंचाई 
के छोटे-छोटे कार्यों की देखभाल के लिए विद्यमान व्यवस्थाश्रों की समीक्षा करती चाहिए 
और जहां आवश्यक हो, उन्हें नए कानून वनाने चाहिएं जिनसे कि ग्रामीण जनता पर काफो 
जिम्मेदारी डाली जा सके ताकि यदि सिंचाई के छोटे साधनों की देखभाल न की जाए तो उनकी 
मरम्मत की जा सके और सम्बद्ध ग्रामीण जनता से उनकी लागत वसूल की जा सके । कई 
राज्यों के पंचायत कानून में यह व्यवस्था की गई है कि जनता मेहनत-मजदूरी करके अपना 
सहयोग दे । इस प्रकार की सहायता का उपयोग सिंचाई के स्थानीय साधनों की देखभाल 
के लिए किया जाना चाहिए । हि 


३१. १६५४ में नत्रजन उर्वरक की खपत ६,१०,००० टन थी, जिसे दूसरी योजता में 
वढ़ाकर १८ लाख टन कर देने का विचार है। फास्फेट उर्वेरकों की खपत भी बढ़ाई 
जाएगी । योजना में कूड़े और कचरे की खाद के उपयोग की भी व्यवस्था की गई है। सव 
क्षेत्रों में हती खाद, खली और अन्य खादों के प्रयोग की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में रासायनिक उर्वरकों की और अधिक पैमाने पर प्राप्ति तथा वितरण 
के कारण केन्द्र तथा राज्यों की वर्तमान प्रशासनिक प्रवन्धों को गौर सुदृढ़ बनाने का सवाल पदा 
होता है | केन्द्रीय सरकार ने १६४४ से केन्द्रीय उर्वरक संगठन नामक एक व्यापारिकयों जना 
कार्यान्वित की है। इस संगठन का कार्य यह है कि वह राज्यों तथा उपभोक्ताओं की, उदाहरणार्थ 
चाय और काफी वागान उपभोक्‍तओं की जरूरतें मालूम करे, आवश्यक मात्रा में उबरक प्राप्त 
करे, मल्य भिश्चित करे और उर्वरकों के वितरण के लिए आवश्यक प्रवन्ध करे। राज्यों म॒ राज्य 
सरकारें ही सरकारी विक्की केन्द्रों, निजी वितरण संस्थाओं तथा सहकाशी संगठनों द्वारा 
उर्वरकों का वितरण करती है । विभिन्न राज्यों में वितरण की व्यापक व्यवस्थाएं अलग्र-ग्रलग 
हैं। चकि नए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा हैं और देश में खाद विषयक 
परीक्षण किए जा रहे है, इसलिए यह वात बड़ी महत्वपूर्ण हे कि उर्वेरकों के श्रयोग के सम्बन्ध 


में अधिक से अधिक व्यापक पैमाने पर जानकारी कराई जाए औ्रौर झपकों को पा 
प्रदर्शन तथा सहायता दी जाए। जिन केद्धों से उर्वरक खरीदे जा सकें, उनकी संख्या में रा 
वृद्धि करने की जरूरत है । यह भी जरूरी है कि उबेरकों का इतना 9220 महल ं 
उनकी उपलब्धि में कप्ी कोई कमी न आ सके । और अन्तिम बात यह है कि गांवों में उर्वरक 
के वितरण के लिए मुल्यतः सहकारी समितियों का ही उपयोग किया जाना चाहिए । 


८-० डर 
३२. राज्यों की योजनाग्रों में बीज विकास के लगभग ३,००० फार्मो की हल 
जिनके अ्नन्तगंत कुल मिलाकर लगभग ६३,००० एकड़ क्षेत्र आता है । सामाव्यतः 5 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में एक वीज फार्म और एक बीज गोदाम होगा। कप 
फार्मों में उत्तनन बीज को. रजिस्टर-शुदा बीज उत्पादकों के फ़ार्मो में 
अधिक विकसित किए जाने के बाद खेतिहरों को दिया जाएगा । बीज विकास तो 
वितरण कार्यक्रम को और भी अधिक आगे बढ़ाना होगा ताकि राष्ट्रीय 3 
की सारी जहरतें पूरी को जा सके । वीज की जांच करने के कैद भी खोले जाएंगे जिसे 5 
34 ग्कार के वीजों, विशेषतः सब्जी उगाने के लिए विस्मों के मानदण्ड निर्धारित किए किक 
और उनके अनुसार ही कार्य कराया जा सके । कई राज्यों ने सहकारी बीज गोदाम स्थ हे 
करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए हैं। दूसरी योजना में जापानी ढंग से धान की खेती किए ज 
वाला क्षेत्र १६ लाख एकड़ से बढ़कर ४० लाख एकड़ हो जाएगा । 


३३. दूसरी योजना में 
गया अन्य साधनों द्वारा १५ 
ने अधिक क्षेत्र में भूमि 


केन्द्रीय और राज्य ट्रैक्टर संगठनों, किसानों के व्यक्तिगत 025 
साख एकड़ भूमि को फिर से खेती योग्य वनाने गौर २० लाख एकड़ 
युथार के कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है। तैयार किए गए एक कस 
कार्यक्रम के अनुसार अगले दो वों में केद्रीय ट्रैव्टर संगठन लगभग ६६,००० एकड़ पर्खा 
और जंगली भूमि को खेती योग्य वनाएगा और जिसमें पहले खेती की जा चुकी है ऐसी १,४६,००* 
पकड़ भूमि की जुताई करेगा ! भोपाल में एक ट्रैवटर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा चुकी 

है और एक अन्य केद खोलने का विचार है ताकि ट्रैवटरों के मिस्त्रियों और चालकों को प्रशिक्षा 
2 मर मिल सकें । योजना में ट्रैक्टर को जांच करने वाला एक केन्ध स्थापित करने की 
अवत्या की गई है जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सब प्रकार के ट्रैवटरों की उपयुर्की्ती 
7 जप करने के अलावा डीजल इंजनों तथा पश्पिम सेटों की भी जांच करेगा । 
५... (£ राज्यों के विस्तार कार्य में जुप्क खेती (विना नहरों वाली कृषि भूमि) * 
५ से जो सहायता मित्र सकती है उसकी औ्रोर अ्रभो तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया सत्र 
4 जिस पैमाने पर मिचाई के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसके वावजद बहुत-सी भूमि की वर्षा 
पर निर्भर रहना होगा । इसलिए ग॒प्क खेती की सवोत्तिम प्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाने 
5 पद पर विश्वेष जोर देना होगा। विश्येपत्त: जल और भूमि दोनों के संरक्षण के लिए विस्तार 
पोद सामुदायिक योजना पयों हे क्षेत्रों में ऊंची-दीची जमीन पर समोषच्च बांध बनाने को खान 
किया जाना चाहिए | बचपि देश के कुछ भागों में यान्य्रिक साज-सामान की 
क्या करना ब्राउज्यज़ है, फिर भी सामान्यतया स्थानीय श्रमिकों के द्वारा ऊंची-तीती जमीत 
मे समाच्च बच बगाने छा कार्य किया जा सकता है और इस कार्य में प्रशिक्षित कृषि कर्मचारियों 
परामर्श प्राप्त किया जाना चाहिए। बम्बई, सौराप्टर, मध्य हि 
प्रदेश श्रादि शज्यों ने इस प्रकार के बांध बताने के 


वोर पर प्रोत्माट्िन 


£ सटायना फू 
५ 4 विजय 
एंजियवार, दिच्द दे जोषा 


न ओर उत्तर प्रदे 


क्रपि कार्यक्रम २४६ 


लिए बड़े-बड़े कार्यक्रम बनाए हैं। दूसरी थोजता की अवधि में इन राज्यों में १५ लाख एकड़ 
से अधिक भूमि में इस प्रकार के बांध बनाए जाएंगे । 

: कई राज्यों में शुष्क क्षत्रों में चकवन्दी के महत्व को पूरी तरह से अनुभव नहीं किया जा 
रहा है! जिन क्षेत्रों में कुओं जैसे सिचाई के छोटे-छोटे साधन जुटाए जा सकते हैं, वहां निस्संदेह 
चकबन्दी के और भी अधिक लाभ हैँ, किन्तु शुष्क खेती की परिस्थितियों में भी चकवन्दी के काफी 
लाभ हूँ । इस विपय पर भूमि सुधार एवं कृपि पुनर्गठन सम्बन्धी अध्याय में और भ्रधिक विस्तार 
से विचार किया. गया है । ॥ 

३५. पौधों को कीड़ों से बचाने की दिद्ा में, विशेषतः टिड्ढी नियंत्रण के सम्बन्ध में सर- 
कारी अ्रभिकरणों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। किसान श्रपती फसल को कीड़ों और बीमारियों 
से किस प्रकार वचाए, इस बारे में उसे शिक्षित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । 
इसी प्रकार राज्यों के कृषि विभागों को वैलों द्वारा चलाए जाने वाले उपयुक्त प्रकार के खेती 
के औजार तैयार करनें के लिए और भ्रधिक एवं निरन्तर अध्ययत करना चाहिए | योजना काल 
में केद्रीय तथा राज्य सरकारें पौधों को कीड़ों से बचाने के अपने-अपने कार्य और अधिक तेजी 
से करेंगी । मुख्य बन्दरगाहों तथा हवाई अड्डों पर ऐसे केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जहां बीमारी 
लगे पौधों को भ्रलगे कर दिया जाएगा । पहली पंचवर्षीय योजना में पौधों के संरक्षण दादन्वी 
उपकरणों के लिए चार केन्द्र स्थापित किए गए थे । इन्हें सुदृढ़ किया जाएगा और १० गए कद 
स्थापित किए जाएंगे । टिट्टी दल के बारे में जांच करने के लिए एक क्षेत्रीय केद्र भी स्थापित 
किया जाएगा । 

खाद्य और कृषि मंत्रालय ने एक ऐसी योजना बनाने की व्यवस्था की है जिसके अनु: 
खेती के औजारों को सुधारा जाएगा और नए प्रकार के औजार बनाए जाएंगे । पिछले बपों 
में देश के कई केद्धों में यह कार्य किया गया है और दूसरी योजनाओं में इसे और अधिक तेजी 
से करने की जरूरत है। अनेक राज्यों ने किसानों को उचित मूल्य पर खेती के सुधरे हुए झ्ौजार 
देते की व्यवस्था की है । रु 

परिचमी देशों में खेती की उच्चत प्रणालियों के विकास में कृपि सम्बन्धी पत्र-त्रिकांओों, 

पुस्तिकाओं तथा अन्य प्रकार के साहित्य से बड़ी सहायता मिली है। भारतीय कृपि शोध 
प्रिपद ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और खाद्य और कृषि मंत्रालय की योजता में इस ब्रहर 
अन्य कार्यो की व्यवस्था की गई है । यह भी एक ऐसा कार्य है जिसे राज्यों कें,कृषि एवं विस्तार 
अधिकारियों तथा अन्य संगठनों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए । 
| बाग-व्गीचे 
३६. आगे आने वाले भ्रध्यायों में पशुपालन, डेरी और दूध की उपल 
भूमि संरक्षण सम्बस्धी कार्यक्रमों का विस्तार से विवेचन किया गया है, किस 
योजना में सब्जियों और फसलों की खेती के विकास के लिए लो वाई और स्जियां 
बारे में यहां उल्लेख कर देना उचित होगा । उत्पादन के वर्तमान पड अं लव्यि हमे 
ऋमश: लगभग १९ और १ ऑँस प्रति व्यक्ति उपलब्ध हैं। क कया सब्यियों के उत्पादन 
तथा कृषि उत्पादन में और अधिक-विभिन्नता लाने के लिए योजना में हू करोड़ रुपए की 
में वृद्धि करना आ्रावश्यक है। वाम-वर्गीचों के विकास के! सोने ऋण दिए जाएंगे 
व्यवस्था की गई है। नए बगीचे लगाने के लिए के ऋण की व्यवस्था की जाएगी । 
ओर वर्तमान वगीचों को ठीक-ठाक करने के लिए अल्पकालीत 


लब्बि, वन तथा 
न्तु दूसरी पंचवर्मीय 
किए जाएंगे, उनकी 


दर्द 


२५० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


गईं नर्सरियां भी स्थापित की जाएंगी । मालियों के प्रशिक्षण और राज्यों के ह 82, के 

कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भी व्यवस्था की गई है | राज्यों की योजनाग्रों में 
लगभग ५,००,००० एकड़ व्तेमात बगीचों को ठीक-ठाक करने और लगभग २,००,००० 
एकड़ जमीन में तए बगीचे लगाने की व्यवस्था की गई है । सब्जी उगाने वालों को ग्रच्छी 
किस्म के बीज उधार देकर तथा उन्हें ठेकनीकल परामर्श देकर विश्येपतः शहरों के प्रासपास 
सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा । राज्यों की योजनाओं में आलू के वीज के' 
विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है। फल और सब्जी पैदा करने वालों के लिए क्रय-विकय 
सहकारी समितियां संगठित करने की ओर बिद्येप ध्यान दिया जाएगा । फल विकांत्त एव 
सब्जियों के संरक्षण के लिए, डिब्बा बन्द उद्योग की सहायता के लिए तथा ठंडे गोदाम स्थापित 
करने के लिए खाद्य और कृपि मंत्रालय ने १०७४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। डिक 
उन्द फल और सब्जियों का वापिक उत्पादन २०,००० टन से बढ़ाकर ५०,००० धन तु 
पहुंचा देने का विचार है । योजना में फलों एवं सब्जियों से बनी संरक्षित वस्तुओं के निर्यात 
का प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की गई है और आशा है कि योजना के ग्रन्त तक हे 
चीजों का निर्यात १ १००० टन से बढ़कर ११,००० टन हो जाएगा । ; 


कृषि सम्बन्धी शोध और शिक्षा 


शोध हे. अपार तथा सामुदायिक योजना के भ्रधिक उच्नत क्षेत्रों में कृपकों को जो 
हक + वन्‍्ची परिणाम बताए गए थे, वे उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिए हूँ दया 
था अविक नना की मांग की है। ऐसी सम्भावना है कि पुरानी और नई समस्याओं के समा 
+। माँग दूसरी पंचवर्षीय बोजन रे 


कृषि विभागों । में और तेजी से बढ़ेगी । इस मांग को पूरा करने जा 2 
' ..। तथा संस्थाओं को तैयार रहना चाहिए । पिछले कई वर्षों से भारतीय कृषि शे' 
परिषद और उससे सम्बद्ध हना चाहिए । पिछले कई ' 


हैक धरा #६8४8 भ्रतग-अलग समस्यायों की्‌ जांच-पड़ताल करने से दो 
पतिदित के अनुभवों भी. | कार्यान्वित करने में ढिलाई हुई है और शोधकों का या 
दुससे पंचवर्षीय योजना में को ध्यान में रखकर समस्‍्याझ्रों का विवेचन नहीं | 
एवं विकाय के बीच एक का जटिल समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा डर 
भी कार्व जारी रहेगा। पे कट 0९8 करती हैं, और साथ ही आधारभूत समस्याओं के कर 
रा्योंके हषि काने तवा अच संसद. पतारों तथा भारतीय कृषि योष परदे 
गो एवं शिक्षा के संगठन बिक गहमा से किएजाएँगे। होते 


पर विषयक कुछ प्रशनों दे २ विशेषज्ञ न्नों को एक 
मंगयन दल हे * 30 शर्तों पर भारतीय और अमेरिकी विशेपत् 
|; नि दल ने विचार किया है। 5 य और 


... १5. फृपि विवयक भोव के लिए 


०८०-४६४५ करोड़ झ्पाः क्रेंद्री 02604 (0 80 १ हि. का माय 
और कृषि मंत्रानय के कक हें। राज्यों. मी भौर ६४५० करोह से 
योजनाएं है । जास्तोय रा मानो मत काफी सल्यो गे गत कई 
जासलड्तान विधयक 8," रिपिद इन योजनाओं में सहायता देगी । इस परिषद ते हि 
पे दारें मम्मिलित है: जिस 3 हैं जो दूसरी योजना में जारी रखे जाएंगे। ई ! 
सेस्बन्धी परसे्षण 308 लय ने सगे ऐसा गेहूं पैदा करना, कृपकों के खेतों मे के 
अस्क मे सेक वेबार जन. सम््थी कार्यक्रम तैयार हो सकें, और नए पका 
मर अमेरिकी टेकनीकल सहयोग कार्यक्रम के खंवीर् 


जग पः करना । भारत- 
कद का मं एक बोजना के अ्नमार 9- र-ह+ - प्रबन्ध 
| हे अनुसार (5 केंद्रों में फलों के उत्पादन श्रौर भूमि अब है 


कृषि कार्यक्रम ब २५१ 


, सम्बन्ध में जो परीक्षण किए गए हैं, वे १६ अन्य केन्रों में भी किए जाएंगे। न्यासर्गीय तृणकघाती 
. (हार्मोतल वीड़ी साइड्स) द्वारा नियन्त्रण के तरीकों की जांच के लिए पहली पंचवर्षीय योजना 
में जो योजना आरम्भ की गई थी, उसका विस्तार किया जाएगा ।वैलों से चलने वाले खेती के 
औजारों के लिए ४ शोध एवं जांच केन्द्र स्थापित किए जाएंगे । अरंकुरण के सम्वन्ध में उन्नत प्रकार 
के वीजों की किस्म की जांच के लिए और यह जानने के लिए कि झाड़-झंखाड़ के वीजों का 
कहां तक बुरा असर पड़ता है, ग्राशा है ११ जांच केच्र स्थापित किए जाएंगे। अपनी वर्तमान शोध 
प्रयोगशालाओं तथा फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी । 


३९, भारतीय कृषि शोध संस्थान केद्रीय आलू शोध संस्थान केन्द्रीय चावल शोध संस्थान 
और गन्ना विस्तार संस्थान ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आ्राधारभूत शोध के. बारे में 
कार्यक्रम बनाए हैं। भारतीय कृषि शोध संस्थान ने पहली योजना में भूमि की उवेरता, उर्वरक 
के प्रयोग तथा गेहं में लगने वाले रतए की रोकथाम के बारे में जांच-पड़ताल की थी, जिसके 

रिणामस्वरूप गेहू की ऐसी किसमें निकल आई हैं, जिन्हें रतुआ नहीं लगता | हाल में एक 

विशेपज्ञ समिति ने इसके शोध संगठन तथा कार्यक्रम की समीक्षा की है, और सिफारिश की है कि 
इसके विभिन्न विभागों को संदढ़ बनाया जाए। जिन नई दिलख्लाओ्रं में जांच-पड़ताल की 
जाएगी, उनमें से कुछ ये हैं: भूमि का प्रमापीकरण, भूमि के सम्बन्ध में शीक्रता से जांच, 
कीड़ों को मारने वाली चीजों की जांच और उनको प्रमाणित करना, टिड्डियों को एक जगह 
एकत्र करना, पौधों की बीमारियों के कारण होने वाली हानि का निर्धारण तथा कृषि शोध 
विपयक समस्याओं के समाधान में आरणविक शक्ति का प्रयोग । बाग-बगीचों के लिए एक 
विभाग भी स्थापित किया जाएगा । संस्था के कार्यक्रमों के अनुसार विपाणु तत्वों की 
शोध के लिए प्रादेशिक केन्द्र, बीजों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला और पौधों को लगाने 
के लिए एक व्यूरों भी स्थापित किया जाएगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने 
को लिए संस्थान ने ६८ शोध विपयक योजनाएं बनाई हैं। 


४०. पहली पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय आलू शोथ संस्थान ने प्रायोगिक शोध तथा 
आलुझों के विकास के लिए एक एकीकृत योजना आरम्भ की थी। अब यह संस्थान रोगमुक्त 
वीजों का भंडार जमा रखने तथा सुधरी हुई किस्मों के उत्पादन की ओर विश्येप ध्यान देगा। 
साथ ही आलओं के श्रलावा अन्य कन्द फसलों के बारे में भी जांच करेगा। केन्द्रीय चावल 
शोध संस्थान चावल के सम्बन्ध में आधारभूत शोध कार्य करता रहा है और इस विपय में सव 
प्रकार की सूचना का समन्वय केन्द्र रहा है। भ्रव यह संस्थात और अच्छा चावल पैदा करवें के 
लिए उप-केन्द्र स्थापित करेगा । भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के तत्वावधान में गन्ना सम्बन्धी 
शोध की समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है । गन्ना सम्बंधी शोध कार्यक्रम के 
अन्तर्गत जो कार्य किए जाएंगे, वे ये हैं:--गन्ने की ऐसी किस्मों का अ्रध्ययन जिनसे अधिक 
गन्ना पैदा हो और उससे ग्रधिक चीनी प्राप्त हो, पैदावार तथा रस की किस्म की दृष्टि से उर्वरकों 
और खादों का इस किस्मों पर होने वाला प्रभाव, विभिन्न प्रदेशों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त 
अदल-वदलकर गन्ना बोने की प्रणालियां, झाड़-झंखाड़ और कुकुरमुत्ता से होने वाली बीमारियों 
की रोकथाम, रोग विरोधी शक्ति की प्राप्ति, फसलों में लगने वाले कीड़ों पर जलवांयु का प्रभाव, 
गड़ बनाने तथा उसके संग्रह, कीड़ों और उन्नत प्रकार के कोल्हू तथा रस पकाने वाली भददिठ्यों के 
बारे में शोध । भारतीय गन्ना शोध संस्थान भारतीय चीनी टेकवोलौजी संस्थान और गन्ना 
विकास संस्थान में कई शोध विपयक योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। 
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४१. भारत सरकार द्वारा स्थापित सात केद्रीय हाट-व्यवस्था समितियों में से हरेक मे 
अपने-अपने से सम्बन्धित फसल के बारे में जांच-पड़ताल करने का एक कार्यक्रम बनाया हैं। 
इस प्रकार भारतीय केद्वीय कपास समिति की ७२ शोध योजनाओं के वारे में इस तम 
जांच-पड़ताल को जा रही है। यह समिति चार श्रादेशिक शोध केद्ध स्थापित करेगी, वलवईं 
, टकनोलीजिकल प्रयोगशाला का पुर्ननर्माण कराएगी तथा लम्बे रेशे वाली कपास के संस 
- में शोध सम्बन्धी कार्य और तेजी से करेगी | कलकत्ता में पटसन की ठेकतोलौजिकत 

प्रयोगशाला का, जो भारतीय केंद्रीय पट्सन समिति के अबीन काये करती है, विकार 

किया जाएगा तथा उसे और सुदृढ़ बनाया जाएगा। भारतीय केंद्रीय तिलहन समिति 
सेलों के लिए एक-टेकनोलौजिकल संस्था स्थापित करेगी । इस समिति ने तिलहन के 
कुछ सुधरी हुई किसमें तैयार की हैं और यह ऐसी किस्मों को पैदा करने के बारे में और 
आगे कार्य करेगी जो सुधरी हुई हों और जिनसे तेल भी अधिक मात्रा में प्राप्त ही | 
भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति तम्बाकू के बारे में श्रपना शोध कार्य और वहा्श, 
क्योंकि हाल ही में वढ़िया किस्म के तम्बाकू की पैदावार में कमी होने के कारण तम्बाकू के निर्षत 
में भी कमी हो गई है। तम्बाकू की किस्म सुधारने के बारे में विशेष जोर दिया जाएगा 

“और राजमुद्धी में तैयार की गई नई किस्मों के वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएंगे । चूंकि दें 

की आवश्यकताशों को पूरा करने की दृष्टि से नारियल का उत्पादन अपर्याप्ति है, इसलिए 

भोरतीय केद्रीय नारियल समिति अपने दो वर्तमान शोध केंद्रों को सुदृढ़ करेगी प्रौर तीर 
प्रादेशिक श्योध केंद्रों का संगठन “ करेगी ताकि नारियल वोने की प्रणालियों हो 
3+ जार, ्रधिक पैदावार की किसमें तैयार करके और पौधों को कीड़े एवं वीमारियाँ वा 


आने के कारण होने वाली हानियों को कम करके प्रति वृक्ष नारियल की पैदावार बढ़ाई जा की! 
5 5 सावन्ध में भीदीबकालीन कार्य के रूप में शोध करनी होगी, क्योंकि देश में पूरी 
हर कमी है। सुपारी की फसल हमेशा बनी रहती है और इस पर फल लगने में ८ है हे 

हक समय लगता है ।* एक केच्रीय शोथ केद्ध और तौत प्रादेशिक शोध के हैं 


ही थापित कए 2० पु का 
बा किए जा चुके हैं और भारतीय केद्रीय सुपारी समिति के तत्वावधान में 
च्रीय शित्प हु 


बा 2 सम्बन्धी प्रयोगशाला और तीन अन्य प्रादेशिक जे का 

03. 35 समिति भी लाख के प्रयोग हे हि लक 

के विकास क्षे लिए गिल से करेगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में फलों आई जा | 

2 का वनाया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृपि झा मर न्नात 

सेव आदि महत्वपूर्ण डक विभाग स्थापित किया जाएगा, साथ ही आम, अं हर) 

वगीचों सम्बन्धी 2 पलों की फसलों में सुधार करने के लिए प्रादेशिक आ्रावार पर ५ 
गाव क्र स्थापित करते का भी विचार है । 


हर हक कस 2 शोध का्यत्रमों के अतिरिक्त इस समय कृषि के झार्विक ०27] 
शांति निकेतव, पना हे मं में अध्ययन किया जा रहा है । ये केद्र १६ पा ४ ह पि- 
अंक लगे < मद्रास में स्थापित किए गए थे। योजना काल में दो भी है 
तत्वावधान में वम्बई एं का विचार है। योजना आयोग, की शोध कार्यक्रम समिति हे 
फार्मो के प्रबन्ध के 588 परिचम वंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मद्रास हा 
संगठन के कार्य के वर्जन हक रे 3 रहे हैं । योजना आयोग के कार्यक्रम झ् महत्वपूर्ण 
2 पन826035 कैप विकास के संस्थापन के पहलुओं के सम्ब्ध में मे * 
हो रही है। इन अध्ययनों तथा ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के सम्बन्ध में भा 
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के रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अन्य अध्ययनों की सहायता से भारतीय कृषि के सम्वन्ध में महत्व- 
पूर्ण जानकारी की जो कमी है, उसके पूरा होने की श्राशा है। जिन चीजों के वारे में जानकारी 
की कमी है, वे ये हैं: फार्मों की लागत, खेतों के आकार का आशिक पक्ष, कृषि में वीज और 
पैदावार का सम्बन्ध, मिली-जुली खेती के आर्थिक पहलू, अर्थ रोजगार का परिमाण, ऋण 
की आवद्यकताएं, कर्जदारी, पूंजी निर्माण आदि । 


. ४३. सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा लागू करते के निर्णय के साथ ही कृषि शिक्षा 
की उपलब्ध सुविधाओं में विस्तार करते पर भी विचार किया गया था । विहार, राजस्थान, 
तिरुवांकुर-कोचीन को नए कृषि कालेज स्थापित करने में सहायता दी गई । अ्रसम, हैदराबाद, 
मद्रास, मध्य प्रदेश और पंजाब में वहां के वर्तमान कृषि कालजों को सुदृढ़ किया गया है। मध्य 
प्रदेश में दो नए कालेज खोले जा रहे हैं । अब देश में २८ कृषि कालेज हो गए हैं और ये संस्थाएं 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि स्तातकों की, जिनकी संख्या अनुमानत: ६,५०० होगी, समस्त 
आवश्यकता को पूरा कर सकेंगी । ग्राम-स्तर कार्यकर्ताओ्रों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान ५४ 
प्रारम्भिक कृषि स्कूलों और ४४ विस्तार केन्द्रों के अलावा, २५ नए प्रारम्भिक कृपि स्कूल, 
२१ विस्तार केन्द्र और १६ प्रारम्भिक कृषि विभाग स्थापित करने का विचार है। ये सव 
विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बद्ध होंगे । 


े कृषिजन्य वस्तुओं को क्रय विक्रय व्यवस्था - 

४४. क्रंपि सम्बन्धी हाट-व्यवस्था के विकास के लिए मुख्य रूप से विचारणीय बात यह 
है कि वर्तमान प्रणाली को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाए कि जिससे उपभोवता द्वारा अदा 
किए गए मूल्य का उचित भाग किसानों को मिल जाए और क्रमबद्ध विकास की श्रावश्यकताएं 
पूरी हो जाएं । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृपिजन्य वस्तुओं के खरीदने और वेचने के बार में 
जो खराबियां विद्यमान हैं उन्हें दूर करना होगा साथ ही ऐसे प्रबन्ध करने होंगे कि क्रय- 
विक्रय योग्य अतिरिक्त वस्तुओं को उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग्य क्षेत्रों में लेजाकर कुशलता- 
पूर्वक वितरित किया जाए | इसके अ्रतिरिक्त सहकारी आधार पर हाट-व्यवस्था को अधिकाधिक 
रूप में विकसित करता होगा | सहकारी आधार पर हाट-व्यवस्था और चीजों को तैयार 
करने की प्रणाली का विकास करके ग्रामीण हाट-व्यवस्था और वित्त का एकीकरण करना होगा । 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अब तक सहकारी हाट-व्यवस्था और निर्माण प्रणाली के 
सम्बन्ध में जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, वे पहले के एक अध्याय में बताए गए हैँ | यहां कृषि 
हाट-व्यवस्था के अन्य पहलुओं का उल्लेख करना अभीष्ट है। अनुमान है कि दूसरी योजना 
के अन्त तक सहकारी एजेंसियों द्वारा क्रप-विक्रय योग्य अ्तिरिवतत पैदावार के लगभग 
दस प्रतिशत का क्रय-विक्रय किया जाने लगेगा । शेप बची हुई वस्तुएं अन्य क्रय-विक्रय एजेसियों 
द्वारा वेची जाती रहेंगी । इसलिए यह किसान के हित की ही बात है कि बाजारों और 
वाजारों में वरते जाने वाले तरीकों के नियमन की आवश्यकता पर विद्येप जोर दिया जाए। 
इसके अतिरिक्त सहकारी आभार पर की जाने वाली हाट-व्यवस्थां की सफलता इसी वात पर 

निर्भर करती है कि तियमित बाजार कितनी कुशलता से काम करते हैं। यह देखने में आया 
कि जिन राज्यों में वाजारों का नियमन नहीं किया गया, वहां किसान को जो नुकसान उठाना 
पड़ता हैं, वह दूसरी जगह नहीं उठाना पड़ता । 

४५. पिछले कुछ वर्षो में कृपि वाजारों के नियमन में कोई विश्ञेप प्रगति नहीं हुई। पहली 

पंचवर्षीय योजना में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य कृषि उत्पादन (वाजार) झधिनियम' 


र्श४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


को योजना काल के समाप्त होने से पहले ही सव महत्वपूर्ण वाजारों पर लागू कर देना चाहिए। 
योजना से पहले सात राज्यों में यह कानून लागू था। योजला काल में केवल तीन और राज 
ने कानून बनाया है। नियमित बाजारों की संख्या, जो १६५०-५१ में २६५ भी, बढ़ 

“४५० से अधिक हो गई है । कुछ राज्यों में जहां श्रावश्यक कानून लागू है, वहां कई महवाएँ 
वस्तुओं, जैसे खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों पशुओं आदि के व्यापार का नियमन किया जा रह 
है। गांवों में विक्री की प्रणाली भी दूपित है, किन्तु अभी तक इसका नियत नहीं किया गया। 
शहरों में म्युनिसिपैलिटियों के बाजारों में जहां माल वैसे भी पहुंचता है श्रौर जहाँ उतार 
खुद भी माल ले जाते हैं, अभी तक सामान्यतः राज्य कृषि उत्पादन (बाजार) अधिविया 
लागू नहीं किया गया है। सहकारी आधार पर हाट-व्यवस्था के प्रस्तावों को छोड़कर अर 
पांच साल के लिए कई राज्यों ने जो योजनाएं बनाई हैं, उनमें कृषि बाजारों के नियत 
लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। किन्तु इस उद्देश्य के लिए कुछ राज्यों ने अपने तक 
निर्धारित किए हैं। जिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, उन्हें वर्तमान स्थिति की समीक्षी कीं 
चाहिए तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना में समस्त महत्वपूर्ण थोक याजारों के तियमत के विद 
उपयुक्त कार्यक्रम बनाने चाहिएं। अब तक जो कार्यक्रम तैयार हुए हैं, उतसे पता चलता है 
कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अ्रन्त तक नियमित बाजारों की संख्या दुगुनी हो जाएगी । 


४६. यद्यपि कृपि उत्पादत (वर्गीकरण तथा हाट-व्यवस्था) श्रधितियम १६३७ में पा 
किया गया था, फिर भी कुछ निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर, कृषि उतादी 
वर्गीकरण के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। निर्यात के लिए सन तम्बाकू का आवश्यक हम 
से वर्गीकरण करने की प्रणाली युद्धकाल में ही आरम्भ की गई थी | पहली पंचवर्षीय योजवा 
हें सुझाव द्या गया था कि निर्यात के लिए अन्य वस्तुएं, जैसे ऊन, कड़े वाल, वकरी के वात, 
(3, भेड़ और बकरी की खालें, पूर्वी भारतीय कमाया हुआ चमड़ा, काजू, मि्रे, पर, 
विचहन, तेल, गन्बयुवत्त तेल तथा शाल्मली (रेशमी कपास) वृक्ष से प्राप्त कोमल, हल 
०28 रो ग्रादि का आवश्यक रूप से वर्गीकरण किया जाए। योजता काल में कै के, 
7 बल और कुछ गन्धयुक्त तेलों के बारे में ही कुछ प्रगति हुई है तथा शोप वस्तुओं के वा 
हिए शीद हा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित बी कसी 

3 पथ हैं आवद्यक रूप से वर्गीकरण करने का कार्य किया जाना चाहिए । 
यह 30023 की जाने वाली वस्तुओं के लिए ही नहीं अपितु आन्तरिक व्यापार के ५२० 
छोड़ दिया गया था हि आवश्यक है। अभी तक व्यापारियों की अपनी ही इच्छा व बह । 
सम न लक हुई वस्तुओं का एगमा्क वर्गीकरण कराएं 580 
प्रन्य वसतओं का थी. बगेंकरा का ही वर्गीकरण किया जाता रहा है। इस वस्तुओं के 00 दा 
प्रयोगशाला की हक वेंगकिरण किया जाना चाहिए । किस्म और शुद्धता की जांच की ते 
के रुप में लागपुर में केद्रीय 02230 00 टलयटक किस्म 
मिल जम पे प्रयोगशाला नियन्त्रण तथा ८ प्रादेशिक सहाय का 
ये प्रोगशञालाएं कार्य कक त़ जे हैं। श्राशा है कि दूसरी योजना की समास्ति 
प्रयोगशालाएं विशिन्न बा ॥ किस्मों के तियल्त्रण के सामान्य कार्ये के हक 
करने के सम्बन्ध में जांच-पड़ता है सा] के नमूने निदिवत करने तथा उतर रत 
सहकारी व्यापार एवं बोदयो है. ये भी करेंगी। हृपिजत्य वस्तुओं का बा 
एस गरोद्ाओों के विकास का भी एक आवश्यक अंग है | कृषिजत्य वस्तुओं * 


क्रर्पि कार्यक्रम २५५ 


समन्वय तथा बड़ी मात्रा में उनके संग्रह के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनाजों, तिलहन, दालों, कपास, 
पटसन, मसालों आदि के बारे में उपयुक्त श्रेणियां निश्चित करती होंगी। इस दिद्ला में 
कुछ कार्य किया गया है। 

४८. अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए और कृषि की पैदावार की विक्री को बढ़ाने के लिए 
यह आवदयक है कि नाप-तोल तथा विक्री और खरीद के ढेकों का प्रत्तिमानीकरण किया जाए । 
बहुत-से राज्यों में नाप-तोल के सम्बन्ध में कानून विद्यमान हैं, किन्तु उनमें से कुछ राज्यों ने 
निरीक्षण और देखभाल के लिए आवश्यक संगठन की व्यवस्था नहीं की है । नाय-तोल की 
मीटरिक प्रणाली अपनाने के लिए हाल में ही जो निर्णय किया गया है उस के कारण नाप-ततोल 
सम्बन्धी कानून को कार्यान्वित करता स्थगित कर दिया गया है । 

४९. ठेके की जिन शर्तों के आधार पर विभिन्न वाजारों में व्यापार होता है उनमें बड़ी 
भिन्नता है। अन्तर्राज्यीय व्यापार और विभिन्न वाजारों के मूल्यों का एक-दूसरे से तालमेल 
बैठाने के लिए यह भी जरूरी है कि किस्म और सामान अच्छी तरह पैक करते के लिए दी 
जाने वाली छूट आदि के सम्बन्ध में ठेके की शर्तों का शखिल भारतीय आ्राधार पर प्रतिमानी- 
करण किया जाए। वायदा सौदा (नियमत्त) अधिनियम, १६५२ की व्यवस्था के अनुसार विभिन्न 
स्वीकृत व्यापार संघों द्वारा बनाए गए उपनियमों की वायदा सौदा आयोग द्वारा पूर्व स्वीकृति 
आवश्यक है। यह सुझाव दिया गया है कि गेहूं, अलसी, मूंगफली, खोषा तथा इन तिलहनों 
से तैयार होने वाले तेलों के लिए खाद्य और कृपि मंत्रालय ने ठेके की जो स्टैडर्ड शर्तें तैयार 
की हैँ उन्हें ये संघ भी स्वीकार कर लें। जिन वस्तुग्नों के बारे में वायदा व्यापार का नियमन 
किया जाना है, उनके सम्बन्ध में भी ठेके की स्टेंडर्ड शर्ते तैयार की जानी चाहिएं। 

५०, बाजारों के सम्बन्ध में ठीक-दठीक और नवीनतम सूचता उपलब्ध न होने के कारण 
किसान और प्रशासन दोनों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। वाजारों के बारे में आवश्यक 
जासकारी फौरन ही उपलब्ध न करा सकने के कारण भिन्न-भिन्न बाजारों में एक ही चीज 
का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। कुछ बाजारों में सूचना देने का कार्य निजी एजेंसियों हारा किया 
जाता है और इस प्रकार की गई व्यवस्थाएं संतोपजनक सिद्ध नहीं हुई है । यद्यपि सीमान्त 
बाजारों से कई वातों के बारे में सूचना मिल सकती है, किन्तु संग्रह एवं विवरण केन्द्रों 
से व्यावसायिक एजेंसियों को महत्वपूर्ण वाजारों के सम्बन्ध में जानकारी होती हैं किन्तु 
उन्हें जो सूचना मिलती है उसकी जनता को कभी जानकारी नहीं हो पाती । योजना में 
मुख्यतः किसानों के लिए एक अखिल भारतीय बाजार समाचार सेवा स्थापित करने की 
व्यवस्था की गई है जिसका राज्यों के सहयोग से संगठन किया जाएगा । हर साल २० 
से ३० उम्मीदवारों को क्ृपि हाठ-व्यवस्था के बारे में विशिष्ट प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित 

कर्मचारियों का भी प्रवन्ध किया जा रहा है । 

५१. कृषि हाट-व्यवस्था के विकास के लिए बाजारों के बारे में शोब कार्य भी श्रवश्यक 
है जिसमें ये सभी वातें सम्मिलित हैं: हाट-व्यवस्था विपयक सर्वेक्षण, मूल्य विस्तार का विश्लेषण 
और अध्ययन और श्रेणी-नमनों तथा वण्डलों का प्रतिमानीकरण । केन्द्रीय कृषि हाट-ब्यवस्था 
संगठन ने अव तक लगभग ४० मस्य-मुख्य वस्तुओं के ऋय-विक्रय के बारे में अध्ययन किए हैं और 

उनके विषय में रिपोर्ट प्रकाशित की हे । कुछ रिपोर्टो में जो सामग्री दी गई हैं वह पुराना है । 
कृषि उत्पादन के स्वरूप तथा विदेशी और आन्तरिक व्यापार के गठन में काफ़ी परिवर्तन हो 
गए हैं। इसलिए यह जहूरी है कि कार्य अध्ययन पुनः से किए जाएं और ताजी से ताजी 
सामग्री एकत्र की जाए। महत्वपूर्ण फसलों के सम्बन्ध में प्रादेशिक अव्यवन्त भी किए जाएंगे । 


२५६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


५२, पहली पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण बात्त यह हुईं की कि वायदा शर्तनामा 
(नियमन ) अधिलियम, १६५२ पास किया गया और उससे अगले वर्ष वायदा सौदा आयोग की 
नियुक्ति की गई। विभिन्न वस्तुओं तथा क्षेत्रों में वायदे के सोदों के लिए किन संधों को 
स्वीकार किया जाए तथा अधिनियम के अधीन किन वस्तुओं के बारे में बायदे के सौदे करे 
की अनुमति दी जा सकती है, इन बातों के सम्बन्ध में श्रायोग सरकार को सलाह देता है । यह 
स्वीकृत संघों के कार्य का नियमन एवं नियन्त्रण करता है, उनके हिसाव-किताव की जांच करता 
है और विभिन्न वायदा बाजारों की कार्य प्रणाली पर वराबर नजर रखता है। आशा ह 
कि इसके कार्यो से वाजारों में होने वाली कृत्रिम कमी और व्यापक उथल-पुथल को दूर करने 
में बड़ी सहायता मिलेगी । पिछले साल केन्द्रीय सरकार ने कई वस्तुश्नों के वायदा व्यापार के 
लिए नए केन्द्र स्वीकार किए हैं-- कपास के लिए भ्रकोला और इंदौर, तिलहनों तथा मूंगफती 
के तेल के लिए वम्बई, भ्रहमदावाद, मद्रास, श्रड़ोनी, दिल्‍ली, राजकोट, हैदराबाद और कतकर्ता; 
हल्दी के लिए सांगली; तारियल के तेल के लिए एलप्पी; और काली मिर्च के लिए 
कोचीन । इस समय वायदा सौदा श्रायोग विभिन्न केद्धों में प्राप्त संघों के उन आर्थवापत्नी 
पर विचार कर रहा है जो उन्होंने मान्यता प्राप्त करने के लिए मेजे हैं और श्र है कि देश भर 
में लगभग ४० संस्थाओं को मान्यता दे दी जाएगी। इसके बाद आयोग का मुख्य कार्य वादा 
वाजारों की देखभाल करना होगा और उतके कार्यो का नियमन करना होगा ताकि विभिन्न 


स्थानों के बीच और विभिन्न समयों पर मूल्यों का भारी उतार-चढ़ाव व हो सके। आ्रयोग 
व्यापारियों को क्रय-विक्र्य की सुविधाएं भी देगा । 


कृषि सम्बन्धी आंकड़े 


__. हर: कृपि के बारे में सही नीति निर्धारित करने और कृषि उत्पादन की योजता वतन 
के लिए यह आवश्यक है कि कृषि सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह ठीक-ठीक और विश्वसनीय ढंग पे 
किया जाए और वैज्ञानिक आधार पर उनका विद्लेपण एवं व्याख्या की जाएं । पहली 
“चर्षीय योजना में इस प्रकार के आंकड़ों की कमी और उतमें सुधार करने की आवश्यकता 
की और ध्यान आकृष्ट किया गया था । तब से लेकर श्रव तक कृषि सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार 
228३४ गए हैं। पहले की अपेक्षा रब और अधिक फसलों के बारे 
् कै गे हर ए जाते हूं और उनके प्रकाशन में होने वाला व्यवधात भी कैंम कई 
रसोई देने बारी 2 १280 क्षेत्रों में मू-कर सर्वेक्षण किए गए हैं, और जहां प्रारम्भिक 
अब जितने प़लेत्र के यो नहीं थीं, वहां ये स्थापित कर दी गई हैं। इसके परिणामस्वदय 

५ 3 आल 9 वारें में क्ृपि सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध हैं वह पहली योजता के आरम्भ मन 
5६६ करोड़ ५० लाख एकड़ से बढ़कर हक 


> र ७२ करोड़ एकड़ से गे गया है। प्रामार्थिक 
परिभापाएं और एक जै 8 एकड़ से ऊपर हो गया 

कृ जैसी मान्यता ३ नर्घारि के धान 

परिषद ने कई « एं निर्धारित कर दी गई हैं और भारतीय कृषि अवुसस्वार 


व्यवस्थ 
सुधार करने अत अल किए हैं। अप्रैल १६५६ में की गई पशुगरती 
संख्या, उनसे बनने 9 अन्‍ हर रह हैं। अभी भी बहुत कुछ करना रेप कप हा 
उपलब्ध हैं, वे अपर्याप्त तथा दोपपर्ण _स्तुओं और मछली पालन के सम्बन्ध में जो अंक 
बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध लक कि महत्व की कई छोटीःमोटी फर्तों 
ओर किस्म सुधारने के लिए सा क योजना में कृषि सम्बन्धी आंकड़ों का क्षेत्र, ते: 
जी परे हो चुके है, मछली पालन तथा ८ 5 _है। प्रारम्भिक अध्ययनों के श्राधार पर 
'ग पशुओं के आंकड़ों में सधार किया जाएगा । 


भ्रध्याय १४ 


पशु पालन और मछली पालन 
१. पशु पालन झौर डेरी उद्योग हे | 
विपय प्रवेश 


पशु पालन और डेरी उद्योग से ग्राम्य श्र्थ-व्यवस्था के विकास में तथा रहन-सहन का 
स्तर ऊंचा उठाने में जितनी सहायता मिल सकती है, उसे देखते हुए इस समय उसका योग 
बहुत ही कम है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पशु पालन भर डेरी उद्योग की उन्नति के लिए 
५६ करोड़ रुपए से ग्रधिक व्यय की व्यवस्था की गई है और श्राशा है कि आगामी वर्षों में कृपि के 
इस क्षेत्र में पहले से अधिक प्रगति होगी । पश्गु पालन कार्यक्रमों का उद्देश्य एक तो यह है कि 
दूध, मांस और अण्डों की उपलब्ध होने वाली मात्रा बढ़ाई जाए क्योंकि खाने-पीने की 
मौजूदा सामग्रियों को संतुलित करते के लिए यह जरूरी है कि इनका उपभोग अधिक हो और 
दूसरे यह कि देश के प्रत्येक भाग में क्पि कार्यों के लिए समर्थ बलों की सुविधा मिल सके। 
वास्तव में गांवों की पर्थ-व्यवस्था सुधारने में अच्छे मवेशियों का बहुत अधिक महत्व है । 
यही नहीं, ऊन, वाल, खाल और चमड़ा आदि कुछ ऐसी वस्तुएं-पशुओं से मिलती हैं जिनका 
ओआद्योगिक कच्चे माल के रूप में ठीक-ठीक उपयोग करना झआाथिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 
होगा । जो भी हो, पद पालन कार्यक्रमों के सामने अभी भी कई गम्भीर श्र व्यावहारिक 
कठिनाइयां है। इसके पहले कि इन कठिनाइयों का हल खोजा जाए, यह जरूरी हैँ कि समस्या 
के आकार-प्रकार तथा मूल तत्वों को भली-भांति समझ लिया जाए 


२. १६५१ की पशु गणना के अनुसार भारत में मवेशियों की संख्या इस प्रकार थी :-- 





5 2 532 कप लत नमनन ननकप 
मवेशी (अंक लाखों में) 
प्रजनन करने वाली .गायें .. » «८ 5 ४६३*४ 
प्रजनन करने वाले सांड हि हट मर ६५ 
पोतने और ढोने में काम आने वाले पद्मु ! 

त्तर ब्बः ० ३ ५४ मु प्रष४ १ 

सादा हि ्द पर 5 #ः २३१ 

. वाल पश्च ड३४६ 
क्रय न टी लक 9 358 ३८६ 

योग * १५५०-६९ 

२५७ 


५, 


6 5 लटक * द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


आओ... आन अर (अंक लाहों मं) 
भैंस : 

प्रजनन करने वाली भैंसे रा ५2 हे २० कक 
प्रजनन करने वाले भैसे <.. रे का ३१ 

जोतने और ढोने में काम भाते पाले पशु : ; 
नर बट शा ५ का जे ६०१ 
भादा ले चल द् ः हि ५.३ 
बालपशू «» ' ० गे + भः १४७'३ 
अन्य लि 223 223 ७८ 
ट ।0#आी ०5 हि लिन लक 
योग स्‍ू ४३३५ 


नली 


मवेशियों की इस भारी संख्या के बावजूद १६५०-* १ में पशुधन उत्पादनों का 
मूल्य केवल ६६४ करोड़ रुपए अर्थात कृषि से होने वाली आमदनी का लगभर्ग ६ 
हुआ। भ्रध्ययन से पता चलता है कि देश में पशुझों की वर्तमान संख्या चारे की. ॥+%/ शवों 
को देखते हुए कहीं श्रधिक है। यह आम ख्याल है. कि सूखे चारे की दृष्टि से देश गा 
की संख्या कम से कम एक-तिहाई भ्रधिक है और हरे चारे तथा खली वगैरह की दूँष्टि ह 
स्थिति और भी खराब है। मनुष्यों की अनाज सम्बन्धी आ्रावश्यकताएं बढ़ गई हैं इसलिए मे 
क्षेत्रों में चराई की व्यवस्था हो सकती थी वे क्षेत्र बराबर कम होते जा रहे हैं। गे 
की अधिक संख्या का परिणाम यह होता है कि उन्हें चारा कम मिल पाता है और खराब 


के कारण उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्नों में रकावट आती हैं। यह ऐक ऐसी उलझन है मित 
सुलझाना कठिन जान पड़ता है । 


३. कप उपज से मिलने वाली अन्य चीजों के अतिरिक्त अभी तक मवेशी चरागर्हि 
प्र 25 ही निर्भर रहे हैं । पशुओं के पालने की विधियों में हमें आमूल प्रिवतेन न 
क्योंकि मिश्रित कृषि व्यवस्था का ही उसे भविष्य में अधिक आश्रय लेता है। ईपिं पुर्वादन 
की समुचित व्यवस्थाएं खोजतें समय हमें इस पहलू को ध्यान में रखना होगा ! 


४. अकाल और महामारियां वहुत कुछ वश में कर ली गई हैं और सार 

प्रवृत्ति ऐसी जान पड़ती है कि फालतू पश्ुझ्रो की संख्या बढ़ रही है। हाल के वर्षों मे पर 

का का _निषेष करने के सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गई है उससे इस प्रवृत्ति वी 

8४ 22 है। लक पशु-वघ निषेध के सुझावों के गूरे 2 हक 

22026: उसने न केवल संविधान में भ्रभिव्यक्ति पाई है बल्कि राष्ट्रीय एन 
समावेश होना ही चाहिए । संविधान के ४८वें अनुच्छेद में उ 


कप ल्‍ ल्लिखित हे 
के 4 पालन का संगठत आधुनिक एवं वैज्ञानिक रीति से करने की प्रय्ल हक 
र पर नस्‍्लों को भ्रच्छा बनाए रखने और सुधारने तथा गायों, रा 


पशुओं बने नाले पतागो के वेद के नि्ेंध ३ 222 
का न देने वाले पशुओं के वध के निषेध के लिए कदम उठाएंगे। लेकित इस विदिशा 
कार्यान्वित करते समय इस वात का ध्यान रखना होगा कि ऐसी परिस्थिति 


उत्न्त न कर दी जाएं कि संविधान े + का प्रयत्न कियी की 
॥ द्वारा जिस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रवर्तन कियी 
है वह द्वी नष्ट हो जाए। हे कद ! 


पशु पालन और मछली पालन २५६ 


४. पशु-वध की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने १६५४ में एक विशेषज्ञ समिति 
इस उद्देश्य से नियुक्त की थी कि वह पशुओं की बुरी दशा को सुधारने के लिए उपाय 
सुझाए। यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस समय देश में उपलब्ध चारे के तथा अन्य 
साधन इतने अपर्याप्त हैं कि वें वर्तमान पद्यु संख्या का भी भरण-भोपण नहीं कर सकते । 
समस्त पशुओं के वध पर पूर्णतया निषेध लगा देने का परिणाम यह होगा कि पशुओं की 
संख्या और अधिक बढ़ जाएगी और इस तरह देश के पास सीमित संख्या में जो भी 
अच्छे पशु हैं उनके हितों की रक्षा नहीं हो सकेगी । इसका परिणाम यह भी हो सकता 
हैं कि वन्य पशुओं की संख्या तीन गति से बढ़ने लगे | इस समिति ने अनुमान लगाया कि 
यदि पदु-वध का पूर्ण नियेघ कर दिया जाए तो पशु संख्या प्रायः छः प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाव 
से बढ़ने लगेगी। १९५३ में उत्तर प्रदेश की गोसंवर्धन जांच समिति ने इन प्रवृत्तियों का पता 
लगाया था और अनुमान किया था कि राज्य में उपलब्ध चारे आदि के साधन मात्र इतते हैं 
कि उनसे पशु संख्या के लगभग ४५८ प्रतिशत का ही भरण-पोपण हो सकता, और यह भी 
कहा था कि अनेक जिलों में छुंटूटा पशुओं तथा जंगली जानवरों के कारण फसलों को 
नुकसान पहुंचता है । 

६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ऐसा लगा था कि कदाचित गोसदनों द्वारा 
इस समस्या को सुलझाया जा सकेगा। अ्रतः योजना में इस वात की व्यवस्था की गई थी कि 
पहले दौर में १६० गोसदन स्थापित किए जाएं, जिनसे ३,२०,००० पशुओं की देखभाल 
हो सके । यह योजना संतोषजनक रीति से प्रगति नहीं कर सकी | कुल मिलाकर ८5,००० 
पशुओं के लिए २२ गोसदन स्थापित किए गए हैं और इनमें से भी कई गोंसदनों को आवश्यक 
जमीन पाने में कठिनाई हुई है। द्वितीय योजना में ३०,००० पशुओं के लिए ६० ग्रोसदन खोले 
जाने का प्रस्ताव है। स्पष्ट है कि यदि केवल अयोग्य और वेकार पशुओं की देखभाल के लिए 
गोसदन स्थापित करने का प्ररन होता तो भी काफी गोसदनों की स्थापना कर सकना असम्भव 
होता । इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि राज्यों को चाहिए कि वे पशु-वध निषेध की 
सम्भावनाओं पर दृष्टिपात करते समय चारे के उपलब्ध साधनों के सम्बन्ध में वास्तविकता 
का ध्यान रखें और यह भी देख लें कि बेकार और अयोग्य पशुओं के भरण-पोषण का 
मुख्य उत्तरदायित्व संभालने में उन्हें ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओ्ों का सहयोग कहां तक मिल 
सकता है जो सरकारी सहायता से तथा सामान्य रूप से जनता की सहायता से उस जिम्मेदारी 
को निभा सकती हैं । 


७. प्रस्ताव है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३,००० गोशालां में से ३५० को 
चुनकर उन्हें पशु-धन सुधार केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाए। ये गोशालाएं अपने 
बेकार और अयोग्य पशुओं को सवसे निकट के गोसदन में भेजेंगी । प्रत्येक गोसदन 
के पास खालों, हड्डियों तथा अन्य वस्तुओं के बेहतर उपयोग के साधन रहेंगे । मृत 
पशुओं की खालों, हडिडयों भ्रादि के उचित उपयोग का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है और 
ग्रखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने इस क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम बनाए हैँ। प्रत्येक 
गोशाला को सरकार बढ़िया नस्ल के कुछ पशु देंगी और प्रत्येक गोशाला को भी स्वयं 
अपने साधनों द्वारा इतने ही पशु जुटाने होंगे। उन्हें आथिक सहायता भी दी जाएगी। 
इस योजना के लिए लगभग १ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई हैं । 
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११. राज्य सरकारें केन्ध ग्राम योजनाओं के माध्यम से ही पशुधन सुधार कार्यक्रमों 
को आगे बढ़ा रही हैं। इस योजना के अनुसार कुछ चुनें हुए इलाकों पर ध्यान केन्द्रित किया 
जाता है। इन इलाकों में घटिया किस्म के सांड़ों को बधिया कर दिया जाता है और कृत्रिम 
गर्भाधान केन्र स्थापित किए जाते है | इनमें से प्रत्येक केन्द्र में लगभग ५ हजार गायों का 
कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है, लोगों को वछड़े पालने के लिए सरकारी सहायता दी 
जाती है, चारे के साधनों का विकास किया जाता है और पश्नु पालन उद्योग की वस्तुओं की 
बिक्री के लिए सहकारी ढंग की व्यवस्था की जाती हूँ । प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६०० केर्द्रे 
ग्राम और १४० कृत्रिम गर्भाधान केन्ध स्थापित किए गए। द्वितीय योजना की अवधि में १,२५८ 
केन्द्र ग्राम, २४५ कऋृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और २५४ विस्तार केन्द्र खोले जाएंगे । कार्यक्रम का 
लक्ष्य यह है कि लगभग २२,००० बढ़िया सांड़, ९, ५०,००० बढ़िया बैल और दस लाख बढ़िया 
गायें हो जाएं । योजना में उत्साहजनक प्रगति हुई है, लेकिन चारे तथा पशु पालन जनित वस्तुओं 
की बिक्री व्यवस्था की दिल्ञा में अधिक कार्य नहीं किया जा सका है। उलटे, नियंत्रित प्रजनन 
को कांफी हद तक स्वीकार किया गया है और राज्यों ने इस योजना को लागू करने के लिए 
ग्रावश्यक कानून बनाए है। शुरू-शुरू में अ्रतेक केन्द्र श्रामों और कृत्रिम गर्भावान केन्द्रों में 
: समितियों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण काम में देरी हुई थी, लेकिन सर्वत्र स्थानीय 
लोग वगर किराए की इमारतें देने के लिए और योजना को सफल बनाने के लिए अन्य 
रुपों में सहायता देने को इच्छुक थे। द्वितीय योजना में चारे का भ्रवन्ध करने के कार्यक्रम 
पर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि पशुधन उन्नति कार्यक्रम का यह एक मुख्य 
आधार है। प्रत्येक क्षेत्र में जो भी कम-ज्यादा चरागाह सुलभ हों, उन्हें विकसित करने के 
प्रयत्त होने चाहिएं । द्वितीय योजना में परिकल्पित विश्ञाल कार्यक्रम के कारण पर्याप्त 
कर्मचारियों का होना, उपलब्धि के लिए श्र॒धिंक अच्छी प्रशासकीय' व्यवस्था करना और' पद्गु 
पालन विकास के बारे में जनता को शिक्षित करना बहुत अ्रधिक भ्रावश्यक हो गया है । 
अ डेरो उद्योग और दूध को व्यवस्था * 
१२. भारत में दूध सम्बन्धी आंकड़ों के बारे में भ्रव भी केवल मोटा ' अनुमान ही 
लगाया जा सकता है। अनुमान है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में दूध का 
कुल उत्पादन १ करोड़ ५० लाख टन से कुछ अधिक था | इसका लगभग ३८ प्रतिशत दूध पीने 
के, लगभग ४२ प्रतिशत घी बनाने के और शेप खोझा, मक्खन, दही तथा अन्य वस्तुएं बनाने 
के काम में आ्राता-था । दूध की कुल मात्रा का आधे से कुछ कम हिस्सा गायों से और आधे से 
कुछ ज्यादा हिस्सा भैसों से मिलता है प्रति व्यक्ति दूध की औसत खपत ५ औस से कुछ 
अ्रधिक है, जबकि संतुलित भोजन की दृष्टि से कम से कम १५ श्रौस की सिफारिश की गई है। 
अतएव, और अधिक मात्रा में दूध उपलब्ध करना श्रत्यत्त आवश्यक हैं। विकास की इस स्थिति 
में दूध उत्पादन के लक्ष्यों को प्रादेशिक आधार पर निर्धारित करता होगा और शहरी इलाकों 
में दूध की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा । अभी तक दूध के लिए कोई राष्ट्रीय 
उत्पादन लक्ष्य नही वनाया गया है। भ्रस्ताव यह है कि राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक 
योजनाओं में तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानीय और क्षेवीय लक्ष्य निर्धारित किए जाएं ताकि 
अगले पांच वर्षों के समय में इन इलाकों में दूध के कुल उत्पांदन में लगभग १० प्रतिशत 
की वृद्धि हो सके । सामान्य उद्देश्य यह होना चाहिए'कि जिन इलाकों में काफी काम हुश्रा' हो, 
वहां १० से लेकर १२ वर्ष को झवधि में दूध का उत्पादन ३० स लेकर ४० प्रतिशत वढ़ जाए | 


२६० द्वितीय पंचवर्षीय योजनों 


५ पशु प्रजनन नीति शोर कार्यक्रम 


5. भारत में ढोरों की २५ और जैसों की ६ सुनिश्चित सस्लें है। ये सब देंश के विभिन्न 
भागों में बंटी हुईं है। हर नस्ल के बढ़िया नमूनों की संख्या बहुत सीमित है, गौर वह भी केवल 
उन इलाकों के भीतरी हिस्सों में मिलती है जहां कि ये नस्‍लें होती है।इस तरह के इलाको 
के आस-पास एक हो तरह के पशु अवश्य होते है, लेकिन ये घटिया किस्म के होते हैं। 
इनमें से कुछ नस्‍्जें डेरी वर्ग की है, जिनमें मादा पशु काफी मात्रा में दूध देते है गौर गर पु 
काम के लिए बेकार होते है। पशुओं की अधिकांश सस्‍्ें भारवाही वर्श की है, जिनमे गये 
“हुंत कम दूध देती हैं और बैल बढ़िया किस्म के होते है | इनके बीच कई नस्‍्तें ऐसी है कि 
इस अर्थ में 'दोकारी' नस्ल कहा जा सकता हैं क्योंकि मादा पश्ुु औसत .मात्रा से कुछ ग्रक 
दूध देते है और नर पशु अच्छे जासे काम करने वाले बैल होते हैं। ये सुनिश्चित नसते देश के 
सूले जलवायु वाले भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों के बाहर भारत के पूर्वी और दक्षिणी 
हिस्सों में, जहां बहुत अधिक वर्षा होती है, मवेशी किसी निश्चित नस्ल के नहीं है । | 

*. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पश्ष प्रजनन सम्बन्धी एक अखिल भाखीः 
नीति बनाई है ताकि अच्छे से ग्रच्छे नतीजे हासिल किए जा सकें । केन्द्र तथा राज्य त़रकारो 
* यह नीति स्वीकार कर ली है। संक्षेप में यह नीति इस प्रकार है :-- | ' 

(क) श्रेष्ठ प्रजनन के द्वारा सुनिश्चित दुधार नस्‍्लों की दूध देने की सामर्थ्य अषिक 

+ आवक बढ़ानी चाहिए और अज्ञात नस्ल वाले मवेशियों के विकास के तिए तर 
, शक का उपयोग करना चाहिए । 
(ख) सुनिश्चित भारवाही नस्‍्लों के पशु 
चाहिए। पर ध्यान 
भहोंजाए। 


रेस अकार प्रजनन सम्बन्धी नीति 
उत्पादन बढ़े और साथ 
कोई बुरा असर भी न 


ओं में जितना भी सम्भव हो सके दूध बढ़ानों 
रहें कि इसके कारण उनकी काम करने की सामर्थ्य कप 


का सामान्यतः उद्देश्य यह है कि देश में दूध की 

ही खेती के लिए आवश्यक बैलों के मिलते रहने पर 

पशु होते है जो ऑल पड़े । अत्येक भारवाही नस्ल में हमेशा शोडत एप 

०३ _ हैं जो औसत मात्रा से कुछ अधिक दूध देते है। इस वर्ग के सौर 

| मे चुनने और आगे भी चुनाव करते रहने तथा प्रजनन कराने पर ईूँवे 

7 उत्पादन काफी बढ़ाया जा सकता है। नस्ल क्षेत्रों के भीतरी इलाकों में जर्ब 

कया हरा हो जाए तो वहां से मिले सांडों का उपयोग बाहरी इल्लाकों मे 

जो सकता है ताकि समूची पशु संख्या का सामान्य सुधार हो-जाए:। 

जाती हा दा रे 'गू करने के लिए रे विभिन्न राज्यों में जो भी तस्‍्लें काम में लाई 

करा, भड़ौच और आता कप) 2. ते दिया गया है। इस तरह ग्रहमदावा; 

मुजफ्फरनगर, अलीगई . फेकेरेज' नस्ल का, उपयोग किया जाएगा। सहालपुए 

मु है बाद क/४४ ४ पर देश के परिचमी भागों में 'हरियाना/ नस्ल वी 

भागों में जहां के मवेशी झ ७ जैसे देहरादून, गढ़वाल, अलमोड़ा, और तैनीताल के ईर्थ 
सिन्‍्धी सांड़ों का उपयोग होगा । 
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११. राज्य सरकारें केन्र ग्राम योजनाओं के माध्यम से ही पशुधन सुधार कार्यक्रमों 
को आगे बढ़ा रही हैं। इस योजना के अनुसार कुछ चुने हुए इलाकों पर घ्यान केन्द्रित किया 
जाता है। इन इलाकों में घटिया किस्म के सांड़ों को वधिया कर दिया जाता है और कृत्रिम 
गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए जाते हूँ । इनमें से प्रत्येक केन्र में लगभग ५ हजार गायों का 
कृत्रिम गर्भाधात किया जा सकता है, लोगों को वछड़े पालने के लिए सरकारी सहायता दी 
जाती है, चारे के साधनों का विकास किया जाता है और पशु पालन उद्योग की वस्तुओं की 
विक्री के लिए सहकारी ढंग की व्यवस्था की जाती हूँ । प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६०० केरदे 
ग्राम और १५७ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए गए। द्वितीय योजना की भ्रवधि में १,२५८ 
केन्ध ग्राम, २४५ क्ृतिम गर्भाधान केन्द्र और २५४ विस्तार केन्द्र खोले जाएंगे । कार्यक्रम का 
लक्ष्य यह है कि लगभग २२,००० बढ़िया सांड़, ६, ५०,००० बढ़िया वैल और दस लाख बढ़िया 
गायें हो जाएं । योजना में उत्साहजनक प्रगति हुई है, लेकिन चारे तथा पशु पालन जनित वस्तुओं 
की बिक्री व्यवस्था की दिशा में अधिक कार्य नहीं किया जा सका है। उलटे, नियंत्रित प्रजनन 
को काफी हृद तक स्वीकार किया गया है और राज्यों ने इस योजना को लागू करने के लिए 
आवश्यक कानून बनाए है। शुरू-शुरू में श्रनेक केन् ग्रामों और कृत्रिम गर्भाधान केंद्धों में 
समितियों तथा कर्मचारियों की कमी के कारण काम में देरी हुई थी, लेकिन सर्वत्र स्थानीय 
लोग वगर किराए की इमारतें देने के लिए और योजना को सफल बनाने के लिए भ्रन्य 
रूपों में सहायता देने को इच्छुक थे। द्वितीय योजना में चारे का प्रवन्ध करने के कार्यक्रम 
पर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि पशुधन उन्नति कार्यक्रम का यह एक मुल्य 
आधार है। प्रत्येक क्षेत्र में जो भी कम-ज्यादा चरागाह सुलभ हों, उन्हें विकसित करने के 
प्रयत्न होंने चाहिएं । द्वितीय योजना में परिकल्पित विशाल कार्यक्रम के कारण पर्याप्त 
कर्मचारियों का होना, उपलब्धि के लिए अधिक अच्छी प्रशासकीय व्यवस्था करता और' पशु 
पालन विकास के बारे में जवता को शिक्षित करना बहुत श्रधिक श्रावश्यक हो गया है । 


॥।॒ 


डरी उद्योग भर दध को व्यवस्था |. ४ 


१२. भारत में दूध सम्बन्धी आकड़ीं के बारे में श्रव भी केवल मोटा अनुमान ही 
लगाया जा सकता है। अनुमान है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ मे दंश में दूध का 
कुल उत्पादन १ करोड़ ८० लाख टन से कुछ अधिक था। इसका लगभग ३५८ प्रतिशत दूध पीने 
के, लगभग ४२ प्रतिशत घी बनाने के और शेप खोश्रा, मक्खन, दही तथा अन्य वस्तुएं बनाने 
के काम में आता था । दूध की कुल मात्रा का आधे से कुछ कम हिस्सा गायों से झ्लौर आधे से 
कुछ ज्यादा हिस्सा भैसों से मिलता है | प्रति व्यक्ति दूध की औसृत खपत ५ झौस से कुछ 
अ्रधिक है, जवकि संतुलित भोजन की दृष्टि से कम से कम १५ औस की सिफारिश की गई है । 
अतएव, और अ्रधिक मात्रा में दूध उपलब्ध करना अत्यन्त आवश्यक है । विकास की इस स्थिति 
में दव उत्पादत के लक्ष्यों को प्रादेशिक आधार पर निर्धारित करना होगा और शहरी इलाकों 
में दध की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा । अभी तक दूध के लिए कोई राष्ट्रीय 
उत्पादन लक्ष्य नही बनाया गया है। भ्रस्ताव यह हे कि राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक 
योजनाओं में तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानीय और क्षेत्रीय 'लक्ष्य निर्धारित किए जाएं ताकि 
प्गले पांच वर्षों के समय में इन इलाकों में दूध के कुल उत्पादन में लगभग १० प्रतिशत 
की वृद्धि हो सके । सामान्य उद्देदय यह होना चाहिए कि जिन इलाकों में काफी काम हुआ हो, 
वहां १० से लेकर १२ वर्ष की झवधि में दूध का उत्पादन ३० स लेकर ४० प्रतिशत बढ़ जाए । 


२६२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१३. अच्छी किस्म को भारतीय नसस्‍्लों की गाय-मैंसों का शौसत दूध उलादन प्रयेक 
दूध देने की श्रवधि में लगभग १,५०० पौंड होता है। सामान्य औसत तो इस मात्रा से प्राप्ति एं 
कुछ भ्रधिक होगा। इन झ्रांकड़ों की तुलना में पश्चिमी देशों में दूध देने की प्रतमेक अवधि मे ग्रौ् 
उत्पादन ३,००० से ४,००० पौंड तक होता है। जहां भी प्रजनन तप्ना संचालन का व्यवत्ति 
प्रबन्ध हो सका है (जैसे कि सुसंगठित डेरी फार्मो से होता है) वहां भारत में भी उदार 
्रौसत बढ़ाया जा सका है, लेकित जिन पशुओं ने दूध औसत से अधिक दिया है, उतनी वी 
बहुत कम है। समुचित परिस्थितियों में गायें भी मैंसों के बराबर दूध दे सकती हूँ द् प्रषिक 
दूध देने वाले पशुझों की नर्लें बढ़ाने के लिए द्वितीय योजना में वंशानुसार प्रजतत 
स्थापना के लिए एक योजना चलाई जाएगी। इससे किसान यह जात जाएंगे कि दूंव की प्रषिक: 
उत्पादन करने के लिए प्रमाणित प्रजनन सांड़ों की संतति का उपयोग करना फा्यदेगद ग्रोर 
कम सर्चीला होता है। दूध उत्तादत को अब तक हानि पहुंचाने वाला एक कार यह भी एहू 
है कि अच्छी किस्म के दुधार मवेशी प्रसिद्ध नस्ल क्षेत्रों और वम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों 
के बीच जी जाते रहे है। इन शहरों में आम चलन यह रहा है कि दूध पृ जाते 7 
मवेशियों को वेच दिया जाए । शहरी इलाकों में दूध पहुंचाने के जो कार्यक्रम भब सागू किए 
रहें हैं, उनसे यह लाभ होगा कि इस तरह के व्यापार से होने वाले नुकसान की गुंजाइव ने । 


१४. पिछले वर्षों में कई कारणों से शहरी इलाकों में दूध की व्यवस्था करता एक बहु 
पा हक गई है। शहरी इलाकों में गन्दे-गन्दे ढंग से जो ढेरों डेरियाँ वे 
- गो स्वास्थ्य को बड़ा खतरा रहता है। शहरों-कस्बों में बिकने वाला जता 
कि शहरी इलाकों घटिया किस्म का होता है। इसलिए ऐसा प्रबन्ध करना जहूरी है के 
भौर साथ ही गाय: हे रे लोगों को काफी मात्रा में अच्छा दूध उचित भाव पर मितते है 
बातों को बन पालने वालों को भी अपने दूध का उचित मूल्य मिल जाएं । हे हे 
चलाई जाएंगी 28 हुए द्वितीय योजना में दूध वितरण की ३६ योजना: हल 
के ७ कारखाने खोले मे निकालने के १२ सहकारी कारखाने और दूध का पाउडर 2 मक 
घी और मक्खन निकले जाएंगे। ये कारखाने गांवों में स्थापित किए जाएंगे और इनमें मे * 
कि शहरों ओर व दूध का पाउडर तैयार किया जाएगा। सामान्य रा 6. 
कारख़ानों के लिए वरण योजनाओं और कीम निकालने तथा दूध का पाउडर तय 
में खोले गए हों । आवश्यक दूध उन दूध उत्पादक सहकारी संघों से आएं कक 
की सविधा्रं दा लिए दूध उत्पादकों को यथोचित दाम, सांड़ों या कृत्रिम 
शेडों की सुविधाओं 5 सलाह, उत्पादन बढ़ाने, चारा भरकर रखते झौर दृहने हट 
शहरों पे दूष दिल जैसे रूप मे सहायता मिलनी चाहिए ॥ गांवों से एकत्र क्रिया गयी हैं 
में परे ये एक बरी कप बल मो बेब रल में वितरित किया मो अक 
घादा में बनाई जा रही है (कल की गई है और कलकते में ऐसी ही एक बस्ती हे 
या। इसलिए दब बा. में नहतासे भवेशी ये, जिन्हें शहर से बा! हृदाता 
मद्रास्त में भी बड़े वैमाने 2 बनाएं के अलावा कोई दूसरा उपाय न था। द्ह्ली 
मवेशी वस्तियां बसाई जाएंगी । जहां चलाई जाएंगी और उनकी ग्रावश्यकताओं के #« 
गांवों के इलाकों से वर... ये भो दूध वस्तियां बनाई जा रही हैं, उनकी व्यास 
वम्बई में होता है लेन मिन्नते रहने वाले दूध के द्वारा की जानी चाहिए, जी 
। शहरी इलाकों में सस्ता दूध मिल सके, इसके लिए पोषक ऐसे मित्राद 


पशु पालन और मछली पालन २६३ 


पु 


दूध का वितरण बढ़ाने का भी इरादा है। कुछ मौजूदा डेरियों को भी वढ़ायी जाएगा ताकि वे 
अधिक मात्रा में दूध की व्यवस्था . कर सकें । गांव के इलाकों से दूध आने की व्यवस्था में मुख्य 
रूप से संगठनात्मक कठिनाइयां ही बाधक हैं। और इस दिशा में राज्यों की योजनाओं में जो 
कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, वे कम से कम हैं जिन्हें पूरा करना ही है । जैसे-जैसे कार्यक्रम- 
पूरे होते जाएंगे, निएचय ही अन्य क्षेत्रों के लिए ,ऐसे ही कार्यक्रम बनाए जा सकेंगे, विशेषकर 
उन इलाकों में जहां क्षेत्रीय संगठत का भार उठाने के लिए झ्रावश्यक कर्मचारी मौजूद हों । 

छ 


बोमारियों की रोकथाम 


१४. मालमारी या पशु ताऊन (रिड्रपेस्ट) और छूत की दूसरी बीमारियों के कारण बहुत 
तादाद',ें मवेशी मरते रहे हैं। मरने वाले पशुझों की लगभग ६० प्रतिशत संल्या की मृत्यु का 
कारण मालमारी ही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चलाई गई एक प्रमुख योजना के 
द्वारा ऐसा कार्यक्रम बनाया जा सका है जिसका उद्देश्य यह है कि द्वितीय योजना काल में देश के 
अधिकांदा भाग से मालमारी का रोग मिटा दिया जाए । राज्यों की योजनात्रों में भी छूत 
की अन्य बीमारियों और कीड़ों की रोकथाम के तरीके अपनाए गए हैं। खुरपका, मुंहपका रोग, 
गलघोट रोग, जहरवाद और गिल्टी रोग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना में मवेशी चिकित्सालयों की संख्या २,००० से बढ़ाकर २,६५० कर दी गई 
थी। द्वितीय योजना काल में आशा है कि १,९०० मवेशी चिकित्सालय और खुल जाएंगे 
जिनमें १४५ चल चिकित्सालय भी होंगे । 


भेड-बकरियाँ 


१६. भारत में ग्रममानतः ३ करोड़ ८० लाख भेड़ें हैं, जो प्रतिवर्ष ९ करोड़ पौंड ऊन 
देती हैं। लगभग ,२ करोड़ ४० लाख पौंड देशी कच्चे ऊन का उपयोग दें में होता है और 
शेष का निर्यात किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग १ करोड़ १० लाख पोौंड बढ़िया किस्म 
का ऊन बाहर से मंगाया जाता है। देशी भेड़ों से मिलने वाले ऊन का-अ्रौसत प्रायः दो पौंड 
प्रति भेड़ है। वढ़िया किस्म की भेड़ें ६ पौंड तक ऊन दे सकती हैं । इसलिए विकास की 
काफी गंजाइश है। ऊन की आवश्यकता मुख्यतया पांच कार्यो के लिए पड़ती है, यथा 
कटीर उद्योथों में कालीन, गलीचे, कम्बल बनाने के लिए, मिलों में वस्त्रादि और बुनाई ऊन 
बनाने के लिए तथा अन्य उद्योगों म शाल-दुशालें, ट्वीड आदि का निर्माण करने के लिए। 
बाहर से मंगाए गए ऊत का उपयोग मुख्यतः मिलों में ही होता है । 


१७, कई वर्षों से इस तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं कि स्थानीय पशुओं की 
नस्ल में सधार कश्मीर, मैसर और दक्‍्कन की मेरीनो भेड़ों से किया जाए ! वीकानेरी, दविखनी 
और वेलारी भ्रेड़ों का चुना हुआ प्रजनत हो और घटिया किस्म की स्थानीय भेड़ों को 
बीकानेरी भेड़ों द्वारा उन्नत किया जाए । फलस्वरूप, इस समस्या के प्रति जो रवंया लम्बे 
अरसे तक रखा जाएगा वह इस प्रकार है :-- 


(क) मैंदानों में, या जहां कहीं भी सुनिश्चित नस्‍्लें मिलती देशी नतलों का चुना 


हुआ प्रजनन हो 
(ख) बीकानेरी 'ैड़ों द्वारा भ्रज्ञात नसल की भेड़ों को उन्नत बनाया जाएं; भौर 


रद्४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(ग) कुछ खास चुने हुए पहाड़ी इलाकों में विदेशी नसस्‍्लों की सहायता स नस्ल या 

किया जाए। मेरीनो भेड़ों से तसल पैदा करने के परिणामस्वरूप प्राप्त हर 
मात्रा और गण दोनों ही में अत्यन्त वृद्धि हुई है। चुने हुए प्रजतत भर 
और स्थानीय घटिया भेड़ों को उन्नत बनाने के परिणाम भी उत्साह 0 
हुए है। कश्मीरी नस्ल की भ्ौसत पैदावार १६ ऑऔंस ऊन है, जबकि दो न हे 
भेड़ों की पैदावार ३७ औस और कही-कहीं तो ५६ आस तक है। अस्तृ, 
की वर्तमान पैदावार बढ़ाने की बड़ी गृजाइश हैं । 


हू 


१८. हितीय पंचवर्षीय योजना में तीन नए भेड़ प्रजनन फार्म खोलने की कर 
है जो कि हिमाचल प्रदेश, मध्य भारत और सौराष्ट्र में होंगे । इन. फार्मों का उद्देदय हहू। 
कि शुद्ध नस्ल और दो नस्ल दोनों के लिए अच्छे किस्म के मेढ़े तैयार किए जाएं ।,्रत्मेक फर्म मं 
एक ऊन परीक्षण प्रयोगशाला और एक ऊन प्रयोग केन्द्र स्थापित किया जा ! विभिन्न 
प्रदेशों में ३६६ भेड़ एवं ऊन विस्तार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। योजना में भेड़ ता 5 
विकास के लिए १-५ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। देश के बहुत-से भागों में जहाँ समय 
पर भ्रभाव की परिस्थितिया थ्रा पड़ती है , ग्राम श्र्थ-व्यवस्था को बल देने के लिए भेड़ पालने बहु 
सीमा तक सहायक हो सकता है। ' 


“ » १६. बकरी को अक्सर 'निर्धन की गाय' कहा जाता है, हाल[कि बकरियों की ४ 3 
७० लाख की संरुया का केवल पाचवा हिस्सा दूध उत्पादन के काम आता है ै अवधि 
उतादन बहुत कम है लेकिन खास-खास नस्लो की बकरियां १५० दिन की दूध देने यो 
में औसतन ४०० पौड दूध देती है। बकरिया भू-क्षरण का बहुत बड़ा कारण ही भमियों 
यदि कृपि भ्र्थ-व्यवस्था में बकरी पालन का विशेष महत्व होना है तो उसे जीतने हक मै 

५३४४७ ही विकसित करना चाहिए । बकरियों को,एक स्थान पर बांधकर खिलाने हे 


हि रयों बीमारियों 
' गत उत्तादन सम्भव हो, उसके ग्राथिक पहलुओं का तथा वकरियों की खास ४028 
का. सूक्ष्म अध्ययन करना भी आवश्यक है । 


+ 


॥॒ 


मुर्गी पालन या | 
१०. सहायक उद्योग के रूप मे मुर्गी पालन का महत्व बहुत पहले से अनुभव कं 
जा पुका हूं, पर मुर्गी पालन का विकास अपेक्षाकृत धीमी गति से हुआ है । औसत देशी १९ 
2830 में ५० अण्डे प्रति वर्ष देती है, जबकि अनेक दूसरे देशों में मुगगियां 5) हो 
देती है। मुर्गी पालन के विकास के मार्ग में एक बाघा यह भी है कि मुर्गी पालने वालों 
मु्गियों की बीमारी के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है । गांवों की बहुत-सी मुर्गियो 
तो माप्रभक्षी जानवर और परिल्दे ही खा डालते है। गर्मी के दिनों में होते वाले अ्रष्डों का फ्क 
अंश तो ठंडे गोदामों आदि उचित सार्धनों के अभाव में यों ही खराब हो जाता है । 
+ 8 3." दितीय पंचवर्षीय योजना में ४ क्षेत्रीय फार्म खोले जाने की व्यवस्था है, जिनमें हे 
2.3 अप्डे देने वाली २,००० मुर्णिया ऐसी होंगी जो बाहर से लाकर फार्म की जलवा 
के लिए अम्यस्त वनाई जाएंगी । ३०० विस्तार केन्द्रों को शुर्आत करने के लिए इन्हीं फार्म 
से मुगिया दी जाएंगी । प्रत्येक न 


५ आग त्येक विस्तार केन् में प्रदर्शन यूनिट और' उसके साथ एक बिका काम 
जैने रहेगा। हर एक प्रदशेन 


हक यूनिट में निजी मुर्गी पालकों को मुर्गी पालने की आधुनिक देगी 
“| देंने की व्यवस्था रहेगी । भ्रत्येक विस्तार केन्द्र-में एक अनुत्पत्ति यूनिद भी रहीं; 


पशु पालन और मछली पालन २६५ 


जो खास तौर से गर्मी के मौसम में गांव के अण्डों को अधिक समय तक टिकाए रखने के लिए 
सुरक्षा उपचार करेगी । राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रों में मुगियों की 
अनेक बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाने का काम पहले से ही बड़े पैमाने पर किया जा 
रहा है। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि देशी मुर्गियों की नस्त़ सुधार अथवा उनकी उन्नति 
के लिए व्हाइट नैगहार्त और रोड आइलेंड रेड सबसे अधिक उपयोगी नस्तें है। ऐसा स्येलि 
है कि जो उपाय सोचे जा रहें हैं उतके फलस्वरूप समुन्नत देशी मुगियों का उत्पादन 
लगभग ५० प्रतिशत बढ़ सकेगा । अंगर पर्याप्त मात्रा में अच्छी नस्त की मुगियां सुलभ हो 
सकें तथा लोगों को प्राथमिक जानकारी आसानी से मिल सके और बाजार आदि की झ्रावशर्यक 
सुविधाएं भली-भांति संगठित की जा सकें तो देश के प्रत्येक गांव में एक सहायक उद्योग के 
रूप में मुर्गी पालन के विकास की बड़ी सम्भावनाएं हैं । द्वितीय योजनां की समाप्ति तक प्रति 
व्यक्ति उपलब्धि ४ के बजाय २० अण्डे प्रति वर्ष हो जाएगी । 


अ्रनसंघान तथा शिक्षा है 


२२. जन स्वास्थ्य एवं देश की अर्थ-व्यवस्था को पशुधन से जो योगदान मिलता है 
उसे अनकल प्रजनन, उचित भोजन, वीमारियों तथा अन्य कारणों से होने वाले नुकसानों -की 
पर्याप्त रोकथाम और पश पालन तथा प्रवन्ध की सामान्य दशाओं में सुधार द्वारा कहीं अधिक 
बढ़ाया जा सकता है! विकास कार्यक्रमों को विस्तृत वैज्ञानिक अनुसंधान पर श्राधारित 
हीना चाहिए। प्रथम पंचवर्यीय योजना के समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिपद की 
गअ्रनुसंधान योजनाओं के भ्रतिरिक्त पशु चिकित्सा अनुसंधान और पशु पालन पर यथ॑ष्ट ध्यान 
नहीं दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पशु पालन के विकास और भ्रनुसंधान सुविधाओ्रों 
में विस्तार विषयक बहुत अ्रधिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। पशु पालन अनुसंधान 
का आयोजन राष्ट्रीय, प्रादेशिक और राज्यीय तीन स्तरों पर करना होगा । राष्ट्रीय स्तर पर 
भारतीय .प्रशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और राप्ट्रीय ड्रेरी अनुसंधान.संस्थान जैसे केन्द्रीय 
संस्थानों , को अखिल भारतीय महत्व की समस्यात्रों के/विपय में मूल अनुसंधान, नई प्रणालियों 
जीव/उत्पादनों) तथा विशिष्ट स्नातकोत्तर शिक्षण क्रमों का संस्थापन आ्रादि कार्यों को मुख्य 
रूप से करता होगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा 
और उनका विकास किया जाएगा । भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में पद्ु उलत्ति 
मुर्गी पालन, पशु आहार, रोग निदान, जीवाणु विज्ञान, परान्नपोषी विज्ञान तथा जीव उत्पादनों 
के लिए वर्तमान अनुसंधान विभागों को श्रधिक कर्मचारी तथा सामग्री.दी जाएगी। विभिन्न 
केन्द्रों में तैयार होने वाले टीकों.और सेरा के गुण तथा प्रयोग को संचालित और नियंत्रित करने 
के, लिए. एक जीव.उत्पादन मानकीकरण विभाग भी खोला जा रहा है। करनाल में खोले 
गए राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान ने.वंगलौर के भारतीय अनुसंधान संस्थान का स्थान अहश 
कर लिया है। इसमें डेरी उद्योग, ग्राहर, रसायन, जीवाणु विज्ञान, टेकवीकल चान और मशज्जीनों 
में प्रनुसन्धान के लिए अलग-अलग विभाग होंगे भौर डेरी विस्तार कार्य के लिए एक विभाग्न 
तथा, एक डेरी विज्ञान विद्यालय भी होगा । इस संस्थान का एक क्षेत्रीय केन्द्र बंगलौर में भी 
जहां -विद्याथियों को डेरी उद्योग की प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है और अवुसंघान कार्य 
होता है । " मै 2०, हु 

२३. देश के विभिन्न भागों में पशु पालन की परिस्थितियों में बड़ा अन्तर पड़ जाता है। 
बहुत-सी ऐसी अनुसंधानगत समस्याएं हूँ जो किन्हीं खास इलाकों के लिए महत्वपूर्ण और 


२६६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


सरकार 
क्षेत्रीय संस्थाओ्रों में ही उतका अध्ययन भली प्रकार हो सकता है 3088 पा डे 
चार अनुसंधान संस्थान खोलने जा रही है। वात संस्थान रहेगा । ये प्रदेश 
देश को जिन चार प्रदेशों मे वाँटा गया है, उनमें से हर एक में एक-एक संस्थ प्रथम पंचवर्षीत 
हैं---समशीतोष्ण शुष्क (उत्तरी), पूर्वी तथा दक्षिणी । 
है (हिमालयी), शु न ये प्रारम्भ किया वा। 
योजना के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इक, बम केद्रों का हर 
उक्त परिषद ने पशु श्राह्मर समस्याओं में अनुसंधान के लिए को क्षै के गो 
उठाना स्वीकार किया था । पशुओं में वाझपन के कक की खोज 2 3 
(४ चिकित्सा कालेज के विद्याधियों को मादा पश्ु्रों के रोगों तथा प्रसव देते के लिए और 
शिक्षा देने के लिए, इससे सम्बद्ध विषय कृत्रिम गर्भाधान की शिक्षा हे 
प्रजनन सम्बन्धी दैहिक व्यापार तथा रोग लिदान की जानकारी देने के लिए पर आह 
अन्तर्गत विशेष कर्मचारी वर्ग नियुक्त किया गया था । द्वितीय योजना में 
कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे । शाग्यों 
र४. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यो के परिणामस्वरूप हक 
में पशु चिकित्सा अनसंधान के लिए अमुल केद्रों की स्थापना हो चुकी ह्‌ हद व्यवस्था की है। 
ने अपनी योजनाओं में अपने वेतेमान संगठनों को और भी पृष्ट बनाने की के परिणामों की 
7 भ्रावश्यक है कि केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में किए गए अनुसंधानों के से प्रशिक्षित 
पशाओं के अ्रनुरूप बनाया और लागू किया जाए । एव ता: कप केंद्रों रे 
या अनुभवी कर्मचारियों की कमी के बावजूद आशा है कि राज्यों में अनुसंधान 
काये में प्रगति होगी । मालमारी दर करे 
4 राष्ट्रीय विस्तार एवं प्रन्‍्य क्षेत्रों में केच्र ग्रामों तथा जो भी कार्यक्रम 
भोर शहरों तथा गांवों में दूध पहुंचाने की योजनाओं से सम्बन्धित लग 886 
चवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाए गए है, उन्हें ह््ग आम कल स्नातक आप 
'शु चिकित्सा स्तातकों की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान संस्थाम्रों से २,७१० अनमात कर 
होने की आशा है । दो वर्ष 'हजे ही पशु चिकित्सा कर्मचारियों की इस कमी # और बीना 
लिया गया था और उछे कदम भी उठाए गए थे | हिसार, हैदराबाद, पटना, बम्बई जग 
के पांच पशु चिकित्सा कालेजों में इसरी पारी शुरू की गई थी और मध्य भारत, कावेजों 
“्छ्र तथा तिरुवांकुर-कोचीन में चार नए कालेज खोले गए। वर्तमान पशु चिकित्सा बनाने 
केस चधियों की प्वेष संस्था बढ़ने शोर पर द 24 न. 
के लिए सहायता दी जा रही है। इज्जतनगर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान डिग्री की 
एक स्नातकोत्तर पैशू चिकित्सा कालेज खोला जा रहा है। चूंकि पश्ञ चिकित्सा की 


केत्सा कि पशु 2 वर्षो 
तट्यक्रम चारसाल का होता है, इसलिए बीच के समय में कमी पूरी करने ४ हे दे मे 
का एक > देपक्रेम दस ऐसे केल्रों में शरू कर दिया गया है 203 मकर 
लेगभेग १७० विद्यार्थी पढ़े सकेंगे। इन केंद्रों में जो लोग प्रशिक्षित होंगे, वे पु | पु 
कालेज में प्रशिक्षण शप्त लोगों के साथ तात्कालिक आवश्यकताञों की पूर्ति की कमी 
पालकों भौर प्रन्य भात्तहत कर्मचारियों जैसे कंपाउंडरों झौर मरहम-पट्टी री 5१ गर्भाधाने, 
(रा करने के लिए राज्य सरकारे कारंवाइयां कर रही हैं। अनेक राज्यों में कृत्रिम ग पाठ्य: 
मुर्गी पालन, भैत पशुओं को काम में लाने या खाल उतारने झ्रादि विषयों में विशेष आर शिक्षा 
. अतोए जा “रहे हैं। आरत _पकार सूभर पालने तथा उनके रोगों के बारे में 
देने के लिए एक पाहयक्रम चलाने वाली है। 
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२६. ड़ेरी उद्योग के लिए १,००० कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए करनाल 
में राष्ट्रीय देरी अनुसंधान संस्थान के साथ ही एक डेरी विज्ञान कालेज भी खोलने का प्रस्ताव 
है। फिलहाल डेरी विज्ञान की शिक्षा सुविधाएं केवल डिप्लोमा स्तर तक ही हैं। द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना काल में करताल और बंगलौर में, आरे और हरिन घाटा की दूध बस्ततियीं में 
प्रौर इलाहाबाद के क्रृपि संस्थान में डेरी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रश्षिक्षण के लिए कम समय 
वाले ग्रनेक विशेष पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे । पशुधन के विकास म्रें इन संस्थाग्रों के साधनों 
का उपयोग किया जा सके, इसलिए केद्धीय गोसंवर्धन परिषद ने भ्रधिक महत्वपूर्ण गोशालाओं 
में नियुक्त करने के लिए गोशाला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का बारह महीने का पाठ्यक्रम 
चलाया है। 


२. मछली पालन का विकास 


२७. इधर कुछ वर्षों से ताजे पानी की मछली भ्ौर समुद्री मछली दोनों का ही उत्पादत 
बढ़ाने के प्रयत्त किए गए हैँ । इस दिशा में जो भी विकास हुआ है, उसे फैन्द्र और राज्य 
सरकारों की प्रेरणा तो मिली ही है, साथ ही भारत-अमेरिकी टेकनीकल सहयोग कार्यक्रम, 
भारत-नावें मछली पालन सामदायिक विकास कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन से भी 
उसे गति मिली है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर ५ करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और 
द्वितीय योजवा में इस पर कुल मिलाकर लगभग १२ करोड़ रुपए खर्च करने का विचार है। 
इसमें से लगभग ४ करोड़ रुपए खाद्य और कृषि मंत्रालय खर्च करेगा और लगभग ८ करोड़ 
रुपए राज्यों की योजनाशों में खर्च होंगे । 


२८. प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में मछली पालन सम्बन्धी आंकड़ों की स्थिति 
प्रसंतोषजनक थी । इनमें कुछ हद तक सुधार हुआ है भौर खाद्य और कृषि मंत्रालय का विचार 
है कि मछलियों के उत्पादन, प्राप्ति और बिक्नी की सूचना देने वाले ठीक आंकड़े प्राप्त करने के 
लिए कदम उठाए जाएं। यद्यपि मछली उत्पादन के आंकड़े बिलकुल ही ताकाफी हैं, फिर भी यह 
अ्रनुभान किया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कुल मछली उत्पादन 
एक करोड़ मीटरिक टन था, जिसमें से लगभग २० प्रतिशत घरेलू उपयोग में आती थी और 
शेष समुद्री मछली या बाजार में बेचने योग्य अतिरिक्त अन्तर्देशीय मछली थी। अतुमान है 
कि प्रथम योजना काल में मछली उत्पादन १० प्रतिशत बढ़ा है क्योंकि १६५२-५६ में 
उत्पादन ११ लाख मीटरिक टन था। आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मछली उत्पादन 

३ प्रतिशत बढ़ जाएगा, श्र्थात १४ लाख मीटठरिक टन हो जाएगा। मछली का वर्तमान 
उपभोग प्रत्ति व्यक्ति प्रति वर्ष ४ पौंड से कुछ कम है । दस वर्षों के समय में मछली उत्पादन 
को ४० प्रतिशत बढ़ा देना एक ऐसा काम है जिसे पूरा करना व्यावहारिक रूप से सम्भव है । 


* प्रन्त्शीय मछली पालन 


२६. अन्तर्देशीय मछली पालन का विकास छोटे पैमाने पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के 

पहले से किया जा रहा था, लेकिन उसके वाद से इसे और भी बढ़ाया गया । पश्चिम बंगाल में 
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में २,५०० एकड़ के अर्ध-त्यकत तालाब, ३७८ एकड़ की पल्प 
विकसित बीलों और लगभग १३,५०० एकड़ के छोटे-मोदे जलाशय मछली पालन के 
लिए झ्पनाए और काम में लाए गए थे। उड़ीसा में लम्वे-चौड़े दलदल क्षेत्रों की मछली 
पालन के जिए पुनः प्राप्त किय्रा गया श्रीर काम में लाया गया है। मछली बीजों को धौर भ्रधिक 


श्दृ८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


पुलभ वनाने पर विज्ेप वल दिया गया है। १६५४-५५ ,में लगभग २६ करोड़ अंडों परौर 
छोटी मछलियों को जुटाया गया । पालन-पोपण करनें वाले तालावों में या लाने-लें जाने ५ 

: दौरान में जो छोटी मछलियां और आ्रंगुलिक मछलियां मर जाती है, उनकी मृत्यु दर को 
घटाने के प्रयत्न काफी हृद तक सफल हुए हैं। जिन जल क्षेत्रों पर कोई ध्यान नही दिया जाता 
था, उन्हे मछली पालन के उपयोग में लाने के लिए कुछ राज्यों ने कानून बना दिए है। 
जप क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, १६५४-५४ में विभिन्न रा्यो 
में लगभग २५,००० एकड़ जल क्षेत्र के सवक्षण क्रिया गया और उसके अतिरित ९,००० 
एकड़ से अधिक जल क्षेत्र का स्टाक' किया गया। बड़े-बड़े जलाशयों में मछली पालन 
का विकास करने का कार्य भी उठाया गया है । मद्रास में मद॒टूर जलाशय विकतित 
किया गया है, जहा से व करीब हर रोज ५ टन मछली मिल सकती है । वहुत-से दूसरे जलाशय 
में भी मछली पालन का काम या तो शुरू कर दिया गया है या शुरू करने की योजना है। 
राज्यों में ग्रन्तर्देशीय मछली पालन के और अधिक विकास के लिए लगभग ४ करोड़ सए 
की व्यवस्था है। है 


समुद्रो मछली पालत 


२० यद्यपि अन्तर्देशीय मछली पालन का विकास महत्वपूर्ण है, तथापि मछली पालने 
* विकास कार्यक्रम का अधिकतर भाग समुद्र से मछली उपलब्ध करने से सम्बद्ध है। मधुए 
रा पी में रहते है, उसे ध्यान में रखकर उनकी समस्याओं को समझता और सुलजावा 
होगा । देन में गौद्योगिक विकास एवं भ्रनसंधान को तो काफी योग देता ही है, किन्तु विशेष 
(चर महुए पर, उसके स़ाज-सामान और साधनों पर, और उसके समाज तथा उस विधि 
रे दीना चाहिए जिस पर उसके काम का पुनर्गंठवे और विकास किया जाएगा । महओो 
९ 54000 विकास फार्यों की विशेष समस्याएं विस्तार संगठन और प्रौद्योगिक उन्नति की 
3 3 किक हे रत-नावें मछली पालन योजना कार्य ने जो कार्य इस समय उठाए 
है, उनको यदि हैम इस पहल से देखें तो वास्तविक महत्व प्रकट होगा । मछली पालने विकास 
में उन गावो और गरावों के समृहों के सामाजिक और आधिक जीवन के प्रति संगत 


द््प्टि पर उत्तगेत्तर अधिक है हर 
पर प्रधिक बल चाहिए ग्राजीविका मछली 
पालन ही 3 । , .ध दल दिया जाना चाहिए जिनकी मुल्य श्राजीवि 


कौ के “रेप गांवों में बाजार के लिए मदली पकड़ने का काम होता है, इसलिए इन गांवों 
रहने तवा उमले मे हो... अेजियों को इकदुदा करने, उन्हें एक जगह से दूसरी 35 
पट अपनी परे ५ ता को व्यवस्था से सम्बद्ध हैं। आज वस्तुस्थिति यह है कि अधिकतर 
डे लिए पजोलिय 3 3388 थे पूर्ति और उत्पादन सम्बन्धी साज-सामान प्राप्त हक 
दी उन मदलियों को ने बा | अक्सर उन्हें कर्जे की अदायगी के रूप में पहले 

हर 5 हें का वायदा करना पड़ता है जो वे पकड़ेंगे। फलस्वरूप कम उत्पादन होता 
तक अर कि 38 “मन दरिद्ता का जीवन बिताना पड़ता है । इसके ग्रतिरित 
मद से मदलिया पढ़ने हर जा, आला रहता हैं। यह काम कठिन अवश्य है, पे 
दम पर करना होगा हम मार स्वयं मछआ समाज का पुनंगठन वहुत कुछ रा 
है। भझप्रों को लगभग ८०७ 2003: ईस दिशा में उपयोगी शुर्म्रात की जा १ 
'दुन मे सम्बन्धित है, पर कई ३०३००... संगठित की गई हैं। इनमें ते प्रधिकाश 
हि कद मस्‍्वाएँ साज-सामान को खरीद के लिए सुविधाएं देती हैं 
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और कुछ संस्थाएं सहकारी उत्पादन तथा बिक्री भी करती है। वम्बई में मछुओं की सहकारी 
संस्थाश्रों ने उत्साहवर्धक प्रगति की हैँ । इन संस्थाओं को केन्द्रीय संगठन का सहयोग 
मिलता हैँ, जो श्ौसत से लगभग ८ लाख रुपए मूल्य की मछलियों की प्रति वर्ष विक्री करवाता 
है। इन संस्थाश्रों ने सरकार की सहायता से नावों, इंजनों और वर्फ के तथा ठंडे गोदामों 
को व्यवस्था के लिए कदम उठाए है। मद्रास में २३६ संस्थाएं हैं। उनमें से अधिकांश 
ऋण देती है, लेकिन कुछेक ने अनाज, सूत, पाल, मछली मारने.के काटे आदि मुहैया करने 
का भी प्रवत्ध किया है। उड़ीसा में मछुझों के सहकारी संगठन लगभग ३२ लाख रुपए मूल्य 
की मछली प्रति वर्ष बेचते है और मछुओं को जरूरी वस्तुए मुहैया करने का प्रवन्ध करते है । 
सौराप्ट्र के जित गांवों मे मछली पकड़ी जाती है, वहां सहकारी विक्री का काम भी विकसित 
किया गया है । * 


३२. समुद्र से मछली पकड़ने के कार्य का विकास मुख्य रूप से इन चार शीर्पकों के 
अन्तर्गत आता है :--( १) मछली पकड़ने के तरीकों में सुधार, (२) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने 
के काम का विकास, (३) मछली पकड़ने के लिए वन्दरगाहों की व्यवस्था, और (४) मछलियों 
को एक जगह से दूसरी जगह भेजने, उन्हें गोदामों में रखने तथा उनकी विक्री की व्यवस्था 
और उनका उपयोग | श्राजजल मछुए जिन बजरों का प्रयोग करते है, उनसे वे अधिकतर 
तट से ७ से लेकर १० मील तक के इलाकों में ही मछलियां पकड़ पाते है, इसलिए श्रधिक 
दूर या श्रधिक गहरे पाती की मछलियों को वहुत ही कम पकड़ा जाता है। इन बजरों का 
यंत्रीकरण और मछली पकड़ने के तरीकों में सुधार--ये दोनों ही बातें तटवर्ती समुद्री क्षेत्र 
में अधिक मछलियां पकड़ने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । पिछले पाच वर्षो में वस्वई में 
लगभेग ६०० नावों में मोटर' इंजन लगा दिए गए है और वम्बई शहर मे पहुंचने वाली मछली 
की मात्रा १०,००० टन से बढ़कर चौगुनी, श्र्थात ४०,००० टन प्रति वर्ष हो गई है । सौराप्ट्र 
में ४० नावों में 'इन बोर्ड! इंजत लगा दिए गए है। इनके भ्रतिरिक्त कुछ नावों में आउट- 
वोर्ड' मोटरों का प्रयोग किया जाता है। कुछ समुद्रतटीय राज्यों में, विदेशी विशेषज्ञों की 
सहायता से वर्तमान नावों को सुधारा जा रहा हैं और नए डिजाइनों का अध्ययन 'किया 
जा रहा है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे मछली पालन के उन्नत तरीकों के विकास और 
यंत्रीकरण से सम्बन्ध रखने वाले मौजूदा कामों को बढ़ाने की व्यवस्था है 


३३. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बम्बई-स्थित केन्द्रीय स्टेशन ने मछली 
स्थलों के नक्हों बनाने के लिए, भारतीय दकशाओं में किस-किस तरह के बेड़े और गियर 
उपयोगी हो सकते है यह जानने के लिए, मछली मारने के मौसमों का पता लगाने क्रे लिए 
और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए मछली पकड़ने की गवेषणात्मक कार्रवाइयां की 
है । बम्बई भर सौराप्ट्र के समुद्र तट से ४० फैदम सीमा आगे वाले क्षेत्रों के नक्शे काफी हृद तक 
बना लिए गए है और कुछ बहुमूल्य मछली स्थलों का पता लगाया गया है। सात जहाजों वाले 
वेड़े के द्वारा मछली पकड़ने के तरीकों की परीक्षा की जा रही है। पश्चिम बंगाल 
सरकार ने इसी तरह का काम बंगाल की खाड़ी में शुरू किया है और मद्रास, तिरुवांकुर-कोचीन 
तथा सौराप्ट्र में मी विभिन्न प्रकार की नावों और गियरों की सहायता से प्रयोगात्मक मछली 
पालन का कार्य प्रगति कर रहा है । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के वम्बई-स्थित केन्द्र के कामों 
को ह्वितीय पंचवर्ष्रीय योजना में विस्तृत किया जाएगा और ४० फंदम सीमा से आगे मछली: 
स्थलों के नक्शे बनाए जाएंगे। दक्षिण में तथा पश्चिमी और पूर्वी तटों पर मछली पकड़ने के 
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सम्बन्ध में परीक्षण कार्य किए जाएंगे झौर मछली स्थलों के नक्शे भी बनाए जाएंगे। कोचीन, 
विशाखापतनम और पोर्ट ब्लेयर में मछली पकड़ने के लिए तीन परीक्षण केन्द्र स्थापित करने 
को योजना है। 9 से 

३४. मछली पकड़ने के तटवर्ती और यंत्रीकृत कार्यक्रमों के विस्तार के साथन्साव 
मदली पकड़ने के जहाजों के लिए वन्दरगाह की सुविधाओं में सुधार करना ग्रावश्यर्क है । 
गए बन्दरगाह बनाने और वर्तमान वन्दरगाहों में जहाजों के ठहरने के लिए भी प्रबन्ध करना 
है। इस क्षेत्र में जो वहुत-सी कठिनाइयां हैं, उनका अध्ययन खाच तता कृषि संगठन के विशेषज्ञों 
की सहायता से किया जा रहा है। समुद्रतटीय राज्यों की योजनाओं में मछली पकड़ने के लिए 
बन्दरगाह की सुविधाश्रों में विस्तार करने की व्यवस्था है। ' 


२ 

३५. यद्यपि कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर परिचिमी तट पर मछलियां बहुतायत से मिलती हैं, 
लैकित उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और ठंडे गोंदामों की सुविधाएं ताकाफी हैं स ह्् 
लिए अन्तर्देशीय क्षेत्रों में मछली अ्रपर्याप्त और अनियमित रूप से ही पहुंच पाती है। राज्यों की 
योजनाओं में परिवहन की सुविधाओं के सुधार पर जोर दिया गया हैं। वम्बई में ६० टर्कों प्रौर 
३० ढोने वाले लांचों को शहर में मछली लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय सरकार 
का विचार है कि लम्बी यात्रा के लिए रेलवे के ऐसे २० डिब्बे प्राप्त किए जाएं जो शीतान- 
फूतित हों। प्ंडों और छोदी मछलियों को कलकत्े से अभावग्रस्त क्षेत्रों मे भेजने के लिए 
किसो हृद तक वायु-परिवहन का उपयोग भी किया जा रहा है। वर्फ और ठंडे गोदामों की 
सुविधाभों की ग्रावश्यकता अनुभव करके केन्रीय सरकार ने वम्बई में एक गोदाम स्थापित 
किया है। मद्रास सरकार ने दो गोदाम कोजीकोड और मंगलौर में खोले हैं और भारत-ार्व 
कार्यक्रम के अन्तगंत एक वर्फ का ग्रोंदास तिस्वांकुर-कोचीन में स्थापित किया जी 
रहा है। भारत-अमेरिकी टेकवीकल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत बर्फ के कई छोटे तथों ठंड 
गोदाम महत्वपूर्ण मछली केन्द्रों में स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ सहकारी संस्थाा्रं 
द्वण संचालित किए जाएंगे। 


३६. अनेक स्थानों पर मछली वाजारों का नियल्तण या तो बिचौलियों या व्यापारियों 
गुटों के हाथ में हैँ | इसके परिणामस्वरूप, मछुए को अपने माल के लिए बहुत 
कम दाम मिलता हूँ और खरीदार को अपनी खरीद के लिए श्रधिक ऊंचा दाम देता पड़ती 3 
कुछ केमों में बिक्री के लिए काफी बड़ी मात्रा में मछली फाजिल रहती है। उदाहरण के नि 
सोराष्ट् में पकड़ी जाने वाली कुज्न मछली का प्राय: ६० प्रतिशत बाहर भेजा जा सकते है। 
उड़ीसा में चिल्का झील क्षेत्र की स्थिति भी यही है। भ्रपर्याप्त परिवहन सुविधाओं * 
कारण बहुतन्ती मद्धतती उपचार सुरक्षा केद्धों में भेज दी जाती है, जहां श्रावश्यक उपचार 
का के बाद उसे सुझ्षाई गई मछली के रुप में बेचा जाता है। राज्यों की योजनाओं में सुलाई 
मई मद्धली झे सुरक्षा उपचार तथा विक्री के अच्छी प्रवन्ध करने की व्यवस्था है ! है 
ममय लगनग २७००० दन मछली पड़ोसी देझ्यों को निर्यात होती हैं । यह प्रधिकर्त 
पुलाई हुई, सूखी नमकीन या गीली नमकीन मद्लों के रूप में होती है । जो खराब मछली 
०० हि कक रे रहती, वह मछलियों के नोजन ग्रयवा मददलियों की खाद के रूप में तय 
बा ुध राज्यों में शा मद्धतती का तेल भी बनाया जाता हैं) शा मछती 

पोदाजदुत निर्यात किया जाता है। इस बात के लिए भी कदम उठाए जा रहें है 
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कुटीर उद्योग के ढंग पर समुद्री घास-पात का उपयोग किया जाए और उससे समुद्री घास, जेली, 
सिवार पशुओं का भोजन तथा खाद बनाई जाए। मछली पालन के उप-उत्पादनों से 
सम्बन्धित उद्योग के.विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र है और मछलीमार गांवों में काम करने 
वाली बहुधंधी संस्थाओं को इसे भी अपने काम का एक अंग समझकर करना चाहिए । 


श्रनुसंधान और प्रशिक्षण 


३७. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अनुसंधान के विकास को बहुत महत्व दिया गया है । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व ही एक शुरुआत की गई थी, जब कि १६४७ में केद्रीय सरकार 
ने दो मछली पालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए थे--एक समूद्री मछली के लिए मंडपम 
में और दूसरा ताजे तथा खारे पानी की मछलियों के लिए कलकत्ते में । केन्द्रीय समुद्री 
मछली अनुसंधान केन्द्र, जिसके उपकेन्द्र वम्बई, कारवाड़, कालीकठ, कोचीन और मद्रास 
में हैं, समुद्र में मछली पकड़ने की समस्याओं पर गब्रनुसंधान कार्य करता है । इस अनुसंधान कार्य 
में मछली पकड़ने के स्रोतों का अनुमान लगाना, उन स्रोतों को किस हृद तक काम में 
लाया जा रहा है, इसका पता लगाना उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाएं खोजना और मछली 
को सुरक्षित रखने के उपायों तथा उपयोंगों पर विचार करना आदि बातें शामिल हैं । 
व्यावसायिक मछली पालन की जित ग्राथिक और टेकनीकल समस्याझ्रों का विशेष रूप से अ्रध्ययत 
किया गया है, वे ये हैं--मैकेरल, सारडीन, प्रान, ट्राल भ्रादि मछलियों को पड़ते, 
खारी समुद्गतटीय क्षेत्र को मछली स्थल के रूप में विकसित करने, समुद्री घास-पात का उपयोग 
करने आदि का विशेष रूप से अ्रध्ययन किया गया है। छात्र-वीन से उन अनेक दिशाओं का 
पता चला है जिनमें मछली पकड़ने और अन्य सम्बद्ध कार्यो के लिए अनेक प्रकार के प्रबन्ध 
किए जा सकते हैं और मछलियों को सुरक्षित रखा जा सकता है । 


३५. अ्रन्तर्देशीय मछली पालन की समस्याओं का भ्रध्ययत केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली 
पालन अनुसंधान केन्द्र, वैरकपुर (कलकत्ता) और उसके तीन उपकेन्द्रों में किया जा रहा है! 
इलाहाबाद में नदियों और झीलों की मछलियों के वारे में, कटक में तालावों की मछलियों 
के बारे में और कलकत्ते में नदियों के दहानों की मछलियों के बारे में खोज की जा रही है। 
मछली पालन और परिवहन की प्रारम्भिक स्थितियों में ही जो भ्रण्डे और आंगुलिक 
मछलियां नष्ट हो जाती है, उनकी मात्रा कम करने की विधियां खोज निकालने के लिए 
भी अ्रध्ययत किया गया हैं । मछली पालन के तरीकों में सुधार एवं मानकीकरण 
करने की दिशा में भी प्रगति हुई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए जो झोध कार्यक्रम 
बनाए गए हैं, उनमें नदी के दहानों, खारे पानी, प्राकृतिक एवं कृत्रिम झीलों, तथा बड़ी- 
बड़ी नदियों में मछली पालने पर, मछली केंद्रों में जल दूषित होने के प्रभावों पर तथा 
ग्रनावश्यक घास-पात को बढ़नें से रोकने के प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। अनेक 
राज्यों में स्थानीय समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है और भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद ने विशेष योजनाएं चलाई हैं! १६५४ में नियुक्त की गई एक समिति ने मछली पालन 
के अनसंधान कार्य की समीक्षा की और सलाह दी कि केल्दीय स्टेशनों के विस्तार कार्यक्रम 
बनाए जाएं। केन्द्रीय मछली पालन अनुसंधान केन्रों, राज्यों के मछली पालन विभागों 
और विश्वविद्यालयों के मछली पालन अनुसंधान कार्य को स्थायी मछली पालन अनुसंधान 
समिति की सहायता से समस्वित किया जाता है। एक मछली पालन प्राविधिक केंद्र स्थापित 
किया जाएगा, जिसमें मछलियां पकड़ने के जाल और अन्य यन्त्रों के डिजाइन तैयार करने के 
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बारे में तथा उन्हें किन वस्तुओं से तैयार किया जाए और किस प्रकार सुरक्षित रखा जाएं, 
इस विषय में खोज की जाएगी । इस केन्द्र में मछलियों को ताजी, ठंडी और ज़मी ' स्थिति 
में योदामों में रखने, मछलियों और अन्य समुद्री, उत्पादनों को खराब होने से बचाने की 
विधि एवं उनके उपयोग के वारे में और विक्नी तथा विस्तार के हेतु उनकी किसमें तथा वर्ग 
निश्चित करने के सम्बन्ध में भी खोज की जाएगी । 


३६. कलकत्ता-स्थित केन्रीय अन्तर्देशीय मछली पालन अनुसंधान केन्द्र में मछती 
पालन विभागों के कर्मचारियों और अनुसंधान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती 
है । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के वम्बई-स्थित केन्द्रीय स्टेशन के जहाजों में श्रौर कलकत्ते में 
पश्चिम बंगाल सरकार के जहाजों में शक्ति की सहायता से मछली पकड़ने का प्रशिक्षण दिया 
जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भ्रन्तगंत ये सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। महुझों को 
प्रशिक्षित करना उतना ही जरूरी है जितना कि टेकनीशियनों और अनुसंधान कार्यकर्ताओं 
को । वम्बई और सौराप्ट्र की सरकारों के साथ केल्तीय सरकार ने यंत्रीकृत मंछली पालन के 
लिए मदुग्रों की खातिर एक प्रशिक्षण केच्र वम्बई के निकट खोला है और ऐसे ही अन्य 
केंद्र तूतीकोरिन ओर कोचीन में स्थापित किए जाएंगे। भारत-नावें योजना कार्य के अत्तगंत 
तिप्वांकुर-कोचीन में यंत्रीकृत मछली पालन की शिक्षा दी जा रही है। राज्य सरकारों के 


वरिष्ठ प्रधिकारियों के लिए दो केद्धीय अनुसंधान केन्द्रों पर कम समय वाले प्रत्यास्मरण पादुयक्रम 
को सुविधाएं भी हैं । 


..__ ४०. पिछले कु वर्षों में उपयोगी श्रनुभव प्राप्त हुए हैं । सुविधाओं की व्यवस्था करे 
से सम्बन्धित समस्यात्रों और मदछुझों के बीच प्रसार कार्य के संगठन का और निकट से अ्रध्ययत 
ना बडी हूँ, ताकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में समुद्रतटवर्ती राज्यों में मछुओं के 
बीच सहकारी विकास का विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किया जा सके । 


अध्याय १४ 
वन तथा भूमि संरक्षण . 
१, वन 


भारत के वन न केवल विभिन्न विशेष गुणों वाली नाना प्रकार की इमारती लकड़ी के 
स्रोत हैँ, जो कि निर्माण, प्रतिरक्षा, संचार आदि के लिए विस्तृत रूप से उपयोग में आती है, अपितु 
उन उद्योगों की आवश्यकताश्रों के लिए भी उपयोगी हैं जिनका प्रमुख कच्चा माल लकड़ी ही 
है । शहरों के लिए वे ईंधन के स्रोत हैं और देहातियों की लकड़ी सम्बन्धी छोटी-मोदी श्रावश्य- 
क॒ताओं को भी पूरा करते हैं। चराई की सुविधा, भूसा, चारा आदि भी हमें वनों से प्राप्त 
होता है। इन सब प्रत्यक्ष लाभों के श्रलावा वनों का सबसे महत्वपूर्ण काम ढलुवां भमि में पानी 
द्वारा मिट॒टी की काट को रोकना और समतल भूमि की आर्द्ता कायम रखना तथा वातसकाट 
को रोकना है । नदी के जल ख्रवण क्षेत्र में वाढ़ों को संयर्मित करने तथा नदियों के निरन्तर 
एवं सन्तुलित प्रवाह को कायम रखने में वन सहायक सिद्ध होते हैँ । जलवायु को सुधारने में भी 
उनका काफी प्रभाव होता है। इन संरक्षक लाभों का तभी अनुभव किया जा सकता है जब कि 
वनों का विस्तार पर्याप्त हो | परन्तु बिखरे हुए वृक्षों तथा इनके छोटे-छोटे झुण्डों का 
भी काफी लाभप्रद प्रभाव होता है। उचित रूप से बताई गई वृक्ष मेखला और वात-रक्षा 
पट्टी काफी हद तक कृषि की उपज “वृद्धि में सहायक सिद्ध होती है। अन्त में, वन लाने 
प्रकार के जीव-जन्तुग्रों के लिए प्राकृतिक घर हैं। वनों के विनाश का अर्थ प्राकृतिक जीव 
जन्तुओं का विनाश है। 


२. ये तो कुछ प्रकट तथ्य हैं, परन्तु ये सब इस वात पर जोर देते हैं कि कुल क्षेत्रफल 
का काफी भाग स्थायी वनों के रूप में रहने देना चाहिए। वन उचित अनुपात में वितरित 
हों और साथ ही इस .बात का ध्यान भी रखा जाए कि उनका अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग 
व अतिक्रमण न हो । भारत के कुल क्षेत्रफल में से २२ प्रतिशत वनभूमि हैँ । यह 
अ्सनन्‍्तोपजनक नहीं दीखता, परन्तु वनों के रूप में वर्गीक्रित क्षेत्रों का इमारती लकड़ी के रूप में 
मूल्य उनको उत्पादन क्षमत्ता की तुलना में बहुत गिरा हुआ हूँ। ओर हमार दंश के वद्दा को 
प्रति एकड़ उत्पादन क्षमता भी परिचमी देशों के वनों की उत्पादन क्षमता से कहीं कम है ! 
भारत में श्रधिकतर वन नाममात्र को ही हैं और इनका विभिन्न प्रकार से दुरुपयोग किया जाता 
है। भारत की वन भूमि उत्तर-पर्चिम में ११ प्रतिशत से लेकर मध्यवर्ती प्रदेश में ४४ प्रतिशत तक 
के अनुपात में है। इस प्रकार भारतीय वन भूमि असमान रूप से वितरित हैं। जहां जंगलों 
की अधिक आवश्यकता है, वहां वें बहुत कम हैं, जैसे कि भारत के सबर्स सघन आावादी 
वाल तथा गहनतम क्वाॉप वाल गंगा के मंदान मे । शप्कृतर प्रदंशों में कम घने वन हान के 
कारण देश के अधिक भाग में ऊष्णदेशीय प्रकृति के वन पाए जाते हूं। अत्यक स्थान के वर्ना 
में नाना प्रकार के वक्ष पाए जाते हैं जिनमें से वहुत कम की आर्थिक उपयोगिता है। इस 
प्रकार कीमती, मिले-जले, तथा झड़ने वाले पत्तों के वृक्षों से परियूरित एक 
एकड़ वनभमि की उपयोगी इमारती लकड़ी का उत्पादन भी योरोपीय देशों के शुद्धतर 
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स्फड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


वनों के एक एकड़ क उत्पादन से कम है। लकड़ी काटने तथा उसे वनों से बाहर लाने में होने 
वाली व्यर्वता को रोकने से तथा अनुसंबान द्वारा निम्न श्रेणी की इमारती लकड़ी के उपयोगों 
को ढूंढने से इस बारे में कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है (वास्तव में कुछ हो भी चुका 
है) । श्रमेरिका, रूस आदि प्रगतिशील देशों के कुल क्षेत्रफल में से प्रायः एक तिहाई वनभूमि 
होती हूँ । इन बातों को तथा विशेष रूप से प्राकृतिक ऊष्णदेशीय वनों की उत्पादन क्षमता को 
ध्यान में रखते हुए १६४२ के राष्ट्रीय वन नीति प्रस्ताव में यह प्रस्तावित किया गया कि 
वीरे-बीरे देश के कुल क्षेत्रफल में से वनभूमि को ३३ प्रतिशत तक बढ़ा लेना चाहिए जि्में 
से ६० प्रतिशत पर्वतीय प्रदेशों में हो तथा २० प्रतिशत समतल भू-भागों में हो । 


३. यह वात स्मरणीय हैँ कि औद्योगीकरण के विकास के लिए उठाए गए प्रत्येक कदम 
 ताय-साथ बन पदार्थों को मांग बढ़ती जाएगी। ग्रनेक उद्योगों में प्रमुख कच्चे मात्र 
के हुप में लकड़ी इस्तेमाल होगी और जिन उद्योगों में ऐसा नहीं होगा, उनमें इमारती लकड़ी 
है बत कारखानों के निर्माण में काम आएगी वल्कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को पैक 
जे के लिए नियमित रुप से इस्तेमाल होगी । शिक्षा सम्बल्धी तथा श्रन्‍्य कार्यत्रमों के 
लिए आवर्यक _हते हुए कागज के उत्पादन के लिए कच्चा माल भी इन्हीं वनों से प्राप्त 
न है। यह केवल संयोग नहीं कि दुनिया के देश जो सबसे अधिक प्रगतिशील है उनमें परत 
व्यक्ति के पीछे लकड़ी की खपत सबसे ऊंची है। भारत में प्रति व्यक्ति के पीछे श्रनचीरी 
है  पपत केवल १०४ घनफुट है, जबकि अमरीका में ४८ घनफुट है। ब्रिटेन में 
हाई व्यक्तित पीछे ७८ पौड गूदें की खपत की तुलना .में भारत में केवल १६ पॉड 
हाई । अमेरिका तय छस में प्रति व्यक्ति पीछे क्रमश: १-८ तथा ३-५ हैक्टर वनभूमि 
जबकि भारत में केवल ०२ हैबटर ही है । ये आंकड़े उस भारी कमी की ओर 


संकेत करते हैं जिसको दूर करना 2. ये को लिए 
रना रहत-सहन के तलनात्मक को करने के लिए 
परमावश्णक है। हन-सहन के तुलनात्मक स्तर को प्राप्त 


रह 


दल 2048 >गागी होगी जिससे एक ओर वन पदार्थों की 8 382 
रा दोनों, दिशाओं मे | भविष्य मे इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांगपूरी पल 
फोमती पक्षों शी हम से योजना वननी चाहिए । कहीं-कहीं पर पाए जार्ते वी 
के बारे के दा 3288 गाय वनों की मित्री-जुली प्रकृति के कारण होने वाली हातियों 
परवन्य तवा पुरस्तयात मे भरने किया जा चुका है। इससे मिली-जुली प्रकृति वाले वर्ों के 
नायों में वृक्ष काटकर पा 4 यो हूं। सागवान के विषय में वनों के अनेक संत 
करने का भ्रन्य कोई बार र तथा इृत्रिम पुनरुत्यान के अलावा इन कठिताइयो को या 
के लिए ऐसा हो है कोई जि शह ज्यागों में काम आने वाली ग्रावश्यक लकड़ी को जआप्त ई 
फ कि 3 डेगा। लकड़ी पर निर्भर उद्योगों को सफलता के लिए यह 
उचित कीमत पर तथा उचित मात्रा में निरन्तर लकड़ी मिलती रहे! 


पाव्यफ है क्ि उ्ें 
प्रेत: वनों के आगामी प्रवन्ध फू 
गम प्वन्ध के लिए यह आवश्यक होगा कि ग्रौद्योगिक ( तथा व्यापारिक | 


चहसे के उलादन के लिए 2 ६25 
पेमे गत से का कृत्रिम बत उगाने की ओर अधिक ध्यान दिया जाएं । इसमें पं 
दूर फरने तथा सनरों तर फेडिनाइयों को पूरी तरह समझा जा चुका हैं। इन कठिवाओयं है 
 * लिए बन च्धनीय अनुसंयान पर्याप्त मात्रा में होता चाहिए । 

+. यनों म्गे पिन्‍्लत सतत करने तवा सु >> 

सातिए | का प> 3... .. _ उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए काफी तम्बी द्रव 
हि] *६० भ+३) आयरयफ र पं पु हर ट उन (2 
है कि कुछ ऐसे अल्यकालिक उपाय ढूंढे जाएं जोकि 3 


वन तथा भूमि संरक्षण २७५ 


दीर्घधकालिक विकास के लिए हानिकारक न हों। घटिया तथा गौण श्रेणी की इमारती लकड़ी 
को उत्तम किस्म की बनाने के लिए उपाय करने चाहिएं। इन इमारती लकड़ियों को मजबूत 
तथा टिकाऊ बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने, सुझाने तथा तख्ते बनाने आ्रादि_के ढंग इस्तेमाल 
किए जा सकते हैं। सजावटी इमारती लकड़ी का उपयोग करते हुए उसे अधिक टिकाऊ बनाया 
जा सकता है। व्यर्थ जाने वाली तथा घटिया लकड़ी से चिपवोर्ड, हार्डबोर्ड बनाकर 
इमारती लकड़ी की कमी को पूरा किया जा सकता है। इमारती लकड़ी काटने 
तथा उसे वनों से बाहर लाने के तरीकों में सुधार करने से कीमतों को घटाया जा सकता है 
और होने वाली व्यर्थता को कम किया जा सकता है । 


६. १६५२ के वन नीति प्रस्ताव में वन प्रवन्ध तथा उसके विकास के बारे में मुख्य 

तियम निर्धारित कर दिए गए हैँ, और निम्तलिखित वातों पर जोर दिया गया है : 

(१) भूमि के उपयोग का एक ऐसा सन्तुलित तथा पूरक ढंग निकाला जाए जिसके 
अन्तर्गत प्रत्येक किस्म की भूमि का इस प्रकार से उपयोग हो जिससे उत्पादन 
अधिकाधिक तथा क्षय न्यूनतम हो । 

(२) रोकथाम : 

(क) उन पर्वतीय प्रदेशों में वनोन्मूलन को रोकना जहां से देश की भूमि को उपजाऊ 
बनाने वाली सदा प्रवाहित नदियों को निरन्तर पानी मिलता है; 

(ख) नदी के वृक्षदीन तटों पर बढ़ते हुए भूमि के कठाव को रोकना जो कि 
बेकार पड़ी हुई उबड़-खाबड़ जमीन पर खोहें बनाता है और आ्रासपास की 
उपजाऊ भूमि को भी वंजर बना देता है; 

(ग) समुद्र के घाटों पर बालू के तूफानों को रोकना और वालू के टीलों के स्था- 
नान्तरण को रोकना, विशेषकर राजस्थान की मरुभूमि में; 

(२) भौतिक तथा जलवायु सम्बन्धी स्थितियों को सुधारने तथा जन साधारण के 
कल्याण के लिए जहां भी सम्भव हो वृक्ष लगाए जाएं; 

(४) चारे, क्रपि सम्बन्धी उपकरणों के लिए थोड़ी-बहुत लकड़ी और विशेष रूप से 
ईंधत की वृद्धि निश्चित करनी चाहिए ताकि गोवर को जलाने की जगह 
खाद के रूप में इस्तेमाल करके अधिकाधिक श्रन्न उत्पन्न किया जा.सकें; 

(५) प्रतिरक्षा, संचार तथा उद्योग के लिए आवश्यक इमारती लकड़ी तथा अन्य वन 
पदार्थों की मांग निरन्तर रूप से पूरी होती रहनी चाहिए; और 

(६) उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष अधिकाधिक राजस्व 
प्राप्त करता प्रमावश्यक है। 


इन हिदायतों को कार्यान्वित करने के लिए तथा देश के वन साधनों को उपयोगी तथा 
प्रभावपूर्ण ढंग से विकसित करने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक होंगे : 
(क) वन क्षेत्रों का विस्तार करके उन्हें सुधारा जाए; 
(ख) निकट भविष्य में इमारती लकड़ी तथा अन्य वन पदार्थों की बढ़ती हुईं मांग 
को, पूरा किया जाए; और 
(ग) दीर्घकालिक वन साथनों के विकास के लिए योजना बनाई जाए । 
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पहली पंचवर्षीय योजना में प्रगति ह 
७. पहली पंचवर्षीय योजना में वनों के विकास के लिए ६.६ करोड़ रुपया स्वीकार 
किया गया था। पहली योजना की भ्रवधि में राज्य सरकारों द्वारा वंतरोपण, वन प्रदेशों मे 
यातायात साधन, वन प्रशासत में समुचित प्रवच्ध तथा गवि लिर्माण सम्बस्धी अरे 
योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं । लगभग ७५,००० ऐकई भूमि को बन उगाकर 
हस-भरा बनाया गया। लगभग ३,००० मील से भी अधिक वन प्रदेशों में सके वाई 
गई या उनमें सुधार किया गया। २ करोड़ एकड़ भूमि से भी अधिक वर प्रदेश, जो कि लोगों 
की व्यवितगत सम्पत्ति थी, सरकारी प्रबन्ध में सम्मिलित कर लिया गया और इस विशेष 
उत्तरदायित्व के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। कार्यकारी योजनाएं 
बताने का काम तेजी से होने लगा और नए प्रदेश भी इन योजनाशों के अच्तगेंत सम्मिलित 
कर लिए गए । ' े 
८. केद्रीय सरकार ने दियासलायां बनाने की लकड़ी के उत्पादन के लिए एक योजन 
883: थी जिसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए। योजना के अस्तिम वर्षो में रा्यों 
में प्रतिवर्ष ३,००० एकड़ भूमि से श्रधिक में ऐसे वृक्ष लगाए गए । केल्रीय सरकार हरा 
बनाई गई मुल्य योजनाओं में वन अनुसंघान, वन शिक्षा तथा वन्य जन्तु सुरक्षा महल 
ह पे अनुसंधान की दिला में जो प्रयत्न किए गए हैं, उनमें भारत में मलाया के गन्ने की लेती, 
हरे बांस को अधिक टिकाऊ वनाने के उपचार तथा समुद्री कौड़ों-मेकोड़ों से लवड़ी की 
सुरक्षा से सम्बन्धित अनुसंधान महत्वपूर्ण हैं। वन उपयोग तथा वन विज्ञान संबंधी महल 
5 डक रूप देने तथा उनको संशोधित करने का कस आरप्म ४ 
रखे गए और अन्य टी रआ8 जा भांग को पूरा करने के लिए देहरादून हक 3 
गया जिसने जीव-जन्तग्रों गुटाए गए। १६४२ मे भारतीय य्त्य जीव-जन्तु बोडे वार्यी 
-जन्तुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा उपयोगी कार्य किया है । दिल्ली मे 


हा प्राणि 2 सम्बन्धी रा 
कि न्वी तथा वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी नया पार्क स्थापित करने वीं 
वुनयादी काम किया जा चुका है। ह 


पे दूसरी योजना में दन संबंधी कार्यक्रम 
६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में आरम्भ किए गए कार्यो को आवश्यकतानुर्सा: 


चालू रखने ८ 
ाधि हक अतिरिक्त दूसरी योजना के कार्यक्रम में निम्नलिखित उपाय और सुझाव 


(१) वतरोपण और कम उपजाऊ बन प्रदेशों में सुधार करना तथा वेंने विस्तार 
करना ; | 
(२) व्यापारिक और औद्योगिक महत्व वाले पेड़ लगाना; 


(३) निकट भविष्य के लिए इमारती .लकड़ी तथा श्रन्य वन पदार्थों की उपज वर्दी 
के लिए उन्नत ढंग अपनाना; 


वन्य जीव-जन्तुओं की सुरक्षा करना; करना 
भू बनों (कक न्‍ हि. किक कृमंचारियों है ! 
(६ ! में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों की दशा में सुधार हल * 
६) वन अनुसंधान पर अधिक जोर देना; 
छ ञ्र्ः ०. टेकनीकल कर्मचारिः ५ ० 
(७) अधिक से अधिक टेकनीकल यों का प्रबन्ध करना; तथा 


वन तथा भूमि संरक्षण .... २७७ 


(८) देश भर की वन विकास योजनाओं को कार्यरूप देने में केद्भीय सरकार के, नेतृत्व 
और समत्वय की व्यवस्था करना । 


विभिन्न राज्यों ने समान और नियमित आधार पर अपनी स्थानीय आवश्यकताश्रों की 
पूर्ति के लिए वन विकास योजनाएं बनाई । दूसरी पंचवर्षीय योजना में वत विकास के लिए 
लगभग २७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार अनुसंवान, शिक्षा, प्रदर्शन 
तथा समन्वय का विशेष ध्यान रखेगी और राज्य सरकारें वन विकास सम्बन्धी योजनाश्रों 
का संचालन करेंगी । 


१०. इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि निम्ततर श्रेणी के वनों का बहुत 
बड़ा भाग राज्य वियंत्रण के अन्तर्गत थ्रा चुका है । प्रायः इन वनभूमियों की सीमा नतों 
भूमि पर ही निर्धारित की गई है और न नक्‍्शों पर भी इनका कोई चिन्ह है। यदि 
वनों को भविष्य में अ्रविवेकी ढंग से काठने और उजड़ने से बचाना है तो जितनी 
जल्दी हो सके वन अधिनियम के अन्तर्गत इन विस्तृत वन क्षेत्रों की सीमा नियत करके उनकी 
घोषणा कर दी जाए । झतः यह वात ध्यान में रखते हुए कि वनों का प्रवन्ध अधिक अच्छा हो 
जाए, राज्य सरकारों को इन क्षेत्रों की पैमाइश करानी चाहिए । साथ ही, इन निम्न-स्तर के 
उपेक्षित वनों का यथाशीक्ष पुनरुत्थान करना आवश्यक है। वृक्षों तथा अन्य वनस्पति का 
पुन:रोपण झायद अत्यन्त कठिन व महंगा पड़े । निकट भविष्य में ऐसे उत्पादक बनों से 
कोई विशेष लाभ होने की आशा नहीं है, परत्तु फिर भी उनके संरक्षक ग्रुणों का लाभ 
उठाने के लिए यथासम्भव पुनःरोपण पर अविलम्ब ध्यान देता आवश्यक है । विचार है 
कि लगभग ३,८०,००० एकड़ भूमि पर इस ढंग से काम किया जाए। इससे देश में वनभूमि 
की वृद्धि होगी । 


११. अन्य कामों के उपयोग में आते वाली भूमि को (विशेष रूप से सघन आवादी 
वाले प्रदेशों में) विकास व विस्तार'क॑ लिए प्राप्त करता शायद अत्यधिक कठिन हो, 
फिर भी कुछ हद तक वनों के विस्तार के उपायों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देता आवश्यक है । 
सड़कों के किनारों, और नहरों के तठों पर संरक्षक मेखलाओं के रूप में तथा गांव की बेकार 
पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाए जाएंगे। आशा की जाती है कि इस प्रकार के वृक्ष अन्त में 
उत्पादक सिद्ध होंगे । 


१२. वनों में कार्यान्वित की जाने वाली वर्तमात कार्यकारी योजनाओं के अन्तगगंत विभिन्न 
वन विभागों द्वारा इमारती लकड़ी सीमित मात्रा में ही उगाई गई है और लकड़ी उगाने के 
लिए उपयृक्‍त सभी स्थानों पर काम नहीं किया गया है । विशेष रूप से जब हमें यह ज्ञात 
हूँ कि इमारती लकड़ी व अन्य वन पदार्थों के लिए देश की मांग वर्तमान उत्पादन से 
बढ़ चुकी है और साथ ही अनुमान है कि उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, ऐसे वृक्ष लगाकर वन प्रदंशा 
को विस्तृत करना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लगभग ५०,००० एकड़ वन भूमि पर व्यापारिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण सागवान जैसी लकड़ी के वृक्ष लगाए जाएंगे । दियासलाईयां बनाने के काम आने 

वाली लकड़ी के वृक्ष पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में अधिक मात्रा में बोए जाएंगे। अगले 
पांच वषों मं ४०,००० एकड़ के लगभग भमि में इस किस्म के पेड़ लगाने का विचार हूँ । इसा 
तेजी से और पांच साल की अवधि में प्रगति होते रहने पर शायद इस दिश्ला में हम झ्ात्म निर्भर 
दन सकते है । इसके अतिरिकत १३,००० एकड़ भूमि में ववूल तथा गोंद उत्पन्न करने रने वाले पेड़ 


हा 


२५ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


लगाए जाएंगे, जो कि कागज, चमड़ा रंगने के तथा कृत्रिम 'रेशम के उद्योगों के लिए ह 
हैं। कागज बनाने में काम आने वाले एक विद्येप किस्म के घास के वंगान लगाने का 
विचार है । ४ 


१३. बन सुधार के लिए उपयुक्त योजनाएं दीर्घकालिक प्रकृति की हैं। अत्पकातित 
उपायों में जो कि निकट भविष्य में उत्पादन की उन्नति में सहायता देंगे, इमारती लकड़ी वी 
निकासी के नए ढंग, वनों में यातायात को विकास, चिप बोर्ड, प्लाई बुड आदि के अली 
लकड़ी को सुरक्षित करने व सुखाने की प्रक्रिया का और अधिक प्रयोग भी सम्मिलित 
होगा। गोजना में लकड़ी के लट्झे बनाने के नए ढंग अपनाने की, विशेषकर 0208 
व उनकी निकासी के लिए नवीनतम उपकरणों की व्यवस्था भी है । पर्वतीय मे मं 
लकड़ी की निकासी के लिए तार से वने हुए रस्सों के द्वारा तथा इसी प्रकार के अन्य सर उपायों 
से दु्गंम स्थानों के वन पदार्थों की पहले से अधिक प्राप्ति हो सकेगी | पंजाव, हिमावत 
प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पढ्चिम बंगाल तथा बिहार के कुछ भागों में, महा तथा 
मैसूर के पहाड़ी वनों में इस प्रकार के उपायों द्वारा विशेष लाभ हो सकता हैं। गए ढंग लू 
बनाने के साथ-साथ वनों में यातायात पर भी ध्यान देना आवश्यक है। योजना के अन्तगेत 
वनों में ७,४०० मील तई सड़कों का निर्माण करने या उतकी मरम्मत की व्यवस्था की गई 
है। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी के बढ़े हुए उलारः के साथ-साथ वो 
प्राप्त होने वाली संव किस्म की लकड़ियों का भी पूरी तरह इस्तेमाल होता चाहिए! मिस्सर्दह 
भारतीय वनों में निम्नतर श्रेणी की इमारती लकड़ी बहुलता से प्राप्त होती है, जो कि 
प्रकार से सुखाने और सुरक्षित करने के उपचार के वादे व्यापारिक लकड़ी की 
मांग को पूरा कर सकती है। इसलिए योजना में केद्रीय सरकार हीरो इम्नारती लकड़ी 
सुखाने या उसे प्रधिक टिकाऊ बनाने तथा अन्य उपचार करने के तीन या चार वीर 
स्थापित करने की व्यवस्था है और राज्यों में भी इसी प्रकार के छोटे पैमाने पर १० कारखाने है 


खोल जाएंगे, ताकि मिम्ततर श्रणी की इमारती लकड़ी को अधिक उत्तम बताया जा है 
और उसका पूरा उपयोग किया जा सके । 


१४. अभी तक वन प्रदरशों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को कार्यरूप देते 
में और उसके विकास में सबसे वड़ी करिनाई यह पेक आती है कि देख में से सब 
आंकड़ों की जानकारी का श्रभाव है। वन पदार्थों, विशेषकर इमारती लकड़ी की उप ता 
इसकी वर्तमान तथा भविष्य में होने वाली ख़पत के रुख का अध्ययन (खाद्य व इुपि संस्थानों 
के सहयोग से) करना होगा; इससे भविष्य में उपज की योजना बनाने में सहायता 


गा १५. भारतीय वन छोटे-मोटे वत पदार्थों से परिपूर्ण हैं। इनमें वरसि, बेंत, राजे 3 
विज्ेप किस्म के तेल पैदा करने वाले पेड़, जड़ी-बूटियां, घास आदि बहुलता से मिलते हैं। बी 
तथा लाख जैसी प्रसिद्ध वस्तुओं की खेती और उनकी खपत सन्तोषजनक है। इसलिए समर 
छोटे-मोटे चच पदार्थों के नियमित तथा पर्याप्त मात्रा में उत्पादन तथा उनके गुणों की 8 
को ध्यान म रखते हुए उल्हें पैदा करने, उनका संग्रह करने तथा वित्री के ढंगों में सुधार के 
सम्भव है। जड़ी-बूटियों की गहन कृषि को सुव्यवस्थित रूप से (वागानों में) यथाशीक्ष बढ़ी 
जा चाहिए | दूसरी पंचवर्षीय योजना में २,००० एकड़ भमि में ऐसी खेती करने को आयी 
है। हर-भर मदानों तथा जंगली चरागाहों पर ध्यान दिया जाएगा, और भाशा की जाती है 
कि इस दोरान में ५ लाख एकड़ भूमि पर काम होगा । 


डी 
हा 
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१६. बन प्रवन्ध का एक आवश्यक अंग वन्य जीव-जन्तुओं का संरक्षण है, विशेषकर 
जव कि भारत के वन्य जीव-जन्तु देश के सुरक्षित वनों में अन्तिम शरण ले रहे हैं । उनकी नसलों 
को समाप्त होने से बचाना अनिवाय है। शेर, गेंडा आदि महत्वपूर्ण जानवरों का नाश होता 
जा रहा है। इनकी रक्षा के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना. के अन्तर्गत, दिल्‍ली में एक आधुनिक 
चिड़ियाघर के अलावा १८ राष्ट्रीय पार्क तथा पशु विहार स्थापित करने की व्यवस्था है । 


१७. वनों या उनके आस-पास रहने वाले तथा उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को 
ग्साधारण रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ! भ्रत: वन कर्मचारियों तथा श्रमिकों 
के काम करने की दशा को सुधारने के लिए विशेष ध्यान देना श्रावश्यक है । इसलिए राज्यों के 
वन विभाग उनके निवास स्थान, पीने के पानी, दवा-दारू, स्कूलों आ्रादि की सुविधाशं की व्यवस्था 
पर विशेष ध्यान देंगे। वनों में बढ़े हुए काम के लिए ( बम्बई में प्राप्त ग्रनुभव के आधार पर ) 
आदिम जातियों के वत कर्मचारियों तथा वन मजदूरों की सहकारी संस्थाएं अधिकाधिक 
स्थापित की जा सकती हैं, ताकि श्राज जो लाभ ठेकेदार उठा रहे हैं, वे वन श्रमिकों को 
मिलें। किन्तु फिर भी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सहकारी संस्थाएं ऐसे व्यक्तियों 
के हाथों व पड़ जाएं जो कि आदिम जाति के श्रमिकों का शोपण करने लगें । इसलिए, सहकारी 
संस्थाओं के कार्य संचालन में वन विभागों को श्रधिक सक्तिय व सहानुभूतिपूर्ण ढंग से मार्गदर्शन 
करना चाहिए । 


१८. प्रस्तावित पैमाने पर विकास कार्य करने के लिए आवश्यक है कि वन अनुसंधान पर 
अत्यधिक जोर दिया जाए। पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए देहरादून के वन अनुसन्धान 
संस्थान का दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और अधिक विस्तार किया जाएगा और 
इसमें लट॒ठे बनाने के तरीकों, लकड़ी की इंजीनियरिंग के अध्ययन के अलावा, पौधों 
का परिचय, वीज सम्बन्धी अनुसन्धान तथा उद्योगों में लकड़ी के इस्तेमाल सम्बन्धी समस्याओ्रों 
के बारे में भी पढ़ाया जाएगा । दक्षिण भारत में एक प्रादेशिक अनुसन्धान संस्था स्थापित 
की जाएगी । कोयमत्तूर में 'सदर्न फारेस्ट रेंजर कालेज” के सहयोग से जीव व वन सम्बन्धी 
समस्याश्रों की खोज करने के लिए इकाइयां स्थापित की जाएंगी और बंगलौर में मैसूर 
सरकार की अवुसंधान शाला को केच्र के रूप में इस्तेमाल करते हुए बन पदार्थों के अनुसंधान 
को लिए ३ इकाइयां खोली जाएंगी । राज्य भी प्रादेशिक व स्थानीय, विशेषकर 
वन सम्बन्धी विपयों की समस्याओं के लिए अनुसन्धान योजनाएं आरंभ करेंगे । 


१६. दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में वन कर्मचारियों की श्रावश्यकता का अनुमान 
लगाया जा चुका है | देहरादून वन कालेज से निकलनें वाले लगभग १५० वत अफसरों 
के स्थान पर २५० की गझ्रावश्यकता हो रही है। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है. कि ४० 
से बढ़ाकर ८० व्यक्ति दाखिल किए जाएं। देहरादून तथा कोयमत्तूरके (कालेजीं से 
निकलने वाले ६०० वन रेंजरों के स्थान पर भविष्य में ७०० चाहिएं । यह अस्तावित 
किया गया है कि कोयमत्तूर में ४० व्यक्ति और अधिक दाखिल किए जाएं। अनुमान 
कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्यत्त प्रस्तावित कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए लगभग 
२,००० वन कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ेगी, झौर उनको प्रशिक्षित करते के लिए वि॑नन्न 
प्रदेशों में या स्थानीय प्रवन्ध किए जा रहे हैं। भत्य स्थानों से लोगों फो भरती करके ग्रनुमंधान 
करने वाले व्यवितियों की (वनों के लिए प्रशिक्षितों के श्रलावा) मांग पूरी की जाएगी | 
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करने की सख्त जरूरत है। भूमि संरक्षण के लिए भाखड़ा के जल लवण क्षेत्र 
में १६४१-४२ से बनरोपण में प्रगति हो रही है और ४,३८२ एकड़ भूमि के लिए जन्दके तथा 
रोकथाम के लिए बांध बनाए गए हैं । ५,१२४ एकड़ भूमि में वृक्ष लगाए जा रहे हैं । पहली 
पंचवर्षीय योजना के भ्रन्त्गंत राज्यों में समोच्च (कन्ट्र) वांध वताता, समोच्च खन्दरके बनाता, 
पानी की निकासी के स्थान को बन्द करना, चबूतरे बनाता, घाटियों और नदियों के वहने 
के स्थान को नियमित करना श्रादि भूमि संरक्षण के उपायों को ७,००,००० एकड़ भूमि में कार्यहूप 
दिया गया जिसमें से दो-तिहाई से अधिक भाग केवल वम्बई प्रदेश में था । 


२३. प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में राजस्थान की मरुभूमि को सीमित रखने की 
समस्याओं का विस्तृत रूप से ग्रध्ययन्त किया जा चुका है । जोधपुर में मद्भूमि वनरोषण तथा 
अनुसंधानशाला स्थापित की गई है । पश्चिमी राजस्थान में लगमग १५० मील लम्बी सड़कों के 
किनारों पर पेड़ वोए जा चुके हैं। चरागाहों को सुधारने तथा प्रयोग के लिए वनस्पति उगाने 
के निमित्त १०० वर्गंमील भूमि निश्चत कर दी गई है। . 


दूसरी पंचवर्थीय योजना के लिए कार्यक्रम 


२४. जिन क्षेत्रों में भूमि क्षरण सबसे अधिक हुआ है, वहाँ लगभग ३०,००/१०० एकड़ 
भूमि को दुवारा खेती या अन्य वनस्पति उगाने के योग्य बनाने की बोजना है। इन क्षेत्रों के 
लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनके द्वारा भूमि क्षरण की सव प्रकार की समस्याश्रों को सुलझाने 
का प्रयल किया जाएगा--उदाहरणार्थ, कृपि योग्य भूमि की, हंवी के जोर से बढ़ने वाले 
मर्भूमि के तथा समुद्री किनारों के वालू के दीलों की, नदी घाटी योजनाम्रों की, पर्वतीय 
प्रदेशों की, नदी तटवर्ती भूमि की बेकार पड़ी भूमि की, तथा सु से क्षरित भूमि की | योजना 
में भूमि के संरक्षण को कार्यरूप देंने कें लिए २० करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। 


२४. कृषि भूमि--वर्षों के पानी के तेज प्रवाह तथा छोटी धाराओं से ढलानों तथा 
उबड़-खावड़ भूमि में बने हुए खेतों को वहुत हानि पहुंची है | वम्वई के उन प्रदेशों का सर्वेक्षण 
किया गया जिनमें खाद्य वस्तुओं को कमी प्रायः रहती है । इससे ज्ञात्त हु कि 
दो-तिहाई से श्रधिक कृपि योग्य भूमि बुरी तरह से क्षरित हो चुकी है और लाभ का 
चौथाई भूमि कृषि उत्पादन के योग्य नहीं रही । मद्गास, मैसूर, हैदराबाद, आन्ध, उड़ीसा, 
मब्य भारत, भोपाल और सौराष्ट्र के कुछ भागों की भी ऐसी हो स्थिति है। यदि भूमि संरक्षण 
के उपायों को यथा समोच्च कृपि करना, लम्बी क्यारियों में वोता, बांध बनावा, बदतर बनाना, 
उत्तलन, पानी को बाहर निकलने से रोकना आदि, उर्चित 37 ते कार्यहप दिया जाए तो भूमि 


ह ६ |; कि पंचवर्षीय 
को नप्ट होने से रोका जा सकता है और उपज को वढ़ाया चंक कि |; है 2220 
योजना के दौरान म २० लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि पर ऐसे उपाय 622 
५ आई की आवादी 

बढ़ने के पर के ढुछ बल 
होती 3800 8000 कक कस 0, होता जा रहा है । उत्तर प्रदेश, पंजाब 
होती जा रही है और इसी कारण रेग्रिस्तान ग्रे रहा है । इसके अतिरिक्त 

रे ही हैँ का इसका प्रभाव पड़ रहा है ) इसके अतिरिक्त, 
और राजस्थान के कुछ भागी मे उपजाऊपन कया करने की अब्मन्त आवश्यकता है । 
वहां पर स्थानीय बालू के दीले हैँ जिनकी बदलने वाले वार्ण के दीलों को रोकने के लिए 


8 जग वरदे ५ 
३,५०,००० एकड़ भूमि में हवा के जोर हे जग  कस्तार गोद स्थापित करता, पशु वाल 
कुछ उपाय करने झ्रावश्यक है, उदा्हिरगांव, पक 


र््‌द० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


२०. समस्त देंग के वन साधनों के सुयोजित विकास के लिए केन् तथा राज्यों श्र 
समन्वय वांछनीय है । भारत के वनों से संबंधित विभिन्न समस्याग्रों को हल केले 
के लिए वन विभाग का केद्धीय बोर्ड स्वयं जुटा हुआ हैं ओर प्रत्येक विषय में पथदशा 
करता है। एक योग्य संस्था के संरक्षण में विकास कार्य, कार्यकारी योजना की ऐयाग 
और वन प्रवस्ध का उचित रूप में समन्वित होता आवद्यक है। इसलिए यह आवश्यक ह 
कि सहायता तथा टेकनीकल परामझ देने के लिए.. केन्द्र में सुसंगठित संस्था स्थापित कौ 
जाए। वन सम्बन्धी आंकड़ों, मण्डी के अध्ययन तथा आंकड़ों सम्बन्धी सूचना, इमारती 
लकड़ी तथा अन्य वन पदार्थों के वर्गीकरण के काम के लिए इस संस्था को जिम्मेदार होता 
पड़ेगा ताकि वन विभागों के समस्त काम सुचारु रूप से हो सकें । इसलिए यह प्रस्तावित 


किया गया है कि वत विकास तथा वन प्रबन्ध में समन्वय लाने के लिए एक वन झागोग बनता 
चाहिए । 


२. भूमि संरक्षण 


२१. पानी व वायु के कारण जो भूमि का क्षरण होता है, उससे उपजाऊ भूमि के कापी 
विस्तृत भाग वेकार हो चुके है और यह प्रक्रिया निरन्तर रूप से जारी है। भूमि क्षरण के कार 
जो क्षेत्र नप्ट हो चुके है या हो रहे है, उनमें से बहुत कम क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। वास्ता 
में कृषि योग्य भूमि के बहुत वड़े भाग में किसी न किसी भांति के क्षरण होते रहते हैं। ५ करो 
एकड़ भूमि में फैले हुए मस्स्थल में भूमि क्षरण सतत रूप से जारी है। और इसी से श्रासपात 
केंत्रों में इसके बढ़ने का खतरा है। यह अनुमान किया गया है कि पर्वतीय प्रदेशों, चरागाह 
वकार पड़ी भूमि आदि का पांचवां भाग क्षरण के कारण प्रायः नष्ट हो चुका है। अत्यधिक 
टन मैं, चरागाहों का हद से ग्रधिक उपयोग करने से तथा कृषि में अनुचित तरीकीं हें 
इस्तेमाल करने से ही मुख्यतया भूमि का क्षरण हुआ है । 


१९. पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में भमि क्षरण से छटकारा पाने का काम सु 
स्थित ढंग में आरम्भ किया गया । २५० वन तथा कृषि अधिकारियों को भूमि सुरक्षा के 
हक ह उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित किया गया । १६५२ में मरुभूमि में वन उगाते 
हु बे मे जोधपुर में एक अ्रनुसंधानशाला खोली गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तिम 
वर्षों में ५ प्रादेशिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण केद्ध भी स्थापित किए गए । वम्बई, उड़ीसा, पिन 
व गल, मद्रास, पंजाब, सौराष्ट्, तिस्वांकुर-कोचीन, अजमेर, कच्छ श्रौर मणिपुर में १६ मा 
्फ 2 भोजेक्ट ) योजना कार्यो को चालू किया गया। मद्रास और वि तिरवा्कु 
265 ये योजनाएं विकास योजनाओं में परिवर्तित कर दी गई हैं । विशेषज्ञों के तत्वा- 
.. मे इन योजना कार्यों तथा कैलेघई और दामोदर घाटी में, पदिचम बंगाल के दार्जिलिंग 
में, मच्छ-कुण्ड प्रदेश ॥] 


तोसगिरि थ, उत्तर प्रदेश बुदेल खण्ड क्षे घाटियों तथा मद्री्स * 
गरि प्रदेश ऊ क्षेत्र और यमुना की घाटि 


शमें भूमि क्षरण की रोकथाम थाम के उपायों ५ चुका 
प्रराक्‌ घाटी में एक य॑ कथाम के उपायों का किया जा नं 
पराक धाटी में एक योजना पायों का प्रदशन 


क्र पे टैरेसिंग क ब्रा 
बनाने र शिन श्न्तगंत उत्तलन (टैरेसिंग) तथा समोच्च (क्दूर) 
क की तराका प्रदर्शित करके आदिम जातियों की आथिक स्थिति को सुधार 
ला कल थी रहा है। प्रायः प्रदर्शन कार्यक्रमों को झरायोजित करने में हा 
ह म॑ स्थानीय किसान भाग लेते है नदी की भा 
निरीक्षण किया लेते हैं। ऊपरी दीस्टा ध 


भैया और रोकथाम के उचित पे गए । इस सर्वेक्ष 
से ज्ञात हुआ कि चित॒प्रस्ताव पेश किए गए 


समस्त नदियों के पर्वतीय क्षेत्रों मेंभूमि संरक्षण के लिए उपाय 


वन तथा भूमि संरक्षण २०१ 


करने की सह्त जरूरत है। भूमि संरक्षण के लिए भाखड़ा के जल ख्बण क्षेत्र 
मे १६५१-५२ से वनरोपण में प्रगति हो रही है और ४,३८२ एकड़ भूमि के लिए खन्‍्दकें तथा 
रोकथाम के लिए बांध बनाए गए हैं । ५,१२४ एकड़ भूमि में वृक्ष लगाए जा रहे हैं। पहली 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों में समोच्च (कन्टूर) बांध बनाता, समोच्च सन्दकें बनाना, 
पानी की निकासी के स्थान को बन्द करना, चवृतरे बनाना, घाटियों और नदियों के वहने 
के स्थान को नियमित करना आदि भूमि संरक्षण के उपायों को ७,००,००० एकड़ भूमि में कार्यहूप 
दिया गया जिसमें से दो-तिहाई से श्रधिक भाग केवल वस्वई प्रदेश में था । 


१९३. प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में राजस्थान की मर्भूमि को सीमित रखने की 
समस्याओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा चुका है। जोधपुर में मर्भूमि वनरोपण तथा 
अनुसंधानशाला स्थापित की गई है । पद्िचमी राजस्थान में लगभग १५० मील लम्बी सड़कों के 
किनारों पर पैड़ बोए जा चुके हैं। चरागाहों को सुधारने तथा प्रयोग के लिए वनस्पति उगाने 
के निमित्त १०० वर्गमील भूमि निएचत कर दी गई है। . 


दूसरी पंचवर्बाद योजना के लिए कार्यक्रम 


२४. जिनक्षेत्रों में भूमि क्षरण सबसे भ्रधिक हुआ है, वहां लगभग ३०,००,००० एकड़ 
भूमि को दुवारा खेती या अन्य वनस्पति उगाने के योग्य बनाने की योजना है। इन क्षेत्रों के 
लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनके द्वारा भूमि क्षरण की सव प्रकार की समस्याझ्रों को सुलझाने 
की भयक्त किया जाएगा--उदाहरणार्थ, कृपि योग्य भूमि कौ, हवा के जोर से बढ़ने वाले 
मरुभूमि के तथा समुद्री किनारों के बालू के टीलों की, नदी घाटी योजनाश्रों की, पर्वतीय 
प्रदेशों की, नदी तटवर्ती भूमि की बेकार पड़ी भूमि की, तथा समुद्र से क्षरित भूमि की । योजना 
में भूमि के संरक्षण को कार्यरूप देने के लिए २० करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। 


२५. कृषि भूमि--वर्षों के पानो के तेज प्रवाह तथा छोटी धाराओं से ढलानों तथा 
ऊँवड़े-खाबड़ भूमि में बने हुए खेतों को बहुत हानि पहुंची है | वम्बई के उन प्रदेशों का सर्वेक्षण 
किया गया जिनमें खाद्य वस्तुओं की कमी प्रायः रहती है | इससे ज्ञात हुआ कि 
दो-तिहाई से अधिक कृषि योग्य भूमि वुरी तरह से क्षरित हो चुकी है और लगभग एक 
चौथाई भूमि कृषि उत्पादन के योग्य नहीं रही । मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, आ्रान्ध, उड़ीसा, 
मध्य भारत, भोपाल और सौराप्ट्र के कुछ भागों की भी ऐसी ही स्थिति है। यदि भूमि संरक्षण 
के उपायों को यथा समोच्च कृषि करना, लम्बी क्यारियों में बोना, बांध बनाना, चबृतरे बनाना, 
उत्तलन, पानी को बाहर तिकलने से रोकना आदि, उचित रूप से कार्यरूप दिया जाए तो भूमि 
को नष्ट होने से रोका जा सकता है और उपज को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के दौरान म २० लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि पर ऐसे उपाय किए जाएंगे। 

२६. मद्भूमि व समुद्री तठ में बालू के टंले--पशुओ्रों और मनुष्यों को झावादी 
बढ़ने को कारण कच्छ भर राजस्थान की मस्भूमि के कुछ भागों में वनस्पतियां समाप्त 
होती जा रही हैं और इसी वारण रेगिस्तान अधिक होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब 
और राजस्थान के कुछ भागों में उपजाउसन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है । इसके अतिरिवत, 
वहां पर स्थानीय बालू के दीये है जिनकी रोकथाम करने की अत्यन्त आवश्यकता है। 
एवड़ भूमि में हवा के जोर से जगढ बदलने वाले बालू के टीलों को रोकने के लिए 


कप 
फापर 


३,४०,००० हट ह उदार समा: रु 
कुछ उपाय फरने आवश्यदी हैं, उर्ाटभाव, बनस्पति विस्तार पृर्द्र स्थापित करना, पद् पाल 


च्द 


का ... हितीय पंचवर्षीय योजना 


ऐसे पेड़ लगाना जो शुष्क प्रदेशों में उगाए जा सकें, बाड़े लगाता, चरागहों में स्थानों को 


अदल-बदल करके पशुओं को चराना, वनरोपण, गांवों में ईंधन तथा चारे के लिए वृक्ष ग्रादि 
लगाना । 


२७. नदी घाटियां--स्थानपरिवर्ती (स्थान बदल-बदलकर ) खेती करने से छोटा 
नागपुर, उड़ीसा, असम तथा नीलगिरि के वनों को हानि पहुंची है जो कि महत्वपूर्ण नदी घाद 
योजनाओं के लिए जल ख़बष क्षेत्र है । तदियों तथा बांधों में मिद्‌ठी को जमने से रोकते के 
लिए उनके पहाड़ी हिस्सों के श्रासपास के स्थानों की भूमि का संरक्षण आवश्यक है। नए पेड़ 
गंग्ाना तथा जंगलों और बेकार भूमि को आग से बचाना, चरागाहों का प्रबन्ध करना, समीच्च 
बाँध बांधना, समोच्च कृषि करना, लम्बी व्यारियों में बोना, तीज्न धारा के रूप में पावी को 
बाहर तिलकने से रोकना, स्रोतों के किसारों के कटाव की रोकथाम करना, बांध बनाकर वर्पा के 
पानी को मैदानों में जाने से रोकना, उत्तलन करना आदि उपायों द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजता 
के भ्रत्त्गंत ३,३०,००० एकड़ भूमि को वष्ट होने से बचाया जाएगा । 


रै८. पर्वतीय प्रदेश--पंजाव से श्रसम तक, नीलगिरि में, पूर्वी तथा पह्चिमी ज 
तथा अन्य पहाड़ी इलाकों की तलहियों में घनी भ्रावादी तथा पशुओं, विशेषकर 'ेड- 
वकरियों के अत्यधिक चरने के कारण वन धीरे-धीरे तष्ट होते जा रहे हैं। पंजाब, हिमाचल 
पदेश, तथा पैप्सू की शैवालिक पहाड़ियों के गांवों की पंचायती भूमि के वनों पर बहुत समय है 
अभ्रभाव पड़ रहा है। इन उजाड़ और वियावान पहाड़ियों से व्ररसाती पानी के रेलों के साथ- 


भा बालू वह-बहकर आता है और मैदानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि का सत्यानारे 
3 पता है। स्थान बदल-बदलकर खेती करने के कारण असम की पहाड़ियों की उपजाऊ 
भूमि का वृहद भाग उजड़ गया 


। है। नीलगिरि में ढलानों के वनों को काट-काटकर आलू की 
मो यो लिए स्थान बनाया गया । इससे वन बहुत बुरी तरह उजड़ गए हैं। तिस्वाकुर- 
के कुछ वनों को हैपिओका वोने के लिए काटा गया है। इन कारणों से भूमि क्षरण 
पररम्भ हो चुका है और यह आशंका है कि वांधों, जल प्रणालियों तथा नदियों के तलों पर भी 
ता प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा । दुसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में पहाड़ी प्रदेशों 

१,७०,००० एकड़ भूमि पर संरक्षण उपाय किए जाएंगे । 
१६. खड़डों श्रौर कच्दरा्रं वाल 


तथा इनको शासाओओरों के किनारों 


को भूमि धीरे-चीरे कटती जा रही है। यह आवश्यक 
ह्‌ कि सी भूमि को वनरोपण, रोकने वाले बांध, उत्तलन तथा भमि संरक्षण के अन्य उपायों 
| पुत्र: खेती योग्य बनाना चाहिए । वर्षा का पानी रोकसे के लिए बड़े पैमानों पर बे 
“नाना आवश्यक है। खड़्डों एवं कर्दराओ्नों वाली १,५०,००० एकड़ भमि के संरक्षण के 
उपाय किए जाएंगे। पर 


२०. बंजर भेमि--इस समय बंजर भूमि के बहुत बड़े भाग में दुरुपयोग के कारण 
भूमि क्षरण “हत तैंजी से हो रहा है। यह देखा गया है कि इस प्रकार की भूमि में प्रायः वृक्ष 

ए तक. रे झाइ़-झंखाड़ पाए जाते है। ऐसी भूमि के कुछ भागों पर पेड़ लगाने 
चाहिएं ताकि उनसे चारा और ईंधन मिल सके और शेप भाग को चरागाहों के साथ सुधारतां 
चाहिए । योजना की अवधि में लेगभग १,००,००० एकड़ बंजर भमि पर भमि संरक्षण 
के उपाय किए जाएंगे। पे प्र 


क 


वत्त तथा भूमि संरक्षण रेषरे 


३१. समुद्र क्षरित भूमि--उस योजना का उल्लेख भी आवश्यक है जो कि तिस्वांकुर- 
कोचीन में समुद्री तट के क्षेत्रों की भूमि के संरक्षण में सहायता देगी, यद्यपि यह भूमि संरक्षण 
कार्यत्रेमत के भन्तर्गत नहीं भाती । इस राज्य में समुद्री तट के क्षेत्र का कुछ भाग समय-समय पर 
आने वाली समुद्री वाढ़ों से ग्रसित है, जिसके कारण यहां भूमि क्षरण हो रहा है। अत 
प्रस्तावित किया गया है कि वाढ़ों द्वारा ग्रसित प्रदेश में भूमि संरक्षण के उपाय किए जाने चाहिएं । 
दूसरी योजना के अन्तर्गत लगभग ४५ मील तक समुद्र तट पर काम किया जाएगा । समद्र के 
समानान्तर एक समुद्री दीवार बनाने का काम, जिसमें ६६० फूटों के भ्न्तर पर एक २०० फूट 
लम्बा जलतोड़ बनेगा, आरम्भ किया जा चुका है । 


३२. भूमि संरक्षण बोर्ड--पहली पंचवर्षीय योजना की सिफारिश के अनुसार ११५३ 

में राष्ट्रीय भूमि संरक्षण कार्यक्रम को संगठित करने के लिए एक केद्धीय भूमि संरक्षण 

, बोर्ड स्थापित किया गया | लगभग सभी राज्यों में राज्य स्तर पर भमि संरक्षण बोर्ड स्थापित 

किए गए। केद्धीय भूमि संरक्षण बोर्ड का मुख्य कार्य अनुसंधान व टेकनीकल प्रशिक्षण का 

भअवन्ध करता, राज्य में सहकारिता का संगठत करना तथा नदी घाटियों और राज्यों में आरम्भ 
की गई योजताश्रों के लिए ठेकनीकल तथा वित्तीय सहायता देना है। 

३३. भूमि संरक्षण कानून--पहली पंचवर्षीय योजना में इस बात की सिफारिश 
की गई थी कि भूमि संरक्षण के लिए राज्यों के द्वारा उचित कानन बनाए जानें चाहिएँ । 
ऐसे कानूनों का मुख्य ध्येय (क) विशेष सुधार करने तथा राज्य सरकारों और कृपकों के 
वीच उसकी लागत का हिस्सा बांटने का अधिकार, (ख) भूमि संरक्षण के कार्य के लिए 
क्पकों की सहकारी समितियों की स्थापना, तथा (ग) “संरक्षित” निर्धारित किए जा सकने वाले 
क्षेत्रों के उपयोग पर प्रतिवन्‍्ध लगाने के अ्रधिकार की व्यवस्था करना है। उत्तर प्रदेश, बम्बई 
तथा सौराष्ट्र में पहले से ही ऐसे कानून बन चुके हैं। कुछ अन्य राज्यों में कानून बनाने के विपय 
पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड ने विभिन्न प्रदेशों में पहले से 
वे कानूनों तथा विचाराधीन कानूनों का अध्ययत किया और राज्यों के उपयोग के लिए 
एक भ्रादशें विधेयक बनाकर भेजा । इस विधेयक में भूमि सुधार योजनाओं को बनाने और 
उन्हें क्रियात्वित करने की व्यवस्था है। इसमें भू सम्पत्ति का विकास और उसके संरक्षण व भूमि 
क्षरण को रोकते, भूमि को वर्पा या बाढ़ से ग्रसित होने से बचाने, बंजर भूमि को पुतः खेती 
योग्य बनाने, किसानों को हरजाने की कीमत देने, सरकारी पैसे की वसूली करने भ्रादि की 
व्यवस्था है। 


२४. भमि संरक्षण सम्बन्धी अनुसंधान तथा सर्वेक्षण--भूमि संरक्षण का विकास कार्य 
जलवायू तथा मिट्टी की विभिन्न दशात्रों की खोज पर आधारित होता है । भारत 
सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर भूमि संरक्षण सम्बन्धी ६ अनुसंधान प्रशिक्षण 
फेन्र खोले हैं:-- 

(१) देहरादून केन्द्र--चण्डीगढ़ में वरसाती नालों सम्बन्धी एक प्रशिक्षण उपकेन्द्र 
उसके साथ होगा और वह शैवालिक की पहाड़ियों तथा तलहटी के क्षेत्रों में 
भूमि संरक्षण तथा वनरोपण की समस्याञ्रों के अध्ययन के लिए होगा । 

(२) कोटा केद्ध--आगरा में स्थित उपकेच्र उसके साथ होगा और वह यमुना 
और चम्बल के खड़्डों और कन्दराओं में भूमि संरक्षण और भूमि को पुन: 
खेती योग्य बनाने के लिए होगा । 


श्पडं द्वितोय पंचवर्षीय योजना 


(३) वसाड केछे (उत्तरी गृजरात)--तदियों के जल खबण क्षेत्रों के निचे 

भागों में गहरे खड़डों वाली भूमि में भूमि संरक्षण के उपायों के लिए होगा। 

बेलारी केद्र--काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में भूमि संरक्षण सम्बन्धी समस्पाग्र 

के लिए होगा । न 

(५) ऊंव्कमण्ड केन्द्र --तीलगिरि तथा अन्य पर्वतीय प्रदेशों में आलू की खेती के 
वास्‍्ते भूमि को सुरक्षित रखने के निमित्त लम्बी समतल जमीतें तैयार करे 
के लिए होगा ) * 

(६) जोधपुर केद्र-- पशु तथा भेड़-बकरियों के पालन-पोषण के लिए राजस्थान 
की चरागहों के सुधार तथा राजस्थान की मरुभूमि में वतरोपण के लिए होगा । 


अनसंधानशालाएं कुछ राज्यों ते भी खोली है--वम्बई राज्य ने शोलापुर हें 
हैदराबाद ने साहिवनगर में, उत्तर प्रदेश ने रहमान खेड़ा में, तथा उड़ीसा ने राजगंगपुर में । 

२४. ये अनुसन्‍्धानशालाएं ऐसी प्रभावपूर्ण खोजें कर रही हैं जो कि किसानों द्वार 
अपनाए जाने योग्य हों और साथ ही आ्रावश्यक टेकनीकल स्तर की भी हों। 
जोधपुर स्थित मस्‍्भूमि वनरोषण अनुसंधानशाला में स्वदेशी किस्मों के वनस्पति विज्ञान, ह 
पक स्थान पर पैदा होने वाले विदेशी वृक्षों की किस्मों को उगाने के प्रयल तथा भरा 
जलवायु, वर्षा, वायु गति तथा भ्रत्य प्रासंगिक विषयों की खोज करने का काम ग्रासम्म किया 
गया है। उचित किस्मों के बीजों को बांटने के लिए बीज भण्डार की भी व्यवस्था है जो 
मश्भूमि के विस्तार को रोकने के तरीकों, जैसे तहसील के दफ्तरों तथा थानों के इद-गिई 
वनस्पतियां लगाता, मुख्य सड़कों तथा वायु बेग के सम्मुख आड़ी जाने वाली रेल की पर्दारयों 
१९ 9. संरक्षण मेलला्रों के रुप में वृक्ष लगाना तथा विभिन्न किस्म के रेतौले मैदातों 
* वैक्षों को लगाने के ढंग का भी प्रदर्शन करता है। दूसरी योजना के भअन्तगंत केकीय 


(४ 


लक 


भूपि संरक्षण बो्ड द्वार मह्भूमि को फैलने से रोकने के लिए घास के मैदान और वन लगते 
के निभित्त इस 


अवुपत्धानशाला में कारंवाइयां विस्तृत की जाएंगी ! 
ई: भूमि संरक्षण के उपायों की योजना बनाने के लिए प्रादेशिक आधार पर निरीक्ष 
पवश्यक है। इससे मिट॒टी के वर्तमान उपयोग, उसके गुण, क्षरण व जलवायु सम्बन्धी स्थिति 

आदि की आवश्यक नकारी आ्रप्त होगी । इस सर्वेक्षण के ग्राधार पर उचित कार्यक्रम बनायी 
जा सकता है। विश्ञेप समस्यात्रों वाले क्षेत्रों में एक करोड़ एकड़ भूमि के सर्वेक्षण व वर्गकिर।ं 
बाग वनाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजनाःमें ६४ लाख रुपए की व्यवस्था 


के किलो. न योजना के दौरान में जाये वाले कार्मत्रओो 
में विभिन्न किस्मों के के दौरान में कार्यानवित किए जा 


वि /*०० विशेषज्ञों की श्रावश्यकता का अनुमान है। इस समय मरशिर्षित 
और कक न में रखते हुए भारत सरकार ने देहरादून, कोटा, -वसाड, 5 
की हजारी वाग जी अकाल में प्रशिक्षण केद्र खोल दिए है। दामोदर घाटी विर्लि 
उपलब्ध है कक, भूमि परक्षण अनुसंघानशाला में भी प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधा 
नगर डा बे के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा सौराप्ट्र की राज्य 60 
के लिए भम्ि सर ५... ३ मोरवी में स्वयं अपने प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। ही ं 
नमूने के नर 3 सेस्वेस्घी / उपायों का प्रदर्शन करने के लिए देश के विभिन्न भा 5 

5 गौर पर अनेक प्रदत्त केद् झोले जाएंगे । 


बन तथा भूमि संरक्षण श्घ५ 


३८. भूमि संरक्षण के ठेकनीकल पहलू के अनुसंधान के साथ ही साथ यह भी झ्रावइयक 
है कि इस कार्य में उठने वाली मानवीय समस्याझ्रों व तरीकों ओर उन संस्थाओ्रों के विकास 
पर ध्यान दिया जाए जिनके द्वारा गांव वालों .को भूमि संरक्षण के उपायों का ज्ञात 
कराया जाना है और उन्हें इनको कार्यान्वित करने में सहायता दी जा सकती है। अदल-वदल 
कर खेती करने व पशुओं को चराने पर प्रतिवन्‍्ध लगाने जैसे भूमि क्षरण की रोकथाम के 
कार्यक्रमों को कार्यहूप देने से देहातों की अ्रर्थ-व्यवस्था तथा रहन-सहन के ढंग पर काफी 
बड़ा प्रभाव पड़ेगा । अतः लोगों को नई स्थिति के अनुसार अपने-आ्रापकों बदलना पड़ेगा । 
इसलिए भूमि क्षरण की रोकथाम के कार्यक्रमों को कार्यरूप देने के साथ-साथ शिक्षा तथा 
पुनसंस्थापन का कार्यक्रम भी कार्यान्वित होना चाहिए । जहां पर सम्बन्धित लोग अ।दिवासी 
हों, जैसा कि अदल-वदलकर खेती कर्‌ने वालों के मामले में है, उत्तके सामाजिक और आर्थिक 
संगठन की पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब समूहों में उनको वसाया जाएगा तो 
उनके वर्तमान समूह संगठन और नेतृत्व को इस्तेमाल करना पड़ेगा । 


२३९. लोगों के पुनस्संस्थापन, शिक्षा और पुनर्वास में सक्रिय सहायता देने के लिए ये समस्त 
उपाय राष्ट्रीय विस्तार सेवा जैसे माध्यम द्वारा ही अत्युत्तम ढंग से कार्यान्वित किए जा सकते 
हैं। इसी तरह, ज़ोती जाने वाली भूमि के उपजाऊपन के संरक्षण के उपाय भी विस्तार सेवा 
द्वारा संगठित करने पड़ेंगे । विस्तार सेवा के काम के लिए भूमि संरक्षण के उपायों का 
महत्व इस वात से स्पष्ट होता है कि देश के क्ृपि योग्य क्षेत्र के ५० से ६० प्रतिशत भाग 
में, जिसमें सिंचाई का प्रवन्ध नहीं होगा, ये उपाय कृरपि की उपज बढ़ाने के सर्वाधिक आशा- 
जनक साधन सिद्ध हो सकते हैं । किसानों की जमीत पर भूमि संरक्षण के कार्य के 
लिए विस्तार सेवा को मार्गदर्शन करना होगा तथा देखभाल करती होगी और ऋण के 
रूप में वित्तीय सहायता देनी होगी । भूमि संरक्षण के ऐसे उपाय, जिनका लाभ पूरे जनसमुदाय 
को हो, जैसे कि पंचायती भूमि के क्षरण की रोकथाम, गांव के लिए ईंधन और चारे की 
व्यवस्था आदि, उनके लिए स्थानीय नेतृत्व में सामूहिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। कुछ स्थानीय 
संस्थाञ्रों का विस्तार भी करना पड़ेगा ताकि लोग इन कार्यक्रमों को कार्यरूप देने की 
जिम्मेदारी स्वयं ले सकें। जैसा कि पहले अध्याय में प्रस्तावित किया गया है, भूमि संरक्षण 
के उपायों तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भूमि के उचित प्रवन्ध की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर 
होनी चाहिए। उनकी आवश्यकताशों के अ्रनुसार उनको वित्तीय तथा टेकनीकल सहायता 
भी मिलनी चाहिए । 


अध्याय १६ 
खेतिहर मजदूर 
समस्या के प्रति दृष्टिकोण 


पहली पंचवर्षीय योजना में, १६५१ में हुई जनगणना द्वारा प्राप्त सूचना के आधा 
पर खेतिहर मजदूरों की समस्या के महत्व को स्पष्ट किया गया था और शेष मोजना को दृषिदि मं 
रखते हुए इस समस्‍या के प्रति दृष्टिकोण को संक्षिप्त रूप से बतलाया गया था। उत्तत भूमिहीत 
मजदूरों के हित में सोचे गए कुछ उपायों, तथा मजदूरी की न्यूनतम कर प 
उनको घर बनाने के लिए भूमि देना, भूमिहीन मजदूरों के लिए जमीनें देने की ये 
बनाना और श्रम सहकारी संस्थाएं खोलना आदि का भी वर्णन किया गया थीं | पिछले दो या 
तीन साल के दौरान में भूमिहीन मजदूरों की समस्या और अर्थव्यवस्था मैं उनके स्थीन $५ 
अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही पहली पंचवर्षीय योजता में पं किए 


गए अस्तावों को कार्यान्वित करने में पैदा होने वाली समस्या की यथार्थ कविताओं 
पर भो पहले से श्रधिक ध्यान दिया गया है । 


२. जब पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी, तब केवल १६५१ की 38 
से प्रा्प सूचना ही उपलब्ध थी | इससे पता चलता है कि कुल २६,५०,००,००० देहाती हा 
संख्या में परे २४,६०,००,०००' लोगों का पेशा कृषि था और इसमें से २० प्रतिशत खेतिह: 
मजदूर भर उनके आश्रित थे। खेतीहर मजदूरों को कुल संख्या ४,६०,००००० थी। है 
पूर्वी तथा दक्षिणी भागों के राज्यों में कुल हृपिजीबी जनसंख्या ११,७०,००,९०० है। जिसे 
से २,७०,००,००० या ५५ प्रतिशत खेतीहर मजद्र हैं। हाल में की गई १६१०१ हा 
कृषि श्रम जांच के परिणामों की रिपोर्ट उपलब्ध हैं । इस जांच ने समस्या पर आम जतगणना 
से अधिक प्रकाश डाला है। समस्या की जटिलता को निश्चत करने के लिए जो 5000 
भ्रपनाई गई, वे काफी महत्वपूर्ण हैं। जनगणना के उद्देश्य के लिए कृपक को खेतिहर मर्ज 
से भिन्न परिभाषा दी गई। इस परिभाषा के अनुसार कृपक वह है जो ऐसे जिम्मेदारी 2 
8५ करता है जिनसे कृषि कार्य को दिशा मिलती है । मोटे तौर पर सारे खेतिहर मजे: 
ठैपेकी के नौकर है। देहातियों को, चाहे वे किसान है या कारीगर या मजदूर, सब 
अधिक धंधे करके अपनी जीविका अ्रजित करनी पड़ती है । एक मतुष्य कृषक होते * रे 
मजदूर भी हो सकता है और एक कारीगर को मजद्र का काम भी करना पड़ सकता है! 
2 विभिन्न समयों पर मिलने वाले कार्य जो भी उतके सामने आएं वे कर लेते है । हल 
दृष्टि से खेंतिहर मजदूर की जो परिभाषा कृपि श्रम जांच द्वारा स्वीकार की गई है 
कठिनाइयों से परे दो नहीं हैं, परन्तु उससे वास्तविक स्थिति पर बहुत हंद तक ठीक मेक 
पड़ता है। इस परिभाषा के अनुसार खेतिहर मजद्र वह व्यक्ति है. जो साल के दौरात हे 
दिनों को, जिनमें उसे वास्तव सं 


200 222 में काम मिला है, कुल संख्या में से आधे से भ्रधिक दिलों में खेतिह: 
के रूप में काम करता है । 


रे. कैपि श्षम जांच द्वारा अ्रपनाई गई इस परिभाषा के अनुसार पता चला है कि रा 
परिवारों में से ३० पु 


*४ प्रतिशत लोग कृपि मजदूर थे और उनमें से भी आधे बिना भर्ति मु 
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और शेप के पास बहुत कम भूमि थी। निम्तलिखित तालिका से पता चलता हैं कि कुछ राज्यों 
में विशेष रूप से विहार, उड़ीसा, भद्वास, मैसूर, तिरुवांकुर-कोचीन, हैदराबाद, मध्य भारत 
तथा मध्य प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की समस्या शोचनीय है । 











0 अल ग्रामीण जनसंख्या में लेतिहर 
जनगणना के क्षेत्र आवादी 2 कम मजदूरों का प्रतिशत 
तथा मुख्य राज्य का घनत्व का अगिशत पान 

ह कुल भूमि भूमिवालें भूमिहीत 
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#जम्मू और कश्मीर को मिलाकर 


श्प्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


४. खेतिहर मजदूरों में से लगभग ५४ प्रतिशत को कठाई-बुवाई, जमीन तैयार कर्ला 
तथा हल चलाने का काम केवल कभी-कभी मिलता था। समस्त आय साधनों से एक परिवार 
की ग्रौसत वापिक श्राय ४८७ रुपए थी और प्रत्येक व्यक्ति की औसत श्राय १०४ रुपए थी, 
जवकि उसी वर्ष राष्ट्रीय ब्राय की औसत २६% ऐप थी। देश के विभिन्न प्रदेशों की भिन्न-मित 
स्थितियों के अन्तर्गत रोजगारी के विस्तार में ग्रत्तर था। साल भर में काम मिलते का औरत 
हिसाव २१८ दिन थे जिसमें से १८६ दिन खेती का काम और २६ दिंनों में कृषि के अलावा ग्चय 
काम मिलते थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साल भर में लगभग ७ महीने काम मित्रता 
था। अपने आप किसी अन्य काम में केवल दो मास से भी कुछ कम ही लगा जा सकता था ग्रौर 
शेष ३ महीने वेरोजगार ही रहना पड़ता था । खेतिहर मजदूरों में लगभग १४ प्रतिशत की 
जमींदारों के काम में ही लगता पड़ता था, जो लगभग रेरेई६ दिन होते थे । ईर्े बेतिहर 
मजदूरों के मुकाविले में ग्राकस्मिक काम करने वाले मजदूरों में “काम के अभाव को ही की 
न मिलने का कारण वतलाया जाता था। १६ प्रतिशत खेतिहर मजदूरों को वर्षेययेन्त मजदूरी 
विल्कुल नहीं मिलती थी । - 


५. क््पि श्रम जांच के परिणामों के अलावा देहाती बेरोजगारी या श्र रोजगारी 
के सम्बन्ध में ग्रभी तक कोई अन्य ठीक सामग्री उपलब्ध नहीं है | फिर भी, इस दिशा में विए 
गए अध्ययन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि खेतिहर मजदूर की समस्या बड़ी व्याथक भर 
जटिल है जिसकी उलझनों का प्रभाव केवल देहात की भ्र्थ-व्यवस्था ता ही नहीं वर्क आर 
एवं सामाजिक विकास प्रक्रिया पर भी पड़ता हैं, जिसकी १५ से २० साल के दौरान में पूछ ने 
की ग्राशा की जा सकती है । इन पहलुग्रों को देखते हुए निम्नलिखित बातें ध्याव में रखती हैं: 


(१) देहातों में वेरोजगारी तथा अद्धं-रोजगारी में कोई अन्तर नहीं हैं। कवि 7 
जांच से प्राप्त सामग्री के श्राधार पर अनुमान किया गया है कि देहातों में 5 
२८,००,००० खेतिहर मजदूर बेरोजगार है । बहुत-से अन्य तलमीने भी वर्चीए 
गए हैं, यद्यपि उनके द्वारा अपनाई गई परिभापाओं में काफी स्तर है! 
परन्तु इस वात को सव स्वीकार करते हैं कि वर्तमान स्थितियों में आज के 
जेती-बारी के तरीकों के इस्तेमाल' को जारी रखते हुए भी एक पर्टिया। 
की जोत को भूमि को एक पूरे परिवार के सब व्यक्तियों. का पूरे से का 
समज्ा जाए तब भी ६५ से लेकर ७५ प्रतिशत खेंतिहर मजदूरों से इतनी ही 
की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, इन कुछ स्वीकृत बातों के आवार पर कृषि 
में वर्तमान श्रम शक्ति का एक-चौथाई से लेकर एक-तिहाई भाग हपि की 
आवश्यकतामओं से अधिक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गत्य देशों की भी 
00] कठाई के मौके पर मजदूरों की मांग श्रविक हो जाती है । 
बढती हुई आबादी ने खेतिहर मजदूरों की समस्या को अधिक वि: 3: 
दिया है। हात्र ही में हुए एक अव्ययत में विभिन्न जनगणनाओं के दे 
लोगों के व्यवलायों की तुलना का प्रयत्न किया गया है। वहुत-से कार्य करे 
£ दंगों और परिमायात्रों जैसे जटिल प्रश्नों को भी हल करना है । इसमें की 
शक नहीं कि उपलब्ध सामग्री से बहुत-सी वातें स्पप्ट होती हैं । १६०१ ते १६४ 
सडक की ५७ साल को अवधि में कुल श्रम शक्ति रे करोड़ *९ तास वहीं है 


परवति १२ करोड ३० लास से वटकर १४ करो ने गई की 
१ करोड़ ३० लाख से वटुकर १४ करोड़ २० लाख हा ५ हे कृषि मे 
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अ्रम शक्ति ७ करोड़ ३० लाख से लेकर & करोड़ ८० लाख तक पहुंच गई हे, 
जवकि क्ृपि को छोड़कर अन्य धंधों में श्रम शक्ति उतनी ही है जितनी कि इस 
शताब्दी के आरस्म में थी। इस भांति शहरी क्षेत्रों की कृषि श्रम-इतर शक्ति उतने 
ही अनुपात में बढ़ी हैं जितनी कि देहाती क्षेत्रों की कम हुई है | इस शताब्दी के 
आरम्भ में श्रम शक्ति में से ६२५ प्रतिशत भाग कृपि में लगा था जो १६५१ 
में वढ़कर लगभग ७० प्रतिशत हो गया । इस तरह, अ्रभी श्राम झुकाव बढ़ती 
हुई कृषि निर्भरता की ओर ही है। जनसंख्या में वृद्धि आधुनिक उद्योग व 
व्यवसाय के विकास और देहाती जीवन के परम्परागत आथिक आधार के 
अधिकाधिक विश्वंखल होने के कारण पिछले कुछ दछकों में खेतिहर मजदूरों 
की समस्या ने दो पहलुओं को उभारा है-सामाजिक व्यवस्था में उनका स्थान और 
रोजगार के अवसर । अनुसू चित तथा पिछड़े वर्गो के खेतिहर मजदूरों की सामाजिक 
बाधाएं क्रमशः या तो हट रहीं हैं या तेजी से कम हो रही है, परल्तु पर्याप्त 
काम-धंधा प्राप्त करने की समस्या अधिक गम्भीर हो गईं है । यह स्थिति काफी 
हद तक कृंपकों और खेतिहर मजदूरों के लिए एक-सी है, यद्यपि यह सच 
है कि खेतिहर मजदूरों में से कइयों का आय व व्यय का स्तर राष्ट्रीय 
श्रौसत से कहीं कम हैं । 
६- मुख्यतया आर्थिक स्थिति की इन्हीं बुनियादी वातों की पृष्ठभूमि को ध्यान में 
रखते हुए खेतिहर मजदूरों के पुतस्संथापन के तरीके सोच निकालने होंगे । निस्संदेह 
जागीरदारी के अधिकार, भूमि विभाजन में विपमता, मजदूरी की शोपणकारी दरें और 
सामाजिक वाधाओं को दूर करना अनिवाय है और इस ओर काफी प्रगति हो रही है । भूमि 
सुधार, खेती सम्बन्धी पृनर्गंडन तथा पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण सम्बन्धी अध्यायों 
में समस्या के इन पहलुओं पर प्रकाश डाला जा चुका हैं । भविष्य के लिए सोची गई ग्राम 
विकास की योजताओओं से स्पष्ट है कि गांव के जन-सम॒दाय में भूमि वालें तथा भमिहीन कृपकों 
कौ विपमता को गझ्रवश्य दूर करना होगा और अवसर तथा अधिकारों में समानता लानी होगी । 
फिर केवल भिन्न-भिन्न कृपि व कृपि-इतर व्यवसायों में लगे हुए लोगों की काम करने की योग्यता 
में विषमता रह जाएगी । यह भी मानी हुई बात है कि ग्राम विकास योजनाओं को कार्यरूप 
देते हुए सबसे पहले यह निश्चित कर देना होगा कि कम आय वालों तथा जिनको पूरे श्रुधिकार 
नहीं मिलते उत्तको अधिकतम लाभ पहुंचे | कृषि भूमि की सीमा को निश्चित करना तथा 
भूमिव गांव के अन्य साथनों का, जो सबके लिए लाभकर है, विकास करना स्वीकृत नीति 
है। कुछ हद तक जब भूमि वाले कृपकों का अनुपात बढ़ेगा तो निस्संदेह उनको अपने समाज में 
स्थान तथा आर्थिक अवसर प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त होंगे । इसके साथ ही, क्रपि श्रम 
जांच से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि ५० प्रतिशत खेतिहर मजदूरों के पास लगभग 
हे एफड़ भूमि प्रति परिवार के हिसाव से है और भूमि वाले और भूमिहीन खेतिहर मजदूर 
परिवारों के रहन-सहन के स्तर में कोई विशेष अन्तर नहीं है । इससे यह परिणाम निकलता 
है कि सामाजिक तथा आ्थिक रोजगार परिवर्तत के लिए भूमिहीन खेतिहरों को भूमि 
देना आवश्यक है। परन्तु इनके रहत-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने व पूर्ण रोजगार उपलब्ध 
करवाने पर इसका प्रभाव सीमित रूप से ही पड़ेगा | श्रतः समस्या यह ह कि : 
(क) पशु-पालन, बागवानी आदि के समेत कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि की जानी हैं; 
३8260300&8--9 
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(ख) देहात की अर्थ-व्यवस्था की सीमा के भ्रन्दर-अन्दर विशेषकर ग्रामोद्योगों, छोटेमोर्ट 
उद्योगों तथा क्ृपि के विकास के द्वारा काम प्राप्त करते के अवसरों का क्स्तर 
किया जाना है; 


(ग) भूमि के पुनविभाजन, रियायतों तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के उपायों के 
द्वारा उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना है तथा उन्हें इस योग्य बनाता है कि 
उनमें विश्वास, आधिक अवसरों से लाभ उठाने की क्षमता तथा नए कम्ीम 
हाथ डालने का उत्साह पैदा हो; और ः 

(घ) खेतिहर मजदूरों के रहन-सहन की दशा को सुधारना है । 


७. आशा की जाती है कि काम करने की कुल शक्ति १६५१-६१ के बीच १ कई 
९० लाख तथा १६६१-७१ तक २ करोड़ ३० लाख बढ़ जाएगी, अर्थात्‌ २० वर्प की अर 
में ४ करोड़ २० लाख या अगली तीन योजनाश्रों की अवधि में ३ करोड़ ३० लाख वढुँगी। 
वदि प्रथम अध्याय में इंगित गति से अर्थ-व्यवस्था की प्रगति होती रही तो अनुमात है कि 
बीस साल बाद कृपि में लगे हुए लोगों का प्रतिशत जो इस समय ७० है शायद ६० प्रतिशत 
के लगभग रह जाएगा | इस विन्दु पर पहुंचकर खेतिहर मजदूरों की समस्या समस्त राष्ट्र 
प्रधन्यवस्था के विकास की शैली तथा गति की व्यापक समस्या में मिल जाती है । इस सो 
में इम विषय पर पहले ही विचार किया जा चुका है । 


कार्यक्रम 

... ४ गये एक वार आधिक स्थिति का ढांचा बदलना आरम्भ हो जाएं भौर यह प्रकिया 
गप्रना से बड़े तो राष्ट्र के सब वर्गों का हित व कल्याण एक-दूसरे पर निर्भर तथा परह्र 
सम्बन्धित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, कृषि उत्पादन में उन्नति, आधिक अवसरों की वि, 
भूमि का पुनविभाजत, खेतिहर मजदरों के लिए सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था श्रादि गरीबी 
बुनियादी समस्या को दूर करे के संगठित प्रयत्त के विभिन्न पहलू जान पड़ते हैं| पर्यात् 
गमय के लिए यह ग्रावशयक है कि खेतिहर मजदूरों के समान जाति के निरवेल वर्गों पर वि 
नदिया जाना चाहिए और उनके लाभार्थ विशेष रूप से कार्यक्रम प्रायोजित हम हा 
पाहिएं। इन श्रकार अ्रविक गहन व विभिन्न किस्मों के कृषि उत्पादन के विकास तथी *९ 
रे 00508 व्यवत्ायों को उपलब्धि से देहात की रोजगारी का ब्राकार बेदी चला 
3 कप 5 मजदूरा को अधिक अवसर प्राप्त होंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना कै जार 
पर8 2... द तथा सामुदायिक योजना के क्षेत्रों में जनसमुदाय के निर्वल वर्गों, विशेष 
प्रोदि-छोटे ४गफ़ा, नूमिदीत असामियों, खेतिहर श्रमिकों तथा कारीगरों को सहायता 
पतली को अधिक प्राथमिकता दी गई। गांव तथा छोटे-मोटे उद्योगों के लिए 
सुरक्षा रो का ह। लक है। पिदड़ी जातियों के कल्याणार्य ४० करोई हक 
52 3 5 पेतिहर मजदूरों और जनसमदाय के अन्य निर्वेल वर्गों की शिक्षा की 
ह ४ 23, कै विस्तार शमी िक जे ते को और उन्‍हें इस योग्य हा 
ने रीना शिए कि. अवसर का पूर्ण लान उठा सकें । प्रत्येक क्षेत्र में इस वात है 
था प्रश्मापिद्र 20980 5 प्रन्तेदेत उपलब्ध साधनों को उचित प्रनुपात में हल 
है प्रापयरलाओ ह. ... क्याणा लगाया जाए । मुख्य बात तो यह है कि रि 

५७0७5. विस्तृत योजनाएं बनाकर इस लद्ष्य को श्र कि 


के कायम से 


पाता मे र 
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होगा । इसके साथ ही पुनस्संस्थापन योजनाएं, श्रम सहकारी संस्थाओ्रों का निर्माण, निवास 
स्थानों के लिए भूमि देने, मजदूरी की न्यूनतम दरों को निश्चित करने जैसे उपायों पर विज्ञेप 
ध्यान विया जाना चाहिए । 


£. पहली योजना में भूमिहीन कृपकों के पुनस्संस्थापन के लिए १*५ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था थी। अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जैसे श्रान्थ्य तथा मद्रास' में नई 
बस्तियां बसाना, तथा अनेक राज्यों में हरिजनों को वसाने के लिए भूमि बांदवा आदि। 
केनद्रीय सरकार ने भोपाल में १०,००० एकड़ का एक फार्म खोलने की योजना बनाई है 
जिसमें भूमिहीन श्रमिक इस विचार से चुने गए हैं कि वे अन्ततः भूमिदारों के रूप में बस 
जाएंगे । दुसतरी पंचवर्षीय योजना में केन्रीय सरकार की व्यवस्था के अलावा १४ राज्यों में ५ 
करोड़ की अनुमानित लागत की योजनाएं बनाई गई हैं जिनके अन्तगंत भूमिहीन श्रमिकों के वीस 
हजार परिवारों को १,००,००० एकड़ भूमि पर वसाया जाएगा | 


१०, भूमि की उच्चतम सीमा निश्चित करने से पुनस्संस्थापन के लिए कुछ भूमि उपलब्ध 
होगी। भूमि सुधार और भूमि पुनर्गठन के भ्रध्याय में यह प्रस्तावित किया जा चुका है कि 
प्रत्येक राज्य में कृषि तथा भूमि की जोत की गणना सम्बन्धित सामग्री का भ्रध्ययन तथा 
उन क्षेत्रों की, जिनकी गणना होने की सम्भावना है, गणना होने के पश्चात भूमिहीन श्रमिकों 
को भूमि देकर पुतः बसाते के लिए व्यापक योजना वनाई जानी चाहिए । भूदान में यथासम्भव 
प्राप्त भूमि को भी अतिरिक्त भूमि पर पुनस्संस्थापन के लिए बनाई गई योजना में मिला लेना 
चाहिए । उन असामियों को जो कि इस कारण वेदखल होंगी कि मालिक जमीन पर खुद 
काइत करना चाहता है, और साथ ही उन लोगों को भी जितके पास अलाभकर खेत हैं जमीन देने 
का विचार करना होगा। इस स्थिति में प्राप्त भूमि का कम पड़ना अनिवार्य हैं। जैसा कि बताया 
जा चुका है, भूमिहीत मजदूरों के पुनस्संस्थापन को संगठित करने के लिए विशेष कर्मचारियों 
की सेवाओं की आ्रवश्यकता पड़ेगी | विकास के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था कृषि, राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास, ग्रामोद्योग तथा श्रन्‍्य कार्यक्रमों द्वारा करनी होगी जिनका 
योजना में समावेश है। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पुत॒स्संस्थापन की योजनाओं के लिए परामर्श 
देने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर बोर्ड 
स्थापित करने की और समय-समय पर होने वाली प्रगति पर विचार-विमर्श करने को भी 
सिफारिश की गई है। इन वोर्डो को खेतिहर मजदूरों के पुनस्संस्थापन की समस्याओ्रों के सब 

पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए । 


११. दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत लागत का काफी वड़ा भाग छोटे-बड़े निर्माण 
कार्यो पर खर्च किया जाएगा । इस बात की सिफारिश की गईं है कि यधासम्भव मात्रा में 
ठेकेदारों की जगह श्रम तथा निर्माण सहकारी संस्थाओं का इस्तेमाल होना चाहिए। विस्तार 
सेवा कर्मचारियों की ऐसी सहकारी संस्थाश्रों का संगठन करने की विद्येष जिम्मेदारी होगी। 
प्रत्येक विकास खण्ड में एक श्रम सहकारी संघ होना चाहिए जिससे प्रत्येक गांव की 
सहकारी समितियां सम्बद्ध हों | सामान्य तथा वृहदाकार योजनाओं क वारे में खण्ड या ताल्लुका 
संघ को प्रामाणिक शर्तों पर काम प्राप्त करने में सहायता मिलनी चाहिए और उधर 
इन संघों को गांवों से स्थानीय श्रमिकों को जुदाना चाहिए । छोटेन्मोटे काम के ठेके 
श्रम सहकारी समितियों को सीधे मिलते चाहिएं और साथ ही उनके पूरा करने में सहायता 
मिलनी चाहिए । भूमिहीत मजदूरों की आय तथा देहाती क्षेत्रों में काम प्राप्त करने के 
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इसके परचात भी बहुत वड़ी मात्रा में जल उपलब्ध रहेगा। इसलिए इन साधनों का उपयोग 
करने की योजना बनाते रहने की आवश्यकता रहेगी ही । 


४. भूमि के गर्भ में से बड़ी मात्रा में पाती मिल सकता है। इन साधनों की कोई पूची 
तो अभी तक तैयार नहीं की गई है परल्तु परीक्षण के लिए जो नलकूप लगाए गए हैं, उनसे देश के 
ऊँछ भागों के भूगर्भस्थ जल के विषय में विश्वसनीय जानकारी अवश्य मिल सकेगी । इस पानी! 
का उपयोग सिंचाई के लिए उन इलाकों में किया जाएगा जिनमें नहरों से सिंचाई करना 
महंगा पड़ता है अथवा जिनकी जमीन में पानी भर जाता है। ऐसे इलाकों में नलकूपों की 
सिंचाई नहरी सिंचाई से अच्छी रहती है । 


चिकास के वर्तमान कार्य ४ 

4. सिंचाई का उपयोग भारत में प्राचीन काल से होता आया है। उन्नीसवीं शताब्दी में 

उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों से, पंजाब में रावी और सतलुज से, मद्गास में गोदावरी, 
कष्णा और कावेरी से और विहार में सोन नदी से बढ़िया और बड़ी-बड़ी नहरें निकाली गई थीं। 
विगत बुच्य दशकों में पंजाव में सतलुज नदी से, उत्तर प्रदेश में वेतवा प्रौर शारदा से, मध्य प्रदेश 
और उड़ीसा में महानदी से, वम्बई और हैदराबाद में भोदावरी से, आन्ध्र में कृष्णा से और मैसूर 
और मद्रास में कावेरी नदी से और भी नहर निकाली गईं । प्रथम योजना काल में कई बड़ी-बड़ी 
लिचाई योजनाओं को आरम्भ किया गया, जिनमें से कई तो बहुद्देशीय थीं । कइयों को पूरा करने 
के लिए बड़े वांध और जलाशय बनाने पड़े, ताकि उनमें वर्षा ऋतु का पानी एकत्र किया जा 
| तइयों में काम अब भी जारी है। वह अधिकतर द्वितीय योजना काल में पुरा हो जाएगा | 


हे अध्याय के अन्त में परिश्षिष्ठ के प्रथम विवरण में देश के बड़े-बड़े सिंचाई कार्यो का विवरण 
दया गया है। 





९. १६५४-५४ में देश की भूमि के वर्गीकृत उपयोग का निम्न विवरण तैयार किया 
गया था :-... 
हे (लगभग) 
समस्त क्षेत्रफल ४४ न ८१९१ 
वर्गीकृत भूमि का क्षेत्रफल न हा हु ७२९२ 
मी अत हु है लक 
बहुत! के अति दे न्‍्र है .... १२२ 
श्ता कृ अतिरिक्त अनवोई भमि लत हू 
चालू पड़ती का ५ 4०० 4७० ब्क ३ हि 
पर किसकी ०. ० +» ०» ट४े/ल 
बाई हुईं भूमि का क्षेत्रफल हा हर ब्कक ढक २्‌ | 
बने योग्य भूमि का क्षेत्रफल | ल मी नि ३१९५ 
मोइहुईभूमि हा हा बा का न 
डाई 
परिश्चिप्ट के विवरण 





जा हज लक 
देह आंकड़ों का संग्रह किया हे कप सिचाई के विपय में राज्यों द्वास दिए गए 
कह दर 


ब्रा 
क 
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७. १६५०-४१ में सव मिलाकर ५ करोड़ १५ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी । 
उसमें से १ करोड़ ७६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई सरकारी नहरों से, २८ लाख एकड़ की 
“निजी नहरों से, 5८ लाख एकड़ की तालाबों से, १ करोड़ ४७ लाख एकड़ की कुग्नों से, और ७३ 
लाख एकड़ की अन्य साधनों से होती थी । यह देश में खेती की समस्त भूमि का १७५ प्रतिशत 
'भाग था । प्रथम योजना के समय सिंचाई के जो बड़े और मध्यम कार्य आरम्भ किए गए, उनसे 
“१६५६ के अन्त तक और भी कोई ६३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी होगी । इनके पूरा 
'हो जाने पर सिंचाई का नया क्षेत्र लगभग २ करोड़ २० लाख एकड़ हो जाएगा। इससे किस 
“राज्य को कितना लाभ पहुंचेगा, इसका विवरण इस प्रकार है :-- 





नए काम पूरे हो 
१६५६ तक सिंचाई जाने पर सिंचाई 








राज्य हि 

3028 का क्षेत्र 

(हजार एकड़) 

आन्ध्र ण् १,९६० 
असम 20५ के रे ५४ १५२ २३४ 
बिहार के 3 हे क्र दि २,५७६ 
बम्बई रे मत हे १ ३०९ १,५०५ 
अध्य प्रदेश ... ल्‍* ल्‍ भ १० २४४ 
अद्रास डे हे ल्‍ ८ २४० ३६६९ 
उड़ीसा हा हर न्क कि 8० १,८७५ 
'पंजाब ५६ ४ ... « ... १,४२० ३,२८० 
उत्तर प्रदेश ... कल डे .. १,६७४ - १,६२० 
पश्चिम बंगाल ... हप हि ह ६३६ २, १४४ 
हैदराबाद... ... डे गत ७२ १,५१७ 
मध्य भारत न ५ १२० ७०६ 
मैसूर ४ न ्ड ् ३६ रेप 
पेप्सू भर *५ गे न. २०४ १,०११ 
राजस्थान... ४ है कि श्दर १,७४८ 
सौराष्ट्र.... ५ हद ११६ १४०९ 
तिस्वांकुर्कोचीन .. . ४> रद (रे८ 
जम्मू व कश्मीर हा क ह ३५ (७० 
अजमेर हा थे हर का १ १० 
हिमाचल प्रदेश .- हि हा र्‌ड १2० 
'कच्छ 2 गा हर द २४ के 
विन्ध्य प्रदेश ... हि मा मर न ३७ 
योग . ६,२६७ २२,२८३ 


८. आाश्ञा है कि प्रथम योजना में ग्रास्म्म किए गए सिंचाई के छोटे कामों से भी १ करोड़ 
अतिरिक्त एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी । पहले जिन क्षेत्रों की कुओं और तालाबों आदि छोटे 
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साधनों से सिंचाई होती थी, उसमें से कुछ अब बड़े साधनों, द्वारा सींचे जाने- लगेंगे और इससे 
क्षेत्रों में निविष्त सिचाई होने लगेगी । इस कारण प्रथम योजना में आरम्भ किए गए कार्यो 
द्वारा हुई श्रतिरिक्त सिंचाई का परिमाण १ करोड़ ५० लाख एकड़ माना जा सकता है। १ ९४१ 
में खेती की समस्त भूमि में सिचाई वाली भूमि का भाग १६ प्रतिशत था। प्रथम योजना की 
समाप्ति तक वह २० प्रतिशत हो चुका होगा । 


विकास के भावी फार्य 

६. सिचाई:--सिचाई का अन्तिम लक्ष्य क्या रखा जाए अथवा देश में उपलब्ध 
साधनों से सब मिलाकर कितनी सिंचाई की जा सकती है, इसका निश्चय करने के लिए पर्याप्त 
सामग्री उपलब्ध नहीं है । परच्तु मोटा ग्रच्दाजा यह किया गया है कि बहुदेशीय वड़े और मह्याः 
सिंचाई कार्यों से कोई ७ करोड़ ५० लाख एकड़ भूम्ति में सिंचाई की जा सकती है। अन्य साधनों 
से भी लगभग इतनी ही सिंचाई हो सकती है। इस प्रकार समस्त साधनों से कोई १४ करोड़ एकड़ 
भूमि में सिचाई हो सकेगी । सिंचाई श्रायोग ने सिंचाई की सम्भावनाओं का एक श्रखिल भारतीय 
सर्वेक्षण ५० वर्ष से भी पहले किया था। बहुत [ 
है। प्रथम तो बांध बनाने के तरीकों में और सिंचाई की इंजीनियरी में बहुत सुधार हो गए हैं । 
जिन कामों को उस समय असम्भव पमझा जाता था बे भ्रव व्यावहारिक वन गए हैं । हितीय, 
हाल के वर्षों में शुष्क खेती करने, समोच्च वांध बनाने और भमि संरक्षण करने आदि में वहुत 
उन्नति हो चुकी है । इसलिए भ्रव इस दोनों दृष्टियों से विचार करके सिंचाई की सम्भावनाओं 
* प्रद्दाज़ा बदल लेना आवश्यक हो गया है। हमारी सिफारिश यह है कि केन्द्र और राज्यों की 
कार मिलकर इस बात का सर्वेक्षण भावधानीपूर्वक करें कि सिंचाई की बड़ी और मध्यम 
जनाओं से भर कुओं तथा तालाबों ग्रादि छोटे साधनों से कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा 
सा के व पदन का भी प्रत्येक प्रदेश में अथक-पृथक अध्ययत करना चाहिए कि कित स्थितियों 


में वहां चाई करना लाभप्रद नहीं रहेगा और बिना पानी की खेती करना आवश्यक हो जाएगा । 
टी-जी अ्नुसच्चान करने के सुझाव 


वेकास की. का यहां दिए हैं, उनसे उपर्युक्त तीनों दिशाश्रों में 
से प्र का ठीक-ठीक ज्ञान गे जाएगा, अर्थात सिंचाई के बड़े और मध्यम कामों 
पे कितनी सिंचाई हो सकती है, करों है जाएगा, ई के बड़ 


कितना विक्ञास किया ७ 2 हो, तालावों आदि सिचाई के छोटे-छोटे कामों से सिंचाई का 
देने और ता है, भर तीसरे, शुप्क खेती करने, समोच्च बांध बना 


भावी योजनाएं बनाने को कायम रखने आदि की क्या सम्भावनाएं हैं ? सिंचाई के विकास की 
“नाए बनाने के लिए इन अनुसंधानों का किया जाना आवश्यक है । 


4०. यह भी आवश्यक है कि नहरों हरा पानी का उपयोग करने की योजनाएं बनाते हुए, 


जो फ्सः लें | आवबंयकताओं हे 
68 30900 के खेती से उत्पन्न की जाएंगी, उनके लिए पानी की आवश्यकताओं का 

के आए। यदि नदियों के क्षेत्रों नहरों प्रथवा संग्राहक 
जलाशायों द्वारा निम्न क्षेत्रों मे लीच ते खवण क्षेत्रों का सारा पाती नहरों प्र 


नहीं उठ सकते 4 + सींच लिया गया तो आशंका है कि जो क्षेत्र नहरी सिंचाई से 
करिए वें शुष्क खेती की अगली द्वारा भी पानी के लाभ उठाने से वंचित हो जाएंगे 
सारा पानी खींच लें, प्र उप अकार नहीं वनाने चाहिएं कि वे नदियों के जलखवण क्षेत्रों रे 
को आवश्यकताओं « र ऊपर 22233 के जिन क्षेत्रों की स्थिति घाटे की है, उनकी पान 
भाणों में बनाए जाए. ता जाए। इसी प्रकार यदि जलागार नदियों के ऊपरी 
ननाए जाएं तो निचले 


चाहिए | भागा में स्थित क्षेत्रों, की भी आवश्यकताओं का ध्यान रखता 


7 पा 
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११. नौ परिवहतः--तदियों का उपयोग सिंचाई, बिजली: उत्पादन, जल उपलब्धि 
और मल-प्रवाह के अतिरिक्त तौ परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। यह परिवहन का 
एक सस्ता साधन है, इसलिए' यह संचार और परिवहन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा 
करने में अधिकाधिक उपयोगी भौर सहायक हो सकता है। अ्रभी तक नौ परिवहन का विकात 
असम, पहर्चिम बंगाल, विहार और उत्तर प्रदेश के ही कुछ भागों तक सीमित है। प्रथम योजना 
मर भी इस दिदा में अधिक प्रगति नहीं हुई है। परन्तु अब विकास की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही 
हैं, इस्नलिए अव नदियों का उपयोग यातायात के लिए करने पर अधिक ध्याव देना पड़ेगा और 
द्वितीय योजना में परिवहन के लिए जलमार्गों का श्राथिक विकास करने का अनुसन्धान अधिक 
गा तरह किया जाएगा। नदी घाटी योजनाओं के प्रसंग में भी इस समस्या पर विश्ेप ध्यान देता 
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१३. भूमि संरक्षण:--प्रथम योजना में मूमि संरक्षण को समस्याओं और उन्हें हत करने 
के उपाग्रीं पर विचार किया गया था। इस समस्या पर उन क्षेत्रों में और भी भ्रधिक ध्यान देने की 
श्रावश्यकता है जिनमें कि बड़े-वड़े जलागार बनाए गए हैं श्रीर जहां उनके कारण नदियों और 
सहायक वारात्रं के प्रवाह के रूप और दिशा आदि वहुत वदल गए हैं। यदि नदियों के जल ख़वण 
क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के ग्रावश्यक उपाय न किए गए तो पानी का प्रवाह अपने साथ गाध और 
कीचड़ आदि लाकर और इन जलागारों और नीचे की प्रणालियों में एकत्र करवो इनकी सामर्थ्य 
को क्षतिग्रस्त कर देगा। जलागारों से नीचे की शोर वांध वन जाने के कारण नदियों के प्रवाह 
की व्यवस्थाएं भी बदल जाती है । इसका प्रभाव उसकी ग्रनेक धाराओं पर भी पड़ता है । इसका 
परिणाम यह होता है कि नीचे की घाटी में भूमि के कठाव की समस्या गम्भीर रूप घारण कर 
लेती है । इसलिए नदी घाटी योजवाशों से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के उपायों 
पर विशेय ध्यान दिया जाता चाहिए और उन्हें भूमि संरक्षण के कार्यक्रम में विशेष स्थाव 
मिले । इसके साथ ही, नदी घाटी योजनाशों से सम्बद्ध कार्यों की रक्षा के लिए रक्षक बांध बनाने 
र ध्यान देना चाहिए और उन्हें प्रत्येक वड़ी नदी घाटी योजना का अंग वता लेना चाहिए । 

' हवतीय योजना के कार्यक्रम 

_ प्रथम योजना बनाते हुए यह लक्ष्य सामने रखा गया था कि१५ 


१३. भोतिक लाभ: कि १५ 
गता हो जाएगा। १६५१ में समा 


से २० वर्ष में सिचाई के सरकारी साधनों हारा सिचित क्षेत्र इुं 
साधनों द्वारा सिंचित प्रदेश लगभग ५ करोड़ १० लाख एकड़ था। बस योजना के समय में 
१ करोड़ ६३ लाख एकड़ अतिखित क्षेत्र में सिंचाई होने लगी होगी--६ ३ लाोखें एकड़ में तो 
सिचाई के बड़े और मध्यम कार्यों से और १ करोड़ एकड़ में छोटे-छोटे कार्यों से । द्वितीय बोजचा 
में और भी २ करोड १० लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होने लगेगी--१ करोड़ २० लाख एकड़ 
में तो बड़े और मध्यम कार्यो के हारा और ६० लाख एकड़ में छोटे-छोटे कार्यो द्वारा । इस १ 
करोड़ २० लाख एकड़ क्षेत्र में से 8० लाख एकड़ क्षतर तो पहले से हाथ में लिए हुए कार्यो द्वारा 
सींचा जाएगा और ३० लाख एकड़ नए कार्यों हरा । गये कार्यों का अन्तिम लक्ष्य लगभग 
१ करोड़ ५० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिचाई करने का है । आशा है कि ये नए कार्य 
हितीय योजना के पहले ३ वर्षों में तो प्रति वर्ष वीस-बीस लाख एकड़ और अन्तिम दा वप[ मं 
प्रतिवर्ष तीस-तीस लाख एकड़ भूमि में नई सिंचाई कर सकेंगे । 
१४. वित्तीय विनियोग :--प्रथम योजना के समय और उससे ठीक हक के कुछ वर्षो 

में देश के सभी भागों में सिचाई के कामों पर बहु परिश्रम किया गया या। सिचाई ग्रोर विवती 


रद 


डज्ड 


शहद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


के जो काम पहले-पहल प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए गए थे, वे लगभग ६७० करोड़ 
रू० की लागत के थे। इसमें से केवल सिंचाई के कामों की लागत कोई ६२० करोड़ रु० थी। 
पीछे इनमें सिंचाई के कुछ मध्यम काम कमी वाले क्षेत्रों को स्थायी लाभ पहुंचाने के लिए बढ़ाए 
गए। वे लगभग ४० करोड़ र० की लागत के थे । कई कार्यों का क्षेत्र बढ़ा दिया गया और इसलिए 
उनमें से कइयों के व्यय का अन्दाजा दोवारा लगाया गया । इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के सिंचाई कार्यों की सारी लागत कोई ७२० करोड़ रु० तक पहुंच गई । इसमें से ८० करोड़ ० 
योजना आरम्भ होने से पहले के वर्षो में व्यय हो चुके थे । अन्दाजन ३४० करोड़ र० प्रथम योजना 
काल में व्यय हो गए होंगे । शेष राशि द्वितीय और तृतीय योजनाओं की अवधि में व्यय की जाएंगी । 
यह आवश्यक है कि जो काम हाथ में लिये हुए हैं वे शी घ्र पूरे कर लिए जाएं, जिससे कि उत पर 
जो व्यय हो चुका है उससे उत्पादन होने लग जाए और उनके लाभ यथाशी प्र मिलने लगें । द्वितीय 
यओजना काल में इन कार्यो पर लगभग २०६ करोड़ रु० व्यय करने पड़ेंगे । 


१५४. द्वितीय योजना में सिंचाई के जो नए कार्य आरम्भ किए जाएंगे, उनकी लागत लगे- 
जग ३८० करोड़ रु० होगी । इसमें से १७२ करोड़ रु० तो द्वितीय योजना के समय ही व्यय हो 
जाने की सम्भावना है। शेप राशि तृतीय और अगली योजनाओं के समय व्यय की जाएगी। द्वितीय 
योजना के समय सिंचाई के बड़े और मध्यम कार्यों पर व्यय करने के लिए सब मिलाकर रे८१ 
करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। ३५ करोड़ र० की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था इसलिए 
'की गई है कि सिन्धु नदी-वर्ग के पानी में से जो भाग भारत को मिलने की आशा है उससे सम्बद्ध 
'तथा कुछ अन्य कार्यो को आरम्भ किया जा सके । इन सबके सम्बन्ध में निर्णय होता अभी शेप 


है । 


हा ६- हितीय योजना में सिचाई के नए कामों की संख्या १६५ है। इनमें से दस का व्यय लगभर 
१० और ३० करोड़ रु० के मध्य में, सात का ५ और १० करोड़ रु० के मध्य में और शेप 


3003 20 हे इस भ्रकार द्वितीय योजना में मध्यम कार्यों की प्रधानता है। ढिंतीय॑ 
नीचे सिचाई के नए कार्यो की संख्या, उनके व्यय और पृथक-पृथक लाभों का विवरण 
की तालिका में दिया गया है :-- ८ ८ 
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ह कार्य पूरा हो जानें 
अनुमानित व्यय कार्यों की सं कुल अनुमानित पर सिंचाई के 
5 कार्यो की संख्या व्यय अनमानित लाभ 
(रोक रुपए) (लाख एकड़) 
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सिंचाई और विजली २६६ 


हितीय योजना. के महत्वपूर्ण सिंचाई कार्यों का विवरण इस अध्याय के अन्त में परिश्षिप्ट 
के विवरण ३ में दिया गया है । - 


१७. किसी भी काये को योजना में सम्मिलित कर लेने का अर्थ यह नहीं है कि उसका 
प्रत्येक दृष्टि से अनुसन्धान कर लिया गया है । प्रत्युत वस्तुस्थिति यह है कि कई कार्यों को आरम्भ 
करने से पहले उनका प्रौद्योगिक दृष्टि से अनुसत्थान और उतकी झाथिक सम्भावनाओं पर विचार 
करता पड़ेगा । इस कार्यों के सम्बस्ध में आरम्भिक कार्रवाई, सर्वेक्षण ग्रथवा उनके अनुसंचान की 
रिपोर्ट पूरी करने अथवा कुछेक मामलों में सड़कें ग्रादि बनाने तक ही सीमित रहेगी | सम्भव है 
कि विस्तृत अनुसंधान के पश्चात कई कार्यों के प्रौद्योगिक, श्राथिक और वित्तीय रूपों को वहुत 
बदल देना पड़े और उनके क्षेत्र तक पर पुनविचार करना पड़े । जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 
में जोर देकर कहा गया था, प्रत्येक कार्य को पुरा करते हुए कुछ निश्चित मंजिलों पर पहुंचकर, 
उस कार्य के समग्र रूप और उसके विविध अंगों के वित्तीय तथा आधिक पहलुओं पर सावधानी 


से विचार कर लेना चाहिए । 


१८, सिंचाई के कार्यो को पुरा करते हुए यह बहुत आवश्यक है कि राज्य सरकारें उनका 
क्रम निश्चित कर देने पर सुक्ष्मता से ध्यान दें | वित्तीय विचारों के अ्रतिरिकत इन कार्यों का क्रम 
अन्य कुछ विचारों, के द्वारा भी तिर्धारित किया जाएगा, जैसे कि प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की उप 
लब्धि, कुछ कार्यों का फल शी ध्र निकल थाने की आवश्यकता, उर्ऊे कार्यो की तुलता में ग्रन्य कार्यो 
को पहले पूरा करने की आवश्यकता और एक ही राज्य के विविध स्थानों की आवश्यकताओं में 
अतिस्पर्धा श्रादि । इस प्रकार योजना में सम्मिलित श्रूनेक बड़े कार्यों को पीछे जाकर पृ किया 
जाएगा, पहले नहीं । जिन कुछ कार्यो का अनुसंघान अभी अधूरा पड़ा हैं उनके अतिरिक्त, भ्रन्ध्र 
में बंशधारा, विहार में कन्साई, वम्बई में उकाई, नर्मदा, माही, खड़गवासला, गिरणा और वनास, 
मध्य प्रदेश में तवा और पश्चिम बंगाल में कंसवाटी योजना कार्य इसी प्रकार के हैं । इनमें से 
कइयों के क्षेत्र और लाभों को निर्धारित करना शेप है। इत सेव पर व्यय २०० करोड़ रु० से 
ऊपर होगा, परन्तु द्वितीय योजना में इतके लिए लगभग १० करोड़ रु० रख लिए गए है । 

१६. विभिन्न राज्यों की योजनाएं तयार करते हुए उनकी सिंचाई की अतिरिक्त आवे- 


इ्यकताओं और उनमें अब तक हुए विकास को देखने के साथ-साव वह भी देखा गया है कि त्रत्ता- 


वित कार्यों को पूरा करने की उनकी सामर्थ्य कितनी हैं । द्वितीय योजना में विभिन्न राज्यों में 
कितना-कितना काम किया जाएगा, यह इस अध्याय के अन्त में परिशिप्ट के विवरण ४ में 
वंतलाया गया है । 

२०. सिचएई के बड़े श्रौर छोटे कार्य :--सिचाई के कार्यक्रम बनाते हुए उन बड़े और छोड 
कामों में सन्‍्तुलन रखने की सावधानी बरतनी पड़ती है जो कि अपने कार्य और क्षेत्र की दृष्टि से 
एक-दूसरे के पूरक हों । हरेक इलाके में वहीं काम करने चाहिएँ जिनके करने की सहूलियतें वहां 
मौजूद हों। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिचाई के ७ कार्य ऐसे थे जिनकी लागत ३० करोड़ रु० से 
ऊपर बैठती थी, ६ ऐसे थे जितकी लागत १० और ३० क्रोड़ ० के बीच वैव्ती थीं, ४ को ५ 
और १० करोड़ छ० के बीच में, ५० में से प्रत्येक की १ और ५ करोड़ ₹० के बीच में और के 
की १ करोड़ रु० से कम बैठती थी। यद्यपि प्रथम योजना के समय ३४० करोड़ ढ० व्यय हा गए 
होंगे, परन्तु १६५६ के अन्त तक अतिरिकत सिंचाई केबल ईरे वाई एकड़ भूमि में हो पाई 
होगी। इसकी तुलना में, जिस क्षेत्र में ग्रतिरिवत सिचाई की जा सकती है, उसका क्षेत्रफल २ करोड़ 


३०२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 





नल-कूप॑ लगाने 





के लिए जिन 
से नल कूपों की 232 सिचित क्षेत्र स्थानों पर परी- 
संख्या (लाख ₹०) (हजार एकड़) क्षणार्थ बर्मा लगाया 
जाएगा, उनकी 
संख्या 
आन्ध्र थे -+ ल्‍5 +5 २५ 
असम हा ५० ३० श्र १५ 
विहार दे १५७० १० -१५ १ 
बम्बई हर ४५ ३३० १५० ६६ १५ 
मध्य प्रदेश व भोपाल ... हद ७० ३६ ३० 
सद्रास न ३०० प्र ५ ५०. 
उड़ीसा रु २५ २० ७ २० 
पंजाब ३५ ४६६ २८० ७७ ४६ 
उत्तर प्रदेश बज... १,५०० १,०५० ४८५ ४७ 
परिचम बंगाल... १५० १०० ३२ ३७ 
पेप्सू ७. रह १४० १३३ ५ 
राजस्थान क प्रू० झ्५्‌ १६ ४ 
सौराप्ट्र न ७० २५ १४ १० 
तिर्वांकुर-कोचीन .... न +5 न ५ 
दिल्ली कै; ५० २१०५ पर का 
क्‌च्छु ९० नग्न आर मर १० 
पाण्डिचेरी मु ५० १२५ 5 न 
अन्य क्षेत्र ५२८ न ३४५ 5 १४ 
योग ... ३,५८१ २,०२६ ६१६ ३५० 


“वल्नेट्लललस- नल पल सन भरकम 


२७. पंजाब, पेप्सू, उत्तर प्रदेश, विहार और बम्बई में गजरात के उत्तरी भाग के 
अतिरिक्त अन्य अधिक तर क्षेत्रों में भूगभस्थ पानी की प्रवस्था का पता लगाने की आवश्यकता है । 
जमीन में परीक्षणार्थ वर्मा लगाकर देखने का उद्देश्य यही है। विभिन्न राज्यों में नल कूप लगाने 
के जो कार्यक्रम वना लिए गए हैं उनमें इन अनुसंधानों के परिणाम के अनुसार परिवर्तन 
करने की आवश्यकता हो सकती है । हु 


२८. नल कूपों द्वारा सिंचाई करने में प्रायः नहरों की अपेक्षा अधिक व्यय वैठता हैं| 


योजना आयोग के सुझाव पर राज्यों ने नल कृपों की सिचाई के आर्थिक पहलू का अध्ययत करना 
आरम्भ किया है । इसे व्यवस्थित रुप में जारी रखकर इसके परिणामों को प्रकाशित कर देना 
होगा, क्योंकि जिन भदेशों में नहरों द्वारा सिंचाई नहीं हो सकती उनमें नल कपों द्वारा सिंचाई 
करने का महत्व बढ़ जाएगा * दर 
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२. बिजली 


विजलो के ल्नोत 


२६, देश में पानी से कितनी विजली उत्पन्न की जा सकती है, इसका प्रारम्भिक अन्दाजा 
लगाने में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय कुछ प्रगति हुई थी, परन्तु अभी तक इसका 
पूरा-पूरा सर्वेक्षण नहीं किया गया । दक्षिण भारत में पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों 
से और मध्य भारत की नदियों से कितनी बिजली पैदा की जा सकती है, इसका केवल मोटी 
दृष्टि से हिसाव लगाया गया है । इसी प्रकार का काम हिमालय की और उत्तरी भारत की अन्य 
नदियों पर आरम्भ किया जा चुका है। अन्दाजा लगाया गया है कि विभिन्न स्थानों पर पानी से 
जो विजली पैदा की जा सकेगी, उसका परिमाण लगभग ३ करोड़ ५० लाख किलोवाट होगा। 
इसमें लगभग ४० लाख किलोवाट दक्षिण भारत की पश्चिम की शोर बहने वाली तदियों 
से, लगभग ७० लाख किलोवाट पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों से, लगभग ४० लाख 
किलोवाट मध्य देश की नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ब्राह्मणी और वैतरणी जल धाराओं से और 
लगभग २ करोड़ किलोवाट उत्तरी श्रौर उत्तर-पूर्वी प्रदेश के गंगा, ब्रह्मपुत्त और सिन्धु आदि 
हिमालय से निकलने वाली नदियों से मिलेगी । दक्षिण और मव्यवर्ती प्रदेशों की बिजली का 
अन्दाजा उपलब्ध जानकारी और धरातल के नवशों के आधार पर लगाया गया है | हिमालय 
की नदियों का अन्दाजा केवल मोटा-मोटा किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रदेश का निरीक्षण 
और अध्ययन अभी किया ही जा रहा है । इस विपय का अध्ययन अन्य अनेक दृष्टियों से फिर 
किये जाते की आवश्यकता है। भ्राशा है कि वह द्वितीय योजना के समय आरम्भ किया जा सकेगा। 
मे दृष्टियां हैं : विकास का आर्थिक पहलू, निर्माण में लगने वाला समय, विजली की मांग कितनी 
होगी श्रौर इसी प्रकार की अन्य स्थानीय वातें जिनके कारण काम को सीमित रखना आवश्यक 
हो सकता है । 


३०. पन बिजली के साथ साथ, कोयला जलाकर विजली' उत्पन्न करने वालें तापीय 
ह बिजली धर“यानी थरमल विजलीघर, इस देश में काफ़ी समय तक बिजली का महत्वपूर्ण स्नोत बने 
रहेंगे। भ्रभी तक खानों में उपलब्ध स्टीम कोयले और गैर कोक कोयले (जों कोक बताने के 
काम नहीं भ्राता) का ज्ञात परिमाण ४,००० करोड़ टत है । इसके अतिरिक्त लिगनाइट कोयला 
बहुत बड़ी मात्रा में मिलने की सम्भावना है, इसलिए भविष्य में जहां तक दृष्टि जा सकती है, वहां 
तक विजली पैदा करने के लिए कोयला मिलने में कोई कठिताई नहीं होगी । इस समय जितना 
कोयला खानों से निकलता है उसका केवल १० प्रतिशत विजली उत्पन्न करने के काम आता है । 
भविष्य में कोयले की खुदाई बढ़ती ही जाएगी । इसलिए बिजली के उत्पादन में खर्च होते वाले 
कोयले का अनुपात १० प्रतिशत से बढ़ने की सम्भावना नहीं है। डीजल तेल से विजली का 
उत्पादत इस समय केवल कहीं-कहीं छोटे कारखातों में किया जाता है। आगामी वर्षों में डीजल से 
बिजली का उत्पादन बड़े परिमाण में होने की सम्भावना नहीं हैं । 


३१. इस प्रकार अगले कुछ दशकों तक बिजली की हमारी सारी झ्रावश्यकता पूरी करने 
के लिए कोवले और पानी के ख्तोत पर्याप्त हैं, फिर भी कुछ प्रवेश ऐसे हैं जिनमें श्ौद्योगिक उन्नत्ति 
तो झौघ्रता से हो रही है, परन्तु कोयले की खानें वहां से दूर हैं। वहां पानी की शक्ति या तो उपलब्ध 
ही नहीं होगी या शायद उसका विकास किया जा चुका होगा । इन अदेशों में विजली पैदा करने 
के लिए ताप के अतिरिक्त अगु शक्ति का उपयोग भी लाभदायक हो सकता हैं, क्योंकि उसमें 
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ताल-मेल रखने से हो सकती है | इस दिश्षा में और जल-प्रणालियों को ठीक रखने में राप्ट्रीय 
विस्तार सेवा से भी वहुतेरी सहायता मिल सकती है । 


नल कूप 

२४. १६५१ से पहले भारत में लगभग २,५०० नल कूप थे और इनमें से कोई २,३०० 
अकेले उत्तर प्रदेश में थे । इनसे लगभग १० लाख एकट्र भूमि की सिचाई होती थी। प्रथम 
योजना में २,६५० नल कप तो भारत-अ्रमेरिकी प्रौद्योगिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तगत, 
७०० नल कप अधिक ग्रन्न उपयाग्री कार्यक्रम के अ्रन्तर्गत ओर २,४८ ९ तले कप राज्यों की 
विकास योजनायओं के भाग के रूप में लगाते का कार्यक्रम था। १६५५ के अन्त तक विभिन्न 
राज्यों में लगाए जाने वाले नल कूपों श्रोर उनसे हुए लाभों का विवरण इस प्रकार हे :-- 








भारत-प्रमेरिकी गधिक अन्न उपजाओं राज्यों की 
प्रौद्योगिक सहयोग कार्यक्रम 58 
राज्य कार्यक्रम के अन्तर्गत के अन्तर्गत का 


200 "तप एटा टिलशलन) 

(४+-७-.. /++४-+- 
निर्वारित पूरीकी हुई निर्धारित पूरीकी हुई तिर्बारित पूरी हि हु 
संख्या. संब्या संख्या संस्था संय्या स 


पर प अ5४- अनलमक बे कमल मर अल> कलम न नमन शक: कद से दअटि 





जज. अन्‍मन वधनणनन्‍ल-ज+ 


विहार न ३७८ कह -.... ४८ए८ ह 
उत्तर प्रदेश ... १,२७४ ३,०६४. ४३० ह३.. १,४००. ११६५ 
पंजाब . पू३० ड४५ 2५० न २५६ २५६ 
पेप्यू «४६० ३६६ १३० न या रे 
वम्बई लक ब््् वह किम ५४०० हध्त हि 
योग २,६५०. सरद६... ७०० ६३... २,४५०. २,०४३ 


नननन+स ता घर 


इन तल कपों के लग चुकते और इनका विकास 


जाने पर इनसे २० लास एकड़ अति* 
रिक्त भूमि में सिचाई हो सकेगी । 


#« सेल कूप लगाने की ईजीनियरी में जो प्रौद्योगिक उन्नति हुई है उससे भुगभस्थ पाती 
उपयोग का सम्भावनाएं बहत बढ़ बर्ट है। प्रथम योजना काल में 5५० गहरे नल कप लगावार 
अगमस्व पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने की सम्भावताएं वता लगाने का एक कराये कम 
आरस्म किया गया था । झब तक्क यह परीक्षण २२ स्थानों पर करके देखा गया है । दसे द्वितीय 
आाजना कान में नी जानी रचा फऋग्गा ॥ 


(8 


4६- ट्रताय बाजना काल में ३,५८१ नल कप 3 लगाते का कार्यक्रम 


कप पर लगमग्र २० करोड़ रु० की खागत आएगी । इसे सिचाई के छोटे कार्य 
सम्मिलित कर लिद्रा गया 


2 
श्र है; 


इत संत नल 
क्रमों के व्यय में 
जा ।क बाजना के कृषि विभाग का एक अंश है । इन नख कयों में 


22०9 52 लू ने सिचाई ही सकने की आशा है । राज्यों में इस नल कपों का वितरण 
लय भार फ्रदा जाग्गा 
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५ 











प्रथम योजना में 
जरा १६५०-५१ १६५५-५६ वृद्धिका 
प्रतिशत 
(क) राजकीय रे 5 २१०४ छप्ू०० ११४ 
(ख) निजी न पे ३००९३ ४३०१० ४३ 
. अपनी बिजली उत्पन्न करने 
वाले औद्योगिक का रखाने १४६९८ २२०० प्रू० 
योग हर ६५७५ १,१००० ६७ 





३३. प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय बिजली की निम्नलिखित बड़ी-बड़ी योजनाएं पूरी 
की गई और इन्होंने काम शुरू कर दिया :-- 


१. नंगल (पंजाब) (४ 25 .«... ४०,००० किलोवाट 
२. बोकारो (विहार) हि .... १,४०,००० किलोवाट 
३. चोला (कल्याण, बम्बई) ... मु ..... ५४,००० किलोवाद 
४. खापरखेड़ा (मध्य प्रदेश) ... हे .... ३०,००० किलोबाट 
४५. मोयार (मद्रास) न हम .«.. ३६,००० किलोबाट 
६: मद्रास तगर के संयंत्र का विस्तार (मद्रास) »».. ३०,००० किलोवाट 
७. सच्छकुंड (आन्ध्र और उड़ीसा ) २४,००० किलोबाट 


१३,६०० किलोवाट 
२७,६०० किलोवाट 
डंड,००० किलोवाट 


है| 


- पथरी (उत्तर प्रदेश) 
६. शारदा (उत्तर प्रदेश) 


१०. सेंगुलम (तिरवांकुर-कोचीन) 
११. जोग (मेंसूर) ट हे ..... ७२,००० किलोवाट 


इनके अतिरिक्त, कई बड़ी योजनाओं में बहुत प्रगति हो चुकी है, जो द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना के समय पूरी हो जाएंगी। भाखड़ा, हीराकुड, कोयना, चम्बल और रिहन्द इस गणना 
में आाते हैं और इनसे द्वितीय योजना के समय १७ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होने की क्षमता 
बढ़ जाने की सम्भावना है। इन चलती हुई योजना्ों की विस्तृत तालिका इस अव्याय के 
अन्त में परिशिप्ट के विवरण ५ में दी गई है । 


३४. देश में “प्रिड सिस्टम” (दूर-दूर तक के स्थानों के लिए एक केन्द्र बताकर बिजली 
वितरित करने की पद्धति) का विस्तार करने के लिए तार लगाने के काम में भी सन्तोपजतक 
प्रगति हो चुकी है। प्रथम योजना काल में ११ किलोवाट और इससे ऊपर की दव्ति की १९,००० 
मील लम्बे तार लगाए जा चुके थे । १९५१ की तुलना में यह वृद्धि १०० प्रतिशत थी। 
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नल द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
तू 


कई विजलीघरों की 
ईंधन का सर्च बहुत कम होगा । अणु शक्ति में पूंजी का व्यय अब 5 कपल कम किया 
परपेक्षा कुछ अ्रिक होता है, परन्तु इस अधिकता को हल हे थोरियम के ख्रोत पर्याप्त 
जा सकता हे | श्रणु शक्ति उत्पन्न करने के लिए देश में यूरेनियम और 


हे श से भी बिजली मिलने 
है । ग्राश्ा है कि आगामी कुछ वर्षो में अन्य सूत्रों के श्रतिरिक्त अणुशविति 
लगेगी । 


विकास के वर्तमान कार्य 


में लगे हुए विजलीघरों की क्षमता 

३२. प्रथम पंचवर्षीय योजना म्रारम्भ होने के समय देश में लगे हुए है 20 
२३ लास किलोचाट थी । इसमें से १७ लाख किलोवाट विजली तो उन अल बिल बोर 
विजलीघरों मे उत्पन्न होती थी जो काम ही बिजली देने का करते थे और शेष ६ पक 
उन ्रौद्योगिक कारबानों में होती थी जो अपने लिए विजली आप ही पदा करते मरा काट 
में नए उत्पादन का लक्ष्य १३ लाख किलोवाट रखा गया था, जिसमें से ११ ला कर 
सानों को भ्रौर शेप दो लाख निजी विजली कम्पनियों को उत्पन्न करनी थी | सर न त लगग 
८ लाख किलोवाट उत्पन्न करने लगे हैं और निजी कम्पनियां २ लाख । आर कर समाप्ति 
२ लाख किलोवाट क्षमता के सरकारी कारखानों में काम पूरा हो चुका था और १ के वो 
से पूर्व उनमें उत्पादन होने लगने की सम्भावना थी । ओद्योगिक कारखानों के जा 
उत्पादन का लक्ष्य कोई निर्धारित नहीं किया गया था । उनमें से कइयों ने अपने महं पार 
बन्द करके सरकारी विजली संगठनों से विजली लेना शुरू कर दिया है । फिर भी सव बा शाप 
प्रथम योजना के समय निजी झ्रोद्योगिक कारखानों की विजली उत्पन्न करने की कम पचवागग 
किलोवाट बढ़ गई थी और मार्च १६५६ तक वह ७ लाख किलोवाट हो चुकी थी। प्रथम 


कर उत्पन्न हुई बिजली 
योजना के आरम्भ और ग्रन्त में लगे हुए ६ि की क्षमता और उनसे उत्पन्न हु 
का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है :-- 


3० कल पक आस # 0 + ० 2: :धलद निकल कल मिल रा 


से बद्धि का 
न्‍प €६(५०५- न्‍ ६ म्‌ः का 
--++ १६५०-५१ हें प्रतिशत 
नम विलनिदी नी दिन लिए ५ ४7 
(१) झारयानों को क्षमता--लास डे 
झिलोवाट में 
जनोपबोगी बिजलीघर : ३३ 
(5) राजफोय न. ६ हे ह रद 
(से) निजी जः.. ११ १३ 
प्रपती बिजली उत्पन्न करने १७ 
पासे ओ्रौद्योगिक कारसाने ड््‌ हे 
योग २३ रैर्ड 
व मे 


(२) उत्पन्न बिजलो-.. करोड़ 


किलोवाट आवर में 
सरनोप योगी विजत्नीपर : 


सिचाई और बिजली ३०४५ 


४ 








प्रथम योजना में 

न १६५०-५१ १६५४-४६. वृद्धि का 
प्रतिशत 

(क) राजकीय ५ हे २१०४ ४५०९० ११४ 

(ख) निजी दे न ३००३ ४३००० ४३ 

अपनी बिजली उत्पन्न करने 
वाले औद्योगिक कारखाते १४६-८ २२०१० प्र० 
योग हे दप्७' प्‌ १,१००१० ६७ 





३३. प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय बिजली की निम्नलिखित बड़ी-बड़ी योजनाएं पूरी 
की गई और इन्होंने काम शुरू कर दिया :-- 


१. नंगल (पंजाब) हर कु .... ४८,००० किलोबाट 
२. बोकारो (बिहार) रे हि .... १,४०,००० किलोवाट 
३. चोला (कल्याण, बम्बई) ... हे .... ५४,००० किलोवाद 
४. खापरखेड़ा (मध्य प्रदेश) ... ट ..... ३०,००० किलोबाद 
५. मोयार (मद्रास) र 5 ..... ३६,००० किलोबाट 
६. मद्रास नगर के संयंत्र का विस्तार (मद्रास) .«».. ३०,००० किलोवाद 
७. मच्छकुंड (झान्ध्र और उड़ीसा ) 2 ..... ३४,००० किलोवाट 


१३,६०० किलोबाट 
२७,६०० किलोवार्ट 


जी 


- पथरी (उत्तर प्रदेश) 
६. शारदा (उत्तर प्रदेश) 


१०. सेंगुलम (तिरवांकुर-कोचीन) ४८,००० किलोवाट 
११. जोग (मैसूर) ४ के ३ ७२,००० किलोवाद 


इनके अतिरिक्त, कई बड़ी योजनाओं में बहुत प्रगति हो चुकी है, जो द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना के समय पूरी हो जाएंगी। भाखड़ा, ही राकुड, कोयना, चम्बल भर रिहन्द इस गणना 
में आते हैं और इनसे द्वितीय योजना के समय १७ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होने की क्षमता 
बढ़ जाने की सम्भावना है। इन चलती हुई योजनाओं की विस्तृत तालिका इस अध्याय के 
अन्त में परिश्िष्ट के विवरण ५ में दी गई है । 

३४. देश में "ग्रिड सिस्टम” (इर-इवर तक के स्थानों के लिए एक केन्र बनाकर विजली 
वितरित करने की पद्धति) का विंत्तार करत के लिए तार लगाने के काम में भी सन्तोपजनक 

काल में ११ किलोवाट और इससे ऊपर की शक्ति के १६,००० 

प्रगति हो चुकी है। प्रथम योजना ! की तुलना में यह वृद्धि १०० प्रतिशत थी । 
मील लम्बे तार लगाए जा चुके थे। १६१ 
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३०६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३४. जिन नगरों और ग्रामों में बिजली पहुंच गई है, उनकी संख्या में भी उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई है। यह निम्नलिखित तालिका से प्रकट होगा :-- 


वन जा 


१६५०-५१४ १६५४-१९ 
“-त----------+++३१ ८? 
श्रावादी १९४१ की मार्च १९५१तक १६४५१ की मार्च १६४६ 


जनगणना के बिजली लगे जनगणना के तक विजली 
श्रनुसार गांवों की संख्या अनुसार लगे हम्मीके 





संख्या समस्त संख्या '. संख्या 
(न मनिलमिनिनिक विकीमीदिक सन मम क 

! लाख से ऊपर हा ४६ छह छ३ ७३ 
५० हजार से १ लाख तक न न १११ १११ 
२० हजार से ५० हजार तक २७७ २४० ४०१ ३६६ 
१० हजार से २० हजार तक | ६०७ २६० ८५६ ३५१० 
५४ हजार से १० हजार तक २,३६७ श्भ्८ ३,१०१ 977९ 

५ हजार से कम . १,५९,०६२ 


हज अप 


२,७६२ ५४,५६,५६५ ४,३०० 





जज 


ं ४ ७,४०० 
आन __ ० केक राहत फल 


५ | ई 
१० हजार से कम झ्ावादी की जिन वस्तियों में बिजली पहुंच गई, उनकी संख्या पथ 
३830 के समय दुगने से भी प्रथिक हो गई। ५,००० से कम आबादी के जिन गांवों की 
वजली मिलने लगी, उनकी संख्या इस ग्रवधि में २,७६२ से उठकर ५,३०० तक पहुंच गई । 


३६. १६५०-५१ में हमारे देश में प्रति व्यक्ति पीछे विजली का औसत खर्च १४ यूनिट 


आ। उपयुक्त बिजली के उत्पादन और वितरण का परिणाम यह हुआ , कि १६५५-४६ की 
ग्रौसत २४ यूनिट तक पहुंच गया । 


लिए २ शक कक योजना में सब मिलाकर बिजली की योजनाओं पर सर्च करने के 
हब गमित गट राशि रहती गई थी । इस राशि में हिसाव लगाकर बिजली का रे है 
भालड़ा-मंगल, दामोदर लेया गया है जो कि बहुद्देशीय योजनाम्रों के समस्त व्यय का भाग वा 
धादी योजनाओं में कक हीराकुड, चम्बल, कोयना और रिहन्द आदि जिन तर ढ़ी-बड़ी रो 
करनी कद काम भारी पैमाने पर करने की जरूरत थी, उनमें शुरू-शुरू में जाते पा 
शरादि मे बहुत देर लग गई का हिसाब वार-बार सुधारने और संगठत की आवश्यक तैयारी 

॥ £ । इसके श्रतिरिक्त, विलम्ब का एक कारण यह भी हुश्ना कि बिजली है 


उत्पादन के कक । 

38 के सब सामान के लिए हमारा देश विदेशों पर आश्नित था, और विदेशी 

जग ह्‌ सामान धीरे-धीरे और देर लगाकर भेजा। इस्पात और सीमेंट आदि मूर्ल 
विश्यकता के सामानों की प्राप्ति में भी 


२ छ कठिताई का सामना करना पड़ा। इनेसर्वे करठि- 
नाइयी के बावणद प्रथम रे थे 
2 [रे अरथम योजना काल में विजली उत्पादन ऊँ कार्यक्रमों की प्रगति 
सन्तोपजनक रही । में बिजली उत्पादन तथा वितरण के कार्यक्रमों 





कि आय परत नजर का जद पालक 
हे । १ की जनगणना का परिणाम देर में प्रकाशित हुआ था, इसलिए १६३४० 
के विए उपलब्ध बिजली संस्वन्धी आंकड़े १६४१ की जनगणमनों के अनुर्सार 
संस्था के आधार पर तैयार किए गए है । | 


सिंचाई और विजली ३०७ 


। विकास के भावी कार्य 
३८. बिजली की योजनाएं बताने का काम एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरन्तर 
चलती रहती है। उन्हें तैयार करते हुए दीर्घकालीन लक्ष्यों पर दृष्टि रखनी पड़ती है। जब प्रथम 
योजना बनाई गई थी तब लक्ष्य यह माना गया था कि १४ वर्ष पश्चात ७० लाख किलोवार्ट 
बिजली की आवश्यकता पड़ेगी । परन्तु अब तक जो प्रगति हो चुकी है और जिस प्रकार उद्योगों, 
नगरों और ग्रामों में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, उस सबको देखते हुए उक्त लक्ष्य को 
ऊंचा उठाना पड़ रहा है । इस समय द्वितीय और तृतीय योजना कालों की आवश्यकताशों का 
जितना अन्दाजा लगाया जा सकता है, उसके श्रनुसार योजना का लक्ष्य विजली देने वाले 
कारख़ानों की क्षमता प्रतिवर्ष २० प्रतिशत वृद्धि करते जानें का रखना होगा । इस हिसाब से, 
हमारा कल्पित लक्ष्य यह रहना चाहिए कि १६६५ तक देश्ष में लगे हुए सव कारखानों की क्षमता 
बढ़कर १ करोड़ ५० लाख किलोवाट तक पहुंच जाए। स्वभावतः यह लक्ष्य अपरिवर्तनीय नहीं हो 
सकता । समय-समय पर इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा,” जिससे कि यह औद्योगिक कार्यक्रमों 
में किए गए परिवर्तनों, श्रौद्योगिक कारखानों के स्थानों और विजली की मांग व खपत में हुई 
बृद्धि के साथ संगत हो जाए । 
द्वितीय योजना के कार्यक्रम 
३६. बिजलो के संयंत्रों को क्षमता और उत्पादन:--ह्वितीय योजना में विद्युत्‌ विकास 
कार्यक्रम के निम्नलिखित तीन लक्ष्य रखे गए है :-- 
(क) वर्तमान विद्युत संगठनों की साधारण क्रम से बढ़ती जाने वाली मांग को पूरा 
करना; 
(ख) वितरण के क्षेत्रों में यथोचित विस्तार करने के लिए आवश्यक क्षमता का बढ़ाना; 
और 
(ग) ह्ितीय योजना के समय जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे उनकी आवश्यकता 
पूरी करना । 

४०. मध्यम तथा छोटे उद्योगों के साधारण विकास और व्यापारिक तथा परेलू व्यय में 
वृद्धि के कारण अन्दाजा है कि १४ लाख किलोवाट बिजली की अधिक मांग होने लगेगी । इसके 
अतिरिक्त द्वितीय योजना में औद्योगिक उन्नति के जो नए कार्यक्रम सम्मिलित किए गए है उतके 
कारण भी १३ लाख क्रिलोवाट विजली की. और मांग होने की आशा है । विजली उत्पादव की 
कुछ क्षमता फालतू रखने की आवश्यकता श्ौर विजलीघरों के जलन-अवाह में ऋतु के कारण 
उतार-चढ़ाव होते रहने का विचार करके अन्दाजा लगाया गया है कि आगामी पांच वर्षों में विजली 
का अतिरिक्त उत्पादन ३५ लाख किलोवाट करना पड़ेगा । ज्यों-ज्यों विजली की खपत का 
नियमित सर्वेक्षण किया जाने लगेगा और औद्योगिक कार्यक्रमों के विस्तार का निश्चय होता जाएगा, 
त्यों-त्यों इन अच्दाजों पर पुतविचार करते रहना पड़ेगा | तैयार विजलीघरों की समस्त क्षमता 
३५ लाख किलोबाट रखने की आवश्यकता में से २९ लाख किलोबाट तो राजकीय कारखानों 
से मिलेगी, ३ लाख किलोवाट विजली देने का व्यवसाय करने वाली कम्पनियों के करखानों से, 
और शेप ३ लाख लिगनाइट योजना कार्य से और इस्पात, सीमेंट तथा कागज श्रादि के 
उन कारसानों से जिनके विजली उत्पादन के संयन्त्र अपने ही होगें। इन सब कार्यक्रमों का परिणाम 
यह होगा कि देश में लगे हुए बिजली के सब का रखानों की जो सामर्थ्य मार्च १६५६ में ३४ ताज 


३०५ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


किलोवाट थी, वह बढ़कर मार्च १६९६१ तक ६६ लाख किलोवाद हो जाएगी । १ हे कक 
लगभग १,१०० करोड़ यूनिट बिजली उत्पन्न होती थी, वह हक १६६०-६१ हक 
२,२०० करोड़ यूनिट हो जाने की आशा है। ऊपर बिजली के विकास का जो क्रम गा 
गया है, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति पीछे बिजली की खपत का परिमाण, प्रथम 550 
समाप्ति के समय के २५ यूनिट से बड़कर, द्वितीय योजना की समाप्ति पर लगभग न वार 
जाएगा । उत्पादन की क्षमता और उत्पादित विजली में वृद्धि करने का जो क्रम सोचा गया है 
उसका विवरण इस प्रकार है :-- 


2 कम हा कलर 


वृद्धि का द्वितीय 
न--+- १६५५-१६ १६६०-६१ द्वोजना में प्रतिशत 
० 5 आम  क 
(१) स्थापित क्षमता (लाख किलोवाट में) 
जनोपयोगी बिजलीघर : ५ हु 
(क) राजकीय. ... १४ ४३ 
(ख) निजी हा १३ १६ 
भ्रपनी बिजली पैदा करने वाले ९३ 
ओद्योगिक कारखाने ७ १० 
० 8 8 अप 
योग ४: 824 ६६ है 


300 ० 8 257 टन 


(२) उत्पादित बिजलो (करोड़ किलोवाट आवर में) 


जनोपयोगी विजलीघर : 

(के) राजकीय घप्रू० १,२५० ११९ 
(ख) निजी ..... ४३० ५३० रे 
अपनी विजली पैदा करने वाले 

औद्योगिक कारखाने २२० ३२० | 


87 ला 


| १०० 
लक, याग १,१०० २,२०० 
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कि . द्वितीय योजना के सरकारी क्षेत्र में, विजली के संयंत्रों की क्षमता में २६ 2 
किलोवाट की वृद्धि करने का जो विचार है, उसमें से २१ लाख किलोवाट तो पनबिजली के से 
से और ८ लाख किलोवाट तापीय संयंत्रों से उत्पन्न की जाएगी। इस ८ लाख किलोवाद में 5 
वाल के संयंत्रों का भी है। (नए संयंत्रों और पुरानों में वृद्धि को मिलाकर) थिी। 
योजना फल में पाती या भाष से चलने वाले चवालीस उत्पादक संयंत्र लगाने की हे 
है। इनकी सूची परिशषिष्ट के विवरण ४ में दी गई है। इसमें से २५ पतविजलीघर कर 
अप्मल विजल्रीघर होंगे । अधिकतर नई बिजली योजनाओं का परिणाम पांच वर्ष की ग्रे 
३ लाई पड़ने लगेगा। परन्तु कुछ योजनाओं की जांच और भी की जाने की 2 
है। उन्हें योजना काल के उत्तराध में आरम्भ किया जा सकेगा | उनके लिए वित्तीय व्यवस्था 
इसी हिसाव से की गई है। राज्यों के कार्यक्रमों पर विचार करते हुए यह ध्यान रखा गया हैं 


सिंचाई श्रौर विजली ३०६ 


उनमें से अधिकतर के लाभ द्वितीय योजना काल में ही मिलने लगे भर जिन क्षेत्रों में उससे बिजली 
दी जाए उनकी वढ़ती हुई आवश्यकता उनसे पूरी होती चली जाए । योजना के निजी विभाग में, 
कलकत्ता, अहमदाबाद और टठाठा के बड़े विजली कारखानों में तो विशेष वृद्धि की ही जाएगी, 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सीराप्ट्र के भी छोटे कारखानों का कुछ विस्तार किया जाएगा। 
इन सब वृद्धियों का योग लगभग ३ लाख किलोवाट होता है। विद्युत्‌ व्यवसायी कम्पनियों 
के जिन कारखानों में विशेष वृद्धियां की जाएंगी, उनकी सूची परिशिष्ट के विवरण ४ में 
दी गई है। 


४२. वित्तीय व्यवस्था:--प्रथम योजना के समय जो काम आरम्भ कर दिए गए थे, 
उनमें से कई इस समय निर्माण की विभिन्न अ्रवस्थाओं में हैं । इन्हें द्वितीय योजना की अ्रवधि में 
पूरा करते के लिए १६० करोड़ रु० की आवश्यकता होगी । जो नई योजनाएं द्वितीय योजना 
काल में आरम्भ की जाएंगी, उन पर २४४५ करोड़ रु० व्यय करने की बात सोची जा रही है | 
इसके अतिरिक्त, २२ करोड़ र० उन योजनाओं पर व्यय किया जाएगा, जो आरम्भ तो द्वितीय 
योजना काल में कर दी जाएंगी, परन्तु जिनसे लाभ तीसरी योजना के समय होते लगेगा | इस 
समय चल रहें और नए कामों पर होने वाले व्यय का श्रौर उनके लाभों का विवरण निम्नलिखित 
तालिका में दिया गया है :-- 


द्वितीय योजना में होने द्वितीय योजना के तृतीय योजना के 
ल-++ वाला व्यय समय होने वाले समय मिलने वाले 
करोड़ रू० लाभ लाभ 
(लाख किलोवाट) 





प्रथम योजना से बचे हुए और 

द्वितीय योजना में पूरे होने 

वाले काम हे १६७ १७ न 
ऐसे नए काम जिनका लाभ 

हितीय योजना के समय ही 

मिलने लगेगा. .... ॒ २४५ १२ न 
ऐसे नए काम जिनका लाभ 

तृतीय योजना के समय 

मिलेगा स् हर २२ --+ & 





योग ५३ ४२७ २६ ९ & 





उपर्युक्त तालिका में तीसरे नम्बर पर जिन कामों का उल्लेख किया गया है, उतका 
आरम्भ द्वितीय योजना के पिछले भाग में किया जाएगा और उन्हें पुरा करने के लिए तृतीय 
योजना के समय १४५ करोड़ रु० की आवश्यकता पड़ेगी । इनमें से अधिक महत्वपूर्ण के नाम इस 
प्रकार हैं: सिलेर (आरान्ध्र), राना प्रतापसागर (राजस्थान), उकाई (वम्बई) और पाम्बा या 
प्रिगलकुथु (तिरुवांकुर-कोचीन) । द्वितीय योजना में विभिन्न राज्यों के बिजली कार्यक्रमों का 
विस्तृत विवरण परिशिष्ट के विवरण ६ में दिया गया है। 


३९० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


पु पु रे श्ट छ्ल मी. ०० |» ठ्रे 
४३, ४२७ करोड़ ० की जिस पूजीगत परिव्यय की चर्चा पिछले पराप्राफ में हुई है 
उसका विभाजन उत्पादन, वितरण के साथनों और वितरण की व्यवस्था में लगभग इस प्रकार 
होगा:-- हू 


करोड़ ₹० 
बिजली उत्पादन 32 डर मा के! २३५ 
उत्पादन केन्द्र से वितरण केन्ध तक पहुंचाने पर से ध्र्‌ 
नगरों में वितरण की व्यवस्था. «- ध 3. हे र१ 
छोटे कस्बों और ग्रामों में वितरण पर ्््ि 807 
४२७ 


जता 


४४, पूंजी के व्यय की दृष्टि से द्वितीय योजना में सम्मिलित की गई नई विद्युत उसदन 
योजनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता हैः- 


१० करोड़ से ऊपर की लागत की योजनाएं * *.. ६० 

५'और १० करोड़ के बीच की लागत की योजनाएं « ल्‍ डे 

१ और ४ करोड़ के बीच की लागत की योजनाएं. ४. 

१ करोड़ से कम लागत की योजनाएं 9 जा ह ०० - ३ 
32 

४४ 


नल 


४५४. निजी बिजली कम्पनियों द्वारा द्वितीय योजना के समय लगभग ४२ करोड़ ९ की 
पूजी लगाए जाने की सस्भावना है । इसमें से २९ करोड़ रु० तो वे उत्पादक यन्त्र लगाने पर व्यय 
करेंगी और शेप राशि वितरण के वर्तमान साधनों और उसकी व्यवस्था का विस्तार करने पर। 


४६. पन्विजली श्रौर तापीय <िजली ये.जनाएं :--किसी भी स्थान पर पनबिजली यी 
तापीय विजली की योजना आरम्भ करने का निश्चय यह देखकर किया जाता है कि वहाँ 
की आवश्यकता शीघ्र होगी या विलम्व से । इस प्रकार, द्वितीय योजना में कुछ स्थानों पर बिजली 
की आवश्यकता तुरन्त पूरी करने के लिए अनेक मध्यम वर्ग के तापीय विजलीघर वनाने के कार्य्रम 
प्म्मिलित कर लिए गए है । पानी, भाप और डीजल तेल के विजलीवरों की क्षमता मार्च १९१ 
भ्रौर मारे १६५६ मे क्या थी और मार्च १६६१ में कितनी हो जाने की आ्ञा है, इसका विवश 
निम्नलिखित है:--. 


बिजली घरों को स्थापित क्षमता--(लाख किलोवाट में) 


4 


लि [वन नम»कनन- नमन ननननन-3+किनमपन-मननन-बकान+-«५-+नननपनन-नननननमननन- किन नननन कनननन-++->-- ४० 
माचे १६५१ प्रथम्त योजना मार्च १६५६ ट्वितीय योजना मार्च १६६६ 
जे हे ७. मम 





० पल ब्र ६६  २१०७- - 3९ 
डीजल का शा १५५ ११००. २६ + 
है १््पू न्षदू 3 5 कस मकर १ ४ $ २३ 
योग . ः 
8 ५ 05 त गए - वार र 5 


#रिप्पणी :...... अंक मद शक मल पका कलर कक 
; 28८ में अपनी विजली आप तैयार करने वाले कारखानों की के 
सम्मिलित नही की गई। उनके प्रायः सब विजलीघर भाष.से जलते है । 


कक कम 


सिंचाई और बिजली ३११ 


४७. द्वितीय योजना के लिए जो विकास कार्यक्रम तैयार किया गया हे, उसमें पनविजली 
की क्षमता त्तापीय विजली से दुगनी रखने की कल्पना की गई हे । आ्राशा है कि पनविजलीघर 
बनाने पर जोर अभी और भी कुछ समय तक दिया जाता रहेगा। साथ ही, तापीय विजली बहुत- 
कुछ वर्तमान गति से ही बढ़ती रहेगी । उसकी विशेष ग्रावश्यकता दो प्रयोजनों से है : एक तो पन- 
विजलीपघरों के उत्पादन में ऋतु के कारण होने कले भारी उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए 
और दूसरे, जिन प्रदेशों में पानी की ताकत नहीं मिल सकती उनकी आवश्यकता पूरी करने के 
लिए । हु 


४८. इस समय जनता को विजली देने वाले विजलीघरों में डीजल तेल के संयंत्रों की 
क्षमता, समस्त क्षमता का लगभग ० प्रतिशत है । इसे धीरे-धीरे घटाकर, इसके स्थान पर ग्रिड 
सिस्टमों (दुर-दूर तक के स्थानों के लिए एक केन्द्र वगाकर विजली वितरित करने की पद्धति) 
से बड़ी मात्रा में विजली दी जाने लगेगी। नवीन क्षमता में कुछ वृद्धि छोटे-छोटे ग्रवेक वए विजली- 
घरों से भी होगी, जो कि आरम्भिक कार्यक्रमों की पूर्ति कें लिए अ्रथवा अलग-अलग स्थानों पर 
खोले जाएंगे । 

४९. देश में अणु शक्ति से विद्युत्‌ उत्पादन करने के झ्राथिक पहलू का अध्ययन, केंद्रीय 
सरकार का अणु शक्ति विभाग कर रहा हे । श्रव तक जितना अध्ययन हुआ है उससे प्रतीत होता 
है कि विद्युत्‌ उत्पादन के लिए अ्रणु शक्ति का प्रयोग उन स्थानों पर लाभदायक सिद्ध हो सकता 
हे जो कि कोयला खानों से बहुत दूर है या जहा जल-शक्ति उपलब्ध नहीं है । यह ग्रत्यन्त ग्रावश्यक 
हे कि अणु शवित का विकास करने के क्षेत्र में भारत आगे रहे, और अणु शक्ति विभाग ने इसके 
लिए विस्तृतू कार्यक्रम भी तैयार कर लिया हे । 


५०. ग्रिड सिस्टम और बिजली ट्रांसमोशन लाइनें:--गत दस वर्षो में विजली का अधिक- 
तर विस्तार प्रिड सिस्टमों से हुआ है । इनके द्वारा विजली तो बहुत विस्तृत क्षेत्रों में दूर-दूर 
तक पहुंचा दी जाती है; परन्तु उसका उत्पादन केवल कुछ समर्थ और वड़े विजलीघरों में ही होता 
है। ये विजलीधर पनविजली के हो सकते है, तापीय विजली के भी और दोनों के मिले-जुले भी । 
ये कैसे हों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इनके प्रदेश में कौन-से साधन उपलब्ध है । एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर विजली ले जाने की यान्त्रिक विधियों में उन्नति हो जाने के कारण, अव 
बिजली वहुत बड़ी मात्रा में, बहुत कम व्यय से, ३०० से ४०० मील की दूरी तक ले जाई जा सकती 
है । इसलिए अब पनविजली की शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र करके, उसका उपयोग दूर-दूर 
तक बिखरे हुए उद्योगों में किया जा सकता है । इसी प्रकार, कोयला खानों के क्षेत्रों में तापीय 
विजली बड़े पैमाने पर अत्प व्यय से--घटिया किस्म के कोयले का प्रयोग करके भी--उत्पन्न 
करके, उसे ग्रिड सिस्टम के तारों द्वारा सैकड़ों मील तक ले जाया जा सकता हे। इससे यह भी सम्भव 
हो जाएगा कि बड़े-बड़े नगरों और भारी मात्रा में विजली की खपत करने वाले औद्योगिक कैन्द्रों 
को परस्पर जोड़ने के लिए जो तार डाले जाएं, उन्ही के द्वारा मार्ग में पड़ने वाले देहातों को भी 
सस्ती दरों पर बिजली दे दी जाए । इसके भ्रतिरिक्‍त, ग्रिडों को भी एक-दूसरे के साथ जोड़कर, 
विजली के परस्पर आदान-प्रदान, भ्रधिक कुशलता तथा मितव्ययिता, विशेष आवश्यकता के समय 
के लिए रखी हुई अतिरिक्त क्षमता में कमी कर देने और उपलब्धि अधिक विश्वसनीय हो जाने 
के लाभ उठाए जा सकते है । मारत में इस प्रकार के परस्पर सम्बन्धों के कुछ उदाहरण ये है:-- 
(६) मद्रास राज्य में पाइकाड़ा, मेत्तर. पापनाकझ्म और मद्रास नगर के विजली घर; (२) मद्रास 
और तिरु्वांकुर-कोचीन राज्यों के वीच म दो जुड़ी हुई तार-लाइने; (३) जोग (मैसूर) और 


रू 


३१२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


तुंगभद्ठा (आस्क्र) की बिजली व्यवस्थाओं का परस्पर सम्बन्ध; (४) नंगल श्रीर दिल्ली के विजली- 
घरों का परस्पर मेल, इन दोनों को भविष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विजलीघरों के साथ भी 
जोड़ा जा सकेगा; और (५) दामोदर घाटी निगम (विहार) के पानी और तापीय दिजर्लभरों 
का कलकत्ता शहर के विजलीपरों से सम्बन्ध | भविष्य में इस प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध और 
अधिक संख्या में स्थापित किए जाएंगे और हमारी सिफारिश तो यह हैं कि विभिन्न राज्यों के प्रिड 
सिस्टमों का आयोजन किया ही इस प्रकार जाए कि यथाशवित अधिक से अधिक बिजलीधरों 


का परस्पर सम्बन्ध जोड़ा जा सके, और इस प्रकार अन्त में एक ग्रखिल भारतीय प्रिंड की 
स्थापना कर दी जाए। 


५१. द्वितीय योजना में २२० के० वी० से लेकर ११ के० वी० तक की ३५,००० मील 
लम्बी ट्रांसीशञन और सब-्द्रांसमी्षत तारें डालने की योजना बनाई गई है। ये तारें भारी और 
हल्की दोनों माताओं में बिजली पहुंचाने का काम करेंगी। इससे इन तारों की लम्बाई अर 
योजना के समय की लम्बाई से दुगनी हो जाएगी । 


छोठे नगरों और देहातों में बिजली 


५२. भारत में ५८४ मध्यम और बड़े नगर ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की ग्रावादी २०,९९९ 
से ग्रधिक है। इनमें से प्रथण योजना की समाप्ति तक ५४७ में बिजली पहुंच चुकी थी। अत 
वर्ग के, अर्थात्‌ १०,००० से २०,००० तक की आवादी वाले नगरों की संख्या 5१६ है। हरे 
से ग्रव तक ३५० में विजली पहुंची है। १०,००० या इससे ऊपर की आबादी के शेष सब नंगरों 


मं द्वितीय योजता की समाप्ति तक विजली पहुंचा दी जाएगी । छोटे नगरों का विकास भति-वात 
के देहातों की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। 


४३. १०,००० से कम आबादी के नगरों और गांवों में विजली पहुंचाने में अनेक किन 
आधिक समस्याश्रों का सामना करना पड़ता है, विशेष करके गांवों में | अधिकतर गांव उत्ताद् 
केन्दों से दूर-दूर हैं। अन्दाजा लगाया गया है कि यदि देश के सब गांवों में बिजली पहुंचाई जाएं 
तो प्रति गांव पीछे विजली वितरण करने की तारें डालने और सब -स्टेशन बनाने का सर्च ही ९९ 
से ७० हजार ९० तक बैंठेगा, और इस प्रकार सारे देश में वह ३,००० करोड़ र० से भी ऊपर जा 
पहुंचेगा । इसलिए देहातों में विजली पहुंचाने का काम कमण: ही करना पड़ेगा । द्वितीय योजतीं 
रे विजिली के कार्यक्रमों के लिए जो ४२७ करोड़ र० की राशि रखी गई है, उसमें से ७५ करोड़ 
२० छोटे बगरों और ग्रामों में बिजली पहुंचाने पर व्यय किए जाएंगे । 

४४. शहरी इलाकों की तुलना में, देहातों में विजली पर बोझ का अभाव' रहता है । 
के . देहातों तक विजली पहुंचाने में, पूंजीगत व्यय और उसका प्रबन्ध करने व उसे ठीक 
क्लिक बह मर उे बैठते हैं। इस समस्या को हल करने का एक व्यावहा्खि 
पहुंचा दी जाए। बरी बिजली ताले शहरों के पड़ोस में पड़ते हैं उन तक उन शहरों से 
विजली ले जाने वाले आह 27%: हा 3 गिडक एक आन के | 
इसके अतिरिक्त, विजली के कप तो तक विजली पहुंचाने के तार लगा दिए जाएं। 

? गज के कार्यक्रमों का वित्तीय हिसाव लगाते हुए शहरी और देहाती कार्यत्रमों 
को भिला दिया जाए, जिससे कि शहरों और कारानों के हुए वाह 32 के अर 
हो उसका उपयोग देह के ग्राहक मे र कारखानों के ग्राहकों से हुई आमदनी में से जो ब्े 

देर के लिए बिजली की दरें कम कर देने में किया जा सके | इसे 


सिंचाई और विजली ३१३ 


नीति की सफलता के लिए शहरों और कारखानों के ग्राहकों के लिए दरों में परिवर्तन कर देना 
उचित ही है | देहातों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रमों की सफलता का निर्णय करते हुए, लगाई 
हुईं पूंजी पर लाभ मिलने की साधारण कसौटी सदा लागू नहीं की जा सकती । कुछ विशेष 
मामलों में, जहां कि बिजली लग जाने पर बस्ती को बहुत लाभ पहुंचने की सम्भावना हो, वहां 
यदि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति इजाजत दे तो वे ऐसे कार्यक्रमों का भी समर्थन कर सकती 
हैं, जिनके दस वर्ष की साधारण अवधि में स्वावलम्बी हो जाने की आशा न हो । 


५५. १६५४-५४ में बिजली की सुविधाओं का विस्तार करने का एक कार्यक्रम इस उद्देश्य 
से शुरू किया गया था कि लोगों को रोजगार मिल सके । इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह था कि 
जीविकोपार्जन के अवसर बढ़ानें के लिए इन तीन प्रकार के स्थानों पर अधिक बिजली दी जाए : 

(१) उन छोटे और मध्यम कस्बों में जिनकी आवादी जल्दी-जल्दी बढ़ रही हो; (२) पहले से 
बिजली लगे हुए नगरों के उपनमरों में; और (३) सामुदायिक विकास योजना के उन क्षेत्रों 
में जिनमें चतुर कारीग़रों और स्थानीय साधनों या नए विकास कार्यक्रमों के कारण छोटे 
उद्योगों के बिजली से चलने लगने पर उनमें भ्रधिक लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना 
हो | इस काम के लिए केन्द्रीय सरकार ने २० करोड़ रु० की राशि अलग रख दी थी ताकि उसमें से 
राज्य सरकारों को वापसी की बहुत आसान शर्तों पर लम्बी मियाद के ऋण दिए जाएं । इस 
कार्यक्रम में डीजल तेल से चलने वाले विजलीघर खोलना और विजली के वितरण की वर्तमान 
व्यवस्थाओं का विस्तार करना आ्रादि शामिल हैं । इस समय इसे क्रियान्वित किया जा रहा है और 
अ्रव से १८ महीनों में इसके पूरा हो जाने की ग्राशा है । इस प्रकार की सहायता का देना, द्वितीय 
योजना काल में भी जारी रखने का विचार है । 


५६. देहाती कार्यक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवाड्रों 
के और अन्य क्षेत्र कार्यकर्ता जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के संगठित प्रयत्न 
करें | सामुदायिक विकास सेवाश्ों के कार्यकर्ताओ्ों को चाहिए कि जिन क्षेत्रों में पम्पों से पानी 
खींचकर सिंचाई करने या छोटे उद्योगों को बिजली द्वारा चलाने की मांग बढ़ाई जा सकती हो 
उनमें वे ग्रामीणों की सहायता से विजली की वर्तमान और भविष्य में सम्भावित श्रावश्यकताओं 
का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करें और ऐसे कार्यक्रम बनावें जिनसे कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में 
विजली का उपयोग करके अधिकतम लाभ उठाया जा सके । कई जगह लोग ब्यय में कुछ हिस्सा 
बंटा लेने के अतिरिक्त, निर्माण के काम में श्रम द्वारा भी सहायता कर सकेंगे । इसी प्रकार, ग्रासान 
शर्तों पर मोटर और पम्प आदि खरीदने और चलाने के लिए उपभोक्ताओं की सहकारिता समि- 
तियों का संगठन किया जा सकता है | द्वितीय योजना में १०,००० से ऊपर गांवों तक विजली 
पहुंचा देने की व्यवस्था रखी गई है, परन्तु सहकारिता के आधार पर घनिष्ठ प्रयत्न के द्वारा वते- 
मान वित्तीय साधनों से ही और अ्रधिक फल की प्राप्ति की जा सकती है । 


५७. ग्रिड सिस्टम का खासा विस्तार होते जाने पर भी, देहातों तक बिजली 
के तार अच्छी तरह पहुंचने में ग्रमी वहुत समय लगेगा । जहां कहीं खेती और छोटे उद्योगों में 
बिजली का उपयोग करने की गुंजाइश हो, वहां डीजल से चलने वाले विजलीघर लगाकर या यदि 
स्थान पहाड़ी हो तो छोटे पतविजलीघर वनाकर स्थानीय योजनाएं शुरू की जा सकतो है । यहा 
यहू जिक कर देना अप्रासंगिक ले होगा कि हाल में वैज्ञानिक तथा ग्रौद्योगिक अनुसन्धान परिषद 


३१२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


तुंगभद्रा (भान्ध्र ) की बिजली व्यवस्थाओं का परस्पर सम्बन्ध; (४) नंगल और दिल्‍ली के बिजली- 
घरों का परस्पर मेल, इन दोनों को भविष्य में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विजलीघरों के साथ भी 
जोड़ा जा सकेगा; और (५) दामोदर घादी निगम (विहार) के पाती और तापीय दिजर्लघरों 
का कलकत्ता शहर के विजलीघरों से सम्बन्ध । भविष्य में इस प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध और 
अधिक संख्या में स्थापित किए जाएंगे गौर हमारी सिफारिश तो यह हैं कि विभिन्न राज्यों के ग्रिड 
सिस्टमों का आयोजन किया ही इस प्रकार जाए कि यथाशक्ति अधिक से भ्रधिक बिजलीघरों 
का परस्पर सम्बन्ध जोड़ा जा सके, और इस प्रकार अन्त में एक झखिल भारतीय ग्रिड की 
स्थापना कर दी जाए । 


५१. द्वितीय योजना में २२० के० वी० से लेकर ११ के० वी० तक की ३५,००० भील 
लम्बी ट्रांसमीशन और सब-द्रांसमीशन तारें डालने की योजना बनाई गई है। ये तारें भारी और 
हल्की दोनों मात्राओ्ों में विजली पहुंचाने का कास करेंगी । इससे इन तारों की लम्बाई प्रथम 
योजना के समय की लम्बाई से दुगनी हो जाएगी । 


छोटे नगरों भर देहातों में बिजली 


५२. भारत में ५८५ मध्यम और बड़े नगर ऐसे है जिनमें से प्रत्येक की आवादी २०,००० 
से अ्रधिक है। इनमें से प्रथम योजना की समाप्ति तक ५४० में बिजली पहुंच चुकी थी । अगले 
वर्ग के, अर्थात्‌ १०,००० से २०,००० तक की आबादी वाले नगरों की संख्या ५५६ है । इनमें 
से अब तक ३५० में विजली पहुंची है । १०,००० या इससे ऊपर की प्रावादी के शेष सब नगरों 
में द्वितीय योजना की समाप्ति तक बिजली पहुंचा दी जाएगी । छोटे नगरों का विकास आस-पास 
के देहातों की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। 


१३. १०,००० से कम आबादी के नगरों झौर गांवों में विजली पहुंचाने में ग्रनेक कठिन 
आधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेष करके गांवों में । अधिकतर गांव उत्पादन 
केन्द्रों से दूर-दूर हैं। अन्दाजा लगाया गया है कि यदि दे के सव गांवों में बिजली पहुंचाई जाए 
तो प्रति गांव पीछे विजली वितरण करने की तारें डालने और सब-स्टेशन बनाने का खर्च ही ६० 
से ७० हजार रु० तक बैठेगा, और इस प्रकार सारे देश में वह ३,००० करोड़ रु० से भी ऊपर जा 
पहुंचेगा । इसलिए देहातों में विजली पहुंचाने का काम क्रमद: ही करना पड़ेगा । द्वितीय योजना 
में बिजली के कार्यक्रमों के लिए जो ४२७ करोड़ रु० की राशि रखी गई है, उसमें से ७५ करोड़ 
₹० छोटे तगरों और ग्रामों में बिजली पहुंचाने पर व्यय किए जाएंगे । 


१४. शहरी इलाकों की तुलना में, देहातों में बिजली पर 'बोझ का भ्रभाव” रहता है । 
इस कारण देहातों तक बिजली पहुंचाने में, पूंजीगत व्यय और उसका प्रबन्ध करने व उसे ठीक 
नें के व्यय बहुत ऊंचे बैठते हैं। इस समस्या को हल करने का एक व्यावहारिक 
आप यह हैं कि जो गांव विजली वाले शहरों के पड़ोस में पड़ते हैं उन तक उन शहरों से बिजली 
'हैचा दी जाए। इसी प्रकार जहां कहीं हो सके वहां ग्रिडों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
विजली ले जाने वाले तारों से अड्रोस-पड़ोस के गांवों तक विजली पहुंचाने के तार लगा दिए जाएं | 
इसके अतिरिक्त, बिजली के कार्यक्रमों का वित्तीय हिसाव लगाते हुए शहरी और देहाती कार्यक्रमों 
को मिला दिया जाए, जिससे कि शहरों और कारखानों के ग्राहकों से हुई आमदनी में से जो बचत 
हो उसका उपयोग देहात के ग्राहकों के लिए बिजली की दरें कम कर देने में किया जा सके । इस 


सिंचाई और विजलो ३१३ 


“नीति की सफलता के लिए झहरों और कारखानों के ग्राहकों के लिए दरों में परिवर्तन कर देना 
उचित ही है । देहातों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रमों की सफलता का निर्णय करते हुए, लगाई 
हुई पूंजी पर लाभ मिलने की साधारण कसौटी सदा लागू नहीं की जा सकती । कुछ विशेष 
मामलों में, जहां कि विजली लग जाने पर वस्ती को बहुत लाभ पहुंचने की सम्भावना हो, वहां 
यदि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति इजाजत दे तो वे ऐसे कार्यक्रमों का भी समर्थन कर सकती 
हैं, जिनके दस वर्ष की साधारण अ्रवधि में स्वावलम्बी हो जाने की श्राशा न हो । 


५५, १६५४-५५ में बिजली की सुविधाओं का विस्तार केरने का एक कार्यक्रम इस उद्देश्य 
से शुरू किया गया था कि लोगों को रोजगार मिल सके । इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह था कि 
जीविकोपाज॑न के भवसर बढ़ाने के लिए इन तीन प्रकार के स्थानों पर श्रधिक विजली दी जाए : 

(१) उन छोटे और मध्यम कस्बों में जिनकी आवादी जल्दी-जल्दी बढ़ रही हो; (२) पहले से 
विजली लगे हुए तगरों के उपनगरों में; और (३) सामुदायिक विकास योजना के उन क्षेत्रों 
में जिनमें चतुर कारीगरों और स्थानीय साधनों या नए विकास कार्यक्रमों के कारण छोटे 
उद्योगों के विजली से चलने लगने पर उनमें अधिक लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना 
हो । इस काम के लिए केन्द्रीय सरकार ने २० करोड़ रु० की राशि अलग रख दी थी ताकि उसमें से 
राज्य सरकारों को वापसी की बहुत आसान शर्तो पर लम्बी मियाद के ऋण दिए जाएं । इसे 
कार्यक्रम में डीज़ल तेल से चलने वाले विजलीघर खोलना और विजली के वितरण की वर्तमान 
व्यवस्थाओं का विस्तार करना आदि शामिल हैं । इस समय इसे क्रियान्वित किया जा रहा है और 
अब से १५ महीनों में इसके पूरा हो जाने की श्रा्रा है। इस प्रकार की सहायता का देना, द्वितीय 
योजना काल में भी जारी रखने का विचार हैं । 


५६. देहाती कार्यक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं 
के और अन्य क्षेत्र कार्यकर्ता जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के संगठित प्रयत्न 
करें | सामुदायिक विकास सेवाओं के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि जिन क्षेत्रों में पम्पों से पानी 
खींचकर सिंचाई करने या छोटे उद्योगों को बिजली द्वारा चलाने की मांग बढ़ाई जा सकती हो 
उनमें वे ग्रामीणों की सहायता से विजली की वर्तमान और भविष्य में सम्भावित आवश्यकताओं 
का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करें और ऐसे कार्यक्रम बनावें जिनसे कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में 
बिजली का उपयोग करके भ्रधिकतम लाभ उठाया जा सके । कई जगह लोग व्यय में कुछ हिस्सा 
बंटा लेने के अतिरिक्त, निर्माण के काम में श्रम द्वारा भी सहायता कर सकेंगे । इसी प्रकार, आसान 
शर्तों पर मोटर और पम्प आदि खरीदने और चलाने के लिए उपभोक्‍ताओं की सहकारिता समि- 
तियों का संगठन किया जा सकता है । द्वितीय योजत्ता में १०,००० से ऊपर गांवों तक विजली 
पहुंचा देने की व्यवस्था रखी गई है, परन्तु सहकारिता के आधार पर घनिष्ठ प्रयल के द्वारा व्ते- 
मान वित्तीय साधनों से ही और श्रधिक फल की प्राप्ति की जा सकती है । 


५७, ग्रिड सिस्टम का खासा विस्तार होतें जाने पर भी, देहातों तक विजली 
के तार अच्छी तरह पहुंचने में ग्रमी बहुत समय लगेगा । जहां कहीं खेती और छोटे उद्योगों में 
विजली का उपयोग करने की गुंजाइश हो, वहां डीजल से चलने वाले विजलीघर लगाकर या यदि 
स्थान पहाड़ी हो तो छोटे पनविजलीधर बनाकर स्थानीय योजनाएं शुरू को जा सकती हैं । यहां 
यह जिक्र कर देना अप्रासंगिक न होगा कि हाल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद 


३१४ हितीय पंचवर्षीय योजना 


ने हवाई पंखों से यन्त्र चलाकर देखने के परीक्षण झ्रारम्भ किए हूँ । श्राझ्मा हे कि समुद्र तट के जित 
स्थानों में वर्ष के कुछ समय हवा का अच्छा जोर रहता है, उनमें शी प्र ही काम देने योग्य छोटे 
विजलीघर वनाए जा सकेंगे । छोटे पैमाने पर बिजली प्राप्त करने के ये सव कार्यक्रम, यदि लोग 
सहकारिता के आधार पर काम करें, तो राज्य सरकारों से थोड़ी-वहुत वित्तीय और टेकनीकल 
सहायता लेकर स्वयं पूरे कर सकते है । इन योजनाओं को, इत स्थानों के चौमु्री विकास का 
भाग मानकर चलाना चाहिए, जिससे इन स्थानों पर उपभोग्य वस्तुओं के उद्योगों का विकास 
भी साथ-साथ किया जा सके । इन स्थानों पर विजली के खर्च को देखकर ऐसी व्यवस्था भी की 
जा सकती है कि विजलीघरों और विजली के तारों फो केवल कुछ नियत समय तक काम देने के 
लिए लगाया जाए और फालतू विजली का प्रबन्ध न रखा जाएं, जिससे ग्रधिकतम मितव्यग्रिता 
से काम चल सके । जहां अवस्थाएं ग्रनुकूल हों, वहाँ इस प्रकार परीक्षण के लिए मार्म-दर्शक 
योजनाएं शुरू करके देखा जा सकता है । 


५८. निम्नलिखित तालिका में यह दिखाया गया है कि श्रावादी के हिसाव से १६६ 
तक कितने नगरों और ग्रामों में बिजली पहुंच जाएगी :--- 
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वन्‍नीन+-++-++++त०..........त.त... 














>> कत तालिका से प्रकट है कि आगामी पांच वर्षों में लगभग १ ०,६०० जिन अतिरिवत 


नगरों और ग्रामों में विजली लगाने कार्यक्रम ३ उजमः 
लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है ऐसे है 
आबादी ५,००० से कप है । नाया गया है, उनमें से 5,६०० ऐसे हैं जिनकी 


बिजली का उपयोग 


५६. औद्योगिक उन्नति पर अ्रधिक बल देने का 5 । 
पक बेल देने का और आधारभूत उद्योगों का बडे पैमाने 
पर विकास करने का फल यह होगा कि विजली 3 


जली का उपयोग करने वाले वर्गों की उपयो 
कक ; उपयोग प्रणाली 
का रूप धीरे-धीरे वदलता जाएगा । यह तो अब भी दिखाई देताः है कि उद्योगों. में बिजली की 
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खपत बढ़ती जा रही है। छ्वितीय योजना के अन्त तक इसके और भी स्पप्ट हो जाने की 
सम्भावना है। यह वात निम्नलिखित विवरण से प्रकट हो जाएगी :-- 
ली मन की 0 


बननननिनन *3बस्‍लण जज बज++>+-+++ 


१६५० १६५४ १६६० 
(पा ++ (30: "हैक #.णाणणर्णणाए 82 

खपत करोड़ समस्त खपत करोड़ समस्त अनुमानित समस्त 

न किलोवाट खपत का किलोवाट खपत का खपत करोड़ खपत का 
आवर में प्रतिशत आवर में प्रतिशत किलोवाट प्रतिशत 














आवर में 

घरेलू ५२४५. १२९७ घ० १११५. १४८० 8६० 
व्यापारिक ३०६ ७ ण्र्ू० ७-१ ह्प ४ ६० 
संड़कों आदि 
पर रोशनी ६*० १६५ ११ १६ २५४० १५ 
औद्योगिक २६०६. ६२९७ ४६०. ६५४७७ १२००१० ७२९० 
यातायात ३०१६ ७४ ४४ ६'३ दघ*पए ४० 
सिंचाई . शृछ२ा ३६६ २६ ३७ 82 ४१० 
शहरों में 
पानी की टंकियां १६२ - ४९४ २६ ४९१ ५७.६ ३ ६ 

योग ... ४१५० ६*% १००१० छ००४ १७०*० १६६० *' ०४ १००१० 
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उद्योगों द्वारा विजली की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी । १९५४ में यह खपत ४६० 
करोड़ यूनिट थी । १९६० में यह वढ़कर १,२०० करोड़ यूनिट हो जाएगी । देहातों में विजली 
की मुख्य मांग सिंचाई का पानी पम्पों द्वारा उठाने के लिए होती है । देहातों में अ्रधिकाधिक 
विजली लगते जाने के साथ-साथ वहां इस काम के लिए विजली की खपत खासी बढ़ जाएगी । 
सिंचाई के बाद देहातों में विजली की खपत छोटे उद्योगों में होती है । श्रन्दाजा है कि समस्त 
विजली का ७४ प्रतिशत देह्वातों में खपने लगेगा । 


३. बाढ़ नियंत्रण 


६०. देश के कुछ भागों में वार-वार बाढ़ आकर भारी हानि कर देती है । उत्तर प्रदेश, 
विहार, पर्चिम बंगाल और असम के बड़े-बड़े क्षेत्र सैलाब में डब जाते हैं और कई शहरों 
को प्रति वर्ष जमीन के कठाव से नुक्सान उठाना पड़ता है-। यद्यपि जम्मू व काइमीर, पंजाव, पेप्सू, 
उड़ोसा और गआान्त्र में यह आपत्ति वार-बार नहीं आती, परन्तु इन राज्यों के भी कुछ प्रदेशों 
को कभी-कभी वाढ़ से हानि उठानी पड़ जाती है । दक्षिण के कुछ प्रदेश समुद्र तट की नदियों 
और समुद्र के पानी में डूब जाते हैं । 

१. कई नदियां कई-कई राज्यों में से गुजरती हैं इसलिए वाढ़ नियन्धण की समस्या 
ग्रनिवार्य रूप से अन्तर्राज्यीय समस्या है। अतः १६५४ में एक केन्द्रीय वाढ़ नियन्त्रण बोर्ड का 


« तोट:--इन अंकों से प्रकट होता है कि विजली देने वाले कारखानों ने कितनी यनिटें बेची | 
इनमें वह विजली शामिल नहीं हूँ जो अपनी बिजली पैदा करने वाले कारखानों 
में उत्पन्न हुई । वे अपनी सारी विजली आप ही खपा लेते हैं । 


३१६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


संगठन इसलिए किया गया कि वह बाढ़ नियन्त्रण का एक समन्वित कार्यक्रम बनावे और राज्यों 
द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर विचार करे । इस केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोडे की टेकनीकल मामलों में 
और नदी-प्रवाह क्षेत्रों के लिए एक सम्मिलित योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए 
चार नदी आयोग बनाए गए थे, पहला, गंगा के लिए, दूसरा ब्रह्मपुत्र के लिए, तीसरा उत्तर- 
परिचम की नदियों के लिए, श्र चौथा मध्य भारत की नदियों के लिए । केन्द्रीय जल और विद्युत 
आयोग में भी एक बाढ़ प्रशाखा खोल दी गई है । यह बाढ़ नियन्भण की योजनाएं तैयार करने, 
सम्मिलित योजनाएं बनाने और राज्यों से श्राए हुए सुझावों की परीक्षा करने में आयोग की 
सहायता किया करेगी | 


६२. प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय ऐसी कल्पना की गई थी कि बाढ़ नियन्त्रण 
की योजनाएं बहुद्देशीय नदी योजनाञ्रों का ही अंग रहेंगी, और इसलिए उसमें वाढ़ नियन्त्रण 
कार्यक्रमों की पृथक व्यवस्था नहीं की गई थी। परन्तु १६५४ में जो बाढ़ें ग्राई, वे बहुत 
भयंकर थीं । उन्होंने इस भ्रावश्यकता की ओर ध्यान आक्ृष्ट कराया कि वाढ़ नियन्त्रण की समस्या 
का हल एक स्वतन्त्र और समन्वित योजना के रूप में किया जाए, और उसे सिंचाई और विजली 
के विकास कार्यक्रमों के साथ न मिलाया जाए । इसलिए प्रथम पंचवर्षीय-योजना के समय पूरा 
करने के लिए कुछ कार्यो की एक अस्थायी योजना तैयार की गई, और १६- ४५ करोड़ रु० बाढ़ 
नियन्त्रण योजनाओ्रों के लिए राज्य सरकारों को सहायतार्थ ऋण के रूप में देने को पृथक रख 
दिए गए । अनुमान है कि इस राश्षि में से लगभग ८ करोड़ र० प्रथम योजना के समय खर्चे हो 


गए होंगे । 


६३. स्पष्ट है कि बाढ़ों को पूर्णतया न तो रोका ही जा सकता है, न वैसा करना उचित ही 
है। बाढ़ के साथ बारीक मिट्टी बहकर भ्राती है और उससे उस भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती 
है जो बाढ़ के पानी में डूब जाती है। परन्तु कुछ वर्षो में जब बाढ़ का वेग असाधारण 
हो जाता हैँ तव वे भारी विनाश का कारण वन जाती हैं । बाढ़ों के वार-वार आगमन और उनसे 
होने वाली हानि को रोकने के लिए, उन्तकी तीज्नता को नियन्ब्रित कर देना चाहिए । इसके 
लिए नियमित कार्यक्रम बनाना श्रावश्यक है । साधारणतया इन उपायों का अवलम्बन किया 
जाता है :--- 

(१) बांध बना देता; , 

(२) पानी एकत्र करने के लिए जलाशयों का बना देना, विशेषकर सहायक नदियों 
पर; 

(३) निरोधक प्रवाह-स्थल वना देना, जिनमें कि बाढ़ का फालतू पानी कुछ समय के 
लिए रुका रह जाए; 

(४) एक नदी के पानी का प्रवाह दूसरी में मोड़ देना; 

(५) नदी के मोड़ काटकर उसका हलान बढ़ा देना; 


(६) नदी के जिन भागों में गाद एकत्र हो जाने के कारण प्रवाह रुक गया हो, उन्हें 
खोदकर साफ कर देना; 


(७) खास-खास इलाकों को कटाव से बचाने के लिए ठोकर और दीवार आदि बना 
देते के स्थानीय उपाय कर देना; और 


वन रोपण और सभोच्च वांध बनाना । 


की 


(८ 
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६४. कौन-सा उपाय कहां उपयुक्त होगा, इसका निर्णय वहुत-सी बातों पर निर्भर करता 
है और बिना सब हालात को जाने नहीं किया जा सकता । किसी भी नदी के प्रवाह-स्थल के लिए 
कोई सन्तुलित योजना बनाना, इंजीनीयरी, श्रार्थिक और सामाजिक दृष्टियों से, बहुत उलझन भरी 
समस्या होता है। एक ही प्रकार के कार्यक्रम सव नदियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते, प्रत्येक 
नदी के प्रवाह-स्थल के सब हालात देखकर प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, 
और सब दृष्टियों से उपयुक्त योजना बनाने में मुख्य कठिनाई यह होती है कि धरातल, हवा-पानी, 
भू-गर्भ और जल-पवाह के विषय में आधारभूत विवरण उपलब्ध नहीं होता । 


६५. आवश्यक जानकारी त मिलने के कारण, बाढ़ नियन्त्रण की योजनाओं के लिए 
अब तक सब दृष्टियों से उपयोगी कोई योजना नहीं बनाई जा सकी | सर्वेक्षणों का पूरा हो जाना 
और आवश्यक जानकारी का संग्रह, प्रारम्भिक महत्व के काम हैं। इनके परचात ही बाढ़ नियन्त्रण 
के उपयुक्त कार्यक्रम बनाने में शी त्रता की जा सकेगी । जब तक ये काम नहीं होते तव तक तत्काल 
ग्रावश्यकता पूरी करने के लिए केवल ऐसी रक्षक व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, जिन्हें भ्रन्त में 
सब दृष्टियों से उपयोगी योजनाओं का भाग बना लिया जाए। 


६६. हाल में, सिंचाई तथा विजली मन्त्रालय ने वाढ़ नियन्त्रण के कार्यक्रमों की एक 
रूपरेखा तैयार की है । उसे तीन चरणों में बांदा गया है :--- 


(१) तात्कालिक:--इसमें खोज और योजनाएं तथा उनके व्यय अनुमान बनाने का 
काम किया जाएगा । सम्भव है कि कुछ स्थान चुनकर, उनमें दीवारें, ठोकरें 
और बांध वना दिए जाएं । 

(२) अल्पकालिक :--इसमें बांध बनाने और जल-प्रणालियां सुधारने का काम किया 
जाएगा । इससे जिन स्थानों पर वाढ़ें श्राती रहती हैं, उनके एक बड़े भाग की 
रक्षा हो सकेगी । 

(३) दीघंकालिक :--इसमें नदियों और सहायक नदियों पर पानी एकत्र करने के 
जलाशय बनाए जाएंगे । यह काम बहुहेंशीय नदी योजनाओं के सिंचाई और 
बिजली के कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा । 


' ६७. द्वितीय योजना में ६० करोड़ रु० तो तात्कालिक और अल्पकालिक कार्यों के 
लिए रखा गया है और ५ करोड़ ₹० सर्वेक्षण और जानकारी एकन्र करते के लिए । भूमि 
संरक्षण और वनरोपण, वाढ़ नियन्त्रण के ,महत्वपूर्ण उपाय हैँ । वाढ़ नियन्त्रण के किसी भी 
सुझाव पर विचार करते हुए इन पर विज्ञेप रूप से ध्यान देता चाहिए 


६०. वाढ़ नियन्त्रण के कामों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ तो अनेक हैं, परन्तु साथ ही 
यह भी बतला देना आवश्यक है कि कुछ परिस्थितियों में इनका परिणाम उलठा भी निकल सकता 
है। बाढ़ के साथ बहकर जो मिट्टी आती है वह भूमि की उर्वरा शक्ति को बहुत बढ़ा देती है। 
वाढ़ नियन्त्रण के कार्यों से उस मिट्टी का फैलना रुक सकता है। बाढ़ नियन्त्रणों के बड़े लाभों 
में से एक तो यह है कि श्राथिक सुरक्षा बढ़ जाती है और दूसरा यह है कि विकास का कार्य 
निरन्तर हो सकने का निश्चय हो जाता है । जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, बाढ़ से पूर्ण रक्षा 
करना सम्भव ही नहीं है। इसलिए किसी भी प्रदेश में वाढ़ नियन्त्रण के जो उपाय किए जाएं 
वे ऐसे होने चाहिएं कि वे स्थानीय परिस्थितियों से संगत हों और उनसे मुनासिव खच्चे पर खासी 
रक्षा हो जाए । 


रै१८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
४ खोज, सर्वेक्षण और अनुसंधान 


खोज 


६६. सिचाई योजना के अनेक काये जिस जानकारी के आधार पर द्वितीय योजना में 
सम्मिलित किए गए थे, वह उन्हें अपनाने के समय अपूर्ण भ्रथवा अपर्याप्त थी । इसलिए, खोज का 
कार्य आगे कई दिशाओं में निरन्तर जारी रखने की जरूरत है । इनमें से प्रथम तो जल सम्बन्धी 
अधिक पूर्ण और समन्वित लेखा रखा जाना चाहिए, और सब महत्वपूर्ण स्थानों पर इस विपय 
में निरन्तर सूचना एकत्र करते रहने का प्रवन्ध होना चाहिए कि कितने जल का निस्सादन 
हुप्रा, उसमें से कितना वह गया और कितना जमीन ने सोख लिया | द्वितीय स्थान का सम्बन्ध 
यद्यपि उस जानकारी से नहीं है जिसे एकत्र करने की सिफारिश ऊपर की , गई है--पअ्रत्येक 
प्रदेश के जल-द्नोतों, अर्थात नदियों, झीलों, तालाबों और भूगर्भस्थ जल की पूर्ण तथा पर्याप्त 
विस्तृत सूची बना दी जानी चाहिए। तृतीय, इस बात की निरन्तर खोज करते रहना 
चाहिए कि किन स्थानों में योजना कार्य श्रारम्भ किए जा सकते है और कौन-से योजना कार्य 
विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं । सिचाई के योजना कार्यो की खोज करने में समय बहुत 
लगता है, इसलिए जल्-स्रोतों के विकास का कार्य निरन्तर होता रहे, इस वात का निश्चय करने 
के लिए योजना कार्य और उसके क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण और उसका आधारभूत इंजीनियरी 
सर्वेक्षण पहले से कर लेना चाहिए । चतुर्थ स्थान इस वात का है कि यह नि३चय कर लेने के पश्चात 
कि भविष्य में कौन-से योजना कार्यो को अपनाना अभीष्ट होगा, उनका विस्तृत सर्वेक्षण करके 
उनके ऐसे ्राधारभूत नक्शे बना लिए जाएं, जो आवश्यकता पड़ने पर सुधारकर काम में लाए 
जो सकें । कई योजना कार्य ऐसे क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें भविष्य में बांध मिश्चित 
रूप से बनाए जाएंगे । इसलिए कम से कम उन क्षेत्रों का ऐसा आधारभूत सर्वेक्षण कर 
लेना चाहिए जिससे कि यह निर्णय किया जा सके कि वहां बांध किस प्रकार के और किस स्थान 
पर बनाने पड़ेंगे । इस सर्वेक्षण में वहां घरातलीय नक्शे बनाना और जमीन में वर्मा लगाकर देख 
लेना आदि भी शामिल होंगे। पहले से किए हुए सर्वेक्षणों द्वारा उपलब्ध आ्रधारभत जानकारी 

भाष्त रहेगी, तो पीछे पूरे नकहे अपेक्षाकृत कम सभय में बनाए जा सकेंगे । प 


,_ ७०. इस प्रकार के सर्वेक्षणों की आवश्यकता पर जोर तो प्रथम योजना में भी दिया गया था, 
परन्तु उसमें पर्याप्त प्रगति न 


गम हीं हुई। ग्रधिकतर राज्यों में सरकारी संगठन प्राय: योजना कार्यों 
हक / “ने में तेरे रहे, और कुछ राज्यों में खोज का महत्व भली-भांति समझा ही नहीं गया । 
रा ली द्वितीय योजना में विना पूरी खोज के सम्मिलित कर लिए गए हैं, उनका निर्माण 
आम मे पहले उनकी खोज का पुरा हो जाना और विस्तृत विवरण का तैयार हो 
है रत है कुछ राज्यों में वैकल्पिक योजना कार्य भी तैयार कर लिए जाने की आवश्यकता 
बा ा रब जान पड़े तो योजना में सम्मिलित योजना कार्यों के स्थान पर उन 
आजना कार्यो को रख दिया जाए। इसलिए इस'कार्य का महत्व हम सर्वाधिक मानते 
हैं। यदि भ्रावश्यक समझा जाए तो राज्यों > हे ह 

2 + >. “0 पी राज्यों को चाहिए कि वे सम्बद्ध निर्माण विभागों झ्रथवा बिजली 
दा में इस काये के लिए विश्ञेप रूप सेथूथक कर्मचारी नियुक्त कर दें । राज्यों की योजनाओं 
मे लक और सर्वेक्षण के लिए ५' € करोड़ रु० की राशि रखी गई है, ४" ४ करोड़ रू० ' पसचाई” 

और ड़ (£॥ बजर्ल ॥) 3 कु 
खाते में झौर १९ ५ करोड़ 5० “विजनी” खाते में । खोज का महत्व इसे दृष्टि से बहुत अधिक है 


कि यदि खोज पूरी हो चुकी होगी तो द्वितीय योजना में सम्मिलित योजना कार्य आरम्भ करने में 


| 
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विलम्ब नहीं होगा, और भविष्य में भी अतिरिक्त योजना कार्यों का चुनाव और आरम्भ विना 
विलम्ब किया जा सकेगा । 
ध कक 
स्वक्षण 
७१. बिजली भार का सर्वेक्षण:--गत कुछ वर्षो में, पहले की अपेक्षा, विजली की 
खपत बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ी है । द्वितीय योजना में उसके और भी बढ़ने की सम्भावना है । 
भाखड़ा-नंगल, हौराकुड और दामोदर घाटी निगम जैसी थोजनाग्रों और प्रान्त्र, बम्बई, 
मद्रास, उत्तर प्रदेश और मैसूर के ग्रिड सिस्टमों द्वारा सेवित क्षेत्रों में विजली का भार” 
पहले की कल्पनाञ्रों से कहीं अधिक वढ़ जाने के लक्षण दीख रहे हैं । विजली की मांग बढ़ जाने 
का एक कारंण किसी हद तक यह भी हुआ है कि देश के अनेक भागों में बिजली के वितरण पर 
लगाए हुए प्रतिवन्ध धीरे-धीरे समाप्त कर दिए गए हैं । परन्तु इससे भी बड़ा कारण प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना के समय हुए ग्रार्थिक विकास का प्रभाव है । सम्भावना यह है कि आगामी दस वर्पो 
में जितनी बिजली खर्च होने का अन्दाजा अ्रव तक लगाया हुआ्आा था उसे बहुत बढ़ाना पड़ जाएगा । 
इसलिए विजली के “भार” का तुरन्त ही व्यवस्थित सर्वेक्षण किए जाने की झ्रावश्यकता है । 
सिंचाई और विजली मन्‍्त्रालय ने यह सर्वेक्षण देश भर में करवाना आ्रारम्भ किया है | 
इसके लिए जानकारी का संग्रह चार ग्रादेशिक केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है, और उसका ऋ्रमबद्ध 
संकलन केद्धीय जल तथा विद्युत्‌ आयोग करेगा । राज्य सरकारों के पास जो जानकारी होगी, 
उसका उपयोग करके देश के आन्तरिक भागों में काम उनकी ही सहायता से किया जाएगा । 
प्रथम,सर्वेक्षण आंग्रामी तीन वर्षो में प्रा हो जाने की आशा है। 


७२. मिट्टी का सर्वेक्षण:--किस प्रदेश में कौन-सी फसलें बोई जाती हैं, यह वात बहुत 
कुछ वहां की मिट्टी और मौसम पर निर्भर करती हैं | सिंचाई का विस्तार हो जाने पर फसलों 
की किसमें बदल जाती हैं, क्योंकि सिंचाई की सहायता से विविध और अधिक लाभदायक फसलें 
वोना सम्भव हो जाता है । परन्तु यह परिवत्तेन भी प्रत्येक प्रदेश की मिट्टी की किस्म पर बहुत 
निर्भर करता है । इसलिए सब राज्यों में मिट्टी का सर्वेक्षण सब दृष्टियों से कर रखने का बड़ा 
लाभ यह होगा कि पहले से ही यह निश्चय किया जा सकेगा कि किस प्रदेश में कौन-सी फसल 
बोकर लाभ उठाया जा सकता है । सर्वेक्षण करके मिट्टियों का वर्गीकरण कर लेने का लाभ यह 
भी है कि कहां किस नाप की नहरें और जलाशय बनाए जाएं, इसका निश्चय किया जा सकता 
है, क्योंकि सिंचाई के पानी के परिमाण का अन्दाजा यह देखकर लगाया जाता है कि सिंचाई किस 
फसल की की जाएगी। कभी-कभी इन योजनाओं का सुझाव, इन आधारभूत श्रावश्यकताशों 
का विचार किए बिना ही कर दिया जाता है। 


७३. पानी की आवश्यकताएं:--कहां, कैसा और कितना बड़ा सिंचाई योजना कार्य ठीक 
रहेगा, इसका मनिश्चय करने के लिए उस स्थान की सिंचाई की आवश्यकता्रों का थन्दाजा साव- 
धानीपूर्वक कर लेने की आवश्यकता है । जिन प्रदेशों में कुओं अथवा अन्य साधनों द्वारा पहले से 
सिंचाई होती है उनमें साधारणतया यह जानकारी उपलब्ध रहती है कि समस्त देश की पानी 
की आवश्यकता कितनी है और उसमें से कितने भाग में पहले से सिंचाई हो रही है। परन्तु यह 
पानी की समस्त भावी आवश्यकता का अन्दाजा लगाने का केबल एक सावन है । जिस अदेश 
की सिंचाई प्रस्तावित योजना कार्य द्वारा की जानी है, उस पर प्रभाव डालने वाली श्र भी 
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प्रनेक बातें हैं । भविष्य में वहां बोई जाने वाली फसलें, आर्थिक अवस्थाओं में सुधार, योजना 
कार्य से और अन्य साधनों से सिंचाई करने में व्यय का अन्तर, और इसी प्रकार की भन्य अनेक 
बातों से पानी की आवश्यकता का परिमाण बदल सकता है । जिन प्रदेशों में पहले से सिंचाई 
योजना कार्यों द्वरा सिचाई हो रही है और जिनकी अवस्थाएं समान हैं, उनसे उक्त प्रइनों का निर्णय 
करने में मूल्यवान सहायता मिल सकती है। प्रत्येक राज्य के लिए सब बातों का ध्यान रखकर 
सिचाई की योजना बनाते हुए ऐसी सब वर्तमान जानकारी का संकलन और सम्पादन कर रखने 
से वड़ी सहायता मिलेगी, जिससे कि विभिन्न प्रदेशों की सिंचाई और पानी की आवश्यकताओं 
का अन्दाजा लगाया जा सके । इस प्रकार की जानकारी उन प्रदेशों के विषय में भी एकत्र कर 
लेनी चाहिए जो कि सिचाई योजना कार्यों के प्रभाव में न आते हों ! 


अनुसन्धान 


हि 


७४. सिचाई :--सिंचाई के कार्यों से सम्बद्ध जल तथा भूमि सम्बन्धी समस्याओं का 
प्रध्ययन, पूना के केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्र में और राज्य सरकारों के १२ अन्य अनुसन्धान केन्द्रों 
में किया जाता है । जल-ख्रोतों के विकास का कार्यक्रम बढ़ जाने के साथ-साथ इन केद्धों के 
कार्य-कलाप में भी और वृद्धि हो जाने की सम्भावना है। असम सरकार भी एक नया 
अनुसन्धान केन्द्र खोलने की वार्त सोच रही है। विचार यह है कि द्वितीय योजना के समय इन 
केद्ों में इंजीनियरी की प्रयोग सम्बन्धी समस्याओं के अतिरिक्त, मौलिक समस्याओं के ग्रध्ययन 
पर भी ध्यान दिया जाए। केन्द्रीय सिचाई और विद्युत बोर्ड ने अनुसन्धान के लिए इस प्रकार 
की समस्याओं की एक योजना वनाई है, जैसे कि पानी के बांधों आदि में छेद हो जाना, मिट्टियों 
के इंजीनियरी सम्बन्धी गुण, सीमेंट में मिलाकर “पुज्जोलोनी” पदार्थों का प्रयोग, कंक्रीट में 
हैवा का घुस जाना, और नल कूपों के प्रदेशों में जमीन के नीचे पानी का बहाव झ्रादि । ये 
कार्यक्रम उपयुक्त विभिन्न अनुसन्धान केद्धों में पूरे किए जाएंगे और बोर्ड की सहायता से 
इनमें समवय स्थापित किया जाएगा। सिंचाई और कृषि विभागों के अनुसन्धान केद्धों को इस 
प्रकार की समस्याओं का अध्ययन परस्पर सहयोगपूर्वक करना पड़ेगा, जैसे कि बौसी मिट्टी में किस 
पद्धति से सिंचाई करनी चाहिए, मिट्टी की उवरा शक्ति और सिंचाई के पानी के क्ुशलतापूर्वक 


-उपयोग का एक-दूसरे पर प्रभाव, बढ़ती हुई फसलों का नाजुक समय, उपज की उत्हृष्टता 
और सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों के तुलनात्मक गुण-दोप । 


का बा 9803 4४0 + और उसके बाद की योजनाओं में बिजली के उत्पादन 
ले जाने और वितरण से सम्बद्ध न इसलिए, उसक उत्पादन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भावश्यक हो गया है। विजली द्ध समस्याओं के विषय में तुरन्त ही जांच-पड़ताल करना बहुत 
3224 20 083 बनाने के उद्योग का क्षेत्र भी देश में शीघ्र से शी ध्र बढ़ने 
नियुक्त एक टेकनीकल समिति तिवॉर की बड़ी आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा 
जाता चाहिए । निकट भविष्य में जिन कई रही है कि यह अनुसन्धान किस प्रकार किया 
है, उनके कुछ उदाहरण ये हैं:--- ने समस्याओं का अनुसन्धान करके लाभ उठाया जा सकता 


(१) बिजली उद्योग में देशी सामान ह 
सात्त पर इन्स्यले' 0 हक 
को फैलने से रोकने) के लिए, “7 उपयोग, विज्येषतः “इस्स्यूलेटिंग” (बिजली 


ञ 
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(२) बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विशेष डिज़ाइनों के 
बड़े और ऊंचे स्तम्भों का निर्माण, विकास और उनका परीक्षण (लकड़ी 
की बल्लियों समेत); 

(३) देहातों में विजली पहुंचाने के लिए उपयोगी सामान और डिज़ाइनों का निर्माण 
और विकास; 

(४) डी० सी० बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की विधियों का विकास; 

५) पानी की तामीरों में छेद हो जाने के कारण; 

(६) एक स्थान से दुसरे स्थान पर बिजली ले जाने वाले तारों को आसमान से गिरने 
वाली बिजली से बचाने की व्यवस्था करना; 

(७) इम्पल्स स्थितियों के अंतर्गत कौरोना; 

(८) एक स्थान से दूसरे स्थान पर विजली ले जाने वाले ट्रांसमीशन तारों और 
बिजली वितरक सब-स्ठेशनों के यन्त्रों में सामंजस्य की स्थापना; 

(६) पावर बिजली और वितरण ट्रांसफारमरों के भार और ताप की परिस्थितियां; और 

(१०) उच्च वोल्टेज स्विचगीयर परीक्षण और नए स्विचगीयर डिज़ाइनों का विकास । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली की इंजीनियरी की एक अनुसन्धानशाला भी इस 
योजना की अवधि में ही खोल देने की व्यवस्था है। इसके साथ ही, बहुत उच्च वोल्टेज 
के स्विचगीयरों के परीक्षण का एक केन्द्र भी खोला जाएगा । 


७६. अत्य कार्यक्रम :---खोज, सर्वेक्षण और अनुसन्धान के अतिरिक्त, सिंचाई और विजलो 
मन्त्रालय के कार्यत्रमों में ये तीन काम भी सम्मिलित रहेंगे : (१) दिल्ली में एक इंजीतिर्या रिंग 
संग्रहालय खोला जाएगा, जिसमें जनता के देखने के लिए विभिन्न योजना कार्यो के नमूने रखे रहेंगे; 
(२) मिट्टी खोदने और उठाने के भारी यन्त्रों का काम सिखाने के लिए प्रशिक्षण केच्ध की स्थापना ; 
ओर (३) बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा उसका वितरण करने वाले 
तारों को ठीक रखने और चूंकि अन्य वैद्युतिक यन्त्रों के प्रयोग के श्रनुभवी जानकार अभी तक 
हमारे देश में नहीं मिलते, इस कारण बिजली की नई 'हौट लाइन वर्क प्रणाली के सम्बन्ध में 
प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाएगा । बिजली और सिंचाई के कार्यो की खोज, सर्वेक्षण और 
अनुसन्धान करने के लिए द्वितीय योजना में € करोड़ रु० रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त 
५९ करोड़ रु० राज्यों की अनेक योजनाञ्रों के लिए भी वितरित किए गए हैं । 


रु 


प्‌, योजना ओर संगठन 


७७. संगठित विकास :--विभिन्न राज्यों की विकास योजनाओं से अधिकतम लाभ उठाना 
हो तो उन सवमें घनिप्ठ सामंजस्थ का होना आवश्यक है । एक राज्य के जलाशय में एकत्र 
पानी से पड़ोस के राज्यों में सिंचाई करके लाभ उठाया जा सकता है । इसी 
प्रकार, एक राज्य में उपलब्ध बिजली का वितरण अन्य राज्यों में किया जा सकता 
है । कहीं-कहीं एक नदी की धारा का पानी दूसरी नदी में झअलकर सारे प्रदेश को लाभ 
पहुंचाया जा सकता है। इस कारण खोज, पानी के बंटवारे और व्यय में साझा करने के लिए 
राज्यों में परस्पर सहयोग का रहना बहुत ग्रावश्यक है। परन्तु व्यय ओर लाभों के बंटवारे 
260 ०। & 8--2 के 
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प्र राज्यों में बहुधा मतभेद उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार के झगड़ों को सुलझाने के लिए सरकार 
ने संसद के समक्ष दो विधेयक रखे | एक का नाम है नदी बोर्ड विधेयक, १६५५ और 
दूसरे का नाम है अन्तर्राज्यीय पानी विवाद विधेयक, .१६५४५,। प्रथम विधेयक से भारत 
सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह कई ,राज्यों में बहने वाली नदियों 
प्रौर कई राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली नदी घादी योजनाम्रों के लिए सम्बद्ध राज्यों 
की सलाह से बोर्ड नियुकत्त कर सकती है । इन नदियों की योजनाएं बनाने, उनके 
व्यय और लाभ का बंटवारा करने और राज्य संगठनों -के कार्यो में सामंजस्य रखने का 
काम ये बो्ड ही करेंगे । दूसरे विधेयक के श्रन्तर्गत आवश्यक अधिकारों से सम्पन्न ऐसे 
न्‍्यायाधिकरण संगठित करने की व्यवस्था है, जो कि नदी घाटी योजनाओं और उनके 
लाभों के विषय में दो या अधिक राज्यों में विवाद खड़ा हो जाने पर उनका निपटठारा 
किया करेंगे । 


७८. योजनाञ्रों से श्रधिकतम लाभ की प्राप्ति:--सिंचाई और बिजली की योजनाशों 
का और उनकी पूर्ति का क्रम ऐसी सावधानी से बनाना चाहिए कि उन पर जो' व्यय किया 
जाए, उससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती चली जाए । यदि संगठन और योजनाएं 
भली प्रकार बनाई जाएं तो किए हुए व्यय से लाभ सदा ही अधिक मिल सकता है । 


७६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना कार्यो को कार्यान्वित करते हुए 
इस लक्ष्य को सदा सामने नहीं रखा गया । ऐसी भूलें बार-वार होती रहीं कि जलाशय तो बनकर 
पूरा हो गया और उसके पानी को ले जाने वाली नहरें खोदी नहीं गई, नहरें वन गई परन्तु 
उनसे सींची जाने वाली जमीन तैयार नहीं हुई, विजलीघरों में बिजली उत्पन्न होने लगी और 
उपभोक्ता भी बिजली की मांग करने लगे, परन्तु न तो बिजली सब-स्टेशन में आवश्यक यन्त्र 
पहुंचाए गए और न बिजली- को ले जाने वाली तारें डाली गईं, नल्न. कूप तो 
खोद लिए गए, परन्तु उन्हें चलाने के लिए बिजली का बन्दोवस्त नहीं किया गया। 
योजनाएं बनाने झर उन्हें क्रियान्वित करने में इस प्रकार के दोप रह जाने पर पूंजी फंस जाती 


है और साधनों की बरबादी होने लगती है। ऐसा प्रयत्न -किया जाना चाहिए कि, द्वितीय 
योजना में ये भूलें न हों । कि | 

_ 5०. प्रयत्न और पूंजी का अधिकतंम लाभ उठाना हो तो लाभों की उपलब्धि और 
उनके उपयोग में समय का व्यवधान नहीं होना चाहिए । परस्पर सम्बद्ध सब कार्रवाइयों में 
सामंजस्य बड़े ध्यान से रखना चाहिए । किसी भी योजना कार्य को आरम्भ करने 
से भव, उसकी विस्तृत खोज कर लेनी चाहिए और उसके कार्यों का क्षेत्र स्पष्ट निर्धारित 
कर लेता चाहिए। योजना कार्य के विवरण, खर्चो के अन्दाजे और वित्तीय भविष्यवाणियां, 
सव पूरे-पूरे तैयार होने चाहिएं और उनमें परिवर्तत करने की आवश्यकता विशेष कारणों 
से ही होनी चाहिए। हाल में कई बड़े योजना कार्यो के अन्दाजों में वद्धि करनी पड़ी थी और 
उसकी बड़ी प्रतिकूल आलोचना हुई थी । वित्तीय व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए झर-यह 
हिसाव होशियारी से लगाकर कि किस योजना कार्य में कब कितने कर्मचारियों की आवश्यकता 
पड़ेगी, उनकी भरती का प्रवत्ध ठीक समय कर रखना चाहिए । ह 


८१. योजना कार्यों को किस क्रम से 


हिस्सों में वांटकर पूरा करें, उसकी ओर' ध्यान 
खीचना एक का £ + भी आवश्य- ला |; 


” “ेंही जलाशयों में पानी एकत्र हो जाए, त्योंही 
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उसका उपयोग सिंचाई के लिए होने लगना चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है। इसका अभि- 
प्राय यहं है कि नहरों और खेतों तक जाने वाले रजबहों की खुदाई, जलाशय बनने के साथ-साथ 
ही हो जानी चाहिए। यह हुई पहली वात । दूसरी वात यह है कि इसके बाद, ज्योंही पानी 
मिलने लगे, त्योंही किसानों के खेत सिंचाई के लिए तैयार रहने चाहिएं। बिजली के 
योजना कार्यों पर भी ये दोनों बातें लागू होती हैं। पहली बात का सम्बन्ध वहुत कुछ 
कार्यो की योजना बनाने और जिस क्रम से उन्हें पूरा किया जाएगा, उसका निश्चय करने 
से है। दूसरी बात का सम्बन्ध लोगों को पानी और बिजली का उपयोग करने के लिए 
तैयार रखने के उपायों के साथ है। उन्हें उनका उपयोग वैज्ञानिक ढंग से करना सिखलाना 
चाहिए, जिससे अधिकतम उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा हो सके। कुछ चुने हुए स्थानों 
पर नमूने के खेतों का प्रदर्शन करना चाहिए, और जिन जमीनों को सिंचाई का लाभ 
पहुंचने वाला हो, वे पानी मिलने के समय तक सिंचाई के लिए तैयार हो जानी चाहिएं। 
इस दिशा में राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन से बहुत काम लिया जा सकता है। उसका उपयोग 
किसानों को यह बतलाने के लिए करना चाहिए कि सिंचाई का पानी जाने से पहले वे 
अपने खेतों में सब तैयारियां करके रखें। इसी प्रकार, बिजली के योजना कार्यों के क्षेत्रों में 
इस आन्दोलन के कार्यकर्ताशों को बिजली की खपत का क्षेत्र तैयार करना चाहिए और उसके 
लगने से पहले ही उसके उपयोग की तैयारियां पूरी रखनी चाहिए । मर 


८२. जनता का सहयोग:--योजना कार्यो की पूर्ण सफलता के लिए जनता का सहयोग 
भी बड़ी मात्रा में आवश्यक है। जो कार्य औसत नागरिकों के समीप हो रहा है या 
जिसका उनके जीवन और सुख-सुविधाओों पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, उसे वें स्वयं 
देखकर उसकी पूर्ति में सत्रिय सहायता कर सकते हैं । सिंचाई और वाढ़ नियंत्रण के कार्यो में जन 
सहयोग प्राप्त करते का श्रच्छा अवसर मिल सकता है, और राष्ट्रीय विकास के इस विस्तृत 
क्षेत्र में स्ववंसेवकों के लिए भी काम करने की बड़ी गुंजाइश है । इस महत्वपूर्ण बात की ओर 
राज्य सरकारों का ध्यान प्रथम योजना में ही' खींच दिया गया था, और सिफारिश की गई 
थी कि नहरों की खुदाई सरीखे जो काम प्राय: अनसीखे श्रमिकों द्वारा ही सम्पन्न हो सकते हैं 
वे ठेकेदारों की मार्फत न करवाकर ग्रामीण जनता के सुपुर्दे कर देने चाहिएं और प्रत्येक 
ग्राम या ग्राम-समूह में जो लोग अपने इलाके की नहर खुदाई के काम का जिम्मा लें उनकी सहकारी 


कप 
न्प्रः 


समितियां संगठित कर देनी चाहिएं। इससे खर्च की बचत होने के अतिरिक्त ये लाभ 
होते हैं :-- 
(१) नहरों की खुदाई पर जो बड़ी-बड़ी रकमें खर्च की ज।एंगी, उनका लाभ गावों 
|, को ही मिलेगा, क्योंकि वे सहकारिता आन्दोलन के अ्रन्तर्गत आ जाएंगे और 
कृपि सुधार के लिए उपलब्ध होंगे । 

, (२) यदि व्यापक क्षेत्र में गांव वाले इतने बड़े-बड़े काम सहकारिता से कर लेंगे तो 
वे अन्य कार्यो में भी सहकारिता करने लगेंगे, जिससे उत्तके जीवन का स्तर 
ऊंचा उठ सकेगा । 

(३) नहरों की खुदाई के समय जो संगठन वन जाएगा, वह पीछे नहरों को ठीक 
रखने, पानी के बंटवारे और पानी के प्रयोग में रियायत करने में भी सहायक 
हो सकेगा । 
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परन्तु इस विचार पर भ्रमल बहुत ही थोड़ा हुआ है । गंगापुर, घाठप्रभा, माही और 
बम्बई के काकड़ापार में श्रमिकों की सहकारी समितियां वनाकर इसका प्रारम्भ मात्र 
किया जा सका था । पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांवों की बस्ती की जमीनें ऊंची करने और असम 
में डित्रगढ़ की रक्षा के लिए बांध बनाने में भी जनता ने कुछ उत्साह प्रकट किया था | 
केवल कोसी नदी योजना में भारत सेवक समाज की सहायता से जनता द्वारा सन्तोषजनक 
कार्य होने का समाचार मिला था। शेष सब स्थानों पर परिणाम बहुत निराशाजनक रहा । 


फिर भी, जन सहयोग के इन उदाहरणों से इस पद्धति की उज्ज्वल सम्भावनाएं प्रकट 
होती हैं । 


८३. द्वितीय योजना में इस जन सहयोग की गुंजाइश और भी अधिक है, वेयोंकि उसमें 
मध्यम योजना कार्यों कौ बहुत बड़ी संख्या देश के अनेक स्थानों पर पूरी करने की 
व्यवस्था की गई है। आशा है कि इनकी पूर्ति में आरम्भ से ही जनता का सहयोग प्राप्त करने 


का प्रयत्त किया जाएगा। द्वितीय योजना के इन कार्यो में जनता का अभीष्ट सहयोग प्राप्त 
करने के लिए एक करोड़ रु० की राशि रखी गई है । 


पढे. सुधार उपकर:---सबसे महत्वपूर्ण परन्तु कठिन प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
लिए पूंजी एकत्र करने का है। इस कारण पूंजी में वृद्धि करने के लिए सव उपाय किए जाने 
चाहिएं | एक न्यायोचित उपाय यह है कि जो क्षेत्र सिचाई के योजना कार्यो से लाभान्वित 
हों उनमें सुधार उपकर लगा दिया जाए। आशय है कि प्रथम योजना के बड़े और मध्यम सिंचाई 
योजना कार्यों से लगभग ६३ लाख एकड़ जमीन को लाभ पहुंचा होगा और द्वितीय मोजना 
से लगभग १ करोड़ २० लाख एकड़ के सींचे जाने की आशा है। यदि इन सब क्षेत्रों में सुधार 
उपकर लगा दिया जाए तो उससे पूंजी में लाभदायक वृद्धि हो सकेगी । 


5५. सुधार उपकर के सिद्धान्त का समर्थन राष्ट्रीय विकास परिपद ने भी कई वार किया 
है, और अब यह देश की स्वीकृत नीति का अंग बन चुका है । असम, आस्ध्र, वम्बई, मद्रास, 
पंजाब, हैदरावाद, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में तो यह उपकर लगाने 


हल ब्‌न भी चुके हैँ । मध्य प्रदेश, मध्य भारत, जिश्वांकुर-फोचीन, विहार, पश्चिम बंगाल 
र्‌ ह में इसके विधेयक तैयार हैं । यद्यपि भाखड़ा-नंगल, काकड़ापार और मयराक्षी 
श्रादि कई योजनाओं से कई राज्यों में प 


सिंचाई होने लगी परन्तु उः कहीं 
वसूल नहीं किया गया है. । इसलिए जिन गम का गा 


ल नह न राज्यों में इस उपकर की वसूली के कानन नहीं बने 
वहां उन्हें बनाकर, उसकी वसूली यथाशीघ्र आरम्भ कर दी जानी चाहिए । है 


८६. नल कप भी | जमीन न की्‌ |। सिचाई का एक 5 ५ 
में पे सुरक्षित साधन 
अवधि में इस साधन द्वारा हु] धन हूँ । द्वितीय योजना की 


१० लाख एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई होने 
अमियों के ने की आशा 
बोर बा 88 कि जिन भूमियों को नल कूपों और इसी प्रकार के भ्रत्य सुरक्षित 
चा का गया ४ ५5 55 कक गे द 
कर लिया जाए । जाभ पहुंचे उन्हें भी सुधार उनकर देने वाले क्षेत्रों में सम्मिलित 


5७. सुधार उपकर, सिचित भमि के मल्य में ५. 
चंकि | छः लय में हुई वृद्धि के अनुसार लगाया हए 
और, यह चूंकि एक प्रकार का पंजी उपकर है, इसलिए. गुसार लगाया जाना चाहि 


कर लगी मियां इसकी वसूली या तो यकमइत रकम 
सर न 5 जम 
साहिए पह वसूली भूमि के रूप में भी करने का अधिकार होना चाहिए। 
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इस अधिकार का उपयोग सामाजिक कार्यों, चकवन्दी, विस्थापित लोगों के पुनर्वास और भूमि- 
दीन श्रमिकों के लिए भूमि प्राप्त करने के प्रयोजन से भी किया जा सकेगा । 


_प८. पानी और बिजली की वरें:--योजना कार्यों की प्रूति का व्यय अब 
पहले से बहुत भ्रधिक वढ़ चुका है। उन्हें ठीक और चालू हालत में रखने का व्यय भी 
पहले से बढ़ गया है। सिंचाई के द्वारा उत्पादन में बहुत वृद्धि हो जाती है, इसलिए बढ़े हुए 
उत्पादन का कुछ अंश सिंचाई कार्यो को ठीक तथा चालू रखने के लिए वापस मिल जाना 
उचित है | आज प्रचलित पानी की दरें (आवियाना) बरसों पहले विश्चित की गई थीं । 
तब से अ्रव पैदावार की कीमतों में वहुतेरी बढ़ोतरी हो चुकी है इसलिए पानी की दरों में 
भी वृद्धि करता उचित है और राज्य सरकारों को इसकी सम्भावना पर तुरन्त हौ विचार 
करना चाहिए । तिरुवांकुर-कोचीन, मध्य भारत, राजस्थान, आन्ध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और 
विहार में आवियाना में परिवर्तत किया जा चुका है और उड़ीसा, असम, मद्रास 
और मैसूर में यह प्रइन विचाराधीन है। इसी प्रकार का युक्तिसंगत विचार विजली की दरों 
को भी सुधारने के लिए करना चाहिए, जिससे कि बिजली के कारखाने स्वावलम्बी हो सकें । 
इस प्रइन पर अभी और भी विचार करने की श्रावश्यकता है । इस पर सब राज्यों में, विशेष- 
कर उनमें जिनमें श्रभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है शीघ्र ही कार्रवाई की जाने 
की आवश्यकता है । 


८९. योजना कार्यों का चुनावः--अक्तूवर १६१३ में योजना श्रायोग ने एक टेकनीकल 
सलाहकार समिति, राज्य सरकारों द्वारा सुझाए हुए योजना कार्यो पर विचार करके, आयोग 
को यह बतलाने के लिए नियुक्त की थी कि टेकनीकल भ्रौर वित्तीय दृष्टियों से उनमें किन योजना 
कार्यों की नींव मजबूत है और कितकी नहीं । इस समिति की सिफारिशों के अनुसार जो योजना 
कार्य अस्थायी रूप से द्वितीय योजना में सम्मिलित कर लिए गए हैं. और जिनके विपय में समिति 
ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है उत्तकी संख्या इस श्रकार है :-- 


सिंचाई बिजली 
टन जिन. एए७) 
ना योजना अनुमानित योजना अनुमानित 
कार्यो की व्यय करोड़ कार्यो की व्यय करोड़ 
संख्या रुपए में संख्या रुपए में 





१. द्वितीय योजना में अस्थायी 
रूप से सम्मिलित योजना 
कार्यो की समस्त संख्या... १६५ ३७६ श्र डर्३े 

२. जिन योजना कार्यो पर 
प्रतिवेदन मिल गया, उनकी 
संख्या (इसमें खोज के 

योजता कार्य शामिल नहीं 

श ) ब्य 5 हर ० २७७ ११७ ३८६ 


५ 


समिति ने इस बात की ओर विशेष रूप से व्यात आइृप्ट किया है कि न तो योजना 
कार्यों की खोज सन्‍्तोषणनक रीति से की गई और न उन्हें अन्तिम रूप ही दिया गया । जिन कई 


३२६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


योजना कार्यो को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया था और जिन पर समिति ने विचार किया, 
उसके सम्बन्ध में पत्र लगा कि उनकी खोज पूरी की ही नही गई थी, और उनका पूरा विवरण 
भी नहीं दिया गया था, जो कि ठेकनीकल और वित्तीय परीक्षा के लिए नितान्त आवश्यक 
था। फिर भी इस प्रकार के कई योजना कार्यो को, प्रादेशिक तथा अन्य कारणों से, अस्थायी 
रूप से द्वितीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और शआ्राशा है कि भविष्य में 
इनकी अधिक खोज करके इनके क्षेत्र और व्यय का अन्दाजा लगाया जा सकेगा | जो समिति 
इन योजना कार्यो की परीक्षा करेगी, उसका गठन योजना आयोग, सिंचाई तथा बिंजली और 
वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मिलाकर किया जाएगा | 
ये विशेषज्ञ समय-समय पर समिति के कार्य में सहायता करते रहेंगे । 


६०. श्राधारभूत सामान :--ठ्विंतीय योजना के सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण 
कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए नितान्त आवश्यक जिन आधारभूत सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, 
उनकी सूची आरम्भिक भ्न्दाजों के अ्रनुसार नीचे दी जा रही है :--- 





मिड सिचाई और पांच वर्षो का 
पांच वर्ष की आवश्यकता हद 
2000५ बाढ़ नियंत्रण विजली योग 
इस्पात (लाख टबों में)... .. . .. (१:४५ ६० ७५ 
सीमेट (लाख टवों में ) रु बन न. ढंघी० १७० ६५९० 
कोयला (लाख टनों में) ... . ..  .. ५-० २४५० २५०१० 
बस रन पलक नल मी 5 ० मी 


६१. यह सब सामान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मिलता रहे, इसके लिए नितान्त 
श्रावश्यक है कि योजना कार्यो के अधिकारी और राज्य सरकारें अपनी जरूरतों का अन्दाजा 
पर्याप्त समय से पहले से लगाकर, उसे समन्वय-कर्ता अधिकारियों के पास भेज दें । केन्द्रीय 
जल और विद्युत्‌ आयोग भी सब योजना कार्यो की प्रगति के साथ निरन्तर सम्पर्क रखकर 


रा पर उनकी आवश्यकताओं का अ्रन्दाजा लगाता और आवश्यक सिफारिशें करता 


जा गा रन आधारभूत साथानों की भारी कमी है, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं होनी 
ए कि इनके प्रयोग में मितव्ययिता करने के उपायों का ध्यान सदा रखना कितना झ्रावश्यक 


है। नक्शे बनाने भर तामीर के काम इंस प्रकार करने चाहिएं कि इन वस्तुओं का अनावश्यक 


आह हल हा (१) इस्पात के बने ढांचों की जगह कंकरीट से, (२) 
५3302 और (३) चिनाई में सीमेंट की जगह चूने के मसाले से काम 
३ 83030 इसी प्रकार * अन्य उपायों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस्पात 

मंट द्वितीय योजना के समय अधिकाधिक्‌ मात्रा में विदेशों से मंगाने पड़ेंगे, इसलिए 


जहां-कहीं सम्भव हो वहां इनका प्रयोग कम करके, उततदे' 
मे करके, इनके 
सामान का प्रयोग करना चाहिए । इनके स्थान पर लकड़ी आदि स्वदेशी 


६३. बिजली का भारी सामान:--विजली के योजना कार्यों में जिन संयंत्रों और 


मशीनों आदि की आ्रावश्यकता पड़ेगो, उनके लिए हमारे देश को अधिकतर विदेशों पर निर्भर 
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रहना पड़ेगा । देश में केवल ट्रांसफार्मर, छोटी मोटरें, कंडक्टर, तार और लैम्प (बल्ब) 
आदि बिजली का हलका सामान वनता है । इतकी भी सारी ग्रावश्यकता स्वदेशी सामान से 
प्री नहीं होती । गत दो वर्षों में विदेशों से मंगाए गए विजली के सामान का मूल्य ३० करोड़ 
रु० वापिक था, इसमें भी बिजली के भारी सामान का मूल्य लगभग २० करोड़ ₹० वार्पिक 
बैठता था । द्वितीय और तृतीय योजनाओं में विजली ' के सामान की आवश्यकता बहुत बढ़ 
जाएगी । इसलिए देद में ही विजली का सामान वना सकने की सामश्य॑ में वृद्धि करना 
तात्कालिक आवश्यकता की वात हो गई है । इसलिए निश्चय किया गया है कि प्रविजली 
के टर्बाइन, आल्टनेंटर, मोटर द्रान्सफार्मर और स्विचगीयर झ्रादि विजली का भारी सामान 
देश में ही बताने का एक कारखाना खोल दिया जाए। इसके लिए आरम्भिक कार्य किया जा 
रहा है। आ्राशा है कि इस कारखाने में १९६१ से माल तैयार होने लगेगा और देश की आवश्यकता 
का एक भाग यहीं पूरा होने लग जाएगा । 


९४, विदेशी मद्राः--द्वितीय योजना में सिंचाई और बिजली के जो काम करने की बात 
सोची गई है उनमें से बिजली के कार्मो के लिए अगले पांच वर्षों में लगभग १५० करोड़ 
रु० और सिंचाई के कामों के लिए लग्रभग २० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता 
पड़ेगी । परन्तु विदेशी मुद्रा का व्यय घटाने की अनिवार्य श्रावश्यकता है, इसलिए योजना कार्य 
अधिकारियों को चाहिए कि वें विदेशी मज्ञीनों का प्रयोग जितना टाला जा सके उतना दालने 
का प्रयत्न करें । 


९४, कार्यकर्ता और रोजगारः--द्वितीय योजना के निर्माण कार्यों को पूरा करने के 
लिए टेक्तीकल कार्यकर्ताओं की आरम्भ में ही आवश्यकता पड़ेगी और वह प्रथम योजना 
की तुलना में ५० प्रतिशत अधिक होगी। उचित रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता 
का अनुभव प्रथम योजना काल में भी पग्र-पग पर हुआ था । १६५४ में सिंचाई और विजली 
मंत्रालय ने एक नदी घाटी योजना टेकनीकल कर्मचारी समिति इसलिए नियुक्त की थी कि वह 
जांच करके बतलावे कि आगामी वर्षो में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने मिल 
सकेंगे और कर्मचारियों को आवद्यक संख्या में प्रशिक्षित करने के लिए क्या व्यवस्था करनी 
होगी। इस समिति ने वतलाया था कि द्वितीय योजना के आरम्भिक काल में टेकनीकल 
कर्मचारियों की वहुत कमी रहेगी | इस समिति का विचार क्षेत्र क्योंकि केवल नदी घादी 
योजनाओं तक ही सीमित था, इसलिए योजना आयोग ने श्रधिक विचार के पश्चात, एक अधिक 
बड़ी इंजीनियरी कर्मचारी समिति नियुक्त की ताकि वह उद्योगों, रेलों और सड़कों झ्रादि सभी 
विकास कार्यो के लिए इंजीनियर कर्मचारियों की आवश्यकता का अन्दाजा लगावे । इस समिति 
का भ्रन्दाजा है कि सिंचाई और बिजली के योजना कार्यों के लिए अतिरिक्त इंजीनियरों और 
सुपरवाइजरों की आवश्यकता इस प्रकार होगी :-- 





धकारी नागरिक बिजली और 
र्ष ; (सिविल) यान्त्रिक 
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द्वितीय पंचवषोंध योजना 


हि] 
जप 
डी 


योजना के लिए इतने इंजीनियर कर्मचारी प्रशिक्षित करने के लिए सरकार को 
आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ेगी । नए इंजीनियरों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने, काम करते 
हुए इंजीनियरों को अभ्यासाये दोवारा प्रशिक्षित करने और काम में लगे हुए आपरेटरों और 
मिकनिकों ग्रादि को मौके पर ही सिखाने के लिए सरकार ने सीमित मात्रा में कार्यक्रम आरम्भ 
भी कर दिए हैँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, यदि सिंचाई और बिजली के विभाग 
विभिन्न प्रकार के टेकनीकल कर्मचारियों के विशिष्ट प्रशिक्षणार्थ, कारखानों में ही नियमित 
प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रारम्भ कर दें, तो वह्‌ बहुत उपयोगी होगा । 


६६. अनुमान है कि आगामी पांच वर्षो में सिंचाई और बिजली योजना के निर्माण 
कार्यों में जितने लोगों को निरन्तर काम मिलेगा उनकी संझ्या का अंदाजा इस प्रकार 
है +++ 


5८ सिंचाई और वाढ़ बिजली योग 
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द्वितीय योजना में सम्मिलित कार्यो के पूरा हो चुकने पर, सव स्तरों पर मिलाकर ५०,००० 
प्रतिरितत कर्मचारियों को (३५,००० को विजली में और १५,००० को सिंचाई में) स्थायी 


काम मिल जाएगा । सिचाई ग्रौर बिजली के इन कार्यों के कारण जिन लोगों को परोक्ष रूपसे 
काम मिलेगा, उनकी संख्या इस गणना में शामिल नही की गई है। 


के कक * हे घाटी योजनाओं के निर्माण कार्यो में मशीनों का प्रयोग करने से पूर्व यह विचार 

कोई बग के ई्में कितना विशाल जन-बल पड़ा हुआ है और उसे तुरन्त ही 

हे कह कितनी आवश्यकता है । मशीनों का अंधाधुन्ध और सर्वत्र प्रयोग करने 

और योजना प्र बार कोश पर भी भारी वोक्ष पड़ता है । आशा है कि राज्य सरकारें 

फल प्राप्ति को उपेक्षा इस समस्या पर अधिकतम ध्यान देंगे और मितव्ययिता तथा शीघ्र 
| तो ने करते हुए निर्माण कार्य में मशीनों का न्यूनतम प्रयोग करेंगे । 

&८. संगठन:-. योजनाओं 
उत्तरदायित्व अटककपक रे बिजली की 55३ को पूरा करने का प्राथमिक 
दशकों से विकास कार्य किए जा हैं। बुद्ध राज्यों में, विदेषत: उनमें जिनमें कि विगत कुछ 
ग्रा भी गई है। अन्य राज्यों हे हे हैं, किसी हृद तक टेकनीकल और प्रद्यासनिक कुशलता 
दृढ़ बनाने पड़ेंगे। जिन राज्यों जा तप हाथ में लेने से पहले अपने वर्तमान संगठन 
प्रोर बिजली प्रायोग कर भी रहा नाव यकता है उनकी टेकनीकल सहायता केल्भीय जल 
क्रियान्विति के लिए यह 7 शण्ज्यों कान कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक 

है है) श्पफ हे पप ० केन्द्रीय मर 
पनिष्ठ सहयोग से कार्य करें। 7 के संगठन और केन्द्रीय जल और बिजली आयोग 
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६६. नदी घाटी योजनाओं का प्रवन्ध करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कैसा 
संगठन सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, यह प्रश्न बड़े महत्व का है । राज्यों के सिचाई तथा विजली 
विभागों ने कई मामलों में आवश्यकतानुसार कार्य नहीं किया । लक्ष्य यह है कि काम शीघ्र भी 
हो और मितव्ययिता से भी, इसलिए प्रवन्ध संगठन को इतने पर्याप्त अधिकार होना चाहिए 
कि वह किसी भी प्रइन का निर्णय झ्ञीघ्रता से कर सके । अब बड़े योजना कार्यों का अ्रधिकतर 
व्यय केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता लेकर पूरा किया जाता है । इसलिए इन योजना कार्यों 
के कुआलता तथा मितव्ययिता से पूरा होने में केद्रीय सरकार की सीधी दिलचस्पी है भर 
इसीलिए यह मान्त लिया गया है कि नीति का निश्चय करने और योजना कार्यो की पूर्ति का 
साधारण निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय और सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक 
उच्च श्रधिकारों से सम्पन्न बोर्ड उपयुक्त संगठन का काम दे सकेगा । विगत कुछ वर्षो में, 
भाखड़ा-नंगल, हीराकुड, रिहन्द, चम्बल, कोयना, कोसी, वागार्जुनसागर और तुंगभद्रा नदी घाटी 
योजना कार्यों के लिए नियंत्रक बोर्ड बनाए जा चुके हैं । केवल दामोदर घाटी निगम ही ऐसी 
योजना है जो कई राज्यों में फैली होने के कारण उसके लिए कानून द्वारा एक 
पृथक निगम संगठित किया गया है। भ्रव तक का अनुभव बतलाता है कि बड़ी-बड़ी 
नदी [घाटी योजनाओ्रों को पूरा करने के लिए उक्त प्रकार के बोर्ड ही सर्वाधिक उपयुक्त 
संगठन हूँ । 


१००. अधिकतर राज्य सरकारें अपने बिजली प्रतिष्ठानों का प्रवन्ध अपन सरकारी 
निर्माण विभागों के द्वारा कर रही हैं। परन्तु मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वम्बई, दिल्‍ली 
और सौराष्ट्र ने विजली उपलब्धि अधिनियम के अनुसार पृथक राजकीय विजली बोर्डो 

का संगठन कर दिया है। श्राशा है कि निकट भविष्य में अन्य कुछ राज्य भी बिजली बोर्डो का 

संगठन कर देंगे। इन बोर्डो को स्वशासन के आधें श्रधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए विजली की 
मध्यम तथा छोटी योजनाओं का निर्माण और संचालन करने के लिए थे उपयुक्त हैं परन्तु 
बड़ी-बड़ी योजनाओं का निर्माण कार्य, ऊपर के पैरे में वर्णित विधि से, विशिष्ट संगठनों के 
सुपुर्दे किया जा सकता है । 


१०१. सिंचाई और बिजली के विकास के जो कार्यक्रम देशभर में पूरे किए जाएंगे, 
वे बहुत बड़े है, और देश के पिछड़े हुए भागों पर तुरन्त ही विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता है, 
इसलिए सिंचाई और विजली की महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यान्वित करने और उन्हें आगे 
बढ़ाने में केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर भ्रधिक सहयोग से कार्य करना चाहिए इसीलिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि इंजीनियरों की भरती और प्रशिक्षण सामान्य आवार पर किए जाएं । 
उनकी योग्यता का स्तर एक-सा हो और वे यह समझें कि हमारी नौकरी सब सरकारों के लिए 
सामान्य तथा महत्वपूर्ण है। इस सवके लिए इंजीनियरों का एक कुशल और सुसंगठित कर्मचारी 
वगे शीघ्र ही तैयार किए जाने की आवश्यकता है । इस कर्मचारी वर्ग में ही ऐसे इंजीनियरों 
की एक श्रेणी तैयार हो जाएगी, जिन्हें विशेष कार्यों का अनुभव होगा और जो अवाश्यकता 
पड़ने पर नए योजना कार्यो का काम आरम्भ करने के लिए भेजे जा सकेंगे ) राज्य पुनर्गठन 
आयोग से भी इंजीनियरों का एक अखिल भारतीय कर्मचारी वर्ग संगठित करने की सिफारिश 
की थी । योजना आयोग की-सिफारिश है कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के साथ 
मिलकर इस प्रकार के कर्मचारी वर्ग का संगठन यथाश्ञीज्न कर लेना चाहिए । 


श्शप द्वितीय पंचवषोव योजना 


योजना के लिए इतने इंजीनियर कर्मचारी प्रशिक्षित करने के लिए सरकार की 
आवदयक व्यवस्था करनी पड़ेगी । नए इंजीनियरों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने, काम करते 
हुए इंजीनियरों को ग्रभ्यासाथ्थ दोबारा प्रश्षिक्षित करने और काम में लगे हुए आ्रापरेटरों और 
मिकनिकों झरादि को मौके पर ही सिखाने के लिए सरकार ने सीमित मात्रा में कार्यक्रम आरम्भ 
भी कर दिए है। इस कार्यक्रम को श्रागे बढ़ाने के लिए, यदि सिंचाई और बिजली के विभाग 
विभिन्न प्रकार के टेकनीकल कर्मचारियों के विशिष्ट प्रशिक्षणाथ, कारखानों में ही नियमित 
प्रशिक्षण कार्यक्षम आरम्भ कर दें, तो वह बहुत उपयोगी होगा । 


६६. अनुमान है कि आगामी पांच वर्षों में सिंचाई और विजली योजना के तिर्माण 
कार्यों में जितने लोगों को निरन्तर काम मिलेगा उनकी संख्या का अंदाजा इस प्रकार 


है +-- 


न-+-++ सिंचाई और वाढ़ बिजली योग 

नियंत्रण 
प्रशासन हु ५ द,००० ७,००० १५,०० 3०7 अ अब अपर कमर सका कांट पाक 
टेकतीकल (निरीक्षण विषयक) «».. १५१/०९०० १०,००० २५,०९० 
कुशल े न्‍ न... ३०,००० ३०,००० ६०,००० 
श्रकृशल ध शत हि (५४ 67 मी “24 अपील नल कम १,००,००० २,५९/१०० 
५5 8 आओ 00 आम 5 मल नल रे २,३३,०० ० १,४७,००० ३,८०,९९५ 


द्वितीय योजना में सम्मिलित कार्यों के पूरा हो चुकने पर, सव स्तरों पर मिलाकर १०९९९ 
भ्रतिखित कर्मचारियों को (३४,००० को बिजली में और १५,००० को सिचाई में) स्थायी 
काम मिल जाएगा। सिंचाई और विजली के इन कार्यों के कारण जिन लोगों को परोक्ष हुप में 
काम मिलेगा, उतकी संख्या इस गणना में शामिल नहीं की गई है । 


कर के पा शा 238 के निर्माण कार्यों में मशीनों का प्रयोग करने से पूर्व यह विचार 

हो आग देन को टी दर में कितना विशाल जन-बल पड़ा हुम्ना है और उसे तुर्त ह्दी 

रह विद का है। मशीनों का अंधाधुन्ध और सर्वत्र प्रयोग करते 

प्रौर योजना भ्रधिकारी दा पर भी भारी बोझ पड़ता है। श्राशा है कि राज्य करा 

फल प्राप्ति की उपेक्षा इस समस्या पर अधिकतम ध्यान देंगे और मितव्ययिता तथा शी 
क्षा न करते हुए निर्माण कार्य में मशीनों का न्यूनतम प्रयोग करेंगे । 


६८, संगठनः--- गजनांगी के 
उत्तरदायित्व अमकुछ 3389 20000 00088 शक को पूरा करते का प्राथमिक 
दशकों से विकास कार्य किए | । कुछ राज्यों में, विशेषतः उनमें जिनमें कि विंगत कुछ 
आ भी गई है। भन्य राज्यों हो रहे हैं, किसी हृद तक देकवीकल और प्रशासनिक कुशलता 
दृढ़ बनाने पड़ेंगे । जिन राज्यों सका कार्यक्रम हाथ में लेने से पहले अपने वर्तमान संगठन 
और विजली आयोग कर भी रहा आवश्यकता है उनकी टेकनीकल सहायता केंद्रीय जे 
र भी रहा है। सिंचाई और बिजली कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक 


क्रियान्विति के लिए यह आवश्यक 
20: के कि रज्या गक्सं केन्द्रीय 
घनिष्ठ सहयोग से कार्य करें। है कि राज्यों के संगठन और केद्ीय जल और बिजली आयोग 


सिंचाई और बिजली ३२६ 


६६. नदी घाटी योजनाओ्रों का प्रबन्ध करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कसा 
संगठन सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, यह प्रइन बड़े महत्व का है । राज्यों के सिंचाई तथा बिजली 
विभागों ने कई मामलों में श्रावश्यकतानुसार कार्य नहीं किया | लक्ष्य यह है कि काम शीघ्र भी 
हो और मितव्ययिता से भी, इसलिए प्रवन्ध संगठन को इतने पर्याप्त अधिकार होना चाहिए 
कि वह किसी भी प्रदन का निर्णय श्ीघ्रता से कर सके । भ्रब बड़े योजना कार्यो का भ्रधिकतर 
व्यय केन्रीय सरकार से वित्तीय सहायता लेकर पूरा किया जाता है । इसलिए इत योजना कार्यो 
के कुशलता तथा मितव्ययिता से पूरा होने में केन्द्रीय सरकार की सीधी दिलचस्पी है और 
इसीलिए यह मान लिया गया है कि नीति का निश्चय करने और योजना कार्यो की पूर्ति का 
साधारण निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय और सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक 
उच्च भ्रधिकारों से सम्पन्न बोर्ड उपयुक्त संगठन का काम दे सकेगा | विगत कुछ वर्षों में, 
भाखड़ा-मंगल, हीराकुड, रिहन्द, चम्बल, कोयना, कोसी, तागार्जुनसागर और तुंगभद्रा नदी घाटी 
योजना कार्यो के लिए नियंत्रक बोर्ड बनाए जा चुके हैं। केवल दामोदर घाटी निगम ही ऐसी 
योजना है जो कई राज्यों में फैली होने के कारण उसके लिए कानून द्वारा एक 
पृथक निगम संगठित किया गया है। अरब तक का अनुभव बतलाता है कि बड़ी:बड़ी 


नदी [घाटी योजनाओं को पूरा करने के लिए उक्त प्रकार के बोर्ड ही सर्वाधिक उपयुक्त 
संगठन हैं। 


१००. अधिकतर राज्य सरकारें अपने बिजली प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध अपन सरकारी 
निर्माण विभागों के द्वारा कर रही हैं। परल्तु मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वम्बई, दिल्‍ली 
और  सौराष्ट्र ने विजली उपलब्धि अधिनियम के अनुसार पृथक राजकीय विजली वोड्डों 
» संगठन कर दिया है। आशा है कि निकट भविष्य में अन्य कुछ राज्य भी बिजली बोर्डों का 
संगठन कर देंगे । इन वोडों को स्वशासन के आधे अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए बिजली की 
मज्यम तथा छोटी योजनाओ्रों का निर्माण और संचालन करने के लिए ये उपयुक्त हैं परन्तु 


बड़ी-बड़ी योजनाओं का निर्माण कार्य, ऊपर के पैरे में वणित विधि से, विशिष्ट संगठनों के 
सुपुर्दे किया जा सकता है । 


.__१०१. सिंचाई और विजली के विकास के जो कार्यत्रम देवाभर में पूरे किए जाएंगे, 
3 वहुत बड़े हूँ, और देश के पिछड़े हुए भागों पर तुरन्त ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, 
इसलिए सिचाई और बिजली की महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यान्वित करने और उन्हें आ्रागे 
बढ़ाने में केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर अधिक सहयोग से कार्य करना चाहिए । इसीलिए 
यह नितान्त आवद्यक है कि इंजीनियरों की भरती और प्रशिक्षण सामान्य आधार पर किए जाएं । 
उनकी योग्यता का स्तर एक-सा हो और वे यह समझें कि हमारी नौकरी सव सरकारों के लिए 
सामान्य तथा महत्वपूर्ण है। इस सबके लिए इंजीनियरों का एक कुशल और सुसंगठित कर्मचारी 
चर्ग 5402 तैयार किए जाने की आवश्यकता है | इस कर्मचारी वर्ग में ही ऐसे इंजीनियरों 
को एक श्रेणी तैयार हो जाएगी, जिन्हें विशेष कार्यों का अनुभव होगा और जो अवाश्यकता 
पड़ने पर नए योजना कार्यो का काम आरम्भ करने के लिए भेजे जा सकेंगे | राज्य पुनर्गठन 
आयोग ने भी इंजीनियरों का एक अखिल भारतीय कर्मचारी वर्ग संगठित करने की सिफारिश 
की थी। योजना झायोग की-सिफारिश है कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार के साथ 
मिलकर इस प्रकार के कर्मचारी वर्ग का संगठन यथाश्ञीघ्र कर लेना चाहिए । 


३३० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


प्रिशिष्ट 


विवरण १ 


सिचाई के प्रधान कार्यक्रमों की सूची 
( इस अध्याय के पैरा ५ के अनुसार) 
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समस्त व्यय द्वितीय प्राप्त लाभ 
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(लाख र० ) प्र योजना के 
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१ | २ ३ ड 34 
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विवरण हे 
द्वितोय योजना की मुख्य-मुख्य सिचाई योजनाएं 
( इस अध्याय के पैरा १६ के अनुसार ) 
समस्त द्वितीय प्राप्त लाभ 
योजना और राज्य का नाम व्यय योजना में (हजार एकड़ों में ) 
(लगभग ) सिचाई पर कि 
(लाख ०) व्यय प्राहोने.. द्वितीय 
(लाखरू०)... पर योजना के 
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विश (२) (१) (४७ (श 
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बंगाल और विहार) ».. ८,६०० ९६३ १,१४१ ७५० 
३. हीराकुड (प्रथम चरण) 


महातदी के डेल्टा को 


मिलाकर (उड़ीसा) ... ८,१७० २,१६४ १,७५४ १,२८८ 


४. चम्बल (प्रथम चरण) 

(राजस्थान झौर मध्य 

भारत) ।.. 5०३. २,१०५. १,१०० ४८० 
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#१०. तुंगमद्रा (ऊंची सतह की | हम 
नहर) (आंध्र और मैसूर) १,८६६ ६२० 958 २४ 
4£. काकड़ापार तहर (निचती हे 
तापतो) (बम्बई) . .... १,१०१ ३८६ ६२ ३०६ 
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समस्त व्यय. द्वितीय प्राप्त लाभ 
(लगभग). योजना में (हजार एकड़ों में ) 
बोजना और राज्य का नाम (लाख रु०) सिंचाई पर दा जज 
व्यय पुरा होने द्वितीय 
(लाख रु० पर योजना के 
समय 
१ २ डरे ४ 4 
नई योजनाएं 
उकाई (बम्बई) ६,००० ६५० ६१४ 5 
*२, तवा (मध्य प्रदेश ) १प३े९ए ७११ १६० बज 
३. पूर्णा (हैदराबाद) उछरे| ५०० १५७ ६० 
+४, वंंशधारा (आन्ध्र) १,२५६ १०० ३०६ चलता 
५. नमंदा (वम्बई २,५०० ४०० १,१५७ ध्या 
5६, बनास (वम्बई ) ७३७ ३०० १२० २ 
७. मला (वम्बई) पर३े& ३५० २०४ ्स् 
८. गिरना (वम्बई) प्रण्८ ५५० १८४ २२ 
€. सडगवासला (बम्बई) १,१5२ ४०० २०४ धार 
१०. न्यू कद्गालाई ( मद्रास ) १४६ १४८ कह १२ 
११. सलन्दी (उड़ीसा) ४४५ ४२५ ३५३ (3२ 
१२. गुड़गाव नहर (पंजाब). २३० १५४ १०६ 4० 
*१३. कंस वाटी (१० 
बंगाल ) २,५१४ ५०० ६५० ना 
६४. चन्द्रकेशर (मध्य भारत) ७५ 2 १५ १५ 
१४. फाबिनी (मंसूर) २५० २४५० ३० 
४२६. बनास (रानस्थान) इंच र्‌८घ० २५० १० 
१७. भनादर (नोटाप्ट्र) ४०० १०६ ६० न+ 
१८, पृथावंकद [तिर्वाफुर- 
ह्ध्८ | ३२ 
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३४० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


विवरण ५ 
द्वितीय योजना के बिजली उत्पादन के मुख्य कार्यक्रम 
(इस अध्याय के पैरा ३३ और ४६ के अनुसार) 
(१) सरकारी क्षेत्र 


विशशिन न कम ५ 20232 हलक लश कह 


द्वितीय योजना प्राप्त लाभ 
) समस्त व्यय में विजली के हजार किलोवार में 
कार्यक्रम और राज्य का नाम लोख हें? में लिए किया /++ 7) 
हुआ व्यय. रण हो द्वितीय 
(लाख र० में) चुकते पर योजता के 


हब सर पहाभाजक सहरक आमर 2५ कमल 
जारी मोजनाएं 
१, तुंगभद्रा (आस्श्र, हैदराबाद 
और मैसूर) ६,०००+ ७६५ भर हो 
२. भाखड़ा-तंगल (पंजाब, 
पेप्सू और राजस्थान) १६०००. २,७६६ न ५ 
३. हीराकुड (प्रथम चरण) 
(उड़ीसा) ८,५७० छघ०्३े १२३ १२३ 
४, दामोदर घाटी निगम 
(बंगाल और विहार) ८,६००... १०६२ शक 9 
५. चम्बल, (प्रथम चरण) (मध्य- 
भारत और राजस्थान) ४,८०३... १,३३० दि 
६. मच्छकुण्ड (श्रान्त्न और 
उड़ीसा) २,७३२ ६११ पर ५ 
७, उम्बर (असम) १्भरप भरे छा हज 
प. कोयना (वम्बई) ३१२२. २,६०० २४० 
९. परियार (मद्रास) . १,०४८ ्ध्प १०५ हर 
१०, मद्रास, तापीय विजलीवर का 
विस्तार (मद्रास) १,०४३ २७१ ६० ३० 
११. रिहल्‍्द (उत्तर प्रदेश) ४,४२६... २,६०० २५० १५० 
ः १२. रामगुण्डम (हैदराबाद) ४०६ श्र शरप रद 
रे तापीय विजलीधर (राजस्थान) ३१० २१६ र्४ 233 
2... १४. नेर्यामंगलम (तिर्वांकुर- 
कोचीन) ० भ्‌ 
१५. पोरिंगलकुथु (तिरुवांकुर- जा हा जा ध 
कोचीन) रे४६ २० ३२ हरे 


कइस व्यय में सिचाई के लिए किया गया व्यय भी शामिल है । 








नई बोजदार् 








१. उकाई (वम्बई)॥7 इ,०००ओ + ++ उ्ट्द >> 
२. तवा (मध्य प्रदेश) १,स३६४+ न- ठ्रड 3५ 
३. पूर्णा (हैदराबाद) 33 न्द्र्द ६५ न 
४. चम्बल (द्वितीय चरण) 
(मध्य भारत और राजस्थान) १,३५६+* २5232: डे ॒ 
५. सिलेरू (आन्ध्र) ३,४५६ 5 हि हद 
६. मच्छकुण्ड का विस्तार (भआांध्र 
और उड़ीसा ) र८घ० 232 हा 
७. तुंगभद्गा, नेल्लोर योजना 
(आस्ध्र और मैसूर) 53० ५०५ हे -+ 
८. उम्त्रू, (द्वितीय चरण) (असम) २००७ 922 
&. चरापूंजी भाप विजलीघर कक 
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अध्याय शृद्ध 
5 खनिज साधनों का विकास 


प्रथम योजना में प्रगति ५ 

प्रथम योजना में इस वात की व्यवस्था की गई थी कि देश में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों 
को निधि का उसके गृण और परिमाण के अनुसार लेखा-जोखा करने के लिए व्योरेवार भौर 
प्रणालीबद्ध जांच-पड़ताल की जाए। यह कार्य भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग, भारतीय खान 
विभाग भर राष्ट्रीय प्रयोगशालाञों के जिम्मे रखा गया। भारतीय, भूगर्म सर्वेक्षण विभाग और 
भारतीय खान विभाग के विस्तार के लिए १ करोड़ रुपए की रकम भी नियत की गई थी जो 
“बाद में बढ़ाकर २४५ करोड़ कर दी गई, ताकि विस्तार का काम अ्रधिक शी ध्रता से हो सके । 
घोजना मे कुछ विशेष सिफारिशों की गई थीं, जिनमें ये बातें शामिल थीं :--- 


(क) फोयला : 

१. धातुकर्मक कोयले के संरक्षण के लिए उपाय करना, उत्पादन का नियंत्रण करना, 
घुलाई और मिश्रण लागू करता और संरक्षण के लिए ठीक-ठीक चिनाई करना; 

२. महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों के व्योरेवार नक्शे बनाना और ठीक चिनाई के योग्य माल 
की निधि का लेखा-जोखा करना; 

३. कोयले के कलरी मान, राख, नमी, श्रौर कोक तत्य की मात्रा के अनुसार उसका 

वैज्ञानिक वर्गीकरण निश्चित करना; 

४. फूटकर कोयसला क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाना, 

५. कोयले की धुलाई, मिश्रण और कार्बवीकरण पर खोज कार्य करना; 

६. संरक्षण के लिए ठीक चिनाई, कोयले की घुलाई, मिश्रण श्लौर उपकरों के 
समन्वय भ्रादि के लिए व्यवस्था करना और कोयले सम्बन्धी सभी समस्याओं को 
समन्वित ढंग से निपटाने के लिए एक व्यवस्था करना; और 

७. गोबर को खाद इत्यादि कामों के लिए बचाने के उद्देश्य से मुलायम साफ्ट कोक का 
प्रयोग घरेलू कामों में बढ़ाना । 


(ख) श्रन्य खनिज पदार्थ : 
१. खनिज लोहे, खनिज मैंगनीज, कोमाइट, खनिज तांवा, वाक्साइट, जिप्सम श्लौर 
पाइराइट के और अधिक महत्वपूर्ण निक्षेप का उसके गुण और परिमाण के 
अनुसार ठीक-ठीक लेखा-जोखा करने के लिए व्योरेवार जांच करना; और 


२. निचली कोटि की खनिज धातुओं, विशेषकर खनिज और मैगनीज क्रोमाइट को 
सुधारने की दिश्वा में जांच करना; और 
३. भ्रणालीवद्ध तरीकों से खुदाई कराना । 


३४७ 


शत 


अध्याध १८ 
दे खनिज साधनों का विकास : 


प्रथम योजना में प्रगति ५ 


प्रथम योजना में इस वात की व्यवस्था की गई थी कि देश में महत्वपूर्ण खनिज पदायों 
की निधि का उसके गुण और परिमाण के झनुसार लेखा-जोखा करने के लिए व्योरेवार पभौर 
प्रषालीबद्ध जांच-पड़ताल की जाए । यह कार्य भारतीय भूगर्म सर्वेक्षण विभाग, भारतीय खान 
विभाग और राष्ट्रीय प्रयोगशालाझों के जिम्मे रखा गया। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग भर 
भारतीय खान विभाग के विस्तार के लिए १ करोड़ रुपए की रकम भी नियत की गई थी जो 
बाद में बढ़ाकर २४ करोड़ कर दी गई, ताकि विस्तार का काम अधिक शी घ्रता से हो सके । 
योजना म कुछ विशेष सिफारिशें की गई थीं, जिनमें ये बातें शामिल थीं :--- 


(क) कोयला : ; 

१. धातुकर्मक कोयले के संरक्षण के लिए उपाय करना, उत्पादन का नियंत्रण करना, 
धुलाई और मिश्रण लागू करना और संरक्षण के लिए ठीक-ठीक चिनाई करना; 

२. महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों के व्योरेवार नकों बनाना और ठीक चिनाई के योग्य माल 
की निधि का लेखा-जोखा करना; 

३. कोयले के कलरी मान, राख, नमी, और कोक तत्व की मात्रा के अनुसार उसका 

वैज्ञानिक वर्गकरण निश्चित करना; 

४. फुटकर कोयला क्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाना; 

५. कोयले की धुलाई, मिश्रण और कार्बनीकरण पर खोज कार्य करना; 

६. संरक्षण के लिए ठीक चिनाई, कोयले की धुलाई, मिश्रण और उपकरों के 
समन्वय आदि के लिए घ्यवस्था करना और कोयले सम्बन्धी सभी समस्याओं को 
समन्वित ढंग से निपटाने के लिए एक व्यवस्था करना; और 

७. गोबर को खाद इत्यादि कामों के लिए बचाने के उद्देश्य से मुलायम साप्ट कोक का 
प्रयोग घरेलू कामों में बढ़ाना । 


(ख) अन्य खनिज्ञ पदाय्ये : 
१. खनिज लोहे, खनिज मैगनीज, क्रोमाइट, खनिज तांवा, वाक्साइट, जिप्सम झ्लौर 
पाइराइट के श्रौर अधिक महत्वपूर्ण निक्षेप का उसके गण श्रौर परिमाण के 
अनुसार ठीक-ठीक लेखा-जोखा करने के लिए व्योरेवार जांच करना; और 


२. निचली कोटि की खनिज धातुओझ्रों, विशेषकर खनिज और मैगनीज ऋरमाइट को 
सुधारने की दिशा में जांच करना; और 
हे. प्रणालीवद्ध तरीकों से खुदाई कराना । 


३४३ 


३४८ 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


२. ऊपर दी गई सिफारिशों पर नीचे लिखी कार्रवाई की गई है: 
(क) फोयला : 


१. घातुकर्मक कोयले के संरक्षण के लिए कोयला खान (संरक्षण झोर सुरक्षा) अधि- 


नियम, १६५२ पास किया गया जो कि इस दिशा में एक निश्चित कदम था । इस 


* अधिनियम के अंतर्गत मिली शक्तियों के ग्राधार पर कच्चा कोयला देने वाले 


कोयले का उत्पादन १६५२ से सीमित कर दिया गया। शुरू में यह श्रधिनियम क 
और ख कोटियों पर ही लागू किया गया लेकिव १६५३ में १ और २ कोटियों 
के कोक कोयले पर भी लागू किया गया । इस अधिनियम में संरक्षण के लिए ठीक 
चिनाई और कोयले की धुलाई के बारे में भी भ्रधिकार प्राप्त कर लिए गए । 


गत चार वर्षो में कोक कोयले के उत्पादन की निर्धारित सीमाएं और वास्तविक 
उत्पादन का व्योरा नीचे दिया जा रहा है :--- 





(आंकड़े लाख टन में) 


वर्ष चुनी हुई कोटियां कोटी १ और २ 
निर्धारित सीमा उत्पादन निर्धारिता सीमा उत्पादन 
«६ १६५२ ७६९० छ७'० न द््ड 
१६५३ ४० ७१७ ६४.० (क) ६६ 
१६५४ छो४' ० ७२० ६४. ०(क) च्ड 
१६५५ ७३२ छर२ नं छ० धरे 





'ैश्ननुमानित उत्पादन । हे 
(क) उत्पादन १६५२ की मात्रा पर निर्धारित कर दिया गया था । 


२. रानोगंज, झरिया और वोकारो के कोयला क्षेत्रों की दुबारा की गई पड़ताल के 


अनुसार यह पता चला है कि रानीगंज और झरिया क्षेत्रों में काफ़ी अ्रधिक 
मात्रा में कोयला है। करणपुर कोयला क्षेत्र की दुबारा पड़ताल से, जो ब्रभी हो 
रही है, कोयले की कई नई जगहों का पता लगा है । कहा जाता है कि झिलीमिल्ली 
कोयला क्षेत्र में कोक कोयला है । उसकी श्रच्छी तरह छानवीन हो रही है। वंगाल- 
विहार के कोयला क्षेत्रों वाले भूमागों में ठीक चित्ताई योग्य कितना माल उपलब्ध 
है, उसका अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट देगी 


३. भारतीय मानक संस्था की एक समिति--ठोस खनिज ईंधन अनभागी समिति-- 


में कोयले का भारतीय मानक सामान्य वर्गीकरण मसविदा तैयार किया है जो 
स्वीकार किए जाने के लिए संस्था के विचाराधीन है 


४. सिगरेनी की कोयला खानों का उत्पादन बढ़कर १५ लाख टन हो गया है। मध्य 


भारत की भी कई कोयला खानों में उत्पादन बढ़ाने की गंजाइश है, लेकित 
परिवहन सीमित होने की वजह से उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता 


४. इंवन अनुसंधानशाला ने कोयले की धुलाई, मिश्रण और कार्बनीकरण के बारे में 


प्रयोगशाला में जो अव्ययन कार्य किया है उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। यह 
छानवीन एक मार्गदर्शक संयंत्र की सहायता से जारी रहेगी। 





खनिज साधनों का विकास 


शे४&६ 


६. कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १६५२ केन्दीय सरकार को 
संरक्षण सम्बन्धी उपाय लागू करने का अधिकार देता है । एक कोयला बोर्ड 
स्थापित किया गया है जिसके लिए कई सलाहकार समितियां हैं तथा अधिनियम 
के अनुभाग १७ के अधीन तियम जारी किए गए हैं; श्र 

७, ईंधन के रूप में साफ्ट कोक का महत्व माना तो गया है, लेकिन परिवहन की 

कठिनाइयों के कारण उस दिशा में विस्तार सीमित रहा । 

३. हालांकि कोयले के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, फिर भी 
आशा यह थी कि प्रथम योजना में दिए विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप मांग मैं जो वृद्धि होगी 
उसके हिंसाव से उत्पादन १६५० के ३ करोड़ २३९१ लाख टन से बढ़कर १६५५-५६ में ३ करोड़ 
8० लाख टन हो जाएगा। सिर्फ १६५३ में निर्यात के लिए मांग में कमी हो जाने की वजह से 


जो भंडार इकट्ठा हो गया था उसी से उत्पादन 


कुछ गिर गया था। उसको छोड़कर उत्पादने 


१३५१ से लश्गातार बढ़ता ही श्राया है और १६५४५ में ३ करोड़ ५२' २ लाख टन हो गया। नीचे 
१६५० से १९५४५ तक कोयले के उत्पादन में वृद्धि, भेजे हुए माल की मात्रा और निर्यात सम्बन्धी 





आंकड़े दिए जा रहे हैं :-- 
(आंकड़े लाख ठन में) 
वर्ष उत्पादन में वृद्धि. भेजे हुए माल को निर्यात 
मात्रा 
१६५० ३२३११ रदुफ ० ६५० 
१६२१ ३४३९० २६१० २७२१ 
१६५२ रेशि३े!० 3१०० ३२६८ 
१६४२ ३५६७ ३०६१० १६६१ 
१६४४ ३६७७ २३१६९*४ २०' २२ 
१६५४ * रेणरा २ २२६६ १५ ७४ 
छानबीन 


४. भारतीय भूमर्भ सर्वेक्षण और भारतीय खान विभाग का विस्तार आशानुरूप शीघ्र, 
विशेषकर योजना के प्रथम वर्ष में, न हो सका। कारण यह हुआ कि टेकनीकल 
कर्मचारियों की भरती और साज-सामान जुटाने में देरी हुई थी । फलस्वरूप जितना काम हो 
सका वह निर्धारित काम से कम है। लेकिन फिर भी जो भी कर्मचारी और साज-सामान 
उपलब्ध थे, उन्तकी सीमाओ्रों को देखते हुए लाभदायक काम तो हुआ ही है । इन दोनों विभागों 








के विस्तार में खर्च जिस हिसाब से हुआ है वह नीचे दिया जा रहा है :-- 
(लाख रुपए) 
१६५१-४२ १६५२-५३ १९५३-५४ १६५४-२४ १६५५-५६ 
भा० भा० भा० भा० भा० भा० भा० भा० भा० भा० 
भू० खान भू० खान भू० खान भू० खान भू० खाद 
स० वि० स॒० वि० स० वि० स० वि० स० वि० 





योजना 
वास्तविक १०६ ०२६ ४७३ ११० 


घ३० २२६ १३-२३ ६:१६ १४०३० ८६४ १६३० १०१५ ५२१३ २८०० 
५-३० ३३६ 


६७७ १४६४ २०८६ १६:६३ 
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५, भूगर्म सर्वेक्षण विभाग ने नियमित हंस से उन्नतिशील खनिज खातों के भूगर्भ सम्बन्धी 
सक्टों बनाने और व्योरेवार छातवीन करने के भ्रलावा मध्य प्रदेश की खनिज मैंगनीज की पट्टी पर 
विद्येप ध्यान दिया । इस क्षेत्र के नक्शे की जो बड़े पैमाने पर तैयारी हुई, उससे पता चला कि 
ग्रह खनिज मैंगदीज की निधि जितनी पहले ग्रांकी जाती थी उससे कहीं ज्यादा है। इंसी प्रकार 
उद्र दौसा जच्ता निक्षेप के वारे में भी जांच हो रहीं है। भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के भू-भौतिकी 
अदुमाग का काम काफी वढ़ गया है । विशेष रूप से इन भू-भौतिक जांचों कीचर्चा की जी 
सकती है: (क) कैम्ते के उत्तर-पश्चिम में सम्भावित तेल धारक आगारों के स्थान, (ख) नीचे 
गहराई में खनिज घातुशालाओं के स्थान के लिए मध्य प्रदेश की खनिज मेंगतीज पट्टी; और 
मे) सिहमूम (विहार) एवं चित्रदुर्ग (मैसूर) में खनिज सल्फाइड का विस्तार निश्चित करे 
के हिए सत्फाइट छालाएं । इस भू-भौतिकी जांच के वाद चित्रदु क्षेत्र में विस्तार से भू-छेदत 
कार्य (ड्रिलिग) शुरू किया गया। अमजोर पाइराइट संचय की जो खोज-खुदाई की गई 
उससे निश्षेप के एक छोटें-से हिस्से में से ही, जिसकी जांच की गई थी, लगभग ७४,००० द्न 
सिलषेप का पता लगा है । * 


ली 


६. भारतीय खान विभाग ने खनिज मैगनीज, क्रोमाइट श्रौर अवरक की अधिकांश प्रमुत 
चालू झानों का निरीक्षण करके उनके कामों के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े" इक किए हूँ! 
छुदाई के ऐसे तरीकों को जिनमें वन्‍्वादी होती है, ठीक करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 
निम्तलिखित ऊनिज निधियों की सविस्तर जांच हुई है- अंडमान में जिप्सम, आस में अस्वेस्टात, 
शिमला में पाइराइट, पत्ना में हीरे, आंध्र और मैसूर में करोमाइट और लाख में गंधक । इसके 
अलावा यह विभाग भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के लिए जरूरी कच्चा माल ढूँढने के 
बारे में जांच पड़ताल कर रहा है )$ ह 


ह कल की खनिज मैंगनीज को काम के लायक बनाने के वारे में जो प्रारम्भिक 
हक थी उससे सके हम 3 हुए हैं और भ्रव यह जांच आदि संयंत्र के श्रावार प९ की 
ञ 3 ( मध्य प्रदेशीय खनिज मैंगनीज सिडिकेट द्वारा गुरुतर माध्यमी विभाजक सेयेंत् की 
तगाया जाना जनिज मैंगनीज का उपयोग करले की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा । 
जल्दी ही एक और घुलाई संयंत्र लयवाने का विचार कर रही है । ह॒ 


७. केन्रीय कांच और मच्दिल्प हे >> 
अर के सहयोग से जिनमे (सिरेमिक) अनुसस्धानशाला ने भारतीय भूरे से 
दम हे ग॒ से चिकनी मिट्टी के कच्चे सामान के विषय में सविस्तर जांच की है । वेकीर 

रक को उपयोगिता के सम्बन्ध में भी जांच की गई है, जिसके परिणाम अच्छे रहे हैं । 


वि हक घातुकर्मक प्रयोगशाला के खनिज धातु परिप्कार अनुभाग ने क्षोमईट। 
3833 ग॒ और क्यानाइट पर सुवार परीक्षण किए हैं । परिणाम उत्साहवर्धक रहें है और 
र्जादाद की कोयला सानों के कोयला घोने से पाइराइड निकालने के वारे में को गई 
जांच भी सफल रही है । इसके अलावा इस प्रयोगशाला ने देशी रेत को कर तमाम परीक्षण 


इसलिए किए है कि भद्ठियों में सांचों दारा ढलाई के 
ह्टारा ढल रे 
की जा सक्के । रा ढलाई के काम योग्य रेत की उपयोगिता निश्चित 


दि पश्चिम बंगाल में पैट्रोलियम की खोज करने के उद्देश्य से भारत सरकार में स्टैस्ड्ड 
चैस्यूम श्रायत कम्पनी लिमिठेंड से एक करार किया है। इसके अलावा राजस्थान के 
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जसलमेर इलाके में तेल की विभागीय खोज १६५५-४६ में शुरू की गई थी और प्राकंतिक 
साधत और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय ने एक तेल और प्राकृतिक गैस विभाग स्थापित 
किया था जो इस दिशा में विस्तृत खोज करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस के एक अलग 
निदेशालय का रूप ग्रहण कर चुका है । 
खनिज उत्पादन 

१०. योजना के पहले तीन वर्षो में खनिज उत्पादत मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टियों से 
सामान्य रूप से बढ़ा, लेकित खनिज मैगतीज और अवरक के बाजार में एकाएक मन्दी आ जाने 
की वजह से १६५४ में उसकी मात्रा और मूल्य काफी गिर गए । अधिक महत्वपूर्ण खनिज 
पदार्थों के उत्पादन अंक नीचे दिए जा रहे हैं : 


कोयला 
खनिज लोहा 
खनिज मैगनीज 
ऋमाइट 
इल्मनाइट 
वाकसाइट 
बयानाइट 
सलीमेनाइट 
मैग्नेसाइट 
जिप्सम 
खनिज तांवा 
सारकृत सीसा 
उत्पादित 
सीसा धातु 
सारकृत जस्ता 


समस्त खनिजों 
का मूल्य 
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३५२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


दूसरी योजना के कार्यक्रम 


११. दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया है उसके 
परिणामस्वरूप खनिज विकास के कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। इस्पात 
इन्गौट की मात्रा ६० लाख टन बढ़ा देने के लिए आवश्यक होगा कि खनिज लोहे, कोयले, चूना 
पत्थर और डालोमाइट तथा ऊष्मसह पदार्थों का उत्पादन बड़े पैसाने पर बढ़ाया जाए। 
प्रल्यूमिनियम उद्योग के विकास से वाक्साइट की और सीमेंट उद्योग के विकास से चूना पत्थर, 
जिप्सम और चिकनी मिट्टी की मांग बढ़ेंगी। हालांकि प्रानें वाले वर्षों में जो औद्योगिक विकास 
होना है उसके प्रसंग में खनिज प्रदेशों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और मुख्य-मुख्य खनिज क्षेत्र 
निर्धारित हो गए है, फिर भी देश की खनिज सम्पत्ति कैसी और कितनी है--इस बारे में भौर 
सविस्तर जानकारी पा लेना जरूरी है । इसके लिए नियमानुसार नक्शे बनाना और जहां आवश्यक 
हों, वहां बड़े पैमाने पर नकशे बनाना, खनिज खोज के लिए भू-भौतिक और भू-रसायनिक तरीकों 
का भ्ोर ज्यादा अपनाना तथा पड़ताल के लिए कुछ भू-छेदन कार्य करना आवश्यक होगा । 


कोयला 
१२. कोयले पर हमारा-घ्यात सवसे पहले जाता चाहिए क्योंकि एक तो यह मूलतः 
भ्रनेक उद्योगों के लिए ईंधन के रूप में झ्रावश्यक है और दूसरे, लोहा और इस्पात कोयले के 
: कार्बनीकरण जैसे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में जरूरी है । 


, १३. १६५५ में कोयले का उत्पादन ३ करोड़ ८० लाख टन तक पहुंच गया था| उसके 
वतमान उत्पादन का अधिकांश भाग निजी क्षेत्र की खानों से ही भ्राता है, सार्वजनिक क्षेत्र 
से तो सिर्फ ४५ लाख टन ही है। दूसरी योजना में रखे गए झ्रौद्योगिक लक्ष्यों और तापीय 
बिजली धावित उत्पादन के कार्यक्रमों तथा रेलवे के विकास के आधार पर दूसरी योजना के पंत 
तक कोयलें की मांग ६ करोड़ टन हो जाएगी । 


इसका मतलव यह हुआ कि १६५५ में जो उत्पादन था उस पर २ करोड़ २० लाख टन 
2 १६५४ के उत्पादन पर २ करोड़ ३० लाख टन की वृद्धि की जाए और इसके लिए 
विशेष रूप से प्रयत्न भी करने पड़ेंगे । झ्ाजकल जितनी खानों में काम हो रहा है, उनमें कुछ 
वृद्धि श्रवव्य की जा सकती है लेकिन इतनी वृद्धि के लिए कई नए कोयला क्षेत्रों में काम शुरू 
करना पड़ेगा । 

१४. १६४८ के श्रौद्योगिक नीति भ्रस्दाव में उल्लिखित था कि कोयले के सम्बन्ध में जो 
भी नए क्षेत्र खोले जाएंगे वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अ्ंतगेंत होंगे, लेकिन जहां सरकार राष्ट्रीय हित 
का देखते हुए निजी क्षेत्र का सहयोग पाना चाहे वहां ऐसा न होगा । इस नीति के अनुसार पिछले 
सालों में कुछ छूटे दे दी गई थीं, लेकिन तय हुआ है कि भविष्य में कोयले के नए क्षेत्रों को साव॑- 
जनिक नेत्र के अन्तर्गत रखने की नीति पर सल्ती से अमल होगा और दूसरी योजना को बढ़ी 
हुई मांगों को पूरा करने के वास्ते कोयले का अतिरिक्त उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में 
पावेजनिक क्षेत्र में ही होगा । इसी के अनुसार फिलहाल यह तय पाया गया है कि १६६०-६३ में 
जो २ करोड़ २० लास टन कोयले की मांग में वृद्धि होगी, उसका १करोड़ २० लाख टल सा्व- 
जनिक क्षेत्र से आ्राएगा। यह चाहे वर्तमान कोयला क्षेत्रों से हो चाहे नए खोले गए कोयला क्षेत्रों से, 
भौरचाकी निजी क्षेत्र के वर्तमान भौर उनके सबन्निकट कोयला क्षेत्रों से निकाला जाएगा। उत्पादन 
बढ़ाने के लिए कोयले की नई खालें सावंजनिक क्षेत्र में ही चाल की जाएंगी । सार्वजनिक 
क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन कुछ इस प्रकार होगा : वर्तमान खानों से 5 लाख न जिसमे 
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५ लाख टन मुख्यतया बोकारो की मौजूदा खानों से ही होगा, सिंगरेनी की खानों से १५ लाख 
टन और भ्रस्ताव है कि कोरवा कोयला क्षेत्रों का विकास करके ४० लाख टन प्राप्त किया 
जाए। बाकी ६० लाख टन कित क्षेत्रों से आएगा, इसके बारे में भी मोटे तार पर निर्णय 
कर लिया गया है, लेकिन किस क्षेत्र से कितना रखा जाए, इसके व्योरे तय किए जा रहे हैं । 
इसमें सवसे श्रधिक विचार इस बात का रखा गया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में ही नई खानों का 
विकास हो। राजकीय क्षेत्र में १ करोड़ २० लाख टन अतिरिक्त कोयला निकालने के लिए 
कुल खर्च अ्नुमानत: ६० करोड़ रु० आएगा जिसमें १२ करोड़ आवास के लिए भी शामिल 
है । फिलहाल इसके लिए ४० करोड़ रुपया रखा गया है । 


सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले का उत्पादन करना श्रावश्यक होगा ही, इसलिए सरकार ने 
कोयला उत्पादन तथा विकास कमिश्नर के अ्रधीन एक संगठन स्थापित किया है जो 
राज्यों की वर्तमान खानों और योजना काल में खोली जाने वाली नई खातों का प्रमख॒ प्रबंधक 
अधिकारी होगा । कोयले का नियंत्रण, जो कोयला खान नियंत्रण आदेश के अंतर्गत वितरण, 
मूल्य इत्यादि के बारे में होगा, और निजी उद्योग का नियंत्रण कोयला नियंत्रक नामक एक अलग 
अधिकारी के हाथ में रहेगा । 


« राज्यों की कोयला खातों का प्रशासन भ्रभी तो विभाग के हाथ में है, लेकिन प्रस्ताव 
है कि इन खानों और योजना काल में खोली गई नई खानों का स्वामित्व और उनका प्रबन्ध करने 
के लिए एक कम्पनी बना दी जाए । 


कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक टेकनीकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सिल- 
सिले में पहले कदम के रूप में चार प्रशिक्षण केनद्र करगली, गिरडीह, तलचर और कुरसिया 
में खोले जाएंगे जो माध्यमिक और निचलो श्रेणी के टेकनीकल कर्मचारियों जैसे पर्यवेक्षक, 
प्रोवरसियर, विद्युत और मशीनी अधीनस्थ कर्मचारी इत्यादि प्रशिक्षित करेंगे । योजना काल में 
टेकत्तीकल कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और भी केद्ध खोले जाएंगे । 


१५. कोयले की ढुलाई रेलवे के ऊपर बड़ा भारी भार है, क्योंकि कोयले की मांग तो देश 
भर में होती है परन्तु यह कोयला पश्चिम बंगाल और विहार राज्यों में ही निकाला जाता है। 
कोयला भेजने में रेलवे में वैज्ञानिकन तो हुआ है, लेकिन मांग में इतनी अधिक वृद्धि को देखते 
हुए उत्पादन में भी वैज्ञानिकन की आवश्यकता है| भिन्न-भिन्न राज्यों में कोयला खानों 
के विकास के लिए कोयला उत्पादन के कार्यक्रम बनाए गए हैं । नीचें दिए गए विवरण में दूसरी 
योजना के अन्त में कोयले के उत्पादन का सम्भावित वितरण. १६५४ के वित्तरण के साथ 
विया जा रहा है:--- 





(आंकड़े लाख टन में) 
१६५४ में उत्पादन १६६०-६१ में वृद्धि 
उत्पादन 
असम प्र प्ः० मत 
पश्चिम दंगाल 
दाजिलिंग ०३ ०'३ क+ 
रानीगंज १२२'२ १४१ ६ ५६४ 
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झरिया १२९६ १६६९ ६ ३०५० 
करनपुर श्षाड ६०१० ४५६ 
बोकारो «. २३८ रेप ८ १० 
गिरडीह २६ र्‌ दर नल 
विहार के अन्य छोटे क्षेत्र १४ १४ 

सध्य प्रदेश 
छिंदवाड़ा और चंडा २२५ रराभ हद 
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हैदराबाद । 
पिंगरेनी १४३ २६' ३ १५० 
रामस्थान 
बीकानेर ०३ नव न 
योग ३६७७ प६७९७ २३० 





१६. ६ करोड़ टन के लक्ष्य में लोहा और इस्पात उद्योग तथा ग्रन्य श्रावश्यक उप- 
भोवताओं के लिए कच्चा कोयला देने वाले कोयले की जरूरत भी शामिल है। इस प्रकार के 
“कोयले का उत्पादन १ करोड़ ४० लाख टन निर्धारित कर दिया गया है श्रौर वास्तविक उत्पादन 
इससे कुछ ही कम है । इसके विपरीत आवश्यक उपभोक्ताओं की मांग सिर्फ करीब ३५ लाख 
टन है। वाकी कोयला रेलवे और उद्योगों के काम आता है। थोड़े कोयले का निर्यात भी होता 
है। दूसरी योजना में इस्पात उत्पादन में वृद्धि के लिए ९७ ३ लाख टव कोक कोयले की जरूरत 
होगी, जबकि अन्य श्रावश्यक उपभोक्ताओं की मांग का अनुमान १६“८ लाख टन है। इस प्रकार 

१ करोड़ १४१ लाख टन घुला हुआ साफ या करीब १ करोड़ ६५ लाख टन कच्चा कोयला कुल 
मात्रा में जरूरी होगा, जवकि वर्तमान उत्पादन लगभग १ करोड़ २५ लाख टन है। १६६०-६१ 
तक श्रावश्यक उपभोक्ताओं की मांग काफी बढ़ जाएगी । उसको पूरा करने के लिए इस प्रकार 
के कोयले का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ाना होगा और सीमित निधियों के संरक्षण के उद्देश्य से धीरे- 
घीरे इस वात के लिए भी उपाय करने पड़ेंगे कि रेलवे जैसे अनावश्यक उपभोक्‍ताओं के लिए 


कोक कोयले की जगह उपयुक्त गैर-कोक कोयला दिया जाए। रेलवे ने इस उद्देश्य से एक 
कार्यक्रम का सुझाव दिया है । 


१७. संरक्षण की दृष्टि स और इस्पात उद्योग को एक समान कोटि का कोयला देने की 
आवश्यकता को भी देखते हुए धातुकर्मक कोयले की धुलाई जरूरी हो जाती है। सरकार ने 
कोयला धुलाईखाना समिति बनाई थी। उसने भारतीय कोयले के धोने और धुलाईखाने 
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स्थापित करने के सवाल पर विचार किया था । इस समिति की रिपोर्ट और उस पर कोयला 
बोर्ड की सिफारिशों के श्राधार पर केन्द्रीय सरकार ने ये निर्णय किए हैं :-- 


(१) सामान्य रूप से कोती-कोती तक के धातुकर्मक कोयले की घुलाई हो; 


(२) मौजूदा और प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 
निजी कोयला खानों को धुलाईखाने स्थापित करने का विकल्प दे दिया जाए । 
अगर निजी कोयला खानों द्वारा स्थापित धुलाईखानों से अपेक्षित परिमाण 
में धुला कोयला नहीं मिल पाता, तो सरकार स्वयं सब जरूरतों के हिसाव से 
धुलाईखाने स्थापित करेगी; भर 


(३) धुलाई की औसत लागत कोयला खानों की कीमतों में परिवर्तत करके या धुले 
कोयले के लिए तय कीमत द्वारा, या उचित उत्पादान द्वारा जैसा भी उपयुक्त 
अवस्था पर ठीक समझा जाए, पूरी कर दी जाएगी । 


जमदोबा, पश्चिमी बोकारो और लोडना कोयला खानों के निजी क्षेत्र में तीन धुलाईखाने 
पहले से ही काम कर रहे हैं। ये कोयला खानें टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी और भारतीय 
लोहा और इस्पात कम्पनी को धुला कोयला प्रदान कर रही हैं। वोकारो/करगली में प्रति 
वर्ष २२ लाख टन कोयले की धुलाई करने की क्षमता वाला एक धुलाई संयंत्र लगाने का निर्णय 
किया जा चुका है। इस धुलाईखाने से घुला कोयला राउरकेला और भिलाई संयंत्रों को दिया 
जाएगा। एक जापानी फर्म को इस घुलाई संयंत्र के बनाने और लगाने के लिए आर्डर दिया 
जा चुका है। दूसरा धुलाईखाना दूर्गापुर में वनाने का प्रस्ताव है। इस्पात संयंत्रों की 
जरूरतों को पूरा करने के लिए और घुलाईखाने खोलने के प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा 
"रहा है। योजना में कोयले के धुलाईखाने खोलने के लिए ६ करोड़ की रकम रखी गई है । 


१८. जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, परिवहन की सीमाओं की वजह से घरेलू 
कामों में कच्चे कोक का उपभोग ज्यादा नहीं बढ़ा है। १६५० में इसका उपभोग ११ लाख 
टन था, जो १६५५ में बढ़कर लगभग १६ लाख टन हो गया, हालांकि १६५४५ में अतिरिक्त 
'उपभोग के लिए १० लाख टन का लक्ष्य रखा गया था। दूसरी योजना के अन्त में होने वाली 
कोयले की जरूरतों का अनुमान करने में यह मान लिया गया था कि राज्य के अथवा 'जेड' श्रेणी 

- के उपभोक्ताओं के लिए ३५ लाख टन कोयले की जरूरत होगी, जिसका अधिकांश कच्चा कोक 
तैयार करने के लिए होगा । इस समय अधिकांश कच्चा कोके झरिया की कोयला खानों में 
निचली कोटि के घातुकर्मक कोयले से तैयार किया जाता है और खोज कार्य से यह पता 
लगा है कि यह कोयला धातुकर्मक कार्यो के लिए सुधारा जा सकता है। लेकिन जब तक 
गैर-कोक कोयले के लिए आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के निम्नतापीय कार्वनीकरण यूनिट 
स्थापित नहीं हो जाते, कच्चे कोक के लिए उत्पादन में जो वृद्धि निर्दिष्ट है उसे मौजूदा तरीके 
से ही पूरा करना पड़ेगा । इसमें धातुकर्मक कोयले को लेकर विकेन्द्रित रूप में उत्पादन किया 
जा रहा है, हालांकि इससे वचा जा सकता है । 


दक्षिण अर्काट लिगनाइट योजना कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव यह है कि ७,१४,००० 
“टन कोयले के चूरे की छोटी-छोटी ईटें बनाने के लिए एक संयंत्र लगाया जाए। इन ईटों 
“के कार्ववीकरण से ३,5०,००० टन अर्द्धकोक ग्राप्त होगा । 
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सापट कोक के महत्व के विचार से योजना को संशोधित करते समय अथवा तीसरी 
योजना में इस उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 


छात्रवीन के कार्यक्रम 


१६, हवितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताम्रों को 
ध्यान में रखते हुए कुछ प्रधिक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के उत्पादन के लक्ष्य नीचे दिये गए 
हूँ। इन लक्ष्यों में देश की अपनी जरूरतों के साथ कहीं-कहीं निर्यात की आवश्यकताओं का भी 
तमावेद् है । 


जन-+तकवनी न 


खनिज मात्रा उत्पादन निर्यात 
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कमल यम 0 
____ २०. टूसरी योजना में खनिज सम्पत्ति की जांच और सर्वेक्षण को और अधिक परिश्रम 
हे ज्ञाथ श्राग्रे बढ़ाना होगा। सरकारी क्षेत्र में कोयले के उत्पादन में जो वृद्धि बड़े पैमाने पर 
होनी है वह नए क्षेत्रों से ही होनी है भरौर उसके लिए चुने हुए कोयला क्षेत्रों में व्यापक 
गयला साज पर सीध्र ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार चंकि राज्यों का 
हिस्सा तोहा थ्रौर इस्पात जैसे मूल उद्योगों में बढ़ता ही जा रहा है, इससे कच्चे खनिज माल 
जैसे पनिज लोहा, खनिज मैंगतीज, चूना पत्थर और ऊप्मसह खनियों के निक्षेप की व्योरेवार 
जांच दर ब्रावश्यक होगी । इसका श्रर्थ यह है कि भारतीय भगर्भ सर्वेक्षण विभाग और 
भारतीय सान विभाग का काफी विस्तार किया जाए श्रौर इस काम के लिए उपयक्‍त साज- 
सामान में भी वृद्धि की जाए । इसरी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताम्रों को दृष्टि में रखते 
हुए अ्रन्तरिम उत्त्तावों को १६५४ के पूर्वाद् में स्वीकार कर लिया गया था। विस्तार सम्बन्धी 
अन्य प्रस्तावों पर भरती विचार किया जा रहा है। फिलहाल अनुमान से ४ करोड़ रुपया भूगर्भ 
सवक्षण विभाग के लिए भौर १ करोड़ रुपया खान विभाग के लिए जरूरी होगा हक 
२६. भारतीय भूगर्म सर्वेक्षण विभाग के प्रस्तावों में ये दातें है : 

(१) भूगर्म सम्बन्धी सवशे बनाते के लिए सुविधाओं में विस्तार किया जाए ताकि 

नवशा के अन्तर्गत मूल क्षेत्र को शीघ्र ही बढ़ाया जा सके। (खमिज पदार्थों का 





पये आंकड़े इन प्निजों का उपभोग करने वाले उद्योगों की निर्वास्त क्षमता पर 
श्राधारित है। इनमे ऐसे फुटकर उपभोक्ताओं की जहरतें शामिल नहीं हैं जिनके 
झांकटे उपलब्ध नहीं है । ह 
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आकलन और विकास पूर्ण और सही नक्शे होने पर ही निर्भर करता है; 
इसलिए उसके अन्तर्गत क्षेत्र को यथाज्षीघ्र वढ़ाने की जरूरत है । भ्रव तक १ इंच 
१ मील के पैमाने के हिसाव से देश के सिर्फ पांचवें हिस्से का ही नक्शा बनाया 
जा सका है ।) 

२) आशिक भू गर्भ , भूभौतिकी, इंजीनियरी और भूगर्भस्थ जल प्रभागों का विस्तार 
और उनका संवर्धन किया जाए। भूगर्भ और भूभौतिकी ढंगों से महत्वपूर्ण 
खनिजों की सविस्तर जांच के अलावा यह विभाग नदियों के मैदानों में 
विधिपूर्वक जलगति विज्ञान सम्बन्धी परिस्थितियों का भी अ्रध्ययतर करेगा । 
प्रस्ताव है कि शुरुआत गंगा और गोदावरी-क्ृष्णा नदियों के मैदानों से की जाए । 
देश की जल सम्पत्ति का लाभ उठाने के लिए जलगति विज्ञान सम्बन्धी इस 
प्रकार की व्योरेवार जानकारी आवश्यक है । 


(२) अच्छी तरह साज सामान से युवत भू-छेदन प्रभाग का संगठन किया जाए जिससे 
खनिज पदार्थों की जांच का काम भ्रव त्क जितना संभव था उससे एक अवस्था 
और शआगे बढ़ाया जा सके क्षेत्रीय आधार पर निक्षेपों का अध्ययन करने 
के अलावा जमीन के अन्दर गहराई में भी उनके वारे में जांच की जाएगी 
ताकि निधि का गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से अधिक सही लेंखा- 
जोखा हो सके । 

जहां तक भारतीय खान विभाग का सवाल है, अनुसन्धान, खनिज खोज, खान खुदाई 
और भू-छेदन प्रभागों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि यह विभाग चुने हुए क्षेत्रों में 
व्यापक अन्वेपण के अ्रतिरिक्त उनमें कुछ को खुदाई के लिए उपयुक्त सिद्ध करने के लिए 
उनकी आरम्भिक खुदाई का काम कर सके । 


२२. भूगर्भ सर्वेक्षण और खान विभागु के कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्षेत्र प्रधान और श्रम 
प्रधान दोनों प्रकार की जांचें आती हैं। इनमें जो मर्दे शामिल हैं जिनमें से प्रमुख यहां दी जा 
रही हैं :-- 

कोयला--कोरबा, दक्षिणी करनपुरा, रानीगंज, चिरमिरी, रामगढ़, घझिलीमिल्ली, 
और उत्तरी करनपुरा (राजकीय क्षेत्र में कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में) और कोटा, 
सिंगरौली, उमरिया, सोहागपुर, कनहन और पेंच घाटियां, हैदरावाद, तलचर, गोदावरी 
धाटी और असम की कोयला खानों (गुण और परिमाण के आकलन के लिए) के भू-छेदन कार्य 
के साथ सविस्तर भूगर्भ जांचें । 

तांवा--खेत्री, दरिवो (राजस्थान) के तांवे के निक्षेपों के व्योरेवार नकहों बनाना 
तथा अन्वेषण और आआरान्श्र के कुर्नूल जिले में गनी की पुरानी खानों की व्योरेवार पड़ताल । 

मैंगनीज--मध्य प्रदेश की खनिज मैंगनीज पढ्टी में भू-छेदन काये और उसके साथ ही 
व्योरेवार नक्शे बनाने का काम जारी रखना । 

क्रोमाइट--दक्षिणी मैसूर के माइट क्षेत्रों और उड़ीसा में नौसाई के क्रोमाइट निक्षपों 
की व्योरेवार जांच । | 

जिप्सम--नागपुर (जोधपुर) और वोकानेर (राजस्थान) में जिप्सम निक्षेपों की भ-छेदन 
द्वारा व्योरेवार पड़ताल । 


३भ८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


सीसा-जस्ता--जवार (राजस्थान) के सीसा-जस्ता निक्षेप की भू-छेदन द्वारा पड़ताल । 
टीन--विहार क ज्ञात स्थानों की ब्योरेवार पड़ताल । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव है कि मे संगठन अन्य कई जांच-पड़तालों का काम 
शह करेंगे । इनमें कई अधात्वीय खनिज निक्षेपों, जैसे चूना पत्थर, डालोमाइट, संगमरमर, 
कांच, रेत, ग्रेफाइट, गेरू, विकती मिट्टी, फुलर मिट्टी, साबुन, पत्थर, जिप्सम इत्यादि ह 
की व्योरेवार परीक्षा भी शामिल होगी। ये निक्षेप सारे भारत में हैं और इनके लिए जो पड़ताले 
की जाएंगी, वे कुछ भंशों में प्रादेशिक स्तर पर भौर कुछ अंशों में एक-एक निक्षेप को लेकर 
होंगी । 

ऊपर दिए गए कार्यक्रम के अतिरिक्त, जिसे केद्ध कार्यान्वित करेंगो, योजना में 
खनिज विकास योजनाओं के लिए २ करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिसे राज्य सरकारें कार्यान्वित 


करेंगी। राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाश्रों में से प्रमुख हैदराबाद को हंट्टी 


सोना खानों का विकास है, जिसके लिए फिलहाल ५० लाख रु० की रकम रखी गई है । 


२३, देश के औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्वपूर्ण योग को देखते हुए ऐसा 
विचार है कि राज्य हो उनकी खुदाई का काम करेगा । जिन खनिज पदार्थों का विकास भविष्य 
में केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही होगा, वे हैं कोयला और खनिज तेल । लेकिन श्रौद्योगिक नीति 
सम्बन्धी सए प्रस्ताव के अनुसार कई और महत्वपूं खनिज सूची (देखो श्रध्याय २ को 
प्रिशिष्ट) में जोड़े जा रहे हैं । इस नीति के परिणामस्वरूप योजना काल में सार्वेजनिक क्षेत्र 
के अन्तर्गत हीरे की खुदाई और तांवे की एक खान चालू करने की योजनाएँ प्राकृतिक साधन 
श्र वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय में वनाई जा रही हैं। इन मोजनाओ्ों के लिए भ्रावश्यक 
वित्त के विपय में उचित व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा । 


२४. देश के तेल साधनों का अन्वेषण और उत्तके विकास का काम भी दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकार ने जैसलमेर इलाके में जो खोज का काम पहले 
शुरू किया था वह जारी रहेगा और उसमें जमीन का भूगर्भीय सर्वेक्षण, भूभौतिकी पड़तालें 
और अन्वेषक भू-छेदन कार्य के साथ ही वातचुम्वकीय सर्वेक्षण भी शामिल होगा । इसके अलावा 
एकत्र किए गए प्रारम्भिक आंकड़ों के आधार पर ज्वालामुखी और कैम्बें में तेल मिलने की 
सम्भावनाएं हैं। इसलिए कैम्ते में उल्लेस्य भू-छेदन और ज्वालामुखी में परीक्षार्थ भू-छेदन का 


* काम किया जाएगा । जैसलमेर के वातचुम्बकीय सर्वेक्षण के लिए इस काम के भ्रति विशिष्द 


होने तथा देश में सुविधाएं व होने के कारण, कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कैनेडा से सहायता ली 
गई थी । सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और वातचुम्वकीय भ्रांकड़ों के आधार पर जमीन की 
पड़ताल और अभ्रच्छी तरह की जाएगी । कैनेडा और अधिक क्षेत्रों के वातचम्बकीय सर्वेक्षण 
के लिए सहायता देने को तैयार हो गया है श्रौर इस सहायता का उपयोग पंजाब, उत्तर प्रदेश 
और बिहार के कुछ हिस्सों के सर्वेक्षण में किया जाएगा । ॥ 


२४, बूसरी योजना में तेल की खोज के बढ़े हुए कार्यक्रम को देखकर पेट्रोलियम की 
खोज के सम्बन्ध में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी उपाय किए गए हैं। योजता 
के अ्रनुसार तेल की खोज के लिए गवेक्षित भिन्न-भिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को विदेशों 
में तथा देश में बाहर से बुलाए गए ठेकवीकल परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों की सहायता 


खनिज साधनों का विकास ३५९ 


से प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी है। खान भौर व्यावहारिक भूगर्भशास्त्र विद्यालय भारत 
में तेल टेकनोलौजी और भू-छेदन का विशेष पाठ्यक्रम चालू करने के बारे में श्रभी विचार किया 
जा रहा है । 


२६. फिलहाल तेल की खोज के लिए ११-४५ करोड़ रुपया रखा गया है जो जैसलमेर 
में भ्रव तक आयोजित कार्यचालन, कैम्बे और ज्वालामुखी में भू-छेदन कार्य तथा टेकवीकल 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए है। तेल की खोज के लिए और भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैँ. 
और समय-समय पर कार्यक्रमों के अनुमोदन के साथ ही अतिरिक्त धन भी दिया जाएगा । 


सरकार खुद तो तेल की खोज करेगी ही, साथ ही वह स्टैण्डड वैक्यूम आयल कम्पनी के 
साथ पश्चिम बंगाल के मैदान में भी तेल खोजने का कार्य करेगी । इसके अलावी इस प्रस्ताव पर 
भी विचार हो रहा है कि असम आयल कम्पनी के साझे में असम क्षेत्र में मिलकर तेल खोजने का 
काम किया जाए। कम्पनी इस बात पर राजी हो गई है कि वह सरकार के साथ काम करेगी 
आऔर इस सिलसिले में नाहरकटिया के आ्रासपास, जहां १६४३ में तेल विकाला गया था, 
कुछ इलाकों के लिए खोज लाइसेन्स कम्पनी को दे दिए गए हैं। निजी फर्मों के साथ मिलकर 
काम करने में सरकार की लागत क्या होगी, यह श्रभी निश्चित नहीं किया जा सका है। 
उचित मौके पर इसके लिए धन की व्यवस्था की जाएगी । 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग 


२७. यद्यपि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का काम अनेक क्षेत्रों में फला हुआ है, तथापि 
खनिज सम्पत्ति के विकास में भी उसका बहुत महत्व है। खनिजों, खनिज तेलों और इंजीनियरी 
के तलजल तथा भूगमभे पक्षों श्रादि सव की भूगर्भीय और भूभौतिकी पड़त लें करने के लिए तक्शें 
जरूरी होते हैं। उनकी जरूरत वन सम्पत्ति, रेलों और सड़कों, सिंचाई, विजली के योजना कार्यों 
के विकास जैसे कामों के लिए भी पड़ती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार का बहुत 
पुराना विभाग है, पर पिछले महायुद्ध के समय में उसका कार्य बहुत अस्त-व्यस्त ही गया 
था । इसी के फलस्वरूप तमाम काम वाकी पड़ा हुआ है । युद्धोत्तर वर्षो में इसी संगठन 
पर कई अतिरिक्त कामों का बोझ पड़ा । इस स्थिति में उसके विस्तार और मशीनी- 
करण के एक कार्यक्रम को १६५३ में स्वीकार किया गया । मशीनीकरण का कार्यक्रम तो पूरा 
होने वाला है। दूसरी योजना काल में आने वाले काम के भार को घ्यान में रखते हुए १ करोड़ 
४० लाख लागत की विस्तार और मशीनीकरण की एक योजना भ्रनुमोदित की गई । भारतीय 
सर्वेक्षण विभाग की ज्यामित्ति तथा अन्वेषण शाखा के पुनर्गठन की भी व्यवस्था है। यह शाखा 
समतलन और थ्िकोण मापन कार्य और चुम्वकीय सूचना संग्रह कार्य करती है और वेलीय 

(टाइडल) तथा भूम्याकर्षण (ग्रेविटी) सर्वेक्षण भी कंरती रहती है । 


अध्याय १६ 
ग्ौद्योगिक विकास का कार्यक्रम 


प्रथम योजना में प्रगति 


झगर भ्रौद्योगिक उत्पादन के देशनांकों को ही देखा जाए तो प्रवम योजना के दौरान 
में उद्योग की जो उन्नति हुई है वह सन्तोपप्रद प्रतीत होती है, लेकिन प्रथम योजना बनाते समय 
रखे गए विभिन्न उद्योगों के ध्येयों, प्राथमिकताओं श्रौर क्षमता व उत्पादन के स्तरों फी पृष्ठ- 
भूमि में वह उन्नति समान रूप से सन्तोपप्रद नहीं मालूम होगी। १६५५-४६ के प्रन्त में हमारे 
सामने आने वाले रूप का विवरण नीचें दिया जा रहा है । 


सार्वजनिक क्षेत्र में प्रगति 


२. सिन्दरी खाद कारखाना, चित्तरंजन इंजन कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, 
इंटीगरल कोच फैक्टरी, केवल फैवटरी और पेनीसिलीन फैयटरी के उत्पादन भर उनकी 
क्षमता वृद्धि के बारे में कहा जा सकता है कि प्रगति सान्तोषप्रद है। इसके अलावा 
कुछ केनद्रीय ओर राज्योय योजनाम्रों की प्रगति कुछ पिछड़ गई है । उनके पूरे होने 
में भ्रौर उत्पादन शुरू करने में भी अनुमानित समय से ज्यादा समय लगा है। यह वात मणीनी 
ओऔजार कारखाना, 3० प्र० सीमेन्ट कारखाना, नेपा कारसाना और बिहार सुपरफास्फेट कारखाने 
के बारे में लागू होती है। लोहे भ्रौर इस्पात के लिए एक नया संयंत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया 
जाता था जिसके द्वारा १६५५-५६ तक ३,५०,० ०० टन कच्चा लोहा मिलने की झ्राशा थी। इसके 
अतिरिकत लोहा भर इस्पात कारखाने का विस्तार करके ६०,००० टन श्र प्रधिक तैयार इस्पात 
पाने की उम्मीद थी । प्रथम योजना के ग्न्त तक इन सक्ष्यों की पूति नहीं हो सकी । परन्तु प्रथम 
योजना की अवधि में हो १० लाख टन इन्गाट तैयार करने पाले तीन इस्पात कारखानों 
के प्रारम्भिक काम पूरे हो चुके हैं श्रौर श्रगले वर्षों में होने वाली लोहा भौर इस्पात उद्योग 
नी उन्ति की नींव डाली जा चुकी है। योजना के अन्तिम वर्षों में एक भारी विद्युल्स॑यंत्र 
स्थापित करने के सुझाव को कार्यान्वित करने का भी प्रयत्न किया गया श्र श्रधिकांश समय 
उसकी जरूरतों का अनुमान लगाने तथा सरकारी श्रौर निजी क्षेत्रों के लिए उत्पादन के क्षेत्र 
निर्धारित करने में ही लग गया, इसलिए योजना काल में इस योजना कार्य पर कोई उल्लेंख- 
नीय खर्च नहीं किया गया। फिर भी वहुत-सा प्रारम्भिक काम हो चुका है और इस योजना 


कार्य के कार्यान्वित होने के लिए एसोशियेटेड एल्ेविट्कल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से करार भी किया 
जा चुका है । 


३. सार्वजनिक क्षेत्र में श्रौद्योगिक योजना कार्यो पर ६४ करोड़ रुपया खर्च करने का 
विचार था परन्तु लगता ह कि अब इस क्षेत्र म ५७ करोड़ र० व्यय 
रखे गए उत्पादन के लक्ष्यों और १६५५-४५ 
दिए जा रहें हैं :- 


म होगा । शुरू-शुरू में 
£ के लिए अनुमानित उत्पादन के आंकड़े नीचे 


औद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३६१ 








१६४४-५६ 
"प्रथम योजना के... वर्तमान अनुमान के 
अन्तगंत लक्ष्य प्रनुसार सम्भावित 
उत्पादन 
(क) कच्चा लोहा (क्षमता) ठ्न ३,५०,००० कुछ नहीं 
(लव) तैयार इस्पात (क्षमता) ठ्न १,००,००० ३५,००० 
(ग) इंजन संख्या ६२ १२५ 
(घ) रेलगाड़ी के जोड़हीन डिब्बे. संख्या ५० २० 
(च) समुद्री जहाज , जी०आर० टी० २०,००० १३,००० 
(छ) डी० डी० टी० ट्न ७०० सर्प 
(ज) पेनीसिलीन लाख मेगा डंप ६९ 
यूनिट 

(झ) रासायनिक खाद 

(१) अमोनियम सल्फेट ट्न ३,१५,००० ३,२६,०००४ 

(२) सुपरफास्फेट (बिहार * 

सरकार का कारखाना) टन १६,५०० कुछ नहीं 
(८) अखबारी कागज टन ३०,००० ४,२०० 
(5) केबल मील ४७० ५२५४ 
(ड) टेलीफोन संख्या २५,००० ५०,००० 
( ४०,००० ) ॥' 
(6) एक्सचेंज लाइनें संख्या २०,००० ३५,००० 
( ३५,००० ) है 

(त) सीमेंट (उत्तर प्रदेश सरकार 

का सीमेंट कारखाना ) टन २,००,००० ५250/९०९ 
(थ) भशीनी औजार खरादें १,६०० श्र 

(२००) 


लोहे ओर इस्पात के योजना कार्यो पर अमल किए जाने में जो देरी हुई उससे बचना 
मुश्किल ही था, क्योंकि एक तो वे जटिल थे, दूसरे उनके लिए वहुत अधिक घन की जरूरत 
थी और टेकनीकल तथा वित्तीय सहायता के लिए विदेशों से बातचीत की जा रही थी । 
तिजी क्षेत्र में विनियोग 
४. यह समझा गया था कि पहली योजना के दौरान में निजी क्षेत्र के विस्तार सम्बन्धी 
वार्यक्रमों के लिए २३३ करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे । वहुत-से ऐसे उद्योग जिनका पिछला हास 
आऊआ:53:थय:क्‍पनभपभपनयााभपयायाा खा फाययणा ले लि शक कक कल कि लटिक मील कप 3० न उपर म७ २० अअकअपपा पथ ऋण थ 
#सिन्दरी में: हाल ही में खोला गया कोक भट्‌ठी कारखाना, जो- खाद कारखाने का एक 
अभिन्‍न भाग है। इसमें २,००,००० ठत.कोक अमोनिया सिथेसिस और कायला 
कार्वेनीकरण के उप-उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा । 
|संशोधित अनुमान । 


३६२ द्वितोय पंचवर्षीय योजना 


बहुत बड़ी मात्रा में पूरा'किया जाना था, उनके संयंत्रों और मशीनों को बदलने और श्राधुनिक 
बनाने में ग्रनुमान किया गया था कि २३० करोड़ रुपए का खर्च झ्ाएगा, जिसमें से लगभग 
८० करोड़ रुपया इस बात के लिए था कि वह भ्ारम्भिक वर्षों की अपेक्षा योजना की भ्रवधि में 
संयंत्रों और मशीनों भ्रादि की बढ़ी हुई कीमत के कारण खर्च होगा। इस प्रकार इस योजना 
में नए योजना कार्यो, मशीनों की अदला-बदली और उनको श्राधुनिक बनाने में कुल खर्च 
४६३ करोड़ रखा गया था। इसके विपरीत, भ्रव अनुमान किया जाता है कि योजना की भ्रवधि 
में निजी क्षेत्र की नियत पूंजी में कुल ३४० करोड़ रुपया लगा हुआ था । सबसे अधिक धन 
इसमें लगा रहा : सूती वस्त्र (८० करोड़ रु०), पैट्रोलियम सफाई (४५ करोड़ रु०), लोहा 
और इस्पात (४६ करोड़ रु० ), भारी और हलके इंजीनियरी उद्योग (२५ करोड़ र० ), रसायन, 
खादें, औषधियां, रंगाई सामान और प्लास्टिक (१४ करोड़ रु०), सीमेंट और ऊप्मसह ईटे 
(१८ करोड़ रु०), कागज और गत्ता (११ करोड़ रु०), चीनी (१५ करोड़ २०), विद्युत 
शक्ति जनन (३२ करोड़ र०), जूठ के वस्त्र (१५ करोड़ रु०), रेपन श्रौर स्टैपल तत्तु 
(८ करोड़ रु०) और अन्य (२७ करोड़ ₹०) । अ्रव तक प्राप्त सामग्री के अनुसार नए यूनिटों 
और विस्तार पर १९५१-५३ में ५३ करोड़ रु०, १६५३-५४ में ४४ करोड़ रु०, १६५४-४५ 
में ५० करोड़ रु० और १६५५-५६ में ८५ करोड़ रु० लगाया गया था। १६५५-५६ के विनि- 
योग अनुमानों में इस्पात कार्यक्रमों के लिए २२ करोड़, ट्राम्बे और विजली की श्रन्य 
योजनाओ्रों के लिए ११ करोड़, सूती वस्त्र उद्योग के लिए ७ करोड़, सीमेंट श्रौर ऊष्मसह 


ईटों के लिए ५*५ करोड़ तथा चीनी योजना कार्यो के लिए ४ करोड़ प्रत्याजशित खर्चे भी 
शामिल हूँ । 


४. कुछ उद्योगों में विनियोग की कमी पड़ जाने के मुख्य कारण ये थे : 
(क) योजना के पहले दो वर्षो में कुछ अनुपयुक्त परिस्थितियों का पैदा हो जाता; 
(ख ) विशाखापत्तनम के काल्टेक्स तेल-शोधन कारखाने के संयंत्र के श्राकार और निर्माण तिथि 
में परिवर्तेत होना; (ग) योजना में निर्धारित एफ० ए० सी० टी०, एल्यूमीनियम, जिप्सम-सल्फर 
और रासायनिक गूदे सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में देरी होना । मोटे तौर पर निजी क्षेत्र में 
आया लगाने में यह देरी उन्हीं उद्योगों में हुई है जिनके लिए श्रधिक पूंजी की जरूरत थी और 
जाभ ग्रपक्षाकृत कम था। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना अभी १६५४-५६ में 
ही हुई। १६५४ में तत्सम्बन्धी विधान के दृहराए जाने के पहले तक, भारत का श्रौद्योगिक 
वित्त 2800 ४० लाख २० से अधिक कर्ज उद्योगों को नहीं दे सकता था। फिर भी नई 
यूनिटों में और विस्तार में लगी हुई पूंजी २३३ करोड़ रु० के करीब है और सूती वस्त्र और 
विजली उत्पादन जैसे क्षेत्र में अनुमान से भी अधिक रुपया लगाया जा चुका है । 


६ मशीनों को बदलने और उनको आधुनिक बनाने के कार्यक्रमों में चीनी उद्योग 
को छोड़कर प्रगति सन्तोषप्रद रही है, लेकिन उसे आवश्यकताओं के अनुरूप किसी भी तरह नहीं 
कहा जा सकता | पुराने उद्योगों के लिए भी अगर वे चाहें कि अगले कुछ सालों में प्रतियोगिता 
भें ठहर जाएं तो तमाम मशीनें वदलनी पड़ेगी । वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय ने हाल 
ही में जो पड़ताल की उसके भ्रनुसार यह 


औजारों पता चला है कि इंजीनियरी प्रतिष्ठानों में मशीनी 
औजारों की बदली कितनी मात्रा में होता बाकी बा जा मी 


220 ना बाकी है। चीनी, सूती वस्त्र और जूट उद्योगों 
के टेकनीकल साज-सामान की भी हाल में की गई पड़ताल से मालूम हुआ है कि इनमें भी यह 
बदली वहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए । हर 


ग्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३६३- 


- विभिन्‍न उद्योगों में उत्पादन का स्तर 


७. योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि मौजूदा सामर्थ्य का परिश्रम के साथः 
उपयोग करके उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जाए। यह लक्ष्य मोटे तौर पर पूरा हो चुका है 
और सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र), चीनी और वनस्पति तेलों के उत्पादन लक्ष्यों तक पहुंच चुके हैं। 
सीमेंट, कागज, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और अत्य रसायन, रेयन, साइकिल और कुछ अन्य 
उद्योगों में अप्रयुक्‍्त सामथ्ये तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए जो विस्तार किया गया था, उसकी 
सहायता से उत्पादद लगभग निर्धारित लक्ष्यों तक वढ़ गया है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र 
में विनियोग कार्यक्रम पूरा न हो पाने के कारण अल्यूमीनियम और नाइट्रोजनीय खादों के उत्पादन 
लक्ष्यों से पीछे रह गए हैं। उद्योगों का एक समूह तो ऐसा था जिनका उत्पादन घरेलू कामों , 
में काफी मांग न होने के कारण कम हो गया । उन्हीं के अन्तर्गत कुछ हलके इंजीनियरी 
उद्योग, जैसे डीज़ल इंजन और पम्प, रेडियो, वैटरियां, विजली के लैम्प और लालटेनें आती 
हैं। कुछ उद्योगों का उत्पादद इसलिए कम रहा कि उनकी (जूट की वस्तुएं) निर्यात मांग 
घट गई या देशीय उद्योग जो निर्यात सम्बन्धी चीजें (चाय वक्‍सों की प्लाईबुड) देते हैं उतकी' 
मांग कम रही। सुपर-फास्फेट का उत्पादन आयोजित स्तर से लगभग ५० प्रतिशत बढ़ गया । 
व्यापक रूप से कहा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणाम सन्तोपप्रद रहे हैं । 
इस सफलता के मुख्य कारण हैं, कृषि कार्यक्रमों का सफल होना, कच्चा माल पाने में सुधार, 
और समय-समय पर नवजात उद्योगों का संरक्षण, आयात और, निर्यात शुल्क में संशोधन 
इत्यादि के अ्रवसर पर आवश्यकतानुसार राज्य द्वारा की गई उचित वित्तीय और अन्य 

बातों की सहायता । 


८. भिन्न-भिन्न खनिजों और कृषि के कच्चे माल के उपयोग सम्बन्धी पहले रखे गए 
अनुमान की तुलना से यह आशा है कि योजना के आखिरी साल में प्रकृत (क्रूड) पेट्रोलियम 
को असल जरूरत काफी ज्यादा हो जाएगी क्‍योंकि पेट्रोलियम साफ करने के कारखानों ने अपने. 
काम अनुमानित समय से पहले प्रारम्भ कर दिए थे। जहां तक संघात (राक) फास्फेट, जूट,. 
खनिज लोहा, श्रौर कांच रेत (ग्लास सैंड) का सम्बन्ध है, चूंकि उपभोवता उद्योगों में इनका 
उत्पादन कम रहा है इसलिए इतकी खपत भी जितना अनुमान किया गया था उससे कमः 
ही रहेंगी । 


आद्योगिक संयंत्र, मशीनें और पूंजीगत सामान 


६, प्रथम योजना के दौरान में औद्योगिक संयंत्र और मश्ञीनों के निर्माण तथा पूंजी 
माल के उत्पादन की दिशा में जो अनुभव भौर जानकारी प्राप्त हुई है वह बहुमूल्य है। भारतीय 
उद्योग ने एक नई फुंकवा भट्ठी और एक सम्पर्क सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र का पूरा-पूरा डिजाइन 
तैयार करके उसका निर्माण किया है ) औ्रौद्योगिक मशीनों के निर्माण में प्रगति के विषय 
में अनुमाव किया गया है कि भारत में वस्त्र उद्योग की मशीनों की भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उत्पादन 
की कीमत १६४६-५० के ४ करोड़ रुपये से बढ़कर १६५१-५६ में लगभग ११ करोड़ रुपये हो 
गई है। सीमेंट सम्बन्धी मशीनों आदि के निर्माण की दिशा में उद्योग के लिए आवश्यक कुछ चीजों 
के उत्पादन की शुरुआत हो गई है। जूट मिल की मशीनों के लिए एक इंजीनियरी कारखाने ने 
हाल ही में कातने की मशीन का विकास किया है । विजली के सामान में दो जरूरी मददों, जैसे 
विजली की मोटरों और ट्रान्सफार्मरों के उत्पादन का मूल्य १६५०-५१ के १ करोड़ ५० लाख 
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रुपए से बढ़कर १९५५-५६ में ४ करोड़ ५० लाख रुपए हो गया है । पहली योजना के शुरू मे 

प्राय: नगप्य संख्या से वढ़कर निजी क्षेत्र में इंजनों का उत्पादन १६५५-५६ में ५० तक हो 

जाएगा, जिसका मूल्य लगभग ३ करोड़ रुपए होगा । देशी मशीनी औजार उद्योगों का उत्पादन 

१६५०-५१ के ४० लाख के मूल्य से बढ़कर लगभग १ करोड़ का हो जाएगा। नए प्रकारक 
मद्ीनी औजार भी निकाले गए हैं। पूंजीगत सामान क्षेत्र के लिए कह सकते हैं कि वह अपने 

विकास की आ्रारम्भिक अ्रवस्था से गुजर चुका है और उसे इतना अ्रनुभव हो चुका है कि दूसरे 

योजना में काफी काम करे । इस उद्देश्य से कुछ फर्मो ने योजनाएं बनाई हैं जिससे वे संयंत्र और 

मश्ञीनों झ्रादि जैसी अपेक्षाकत अधिक जटिल चीजों का विकास विदेशी फर्मो के टेकनीकेल 

सहयोग से कर सकें । 


उद्योगों का नियमन 

१०. योजना में जो लक्ष्य रखें गए थे उनके अनुरूप उद्योगों का विकास करने के लिए 
उद्योग (विकास औ्रौर तियमन) अधिनियम, १६५१ ने दो प्रमुख अधिकार दिए हैं; एक है भ्रलग- 
अलग उद्योगों को लाइसेंस देने का और दूसरा है उनके लिए विकास परिपदों का संगठन करने 
का। १६५३ में इसकी अनुसूची में श्रधिक उद्योगों को शामिल करने की दृष्टि से इस 
अधिनियम का संशोधन भी किया गया था । इस अधिनियम के उपवस्धों के अनुसार जो लाइसेंस 
देने वाली समिति बनाई जाती है वह अनुसूचित उद्योगों की नई यूनिटों भौर विस्तार सम्बन्धी 
आवेदनपत्रों की जांच करने के काम में वाणिज्य और उद्योग भनत्रालय के सलाहकारी निकाय 
के रूप में काम करती है। अनुमोदित योजना कार्यो पर जो काम किया गया है, उसकी समीक्षा 
से यह निष्कर्प निकला है कि 'प्रभावकारी उपायों” की--जो कि लाइसेंसग्राही को पेशगी बताए 
समय के भीतर करने चाहिएं--कोई अच्छी परिभाषा की जाती चाहिए । 


११. १६५२ से अब तक इन १० उद्योगों के लिए विकास परियदें स्थापित हुई हैं: भारी 
रसायन (अम्ल भर खादें), भारी रसायन (क्षार), अन्तर्दही इंजन और पम्प, साइकिल, 
चीनी, भारी विद्युत उद्योग, हलके विद्युत उद्योग, औपध द्रव्य और औषधियां, ऊँत्निम रेशम 
भर ऊती सामान । इन परिपद्ों को दूसरी पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रम की तैयारी में 
भी लगाया गया है । 


दूसरी योजना के कार्यक्रम 


६९. प्रथम योजना को निद्चिचत रूप से देश में बड़े पैमाने पर श्रौद्योगिक विकास की 
की समय समझा गया था। भारी उद्योगों की स्थापना के लिए तमाम प्रारम्भिक 
काम की, तथा वाजारों, कच्चे सामान और ईंधन की प्राप्ति, तरीकों का चुनाव, उत्पादन की 
नायत तथा भिन्न-मिन्न अवस्थाओ्रों पर उद्योगों को चलाने के लिए आवश्यक टेकनीकल भर 
2 सम्बन्धी अनुभव जुटाना इत्यादि बातों से सम्बन्धित सवालों के विस्तारपूर्वक श्रध्ययत 
की आवश्यकता होती है। वहुत-से औद्योगिक योजना कार्यों के विकास के लिए विदेशी 
टैकनीकल सहायता की जरूरत पड़ती है। श्रन्त में इन सभी आरम्भिक सवालों पर विचार 
करते समय इस वात का निश्चय करना जरूरी होता है कि इन योजता कार्यो के लिए इतने 
प्रधिक घन फा प्रवन्‍्ध कैसे होगा। जहां तम दूसरी पंचवर्षीय योजना के झरन्तर्गत बड़े-बड़े योजना 
कार्यो का सवाल है, उनके बारे में जितने भी आरम्भिक काम सार्वजनिक और निजी कैत्र 
में समझे जा सकते थे पूरे किए जा चके 


25008 पुके हैं। इस प्रकार अव श्राद्ा है कि अगले पांच वर्षो में 
औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति होगी | धर 


तैयारी 


ओद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३६५. 


ओऔौद्योगीकरण के प्रसंग में विचारार्थ महत्वपूर्ण प्रइन ये हैं : (१) सार्वजनिक और निजी 
क्षेत्रों के लिए नियमों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए श्रौद्योगिक नीति, और (२) झ्ौद्योगिक- 
प्राथमिकताएं । 


आौद्योगिक नीति 


१३. झ्राठ साल पहले ६ अप्रैल, १६४८ के प्रस्ताव में भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक: 
नीति घोषित की थी। उसके पश्चात कुछ आधारभूत अधिकारों की गारंटी देते हुए तथा 
राज्य चीति के निदेशात्मक सिद्धान्त निर्धारित करते हुए भारत का संविधान लागू हुआ और 
संसद ने लक्ष्य के रूप में समाज के समाजवादी रूप को स्वीकार किया है। इन बातों के घटित" 
हो जाने से ग्राववरयकता इस वात की उठी है कि संविधान में निहित सिद्धान्तों तथा समाजवाद' 
के लक्ष्यों के अनुरूप नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाए। इसका श्रर्थ यह होता है कि 
श्र॒व राज्य को देश के भावी झ्ौद्योगिक विकास के लिए पहले से अधिक क्षेत्र पर अपनी सीधी 
जिम्मेदारी माननी चाहिए । लेकिन कुछ ऐसे सीमित करने वाले तत्व भी हैं जिनकी वजह 
से जिन क्षेत्रों में राज्य की पूरी जिम्मेदारी होगी श्रथवा उसका प्रमुख योग होगा, उसका 
स्पष्ट कर देना इस अ्रवस्था में जरूरी हो गया है। इस प्रकार सभी संगत बातों पर विचार 
करके भारत सरकार ने ३० श्रप्रैल, १६५६ को नई नीति की घोषणा की है। यह नीति औद्योगी-- 
करण और विद्येपकर भारी उद्योगों और मशीन निर्माण उद्योगों को गति देने, सरकारी क्षेत्र 
को वढ़ाने और एक बड़ा सहकारी क्षेत्र तैयार करने के काम में सहायक होगी। इस संशोधित 
नीति के अनुसार श्रनुसूची 'क' में दिए हुए उद्योगों के लिए राज्य पूरी तरह जिम्मेदार होंगे और: 
'अनुसूची 'ख' में वे उद्योग हैं जो क्रमिक रूप से राज्याधीन होंगे, लेकिन इनमें निजी उद्योग से भी: 
आशा की जाएगी कि वह राज्य के प्रयत्नों से सहयोग करे । लेकिन जो उद्योग इन अनुसूचियों: 
से बाहर हैं उनका भविष्य आम तौर पर निजी क्षेत्र के प्रयत्तों और उद्यम पर ही निर्भर करेगा |: 
हालांकि ये विभाजन रेखाएं खींच दी गई हैं, लेकिन अगर राज्य चाहें तो किसी भी प्रकार के' 
उद्योग का उत्पादन कार्य स्वयं कर सकता है। संशोधित नीति के अ्रन्तगेंत इन सभी तथा श्रन्य और: 
पहलुओं पर अध्याय २ में काफी विस्तार से चर्चा की गई है । अन्य अनुसूचियों के साथ नीति; 
का विवरण भी श्रध्याय २ के परिशिष्ट में दिया हुआ है । 


आ्ौद्योगिक प्राथमिकताएं 


१४. नीति सम्बन्धी जो ढांचा ऊपर दिया गया है, उसके अनुसार औद्योगिक सामर्थ्य 
के विस्तार'का अगला कदम इन प्राथमिकताओ्ों को रखते हुए उठाना होगा : 
(१) लोहा, इस्पात और नाइट्रोजनीय खादों के साथ भारी रसायनों के उत्पादन 
में वृद्धि, भारी इंजीनियरी तथा मशीन निर्माण उद्योगों का विकास; 
(२) विकास सम्बन्धी अन्य वस्तुओ्नों तथा उत्पादन माल जैसे अल्यूमिनियम, सीमेंट 
' रासायनिक गूदा, रंगाई सामान और फास्फेटी खादें तथा आवश्यक औषधः 
द्रव्यों की सामर्थ्य का विस्तार; 
(३) उन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योगों का आधुनिकीकरण और उनको उन साज- ' 
सामान से यूकक्‍त करना जो पहले से स्थापित हैं, जैसे जूट, सूती वस्त्र और चीनी; 
(४) उद्योगों में व्तेमान स्थापित सामर्थ्य का और अ्रधिक उपयोग जहां उनकी 
सामथ्ये और उनके उत्पादन में अधिक अन्तर हो; और 


के 
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(५) उत्पादन के सामान्य कार्यक्रमों की जरूरतों और उद्योग के विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के 
उत्पादन लक्ष्यों का ध्यान रखते हुए उपभोग वस्तुओं की सामर्थ्य का विस्तार । 


इन प्राथमिकताओं के निर्धारण में जो वातें हैं वे और विस्तार से नीचे दी जा रही हैं। 


१४. लोहा और इस्पात उद्योग को प्रत्यक्ष ही सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है 
'क्योंकि दूसरे श्रौद्योगिक उत्पादनों की अपेक्षा इनके उत्पादन के स्तर से ही देश की 
आशिक प्रगति का रूप निश्चित होता है। भारत में ऐसी परिस्थितियां हैं कि अधिकांग 
'दूसरे देशों की तुलना में यहां कम लागत पर ही लोहे और इस्पात का उत्पादन उन्हीं स्तरों तक 
:हो सकता है । * 


१६. भारी इंजीनियरी उद्योग लोहे और इस्पात कारखानों पर स्वाभाविक रूप से 
आश्रित होते हैं। इन चीजों को जो उच्च प्राथमिकता दी गई है वह इसलिए कि वे देश के 
“भीतर ही भ्रनेक प्रकार की औद्योगिक मशीनें श्रादि और पूंजीगत सामान, जैसे रेल के इंजन 
“त्तथा विद्युत जनन के लिए विद्युत संयंत्र जुटा सकेंगे । अगर उनका निर्माण यहां न हो तो 

देश की विकासशील श्रर्थ-व्यवस्था के लिए उनको विदेशों से मंगाना ही पड़ेगा जिसमें 
कठिनाइयां तो हैं ही, साथ ही कोई बात निश्चित भी नहीं रहती । इस्पात तैयार करने के लिए 
"संयंत्र के तमाम पुर्जों और अन्य मदों के उत्पादन के लिए सुविधाएं देने के लिए अनेक संस्थानों 
में निर्माण के तमाम तरह के सुभीते जुटाने ही पड़ेंगे । दूसरे शब्दों में, 'इस्पात, संयंत्र, खाद 
'फैकटरियां इत्यादि बनाने जैसे काम उठाने के लिए देझ्ष के भारी इंजीनियरी उद्योगों श्रौर 
कारजानों को सामान्य रूप से सुदृढ़ बनाता पड़ेगा । इसी प्रसंग में कुछ बुनियादी सहूलियतों, 
'जैसे भारी फाउन्ड्ियों, भट्टियों और संरचना कारखानों की स्थापना भी अत्यन्त श्रावश्यक 
है। इसीलिए ऐसा प्रस्ताव है कि इन सुभीतों के जुटाने का काम, जो कि देझ्ष में भारी औद्योगिक 
“मद्वीनों के निर्माण कार्यों के लिए श्रावश्यक है, जल्दी से जल्दी किया जाए। इसको इस्पात 
“उद्योग के विस्तार के बाद ही स्थान दिया गया है। 


भारी अ्रौद्योगिक मशीनों के उत्पादन के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण वात यह है 

कि भारी उद्योगों के लिए आवश्यक साजसामान और संयंत्रों के डिजाइन बनाने के लिए 

संगठनों की स्थापना की जाए। खाद उद्योग के लिए संगठन की स्थापना के लिए शुरुभात 

कर दी गई है। इन सुभीतों को श्राम तौर पर जुटाने के लिए जो भी दसरी कार्रवाइयां की 

जाए, उनके अलावा यह जरूरी है कि भारतीय कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के योजना कार्यो 

से सम्बन्धित विकास कार्य के सभी पहलुओं से अवगत होना चाहिए, ताकि जितनी भी जल्दी 
ही सके देश में डिजाइन बनाने और निर्माण का काम शुरू किया जा सके । 


शा ३ नाइट्रोजनीय खादों के उत्तादन की सामर्थ्ये की विस्तार को प्राथमिकता इसलिए दी 
. है वा डपि के कायक्रमों के लिए खाद की मांग बढ़ती ही जा रही है भ्रौर थे कृषि कार्यक्रम 
'दैंश के भ्रायिक विकास के लिए बुनियादी महत्व रखते हैं । 


सी १८. विकास सम्बन्धी वस्तुओं में लोहे और इस्पात के बाद सीमेंट का.नम्बर आता 
है, इसलिये इसको भी प्राथमिकता दी गई है । 


१६. जुट शोर सूती वस्त्र मिल्रों को आवुनिक बनाने तथा उन्हें और भी साजसमान से 
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“युक्त करते के काम में कुछ प्रयति प्रथम योजना में हो चकी है। लेकिन इनमें मशीनों श्रादि की 


गद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३६७ 


चदलाई की दिशा में बहुत कुछ किया जाने को है। देश की अर्थे-व्यवस्था तथा विदेशी मुद्रा 
कमाने की दृष्टि से इन दोनों उद्योगों का महत्व किसी प्रकार घटाया नहीं जा सकता । इन दोनों 
उद्योगों में भारत में हाल ही में जो विकास हुआ है और विदेशों में जो प्रगति हुई है, इन दोनों दृष्टियों 
से प्रतियोगिता के होते हुए जो निर्यात का बाजार दिन पर दित बढ़ता जा रहा है, उसे बनाए 
'रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अगर नवीकरण के कार्यक्रमों को मेहनत के साथ लागू न 
किया गया। इन परिस्थितियों में जूट और सूती वस्त्र उद्योगों को आधुनिक बनाने के कार्यक्रम 
को उच्च प्राथमिकता दी गई है ! 


२०. कुछ प्रमुख उद्योगों में स्थापित सामर्थ्य के उपयोग के स्तर के विपय में पहले 
ही संकेत किया जा चुका है। आयोजित विकास का यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि 
ऐसे पूंजीगत साधनों की, जो प्रतियोगिता की मांग के अनुपात में कम हों, रक्षा की 
जाए और उस सामर्थ्य का जो कि सक्रिय नहीं है उपयोग करके उत्पादन अधिक से अधिक 
बढ़ाया जाए | इस तत्व को जितनी सम्भव हो महत्ता दी ही जानी चाहिए, परन्तु उपलब्ध 
सामर्थ्य का लेखा-जोखा करने के लिए जिन टेकनोलौजीकल और आर्थिक सवालों से उलझना 
पड़ता हो, उनको अलग-अलग उद्योगों के प्रसंग में ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए । 


२१. जहां भी संगत तत्वों, जैसे घरेलू मांग, निर्यात की सम्भावनाएं, कच्चे माल की 
प्राप्ति इत्यादि को देखते हुए उपभोग वस्तुओं की सामरथ्य विस्तार की झ्ावश्यकता अथवा 
गुंजाइश हो, वहां आवश्यक विकास कार्यों के लिए अनुमति ही नहीं वल्कि उनको बढ़ावा भी दिया 
जाना चाहिए। लेकिन रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके प्रदान करने के हित में यह भी 
जरूरी है कि अनेक बड़े पैमाने के उपयोगी माल उद्योगों की सामर्थ्य के विस्तार को सामान्य 
उत्पादन कार्यक्रमों तथा उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्रकाश में निश्चित 
किया जाए । 


सार्वजनिक क्षेत् के कार्यक्रम 
२२. लोहा और इस्पात--जिस प्रकार लोहे और इस्पात को प्राथमिकता दी गई 
है, उसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना में १० लाख टन इन्गाट वाले तीन 
इस्पात संयंत्र बनाने को कहा गया है और इनमें से एक में ३,५०,००० ठन फाउन्ड़ी श्रेणी का 
कच्चा लोहा तैयार करने की सुविधाएं होंगी । 


राउरकेला में जो संयंत्र लगाया जाएगा, उसमें १९५६-६१ की अवधि म लगभग १२८ 
करोड़ रुपए* लागत आएगी और ७,२०,००० टन ठंडा और गर्म वेल्लित चपटा इस्पाती 
सामान तैयार किया जाएगा । यह एल० डी० प्रक्रम (इस्पात के उत्पादन में आक्सीजन देना) 
के योग्य बनाया जा रहा है और इसमें प्रकृत बेनजोल, कोलतार और अमोनिया निकालने 
'का सामान भी होगा। प्रस्ताव यह है कि राउरकेला में कोक-भदठी गैसों में, से हाइड्रोजन और 
द्रव-वायू संयंत्र की नाइट्रोजन को नाइट्रो-चूने की मसाले की खाद बनाने के काम लाया जाएगा । 
ड्स काम में एल० डी० तरीका ग्रहण करने से जो कोक-भट्ठी गैस उपलब्ध होने की श्ाशा है, 
पलउसका फायदा उठाया जाएगा । 


दूसरा संयंत्र मध्यप्रदेश में भिलाई में होगा जिस पर लगभग ११० करोड़ रुपए" लागत 
आएगी । उससे आशा है कि ७,७०,००० टत्त विक्रय योग्य इस्पात, भारी और भध्यम उत्पादित 





“सुयंत्र की अनुमानित लागत मात्र । 


३६८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


वस्तुएं मिल सकेगी, जिनमें अनुवेललन (रि-्टोलिंग) उद्योग के लिए १,४०,००० ठन फे 
पिडक (विलेट) भी शामिल हैं । 


तीसरा संयंत्र दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित होगा । श्राज्ञा है उत्त पर (१ 
करोड़ रुपए* लागत आएगी । इसमें इतने सामात का प्रवन्ध होगा कि साल में ७,६०,००० वन 
हलके श्र मध्यम इस्पात के श्रनुखण्ड और गढ़े पिण्डक (विलेट) तैयार हो सकेगे। 

२३. इस्पात संयंत्रों के भिन्न-भिन्न अनुभागों की सामर्थ्य इस प्रकार है :-- 
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इत्पात कारखाने कोयला कार्ववीकरण कच्चा इस्पात तैयार विक्रीके विद्युत 
८ लोहा इन्गाट इस्पात लिए. कारखाने 








कार्बनी- उत्पादित अतिरिक्त (किलोवाद 

कृत. कोक - कच्चा. में) 

कोयला लोहा 
पर न 4 पल 8 8 5 पा 
! दर कमलिज मत आल: अक त, शल0 किकिक+ 
लाख टनों में 

राउरकेला १६९०० १० ४५ ह'४४ १० ७२०७ ०३०. ७१,००० 
भिलाई १६५० ११४५ ११११० १० ७*७० ३००. २४,००० 


दुर्गापुर घारेश १३९४ १२७७५ १० ७६० ३४०. ६१,००० 
3925 मी पक कप कक मल अप फल लि 25 52 227 # अर के 
२४. तलडीह ओर धल्ली राझर के खनिज लोहे का विकास राउरकेला और भिलाई 
योजना कार्यों का ही एक निजी अंग समझा जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए खनिज तह 
पाने के बारे में सुज्लाव है कि निजी उद्यम की साझीदारी में गुआ के निक्षेप की खुदाई कराई जाएं! 
मैसूर के लोहा भ्रौर इस्पात कारखाने की हो तरह भिलाई इस्पात संयंत्र में भी. एक ऐसे सामूहिक 
संयंत्र को स्थापना की व्यवस्था है जो महीन खनिज लोहे का उपयोग कच्चे लोहे के उत्पाद 
में कर लेगा। इसी तरह का दूसरा संयंत्र राउरकेला में भी खोले जाने की सम्भावना है, पर यहें 
बात तलडीह के खनिज लोहे पर निर्भर करती है । 
२५, इन इस्पात संयंत्रों को कोयला पहुंचाने के लिए प्रस्ताव यह्‌ 
का एव घुलाई कारसाना स्थापित किया जाए 
कोयले का रास बाला हिस्सा घटकर १५ 


है कि दुगपुर में कोयते 
जिसकी प्रति घण्टा सामथ्यं ३६० टन हों। इससे 
हज 2 कल. , ** भतिशत रह जाएगा। राउरकेला और भिलाई में 
किया जाएगा । इस्पात संयंत्र के लिए झ्रावश्यक राख वाले धातुकर्मक कोयले की जरूरतों को 
हे करने के लिए इसी प्रकार के प्रत्य धुलाई कारखाने निजी क्षेत्र म खोलने के लिए 
पसार ठिया जा रहा है 


पा ० गत भध पुकारा भदठी को दैनिक क्षमता १,००० टन कच्चा लोहा 
होगी। प्रस्ताव है कि इनमें में गुद्ध में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऊपरी दवाव तथा संयंत्र के 
डिजाइन मे प्रन्य मई विशेषताओं का उपयोग किया जाए । इस्पात के उत्पादन की योजना 
इट ऐसी है कि कहने लोहे मो साथ संयंत्र में सरचंक मिकते उहकी आओ उपयोग हे 

पुदएना हि हर नल ग्रश्न मं जी सप्रच केले उसका भी वा 777..०-००0त उसका भी उपयोग हो जाएं। ह्ठो जाए। 


इमय्त्र गो प्रदुणा डागन भात्र । 
|, 





औद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३६६ 


राउरकेला के इस्पात कारखाने के परिवततकों में आावसीजन फुकाई पद्धति का प्रयोग किया 
जाएगा जिससे उनकी वा्िक क्षमता ७,५०,००० टन होगी । 

राउरकेला में एल० डी० पद्धति भी अपनाने का निर्णय किया गया है, पर इसके पहले 
इन दिनों जरमनी, कैनेडा, और अ्रमेरिका में जो संयंत्र इस पद्धति से काम कर रहे हैं, उनका 
अच्छी प्रकार अध्ययन कर लिया गया है । 

२७. सरकारी क्षेत्र में इत तीनों संयंत्रों की बनावट आ्रादि की योजनाश्रों में उनके 
आगामी विकास की सम्भावना को भी ध्यान में रखा गया है। इस प्रकार, भिज्नाई संयंत्र 
में २५ लाख टन इन्गाट प्रति वर्ष तक के विस्तार की शोर राउरकेला और दुर्गापुर संयंत्रों में 
से हर एक में लगभग १२-४५ लाख टन के विस्तार की व्यवस्था है। इस्पात उत्पादन के कार्य- 
क्रम में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्रों के लिए लगभग १,४०,००० टन गढ़े पिंडकों 
और इस्पात अ्रद्धक रखे गए है । इससे अनु-उत्पादकों और अनुवेल्लकों के लिए झ्रावश्यक कच्चे 
माल की भी व्यवस्था कर दी गई है । 

२८. सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम उत्पादन के लिए जितना खनिज सम्बन्धी कच्चा 
माल लगेगा, उसका अनुमान नीचे दिया जा रहा है :-- 








(लाख टन) 
राउरकेला भिलाई दुर्गापुर 
कोयला १६"०० १७९६० श्घ* ३० 
खनिज लोहा १७१०० १६ *४० १६१४० 
खनिज मैगनीज १*१२ ०३३२ ०६४ 
चूना पत्थर ५९२३ भा भर ६१७ 
डौलोमाइट ०'र८ ३-०६ ०४२ 





२६. इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है कि मैसूर लोहा और इस्पात कारजानें का 
इस्पात उत्पादन १६६०-६१ तक बढ़कर १ लाख टन हो जाए । अनुमान है कि जब ये योजना 
कार्य पूरे हो जाएंगे तो सरकारी क्षेत्र में आज जो इस्पात का उत्पादन १ करोड़ रुपए मूल्य का 
ही होता है तव तक बढ़कर १२० करोड़ रु० का हो जाएगा । इसके अलावा लगभग ३ लाख 
टन इस्पात निर्यात के लिए भी बच रहेगा | दूसरी योजना में केन्द्रीय सरकार के तीनों 
इस्पात योजना कार्यो और मैसूर लोहा इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए क्रमशः ३४५० 
करोड़ रुपए और ६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योजना के आझ्राखीर तक इन संयंत्रों से 
संबंधित नगरों के निर्माण के लिए भी कुछ और धन की आवश्यकता पड़ेगी । इन संयंत्रों के 
लिए कुल विदेशी सहायता ७५ करोड़ रुपए मिल रही है जो पूंजी में संयंत्र और मशीनों के लिए 
समय-समय पर दी जाने वाली रकम और कर्ज के अन्य रूपों में होगी । सार्वजनिक क्षेत्र में जो 
संयंत्र हैं, आशा है कि उससे १९६०-६१ में कुल मिलाकर लगभग २० लाख टन तैयार 
इस्पात मिलेगा । 

३०. भारी फाउंड्रियों, भट्टियों और संरचना कारखानों तथा भ्ौद्योगिक मशीनों के 

निर्माण की सुविधाएं :---चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने ने इंजन उत्पादन की सामर्थ्य १२० 

से बढ़ाकर ३०० करने की योजना बनाई है । उसके विकास कार्यक्रम में एक भारी इस्पात 

फाउंड्री की स्थापना भी शामिल है, ताकि रेलवें के लिए आवश्यक ढली हुई भारी चीजें देश के 
श26/0०&8--24 
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भीतर ही मिल जाया करें। इसी प्रकार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने दी गई रकम में 
से १५ करोड़ भारी रुपए फ्राउंडियों, भग्ठी कारखानों और भारी संरचना कारखानों के लिए 
निकालकर अलग रख दिए हूँ ।यह पहले ही बताया जा चुका है कि दूसरी योजना के अवीन 
मशीन निर्माण के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए ये विकास कार्य बहुत ही आवश्यक है । 
३१. दूसरी योजना के सावंजनिक क्षेत्र में भारी मशीनों आदि के ये उद्योग शामिल है : 
१६४६-६१ के लिए व्यवस्था 


विजली के साज-सामान का निर्माण.........._ «२० करोड़ रु० 
(२५ करोड़ र० 
परे होने के लिए) 
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का विस्तार... «२ करोड़-₹० 
औद्योगिक मशीनों और मशीनी ह 
ओऔजारों का निर्माणप .... .. 9... ... १० करोड़ ₹० 


इनके अलावा गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक फैक्टरी, वंगलौर के विस्तार के लिए १*२ करोड़ रुपए 
की व्यवस्था की गई है । इस समूह के श्रन्तगंत जो अन्य उद्योग श्राते हैं, उनमें हवाई इंजन 


योजना हे और इलेक्ट्रानिक और बेतार के सामान के योजना काये का उल्लेख किया जा 
सकता हैं । 


३२. विजली का भारी विद्युत सामान निर्माण करने की योजना के विकास के लिए ब्रिटेव 
की एसोशिएटेड इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ एक परामर्श करार हो चुका है। निएचय 
हुआ है कि सं त्र भोपाल में लगाया जाए। इस योजना कार्य के पूरे होने में सात या आ्राठ ताल 
लगेंगे भर अनुमान है कि लगभग २५ करोड़ रुपया खर्च आएगा। संयंत्र के कुछ हिस्से १६६० 
तक उत्पादत शुरू कर देंगे । भारी ट्रान्सफार्मर, औद्योगिक मोटर और स्विच गियर 
इसरी योजना के अन्त तक तैयार होने लगेंगे और हाइड्रालिक टरबाइन जैनरेटर तथा 
डीजल सेढों के जैनरेटर जैसे श्रत्य बुनयादी सामान का उत्पादन तीसरी योजना के आरंभिक 
वर्षों में शुरू होगा । 
के हक 8 मशीन टल्स लिमिटेड के विकास श्रौर विस्तार के कार्यक्रम का उद्देश्य 
डी संख र अधिक प्रकार की नापों तथा किस्मों के मशीनी औजार तैयार करना है। 


बाग के के अधीन ८5३” वाली अधिक गति की खरादों का उत्पादन ४०० तक बढ़ा दिया 
र् कक पं 2 नाप की ख-दों और पिसाई मश्ीनों तथा भू-छेदन मशीतों के निर्माण 
हर शहू किया जाएगा। हिन्दस्तान मशीन टल्स दि र् 

२करोड़ ० की न्‍ टूल्स की दूसरी योजना के लिए 


व्यवस्था को गई है । सरकार ने पअभी 
का एक समिति वत्ताई है जो इस विकास 
कार्यक्रम का भ्रध्ययन्त मशीनी श्रौजार उद्योग के समस्त हि 


है। इस श्शों विकास के एक हिस्से के रूप में कर रही 
५। एस समिति को सिफारिशों को भ्रभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। रूप में कर रही 
३४, टी हर ह्‌ 
स्पसे 3300 का विकास निगम भारी ओ्रौद्योगिक मशीनों के विकास को विशेष 
कह ये फाउंड्रियों, भट्टियों और संरचना कारकानों में जो विकास 
७ ता सोचा जाता है कि उसके भ्राधार पर श्रौद्योगिक मी आम 
के दौरान में सन्तोषप्रद प्रगति होगी । : श्रौद्योगिक मशीनों के उत्पादन में दूसरी योजना 
३४. दक्षिण अर्काट लिगनाइट यो 
होने को वजह से मैवेली इश्ट योजना कार्य: न 0 
होने को वजह से नैवेली के वहुमु्खा दक्षिण की कल सण भारत में कोयले के निक्षेप में कमी 
भ्ै ज्यादा घ्णन दिया जा रहा हे । फिनहाल रखे लिगनाइड योजना कार्य के विकास पर ज्यादा 
व पु + ्‌ः गए अनमानों ०. कर 
224 5 । +नेंगए अनुमानों के आधार पर इस योजना कार्ग 


री 


औद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३७१ 


में कुल ६८८ करोड़ रुपए लगाए जाएंगे । इस विकास कार्यक्रम में हर साल ३५ लाख टन 
सिगनाइट निकालना भी शामिल है । यह लिगताइट इन कामों में आएगा : 


(क) २,११,००० कि० चा० सामर्थ्यं के स्टेशन में बिजली पैदा करना, 


(ख) लगभग ७,००,००० ठन कच्चा कोयला चूर्ण ढोकों की वापिक सामर्थ्ये वाले 
कार्वतीकरण संयंत्र द्वारा कार्वनीकृत कोयला चूर्ण ढोकों का उत्पादन (कार्बनी- 
कृत कोयला चूर्ण ढोकों की सामर्थ्य ३,६०,००० टत वापिक होगी), और 


(ग) यूरिया श्रौर सल्फेट नाइट्रेट के रूप में ७०,००० टन स्थिर नाइट्रोजन का 
उत्पादन । 


इस योजना कार्य के लिए योजना में ५२ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । इस वहुमुखी 
योजना कार्य के भिन्न-भिन्न हिस्सों के पूरे होने के बारे में निश्चित कार्यक्रम तो तभी 
बनाया जा सकेगा जब जल पम्प करने के परीक्षण, जो इन दिनों किए जा रहे है, पूरे हो जाएंगे । 
इसके लिए अगर और साधनों की आवश्यकता होगी तो उन्तकी व्यवस्था इस योजना कार्य 
को कार्यरूप देने की प्रगति की वापिक समीक्षा के श्राधार पर की जाएगी । 


डर २६. खाद उत्पादन :--अ्रतुमान है कि स्थिर नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रॉजनीय खादों का 

उपयोग १६६०-६१ तक ३,७०,००० टन हो जाएगा । इस समय वापिक सामथ्यें 5५,००० टने 
है। इस प्रकार वर्तमान सामर्थ्य और प्रत्याशित आवश्यकताओं के बीच काफी अन्तर है। 
प्रथम योजना में ही खाद उत्पादन को ४७,००० टन स्थिर नाइट्रोजब (यूरिया और नाइट्रेट 
सल्फेट के रूप में) बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए गए थे । इसके लिए सिन्दरी खाद कारखाने को 
उसकी कोक-भट्ठी की गैस के उपयोग हारा विस्तृत किया गया था । दूसरी योजना में प्रस्ताव यह्‌ 
है कि खाद उत्पादन समिति की सिफारिशों के आ्राधार पर दक्षिण अर्काट लिगनाइट योजना कार्य 
के अन्तर्गत स्थापित यूनिट के अलावा दो और खाद फैक्टरियां स्थापित की जाएं । इनमें से एक 
संयंत्र नेंगल (पंजाब) में होगा जो ७०,००० टन स्थिर नाइट्रोजन से मिश्रित 
अमोनियम नाइट्रेट तैयार करेगा। इस संयंत्र में भारी जल तैयार करने का प्रवन्ध भी किया 
जाएगा । इसमें १,६०,००० किलोवाट बिजली खच्चे होगी । तीसरा कारखाना राउरकेला 
में चनेगा जो प्रतिवर्ष ८०,००० टन स्थिर नाइट्रोजन के बराबर नाइट्रो-चूना 
पत्थर का उत्पादन करने के लिए होगा । इस योजना कार्य के लिए फिलहाल ८ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई है । इसके लिए उपयुक्त समय पर पूरक व्यवस्था भी करनी पड़ेगी । 


३७. भारी इंजीनियरी उद्योग :--योजना में हिन्दुस्तान जिपयाई और चित्तरंजन लोको- 
मोटिब फकक्‍्टरी को और अश्रधिक विस्तृत करने की व्यवस्था रखी गई है। इन विस्तार कार्यो का 
'परिणाम यह होगा कि विशाखापत्तनम में पहले पुराने प्रकार के जलयानों की उत्पादन दर 

& या नए प्रकार के जलयानों की उत्पादन दर ४ तक हो जाएगी। चित्तरंजन लोको- 
मोटिव फैक्टरी के बारे में पहले ही कहा जा चुका है कि रेल के इंजनों का उत्पादन इसरी 
योजना के अन्त तक ३०० प्रतिवर्ष हो जाएगा । जलयान निर्माण उद्योग के विकास कार्यक्रम 
में यह भी अन्तनिहित है कि विशाखापत्तनम में एक शुप्क गोदी बनाई जाए और एक दूसरे 
जलयान क्षेत्र के निर्माण के प्रारम्भिक कार्य, जैसे जगह का चुनाव और प्रशिक्षण सुविधाश्रों 
की व्यवस्था आदि के लिए ७५ लाख २० की भी उसमें व्यवस्था है । भारी समुद्रीय ठीजल 
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इंजन बनाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है जिसके लिए श्राथिक व्यवस्था उचित 
सौके पर की जाएगी । 


एक अवस्थागत निर्माण कार्यक्रम के अनुसार १६५६ के बाद से ३५० डिब्त्रे तैयार करने 
के आधार पर पेराम्बूर की इंटेगरल कोच फैक्टरी में जो वाकी काम होगा वह दूसरी 
योजना के आखीर तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि 
रेल योजना के भ्रन्त्गंत छोटी लाइन के डिब्बे तैयार करने का कारखना स्थापित करने 
लिए ५'५ करोड़ रुपए की और फालतू पुर्जे बनाने के निमित्त दो इंजीनियरी कारखानों 
लिए ७० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 


३८. सरकारी क्षेत्र के हलके और मध्यम उद्योगों में मौजूदा डी० डो० दी० और 
कीटाणुनाशक फैक्टरियों के विस्तार और तिस्वांकुर-कोचीन में एक नई डी० डी० टी० 
फंवटरी की स्थापना के लिए योजना में व्यवस्था है । हिन्दुस्तान एंटीवायोटिक्स 
लिमिठेड के विस्तार कार्यक्रम में पेनीसिलीन की उत्पादन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए 
स्ट्रेप्टोमाइसीन जैसी कीटनाशक ओपधियों का उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं भी शामिल है। 
आरम्भिक कच्चे पदार्थों से बुनियादी दवाएं तैयार करने के सवाल पर भी विचार“किया जा 
रहा है। इसी प्रकार हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्रमेंट्स फैक्टरी और इंडियन 
टेलीफोन इंडस्ट्रीज का भी विस्तार किया जाएगा । दूसरी पंचवर्षीय योजना में- जमानती 
कागज की एक मिल की स्थापना भी शामिल है जिससे हम लोग देश भर के लिए जमानती 
भर बांड कागज का उत्पादन यहीं कर सकें। दूसरी योजना के शुरू के सालों में 
रजत शोधशाला का भी उत्पादन शुरू हो जाएगा । यह शोधशाला अभी तैयार की जा रही है । 


पदक ३६. राज्य सरकारों के ओ्ौद्योगिक योजना कार्यो में मैसूर लोहा भर इस्पात कारखाने 
दा , ता ए कार्यक्रम का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। एक अन्य महत्वपूर्ण योजना के 
न्तगंत दुर्गापुर में पद्चिम बंगाल सरकार फाउंड्रीकोक, कोयला कार्बनीकरण 


के उप-उत्पादन और बेकार गैसों के झ्राधार पर बिजली पैदा करने का आयोजन करेगी। 
राज्यों में जिन मध्यम आकार वाले उद्योगों का विकास होना है उनमें मैसूर भौर 
बिहार राज्यों में पोसिलेन के विद्युत इन्सुलेटरों का निर्माण, हैदराबाद में प्राग श्रौजार फैक्टरी 
का पुनर्गठन, हक ही वायु दावकों के निर्माण, आन्ध्र की कागज मिल का विस्तार और उत्तर 
प्रदेश सीमट फैक्टरी और विहार सुपरफास्फेट फैक्टरी की सामर्थ्य में वद्धि का उल्लेख विशेष 
रूप से किया जा सकता है। दूसरी योजना के भ्रस्तगंत केन्र और राज्य सरकारों के 
श्रौद्योगिक योजना कार्यो का व्योरा परिशिष्ट १ में दे दिया गया है। 


82: भारी रासायनिक तथा उप-उत्पाद विधायन योजना कार्य:--इस्पात संयंत्रों को कौक 
भदटी गैंसों से अमोनिया निकालने के लिए सल्पयूरिक अम्ल की वहुत अधिक मात्रा में जरूरत 
होगी | डुगपिर और भिलाई इस्पात संयंत्रों से कुल मिलाकर लगभग ३५,००० टन झमोनियम 
सल्फेट प्रति वर्ष निकलेगा । अमोनियम सल्फेट के उत्पादन तथा कारखाने की और दूसरी 
325 लिए आवश्यक सल्फ्यूरिक अम्ल की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से दो सम्पर्क. 
जा 03302 के लगाए जाने का प्रस्ताव है, जिनकी दैनिक सामथ्य ५० टन होगी। 
राजा 3 2/8 पैयत में उप-उत्पाद अमोनिया को द्रव अमोनिया के रूप 
2220 ८ में इस्पात मार्जक क्रियाओं में जो सल्पयूरिक अम्ल लगेगा 

हस साधनों से प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए सल्प्यूरिक अम्ल संयंत्र लगाने 


अश सभा जे 


औद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३७३ 


का कोई विचार नहीं है। पश्चिम वंगाल सरकार के दुर्गपुर कोक चूल्हा संयंत्र में उप-उत्पादों 
के निकालने का जो प्रस्ताव है, उसी में ३,३०० टन सल्फ्यूरिक अम्ल और १,५०० टन श्रमोनिया 
के वापिक उत्पादन की भी व्यवस्था है । 


४९१. औषधियों, प्लास्टिक और रंगाई पदार्थ के उद्योगों का विकास अभी तक रुका 
रहा है | इसके दो कारण थे : एक तो दामों का अधिक होना और दूसरे, बेनजीन, टोलीन, जाइ- 
लीन, नेफ्थालीन, फिनाइल और ऐन्थासीन जैसे प्रारम्भिक आरगेनिक रसायनों का कम मात्रा 
में मिलना | जैसा कि इस अ्रध्याय में आगे बताया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन क्षेत्रों 
में विस्तृत रूप से विकास की व्यवस्था की गई है। इस बात को पक्का करने के लिए कि इन 
उद्योगों के लिए कच्चा माल देश के भीतर ही मिल जाया करेगा, यह व्यवस्था की गई है कि 
इस्पात संयंत्रों, दक्षिण अर्काट लिगनाइट योजना कार्य और दुर्गापुर कोक-भट्ठी योजना कार्य 
की कोक-भट्ठी गैसों से प्रकृत बेनजोल निकाला जा सके । भिलाई और दुर्गापुर में वेनज़ीन, 
टोलीन, जाइलीन और श्रत्य जलीय कार्वन तत्वों के उत्पादन के लिए प्रकृत वेनज़ीन को तोड़ने 

»की व्यवस्था रखी गई है। भिलाई में और दुर्गापुर कोक-भट्ठी योजना कार्य में कोलतार के 
आसवन के लिए संयंत्र लगाए जाने की भी व्यवस्था की गई है । इसी प्रकार के कार्य राउरकेला 
में भी किए जाने पर विचार किया जा रहा है । कार्वनीकरण संयंत्रों के उप-उत्पादों के द्वारा इस 
प्रकार रासायनिक कच्चा सामान प्राप्त करने की इन योजनाओं से इतना जरूर होगा कि 
कुछ रासायनिक श्रौर फलित उद्योगों के शीघ्र विकास के लिए पक्‍की नींव मिल जाएगी । 
अब तक अन्तिम रूप दी गई योजनाओं के आधार पर सावेजनिक क्षेत्र में कोलतार का आसवन 
६२,५०० टन प्रतिवर्ष हो जाएगा । लगभग ५० लाख गैलन वेनज़ीन और १४ लाख गैलन 
टोलीन के उत्पादन की सुविधाओं के अलावा क्रमशः १,८०० तथा ३,४०० टन फिनोल और 
नैफ्थालीन प्रतिवर्ष की सामर्थ्य भी उसी प्रकार पैदा कर ली जाएगी । इन संयंत्रों के लिए लगने 
वाले घन की व्यवस्था उन प्रमुख योजना कार्यो के साथ की गई है जिनसे ये सम्बद्ध हैं । 


देकनीकल जनशक्ति की समस्या 


४२. दूसरी योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जो औद्योगिक विकास की 
प्रगति और तैयार उत्पादों और विधयमों में जो विभिन्नता रखी गई है उसके लिए आम तौर से 
देश में इस समय जितने भी प्रशिक्षित टेक्‍्नीकल आदमी मिल सकते हैं उनसे कहीं अधिक 
मात्रा में भिन्न-भिन्न स्तरों पर उनकी आवश्यकता होगी । अभी-अभी तीनों इस्पात संयंत्रों की 
आवश्यकताश्रों का जो लेखा-जोखा तैयार किया गया है, उसके अनुसार उत्पादन शुरू होने पर 
फोरमन श्रेणी से नीचे के लगभग १५,००० दक्ष कामगारों और फोरमैन श्रेणी से ऊपर के लग- 
भग २,१६६ टेक्नीशियनों की जरूरत होगी । इन टेक्नीशियनों में से ज्यादातर श्रनुभवप्नाप्त 
आदमी होने चाहिएं । इस समस्या को सुलझाने के लिए जर्मनी, सोवियत रुस, ब्रिठेन और 
आस्ट्रेलिया में चुनें हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अन्य 
श्रेणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाने के लिए लोहा और इस्पात मत्रालय ने 
एक समिति बनाई है जो वर्तमान सुविधाओं की जांच-पड़ताल करेगी श्रौर उपयुक्त उपायों 

क्री सिफारिश करेगी । 

भारी विद्युत संयंत्र योजना कार्य ही ऐसी दूसरी योजना है कि उपलब्ध टेक्तीकल आद 

मियों की एक वड़ी संख्या उसी में खप जाएगी। टेक्नीकल सलाहकारों की रिपोर्ट में 
भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए आवद्यकताओं के ये अनुमान दिए गए हैं: प्रशासकीय ७३४, सुपर 


३७४ , द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


वाइजर या प्रशिक्षित ठेवनीकल ७१४५, दक्ष टेवनीकल ४,५५० और अर्थ दक्ष तथा अदक्ष ६,२०० । 
इस रिपोर्ट में कुछ भौर वातें भी शामिल हैँ, जैसे वर्तमान वगरखानों में प्रशिक्षण के लिए प्राप्त 
सुविधाओं के आ्राधार पर भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा एक प्रश्चिक्षण 
केद्र खोलने के विपय में सलाह देना ! 

सिनन्‍्दरी खाद कारखाने में प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रवन्ध कर देने से सरकारी क्षेत्र 
में खाद कारखाबों के लिए प्रशिक्षित श्रादभियों की श्रावश्यकताएं कुछ हृ॒द तक पूरी हो जाएंगी। 

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि टेवनीकल प्रशिक्षण-प्राप्त आदमियों की आवश्यकता 
बहुत अधिक महत्व की है श्ौर इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र में योजना कार्यो में टेवनीकल सह- 
योग के लिए विदेशों से जो करार हुए हैं उनमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विशेष रूप 
से व्यवस्था की गई है । इंजीनियरी कर्मचारी समिति ने इस विपय पर व्यापक दृष्टियोण से 
विचार किया है । 

४३. केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक योजना कार्यो पर (राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम 
के लिए निर्धारित धनको छोड़कर) दूसरी योजना की प्रवधि में नया विनियोग ५०२ करोड़ ' 
रुपये का होगा ( देखिये परिशिष्ट १ )। राज्यों में श्रौद्योगिक योजना कार्यों के लिए ३२ करोड़ 
रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें भिन्न-भिन्न राज्यों में सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना 
के लिए ५ करोड़ रुपये की सहायता भी शामिल है | इसमें असम और पांडीचेरी जैसे क्षेत्रों के 
कुछ उद्योगों के विकास के लिए सहायता की भी व्यवस्था की गई है। 

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम 
४४. उद्योगों को सीधे सहायता देने और इंडियन एवक्स्प्लोंसिब्ज लिमिटेड की पूंजी में 
साझा करने के लिए जिनके लिए भारत सरकार वायदा कर चुकी है, तथा राष्ट्रीय भौद्योगिक 
विकास निगम के कार्यो के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की योजना# में ६० से 
े का का 33803 की गई है । रा० औ७० वि० निगम के कार्यकलापों के लिए 
( करोड़ | इस राशि का एक भाग (फिलहाल लगभग २०-२५ करोड़ 
लिए दी गई राशि का शेष भाग, लगभग ३ सह आकर 5 या] उद्योगों (2 के 
के लिए होगा । रा० औ० वि हे निगम ने लता जता दी रा जा मा 
फाउन्ड्री और भट्ठी के कारखाने, तामीरी ढांचे ऊप्मसह्‌ ह है 2 की हे हल 
श्रखबारी कागज इत्यादि तथा सगाई पदार्थो और हे 3 मेक लिए 008 हा 
हि !] औरि दवाओं के लिए माध्यम, कार्बन ब्लैक इत्यादि 
शामिल हैं। आशा है कि इन योजना कार्यों के श्रलावा रा० औ० वि० निगम अल्यमीनियम 
उद्योग और मिट्टी हटाने और खान खोदले इत्यादि के लिए कल 
और श्रलौह उद्योगों के लिए आ्रावश्यक वेल्लन और वेल्लन हो 3 की हि हम हो 
नई यूनिट स्थापित करने की दिद्ला में अप करेगा ह आड आम है 30 
हब गन लि हा के 0 । वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में 
३०,००० टन की सामथ्ये के लक्ष्य को ' हि अल्यूमीनियम उद्योग के लिए निर्धारित 
2 0 रेप करते के लिए एक नए पग्रत्यूमीनियम प्रद्गावक 
. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की योजन। छू 
व्यवस्था है । इसमें से ५ से १० करोड़ रुपए 
के बाहर हैँ 


ञश्रों के लिए कुल ७० करोड़ रुपए की 
उन योजनाओं के लिए हैं जो निर्माण उद्योगों 
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(स्मेल्टर) स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में सलाह देगी । भारी फाउन्ड्ियों 
भट्ठियों और संरचना कारखानों के योजना कार्यो के लिए रिपोर्ट तैयार करने की तैयारी की 
जा रही है। आशा है कि इन योजना कार्यो के सम्बन्ध में डिजाइनों और विकास कार्य की 
सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा | 
ऊपर बताए गए कार्यक्रम पर अमल करने के लिए रा० औ० वि० निगम को जितना धन दिया 
गया है, हो सकता है उससे ज्यादा की जरूरत पड़े। वास्तव में ग्रावश्यक घन और इस समय प्रस्तावित 
निधि में अन्तर दो बातों से पड़ेगा : एक तो धन देने का अपनाया हुआ तरीका और दूसरे विभिन्न 
योजना कार्यो में लगी हुई पूरी पूंजी में सरकार का भाग । अगर वित्तीय साधनों की कमी की वजह 
से रा० औ० वि० निगम के योजना कार्यों को कार्य रूप देने में प्राथमिकता निर्धारित करने का 
सवाल आता है, तो सर्वोच्च प्राथमिकता उन योजनाओं को देनी पड़ेगी जिनका सम्बन्ध भारी 
मशीनों आदि अथवा तत्सम्बन्धी मशीनों आदि के निर्माण से इस दृष्टि से हो कि तीसरी योजना के 
लिए आवश्यक भारी मशीनें आदि देश के भीतर ही तैयार करने के लिए परिस्थितियां पैदा की 
जा सकेंगी । 
विनियोग पूंजी और सित्तीय साधन 
४५. रा० औ० वि० निगम और निजी क्षेत्र (्वान खोदना, विजली उत्पादन और वितरण, 
वागान शोर छोटे पैमाने के उद्योगों के अलावा ) के अन्तर्गत दूसरी योजना में निर्धारित समचे विकास 
के कायक्रम पर कुल ७२० करोड़ रुपए की पूंजी; लगेगी जिसमें से ५७० करोड़ रुपए नए 
विनियोगों पर और १५० करोड़ रुपए मशीनों की बदलाई तथा आधुनिकीकरण के लिए होंगे । 
जैसे कि पहले कहा जा चुका है, फिलहाल रा० औ० वि० निगम के लिए ५५४ करोड़ रु० की व्यवस्था 
की जा रही है । इस आधार पर कार्यक्रम की पूर्ति के लिए लगभग ६६४ करोड़ रुपए की पंजी की 
ओर आवश्यकता पड़ेगी । इन अ्रवश्यकताओं के बावजूद निजी क्षेत्र के लिए जितना भी घन मिल 
सकते का इस समय अनुमान लगाया गया है वह ६२० करोड़ रु० बैठता है | नीचे की तालिका में 
विभिन्न स्रोतों से प्रत्याशित और १६५१-५६ की अवधि के लिए अनमानित रकमें दी गई हें 
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(करोड़ रुपए) 





१. श्रौद्योगिक वित्त निगम, और राज्य वित्त निगम हु १६४१-५६ १६५६-६१ 
ओऔर औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम से ऋण श्द ९ 


२. प्रत्यक्ष ऋण, समीकरण निधि से अप्रत्यक्ष ऋण, तथा 
केन्रीय सरकार द्वारा राज्यांगय -और निजी 
तिष्ठानों की शेयर पूंजी में राज्य सरकारों का 


अंगदान तथा ऋण २६ 6 
* सेभग्णकर्ताओं के प्रत्ययों सहित विदेशी पूंजी ४२ से ४५ (8० 
४, नई मर्दे 5 -. ४० छ्ड 


५. विनियोग के लिए उपलब्ध आंतरिक सम्पत्ति 


(नई यूनिटों में तथा बदलाई के लिए) १५० ३०० 
६. प्रवन्ध एजेन्टों से पेजगी ई० पो० दी० प्रत्यर्पण है रा 
इत्यादि जैसे अन्य स्रोत ६१ से ६४ 32:32 


यु दूनननत ब्र्‌ः 


जना में 
नोट--ऊपर दी हुई तालिका की १ और २ मदों मे दिखाई गई रकसे योजना 
सरकारी क्षत्र के उद्योग और खनिज शीप॑ंक के अंतर्गत भी दी गई है । 





३७६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


यह नहीं कहा जा सकता कि ऊपर दिए गए अनुमान एकदम सही ही होंगे, क्योंकि 
ये कई ऐसी बातों पर निर्भर हैं जिनका अभी से कुछ झंदाजा लगा सकना कठिन है। 


४६. अनुवन्ध २ में दिए गए विकास कार्यक्रमों में दूसरी पंचवर्षीय योजना कै 
१६६०-६१ तक पूरे किए जाने वाले लक्ष्य बताए गए है । इन लक्ष्यों को निश्चित करते समय 
इन बातों को ध्यान में रखा गया था :-- ॥॒ 

(क) २२ उद्योगों के कार्यक्रमों और नीतियों पर विचार करने के लिए १६५४ में योजना 
ग्रायोग द्वारा आयोजित सभाओं में भिन्न-भिन्न लोगों द्वारा प्रगट किए गए मत; 
(ख) वाणिज्य और उद्योग तथा खाद्य और कृषि मंत्रालयों के श्रधीन काम करने वातो 


विकास परिपदों की सिफारिशें और वाणिज्य श्रौर उद्योग मंत्रालय द्वारा 
की गई सिफारिश; 


(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में वित्त विनियोग की वास्तविक दर; और 


(घ) भिन्न-भिन्न उद्योगों के सामर्थ्य सम्बन्धी प्रस्ताव जिनका सरकार ने पहली योजना 
के भ्रत्त में प्रनुमीदन किया था । 


इसमें से कुछ लक्ष्यों को बिल्कुल सही या प्रंतिम नहीं मान लेना चाहिए । वे अगले पांच वर्षो 
में होने वाली मांगों के वर्तमान अनुमानों के झरधार पर विकास के उस स्तर की ओर संकेत करते 
हैँ जो वांछनीय हैं। वे स्थिर या भ्रचल नहीं हैं। इससे भी कम संभावना यह है कि उनको भिन्न 
उद्योगों के विकास का एक स्थिर विन्दु मान लिया जाए। शगर मांग में वृद्धि हो जाए तो भ्ौद्योगिक 
विकास भी काफी सुभीते के साथ श्रौर ऊंचे स्तर तक हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि 


बिजली प्र रेल परिवहन जैसी सुविधाएं मिलती जाएं । इसलिए इन पांच वर्षों में लक्ष्यों 
की हमेशा जांच करते रहना होगा । 


नीचे के पैरों में विकास कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य वातों की रूपरेखा दी जा रही है । 
निजी क्षेत्र में विकास के रूप हा 


४७. सार्वजनिक क्षेत्र की तरह निजी क्षेत्र के प्रौद्योगिक योजना कार्यों में लोहा 
और इस्पात भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस क्षेत्र में ११५ करोड़ ₹० लगाने के 
लिए रखे गए हैं । पहली योजना में निजी क्षेत्र के भ्रधीन लोहा भ्ोर इस्पात के विस्तार में तथा 
इसरी योजना में किए गए विस्तारों में जो पूंजी लगी है या लगाई जाएगी उसके फल १६५८ के 
मध्य से उस समय से मिलने प्रारम्भ हो जाएंगे जब कि टाटा भायरन एंड स्टील कम्पनी (टिस्को) 
और इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इसको) की संयुक्त सामथ्ये वर्तमान १२०५ लाण 
ठ्न से वड़कर २३ लाख टन हो जाएगी। आशा है कि माध्यमिक उत्पादकों में दो नई 
कम्पनियां मैसरस कलिग ट्यूब्स लिमिटेड भौर इंडियन ट्यूब कम्पनी से ० आर० डब्त्य ट्यूों 


और विना जोड़ की ट्यूबों के साथ ही साथ ट्यूबों भौर पाइपों के उत्पादन को वढ़ाएंगी 
४८. जहां तक इन इस्पात विस्तार कार्यक्रमों 


सा ्रमों के लिए धन का सवाल है, १६५४ में देशो 
उत्पादकों के लिए मूल्य एक समान रखने के उहदेद्य से जो निर्णय किया गया है उसमें आशा है कि 
विकास कार्यो के लिए प्राप्य घन में वृद्धि हो जाएगी । इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी 
लगभग १३४ करोड़ रुपए तक का कर्ज अरन्तैराष्ट्रीय बैक से लेगी । श्रव तक उसमें से 
अनुभानतः १ करोड़ रुपया काम में लाया जा चुका है । टिस्कों के विस्तार कार्यक्रम के लिए 


ओऔद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३७७ 


साशा है कि विदेशी बैंकिंग संगठनों से कर्जे मिल जाएगा। ये दोनों इस्पात कम्पनियां 
अपने लिए आवश्यक धन का एक भाग घरेलू सामान की विक्री से प्राप्त करेंगी । इसके अलावा 
इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ७.६ करोड़ रुपए के कर्ज 
का बचा हुआ भाग भी मिल जाएगा। इस स्थिति में भारत सरकार ने कम्पनी के संचालकों के 
बोड में अपना प्रतिनिधित्व रखने का प्रवन्ध किया है । 


४६. दूसरी योजना की अवधि में जिन धातुकर्मी उद्योगों का पर्याग्त मात्रा में विस्तार 
होना है, उन्तमें से अल्यूमी नियम भौर लौह मैंगनीज़ विद्येप रूप से उल्लेखनीय हैं। आशा है कि अल्यू- 
मीनियम की मांग और चीजों के साथ विद्युत संचारण के लिए ए० सी० एस० आर० केवलों के 
अत्यधिक प्रयोग के कारण बढ़ जाएगी । इसलिए ३०,००० टन सामर्थ्य का लक्ष्य रखा गया है । 
जहां तक लौह मैगनीज़ का सवाल है, श्रनुमान है कि घरेलू उपभोग और निर्यात के क्षेत्र में इसकी 
काफी मांग बढ़ जाएगी | इसलिए इसके उत्पादन के लिए १,६०,००० टन का लक्ष्य रखा गया है। 


५०. सीमेंट और ऊष्मसह ईटें:--पगले पांच वर्षों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम की अधिकता 
से सीमेंट की मांग काफी बढ़ेगी । इसलिए आशा है कि इसका भी काफी विकास होगा। प्रस्ताव 
यह है कि सामर्थ्य का विस्तार १ करोड़ ६० लाख टन* और उत्पादन १ करोड़ ३० लाख 
ठन* तक कर दिया जाए । 


उष्मसह ईंटों के उद्योग का विकास कार्यक्रम, लोहा और इस्पात उद्योग के विकास 
से मुख्य रूप से सम्बन्धित है और इसके लिए १६६०-६१ तक जो ८ लाख टन का उत्पादन 
लक्ष्य रखा गया है, उसके भीतर ही आवश्यक समानुपात से सिलिका, आग मादठी, (फायर क्ले) 
मैगनेसाइट और क्रोमाइट उप्मसह ईटों का निर्माण भी होगा । इस उद्योग के लिए सामर्थ्य लक्ष्य 
१० लाख टन रखा गया है । 


५१. लोहा औौर इस्पात उद्योग के विस्तार से यह स्वाभाविक ही है कि भारी और हलके 
इंजीनियरी उद्योगों का भी पर्याप्त मात्रा में विस्तार हो । भारत में इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादों 
की जरूरतें भ्रव भी वाहर से आयात द्वारा पूरी की जा रही हैं। ये उत्पाद दूसरी योजना में 
काफी मात्रा में आवद्यक होंगे, भ्रतः विकास कार्यक्रम में इन उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया 
गया है । जिन मदों के लिए ऊंचे पैमाने पर उत्पादन रखा गया है उनमें इस्पात का निर्माण, 
आटोमोवाइल, रेल डिब्बे आदि सामान, ढली चीजें, गढ़ी चीजें, श्रौद्योगिक मशीनें आ्रादि, 
साइकिलें, सिलाई मशीनें, मोटर और ट्राल्सफार्मर आदि मुख्य हैं । योजना ऐसी है कि इनमें 
कुछ उद्योग एक दशक के भीतर और अन्य कुछ कम समय में प्रात्म-निर्मरहो जाएंगे । पहले इस 
बात का संकेत किया ही जा चुका है कि इन क्षेत्रों में श्रगले वर्षों में बड़े पैमाने पर विस्तार करने के 
लिए जिस मूलभूत अनुभव की जरूरत होगी वह प्रश्नम योजना में प्राप्त हो ही चुका हैं । 


५२. रेल छिव्बे आदि के कार्यक्रम के अन्तर्गत ठाठा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग 
कम्पनी में रेल इंजनों के निर्माण में विस्तार करने की व्यवस्था की गई है। श्राशा है कि 
रेल इंजनों के वर्तमान उत्पादन को दुगना करके १०० कर देने के लिए ६ कक रेप की राम 
दी जाएगी। कम्पनी को भारी इस्पात की भारी चीजें ढालने की एक फाउन्ड्री स्थापित करने से 


+इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के ५ लाख टन भी शार्मिल हैं । 
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इस कार्यक्रम को तथा प्रतिवर्ष ६,००० डीजल गाड़ियां बनाने के प्रस्ताव को भी काफी 
सहायता मिलेगी | आ्राठोमोबाइल उद्योग के विकास कार्यक्रम में ट्रकों के उत्पादन पर भी विशेष 
रूप से जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इन गाड़ियों में लगी हुई भारतीय 
वस्तुओं की मात्रा बढ़ाकर ८० प्रतिशत कर दी जाए । इस कार्यक्रम में ये चीजें शामिल है :-- 





25% 4 छाए १६६०-६१ के लक्ष्य 











कारें १२,००० 
ट्र्क ४०,००० 
जीप और स्टेशन वैगन ५,००० 

४७,००० 





५३. औद्योगिक मशीनें आ्रादि :--- निजी क्षेत्र की योजना में श्रौद्योगिक मशीनों आदि के 
उत्पादन के विस्तार की भी व्यवस्था की गई है। दूसरी योजना की अ्रवधि में जितना धन लगाए 
जाने की और कुछ विश्ेप दिल्लात्रों में उत्पादन बढ़ने वाले जिस स्तर की झ्रागा की गई है, वह नीचे 
दिया जा रहा है :-- 








नीला 
नली 


विनियोग.. उत्पादन का मूल्य (करोड़ रु०) 
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0 5 
जिन दूसरे ों में होनी है वे हैं 
ये हि. दिशाओं में प्रगति नी है वे हैं: चाय की मज्ञीनों, डेरी का सामान, 
जे 35 हा जैसे ट्रक्टरों इत्यादि के ट्रेलर और डीजल चालित सड़क कटने के इंजनों सहित 
5 हे भश्ञीनों श्रादि का निर्माण । इस वात का भी प्रबन्ध किया गया है कि पहले से जो 

हुए हैँ उनमें अधिक रफ्तार वाले इंजनों, जैसे भारी डीजल इंजनों और विद्युत 
तप कक कप कप मद जी िल सकी. कक पवन 

इसमे सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रो का उत्पादन भी सम्मिलित है । 


ओआद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३७९ 


चालित उपरिवाही और जहाजघाट के जैनों का निर्माण किया जाए । इन उद्योगों में से अधिकांश 
के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता है, और उसके लिए उचित प्रवन्ध किया जा रहा है। 
५४. रासायनिक उद्योग के विकास की दिल्ा में निजी क्षेत्र के कार्यक्रम में सोडा ऐश, 
कास्टिक सोडा, फास्फेटीय खादें, श्रौद्योगिक विस्फोटक, रंगाई पदार्थ भर अन्तव॑र्ती उत्पाद 
महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । इसमें जहां भी श्रावव्यक है परिमाण की दृष्टि से विस्तार और 
श्रेणी के का उत्पादन में विभिन्नता लाना, ये दोनों बातें शामिल है। रंगाई पदार्थ 
भरन्तरवेतियों का उत्पादन भ्रयोग के तौर पर रख लिया गया है। उसमें वलोरी-वेंजीन 
परमूह, नाइट्रो-वेंजीन समूह, ठोलीन समूह, नैफयालीन समूह और ऐल्थ्ाविवनोन समूह आते 
हैं । सोडा ऐश और कास्टिक सोडा के उत्पादन में तिगुनी या चौगुनी वृद्धि की योजना 
बनाई गई है । सत्पयूरिक अम्ल के उत्पादन का विस्तार भी मुख्य रूप से लोहा और इस्पात, 
खानों, रेयन और स्टैपल तनन्‍्तु उद्योगों से सम्बन्धित है | रबड़ के सामान के उद्योग के 
लिए अत्यन्त आवश्यक कच्चे माल कार्वन ब्लैक के निर्माण का भी विकास राष्ट्रोय प्रौद्योगिक 
विकास निगम की ओर से ही होगा । इस बुनियादी रसायन के घरेलू कामों के लिए उपलब्ध 
हो जाने से श्रौद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पक्ष को वड़ा बल मिल जाएगा । 
दुसरी पंचवर्षीय योजना में इस चीज के उत्पादन की सामर्थ्य ६,००० टन रखीं गई है । 
.. ५५. खनिज पैल:--विशाखापत्ततम में काल्ठेक्स रिफाइनरी १६५७ तक बनकर तैयार 
हो जाएगी । उस पर साथ खर्च अनुमान से १२५ करोड़ श्राएगा, जिसमें से २' ५ करोड़ 
पहली पंचवर्षीय योजना में ही लग चुका है । पेट्रोलियम साफ करने के इन तीन कारखातों 


के लिए जो विधियां और प्रकृत पदार्थ चने गए हैं, उतमें देश की औद्योगिक अथे-व्यवस्था 
लियम कोक के उत्पादन को 


के लिए पर्याप्त महत्व रखने वाले लुब्नीकेटिंग तेलों और पेढ़ो 
व्यवस्था नहीं है| इस उद्योग के सम्बन्ध में और अधिक विकास की योजना बनाते समय 
खनिज तेल उद्योग के ढांचे में जो कमी रह गई है, उसे पूरा करना होगा । 

५६. विजली और औद्योगिक अल्कोहलः--चीनी उद्योग के विकास से, जिसका कि भागे 
उल्लेख होगा, सीरे के उत्पादन की मात्रा भी बढ़ेगी । इसको अ्रच्छे ढंग से खपाने के लिए बिजली 
पैदा करने और औद्योगिक अल्कोहल की सामथ्ये (१६५४-५६ के २ करोड़ ७० लाख गैलन से 
बढ़कर ३ करोड़ ६० लाख गैलत) भी काफी मात्रा में बढ़ाने का प्रस्ताव है । ब्ल्कोहल का वई 
पैमाने पर प्रौद्योगिक उपभोग बढ़ाने के लिए योजवाएं बनाई जा रही हैं। वह अल्कोहल डी? 
डी० टी० के उत्पादन के विस्तार, पोलीविनिल क्लोराइड और बृढाडीन के निर्माण को 
स्थायित्व देने जैसी दिशाओं में ही बड़े पैमाने पर खप सकेगा । इस सस्ता में रा० न वि० 
निगम संब्लेपणात्मक (सिंथेटिक) खड़ के निर्माण की एक योजना प* विचार कर रहा है | 

५७. प्लास्टिक और सिंथेटिक सामान बनाने का चूर्ण:-ए् यम योजना 40 आम प्लास्ट्कि 
का सामान बनाने वालों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए फेनोल फार्मरिड्ह ? * का 
टिक सामान बनाने का चर्ण बनाने की दिशा में कुछ प्रगति हुई थी झा सिंथेटिक सामान चूयों 
(जैसे पोलीविनिल क्लो राइड, सेल्यूलोज एसीटेट और पोलीस्टियीर् ब्रौर पोलीइथीलीन) को * 
मांग थी, लेकिन थ्रमी उनका उत्पादन होना शुरू नहीं हुआा। दंत गन दरार व 
काफ़ी प्यति की जाएगी । श्राशा है कि आयात होते वाले मोनोमर के आधार पर 20000 
उत्पादन १९५६-४७ में शुरू कर दिया जाएगा । थोड़े दिन पहले ही 4 कक. हे कद आजमाएं 


थीलीन, पोलीविनील क्लोराइड और यूरिया फार्मेत्डिहईिड तैंदा करवे के व 


३८० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


स्वीकृत की गई हैं और इस विश्वास पर कि इनको कार्यान्वित किया जाएगा, 02 
बनाने के चूर्णों के उत्पादन की सामर्थ्य १९५५-५६ के हि ,१८० ठन से हक 3 १६, कर 
वार्षिक हो जाएगी । पोलीविनील क्लोराइड का निर्माण ल कार्वाइड से निकले हा गा 
टिलीन पर निर्भर करता है और इस बुनियादी रसायन के लिए जो कुल लक्ष्य र 

है उससे प्लास्टिक उद्योग की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी । 


४८. उपभोग वस्तुएं:--उपभोग वस्तुओं में कागज और गत्ते का उत्पादन लगभग 2 5 
अ्रतिशत बढ़ जाएगा। चीनी का उत्पादन १६५४-५६ के १६७ बाख टन से बढ़कर १ कम हे 
में २२४ लाख टन हो जाने की आशा है । उत्पादन की इस वृद्धि में सहकारी चीनी 
भाग अनुमान से ३,१५०,००० टन वाधिक होगा । इस उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति के लिए २५ कर 
टन की सामर्थ्य रखी जाने की योजना है। वनस्पति तेलों का उत्पादन १८ लाख टन से धायन 
२१ लाख टन हो जाएगा । विकास कार्यक्रम में विनौले के तेल और घोलक निस्सरण हक 
हारा खली से तेल निकाले जाने पर जोर दिया गया है। १६६०-६९ में कपड़े और सूत के उत्पाद 
लक्ष्य कम से ५५० करोड़ गज और १६५ करोड़ पौंड रखे गए हैं। इस उत्पादन का कितना हिस्‍्ता 
मिलों भ्रौर विकेद्धित क्षेत्र (कपड़े के लिए हथकरघे और विद्युत करघे और सूत रा लिए भ्रभ्बर 
चरखा) के लिए रखा जाए, इसका श्रमी निश्चय नहीं किया गया । वास्तव में जितने भी ४28 
पहले से लगे हुए हैं शरौर जितनों को लाइसेंस दिए गए हैं वे १९५ करोड़ पौंड सूतत तैयार कर 
के लिए काफी होंगे । 

६. औषधियां:--उपभोग वस्तुओं के क्षेत्र में औपध उद्योग की विशेष रूप से चर्चा कौ 
जानी चाहिए । जहां तक सिंथेटिक श्रौषधियां, जैसे सैकरीन, क्लोरामीन-टी, एसिटिल सैली- 
सिलिक अम्ल और शुल्वनी, (सल्फा) झोषधियों का सम्बन्ध है, उत्पादन बढ़ाने की दिशा मे 
प्रयत्त किया ही जाएगा | साथ ही उपान्तिम (पेनप्रल्टिमेट ) उत्पादों पर आ्राधारित वर्तमान 
जियाशं के स्थान पर बुनियादी प्राथमिक आरगैनिक रसायन रसायनों और माध्यम उत्पादों 
के प्राधार पर विकास कार्य भी किया जाएगा । रंगाई पदार्थ माध्यमों के निर्माण को 
विकसित करने के लिए जो प्रय॒त्त किए गए हैं, उनसे भी इस उद्योग को काफी लाभ 
पहुंचने की आशा है, क्योंकि इससे उसे कई 
की दिशा में देशी कच्चे माल जैसे निम्बुधास तेल से विटामिन ए के उत्पादन की सम्भावना 
पर अभी परीक्षा की जा रही है। जहां तक कीटाणुनाशकों का सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र में, 
आयोजित विकास के अलावा निजी क्षेत्र में पेनीसिलीन का उत्पादन सुदृढ़ करने की दिशा में जो 
भअयत्न किए गए हैं उसके भी ग्रच्छे परिणाम होंगे । इसके अलावा आज्ञा है कि इस क्षेत्र की 
वर्तमान इकाइयों से श्राज मुख्य रूप से जिन 


मु कियाओं को वास्तविक निर्माण का रूप दिया जा 
रहा है, उस दिशा में वे काफी प्रगति करेंगी । श्रौषध उद्योग के अन्तर्गत अनेक उत्पाद श्राते हैं। 


लेकिन विकास के लक्ष्यों में कुछ अधिक आवश्यक उत्पादन भी शामिल हैं। श्राशा है कि औषध 
उद्योग में निजी क्षेत्र से लगभग ३ करोड़ रुपया लगाया जाएगा । 


इसरी योजना में श्रौद्योगिक प्रगति का मूल्यांकन 

६०. साम्र्थ्य भर उत्पादन के विकास के स्तर:--सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जित 

कतिपय प्रमुख लक्ष्यों का विवरण नीचे दिया जा रहा है, उससे यह पता चलता है कि दूसरी 

योजना के लिए प्रत्यधिक श्रम की आवश्यकता होगी और उद्योग की दिला में बहुमुखी प्रयत्व 
करता होगा । 


श्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम 


- डेप 


कुछ प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीय लक्ष्य 
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३६० टय संकि क्छ उत्पादन का उपयांग । अदा प्र 7 777 पा उपयोग 
#इनसे सकल उत्पादन का बोध होता है । चूंकि कुछ उत्पादन का 37 


फारखानों में ही अन्य उत्पादन के लिए होगा, इसलिए बिक्री के लिए १, 


ऐंश श्रौर १,०६,६०० टन कास्टिक सोडा उपलब्ध होगा । 


दा /००० टन योश शशि 
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६१. संयंत्र सामर्थ्य और उत्पादन की लागत :--चूकि १६५० से संयंत्रों और मश्षीनों झ्रादि 
के दाम बहुत ऊंचे रहे है, इसलिए भिन्न-भिन्न उद्योगों के उत्पादन की लागत उचित रूप से घटाने 
का एक मात्र यही ढंग हो सकता है कि उत्पादन खर्चे को और विस्तृत उत्पादन पर फैला दिया 
जाए । दूसरे शब्दों में, संयंत्र सामर्थ्य का आयोजन अब की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर करना 
पड़ेगा । भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए जिन यूनिटों के स्थापित किए जाने के प्रस्ताव है, उनके व्योरिवार 
प्रध्ययन से यह स्पप्ट होता है कि वे इतने अधिक होगे कि पूजीकरण की जो अधिक लागत 


ओआऔद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३८३ 


डिब्बों की जो चलोरीन और अमोनिया के परिवहन के लिए आवश्यक हैं, बढ़ाने की व्यवस्था 
की गई है । - 

<२. टेकनोलोजिकल प्रगति:--नए लगाए जाने वाले प्रस्तावित संयंत्रों में नवीनतर टेक्नीकों 
के प्रयोग किए जाने की दिश्या में काफी प्रगति होगी । इस्पात विस्तार कार्यक्रमों के अधीन जिन नई 
टेक्नीकों भर डिजाइनों के प्रस्ताव हैं, उनकी चर्चा पहले की जा चुकी है । दुर्गापुर कोक भट्ठी 
संयंत्र में कोक भट्ठी गैसों से गंधक का निकाला जाना, टिस्को कारखाने में प्रयुक्त सल्फ्यूरिक 
अम्ल के स्थान पर बचे हुए मार्जक (पिकलिंग ) द्रव का प्रयोग करके कोक भट्ठी गैसों से श्रमोनियम 
सल्फेट, और अन्य उप-उत्पादों का निकाला जाना, ये दोनों उप-उत्पाद निप्कासन क्रियात्रों के क्षेत्र 
में आधुनिक टेक्‍्नीकों का विकास ही सिद्ध होंगे । पिम्परी में कीटाणुनाशक औपधियों के 
उत्पादन में फर्मेटेशन टेक्‍्तीकों का उपयोग भी काफी अधिक किया जाएगा । 

६३. दाशमिक प्रणाली और विधायनों तथा उत्पादों का मानकीकरण :--सरकार ने जो 
क्रमिक रूप से दाशमिक प्रणाली अपनाने का निश्चय किया है उसके अनुसार वाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय में एक- स्थायी समिति बनाकर कारंवाई शुरू कर दी गई हैं। अगर सम्भव हुआ 
तो इन नए संयंत्रों में ही दाशमिक प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा । 

विधायनों और उत्पादों के मानकीकरण के क्षेत्र में यह समझा जाता है कि भारतीय मानक 
संस्था ने १६५४ में प्रथम योजना के अन्तर्गत इस्पात मितव्यय का जो कार्यक्रम शुरू किया था 
वह समाप्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप इस्पात का उपभोग पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक ढंग से 
होते लगेगा । दूसरी योजना में घरेलू कामों के लिए इस्पात की बहुत-सी चीजों का उत्पादन बड़े 
पैमाने पर होने लगेगा, इसलिए इस क्षेत्र में मानकीकरण से देश और विदेश दोनों के वाजारों.में 
संभरणकर्ताओं और खरीदारों के वीच अधिक सूझबूझ और विद्ववास उत्पन्न होगा | दूसरी योजना 
में भारतीय मानक संस्था के लिए ६०६ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । उत्पादनों के परीक्षण 
के लिए काफी सुविधाएं होने पर ही मानकों को अमल में लाने में सफलता मिलेगी । पूंजीगत माल 
और उपभोग चस्तुओं का जहां तक सवाल है, इन सुविधाओं की वदौलत उनके काम सम्बन्धी 
मूल्यांकन विवरण भी तैयार होंगे । दूसरी योजना में सरकारी परीक्षणशाला (टेस्ट हाउस ) 
के विकास से इस दिल्या में और अधिक सुविधाएं हो जाएंगी । एक शोब केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर 
मी विचार किया जा रहा है। यह केन्द्र भारी विद्युत संयंत्र और सामान के परीक्षण और विकास 
के सम्बन्ध में सुविधाएं प्रदान करेगा । 

कच्चे माल का विकास 

६४. दूसरी योजना की अवधि में संगठित उद्योगों के क्षेत्र में प्राथमिक खनिज और कृषि 
सम्बन्धी कच्चे माल की खपत काफी वड़ जाएगी । देश में उपलब्ध खनिजों की स्थिति का विवरण 

खनिजों के विकास सम्बन्धी अव्याय में दिया गया है । 

आयात किए गए कुछ खनिजों, जैसे पेट्रोलियम, गंधक और राक फास्फेट की खपत दस 


प्रकार होगी :-- 
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६१. संयंत्र सामथ्ये और उत्पादन की लागत :--चूकि १६५० से संयंत्रों और मशीनों श्रादि 
के दाम बहुत ऊंचे रहे है, इसलिए भिन्न-भिन्न उद्योगों के उत्पादन की लागत उचित रूप से घटाने 
का एक मात्र यही ढंग हो सकता है कि उत्पादन ख्च को और विस्तृत उत्पादन पर फैला दिया 
जाए। दूसरे शब्दों में, संयंत्र सामर्थ्य का आयोजन अब की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर करना 
पड़ेगा । भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए जिन यूनिटों के स्थापित किए जाते के प्रस्ताव है, उनके व्योरेवार 
अध्ययन से यह स्पप्ट होता है कि वे इतने अधिक होंगे कि पंजीकरण की जो अ्रधिक लागत 
हो वह बंद जाए। इस्पात संयंत्रों की फुंकवा भट्ठियों और कोक भट्ठियों के. श्राकार १,००० ठन 
आर उससे ऊपर की दैनिक सामर्थ्य वाले है । नए सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्रों की दैनिक सामथ्ये 
२५ टन और उससे ऊपर की होगी | एक नए संयंत्र की देनिक सामर्थ्य १५० टन- होगी, 
जबकि अब तक जितने भी संयंत्र लगाए गए है उनमें से अधिकांश की दैनिक सामर्थ्य 
१० टन ही रही है और किसी भी संयंत्र की दैनिक सामथ्ये ७५ टन से अधिक नहीं रही है | इसी 
प्रकार भारी रसायन (क्षार) विकास परिपद ने सिफारिश की है कि इलेक्ट्रोलिटिक कास्टिक 
सोडे के छोटे से छोटे झ्राकार के ऐसे संयंत्र लगाए जाएं जिनकी दैनिक सामर्थ्य २० टन हो । 
आशा है कि कागज मिलों के लिए दूसरी योजना के श्रन्त तक उनकी सामर्थ्य कम से कम २५ 
से ५० टन प्रतिदिन की हो जाएगी । सीमेंट संयंत्रों की कम से कम सामर्थ्य सामान्य रूप से २ लाख 
टन वार्षिक होगी | इस उद्योग में वितरण के खर्चे में किफायत इस तरह की जाएंगी कि जहाँ 
भी संभव हो माल को बड़ी मात्रा में लाने-ले जाने की नीति ग्रहण की जाए । इस काम को और 

-अविक आसान वनाने के लिए रेल योजना में उन दैक डिब्बों को संख्या विज्ेषोर उस प्रकार के 

“ग्राशा है कि विकेन्द्रित क्षेत्र में २५०,००० बाइसिकिलों का उत्पादन होगा और 

इस प्रकार कल मिलाकर १२,५०,००० बाइसिकिलों का उत्पादन होगा । 


ग्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम ३८३ 


डिब्बों की जो वबलोरीन और अमोनिया के परिवहन के लिए आवश्यक हैं, बढ़ाने की व्यवस्था 
की गर्द है । 

६२. टेकनोलौजिकल प्रगति:--नए लगाए जाने वाले प्रस्तावित संयंत्रों में नवीनतर टेबनीकों 
के प्रयोग किए जाने की दिश्षा में काफी प्रगति होगी । इस्पात विस्तार कार्यक्रमों के भ्रमीन जिन नई 
टेक्‍्नीकों श्र डिजाइनों के प्रस्ताव है, उनकी चर्चा पहले की जा चुकी है । दुर्गापुर कोक भट्ठी 
संयंत्र में कोक भट्ठी गैसों से गंधक का निकाला जाना, टिस्को कारखाने में प्रयुक्त सल्प्यूरिक 
अम्ल के स्थान पर बचे हुए मार्जक (पिकलिंग) द्रव का प्रयोग करके कोक भट्ठी गैसों से ्रमोनियम 
सल्फेट, और ब्न्य उप-उत्पादों का निकाला जाना,ये दोनों उप-उत्पाद निप्कासन क्रियाओं के क्षेत्र 
में ग्राधुनिक ठेवनीकों का विकास ही सिद्ध होंगे। पिम्परी में कीटाणुनाशक औपधियों के 
उत्पादन में फर्मेट्शन टेक्‍्तीकों का उपयोग भी काफी भ्रधिक किया जाएगा । 

६३. दाशमिक प्रणाली और विधायनों तथा उत्पादों का मानकीकरण :--सरकार ने जो 
ऋ्रमिक रूप से दाशमिक प्रणाली अपनाने का निश्चय किया है उसके अनुसार वाणिज्य और 
उद्योग मंत्रालय में एक स्थायी समिति बनाकर कारंवाई शुरू कर दी गई है। भ्रगर सम्भव हुआा 
तो इन नए संयंत्रों में ही दाशमिक प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा । 

विधायनों और उत्पादों के मानकीकरण के क्षेत्र में यह समझा जाता है कि भारतीय मानक 
संस्था ने १६५४ में प्रथम योजना के अन्तर्गत इस्पात मितव्यय का जो कार्यक्रम शुरू किया था 
वह समाप्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप इस्पात का उपभोग पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक ढंग से 
होने लगेगा । दूसरी योजना में घरेलू कामों के लिए इस्पात की वहुत-सी चीजों का उत्पादन बड़े 
पैमाने पर होने लगेगा, इसलिए इस क्षेत्र में मानकीकरण से देश और विदेश दोनों के बाजारों में 
संभरणकर्ताओ्ों और खरीदारों के वीच अधिक सूझवूझ और विद्वास उत्पन्न होगा । दूसरी योजना 
में भारतीय मानक संस्था के लिए ६०-६ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । उत्पादनों के परीक्षण 
के लिए काफी सुविधाएं होने पर ही मानकों को अ्रमल में लाने में सफलता मिलेगी । पूंजीगत माल 
और उपभोग वस्तुओं का जहां तक सवाल है, इन सुविधाओं की बदौलत उनके काम सम्बन्धी 
मूल्यांकन विवरण भी तैयार होंगे । दूसरी योजना में सरकारी परीक्षणशाला (टेस्ट हाउस) 
के विकास से इस दिशा में और अ्रधिक सुविधाएं हो जाएंगी । एक शोध केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर 
भी विचार किया जा रहा है । यह केन्द्र भारी विद्युत संयंत्र और सामान के परीक्षण और विकास 
के सम्बन्ध में सुविधाएं प्रदान करेगा । 

कच्चे साल का विकास 

६४. दूसरी योजना की अवधि में संगठित उद्योगों के क्षेत्र में प्राथमिक खनिज श्र #पि 
सम्बन्धी कच्चे माल की खपत काफी बढ़ जाएगी । देश में उपलब्ध खनिजों की स्थिति का विवरण 

खनिजों के विकास सम्बन्धी अध्याय में दिया गया है । 

आयात किए गए कुछ खनिजों, जैसे पेट्रोलियम, गंधक और राक फास्फेट की खपत इस 

प्रकार होगी :-- 
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राक फास्फेट (हजार टवों में) 
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*क्ेवल आयात । 


इंदो४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


६५. औद्योगिक कार्यक्रम भी कृषि सम्बन्धी कच्चे माल, जैसे कच्चा जूट, रूई, ईख, तिलहन, 
लकड़ी, वांस भौर सवाई घास पर काफी मात्रा में निर्भर करेंगे। रासायनिक गूदे और भ्रखबारी 
कागज के उत्पादन के लिए रखे गए लक्ष्यों के अतुसार लकड़ी की मांग बढ़ेगी, परन्तु दियासलाई 
और प्लाईवुड के श्रधिक उत्पादन के लिए लकड़ी की जितनी मांग बढ़ेगी वह अपेक्षाकृत कम होगी। 
तेलों के उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार लगभग ३,००,००० टन विनौला और ८५,००,००० ठन खली 
की जरूरत पड़ेगी, जबकि इनकी वर्तमान खपत का अनुमान क्रमहा: १,००,००० और ६०,००० टन 
है। कागज उद्योग और अ्खवारी कागज के उत्पादन के विस्तार के कारण बांस और सबाई घास 
की भी जरूरत पड़ेगी । इस समय यह ठीक-ठीक कहना कि बांस की जरूरत कितनी होगी मुश्किल 
है क्योंकि सवाई घास, फोक और कुछ अधे कठोर काष्ठ जैसे पदार्थ मिल ही सकते हैं । कृषि और 
खाद्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति इस बात की खोज-बीन कर रही है कि दूसरी योजना की 
अवधि में कोशाघध्विक (सेल्यूलौसिक) कच्चे पदार्थ कितनी मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे । कपास 
ओर ईख की मांगों का अनुमान इस प्रकार है :-- 








१६५५-५६ १६६०-६१ 
कपास (लाख गांठ) प्र्० ५६ 
गन्ना (लाख टन) १६७ २२५ 








६६. निर्यात लक्ष्य :--न्रुछ क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य विदेशी विनिमय मुद्रा कमाने और 
निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से नियत किए गए हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निससित माल का सानकी- 
करण, आयात शुल्कों में कटौती द्वारा निर्यातवर्धक नीति का अपनाना और मुख्य उद्योगों के लिए 
निर्यातवर्धक परिपदों को स्थापना जैसे काम किए जा चुके हैं। वस्तु-स्थिति को देखते हुए निर्यात 
के सम्बन्ध में पक्की और लम्बे अर्से के लिए कोई नीति निश्चित कर सकना कठिन हैं और 


परिस्थितियों के अनुरूप ही नीतियां और तरीके अपनाने होंगे । १९६०-६१ के लिए मुख्य 
निर्यात लक्ष्य ये हैं-- 


सूती कपड़ा १०,००० से ११,००० लाख गज 
जूट उत्पादन €६,००,००० टन 
नकली रेशम का कपड़ा १ करोड़ गज 
विज्नी योग्य इस्पात २,००,००० से ३,००,००० टन 
फेरो मैंगनीज १,००,००० टन 
वाइसिकिलें (संख्या) १,५०,००० 
वाइसिकिलों के अतिरिक्त इंजीनियरी 
सामान : मल्य--३ से ५*० करोड़ रुपए 
टाइटेनियम डाई-आक्साइड १,००० से १,२०० ठन 
कोक ३०,००० टन 
नमक ग ३,००,००० टन 
वनस्पति तेल २,१४,००० टन 
स्टाच १०,००० टन 
वनस्पति २०,००० से २५,००० टत्त 


६७. विभिन्नक्षेत्रों में विस्तार :---त्रनियादी उद्योगों में प्रगति औद्योगिक विकास का मुख्य 
संकेत है । पहली योजना में सिन्दरी खाद कारखाना, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, टाटा लोकी 
इंजन भौर इंजीनियरी कारखाना, पेट्रोलियम शोघशालाएं श्र वस्त्र उद्योग संबंधी मशीनों के 


झ्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम रेप५ 


कारखानों की स्थापना के माध्यम से इस दिशा में कुछ प्रगति की जा चुकी है। दूसरी योजना में 
उद्योगों पर और अधिक जोर दिया गया है, इसलिए आशा है कि श्रगले पांच वर्षों में उन्नति और 
तेजी के साथ होगी। लोहा भ्रीर इस्पात, मशीन निर्माण और अन्य बुनियादी उद्योगों के विकसित 
हो जाने से अर्थ-व्यवस्था और पवकी हो जाएगी । मोटे तौर पर इन पांच वर्षों में एंजी भौर 
उत्पादक माल के क्षेत्रों में उन्नति होगी, जो कि इन क्षेत्रों में ग्रव तक जितना धन लगाया गया 
है उसकी अ्रपेक्षा काफी श्रधिक होगी। नीचे जो विवरण दिया जा रहा है, उससे इस बात का 
संकेत मिलेगा कि इन पांच वर्षो में औद्योगिक उन्नति का स्वरूप क्या होगा :-- _ 
१६५६-६१ के बीच बड़े प॑माने के उद्योगों में लगे हुए प्रत्याशित घन का विभाजन 








करोड़ रु० 

सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र योग 

रा० औ० वि० 

नियम के नए 

विनियोगों सहित 
उत्पादक माल _ है8 72 २६६ ७५६ 
श्रौद्योगिक मशीनें भर पूंजी माल पद ७२ १५६ 
उपभोग वस्तुएं १२ १६७ १७६ 
५६ ५३५४ -१,०६४ 


अनुमान है कि दूसरी योजना के अन्त तक औद्योगिक उत्पादन का देशनांक (१६५१-१०० ) 
१६५५-५६ के १३० बढ़कर १६४ हो जाएगा । क्षेत्रानुसार उत्पादन के विस्तार पर विचार करने 
पर १६६०-६१ तक यह आशा की जाती है कि उत्पादक माल का उत्पादन देशनींक जो १६५४- 
५६ में १३२ था, ७३ प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसकी तुलना में फैक्टरियों में तैयार होते वाली 
'उपभोग वस्तुओं के क्षेत्र में जो १६५५-५६ में १२८ था १८ प्रतिशत की वृद्धि होगी । 

६८. उद्योगों का इलाकंवार विकास :--देश के भिन्न-भिन्न इलाकों के श्रौद्योगिक विकास 
के बीच एक के वाद एक योजनाओं हारा पर्याप्त मात्रा में संतुलल लाना आवश्यक होगा। हुसरी 
योजना में इस दिशा में शुरुआत हो जाएगी । इसमें जो प्रमुख योजना कार्य शामिल हैं, वे उड़ीसा 
और मध्य प्रदेश के अ्रपेक्षाइत कम समुच्नत क्षेत्रों में खोले जाएंगे । उद्योग विस्तार को अधिक 
से अधिक क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए दीघकालीन महत्व वाले प्रयत्त शामिल किए गए है, बथा छोटे 
बुरे वाली फ़ुकवां मट्ठियों में कच्चे लोहे के उत्पादन की मार्गदर्शक योजना, जो यदि सफल हो गई 
तो उससे देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले निम्न श्रेणी के कोयले के आधार पर लोहा और 
इस्पात उद्योग का विकास किया जा सकता है। नए क्षेत्रों में किए गए खनिज निक्षेप के सर्वेक्षणों 
से भी ऐसे ही परिणाम होंगे । दूसरी योजना में यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं 
और निजी संस्थाओं में नए सामान और विधायनों में तथा स्थानापन्न वस्तुओं के विकास के लिए 
खोज कार्य पर और अधिक परिश्रम किया जाए, हालांकि इस दिलों भिन्न-भिन्न इलाकों में पाई 
जाये वाली असंतुलित वृद्धि की समस्या का कोई हल दूसरी योजना में नही है। फिर भी यह 
समस्या विचाराधीन है भर खोज कार्य, खनिज सर्वेक्षण और उत्पादन के विकेस्द्रीकरण पर विशेष- 

कर कृषि विधायनों के सम्बन्ध में जोर देकर विकास की सही प्रवृत्तियां उसन्न की जा रही हैं । 
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास “ श्र कक पका के लिलने कि सप्लीय म्रीद्रोगिक विकास निगम के साधन 


#कुछ योजनाओं के संवंध में जिनमें कि 0 
लगे है, थ्रभी यह्‌ निर्णय होता है कि वे सार्वजनिक कस में हंगि या जी क्षेत्र में । 


उ४२6).058---25 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३८६ 


(2) 8२०४4 
४२ ००००७ 
५॥॥२४४४2| ०३४९ 


9] ०००९३ है 2 
सफर 
20% 2%॥>02] 

92 ०००५४ ७५ 


»4०२९४॥॥५ 


४२2 ००००६) 


(१॥242७] ०१४ ०५2] 


०००३३ ८ 
डे ६६ कट 
[गे अचार 
४२ ०००५४ ७० 

2&0०॥४2] 


४2 ए फहे 


४2 ००००५ ४ 
2॥2 48-%% »॥६ 
&2 #ेधी> छठे 
सिर. अरे 


9७] $ !४४]8॥% 






(४) 4५ ॥००५४ 
०९४ न न्‍+ फ्ा० ४॥४22.... 250/0))2] 2]%७ ॥५७२|४ न 
(20905 >]& 
सफर $08॥03 /४५००४।०) 
ण्प्रैटे न न भनान... >७ शि9 &|2)> 0॥9४ ४॥|२ -॥ 
___ ३ ७७ 4 न्‍न्‍न्‍नन्‍नन्‍रउ्रंरजखआख:प:पअ:प:3:)/:/५::भाभ++ 
] ड्ै फ् # हट डे हल 




















89-०३ ६ (४४- ४४३३४ ) 
(28 ह (३४-०३७३४ ) (४ ०५ 22«) #७३७... (उफ-फेडे३8) (६ ०७ &9%). ४/४॥४७॥ 
202]॥0॥# ॥7 02. 8033 8]] 320 खकाे माया 0 ४0७ 3५% ॥०॥०॥४ 09९ ४५ 
(४-० 8३33 ) एफ पका पशु | #फिह के पफेडेडे कम गे 
पा (02)8४ ९ 8४/००७० ७४ ४702॥ ०३६) ०१७ ०३ क २३००४ 20:५३ ) 4५% 2००७४ थातुएथूक के अूटछे | ७४६॥॥०)७)॥२ (५) 
0000 ४॥॥)०७४७ ४४-४६) 


3 >/932३४ 


डेदऊ 


कार्यक्रम 


रू 


ग्रौद्योगिक विकास का 


हे... अफ्रेध 
"20/२०६३ ०१४ ०३६ ०७:| ००००९ 


0 हे । ०००४३ प 


>> 


जे शा ॥08.. 2७ 2 ॥0७ 


०००४ 


खतरे ०४ आरेक ०... >१॥४ ०४ #20% 
 2००% ८ ४२००५ 
#£0३४४ ४४४९-४६ 
सफ्ारेकाओ... >७&. जफआ] 
4९% ०३ आजफ फे हे. सिडेक ००: 
*. ॥ड़े औेडि [६ डै 4 3४ 


०३३३ # ४0९ 299 20७ ४४ 
(४) +४#४॥५ +|9(8॥७ 
+2 ००००७ #२2 ००००७ 
(३3 ३७-४४३४ ) 
०१२ ००॥६ ०१॥५ 
००००३ 
*०००%6० का 
(४) ४०६४४ #9023॥2 
४2 ००००५ £४2 ००००७ 
आश0७ (४0]29॥७ 


४२ ०००७३ ६३ ४2 ०००७३ ३ 


०३ 
०१३ 


०'९ 


(/) 
००७९ 


४ 


ष्टे 


(3४-8४ ४३३ ) 


शक आम 
॥ध डे # 33 ॥छ औा|े ७४ ३8४ 
52 #ऋ५0 #२००७ ४० 
4892७ डे 
रछ #[0फ ४०० ०8४... #आ, 
नर कक ६० 
(४४-३४ ४३३ )* 
०॥2 ००३॥६ ०।॥५ 
००००४ न- ०* 
४9025॥४७ #॥0(2४।॥० 
४2 ०००५४ #2 ००००७ «हे 


+402]820:-020 ४।४०५०४] 
24000॥9: ०॥४२ ०१६६ ०१३. 


२६ 2॥०३७ ३20४७ ७०६४०३ 

&]० ॥2988] (३-६ 
4७॥४॥% 

]७3]5५ ७॥७३४०४॥ 
400०॥% ३७ 

७ 30६ $। ४७७2 


४॥99% &॥0 3४०३] 


हि 


शा 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


पड... अरे । ४६४४७ +१७४७ 
००००७, + ७६ ०००कफिब 2७ 
अक्षर १०००३ द कण. अकएेटर००००फ.. ८ (७) ३3%... अफे.. 0४४ ४६४०॥४६ ४११२२) 
8092॥% 9402] 
28802%०७ 8०20०. ०७ ४ 8% - रथ सै 2 + मे. आग के (४५७ शिआक "0 
43202 7६& कब्र... ००३ डिए ७५ न ( 8५ 8%£ 2. ००५ 
कर 24] ०७७४ ०४४ ऊ।५ 38 
#४छ] ० रब्ट ० &«६] ०९ हद एफ श्र. सा अधड]. आटे ३३ 
॥७१४००॥५ 
एड के ००१... #हड़े कोट ग०हे।. ० के. #थड़े #हे मेड... #४४ हे ००३४. ३४३ श्र #098 ॥2४ 2/9249/9] ह्ह 
(७४ ॥०३] (%७8 ०2) 
306 ५७४॥५)/००॥४) 20७६ ५॥३॥०१०४ ) 
४७ &]%% ०३ न ०्टे 7७ +220% 3#४ श्र है*० +#१0१४25 20%४९| ४४४४ ३ 
(हे 
2] 40६. 0 
२७ 5 पर 2॥2७& $ ,.. ७ एथए #€ सब) 
82)20॥६ 022)2072/& ०... गे 20॥ ९ 'ह ३... रप ०३४३. ०४... 37० #करडि. सका 2258 / ०३ 
29५ ॥200972)0 श्स्ि 
१9% ४ 2 +2292]0५ 320[+ 
००६ ३७ ४४०७५... ००३ >0६ क०३ #+०४४ (2४2 ४2) #+०३ ह है ु 
नर 0०० ० 3. छडा2 2208 ०००३. ०. डे कक गेलेक. सिमारे स्प ००४.. 3३ 2 22४2% ४07>2०टै] ९३ 
व रा मिकनकिशत आफ सतत मी पश क थी ५ थे 3०.5 ह२७२2७४3:2२मम३355«मतजयबसन्‍जवनथचामआव्चचधधभथथभौौाोचणन्ख्मत्म्ममजम्ग्धग्य्यक मिमी किक 9 
3 ा+ 7 कि है] गई हट टे रे 


कु 


प्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम 


२ 


खट ग्ग्ज 


82/20॥॥६ 


रद श्ट 
09) ।फ8 
४०७७ 2७ ०१७ ०७ ३३ 
क्‍्फसछ ० ०२४ ०३४ ०००५४ 
032 ४४2: 
स्ारुद ०थ ९३४ ०५८ ००००० 


४०२७ ०७ ०५४| ०००५६ 





2 ००३४६ $% ४६ ध्क् 
4०999. %७०*० ध्ड 


। है. उडिए 2७5 ०७ &॥॥9 ९ ६ 


मद 30248 208 208 ++2) 


॥द 


5 


40४६ 220५ ०(२ ०॥) हु 


(#०३५६७७ &ह २३) 502] 4008 ।2७७ “) 
>0५ ७४ ४00९] ४७ ॥४॥७ * 


द््ल 


2 ६ ०३७ ० मे ४ है पक 5 "६ 


2३8 ०७ #8]092 3 2243:4/2 


उैपरि8 ०)७ ० ००० ४७४३ 
फि ्-:/"-/+++-++- 0 0. [7-८ के  ायणणएज+-++- 
समर 4९४ (20 (०७ 0।॥ १४ समर & 09-22% ४७४ 980] (9. 2॥॥0४४ 


(7: 8| 42।8 ५५.५ ५ १ 22 8 2 मं, (५) 


१४ ड४ ४४ 8 ४०४५६ ।५॥॥७ ०५६ 3 सजा (७४ कफ 2०0४ (+) 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


ये आकर 20% "६ 
अप 2&0% -) ध्ट 
482५५ 42२७६ &[५ ७५४६ 3//0४ #क्ट [४ 





झे् 

£4/0%% 0७8 ५४७ 4श88 >9६& “8 _ 

2 व कक लक कक पर 

मिलना आज 7-3 
34०४ ७५५) ३५७ ,५५७ » ०7 7; ४०8७)५७ (४) 

'िणााानयन आज आ2 माल; ! 


24५० 4/+80॥ 
(#४थूव ४७४ १६४ १2%०७ 







हे 3428६ ७७००४| >20६ ७७०५७ +६ 
सै अं इवध्युरे 320७ 308] € 9२७६ का /इस 4९ अदा ॥६2 ०) ०।े ००४ ज्यए अाधएभुद गा हि हट 
इगयसड ०००० हर >ेए& 2७8 १०६७ #कड़ -०) 
£0253]॥ ०0००० सह +4 शज हा कल 
नै_> रु 9०० पूछ 
28% 4. ॥2/28 मा शिरध्णि गए गू8 
०००७ 


३६१ 


ओऔद्योगिक विकास का कार्यक्रम 


#१%2] ॥% #२2७ >02])० 
सके ंंधक ॥809 308 48090. >४2]॥७ '# 
(8४% #+छे१| ६०8 *६ 
स््स्येडे) ० 
428] #०% »> ३ 
जास्यिशु (४ से (आधुरेरे]) +8०]8 ६ 
30228] % ॥2॥0] 400% ॥32॥॥६ 'टे 
सेमस्मंश] ४ (200 88 2४०२५ ६ ३ 
(२४% 33 308॥8 >३४ 
>0>2] ॥५ /02]8 3) ७फर] 'है 
>>02] 4% ॥0॥04४ ॥22४॥ ॥|०(७ 'ऐ 
24>२] ५ (29०।५ &0७० »५॥७५।२] ३ 
॥9॥9४॥% 48॥0 >]]>छह ८ 
>१0२४| 3५ [2४% >॥॥00७ /॥)४& *॥ 
का एक आरेडेम हि 
>>] 2& 9७] #ाबडे 47% 'टे 
(७४% 2%0॥%३४७० >|2४| *ह॥ 
>!2>३] १५ (2२४५ 20-38 ॥॥०७४६| 2890१ ०४ ०& “0 
32०२७ १५ (१-०६ वा 20028॥ ०४ ०६ *॥ 


४.000. डड 


238 203 20 ]| 


२2%] 


3 की 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१७% 30%0% >४ अरेक है० ># झममस है ०३०४० (१ 00% डक ऐे हे # 


। डे ४७ 309:2 ॥ 2०४५७ १982९ 203 3..% ३ 2७ 8 ॥७॥/००७४ 


$ 90] ६ ॥७४॥७/०७४ ४3 8 ॥00०(६ #298] । है 300 488 /02/०७९ 4६ अे।टे) € /20/29 (६४ 


2६80॥०000. $)020& 4022 ॥४७७३४३ 4५ !02/00 ४&+2/2 , “#॥२] !272] 2६४० 4॥72]२४% २7 [कड़े [& ॥8॥2/०३६ 6४४ [029%.  /8//2६६ एड 
नमन गिर तिल रिटिग टनिपिग 7 7 तट नमी गिर गति गली हिट उसका उत्ा 7 


क्‍2%] ड्ैरफ ५६ 





४0] कई ४ फहडजा० 
(2|४७ 939]9% ) ऋडकि अफडक 29% *६ 

(४290 220७४ 2४०३३) ४00॥%एचस-४४ ध्याक हे कै 

[९४% रे ७४००६ ६8 जय 
>020] 2९% #0२२ कै।६४ अ्टि 2. 
>0३४६) ।५ ऐन्‍म्न्‍से 53%. >!४>७ “४६ 
>998 ॥% ९०४६ ४५ पभ्मरे ८ 

विश शतक मर व जप पुरा हमर कल कल 2 लि 408]० ५ 


90% ॥2+ 





पकापारल लक लत 3 अ 0 ॥5*7 0 ओर हुं रु 


ग्रोद्योगिक विकास का कार्यक्रम 





फेर. ०्ध्८.. ०८ ण्जेर ले ४ फंड. अशा७ 9 ४७ 0०७० (४) 





पेड ७ ७ ६ 
३ छ के मै दर * 2 हट णै है] 
स्प्मयाए . । 4००४॥॥३ 8»७०॥५ 20028... ४७४ ५४०७]2 
अल स्प्ट कायाह6.. आयात [४ आया 588. (४ डेड33 है 
॑8४४ गदर] डे 9-७२४३३ खथ2 के $8-०३३३ ३४-०४३३ उड्ेनडे दे 33 अप । है 22|0 ॥॒ 4४४ 









शा कु 


॥ 2०४७५ #!॥॥2] 
०72] ०(७६ ०४ 


मकर] 4४ 4५७७६ 
29 ७ [खा है 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


। ॥२६% 2४१४ 
छः ऑछ. पन॑ए 


छा] ०४) ०१७ ०६ 


२ मद 2 जाप पट सम मम स दि तट पल लत एन परम करिए 
. 3] 


ि 
प्र 
दशा डे 


.... >> +- बनता 5 आज ना 5 ४ 
हर 





००३४ 


०००३ ६३४ 
०००७४ 


०.६९ 


०व८ (2)०००%८ 


४३ ००००३ ६ 


[ ००००६ 


है ०००८४ 
| - ०००४४ 


००३४ 


०००९६ ४ 


०००/थटट 


००००४ 
००५४० ४ 


००००३ 


०००४६ 


०००४३ 





ड 


जज अजा अं ्ििज+ज+भ++5 


०००६४ 


०००७४ 


००० ०६८ 


००००४ ६ 


००००६ 


०००८७८६ 


०००९४ 


है] 


०००६ 


०००४८ 


००४७ 


3२०॥७४५ ६ 


जज न अं लनती++ *००++> ९ १ »: 


जकाओेशओ.. ४०58 
3३४७ २3०७ 2९४९ ४ ४६ ५ 
>>) २१४६ 
2५020४ +2(6 (४) 


०००६३ 


३४६॥॥६ (#) 
232० ५४४ 
>७ (290४ 
झेथछ पृध्टस्‍0 3 


०००७५िट्टे 


/स्गरे 


००% ६ 


5 [६ 
व 
पा 
है 


०००४९ 


। 
हि 


३६०५ 


आद्योगिक विफ्लास का कार्यक्रम 


6 


। है >॥७४६॥ ।५ ४०५ 0॥४०)६ % ७00२] /%2] +७]७७ ४०७ ४5४८] ।% ४२४ 28% ॥७४ 0४६७ 430/६ (४) 


। शुप्रृर 


#फ 3१०७ ६ /09॥8 ॥+ मरे] कू 208 3 2०% शान 2४ 8 ३४३-०७३३ २३७ 30४ 0७०॥४ है ४४७ ५४ ०७३४ ४४४३७ 


००३४ 


/रि 
+ 


7४ 
था 


0 
शा 


7 
फशिः 


छः 


(७) ०५ 


4% आय को छ ॥0290४ ७४२ ००००३ ४ ॥६4%॥2५॥३ ४२ ००००३ 3४२॥२॥६ ५ 82% डे ९ ७७ ७७६ ४४ ४५ ४७४७॥७९ (४) 





स्‍200 


(>+३३ ) 
४९०१० 
(2४३४ ) 
बेफे ० 


(#फे३४ ) 
3०९० 


विननजजजननननान नमन 


(2]४ 
25००० १ 
08] ७ ५७१७६ 
४१४४७) ४58 (४) 
९ 3008 (५) 


दर 


एे &॥0५ (४) 
७०७६ (») 
५४ 28५४ (+) 


&20० 25 (४) 


(| ०० 209:%) 
॥/2)/ 28%% 02% (#) 
(४) 2५४ 
लिए आए ७ प 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३९६ 





। #हके प89१% >फशफोकआ ७ २७०७ >टि/) (७) 
॥ _% ॥098 ६०४७ ४ १% *६॥४४ ५७ ४०४ 








५४४३४ $ &॥80% 203४ >(॥& 4|2)३ ।७४)६ ५०००२ ।% .:2४% 2५:0%०४५ ०।३॥३] 2३ ५ है ०्का 2गरे & ४8 ६४५४ मे (४3) 
७०० ५४७९ ००५०“ ७ऐ ०००४८ ०्०्ण्ट्टि ०००५ पर 282॥9५2 


आभब्श$ (2) 
| हे आकता।ई.... (छ)$ 000७» १३७ 82४] '६ ३ 


3088 (४४४ (&) ; 
(38) ००००९ ००००००९४ ००००९०९४ ००००७ ०००४४ ७२ भ& ढक 

' हे; धयड३9५ (४) 
०००४ ०००४४ ००० (०७६४६ ०००८६ ०००४३ 22 (४५२ 


"5 2०3) 
धुरथ3॥४ (#) 


० 2092 “८०४ 
०३ ०००४४“ ००५८०४१३ ०००४८५०४७४६ ०००४ ००३६५ 2 48400 ५४४२२))५ (४) 
फल ०००८०६“८ ०००६४४४ ०००८०६८ ००००५ ००००३ जि 40 १8१४ (%) 

| >)४४ '३ ४ 
(७) (४) बट 

है. ००००6 ०००००५%४ ००००७५ ०००८०७६ ०००८४ है 2: फोर |ि>प---३2+& “०३ 
फूल ०००००३४ ०००८००'३३ ०००८००५४४ ०००८०७६५४ ०० ०८००३. 2>करे २०४६९ 


3०५ ज>[& था 
न ह न्‍ ---48५॥४६8 ५४७ ७३३७ '३ 


३ 8 3 2 नम न >पेनयतपिमलननी नाभि त सन्त नतितनन रन नम 
मै १८] रे पट े ९ 





३६७ 


श्रौद्योगिक विकास का कार्यक्रम 


०2] ०4१७ ०॥५९ 
है +ओे अशु!& (2) 


। ॥[६०४+२ 
&&99 ४ [०४ 
३४ (६७ ४०४ 
20६ ४४॥७७/४७ (५) 


७०१ 


॥ ॥॥00॥॥8 ॥/7५ +2)६० १९।१ 

काश गो ०ए६७ ०४ 7 
। 

॥2४]0४ 20॥02)8) 

#. वाल २ 


हिपआा गे 


2) 20६ प्र (2) 


(8) 


०००४७ ६४ 


०३६४ 


०००७० 


०००५३ 
०००१५ 


0०५ हि 


०००%० ६ 


०१३ 


००७१३ 


०००३ 


०००9 


००९५४ 


०००९ 


०००५३ 
००० 


००५ टि 


००९ 


००० टि 
० 8४% 


००% ३ 


००० १७७ 


शे 


०००५» 
सि० ४8% 


००्द्ेटि 


४02)॥ ४08 


(2४७४४ 
>१४) ४४४१७ 
240908/७ (») 


(2)/७७४2६ ४४४ (४) 


30% ४१६६ 
42020%2॥ ४20॥520 “४३ 


5 ४१20: (४) 


"202 +9५४ (2) 
4490 %थफेर] 

#0020% (४) 
श्ह्३5 

४02४ (१) 


ह्वितीय पंचवर्षीय योजना 


इ्र६८ 


। ७६७६ $ 
ऊाध्य) ०४] "कद 
०|० है ++ ४!२!१६ ०५४. 
«..॥ ॥४१॥४५ +डे 
>02 ॥३4॥& ॥६॥६॥६-२ 
एम 3७ गुप्त. - 
कह ४४२६ ॥४ 
६0 #] है ॥४॥॥६ 
मु पटक 
ई गंध # स्का. ०३ ००००६ 
० ००००४ ४६ 
००६ घ्ज 
। +छ७ 
के अगर] ०2] ० 
6७ ण्ह्ट 








श्ज्डे ००9 न्ण्टे 29 ०२ 
6०००९ ००० ८०८६ बड़े 8£& डे छफ * 2 
००००%५ ००००%६४६ ०००८००९८४८ ००००६ ८४ ३2 
3६५ का ५६ 5४६... ६४५४ ५08 

+2 ४2४2 
०्धेटे टेट ग्ध्र 39 <&48 ४0॥2 


मे हट ्े 





वश अछ 


४३ 2४१६१४६ (%) 


#ा३>े >08& >४ह “३६ 


॥5॥/| ५३ (2 )।20/08 ७१ 
409 > (६ /०0.892 “0३ 


भू ४४४2४ “38 


4 |242४७ 23॥2० 
47340 


>& 2३४४ 3ै॥३ "४३ 





$ 





३६६ 


ओद्योगिक विकास का कार्यक्रम 


(॥७8 & ४४३६ 


३६७७ 40/2०] (८) ००४३३ 
०" ७०ट 
००:४४ ००५६३ 
०९७६8 ०्हेऋ 
०५» 
। ३५६४ 8 अप 
>शुछ 5४ % 3 (४) ०००८०००४४ ०००८००८४६ 
४2४७४ ४४$ 


४२ ०००८०००५७ 
# हे पक (७). ०० 


ए२2 ००००० ६४ 


90०0०0०७००४७० 


3 % 


# ऋछ पके (2)... ००० (१७) ०४३ (४) ०४३ 
7 आनुभध 
ध्छांर *्थ) ०३६ 
9०42 है >> #शगी+ 9० ०००००६ ००० ७टे 
ण्ण्हे ०८४ 


०००८००००३ ०००८००० ४५ 


००४३४ ००६४ ००% 2]9 %)७ (2) ६ (७) 
4&%४% (४ के 
००५० ४३४५ ०० फि ०००० ४. ५४२ !29:]४॥)२ (४) 
०९५ ३ ०३३ ०ण्फडे 2 छे 3+७2 
अख्फे.. के पमआ० (४) 
20६ ३५४ 2४२ 'ऐैएे 
०००८००९१४ ०००८०५/४०३ ०००(००४३ 2 ६१४ १४ शे० है: 
०००००५:७ ०००४५ ४ ्टे ड्ड् 299१६ 'है है 
०९३ (७) ६+. (2) ३४ 2 09 2909 "०९ 
हों; 
००००४: [५ 8% 8० &$ ७2. ४&४|७॥७० (+) 
००५ रे ण्दैधे ८६३ ०% 8 &98 +2/॥3 9 ४5 हे (2) 


रे 


यि योजना 


पंच्रवप 


द्वितीय 


४००७० 


४६०८ ०३ ण्डे ००३ ० ७५% 5 ४४५. 29 छत +ग४ 0-५ (+) 
हर 85% 3०५ '६ 2 
००% ००फ ००% 25%०७+४९७ ००० /2-/0. 
- है मर. पेशे | ००० (४) 
००६६३४ ००६६३४९४ ००६ ६३४४ ४००४६ ०८६४६ के ०+४०००१७ (») 
००००४ ५ ००००४ ५४% ००००४ ५७  $०।>४०५ ००० ०४५ ५ 4४22] शा 
द * 9७ 3%२७ (/ 
(5) (23) रे 
३ जप 5 
| 2 मी ०००४३ ००००६ ००००३ न+ न ०३४ ० #5७)२६७ (&) 
2%४ . /४॥४२६ ४ थे 
हि.3 22 चं28/7/% 
#फडपे क (धर 
48४६॥| 2६ ४४ ८॥/8 (*) (%) साधु 
"३ 09 2 (४) ग्ग्ज्‌ ण्०्ञ्‌ ग्ग्थ्र 9% ०४३ ॥0६ ॥॥/2.... /०/२॥०७ (+#) 
०'ट्ट //०३|४७(७ "3४ 
००४ ०४४४ ००४४६ ०5४६४ ०७०३०“ ०७५ 3 >॥०४2 (०॥॥ * 
। है +५५७४ 4३६ रा 
गड & अष्ट] 
0 ब४क >गे5 ०००४५ (2) ००० दिए 
ऋण] 2०३॥० 42!2/६ 24202(& (+%४३9४ ) 4&+% 
49% [#>०2) 80 (४) ००००फ+% ००००४ ०००१६ (७) ००८३४ &0 ॥9॥/2 +फ अप (<*) 
३ छ 6 £] क्र न्‍ ट्ठ ढे ९ 











जिओ णड:स स अत ट ७घइक्‍इघइली +जन तन >»तत-++नकन नल न +>नकनऊ नेक 


औद्योगिक विकास का कार्यक्रम 


। 4.७४ 
32४] !२१३!)४०॥६ 
१४] & डिएफे 
23४४... #]]5/& 
रस. पड 


5 है» ४0 (४) 


पड 


॥ ५ ह 


;् 
जा 


5४ प्र 


छह 


००००१; ६४ 


०्छे 


००००० 


०००१५ 


०००%०' ६ 


०४९३ 


००९ 


०60 ऐ 


(») 


०००८०५५% 


००००४ ३४ 


००००५ 


०००८००६ 


०्दड 


३०३ 
३४९ 


(५) 
०००५७ ४ ०४०४० ४ न #फ ०७ ०३० ० 
६६) >»४/%४£ 'छ६ 


फफे (४ ४५४) 
१) ४२०७ 'ऐ४ 
००४४५ 403२ 20४४ $4॥%] "३ 
३४० 09४ का 
29008 ४902] "०६ 
००००० ०१४ ०]३ 398 $09& ३० 
०३७ (६ »॥०४ ) 
24 मरी मे 
25% ७0 ७9७. 55% ॥४५ (४) 
०्जट्टे 30 कड.- ॥08 २० 


पा 
१७०॥हई 


मे. हुख ( 


026)0[6 &9-26 


जल 
नर] ००० ५७ 


है (8४ 2४2।५६०४] (॥६) 


पंचवर्षीय योजना 


॥ 


रपट 
र्षड 
५ 
-७५] ४४४२९ 
45% ४ 232% २४ (।2) 
डर हे ६ 


००४३ 
००००४ ६४ 
७०००० ४ 


७०७० ८०४६ 


(+६) 


००००४ है 


०फ्रेटेटि 


०००८०००४ 


०३६६ -टि 
००० ४४% 
७००८०७००४ 


००५ ०८ 


००००४ ४टि 


०४९टि 


०००००४३ 


०००/००८ 


०्०्फ 


०००४८४ 
न्फ्रड्डे 


०्पघ५छ 
००००५ 
०००%०८ 


०००९३ 


००००५ 


०6९ 


०००४४ 
०३४ 


०्ल्फे डे 
०००८०४ ६४६ 
००७४ ७१७/ है 
०७६४६ 


०००९७ ६ 
०३ है 


००४७० "४ 


०्डरटटि 


के 3) 53), 
कि ६४७ कुछ ३2 
रे हक  एशमाद ०७ 
॥ >2< ४०90-।२ ००))६ 
गण गाड़िे ०0 


>े 2(& 0७ "३६ 


4 >फ्य एंथ्थुर मे 
(६४७४७).. ०क। ०१) ०१७ 
फ्े.. +7२ & 25४] 'णहे 


सख्फी... स्यगह #डल्से '38 


$ 


(# &0/2) 


टज्ु 


फर्क. 2गेउयुः कया फेरे 


४०३ 


औद्योगिक विकास का कार्यक्रम 


०१३ (२५४७ 


०६ 


9 


है 


छः ० 0220 
५०९)१७१४०४ ) 
००% 


०००००० ४ 


००००१, 


20582 ५६] 

"(2५७ ०९३ 

+2१५०2॥६ 
>७०)४ ०५०६४ 


००००४ 


००००० 


(2९ 
20 /2)2५०) 
४०४ ९ ०००९ 


७०0०(००८७० 0७०००/'७७०० १४ 


०००५३ ००००४ 
०9४६ ण्ण्ट् 

००/ है $ ००४ ६ ४8 
9००४४ ४६ ००००० 


ते 
००३ '$ ३०४ /20॥ 7 &280७५ ०७ 
००००० ५ 


००००० ६४६ 


डे... अकड़े 23 

ह -0॥४०६४।५ (४) 
०००३४ ०००१४ 2 3 2:33 
2७ १902)02 
#परे *नऱे (:&) 
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प्रध्याय २० 


ग्रामोद्योग और लघु उद्योग 


- ग्राम और लघु उद्योग अपने विभिन्न पहलुओं में झ्राथिक व्यवस्था झौर राष्ट्रीय आयोजन की 
व्यवस्था के अभिन्न तथा निरन्तर रहने वाले अंग हैं । देहाती क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विस्तार 
का पहला उद्देश्य है रोजगार के भ्रवसर, आमदनी ओर रहन-सहन का स्तर बढ़ाना तथा ग्रामीण ; 
पर्थ-व्यवस्था को संतुलित एवं संगठित रूप देना । इस दृष्टि से पीढ़ियों से चले आते हुए उद्योगों 
पर अवश्य ही तुरन्त ध्यान देना पड़ेगा । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन होते के साथ ही विभिन्न 
क्षेत्रों में टेकवीकल परिवर्तन भी होंगे श्रौर उसी के साथ देहातों में औद्योगीकरण का स्वरूप भी 
बदलेगा । तब वह आरम्भिक जरूरतों को पूरा करने वाले शिल्पों के स्तर से उठकर ला उद्योगों 
के स्तर तक पहुंचेगा। लघु उद्योग दिन पर दिन उन्नतिशीज टेकनीकों और अपेक्षारत 
अधिक समुन्नत प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही आ्राधारित होंगे। ये विकास दीर्घकाल में 
करने होंगे और इसी बीच ग्राम अ्र्थ-व्यवस्था की वृद्धि और स्थायित्व के लिए यह भी झ्रावद्यक 
होगा कि गांव के मौजूदा उद्योगों को काबून ओर संगठत बनाकर सहारा तथा सहायता 
दी जाए। इस प्रकार ग्रामीण और लघु उद्योगों के क्षेत्र को अर्थ-व्यवस्था के स्थायी अंग के रूप में 
त समझकर एक प्रगतिशील और सुयोग्य विकेद्ित क्षेत्र के रूप में लेना चाहिए, जिसका एक 
ओर कृषि से और दूसरी ओर वड़े पैमाने के उद्योग से घनिष्ठ सम्बन्ध है । ग्रामीण और 
प्रौद्योगिक विकास कार्यक्रमों में प्रामो्योगों और लघु उद्योगों को जिन कारणों से प्राथमिकता 
दी गई है वे प्रथम पंचवर्षीय योजना में विस्तार से दिए गए है । पिछले तोन वर्षो में थीं 


विश्येप प्रकार के संगठन बने है, उन्होंने अधिक ऊंचे स्तर पर कार्यक्रमों के लिए जमीन तैयार 
कर दी है। 


प्रथम योजना में प्रगति 

२. प्रथम योजना की अवधि में दो भहृत्वपूर्ण को किए गए । एक तो केख्वीय सरकार ने 
ग्राम और बघु उद्योगों के लिए पर्याप्त धन निकालकर रखा, और दूसरे, हधकरघा उद्योगों, 
खादी और ग्रामोद्योगों , दस्तकारियों, छोटे पैमाने के उद्योगों, रेशम के कीड़े पालने तथा नारियल 
जा उद्योगों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय बोर्डो का एवं जाल-सा 
विछा दिया। केल्र शोर राज्य सरकारों द्वारा इस ओर दिए गए ध्यान और अखिल भारतीय 
बोर्डो के कार्यो का परिणाम यह हुआ है कि बहुत-से उद्योगों में उत्पादन और रोजगार दोनों की वृद्धि 
हुई है। योजना की शुरुआ्रात में हथकरधा उद्योग की जो खराब हालत थी, अब उसे काफी सहारा 
मिल यया है । हथकरघा कपड़े का उत्पादन १६५०-४१ में ७४ करोड़ २० लाख गज से बढ़कर 
१६५४-५४ में १३४ करोड़ ४० लाख गज हो गया है और आशा है कि १९५४-४६ तक १४५ करोड़ 
गज हो जाएगा। खादी वोड्डं से प्राप्त श्रांकड़ों के आधार पर स्पष्ट है कि खादी का मूल्य १६१०० 
४१ के १३ करोड़ से बढ़कर १६५५-५६ में ५ करोड़ हो गया, वह भी तब जब कि उसका कुल 
उत्पादन ३ करोड़ ४० लाख वर्ग गज था। बाकी कई उद्योगों में आरम्भिक खर्च काफी मात्रा में 
खोज कार्य, हाट-व्यवस्था, संगठन इत्यादि १र किया जा चुका है। चार लघु उद्योग सेवा संस्थाओं 
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और उनके साथ ही जो कई शाखाएं स्थापित की गई हैं, उनसे भी भविष्य में भ्रच्छी टेकनीकल सेवा, 
सलाह और सहायता मिलने की आशा है । अखिल भारतीय खादी और गआमोद्योग बोर्ड ने 
ग्रामोद्योगों के लिए एक टेकनोलौजिकल संस्था तथा कामगारों के प्रशिक्षण के लिए केन्रीय भौर 
प्रादेशिक संस्थाओ्रों की स्थापना की है। अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड में नए डिज़ाइनों, 
नमूनों और विकसित विधायनों आ्रादि पर खोज कार्य में सहायता दी है और हस्तशिल्प की वस्तुओं 
की हाट-व्यवस्था का सर्वेक्षण और देश तथा विदेश दोनों में इन चीजों की प्रदर्धनियां संगठित 
की हैं । नारियल जटा बोर्ड ने रेशे इकट्ठे करने और धागे के उत्पादन और संभरण को सहकारी 
संस्था स्थापित करके काफी बढ़ावा दिया है । बारह राज्य वित्त निगम बना दिए गए हैं और 
उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के शासन सम्बन्धी क्रियान्वयन और प्रक्रिवओं को 
और ढीला कर दिया गया है । 


३. इस दिशा में एक और प्रयत्न यह हुआ है कि सरकार ने स्टोर क्रय समिति की इस 
सिफारिश को सिद्धान्त रूप में मान लिया है कि कुछ श्रेणी की चीजों की खरीद सिर्फ ग्राम और लघु 
उद्योगों से ही की जाए तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादनों और इनके मूल्यों के वीच जो फके 
हो, कुछ हद तक उसे बाधा न माना जाएं। संभरण और निपटान महानिदेशालय ने कुटीर तथा 
छोटे पैमाने के उद्योगों से जहां १६५२-५३ में ६६ लाख की खरीद की थी, वहां १६५४-५५ में 

१ करोड़ ५ लाख की खरीद की है । पहली योजना में हथकरघे, दस्तकारी तथा ग्रामोद्योगों 
की अनेक बड़ी दुकानें तथा विक्री केन्द्र खोले गए हैं। छोटे पैमाने की चीजों की बिक्री को राष्ट्रीय 
लघु उद्योग निगम की स्थापना से भी काफी सहायता मिलेगी | इस निगम का मुख्य काम होगा 
सरकारी क्रयादेशों के लिए उत्पादन का प्रवन्ध करना, छोटी यूनिदों में हिस्सों और पुर्जो के निर्माण 
को सहायता देना, ताकि उन्हीं चीजों की वड़ी यूनिटों के उत्पादन के साथ उनका मेल बैठ जाए, 
और किस्तों पर मूल्य चुकाने की पद्धति से मशीनों की खरीदारी करना । 


४. प्रथम पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के उद्योगों से सम्बन्धित तताथा 
उत्पादन कार्यक्रमों के सिद्धान्तों की सिफारिश की गई है । इस साधारण उत्पादन कार्यक्रम के 
सम्भावित तत्व ये हैं : उत्पादन के क्षेत्रों को निश्चित कर देना, बड़े पैमाने के उद्योग में सामथ्यें 
का विस्तार न करना, बड़े पैमाने के उद्योगों के उत्पादनों पर उपकर या उत्पादन शुल्क लगाना 
श्रौर छोटी यूनिटों के लिए कच्चे माल, साज-सामान, और टेकनीकल झौर वित्तीय सहायता के 
लिए निद्िवत उपाय करना। इनमें से एक या कई वातों के आधार पर अनेक छोटे उद्योगों को 
बढ़ावा और सहायता देना स्वीकार किया गया है । कुछ प्रकार के कपड़ों का उत्पादन हथकरघा 
उद्योग के लिए सुरक्षित कर दिया गया है और बड़ी मिलों के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क लगाया 
गया है, जिससे हथकरघा श्र खादी उद्योगों को वित्तीय सहाया देने के लिए एक निधि इकट्ठी 
हो जाए । चमड़े के जूते बनाते और चमड़ा कमाई उद्योग की वर्तमान बड़ी यूनिटों के विस्तार 
भ्थवा नवीन बड़ी यूनिटों की स्थापना के लिए जो भी झावेदन पत्र आते हैं उनकी जांच क्कुटीर 
और छोटे पैमाने के क्षेत्र पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव के आवार पर की जाती है । बड़े पैमाने 
पर जूते बनाने के उद्योग पर भी उत्पादन शुल्क लगाया गया है। दियासलाई उद्योग में डी' दर्जे की 
फैक्टरियों की एक नई श्रेणी बनाई गई है, और इन फैक्टरियों को उत्पादन शुल्क पर मिलने 
वाली कटौती भी बढ़ा दी गई है। कपड़े की छपाई करने वाली मिलों के लिए यह सीमा 
निर्धारित को गई है कि १६४६-५४ के बीच जिस वर्ष सबसे अच्छा उत्पादन हुआ हो, उससे 
प्रधिक उत्पादन न किया जाए, श्ौर सिले कपड़े तैयार करने वाली बड़ी यूनिटों की सामर्थ्य बढ़ाते 


०५ द्वितीय पंचवर्षीय योजता 


पर भी नियंत्रण लगा दिया गया है। कपड़ा धोने वाले साबुन के उद्योग पर भी्‌ उत्लादन शुल्क 
लगाया गया है जो परिस्थितियों के अनुसार घट-बढ़ सकता है भर साबुन वनाने में प्रयुक्त नीम 
तथा भ्रन्‍्य अखाय ऐसलों के उद्योगों को भ्राथिक सहायता दी गई है। कई भ्न्‍्य उद्योगों की छोटी 
बबिदों के उत्पादन में विस्तार की भी व्यवस्था रखी गई है । इन उद्योगों में कुछ प्रकार के जे 
के औजार, फर्नीचर, खेल-कूद का सामान, स्तेटें, पेंसिलें, वीड़ियां, लिखने की स्याही, उड़िया, 
रंगीन पेंसिलें और मोमवत्तियां बनाना शामिल हैं । 


५. पहली पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक सहकारी संस्थाएं बनाने के महत्व पर्‌दो 5 
से जोर दिया गया था : वे एक तो ग्रामोौ्योगों का विकास करेंगी, शोर दूसरे, गाँव के कारोगर 
को वित्तीय सहायता देने का एक झ्रावश्यक माध्यम सिद्ध होंगी। भिन्न-भिन्न उद्योगी 0 बीच तर 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों के वीच उन्तति एक समान नहीं रही है, फिर भी हथकरथा उद्योग ने जे 
कि पहले कहा जा चुका है, उत्साहजनक प्रगति हुई है । 


इसरी योजना के उद्देश्य भौर बुनियादी गीतियां 


६. ग्राम श्रौर लघु उद्योग समिति :-पहली योजना की अपेक्षा दूसरी योजना के प्रन्ताति 
ग्राम भौर लघु उद्योगों का कार्य्रम काफी बड़ा है। दूसरी योजना के कार्यक्रमों और उसे क्रिया 
स्वयत सम्बन्धी समस्याओ्रों पर हाल ही में एक समिति--झ्राम और लघु उद्योग (दूसरी पंचवर्षीय 
गोजना) समिति--ने विचार किया है। इस समिति को साधारणतयां कर्वे समिति कहा जाता है। 
इसे योजना भ्रायोग ने जून १६५४ में नियुक्त किया था। इस समिति के लिए अस्ताव करत 
समय इन तीत प्रमुख उद्देश्यों की ध्यान में रखा गया :-- 


(१) दूसरी योजना की भ्रवधि में इस प्रकार की और श्रधिक टेकनीलीजिकर्त बेरोज- 
गारी से बचना, जो विद्येषकर परम्परागत ग्रामीण उद्योगों में होती हैं। 

(२) योजना की अवधि में जहां तक सम्भव हो सके, भिन्न-भिन्न ग्राम श्रौर लघु उद्योग 
के द्वारा रोजगार की वृद्धि करना; और 


(३) श्रावश्यक रूप से विकेश्रित समाज के ढांचे के लिए एक भ्राधार वयारे कह 
श्जौर यथाशी प्र श्रार्थिक विकास करना । 


समिति ते फिर भी यह कहा है कि परम्परागत ग्रामोद्योगों में भी इस समय जितना सम्भव हैं। 
टेकनीकल दृष्टि से सुधार किया जाना चाहिए भर भविष्य में अधिक अच्छी टठेकतीकीं को भपवाते 
के बारे में एक नियमित किन्तु ऋमिक कार्यक्रम होना चाहिए । इसके साथ ही नई पूंजी समु/गत 


साज-सामान पर लगाई जानी चाहिए । यहां समुन्नत का श्रथे मौजूदा साज-सामान को बढ़ाने थी 
. उसको ठीक-ठाक करने से है । 


७. यह आवश्यक नहीं है कि विकेच्द्ित अ्र्थ-व्यवस्था की धारणा किसी निश्चित टेकनीर्क 
या चालन-अणाली से सम्वन्ध रखती ही हो । इसका अथे यही है कि टेकनीकल सुधार उसी ढंग से 
और उसी सीमा तक किए जाएंगे जितने कि देश भर में विखरी या फंली हुई अपेक्षाइत छोटी यूतिटों 
क्के लिए आर्थिक कार्यो की दृष्टि से सम्भव हो सकेंगे । इस दृष्टि से गांव क लोग समुच्त उद्योग के 
रूप में जो कुछ ग्रहण कर सकते हों, उसका संगठन गांव के ही आधार पर किया जाना चाहिए । 
इस समिति का कहना था कि ग्रामोद्योगों का ऋ्रमिक विस्तार और आधुनिकीकरण करने का 


ु 


| 
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सबसे भ्रच्छा ढंग यही है कि देश भर में गांवों और छोटे-छोटे कस्बों में आवश्यक सेवाएं स्थापित 
करते के साथ-साथ छोटी औद्योगिक यूनिटें भी स्थापित की जाएं । अगर बड़े-बड़े नगरों की सीमा 
पर औद्योगिक विस्तार किया जाए तो यह मुश्किल से कहा जा सकता है कि इससे उद्योग विकेन्द्रित 
हो सकेगा | इसलिए औद्योगिक क्रिया-कलाप के ऐसे स्वरूप की श्रावश्यकता है जिसमें गांवों का 
एक भ्मूह अपने औद्योगिक और शहरी केन्द्र पर सहज रूप से इस प्रकार आ्राधारित हो कि उसे 
एक यूनिट की संज्ञा दी जा सके अथवा, समिति के शब्दों में, यों कहा जा सके कि यह प्रगतिशील 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर व्यापक रूप से श्राधारित एक पिरामिड' वन गया है । इस समृह 
का हर एक गांव अपने प्राकृतिक औद्योगिक और नागरिक केन्द्र पर ही निर्भर करेगा। छोटी 
यूनिटों के लिए, गांव के सामुदायिक कार्य केन्द्रों की ही भांति, संगठित सहकारी कामों के द्वारा 
“जिस पैमाने पर उन्हें काम करना है तथा जैसा उनका संगठन होना है उसके सम्बन्ध में निश्चय 
हो जाना चाहिए । 


८. ३० अप्रैल, १६५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में कुटीर और ग्राम तथा लघु उद्योगों 
की सहायता की चर्चा की गई है जिसका पालन राज्य या तो बड़े उद्योगों पर उत्पादन नियंत्रण 
तथा पार्थवय शुल्क लगाकर कर रहा है या लघु उद्योगों को सीधी आ्राथिक सहायता देकर । 
कहा यह जाता है कि वीच-वीच में जब कभी जरूरत पड़ेगी ये कारंवाइयां तो की ही जाएंगी 
'र्तु राज्य की नीति का उद्देश्य यह देखना होगा कि विकेन्द्ित क्षेत्र में ग्रात्म-निर्भर होने की 
काफी सामथथ्य श्राए भर उसका विकास भी बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ ही हो । इसलिए 
राज्य अपना सारा ध्यान उन्हीं वातों पर लगा देगा जिनसे छोटे पैमाने के उद्योगों की प्रतियोगी 
शक्ति बढ़े । इसके लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन की टेकनीक में हमेशा सुधार जाया जाए 
तथा उसको आधुनिक बनाया जाए, परन्तु इस परिवर्तन का नियमन कुछे इस प्रकार हो कि 
टेकनोलौजिकल लोग बेरोजगार त हो जाएं । टेकनीक और वित्तीय सहायता का अ्रभाव, काम 
करने के लिए उपयुक्त स्थान का न होना, और मरम्मत और रख-रखाव की सुविधाग्रों का काफी 
न होना, छोटे पैमाने के उत्पादकों के रास्ते में यही बड़ी बाधाएं हैं। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव में फहा 
गया है कि ब्रौद्योगिक वस्तियों और ग्रामीण सामुदायिक कार्य केस्रों की स्थापना द्वारा इन कमियों 
को पूरा करने की दिद्या में प्रयत्न शुरू हो गए हैं । गांवों में विजली पहुंचाना और कामगारों की 
सामश्य के भीतर दरों पर उनको बिजली देना, इसी से काफी मदद मिलेगी । प्रस्ताव में औद्योगिक 
सहकारी संस्थाओ्रों की स्थापना पर जोर दिया गया है, वर्योकि इनसे छोटे पैमाने के उद्योगों 
के अनेक कार्यो को बहुत सहायता मिलती है । इस प्रकार की संस्थान्रों को हर प्रकार से बढ़ावा 
दिया जाना चाहिए तथा राज्य को कुटीर, ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योगों के दिकास का हरदम 
खयाल रखना चाहिए । 

९. सामान्य उत्पादन कार्यक्रमः-प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामान्य उत्पादन कार्यक्रम, 
शब्द इस बात का बोध कराने के लिए जोड़ दिए गए थे कि उद्योग की विभिन्न शासाम्रों के विकास 
कार्यक्रम तैयार करते हुए यह विचार करने की आवश्यकता है कि छोटी और बड़ी यूनिदे 
समाज की कुल आवश्यकताओं को कहां तक पूरा करने में योग दे सकती है तथा छोटे पैमानों 
के उद्योगों को उनके लिए नियत लक्ष्य पूरा करने योग्य बनाने के लिए जो उपाय किए जाते चाहिए द्वाएं 
उन पर विचार करने की प्रावश्कता है। ये उपाय मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटे जा सकते है :-- 

(१) वे उपाय जिनका मन्तव्य छोटी यूनियों की कुछ तरजीह दिलाना तथा बाजार 
तैयार करना है; तथा 


४१० द्ेतीव पंचवर्षीय योजना 


(२) वें उपाय जिनसे कच्चे माल, टेकनीकल मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, 
* खोज कार्य, बाजार का संगठन इत्यादि के द्वारा निश्चित सहायता मिल सकती है। _ 

पहली योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि सामान्य उत्पादन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के 
लिए इन तीन उपायों में से एक या अधिक की आावद्यकता पड़ेगी : 

(१) उत्पादन के क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर देना अ्रथवा उस क्षेत्र को केवल उम्ती 

के लिए सुरक्षित कर देना; 

(२) बड़े पैमाने के उद्योगों की सामर्थ्य में विस्तार न करता; और 

(३) बड़े पैमाने के उद्योगों पर उपकर लगाना । हे 
ये प्रस्ताव पसपरागत प्रामोध्योगों के लिए, जिनका भविष्य व्यापक नीतियों के संचालन 
की रीति पर ही निर्भर करता है, बड़े महत्व के हैं । उत्पादन के क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर ु 
ईना अथवा उस क्षेत्र को केवल उसी के लिए सुरक्षित कर देना छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए 


विशेष रूप से सहायक हो सकता हैं। पहली योजना में इन यूनिटों का वर्गीकरण निम्नलिखित 
तीन श्रेणियों में कर दिया गया था : 


(१) बे यूचिटें जिनमें छोटे पैमाने पर उत्पादन करने के कुछ फायदे हैं भर जिन पर 
वड़ें पगाने के उद्योगों का काफी असर नहीं पड़ता; 

( रे ) रच यूनिटें जिनमें छोटे पैमाने के उद्योगों का सम्बन्ध ऐसे पुर्जो के बनाने गझ्थवा 
उत्तादत की ऐसी अवस्थाग्रों से होता है जिनमें प्रमुख योग बड़े पैमाने के उद्योगों 
का ही है। और 

(३) वे यूनिदें जिनमें छोटे पैमाने के उद्योग को तत्सम्बन्धी बड़े पैमाने के उद्योग के 
साथ श्रतियोगिता करनी पड़ती है । * 

अल में टेकीकल सम्भावनाओं की सीमाग्रों के भीतर ही विकेन्द्ित क्षेत्र को 
कक जरूरी है कि जो छोटी यूनिटें या तो बड़े उद्योगों से होड़ ले रही हों अ्रथवा जो 
दी जानी जा गा सहायक पु्ो के निर्माण की दृष्टि से बड़े उद्योगों के साथ मिला 
क्षेत्रों मे _चाहिएं, उनके लिए क्षेत्र निर्धारण काफी सहायक साबित होगा । यह चीज उपयुक्त 
7 + दा की हो जानी चाहिए, चाहे वड़ी यूनिट सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में । 
हर 323 माने के उद्योगों का विस्तार न किए जाने के प्रस्ताव पर दो दृष्टिकोणों से. 
बढ़ सकेगा । कल है। पहला यह कि इस उपाय द्वारा छोटी यूनिटों के लिए बाजार कहां तक | 
का भी पर पा होता है कि संगठत की कमी या कुछ और कारणों से उपलब्ध बाजार 
४ दता-ुरा फायदा नहीं उठाया जाता | दूसरा पहलू यह है कि ग्र्भ-व्यवस्था के अन्तर्गत 


कि प्ती हि हा की आ्रावश्यकता होगी, इस सम्बन्ध में विकास की ऐसी श्रवधि 
पर्वेजनिक और निजी पूंजी काफी में लगेगी. ५ 
फि मात्र भांग का 
स्वरूप बड़ा महत्वपूर्ण हैं माता मे , भावी मांग 


नहीं | बड़े पैमाने के उद्योगों की सामथ्ये सीमित की जाए अथवा 
दे “ता निर्णयदों बातों से होगा। एक तो यह है 
उठाने के लिए एक हुई 25 दूसरे, अधिक उपलब्ध बाजार का फायदा 
इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए टी में >ततादेन का संगठन करने की आ्रावश्यकता है । 
में निणेय किया जा सकता है । इत शोर न न पौय संतुलन वैठाकर ही इस विषय 

सकता है । इस नीति को लागू करने के लिए समय-समय पर बदलती 
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हुई अर्थ-व्यवस्था के प्रकाश में उसकी समीक्षा करते रहने की आ्रावरयकता है| इसलिए यह 
आवश्यक है कि उद्योग (विकास और नियमन ) अधिनियम की अनुसूची में दिए गए उद्योगों पर 
लागू होने वाली उद्योग लाइसेंसिंग व्यवस्था धान की कुटाई जैसे कृषि कार्यो पर भी लागू कर 
दी जाए | इसके लिए उपयुक्त कानून भी वनाया जाना चाहिए । 


११. जैसा कि ग्राम और लघु उद्योग समिति ने संकेत दिया है, बड़े उद्योगों के उत्पादन पर 
उपकर या उत्पादन शुल्क लगाने के उद्देश्य ये हैं कि एक तो किसी उत्पादन विश्येप के 
उपभोक्ताओं से धन इकट्ठा किया जाए; दूसरे, बड़ी यूनिटों की सामर्थ्य या उत्पादन पर 
कोई एक सीमा लगाने के फलस्वरूप जो उन्हें अतिरिक्त लाभ होता हो उसका एक 
हिस्सा हस्तगत किया जाए; और तीसरे, छोटी यूनिटों के हित में मामूली मूल्य श्रन्तर 
को नज़रअन्दाज़ करने की व्यवस्था की जाए। उपयुक्‍त स्थितियों में उपकर या उत्पादन 
शुल्क लगाना एक सर्वमान्य वित्तीय उपाय है, लेकिन हर उद्योग पर उसकी परिस्थितियों को 
देखकर विचार करना पड़ेगा । कभी-कभी राज-सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा जाता है, 
लेकिन इससे दूसरे प्रकार के प्रइन उठ खड़े होते हैं । ग्राम भौर लघु उद्योग समित्ति ने सामान्य रूप से 
उत्पादन पर राज-सहायता या विक्री पर कटोती देने की शुरुआत करने के लिए नए उपायों का 
समर्थन नहीं किया । उसका खयाल था कि किसी भी उद्योग की रक्षण योजनाञ्रों की लागत आसानी 
से कृती जाने योग्य होनी चाहिए और किसी साधारण आथिक उद्योग की रक्षण योजनाओं 
का निर्माण कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें उचित समय के भीतर वन्द भी किया जा सके । 
समिति ने कुछ सीमित अपवाद भी बताए हैं, जैसे हाथ से घान कूटने के उन्नत सामान के लिए 
कुछ राज-सहायता । ग्राम और लघु उद्योग समिति ने जितने भी ग्रामोद्योगों को लिया है, उन 
सबमें उत्पादन पर राज-सहायता कुल मिलाकर लगभग ८ करोड़ रुपए आंकी गई है। हथकरघा 
और परम्परागत खादी की विक्री पर कदौती में श्रमुमान से क्रशः २० करोड़ और ७ करोड़ का 
खर्च आएगा | 

१२. ऊपर सामान्य उत्पादन कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए जिन उपायों की चर्चा की गई है, 
वे ग्रामीण और लथधु उद्योगों के विकास के लिए किए जाने वाले उपायों का एक छोटा-सा भाग 
हैं । वास्तव में उनका मन्तव्य यह है कि ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र को अपने आप विकसित 
होने के लिए आ्रावश्यक सामर्थ्य प्राप्त करने का श्रवसर और समय दिया जाए । जहां भी सम्भव 
हो सके राज्य के साझे वाले सहकारी संगठनों के द्वारा सामान्य वाजार का श्रवन्ध करके उनकी 
सहायता की जानी चाहिए। संगठन और सहायता के उपायों को सफल बनाने के लिए 
अविलम्ब ध्यान दिया जाना चाहिए । 

१३. श्रौद्योगिक सहकारी संगठन और संस्थाएं:-यह तो वड़ी सामान्य-सी वात है कि 
ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों में सहकारी संस्थात्रों का ग्रधिकतम विकास किया जाना चाहिए । 
जुलाहों की सहकारी संस्थाएं वनाने के काम को बढ़ावा देने में हयकरघा बोर्ड को जो अनुभव 
प्राप्त हुआ उसके आधार पर पता चलता है कि लघु उद्योग में सहयोग वृद्धि की कुछ परिस्थितियां 

पाई जाती हैं। सहकारी संस्थाग्रों में शामिल हथकरवों की संख्या १६५०-४१ के ६,२६,१ १६ से 
वढ़कर १६५३-५४ में ७,८८५,६६४ और १६५४-५४ में 5,७८५,£८४ हो गई और आशा थी कि 
योजना के अन्त तक १० लाख हो जाएगी । सहकारी संस्थाएं बनाने के लिए हथकरघा बोड ५ 
जुलाहों को हिस्सा पूंजी और कार्यचालन पूंजी में सहायता दी है। हिस्सों के मूल्य का ७५ से 
८७॥। प्रतिशत तक भाग सरकार कर्ज के रूप में देती है और शेप जुलाहा स्वयं जुटाता है । कार्य- 
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चालन चालू पूंजी २०० रुपए प्रति सूती कपड़े के लिए और ५०० रुपए प्रति रेशमी कपड़े के करथे 
के लिए दी जाएगी। इन जुलाहों के सहकारी संगठनों के संघों से एजेंसियां बनाई जाती हैं। जो 
कच्चा माल पहुंचाने, टेकनीकल सलाह देने, सहकारी स्रोतों से कर्ण का प्रवन्ध करने और हाट- 
व्यवस्था की अच्छी सुविधा जुटाने आदि का काम करती हैं । नारियल जठा उद्योग के लिए १२० 
प्राथमिक नारियल जठा हाट-व्यवस्था संस्थाएं, २२ छाल सहकारी संस्थाएं भर २ नारियल जय 
हाट-व्यवस्था सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं । कुछ राज्यों में, जैसे वम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब 
में कमंचारियों और चमड़े का सामान बनाने वालों तथा मद्गास में ताड़ खजूर का गुड़ बनाने वालों 
में श्रेणी विशेष के कारीगरों में वृद्धि हुई है । . * 

१४. औद्योगिक सहकारी संस्थाएं स्थापित करने, उनको बनाए रखने श्रौर उनके विकास 
के लिए एक साथ कई बातों की आवद्यकता होती है । लगभग सब ग्राम और लघु उद्योगों में संभरण 
और हाट-व्यवल्था की सहकारी संस्थाओं को अ्रपता-अपना क्षेत्र मिल जाता है। उत्पादक सहकारी 
संस्थाओं के लिए गवश्य ही कुछ क्षेत्रों में काफी श्रधिक सम्भावनाएं हैं । संभरण और हाट-व्यवस्था 
की सहकारी संस्थाएं स्वयं ही छोटी यूनिटों की सहायता करने और गुण नियंत्रण; भावी मांग के 
लिए स्टाक रखने तथा कर्जे देने आदि के साथ-साथ टेकनीकों में क्रमिक रूप से विकास करनें के 
लिए एक महत्वपूर्ण साधन हैं । दो में से अगर किसी भी प्रकार की सहकारी संस्थाओं की स्थापना 
हो जाए तो लघु उद्योग सरकार और संस्थाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता और टेकनीकल 
सेवा संस्थाओ्रं, प्रशिक्षण केन्रों तथा चल टेकनीकल सेवाग्रों से मिलने वाले मार्ग-दर्शन का और भी 
अच्छी तरह उपयोग कर सकेंगे । छोटे पैमाने के उद्योगों के और विशेषकर उनके लिए जिनका 
पचालन छोटे-छोटे उ्यमकर्ताओ्रों के हाथ में है, संगठन का सामान्य रूप यही हो सकता है कि वे 
था तो कच्चे माल की खरीद या तैयार माल की विक्की अथवा दोनों के लिए व्यापार संघ बना लें । 
पह सम्भव है कि इस तरह के संघों के सदस्य ही किसी विद्येप उद्देश्य के लिए एक निश्चित समय 
पैक काम करते के बाद सहकारी संस्थाओं के रूप में वध जाना पसन्द कर लें । इस प्रकार ये व्यापार 
3. 3 मकार के स्वतन्त्र संगठन भी हो सकते हैं और सहकारी संस्थाओं की स्थापना की दिशा 
7 गयत्न भी। विविध ग्राम और लघु उद्योगों की संहकारी संस्थाओं के संगठन के लिए यह 
आवश्यक होगा कि योजना की अवधि में लक्ष्यों की पूर्ति कर ली जाए। 

_ १. संभरण और हाट-व्यवस्था सहकारी संस्थाओं तथा सहकारी उत्पादक संस्थात्रों 
ह अटल के लिए यह भ्रावश्यक है कि राज्यों के उद्योग विभाग ऐसे विकास संगठन कार्यक्रम बनाएं 
संस्था बनाने की उपयक्त परिस्थितियां दे 3 5 3४ पक 2 
भांग में मन द्तनव होगा ही हि । इसके लिए सामुदायिक उत्पादन और 6 
के ध्न्तरगत चुने हुए २४ सकी कक राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक् 
जे 25 “5 लेजों में इस दिशा में शुरुआत कर दी गई है। 
की कप आय हे उद्योग समिति के मतानुसार हाट-व्यवस्था निश्चित । करने 
बाग कि / गो सेभरणऔर हाट-व्यवस्था के लिए सहकारी भ्रौद्योगिक संस्थाएं 
शल्य उद्देदय यह है कि पूर्व निश्चित भाव पर अथवा कच्चे माल 
त्ीच कारीगर की मजदूरी के लिए काफी भांग छोड़ चुनें हुए 
ने यह सुझाव दिया था कि यह हक हर ं रे # कक बढ़ाने की जररणा दी जाएं। समिति 
हु ! पहले, प्रयोग के रूप में, हथकरघा कपड़े के कुछ चुने हुए 


कैन्रों भ्रौर कुछ चुवी हुई किस्मों के लिए लागू की जाए । इसकी कार्यप्रणाली इस प्रकार होगी कि 
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किसी वस्तु विशेष की समस्त सांग के अनुमानों को देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों और केन्द्रों के उत्पादन 
की आवश्यकताओं के अनुसार विभाजित कर दिया जाए और इसी आधार पर उत्पादकों को 
कच्चा माल देने और उनका सास उत्पादन लेने का प्रवन्ध कर दिया जाए थे सहकारी संस्थाएं 
भी राज्य की ओर से तैयार उत्पादतों को खरीद लेंगी और इस प्रकार खरीदा हुआ माल बिक्री 
के समय तक स्टॉक में रखा जाएगा । राज्य ही उनके मूल्य और बिक्री के नियम तथ करेगा और 
इन सहकारी संस्थाओं को यदि कोई हानि होती है तो वह भी पुरी कर दी जाएगी पर यह तभी 
होगा जब कि वह हाति व्यापार में सामान्य रूप से होने वाली हानि से ज्यादा हो । चाहे इस 
योजना को किसी ग्राम या लघु उद्योग के उत्पादन के सम्बन्ध में प्रयोग के रूप में ही लागू करना 
हो, फिर भी इसके ब्योरे तैयार करने पड़ेंगे और कुछ विशेष परिस्थितियों में कतिपय उद्योगों के 
लिए वर्तमान नियत कटौती वाली प्रणाली पर यह कुछ न कुछ सुधार ही सिद्ध होगी। यह 
वांछनीय है कि एक या दो ऐसे क्षेत्रों के चुने हुए केद्धों में इस योजना को चलाकर ग्रनुभव ग्राप्त 
किया जाए, जिससे संभाव्य नुक्सान वर्तमान कटौती पर आने वाले खच्चे से बहुत ज्यादा न हो सके । 


१७. औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कच्चे माल की खरीदारी और तैयार 
उत्पादनों की विक्री से जो अनेक क्रियाएं सम्बन्धित हैं उनकी व्यवस्था के लिए स्टाक रखने के 
उपयुक्त प्रवन्धों के साथ-साथ बड़े पैसाने पर संगठन करने की भी आवश्यकता है ! कृषि उत्पादों 
के सम्बन्ध में सहकारी हाट-व्यवस्था और माल संग्रहण की एक योजना तैयार की जा चुकी है भौर 
इसके लिए आवश्यक कार्येतन्त्र की स्थापना के लिए विधान तैयार किया जा रहा है। कृषि 
उत्पादकों और श्रौद्योगिक सहकारी संस्थाओं को एक ही योजना के भ्रधीन लाने के काम में कुछ 
अधिक कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उसमें पारस्परिक सहायता क॑ लिए जगह रहेंगी 
ही । कृषि उत्पादनों के संग्रह और गोदामों के लिए संगठित की गई सुविधाओ्रों का ग्रामीण और 
लघु उद्योगों के उत्पादनों के लिए उपयोग कर लेना कुछ हद तक संभव हो सकता है । 

१८. छोटी यूनिठों की श्रावश्यकताओं का ध्यान रखकर माल खरीदने के लिए ग्रहण की 
गईं नीति का विकेद्धित क्षेत्र के कार्यक्रमों के पूरे होने में काफी अधिक हाथ होगा । जहां भी आव- 
इयक हो, खरीद की प्रक्रियाओं को बदलना आवश्यक होगा, जिससे कि सरकारी खरीद के आधार 

- पर छोटी यूनिटों के लिए सुश्रवसरों की प्राप्ति निविचत हो सके और वे अपनी सक्षम सामर्थ्य का 
उपयोग कर सके । 

१९. हाट-व्यवस्था खोज कार्य के आधार पर ही विभिन्न उद्योगों के उत्पादन कार्यक्रमों 
की रूपरेखा बनाने और उनके नवीकरण के सम्बन्ध में ज्ञान भर सूचना प्राप्त हो सकेगी । यह 
खोज कार्य या तो तदथे संगठित जांच-पड़तालों के द्वारा सम्पन्न हो सकता है अथवा उसे खोज 
कार्य अथवा हाट-व्यवस्था की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। इन दोनों हालतों में उद्देश्य 
यही होगा कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और रुचियों, प्रतियोगी उत्पादनों और व्यवस्थाओं 
के प्रति उपभोक्ताओं के खैये, मल्यों में परिवर्तन और मांग पर उसके असर इत्यादि का भली 
प्रकार अध्ययन किया जाए । यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें श्रभी बहुत भ्रविक कार्य नहीं किया 
गया है। प्रस्ताव यह है कि ग्राम और लघु उद्योगों के अधिक महत्वपूर्ण उत्पादनों की हाठ- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में ये अव्ययव किए जाएं और प्राप्य परिणामों के आधार पर हाट-व्यवस्था 
सम्बन्धी अध्ययनों की गुंजाइश धीरे-धीरे बढ़ाई जाए । 

२०. छोटे कस्वों और गांवों में विजली के विस्तार के साथ काफी संख्या में लघु उद्योग 
विद्युत चालित हो जाएंगे झौर समुन्नत टेकनीकों का अपनाना भी आसान हो जाएगा। सिंचाई 


४१४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


और बिजली के अध्याय में छोटे कस्वों और गांवों में बिजली के विस्तार के पहलुों पर पीर 
विल्तार के साथ विचार किया गया है। इूसरी योजना की अवधि में १०,००० से कम ग्राबाई 
डाली जितनी जगहों में बिजली पहुंचेगी, उतकी संस्या ६,१०० से बढ़कर १६०१४६ है जाएगी। 
'पहले-पहल ऐसे गांवों में विजली ले जाने का काम अत्यधिक आसानी से किया जा सकेगा जोयातो 
नागरिक क्षेत्रों के नजदीक बसे हैं या ट्रांसमिशन केंद्र की ऐसी लाइनों के रास्ते पर हैं जहां पे 
छोटी-छोटी लाइनें निकाली जा सकती है। सिफारिश यह है कि नागरिक और देहाती क्षेत्रों मे 
विजली ले जाने की योजनाएं कुछ इस प्रकार मिले-जुले ढंग से लागू की जाएं कि नागरिक और 
औद्योगिक उपभोवताओं से वसूल किए गए राजस्व का बचा हुआ भाग देहाती उपभोकताभों के 
लिए दरें घटाने के काम में लाया जा सके | इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विद्युत विस्तार 
के वर्तमान कार्यक्रम के द्वारा अगर इस योजना का देहाती क्षेत्रों में संगठित और सहकारी ढंग 
से उपयोग किया जाए तो अभी जितने गांवों में विजली पहुंचाने का प्रस्ताव है उससे कहीं अधिक 
जांवों में विजली पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा यह सुझाव है कि जहां कहीं बिजली की 
उपयोग कृषि और छोटे उद्योगों के लिए किया जा सकता हो वहां डीजल चालित बिजलीघरों या 
पनविजलीपरों के रूप में स्थानीय योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। वायुशवित के विकार के लिए 
काम करने वाली कुछ छोटी यूचिदें बनाई जाने की भी आशा है । 

२१. कारीगरों के लिए मकानों की व्यवस्था:---अक्सर कारीगर का घर ही उसके कार्म 
करने की जगह होती है। इसलिए उसके घर की स्थिति में सुधार करना भी-विकेदिित कै गे 
कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। जहां तक सम्भव हुआ्ना-है हर उद्योग के-लिए निश्वित 
रकम में ही इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है, परन्तु कुटीर, ग्राम और लघु उद्योगों में लगे सारे 
कारीगरों की जरूरतों को देखते हुए पूरक अनुदानों की आवश्यकता पड़ेगी ही । इसलिए गांवों के 
लिए मकान निर्माण करने के कार्यक्रम में गांव के कारीगरों की जरूरतों पर विशेष रूप 
ध्यान रखना पड़ेगा । 

२२. ऋण और वित्त--प्रामोद्योग और लघु उद्योगों के घिकास कार्यक्रम-में वित्त सम्बन्धी 
आ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतोषप्रद प्रबन्ध करना बड़ा महत्व रखता है । वित्त की जहख 
कच्चे माल की खरीद और-संग्रह, तथा तैयार माल के संग्रह के लिए तो पड़ती ही है, उसकी जरूए 
कारीगरों को सहकारी संस्थाओं की हिस्सा पूंजी अदा करने, भ्ौजारों और सामान की खरीदे और 
जमीन, घर, मशीनों तथा अन्य सामान में रुपए लगाते में उनकी सहायता करने के लिए भी पई 
है। छोटे पैमाने के उद्योगों (जिनमें से कई छोटे-छोटे उच्यमकर्ताओं के हाथ में है) की हिस्सा 
पूंजी के लिए कर्जो की उतनी जरूरत तो नही पड़ेगी जितनी कि ग्रामोद्योगों में, जहाँ सहकारी 
संगठन का अत्यधिक महत्व है । सब ग्राम और लघु उद्योगों के लिए कार्यकारी पूंजी व 
8 और दीषेकालीन वित्त की श्रावश्यकता होती है, हालांकि जिन उद्योगों में अच्छी 
हि 304 3256 प्रयोग होता है; और जिन्हें विशेषरूप से वती हुई इसाए 

! आवश्यकर्ता अपेक्षाकृत अधिक पड़ेगी । 

२३. इस समय वित्त जुटाने के लिए जो प्रवन्ध है, वे उंतोपप्रद नहीं कहें जा सकते | उ्तकी 
3 जी उद्योगों को राजकीय संहायता अ्रधिनियम के अ्रधीन देती हैं। राज्य 

वैकिग ज्ञोतों 223 ली परत और लम्बे समय के लिए घन दिया जानें लगा 
उद्योगों के लिए बनाई गई वित्त है? > रे आा् ही जाती हूँ। 0 गे हा 
बज गा नर बा आर वीणा योग भी सुगठित योजना में भारतीय रिजर्व बैक भी 

हुत'वड़ा भाग होगा । उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अ्रधीर्न दीं 
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जाने वाली सहाग्नता 'थोढ़ी और बढ़ा दी गई है. और स्थानीय अधिकारियों क़ो मंजूरी के श्रौर 
अधिक अधिकार द्विए जा रहे हैं, लेकिन इस साधन से भी थोड़ा ही घन मिलता हैं ।.इसमें संदेह 
नहीं है कि मगर आम और-लघु उद्योगों की कर्ज सम्बन्धी आवश्यकताएं काफी मात्रा में पूरी को 
जाती हैं तो सामान्य बैंकिंग और संस्थागत एजेंसियों का श्रव की श्रपेक्षा और श्रधिक उपयोग 
करना पड़ेगा । इस.दिश्ा में विजय बैंक, स्टेट बैंक, राजकीय वित्त निगमों और केद्रीय सहकारी 
बैंकों के वीच सहयोग पर आधारित एक ससन्वित नीति की आवश्यकता है । चुने हुए केन्दों के 
छोटे 'प्रैमाने के :उद्योगों के लिए प्राप्य कर्ज सम्बन्धी सुविधाओं की वृद्धि भर समन्वय सम्बन्धी 
आदर योजनाएं इसी दिशा समें शुरू की गई हैं ॥ ये योजनाएं भारतीय स्टेट बैंक के अ्रधीन चलेंगी 
और उनका पर्यवेक्षणं तथा नियंत्रण स्थानीय समन्वय समितियों के हाथ में,होगा । तैयार की.गई 
समन्वय योजनाएं, राज्य सरकारों की सहकारी ऋणदाता एजेंसियां, राजकीय वित्त निगम और 
भारतीय स्टेट बैंक, सब साथ मिलकर काम करेंगे ।.हर एजेंसी ऋणदान सम्बन्धी विशेष आव- 
इयकताओं की पूर्ति करेगी और साथ ही;उत्तके काम का एक-हूसरे से टकराव भी न हो पाएगा । 
इन आददो ग्रोजनाओं हारा आप्त अ्रतुभव के झाघार पर ग्रामीण भर लघु उद्योगों के हर समूह के 
लिए उसकी/विशेष भ्रावश्यकताओं के संदर्भ में इसी प्रकार की-सुगठित योजनाएं तैयार की जाएंगी, 
जैसे कुछ क्षेत्रों में हमकरघा जुलाहों की सहकारी संस्थाओं की तरह हिस्सा-प्रंजी के लिए वित्त 
व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्राम ऋण व्यवस्था सर्वेक्षण समिति ने भपनी रिपोर्ट 
में इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को औद्योगिक संहकारी संस्थाश्रों के लिए 
अल्पकालीन ऋणों की-व्यवस्था-करने-में सक्रिय भाग लेना चाहिए। इसके लिए भ्रावश्यक विधान 
भी तैयार हो चुका है । 


ग्राम और लघु उद्योगों पर व्यय 


२४. नीचे की तालिका में प्रथम पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में ग्राम और -लघु उद्योगों 
के विकास में किया गया खर्च दिखाया जा रहा है :-- 


प्रथम योजना में ग्राम और लघु उद्योगों पर व्यय 
व न न न टन नमन पलपल तट 
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२४. विभिन्न बोड्डो और राज्य सरकारों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की श्रवधि के लिए 

योजनाओं के जो मसौदे तैयार किए, उत पर ग्रामभऔर लघु उद्योग समिति ने विचार किया। इस 
समिति को उद्योगों ने, और जहां भी सम्भव हुआ, राज्यों ने इस दृष्टि से प्रस्ताव तैयार करने का 
काम सौंपा कि ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए दूसरी योजना की ग्रवधि में प्राप्त 
हो सकने वाले साधनों का उपयोग कंसे किया जाए। समिति ने लगभग २६० करोड़ रुपए की 
कुल लागत के कार्यक्रमों की सिफारिश की है, जिनमें चालू पूंजी की भी व्यवस्था है 
जो अनुमान से लगभग ६५ करोड़ रुपए होगी । सूत, रेशम और ऊन सहित हथकरघा उद्योगों के 
लिए ८८ करोड़ रुपए, ऊन की कताई झौर खादी की बुनाई के लिए २' २ करोड़ रुपए, विकेद्धित 
सूती कताई और खादी के लिए २३ करोड़ रुपए, विभिन्न ग्रामीण उद्योगों के लिए ४७' ४ करोड़ 
रुपए, दस्तकारियों के लिए ११ करोड़ रुपए, लघु उद्योगों के लिए ६५ करोड़ रुपए, रेशम कीट 
उद्योग के लिए ६ करोड़ रुपए, नारियल जठा की कताई भर बुनाई के लिए २ करोड़ रुपए और 
सामान्य योजनाओं के लिए १५ करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के भी प्रस्ताव है । जैसे कि नीने 
बताया गया है, योजना में चालू पूंजी की आवश्यकताओं के अलावा २०० करोड़ रुपए के व्यय 
की व्यवस्था है । इस लागत को भिन्न-भिन्न उद्योगों पर प्रयोग के रूप में जिस प्रकार वितरित 
किए जाने की योजना है वह इस प्रकार है:-- 


ग्राम श्र लघु उद्योगों पर व्यय का वितरण 
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इस २०० करोड़ को रकम में अम्बर चरखे के कार्यक्रम के लिए कोई व्यवस्था विशेष रूप 
से नहीं की गई हैं। इस पर आगे विचार तव किया जाएगा जब किए जाने वाले परीक्षणों के परि- 
गाम ज्ञात हो जाएंगे । सरकार अनेक ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के लिए चालू पूंजी की 
व्यवस्था योजना की अवधि के शुरू में ही करेगी, श्र्थात जब तक चालू पूंजी के सामान्य 
रुप से बैंकों अथवा संस्थाओं के माध्यम से मिलने का पूरा प्रबन्ध न हो जाएगा । चालू पूंजी की 
यह व्यवस्था योजना द्वारा की गई २०० करोड़ रुपए की व्यवस्था के श्रतिरिक्त होगी । विभिन्न 
प्राम और लधु उद्योगों के विकास से सम्बन्धित बोर्ड और राज्य सरकारें चालू पूंजी के बारे में 
अपनी आवश्यकताओं का भ्रनुमान योजना के पहले दो या तीन वर्षो में ही कर लेंगी, और इन 
उद्योगों के लिए ब्योरेवार कार्यक्रम वनाते समय उनका उल्लेख अलग-अलग किया जाएगा । 
अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को पूरी योजना के लिए चालू पूंजी अनुमान से 
लगभग २०' ५ करोड़ रुपए होगी जिसमें से ७ करोड़ रुपया खादी के लिए और शेप ग्रामोद्योगों 
के लिए है। यह कहा गया है कि आवश्यक चालू पूंजी का श्रधिकांश सहकारी संस्थान्रों तथा 
अन्य बैंकिंग एजेंसियों से जल्दी प्राप्त होगा । 


२६. योजना में २०० करोड़ रुपए के व्यय की जो व्यवस्था है, उसमें उन योजनाम्रों को 
लागत शामिल होगी जिल्हें केद्ध स्वयं पूरा करेगा । इसके अतिरिक्त राज्यों की वे योजनाएं 
भी जिनमें केन्द्र सहायता देगा, केन्द्र हरा सहायता प्राप्त योजनाएं जिनमें राज्यों का योग होगा 
और वह व्यय भी इस रकम में शामिल होगा जो राज्य उन योजनाओं पर अपने साधनों से 
खर्च करेगा जिनको केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होगी । इस व्यवस्था के अलावा विस्थापित 
लोगों के पुनर्वास कार्यक्रम में कुटीर और माध्यमिक उद्योगों और औद्योगिक कर्जों के लिए 
११ करोड़-रुपए तथा व्यावसायिक और टेकनीकल प्रण्िक्षण के लिए ७ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई है । पिछड़े वर्गो के हित के कार्यक्रमों में भी व्यावसायिक और टेकनीकल 
प्रशिक्षण के लिए तया चुने हुए ग्राम और लघु उद्योगों के लिए भी कुछ व्यवस्था है। 
सामुदायिक विकास खण्डों के कार्यक्रम वजट में भी गांव की कलाओं और दस्तकारियों के 
लिए लगभग ४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 


२७. ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम के एक भाग पर प्रत्यक्ष रूप से कंन्द्रीय मंत्रालय 
अ्रथवा उन्हीं के अधीन काम करते हुए अखिल भारतीय बोर्ड अमल करेंगे । शेष कार्यक्रम पर राज्य 
सरकारें मंत्रालयों और वोर्डों की सलाह के अनुसार अमल करेंगी । नीचे दी गई व्यय राशियाँ 
फेद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की लागत वताती हैं :--- 
४26:/068-..27 


४्श्द द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


द्वितीय योजना में. ग्राम और लघु उद्योगों पर व्यय 
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इनमें से अधिकांश योजनामों पर राज्य सरकारें भ्रमल करेंगी । खादी तथा प्रामोधोगों की 
योजनाश्रों' पर राज्य वो्ड और राज्यों में काम करने वाली रजिस्टरणुदा संस्थाएं अमल. करंगी। 
केंद्रीय सरकार प्रायः जिन योजनाओं पर ग्रमल करेगी वे वही होंगी जो एक तो अ्लिल 
भारतीय हों और दूसरे जिनका सबसे अच्छा संचालन केन्र द्वारा ही सम्भव है । ऐसी योजनाग्रो 
का सम्बन्ध केन्द्रीय संगठनों की व्यवस्था, प्रचार, प्रशिक्षण और खोज कार्य, प्रदर्शनियों भौर 
मेले, मशीनों आ्रादि'का किस्तों की प्रणाली से खरीदना भ्रौर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जैमी 


विशेष संस्थाओं के काम गआ्रादि के पहलुबों से है। इन योजनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन 
इसी भध्याय में श्रागे दिया गया है। 


२८. राज्यों की संशोधित योजना्रों में ग्राम और तथु उद्योगों के लिए लगभग ११० 


करोड़.रुपए की कुल-रकम व्यय के लिए निश्चित की गई है | एक समय के वाद इस रकमों की 
भी इस दृष्टि से दृहराया जाएगा कि ग्राम श्र लघू उद्योग,समिति की रिपोर्ट में दिए गए वितरण 
के साथ इनका मेल अ्रधिक से अधिक 


बैठ जाए। केद्धीय-मंत्रालयों और प्रखिल भारतीय वोड्ों ने 
भी उद्योगों के लिए प्रस्तावित रकमों का राज्यों के बीच श्रस्थायी तीर पर वितरण.कर दिया हैं। 
राज्यों की रकमों को दृहराने के सम्बन्ध में विचार करते समय इनका ध्यान रखा जाएगा । जिंने 
सामान्य योजनाओं के लिए १५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, उनका सम्बन्ध एक से अधिक 
उद्योगों भ्रथवा उद्योगों के समूहों से है--जैसे उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान संस्थाएं, 
एम्पोरियम और विक्रय: केन्र | १४ करोड़ रुपए की व्यवस्था में से ६ करोड़ रुपए की रकम 
अखिल भारतीय खादी और प्रामोद्योग बोर्ड की सामान्य योजनाओं के लिए अलग कर दी गई है, 
जिनमें भूमि फे श्रम प्रधान विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और टेकनीकल खोज कार्य भी शामिल हैं । 
राज्यीय उद्योग विभागों में श्रमिकों की भरती के लिए भी ३ करोड़ रुपए की रकम रखी गई 
है;। बाकी-बचे,हुए ६ करोड़-में से खोज "कार्य, प्रशिक्षण, एम्पोरियम, इत्यादि ऐसी बोजमाशओं 


नपज्यय किया जाएँगा। ज़िनमेंसे अधिकांश पर राज्य सरकारों को काम करना होगा । ग्राम और 
लघु/उद्योग ऊर्यक्रमों को कार्य रूप:दैने की सामान्य, क्रिया यह है कि राज्य के प्रस्तावों पर केद्रीय 
पडका: दारासभनुम्दोदन मिलने: केः पहले- तत्सम्बन्धी- अखिल भारतीय बोर्ड विचार करें। 
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ग्रामोद्योग ग्रौर लघु उद्योग ४१६ 


वादी ' और ग्रामोद्योगों से संम्बन्ध रखने वाली योजनाएं अश्र॒लग श्रेणी के श्रन्तर्गत आती 
ह क्योंकि इन योजनाओं के प्रस्ताव प्रायः पहले-पहल अखिल भारतीय और राज्य- खादी 
तथा ग्रामोद्योग बोर्डो से आए हैं और उन योजनाओं पर कार्य उन्हीं की रजिस्टर्ड अथवा मान्यता- 
आप्त संस्थाओं और संघों द्वारा मुख्य रूप में होना है। पिछले तीन या चार सालों में वित्तीय सहायता 
का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है, उसम दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध 
में संशोधन करने की आवश्यकता है । 
- विकास कार्यक्रम 
हथकरघा उद्योग : ग 

२६. उद्योग की भिन्न-भिन्न जाखाओं--मिल, विद्युत करपा, हथकरधा और 
खादी--के उत्पादन कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए अभी 
निश्चित नहीं किए गए क्‍योंकि कई. पहलओं पर भ्रव भी विचार किया जा रहा है। लेकिन यह 
निश्चित है कि दूसरी योजना की अवधि में हथकरघा उद्योग को पिछले एक या दो वर्षा को 
बनिस्वत्त बहुत बड़ी मात्रा म उत्पादन बढ़ाना होगा । 

ग्राम और लघ उद्योग समिति के अनमानों के अनुसार दूसरी योजना क अन्त तक हथ- 
करघों द्वारा बनाए हुए.अतिरिक्त कपड़े का उत्पादन १७० करोड़ गज तक हा जाएगा। अनमानित 
उत्पादन वृद्धि को पूरा करने के लिए संगठन सम्बन्धी काफी कार्य की आवश्यकता होगी । इसका 
मतलब यह होगा कि जो हथकरघे बेकार पड़े है उनको साल में ज्यादा दिनों तक काम में लाया 
जाए और प्रति करघा उत्पादन बढ़ाया. जाए। हथकरघा उद्योग के विकास कार्यक्रम में मुख्य रूप 
से ऐसे हृथकरघों की- सहायता के लिए व्यवस्था की गई है जो सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत भरा जाते 

। सहकारी संस्थाओं में कार्य करने वाले जुलाहों को स्वतः काम करने वाल जुलाहा की अपेक्षा 

काफी सहायता दी जा सकती है । प्रस्ताव यह है कि सहकारी क्षेत्र के हथकरघों की संख्या ६० 
लाख से बढ़ाकर १४-४५ लाख कर दी जाए । यह भी प्रस्ताव है कि टेकनीकल ग्रीर टूसर श्रकार 
के सुधार लागू करके उत्पादन प्रति यूनिट ४ गज से वढ़ाकर ६ से ८ गजे प्रति दिन कर दिया जाए । 
इस प्रकार साल के लगभग ३०० दिनों का झ्रौसत प्रति दिन ६ गज पूरा कर लिया जाएगा। 
जुलाहों को सहकारी संस्थाओं के सदस्य बनने में सहायता देने के लिए कर्ज दिए जाएंगे झौरि 
उनके लिए चालू पूजी का भी प्रवन्ध किया जाएगा | 


विकेमश्द्रित कताई श्रौर खादी 

३०. अगर हथकरघों के लिए आवश्यक कोटि वाला सूत विरकन्द्रित श्राधार पर 
गांवों में ही तैयार कर लिया जा सके तो गांवों में रोजगार की गुंजाइश काफी बढ जाएगा 
विस्त॒त पैमाने पर विकेन्द्रित कताई करने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि उसके हारा हथकत्या 
की आवद्यकताएं पूरी की जा सकें जिन्हें कि मिल के सूत पर निभर रहना पड़ता 
इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर टेकनीकल तौर पर मजबूत आर कम लागत नार्लिचडा 
के निर्माण के लिए कई सालों तक लगातार प्रयत्न किया गया तामि हवकरघा से उपदवतत 
सूत काफी मात्रा में तैयार किया जा सके । झ्राजकल अम्बर चरसे पर ट्कवाकल प्टिसे करी 
किए जा रहे है। अम्बर चरता एक तीन यूनिट वाला कताई तताई सेट है, शिसमें घुताई मशीन, सिचाई भाई 
मशीन और चार तकबों वाला कताई पहिया होता है और सवकी लागनस लगभग 9०० सपा होती 


> जिसमे शबह्ताग वर, 
है। ादी गौर ग्रामोयोग बोर्ड ने ग्रभी एक प्रारम्निक योजना चलाई हैजिन प्रशिक्षण मे 


कि 
उत्पादन केन्द्र और प्रस्थर चल्सा निर्माण मेल्द्र शामिल है। इस प्रार्म्मिक योजना को प्रंसिग 
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रूप अब मिलने ही वाला है | इसमें ६,००० तकुवे देश भर में फैले १०० से भी अधिक केद्धों में 
होंगे। परीक्षण और प्रयोग के कार्यक्रम के विस्तार के लिए १०,००० अतिरिक्त कताई सेट 
स्वीकृत किए गए हैं। कताई सेट के आर्थिक और टेकनी कल पहलुओं पर, जिनमें उत्पादकता, उत्ता- 
दन लागत, आवश्यक सहायता और हथकरघों के लिए सूत की स्वीकृति शामिल हैं, एक समिति 
विचार कर रही है जिसकी रिपोर्ट जल्दी ही निकलने वाली है । 


आजकल एक तकुवे वाले श्रनेक प्रकार के चरखों पर कुछ हाथ का कता सूत तैयार 
किया जा रहा है । निस्‍्संदेह सामान्य रूप से खादी विस्तार कार्यक्रम के अनुसार द््प 
सूत की जगह अम्बर चरखे से कता हुआ सूत चलने लगेगा | देश में बढ़ती हुई कपड़े की मांग 
को विकेन्द्रित रूप से पूरा करने के लिए श्रम्बर चरखा और कई तकुवे वाले चरखों के प्रयोग 
के बड़ें कार्यक्रम पर तव विचार किया जाएगा जब ऊपर कहे गए परीक्षण और जांब- 
पड़ताल के काम खत्म हो जाएंगे । इस बड़े कार्यक्रम को ध्यान में रखकर खादी और ग्रामोद्योग 
वोडड ने ५ साल में २५ लाख कई तकुवे वाले चरखों का निर्माण और प्रचार करने के लिए 


परीक्षार्थ एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें लगभग ५० लाख ग्रादमियों को पूर्णकालिक भर 
अंदकालिक रोजगार मिलेगा । 


३१५ खादी (सुती और ऊवो )--सूती खादी जो अभी तक परम्परागत चरखों के सूत से 
तैयार की जाती थी, अव भविष्य में अम्बर चरले के सूत से बहुत अधिक मात्रा में तैयार हुआ 
करेगी । गांव और स्थानीय क्षेत्र की खपत के लिए परम्परागत खादी का उत्पादन चालू रहेगा। 
खादी कार्यक्रम पर और पहले पैरे में बताए गए तत्सम्बन्धी अ्रन्य पहलुओं पर साथ ही साध 
विचार करके उनको अन्तिम रूप दिया जाएगा। परम्पसगत खादी का उत्पादन ३ करोड़ 
४० लाख गज (जिसमें ५० लाख गज आत्मनिर्भरता के आधार पर उत्पादित खादी भी शामिल 
हैं) से बढ़ाकर दूसरी योजना की भ्रवधि में ६ करोड़ गज कर दिया जाएगा (इसमें २ करोड़ 
गज आत्मनिर्भरता के ग्राधार पर उत्पादित भी शामिल हैं ) । इसमें चालू पूंजी सहित २१ करोड़ 


रुपए ख्े आएगा, लेकिन हो सकता है कि भ्रम्वर खादी कार्यक्रम के साथ इसका समन्वय 
स्थापित करने के लिए इस कार्यक्रम में संशोधन करना पड़े । 
३२. ऊनी खादी के ( 


3 हाथ से कते हुए ऊनी धाणे द्वारा) विकास कार्यक्रम का उद्देश्य इते 
त्पादनों में वृद्धि करना है : 


कम्बल का कपड़ा १९५६-५७ के २,५०,००० गज से १९६०-६६ 
में १० लाख गज, स्टेंड्ड से नीचा कपड़ा ५ लाख गज से १० लाख गज झौर दूसरी किस्मों 
मे कड़ा ३,२५,००० गज से १५ लाख गज कर देने का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 
अमर ऊन उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन केद्धों का संगठन किया जाएगा, फिनिशिग और रंगाई 


संयंत्रों की स्थापना की जाएगी और: समुन्नत चरखों और करों के प्रश्चिक्षण केन्तर खोले जाएंगे | 
ग्रामोद्योग : 


रे: इसरो योजना में इन प्रमुद्ध ग्रामो्योगों का विकास किया जाएगा--हाथ द्वारा 
धान की कुटाई, वनस्पत्ति तेल, चमड़े के जूते और चमड़ा कमाई, गड़ और खांडसारी 
प्रौर कुटीर दियासलाइयां । हाथ के बने कागज, ताड़-खजूर का गुड़, साबुन, मधुमवसी पालन 
हा मिट्टी के वर्तन जैसे उद्योगों को विकास योजनाएं बड़े पैमाने पर लागू की जाएंगी और 
वो में मिट्टी के वतन, रेशे और वांस इत्यादि के लिए विकास कार्य भी आरम्भ किए जाएंगे । 

३४. हाथ द्वारा घान की कुटाई--इस उद्योग की विकास सम्बन्धी समस्याझ्रों पर हाल ही में 
धान कुटाई समिति ने विचार किया है। ग्राम भर लघु उद्योग समिति ने भी इस उद्योग के कार्यक्रम 
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के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं । इन सबको ध्यान में रखकर यह प्रस्ताव है कि विद्युत चालित 
सभी धान की चक्कियों पर लाइसेंस लगा दिया जाना चाहिए श्र जहां विशेष स्थितियों में सार्व- 
जनिक हित के लिए परम आवद्यक न हो वहां न तो नए मिल खोलने की श्र न वर्तमान 

'मिलों की सामथ्य में ही विस्तार करने की आज्ञा देनी चाहिए। श्रोखलियों को समाप्त करने के 
सवाल पर बाद में रोजगार की स्थिति को देखते हुए विचार किया जा सकता है । सिफारिश है 
कि हाथ से कुटे हुए धान पर ६आना प्रति मन की औसत दर,से दी जाने वाली राजसहायता चालू 
रखी जाए और हाथ-कुटाई केन्द्रों में कुटे हुए भौर खादी बोर्ड द्वारा प्रमाणित चावल पर विक्री 
कर न लगाया जाए । चक्‍्की-धनकी, समुन्नत (असम) धनकियों, और ओसाई पंखों के निर्माण 
और वितरण की योजनाओं पर अमल किए जाने से एक तो टेकनीकल कार्यक्षमता का स्तर बढ़ेगा 
और दूसरे हाथ से कुटे हुए सामान का उत्पादन अधिक होगा । नागरिक क्षेत्रों को हाथ से कुटा 
हुआ चावल नियमित रूप से पहुंचाने के लिए हाट-व्यवस्था केन्द्र स्थापित करने होंगे और हाथ 
से कुटे हुए चावल के उपभोग को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे । 


३५. ववस्पति तेल (घानी )--इस उद्योग से सम्बन्धित समस्याओ्रों पर एक विशेष समिति ने 
अभी हाल में विचार किया है। उसकी सिफारिशों जल्दी ही मिल जाएंगी। वनस्पति तेल (घानी ) 
का विकास कुछ अंश में तो इस बात की सम्भावना पर निर्भर करता है कि खाद्य तिलहनों के 
अधिकतर भाग को घानी के लिए दिया जाए और तेल मिलों से ज्यादातर विनौलों 
का उपयोग करने को कहा जाए । कर्वे समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि तिल्ली, काला 
तिल, और कर्दी की मिलों द्वारा पिटाई को प्रोत्साहित न करने और जहां आवश्यक हो प्रादेशिक 
आधार पर इस पर नियंत्रण लगाने के लिए कदम उठाए जाएं। चूंकि घानीवालों को सहकारी 
संस्थाओं में संगठित होने पर भी तिलहन पाने में बड़ी कठिनाइयां होती है, इसलिए उनके लिए 
मौसम पर काफी तिलहन का प्रवन्ध करने के लिए हाट-व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था करना जरूरी हो 
जाता है। यह भी प्रस्ताव है कि सिर्फ उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां तिलहन की पिटाई और किसी 
प्रकार नहीं हो सकती, वहां नई मिलें खोलने की भी आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए और वर्तमान 
मिलों पर जो उपकर द्वारा निधि एकत्र हो उसका उपयोग टेकनीकल सामान श्र हाट-व्यवस्था 
संबंधी सुविधाएं बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। यह भी प्रस्ताव है कि गांव के तेलियों को 
बिना व्याज के कर्ज दिए जाने चाहिएं ताकि वे सहकारी संस्थाग्रों के हिस्सेदार वन सके । कहा जाता 
है कि गांवों में तेल उद्योग के क्षेत्र में विद्यत चालित सामान के प्रयोग करने के लिए परिस्थितियां 
अनुकून है, लेकिन शर्त यह है कि इनका चलन विकेन्द्रित आधार पर सिफं उन्हीं लोगों के हाथ में रह 
जो स्वयं इस सामान को चला सकें और साथ ही इन्हें इस्तेमाल करने से वेकारी न फैले । दूसरी 
योजवा की अवधि में खादी बोर्ड के कार्यक्रम की मुख्य बातें ये है : वर्तमान घानियों को सुवारना 
५०,००० घानियों की जगह नई सुधरी हुई घानियां या वर्धा घानियां लगाना और देश भर में 
ऐसे ४०० उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र खोलना जिनमें हर एक में दो धानियां और एक छन्ना श्रस 
हो । भारतीय केद्रीय तिलहन समित्ति ने जो ग्रामीण तिलहन उद्योग के विकास में भी सहायता 
करती आर रही है, प्रस्ताव रखा है कि वह जो प्रदर्शन यूनिटें सामुदायिक योजना क्षेत्रों में स्थापित 
कर रही है तथा चला रही है, उनमें वर्धा घातियों की संख्या बढ़ा दी जाए । 


३६. कठीर उद्योग के चमड़े के जते--चमड़े के जूतों के उद्योग के अंतर्गत देश भर में फँली 
हुई यूनिटें , तथा कुछ शहरों जैसे कलकत्ता. झ्रागरा और वम्बई में संगठित कुटीर यूनिट श्राती हैँ 
प्रस्ताव यह है कि बड़ी यूनिटों की सामर्थ्य बढ़ाने की आज्ञा न देने की नीति को दूसरी योजना के 
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समय में भी लागू रखा जाए ताकि इस सामान की बढ़ी हुई मांग लघु भर कुटीर यूनिट से पूरी हो 
सके । बड़ी-बड़ी फैक्टरियों को उत्पादक चमड़े का ज्यादा से ज्यादा सामान बनाते के लिए प्रोत्साहित 
किया जाएगा । यह भी प्रस्ताव है कि सरकार कामगारों को कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता दे 
ताकि वे सहकारो संस्थाओं में हिस्सेदार बन सकें, समुन्नत सामान ले सकें और अपने काम के लिए 
पूंजी पा सकें । खादी बोर्ड के कार्यक्रम का उद्देश्य ३५,००० मोचियों की इस प्रकार अप 
करना है कि उनको कच्चा माल नियमित रूप से मिलता रहे तथा उनका तैयार सामान उचित 
मूल्य पर खरीदा जाता रहें । हु 
३७, गांव में चसड़ा कमाई उद्योग--कलक ते के छोटे पैमाने के कम चर्म कारखानों तथा मद्रास 
के वनस्पति चमं कारखानों के चर्मकर्मियों की अपेक्षा गांवों के चर्मकमियों की स्थिति भिन्न है। प्रस्ताव 
है कि योजना की अवधि में चमड़े के वड़े कारखानों की सामर्थ्य में विस्तार न॑ होने दिया जाए ताकि 
श्रागे जो मांग में वृद्धि होगी उसके अधिकांद् की पूर्ति छोटी-छोटी चमड़ा कमाई यूनिटों और चमड़ा 
कारखानों द्वारा ही हो। इस क्षेत्र में विकास कार्य क्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से यह होगा कि छोट- 
छोटे चर्मकमियों को सज्जित केन्द्रों में समुच्नत रंगाई, फिनिशिंग इत्यादि की सुविधाएं देकर उनकी 
टेकनीकल कार्यक्षमता को, जिसका स्तर इस समय बहुत ही कम है, बढ़ाया जाए । ये केन्द्र विभिन्‍न 
इलाकों में कार्य करेंगे । संगठन का सामान्य स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा कि ग्रामीण और नागरिक 
क्षेत्रों के वतेमान निकोई (चमड़ा उतारने के) केन्द्रों और छोटे-छोटे चमड़े के कारखानों के अलावा | 
हर क्षेत्र में एक या दो केन्द्रीय चमड़े के कारखाने रखे जाएं ताकि छोटी यूरिटों को वहां से चमड़े 
की फिनिशिंग की तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें । छोटे-छोटे चर्मकर्मी इन सुविधाओं का 
यदा उठाएं, इसके लिए प्रस्ताव है कि उन्हें सहकारी संस्थाप्रों में संगठित किया जाए । दूसरी 
योजना के लिए खादी बोर के कार्यक्रम में अनेक मृत पशुगह, चर्मकर्म केन्द्र, सरेस निर्माण के 
और प्रश्षिक्षण एवं उत्पादन तथा प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है । उसमें 
“है भी प्रबन्ध है कि चर्मक्मियों को अपने घरों में सुधार करने के लिए कर्ज दिए जाएं । 
. रै5, गुड़ भौर खांडसारी उद्योग--गुड़ और खांडसारी उद्योग के विकास कार्यक्रम का प्रथम 
_ ३ यह होगा कि अच्छा सामान और अच्छे विधायनों के चलन द्वारा टेकनीकल कार्यक्षमता का 
स्तर ऊँचा किया जाए। खांडसारी बनाने के वंमानढंग से कुछ भाग वेकार भी जाता है, इसलिए ईसे 
टेकनीक क सुधारने की दिल्ञा में खोज कार्य किया जाएगा । खांडसारी बनाने -में वैक्यूम कड़ाहीं 
पा विकेन्द्रित आधार पर ग्रहण किए जाने की संभावना पर विचार किया जाएया। गई 
उद्योग के लिए उसके टेकनीकल पक्ष पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसमें विद्युत चालित चरखियां: 
अच्छी कड़ाहियां और भट्ठियां चालू को जाएंगी और गड़ उत्पादकों की सहकारी संस्थाएं बनाई 
_ हेगी ताकि गुड़ के ज्यादा दिलों अच्छा बने रहने की शक्ति, उचित संग्रह, ठीक से पैकिंग, भौर गुण 
के मानकीकरण आदि से सम्बन्धित समस्याओं को हल किया जा सके । । 
कैक्टरि आन दियासलाई उद्योग--कुछ समय से 'ए' श्रेणी की बड़ी दियासलाई की 
बाग की पति राहत जी को का. ससलिए दुसती योजना की रवि मे बहती हुई 
खादी चो्ड के कार्यक्रम में 'हो” के २ डी श्रेणी की छोटी फैक्टरियों के उत्पादन से ही हो हो 
. का 3 श्रेणी की प्रतिदिन १५ ग्रुस उत्तादन वाली १,००० फैक्टरियां 
स्थापित करने की व्यवस्था है। हु 
४०, श्रन्य प्रामोद्योग--अन्य ग्रामोद्योगों में से मधुमक्खी पालन, ताड़-खजूर गुड़, 
कागज, साबुन और मिट्टी के वं्तनों के लिए खादी बो् ने विकास कार्यक्रम बनाए है । 


ग्रामोौद्योग और लघु उद्योग ४२३ 


अनेक गांवों में मबमक्खी पालन को सहायता दी जाएगी तथा मधुमक्खी प्रालकों 
और क्षेत्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा । आदर्श मधुमक्खी केच्रों की संख्या भी 
बढ़ाई जाएगी ! 


ह ताड़-खजूर 'के गुड़ के विकास कार्यक्रम के अस्तर्गत यह व्यवस्था हैं कि पेड़ों से 
नौरा चुआने वालों की योग्यताओों के उपयुक्त विभिन्न प्रक/र की उत्पादन इकाइयां स्थापित 
की जाएं । इसके अलावा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के चुआने वालों को सहायता भी दी जाएगी । इस 
कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सहकारी संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं के संघों को 
ताड़-खजूर गुड़, ताड़-खज्र पत्ते और भ्रन्य तत्सम्बन्धी उत्पादों के निर्माण जैसी उत्पादन 
की नई दिशाएं प्रारम्भ करने में सहायता दी जाए। आशा है कि अखिल भारतीय खादी और 
ग्रामोद्योग बोर्ड के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विकास व्यय १६५६-४७ के ५६ लाख 
से बढ़कर १६६०-६१ तक ५६ लाख हो जाएगा। सारी योजना पर कुल ५ करोड़ रुपया 
खर्च होगा । - 


प्रस्ताव है कि हाथ से बने कागज का उत्पादन १६६०-६१ तक बढ़ाकर ४,४०० टन कर 

दिया जाए | इसके लिए 5० फैक्टरी यूनिटें, ४०० कुटीर यूनिटें और ४०० स्कूल यूचिटे 

: स्थापित की जाएंगी । अखाद्य तेलों द्वारा साबुन का उत्पादन वढ़ाने के लिए 'त्तीन प्रकार के 

अलग-अलग केनदर--तेल उत्पादन केन्द्र, तेल एवं साबुन उत्पादन केचद्ध और मिश्रित उत्पादन 
यूनिट गहन क्षेत्रों में खोले जाएंगे । 


मिंद्री के बर्तव बनाने के उद्योग की सहायता के लिए अधिक अच्छे चाकों की व्यवस्था की 
जाएगी, नालियों और खपरैलों इत्यादि के अच्छे सांचे तैयार किए जाएंगे और अच्छी भट्ठियों 
की व्यवस्था को जाएगी । अन्य परम्परागत उद्योगों, जैसे रस्सी बटाई और टोकरी बुनाई को 
भी सहायता दी जाएगी । 


४१. खादी और प्रामोद्योगों के लिए गहन क्षेत्र तथा हाट-व्यवस्था पोजनाएँ--अखिल 

- भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की सामान्य योजनाओं में गहत क्षेत्र योजना उल्लेखनीय 
है । इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण श्रर्थ-व्यवस्था के अभिन्न भाग के कम ग्रामोद्योगों का 
विकास करने को दृष्टि से चुने हुए २०,००० से ३०,००० तक की आबादी वाले समीपस्थ क्षेत्रों का 
सुगठित रूप से आधिक विकास करना । बोर्ड के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दूसरी योजना के 
अन्त तक कुल २-७७ करोड़ रुपए के खचे से इन गहन क्षेत्रों की संल्या १६४४-१६ में रे४ तत 
बढ़ाऋर २०० कर दी जाएगी । खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का यह भी प्रस्ताव है बा गाव हा 
कारीगरों को कच्चा माल, उत्पादन के औजार और पैयार माल की विक्री की सुविधाएं दिलाने 
में सहायता करने के उद्देश्य से व्यापक हाट-व्यवस्था संगठन बनाए जाएं । एक बिस्तरीय संगठन 
बनाने का भी प्रस्ताव है जिसमें प्रादेशिक हाट-व्यवस्था केन्द्र प्रादेशिक हाव्ल्यवस्था कन्द्रा के 
अधोन काम करने वाले विशेष केन्ध और उपकेद्धों के ग्रवीन काम करने वाली फुटकर 0 
दुकानें शामिल होंगी । यह भी प्रस्ताव है कि बोर्ड के केन्द्रीय दफ्तर से सम्बद्ध एक केन्द्रीय 28 
व्यवस्था सम्बन्ध सचना केद्ध खोला जाए जिसका काम आदेशिक हाट-व्यवस्था के द्रों के कामों 
में समन्वय स्थापित करना और कच्चे माल तथा उत्पादन के ग्रौजार आदि की पहले से खरीदारी 


करने के बारे में सलाह देना होगा । 


हर४ ट्वितीय पंचवर्षीय योजनी 


दस्तकारियां : 


४२. दस्तकारी की चीजें अपने कलात्मक डिजाइनो के कारण ही उपभोकताप्रों का मर 
आकर्षित करती है । यह शिल्प हमको अ्रपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है और इसके विकास के पा 
हाल में किए गए प्रयत्नों को अच्छी सफलता मिली है। दूसरी योजना की भ्रवधि में नं की 
उन्नति करने तथा प्रादेशिक डिजाइन केन्द्र स्थापति करने की दिशा में योजनाएं शुरू की जाएंगी | 
इसके ग्रलावा कला स्कूलों को डिजाइनों विषयक विकास अनुभाग खोलने में सहायता दी जाएगी 
तथा काम करने वाले कारीगरों को समुन्नत शिल्प डिज़ाइन कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए बड़ी 
दिए जाएंगे । कारीगरों को अच्छा सामान दिया जाएगा ताकि वे अच्छी-अच्छी टेकनीकों का 
उपयोग कर सकें । देश में उनकी विक्री बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक केन्द्रों में लए एम्पोरियम और 
बिक्री केन्द्र तथा शिल्प संग्रहालय खोले जाएंगे । देहाती बाजारों और मेलों में बिक्री के लिए 
गाड़ियां रखी जाएंगी, पर्यटकों के प्राकर्षण स्थलों में स्टेशनों तथा हवाई भ्रड्टों इत्यादि पर विश्री 
को दुकानों श्रौर शो कैसों की व्यवस्था की जाएगी । दस्तकारियों की चीजों की बिक्री के लिए 
सहकारी संगठन स्थापित करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों और 
औ्रौद्योगिक मेलों भ्रादि में भाग लेकर प्रचार इत्यादि द्वारा विदेशों में भी वाजार बनाए जा रहे है। 


परम्परागत भर नए शिल्पों कें विकास के लिए दस्तकारी बोर्ड की सलाह से राज्यों को 
सहायता दी गई है । अनेक दस्तकारियों, यथा कलात्मक धातुकृतियां, खिलौने, ताल-पत्र और 
रेहे, पत्थर प्रोर संगममर पर पच्चीकारी, लेकर का काम, फोते भौर कशीदाकारी, बांस ६१ 
चीजें, दरिया, चमड़े का बढ़िया सामान, चमकदार मिट्टी की चीजें झ्रादि के लिए राज्यों हे 
प्रशिक्षण अथवा प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोले जाएंगे। विशिष्ट दस्तकारियों के विकास के 
लिए भी कई योजनाएं है । इनके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सींग, सोने-चांदी के सामान, हाथीदांत, 
विदरी, लकड़ी के खिलौने,वेंत और बांस की चीजें, परिचम बंगाल की कलात्मक मिट्टी के 
वर्तन, माल्दा शिल्प श्रौर चटाइयां हैदराबाद की लाख की चूड़ियां, हिमरू, दरियां और अनी 
फर्श, चांदी की फिगरी, रंगीन पत्थर और सलीमशाही तथा अप्पाशाही जूतें, मध्य भारत के 
चमड़े के खिलौने, घास .की चटाइयां, कीमखाब के काम, पीतल के नवकाशीदार बर्तत और 
पैपियर मैसी के काम और दूसरे राज्यों की अत्य स्थानीय दस्तकारियां आती है । 
छोटे पैमाने के उद्योग : 
४३. इस श्रेणी के अन्तर्गत विविध प्रकार 


. ४३ 7र के उद्योग आ जाते है किन्तु उतकी सामान्य 
विशेषताएं हैं उनकी नागरिक भ्रथवा अध्धे-नागरिक स्थिति और मशीनों, विजली तथा आधुनिक 
टेकनीकों क। प्रयोग । ये उद्योग छोटे- 


2 छोटे उद्यमकर्ताओं या आ्रत्मनिर्भेर कामगारों भौर कही- 
कहीं सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे है। इस क्षेत्र की कछ यनिटें, उदाहरणार्थ साइकिल के 
पुर्ज या सिलाई मशीनों के पुजें बनाने वाले बड़े-बड़े उद्योगों के सहायक हो सकते है, लेकिन वे उनसे 
नियमानुसार सुव्यवस्थित प्रणाली से जुड़े हुए नहीं है; वें तो उनकी सामयिक आवश्यकताओं के 
आइेरों की सप्लाई भर करते है। कामकाज के लिए रखी गई परिभाषा के आधार पर लघु उद्योग 
बोर्ड ने छोटे पैमाने के उद्यागों' के अन्तर्गत उन सभी यूनिटों को रख दिया है जिन पर ५ लाख से 
कम पूंजी लगी हुई है और बिजली का प्रयोग करने पर जिसमें ४० से कम आदमी काम करते है | 
इस कै में विकास के लिए मुख्य आरवश्षयकताए है समुन्नत औजारों, मशीनों और तई टेंकनीकों 
को अपनाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण और टेकनीकल सलाह देना, उचित दरों पर कच्चा सामान 
भौर बिजली देना, उचित शर्तों पर पर्याप्त वित्त देना, मश्ञोनों के श्रायात और उनकी खरीद के 


है] 
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लिए सुविधाएं देना और उत्लादनों को विक्रो में सहायता देना । लवु उद्योगों का बड़े उद्योगों के 
सहायकों के रूप में जितना विकास किया जाता है उतनी ही हाट-व्यवस्था की समस्याएं आ्रासान हो 
जाती हैं। उद्योग के दो क्षेत्रों के वीच इस प्रकार के समन्वय के लिए यह झ्रावश्यक है कि (क) बड़ी 
यूनिटों के उत्पादन कार्यक्रमों की योजना बनाते समय चीजों या पूर्जों की खरीद की व्यवस्था 
विशेष रूप से हो; और (ख) लघु उद्योगों का स्तर इतना हो जाए कि वे बांछित मातक और 
विवरणों के अनुसार उत्पादनों की सप्लाई बनाए रख सरकके। किसी बड़े उद्योग की स्थापना के लिए 
लाइसेंस देते समय या उसका विस्तार करते समय उचित झातें और आरक्षण लगाने की ब्रथा 


व्गो सत्ता 


हाल ही में शुरू की गई है ताकि तत्सम्बन्धी लघ उद्योगों के उत्पादनों के लिए गंजाइश हो नके 


४४. संघु उद्योग सेवा संस्थान--केन्द्रीय सरकार १० करोड़ रुपए की लागत से जो 
कायक्रम स्वयं शुरू करेगी उसके अन्तर्गत लघू उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा ठेकनीकल सेवाओं का 
और अधिक विस्तार तथा एक झ्नौद्योगिक विकास सेवा की स्थापना, मशीनें आदि किस्तों पर 
खरीदने को एक योजना, एक हाट-व्यवस्था सेवा की स्थापना और चुनें हुए केद्धों ठथा 
उद्योगों में आदर्श योजना की शुरुआत आदि कार्य आते हैं। प्रस्ताव यह है कि लघु उद्योग 
सेवा संस्थानों को संख्या ४ से बढ़ाकर २० कर दी जाए ताकि हर राज्य के हिस्से 
कम से कम एक संस्थान झा जाए । ये संस्थान समुन्नत प्रकार की मणीनों, साज-सामान 
और विधायनों, कच्चे माल के प्रयोग और लागत घटाने के तरीकों के बारे में की गई 
सामान्य पूछ-ताछ पर टेकनीकल सलाह ही नहीं देंगे वल्कि उनके टेकवीकल कर्मचारी छोटी 
यूनिटों से सम्पर्क स्थापित करके उनकी समस्याओं पर सलाह देंगे और इस प्रकार एक 
उपयोगी विकास सेवा की व्यवस्था हो जाएगी । ये संस्थान अपने निजी कारखानों के संस्थानों 
के बाहर स्थापित केन्द्रों के आदर्श कारखानों और ट्रकों पर लगे हुए चलने-फिरने वाले 
कारखानों के द्वारा समुन्नत में कनीकल सेवाओं और मश्ञीनों के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रदर्शन किया 
करेंगे | इसके अलावा वे उद्योगपतियों को छोटी-छोटी भशीनें और साज-सामान किस्तों 
पर खरीदने की प्रणाली पर देने के लिए राष्ट्रीय लघ्‌ उद्योग निगम की ओर से भी काम 
करेंगे। वे छोटे उद्योगों को वततमान और भावी वाजार के तथा अपने उत्पादन को ऐसे वाजार 
के अनुरूप बनाने के बारे में सलाह और सूचना देकर उनके लिए हाट-व्यवस्था भी करेंगे । मीन 
और साज-सामान की. किस्त-खरीद और हाट-व्यवस्था की योजनाएं औद्योगिक विकास सेवा 
के स्वाभाविक अंग हैं। इस समय सामान्य कामों की मशीनों की किस्त-खरीद [का शत 
आरम्भिक अदायगी के रूप में सामान्य भजीनों के लिए २० प्रतिशत और विशिष्ट मशीनों के 
लिए ४० प्रतिशत और व्याज की दर ४१ प्रतिशत है, लेकिन आवश्यकतानुसार ये घर्ते 
घट-बढ़ भी सकती हैं। ह 


हाट-व्यवस्था सेवा तीन दिशाओं में गुरू की जाएगी । प्रथम कुछ चीजों के लिए, जेसे 
आगरे के जतों, अलीगढ़ के तालों के लिए तत्सम्बन्धी केन्धों में थोक विक्री कंच्ध खाले जाएंगे जाएंगे और 
राष्ट्रीय लघ उद्योग निगम इस सामान को निश्चित मानकों के आधार पर खरीदेगा भौर आम- 
पास के फूटकर विक्रेताओं को वेचेगा । दूर के क्षेत्रों तथा चुनी हुई फूटकर विक्री की दुकानों में 
विक्री के लिए चलती-फिरती बिक्री गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी जिनमें यह सामान बाजार 


भाव पर बेच जाएगा । दूसरे, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम संभरण और निपटान महानिदेशक 


से यह तय करेगा कि इन लघ्‌ उद्योगों से सामान आदि की खरीद की जाए। तोसर, लबु 


४२६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


उद्योग सेवा संस्थान अपने एक पूर्णकालिक अफसर द्वारा बड़ी यूनिटों से ऐसी चीजों के आईर 
पाने की संभावना पर खोज-बीस करवाएंगे जिन्हें लधू उद्योग तैयार कर सकते हैं । 


जैसे-जैसे हाट-व्यवस्था सेवा और मशीनों आदि की किस्त-छरीद प्रणाली का बड़े पैमाने पर 
विस्तार होता जाएगा, वैसे-वैसे राष्ट्रीय लबु उद्योग निगम के सहायक निगमों की स्थापना आवश्यक 
होती जाएगी। प्रस्ताव है कि वस्वई, कलकत्ता, मद्रास भौर दिल्ली में चार ऐसे निगम स्थापित 
किए जाएं । हो सकता है कि ये निगम ऐसे छोटे उद्योगों के उपयोग के लिए आवश्यक लोहा- 
इस्पात तथा दूसरा कच्चा माल इकट्ठा करें और सप्लाई करें जिनको सरकार बड़ी यूनिठों के 
सहायक तथा अन्य ऐसे ही विकास कार्यो के लिए बढ़ावा देना चाहती है। केद्लीय सरकार के 
टेकनीकल सेवा कार्यत्रम के एक भाग के रूप में जूते, शल्य चिकित्सा सम्बन्धी श्रौजार, ताले, 
सर्वेक्षण भर ड्राइंग के औजार और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गाल्वनाइजिंग जैसे कुछ चुने हुए 
उद्योगों के लिए विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गई है । 


४५. झ्रोद्योगिक बस्तियां--दूसरी पंचवर्षीय योजना में काम करने के अनुरूप स्थितियां 
पैदा करने, उत्पादन के स्तर एक-से बनाए रखने और भाल तथा साज-सामान का किफायतक्ञारी 
से उपयोग करने को दृष्टि से औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिए १० करोड़ शुपए 
को व्यवस्था की गई है । मुख्य उद्देश यह है कि लधु उद्योग की कई यूबविंटे 
भामान्य सेवाग्रों और श्रत्य सुविधाओं, जैसे अच्छा स्थान, विजली, पानी, गैस, भाष, 
कम्प्रेस्ड हवा, रेल साइडिग श्रौर वाच एण्ड वाडे इत्यादि के फायदे उठा सके । कुछ यूनिट 
एकडदूसरे के नजदोक स्थित होने की वजह से दूसरों को सेवाओ्रों और माल का लो 
प्रविक आसानो से उठा सकेंगी । इस प्रकार वे अ्रव्योन्‍्याश्रित और पुरक बन सकेंगी। दो प्रकार की 
श्रौद्योगिक वस्त्ियां स्थापित कि( जाने की आशा है : एक तो बड़ी वस्तियां जिन पर लागत ४० से 
४० लाख रुपए तक और दूसरे, छोटी वस्तियां जिन पर २० से २५ लाख रुपए तक आएगी । 
प्रस्ताव यह है कि इनके निर्माण और प्रबन्ध की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हों 
त्रौर केन्रीय सरकार राज्य सरकारों को इन अस्तियों की पूरी लागत कजे के रूप में दे । राज्य 
सरकार इसका संचालन तिगमों अथवा ऐसी एजेंसियों द्वारा करेंगी जिन्हें वे स्थापित करना चाहें । 
इस बस्तियों को जमीनें औद्योगिक यूनिटों को सीधे बेच दी जाएंगी या किस्त-खरीद शर्तो 
पर दे दी जाएंगी । कहीं-कहीं इमारतें वनाकर अथवा किराया चुकाते-चुकाते मल्कियंत 
प्राप्त करने के आधार पर दे द्वी जाएंगी अथवा अगर जरूरी हआ तो ' शोध बेच दी जाएंगी । 
राजकोट, दिल्ली, मद्रास, पश्चिम बंगाल, मैसूर, तिरुवांकुर-कोचीन और उत्तर प्रदेश के लिए 


१० ऐसो बड़ो औद्योगिक वस्तियां बनाने की स्त्रीकृति दी जा चुकी है। लघु उद्योग बस्तियों 
के लिए फिलहाल आठ क्षेत्र चुने गए है । ह॒ 


के ग्राम और लब्‌ उद्योग समिति ने यह मत प्रकट किया था कि श्रौद्योगिक वस्तियां कुछ ऐसे 
सः 25 होनी चाहिएं जहां कि वे नागरिक केन्द्रों में और अधिक आबादी बढ़ाने में योग न ५ । 
ईन बरल्तियों, विशेषकर छोटी वस्तियों के स्थानों का निर्णय करते समय इस वात का ध्यान रखे 


जाना चाहिए कि उनका विकास निश्चित रूप से अपेक्षाकृत छोटे कस्बों के निकट ही हो । 
४६. राज्योय योजनाओं के श्रत्त 


गत छोडी योजनाएं---केर्द्र की टेकनीकल सेवा योजनाएँ 
के मा मिक बिन की योजनाएं छोटे पैमाने के उद्योगों की विकास गति और उनकी 
| तर प्रभाव अवश्य डालेंगी, परन्तु इन उद्योगों के विकास का स्वरूप राज्यों में बनाई 
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जाने वाली और चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाप्रों को गति से निर्धारित होगा । राज्यों को 
योजनाएं मोटे तौर पर चार प्रकार की है, जैसे--- २ 


(क) टेकतीकल सेवा और खोज योजनाएं, उदाहरणार्थ प्रश्चिक्षण एवं उत्पादन 
या प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्र ओर पोन्ीोटेकनोक विद्यालव ; 
(ख) विभागों द्वारा शुरू की हुई प्रारम्भिक योजनाएं, जिन्हें श्रौद्योगिक सहकारी 
संस्थाश्रों या निजी उद्यमों में वदल दिया जाएगा ; 
(ग) वाणिज्य से सम्बन्धित उत्पादन योजनाएं और उद्योगों को राजकीय सहायता 
अधिनियम के आवीन निजी कम्पनियों को कर्जे; और 
(घ) बिजली द्वेने की योजना | 
४७. राज्यों के प्रशिक्षण और टेकनीकल सेवा के कार्यक्रम, केच्र के उस कार्यक्रम के 
परिपूरक होंगे जिसको लघु उद्योग सेवा संस्थान पूरा करेगे । इस मामले तथा विकास के अन्य 
क्रिया-कलाप में और लघु उद्योग सेवा संस्थानों और राज्यों के उद्योग विभागों के बीच समन्वय 
स्थापित करने की आवश्यकता मानी जा चुकी है और उन दोनों कार्यो के विभिष्ठ क्षेत्र तथा अपने 
कार्यों में समत्वय लाने की रीति निर्वारित करने के लिए भी प्रयत्व किए जा रहे है । ये संस्थान 
मूलत: देकतीकल सेवा एजेसियों के रूप में काम करेंगे और राज्यों के उद्योग विभाग उद्योग 
शुरू करने, उद्योगों के लिए वित्तीय तथा अन्य प्रकार की आ्रावश्यक सहायता प्राप्त करने, झौद्योगिक 
सहकारी संस्थाओं का संगठन करने इत्यादि से सम्बन्ध रखने वाले मामलों को निपटाएंगे । केन्द्रीय 
सरकार की प्रारश्मिक योजनाओं, जैसे नमूने के कारखाने, टेकनीकल विशेपत्नों की सेवाओं का 
प्रवन्ध करना और भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लिए उपयक्त उद्योगों की रुचियां तैयार करना आ्रादि 
मामलों में सलाह-मशविरा किया जादगा । लघु उद्योग विकास आयूवतर के दफ्तर ने कुछ 
उद्योगों के लिए नमूने की योजनाएं तैयार की है । 


भिन्न-भिन्न लघ उद्योगों की विकास योजनाएं बनाने का प्रस्ताव करने के पहले 
मांग, कच्चे माल की प्राप्ति, सम्बन्धित परिस्थितियों तथा अन्य बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करना 
होगा। भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लिए उन उद्योगों का चुनता लाभप्रद होगा जिनके लिए वहा उपयुवत 
परिस्थितियां विद्यमान हों, और इसीलिए इनको चिगेष रूप से बढ़ावा तथा सहायता दी जानी 
चाहिए। चुने हुए उद्योगों की सूचियों से विभागीय योजनाएं बनाने और गैर-सरकाराो लागा से कज 
तथा अन्य सहायता पाने के लिए आई अजियों पर विचार करने मे काफी सहायता मिल सकती है । 
इन योजनाओं के बना। के लिए और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उनमे सावन करने 
के लिए सर्वेक्षों की और साथ ही परिक्षम के साथ हर चीज का अन्त्रपणात्मक भव्यवन 
करने को आवश्यकता है । लघ उद्योग बोई ने जांच-पड़ताल का कावक्रम पहल से ही शुरू 
कर दिया है और एक दल ने उत्तरी ल्लेत्र के चार उद्योगों, अबवात सल-्कूद का सामान सिलाई 
मंगीनें और पुरे साइकिले और पुर्जे, चमड़े के जते, और एकआगखल भारताव उद्याग, अवाव 
उत्तरी क्षेत्र के लिए स्वचल बैटरियों पर अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है। इस प्रकार के दल 
पूर्वो, दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के लिए भी काम कर रह है । इस अायवना के हर होने ते 
राज्य के उद्योग विभाग अपने चनाव और सूझ के आधार पर स्वयं ही उद्योगों की सूचिया 
फिलहाल बना नकते है ताकि इस क्षेत्र में विकास के लिए निश्चित मात्रा में दिशासवेत सथा 


मार्ग-दर्गन किया जा सके 


हा] 


"४एप हितीय पंचवर्षीय योजना 
रेशम कीट पालन : 


४६, रेशम कीट पालन उद्योग में रोजगार प्रदान करश्ने की बहुत सम्भाववाएं 
है और इससे देहात के बहुत-से कुटुम्वों को पूरक काम-बंधा मिलता है। चूंकि रेशमी 
न्कपड़ा उद्योग को भ्रन्य वस्त्र उद्योगों से होड़ लेनी है, इसलिए इस उद्योग में विस्तार तवा 
स्थायित्व तभी आ सकेगा जब उसकी किस्म में उन्नति हो तथा लागत कम हो । झहतूती रेशम 
और गैर-शहतूती रेशम दोनों के सुधार और विकास की योजनाएं पहली योजना की ग्रवधि 
से ही चल रही हैं । लेकिन दूसरी योजना में हर दिल्ला में व्यापक प्रयत्न किए जाएंगे। इस 

कार्यक्रम का भ्रधिकांश राज्यों में कार्यान्वित होगा, केंद्रीय मोजनाएं समन्वय और अखिल 
“भारतीय अनुसंधान केन्द्रों तक सीमित रहेंगी | शहतूृती रेशम के सम्बन्ध में विकास 
कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वरसाती और सिंचाई वाले दोनों प्रकार के इलाकों 
में शहतूत के वर्तमान पेड़ों में कलमें बांधकर काफी मात्रा में पत्ती पैदा करके, भ्रधिक 
पत्तियां देने वाले शहतूतों की नई-नई किसमें पैदा करके और खेती के तरीकों, खाद ग्रादि में 
'सुधार करके शहतृत की पत्तियों की लागत घटाई जाएगी । शहतूत और कोमों में सुघार लाने में 
'इन तथा भ्रन्य उपायों के साथ-साथ रेशम लिपटाई के भ्राधुनिकीकरण, देशी चरखों के साथ अच्छी 
चिलमचियां लगाने और लिपटाई यंत्रों (फिलेचर्स ) को भी समुन्नत किया जाएगा, देहाती चरणों 
'की जगह समुन्नत चिलमचियों का चलन कराया जाएगा और चिलमचियों को अनेक तारों वाली 
चिलमवियों में बदलने और केन्द्रीय तापन प्रणाली और प्रश्शीतक कोप्ठों का चलन करने इत्यादि 
'के लिए भी उपाय किए जाएंगे। बे रेशम उद्योग में निकलने वालें उप-उत्पादनों का उपयोग 
किया जाना लिपठाई उद्योग के हित में बड़ा आवद्यक है। बटे रेशम उद्योग को फिर से 
जमाने और उसके विकास के लिए भी प्रयत्न किए जाएंगे | पहली और दूसरी अवस्थाओं के कीड़ों 
को साथन्साथ जुटाने के लिए प्रयोग के रूप में सहकारी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी और कोग्रों 


का परीक्षण और उनका श्रेणी-विभाजन किया जाएगा, साथ ही वास्तविक उपज के आधार पर 
कोओ्रों के दाम अदा करने की रीति चलाई जाएगी । कलकत्ता, बंगलौर और वरहामुपर स्टेशन 
के भ्रनुकूलन गहों 


5 गनुकूलन गूहीं पर अधिक काम किया जाएगा। . राज्यों के रेशम कीट पालन विभागों के कर्म- 
चारियों के प्रशिक्षण के लिए दो प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे । 


| 


जहां तक गर-शहतूती रेशम का सवाल है, विकास कार्यक्रम में वागान और एड़ी, मूंगा और 
ट्सर के मूल वीज के कोश्नों के उत्पादन में सुधार की 


न व्यवस्था की गई है। शहतूती रेशम उद्योग 
'की ही भांति वीज की सप्लाई का संगठन, कताई और लिपटाई क्रिया में सुधार, हाट्-व्यवस्था, 
अशिक्षण और खोज कार्य झ्रादि भी किए जाएंगे । 
नारियल जटा उद्योग : 

४०५ 


इस उद्योग की दो मुख्य शाखाएं हैं : छिलके से सूत तैयार करना भौर नारियल के संत 
'इयों, मेंटिंग, दरियां और कम्बल जैसी चीज़ें बनाना । दूसरी योजना के विकास कार्यक्रम 
हे उदय मुख्य रूप से इस उद्योग को एक प्रमुख समस्या, अर्थात सहकारी संस्थाएं बनाकर 
पांदकों की स्थिति सुधारने की समस्या को .हल करना होगा । छिलकों को इकट्ठा करने प्र 
उनको प्रायमिक सहकारी संस्याओं को बांट देने के लिए ठोंडू (छिलका) सहकारी संस्थाओं की 
संगठन किया जाएगा । छिलके भिगोने के लिए, और भिगोए हुए छिलकों को नारियल का हूं 


तैयार करने के द्स्यों में > 5200: 
रन के लिए, सदस्यों में वितरण के लिए तथा सूत के संग्रह के लिए प्राथमिक सहकारी 


से चठाइ्यां, 


ग्रामोद्योग और लघु उद्योग ४२६ 


संस्थाओं का संगठन किया जाएगा। प्राथमिक संस्थाओ्रों से आए हुए सृत की बिक्री के लिए 
नारियल जटा हाट-व्यवस्था संस्थाएं भी बनाई जाएंगी । पहली योजना में सहकारी संगठन की 
दिशा में अच्छी शुरुआत हो चुकी है भौर दूसरी योजना के लिए काफी बड़ा कार्यक्रम बनाया 
गया है। प्राथमिक संस्थाश्रों का पर्यवेक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए संघों की 
स्थापना की जाएगी । सहकारी संस्थाओं को उनके स्थापन व्यय के लिए अनुदान और कार्यचालन 
पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्ज दिए जाएंगे । 


नारियल जटा के सामान के निर्माण संबंधी विकास कार्यक्रम का मुख्य काम है कुछ छोटी 
फंक्टरियों और अलग-अलग निर्माताओं की चटाई और मैटिंग सहकारी संस्थाएं बनाना तथा 
केन्द्रीय नारियल जटा उत्पादन हाट-व्यवस्था संस्थाओं की स्थापना करना । नारियल जठा की 
मशीनों हारा बुनाई किए जाने पर प्रयोग किए जाते रहेंगे और उनका आगे भी विकास किया 
जाएगा, और प्रस्ताव है कि एक केन्द्रीय नारियल जटा अनुसंधान संस्था और एक प्रारम्भिक 
संयंत्र की भी स्थापना की जाए। विदेशों में प्रदर्शन कक्षों और माल गृहों की स्थापना करके: 
तथा दूसरे देशों में व्यापारिक शिष्टमंडल भेजकर नारियल और उसके उत्पादनों की विदेश्ञों में 
और अधिक बिक्री की जाएगी । 


प्रशासन, प्रशिक्षण और खोज कार्य 


५१. ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से इने कार्यो को 
उच्च प्राथमिकता दी जाएगी : राज्य के उद्योग विभागों के मुख्यालयों और क्षेत्र दोनों जगहों में 
वृद्धि की जाएगी, क्षेत्र कर्मचारियों और कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कारीगरों की 
सहकारी संस्थाएं बनाई जाएंगी और उद्योगों के उत्पादनों की हाट-व्यवस्था के लिए उचित प्रवन्ध 
किया जाएगा । उद्योग विभागों की वृद्धि के लिए योजना में सामान्य योजनाप्रों' की व्यवस्था 
रखी गई है। छोटे पैमाने के उद्योगों में लगे हुए कर्मचारियों की तनखाहों और भत्तों के लिए 

१९५५-५६ से लेकर तीन साल तक कुल खर्च का ५० प्रतिशत देना शुरू कर दिया है। क्षेत्र 
स्तर परे अर्थात जिला उद्योग और उससे नीचे के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस बात को 
तरजीह- दी जाएगी कि समस्त ग्राम समूह और लघु उद्योगों के लिए एक ही कर्मचारी 
वर्ग हो । * 

ग्राम और लघ उद्योगों के विकास सम्बन्धी संगठन का अधिकांश काम राज्यों में ही होता 

। हर राज्य में ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम को सुध्यवस्थित संगठनों द्वारा कार्यान्वितत 
किया जाना है । इंस संगठन में टेकनीकल और विकास स्तरों के लिए तथा सहकारी एजेंसियों 
के सहयोग वाले कारखानों के लिए काफी कमंचारी होंगे । पर्याप्त सलाह और पथ-प्रद्शन के 
, अलावा प्रत्येक राज्य के संगठन कार्य की मोटी-मोटी दो श्रेणियां हैं : (क) कारीगरों और छोटे 
उद्यमकर्ताओं के सहयोग से नागरिक क्षेत्रों या विकसित केन्द्रों के काम, और (ख) रोजगार की 
कमी को दूर करने के लिए ग्राम विकास कार्यक्रमों के साथ काम | इन दोनों के लिए ऐसे प्रशिक्षण 
विकास कार्यकर्ताओं -की जरूरत है जो एक तो विशेषज्ञों से निदेश प्राप्त कर सर, दूसरे, संख्या 
में इतने पर्याप्त हों कि एक-एक कारीगर और सहकारी संस्था तक पहुंचकर उनको आवश्यक 
सहायता दे सके । थोड़े समय में कारीगरों के संगठन का काम सहँकारी संस्थाओं के हाथ में झा 
जाएगा और पदाधिकारियों का ञ्रभी जो इतना अधिक योग है वह भी धीरे-धीरे खत्म होता 
जाएगा, लेकिन यह स्थिति लाने के लिए बहुत-सा रचनात्मक कार्य करना होगा । 


४३० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


जेब में कामों के थी करने 
« कर्वे समिति ने विकेन्द्रित क्षेत्र में कामों, नीति और वित्त के वीच हम हा 
की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस समिति ने यह भी सिफारिण की धी ' पा 728 
और लघ उद्योगों के लिए एक मंत्रालय तथा श्रखिल भारतीय बोडों के अब्यक्षों को ए 
समन्वय समिति बनाई जाए | 


५९. दूसरी योजना के लिए अखिल भारतीय बोडों और राज्य सरकारों ने अपने कई 
में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की अनेक योजवाएं रखी है। हयकरघा उद्योग में जुलाहों श रो हे 
“की समुन्नत टेकनीकों का प्रश्चिक्षण देने के लिए केद्ध स्थापित किए जाएंगे। देर न 
श्रनुसंघान करने की भी व्यवस्था की गई है। खादी और ग्राम उद्योगों के लिए एक चुगठित पिन" 
कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें ४ केन्द्रीय संस्थाएं और २० प्रादेशिक विद्यालय पा चरता 
मिन्न ग्रामोौद्योगों का सविस्तर प्रथिक्षण देने वाली अनेक प्रशिक्षण संस्थाएं होंगी। श्रम्बर ३ 
कार्यक्रम की शुर्आात १६५५-१६ में तभी हो गई थी जब प्रशिक्षण और खोज ।# 33 हा 
लाख रुपया स्वीकृत किया गया था । ग्रामोद्योग में खोज कार्य के लिए एक केद्रीय 39027 
संस्था वर्धा में खोली गई है । दस्तकारियों के प्रशिक्षण श्रौर खोज आया 
है :--कैद्धीय दस्तकारी विकास केन्द्र की स्थापना, टेकनीकत खोज कार्य संस्था्रों को हक 
“की टेकनीकों पर विशिष्ट खोज, कार्यू करने के लिए सहायता, वर्तमान प्रश्चिक्षण कल्षाम्री क| 
विस्तार केद्धों में बदलना भर नए केन्धों की स्थापना तथा प्रक्षिक्षण के लिए काम करने हे 
“कारीगरों के लिए वजोफे देना । लघु उद्योगों के लिए प्रशिक्षण एवं अदर्णन और अधिक शरण 
उत्पादन केच्ध भ्रधिकांश राज्यों में खोले जाएंगे। वहुत-से राज्यों ने भिन्न-भिन्न उद्योगों में प्र्ि 
'देनें के लिए पोलीटेकनीक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव तैयार किये हैं । ये पोलीटेकनीक विद्यालय 

लघु उद्योग सेवा संस्थानों और आदर्श और चल कारखानों के अलावा होंगे । रेशम कीट पालन 
कै लिए २ प्रविक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के भलांवा प्रस्ताव यह है कि उच्चतर 
प्रशिक्षण के लिए टेकनीकल कर्मचारियों को विदेशों में भी भेजा जाए। रेशम कीट पालन 5 
अनुसंधान की सुविधाएं वरहामपुर और मद्रास की अनुसंधान संस्थाओं में उनका विस्तार करते 
भदान की जाएंगी । न्ारियल'जटा उद्योग के कार्यक्रम में थे कार्य शामिल ह+ वस्तई मे ३ 
-अशिक्षण स्कूलों को स्थापना, तिरुवांकुर-कोचीन में एक केन्द्रीय अनुसंधानशाला और उसकी एक 
अनुसंधान शाखा की कलकत्ता में स्थापना तथा मशीनों द्वारा नारियल जदा की बुनाई 
करने के लिए प्रारम्भिक संयंत्रों की संस्थापना । श्रौद्योगिक सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों को 
जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वह सहकारी भ्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति के निदेशन में संगठित किएं 
जाने वाले प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में होगा। सामुदायिक योजना प्रशासन ने भी सामुदायिक 


व्योजगा क्षेत्रों के लिए अनेक खण्ड विकास अफसरों (उद्योग विषयक) के प्रशिक्षण का प्रबन्ध 
थकिया है। 
4 


अध्याय २१ 


परिवहन 
वियय-प्रवेश 


 आथिक विकास की किसी भी योजना की सफलता के लिए, जिसमें द्रुतगति से औद्योगीकरण 
पर ध्यान दिया गया हो, परिवहन और संचार की सुविकसित और समर्थ व्यवस्था बहुत जरूरी है। 
पहले, देश के परिवहन और संचार साधनों का विकास करने में मुख्य विचार,- व्यापार और 
प्रशासन की आवश्यकताग्रों का रता जाया करता था । द्वितीय विश्व युद्ध के समय से परिवहन 
के साधनों का संगठन औद्योगिक विकास की आवश्यकताएं अ्रधिकाधिक पूरी करने की दृष्टि से 
किया जाने लगा | द्वितीय योजना में इस प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ाया जाएगा । इस योजना में 
'परिवहन श्रौर संचार साधनों की उन्नति के लिए १,३८५ करोड़ रुपए की राशि रखी गई 
है, जो योजना के सरकारी भाग के समस्त व्यय का २६ प्रतिशत है। श्रागे चलकर देश 
के परिवहन और संचार साधनों पर जो भारी बोझ पड़ने की सम्भावना है, उसका विचार करे 
तो ऐसा महसूस होता है कि जो राशि इस कार्य के लिए अब नियत की गई है उससे अधिक का , 
व्यय किया जाता तो राष्ट्र की श्र्थ-व्यवस्था को और भी लाभ हो सकता था। परन्तु उपलब्ध 
साधनों पर अन्य बड़ी-बड़ी प्रावश्यकताओं का भी दबाव था, इसलिए इस राशि को सीमित कर 
देना पड़ा । परिवहन और संचार के लिए रखी गई १,३८५ करोड़ रुपए की समस्त राशि में से, 
६०० करोड़ रुपए रेलों पर, २६६ करोड़ रुपए सड़कों, सड़क परिवहन और पर्यटन पर, 
१०० करोड रुपए जहाजरानी, वन्दरों व बन्दरगाहों, प्रकाश-स्तम्भों और आन्तरिक जल मार्गों 
पर, ४३ करोड़ रुपए नागरिक वायु परिवहन पर, और ७६ करोड़ रुपए संचार साधनों तथा 
असारण पर व्यय किए जाएंगे । 


२. प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवहन के क्षेत्र में प्रधान कार्य उत स्थायी १रिवहन 
साधनों के यथाशक्ति पुनस्संस्थापन करने का था जिन पर विगत दस वर्षों में काम का अभूतपूर्व 
दवाव पड़ा था। रेलों के पुनस्संस्थापन का कार्य विशेष रूप से भारी था, परन्तु जहाजों, बन्दरों, 
बन्दरगाहों, प्रकाश-स्तम्भों और नागरिक वायु परिवहन पर भी बड़ी-बड़ी राशियां व्यय करनी 
'पड़ी थीं । प्रथम योजना के समय ज्यों-ज्यों कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ता गया त्यों-त्यों, 
विशेषत: योजना के तृतीय वर्ष से, परिवहन के साधनों पर बढ़ता हुआ दवाव अलुभव होने लगा । 
इसका सामना करने के लिए रेलों, सड़कों, जहाजों, और नदी तथा वायु मार्गों द्वारा परिवहन क्के 
लिए भ्रतिरिक्त घन जुटाया गया और इनके कार्य क्रमों को अधिक वढ़ा दिया गया । रेलों के लिए इंजन 
और डिब्बे झ्रादि प्राप्त करने के कार्यत्रम की गति तीढ़ करके, रेल मार्ग के अधिक कठिन भागों 
ने परिवहन के सब साधनों का समन्वित विकास करने के प्रदनों पर विचार किया। सड़कों के 
परिवहन पर उसने विद्येप ध्यान दिया, क्योंकि कुछ समय से वह बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने 
में सफल नहीं हो रहा था । नए लाइसेंस देने की नीति उदार कर दी गई, और योजना के निजी 
भाग में जिन कारणों से सड़क परिवहन का विकाश्ष होने में रकावरटें पड़ रही थीं, उन्हें दुर करने 
के उपाय किए गए । भारतीय जहाजरानी की सहायता के लिए भी कदम उठाए गए है । 


४श्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३. पुन्निर्माण का कार्य अभी पूरा नही हुआ्ना है, फिर भी द्वितीय योजना में देश के परिवहन 
साधनों का प्रभत विस्तार करने का कार्यक्रम है, विशेषत: रेलों का, वयोंकि यातायात का सर्वा- 
धिक भार उन पर ही रहेगा । रेल विस्तार का कार्य औद्योगिक विकास के, विशेषतः लोहा, 
कोयला और सीमेंट जैसे बड़े उद्योगों के कार्यक्रम के साथ समन्वित करके करना होगा । द्वितीय 
योजना में परिवहन के विभिन्न साधनों में भ्रधिक अच्छा तालमेल रखने का भी ध्यान रखा जाएगा | 
यह भी विचार है कि योजना के सरकारी विभाग में सड़क परिवहन के व्र्यों में रेल [से सहायता 
ली जाए । एक ओर रेलों भर समुद्र-तट की जहाजरानी में और दूसरी ओर रेलों झौर आन्तरिक 
जल मार्गों के परिवहन मे समन्वय की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है । इस प्रकार योजता 
का लक्ष्य यह है कि देश के सभी महत्वपूर्ण परिवहन साधनों का ययासम्भव प्रधिकतम विकास 
हो जाए, और उनमें उचित समन्वय तथा सहयोग रहे, जिससे जो साधन जिस कार्य को करने के त्रिए 
सर्वाधिक उपयुक्त है उसे वही कार्य सौपा जा सके । सारांश यह है कि आगामी पांच वर्षों में सभी 
परिवहन साधनों पर भारी बोझ पड़ने की सम्भावना है। इसलिए विचार है कि परिवहन और 
संचार के कार्यक्रमों की पर्यालोचना प्रतिवर्ष की जाती रहे, जिससे कि जहां कहीं आवश्यकता 


हो वहां अतिरिक्त उपाय करके मार्ग की वाधाओं को दूर कर दिया जाए और योजना के अन्य 
कार्यक्रमों की पूर्ति में विघ्न न पड़े । 


१. रेलें 

“४. भारतीय रेलों में सब मिलाकर लगभग ६७४ करोड़ रुपए की पू जी लगी हुई है, श्रौर यह 
देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है. इसमें सन्देह नहीं कि यह राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के प्रवान 
स्तम्भों में से है। रेले जो सेवा प्रदान कर रही है उसका सुरक्षित, कुशल तथा कम खर्चीला होना 
आवश्यक है। रेलों के लिए यह भी झ्रावश्यक है कि वे अपना कार्य करते हुए नवीनतम वैज्ञानिक 
और भ्रोद्योगिक प्रगति से लाभ उठाती रहें । व्यय घटाने और कुशलता बढ़ाने के लिए उन्हें डीजल 
तेल श्रौर बिजली की ताकत का, उन्नत प्रकार के भाप के इंजनों का, माल ढोने और यात्रियों के 
बैठने के बढ़िया डिब्बों का, और सिगनल देने तथा दूर संचार के लिए नए सुघधरे हुए यन्त्री को 
अधिकाधिक मात्रा मे प्रयोग करना होगा । द्वितीय योजना में इन सब दिशाओं मे सुधार किया 
जाएगा और उसका फल यह होगा कि रैलगाड़ियां अधिक लम्बी, भारी और आवश्यकतानुसार 
अधिक द्ुतगामी की जा सकेंगी । इससे बिछी हुई लाइनों की सामर्थ्य और इंजनों व डिब्बों श्रा्दि 
का पूरा उपयोग हो सकेगा । देश के जिन भागों में अ्रभी तक रेल अच्छी तरह नही आती जाती 
है उनमें से कइयो में अपने साधनों के अनुसार नई लाइनें भी बनाई जाएंगी । 

प्रथम योजना सें हुई प्रगति 


*- अथम पंचवर्षीय योजना के पहले एक दशक से भी अधिक समय से -रेलों पर काम की 
अत्यधिक भारी बोझ पड़ता रहा था। इसलिए प्रथम योजना का प्रधान लक्ष्य इंजनों व डिब्बों और 
स्थायी साधनों का पुनस्संरथापन तथा नवीकरण करना था। इस योजना. के अन्य लक्ष्य थे 
उत्पादन और विकास के कार्यक्रमों की पूर्ति के कारण जो नई आवश्यकताएँ हों उनकी पूरा करने ' 


के लिए सयासम्भव नए साधन मुहैया करना, यात्रियों को अधिक सुख-सुविधाएं पहुंचाना और 
रेल कर्मचारियों के लिए अच्छे 


रे 5 मकानों तथा कल्याण कार्यों का प्रबन्ध करना । प्रथम योजना काल 
रह लक्ष्यों 30800 रन का निरन्तर प्रयत्न किया जाता रहा । इस योजना के पांचों वर्षों मे 
रला के सब कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिए पहले ४०० करोड़ रुपए रखे गए थे। इनमें, १५० 


परिवहन ४३३ 


करोड़ रुपए मूल्यहास के लिए भी शामिल थे। परन्तु अव खयाल है कि पांचों वर्षो में मिलकर ४३२ 
करोड़ रुपया व्यय हो गया होगा । इस अतिरिक्त व्यय का प्रधान कारण यह है कि अ्रन्तिम दो या 
तीन वर्षो में इंजनों और डिब्बों का कार्यक्रम बढ़ा दिया गया था । इंजन और डिब्बे श्रधिक मंगाने 
के साथ-साथ वर्तमान इंजनों और डिब्बों का अधिक अच्छा उपयोग करने और लाइन की सामर्थ्य 
बढ़ाने के विश्ेप उपाय करने का फल यह निकला कि रेलें काफी अधिक माल की ढुलाई करने 
में समर्थ हो गई--विज्लेपतः योजना के हितीयार्थ में । इस प्रकार १६५३-५४ और १६५४-५४ 
के बीच रेलों द्वारा ढोए हुए माल की मात्रा, टनों में, लगभग ८ प्रतिशत बढ़ गई, और अन्दाजा 
है कि योजना के अन्तिम वर्ष में यह मात्रा कोई £ प्रतिशत झौर भी वढ़ गई होगी। परन्तु ढोए 
जाने वाले माल का परिमाण, उसे ढोने की रेलों की सामथथ्य॑ की अपेक्षा, भ्रधिक द्वुत गृत्ति से बढ़ता 
रहा । रेलों पर लदान का दैनिक भ्रौसत अवश्य बढ़ गया, परन्तु अनलदे माल का लेखा उसकी 
अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ा । 


६. प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में विभिन्न खातों में जो व्यय किया गया उसका 
विवरण निम्नलिखित है :-- 














(करोड़ रुपए) 
पुनस्संसंथापन और वृद्धि योजना में रखी गई राशि समस्त व्यय 
१. इंजन, डिब्बे और यन्त्र आदि शा २०७६६ २४३! बढ 
२. लाइनें और पुल हा ७० ' ४७ ६४४१ 
हे. संरचना और इंजीनियरी के भ्रत्य काम 


जिनमें सवारी के डिब्बों का कारखाना, 

चित्तरंजत कारखाना, गंगा का पुल, 

कोयला खानें और वन्दर आदि शामिल है ४५६० ४६६६ 
४. उखाड़ी हुई लाइनों का पुत्रतिर्माण, नई 

लाइनों का निर्माण और गाड़ियों 


को बिजली से चलाने की तैयारी. - हेड १८ ३३२० 
५. यात्रियों के लिए सुख-सुविधाएं १५४०० १३२६ 
६. कमंचारियों के मकान और कल्याण 
कार्य ३) हे र४ ०९ २०' ४२ 
७. विविध... पा हु २१४० +२* ७४ 
ये 2 5 आ 
योग ४०००० ड३२यघ०७ 


जि पा कम यमन मम 
७. इंजन और डिव्बे--प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होने के समय भारतीय रेलों के 
८,२०६ इंजन, १६,२२५ सवारी डिब्बे और २२२,४४१ माल डिव्वे चल रहे थे। इनमें से 
२,११२ इंजन, ७,०११ सवारी डिब्बे और ३६,५८४ माल डिब्बे इतने पुराने हो चुके थें कि 
उन्हें बदल देने की आवश्यकता थी । योजना में १,०३८ इंजन, ५,६७४ सवारी डिव्ये तथा 





+इस घटती का कारण यह है कि पहले एकत्र सामान में कमी हो गई और जो सामान 
नया दिया गया उसे और अच्य वसूलियों को आय-साते में जमा कर दिया गया । 
ज260&9-..28 


४३४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


माल डिब्बे और भ्रधिक मंगाने का निश्चय कर लिया गया। शभ्राश्ञा है कि प्रथम योजना की 


समाप्ति के समय तक बीचे उल्लिखित सामान भा हुए या कला के समय तक नीचे उल्लिखित सामान आ चुका होगा : 

न मार मत कप पर पक री में नमित.. विदेशों से मंगाया योग 
इंजन » हल ४६६ १,०६३ १,४८६ 
सवारी डिब्बे. «|. «5. ४६३११ ४८६ ४,प३े७ 
माल डिब्बे व 0 नमी 3 जय कह २०,४२१ ६१,७१३ 


पोजना के समय जो मया सामान आया उसका कुछ भाग उस बहुत पुराने सामान शा 
बदलने के काम थ्रा गया जो कि आगे काम नहीं दें सकता था। धर्म योजना की समा 
६२६२ इंजन, २३,७७६ सवारी डिल्वे, भौर २६६/०४६ माल ढि्वे रेसवे लाइनों पर 
होंगे । इनमें से २,८१३ इंजवों, ६,३०४ सवारी डव्बों श्रौर ४६५९६ ८०माल उब्वों की आयु 
होकर उन्हें बदल डालने की आवश्यकता होगी । इस प्रकार हाल के वर्षों में इतना अविक 
माल खरीदने पर भी पुराना माल वडी मात्रा में वदल देने की श्रावदयकता रहेगी, और उसे द्वितीय 
योजना काल में पूरा करना पड़ेगा । इजनों और डिव्यों के मामले में और अधिक स्वावतस्ती वन 
के लिए बहुत प्रयत्न किया गया है। स्वदेश में १६५१-४९ में ३,७०७ माल ढिव्वें वर्ष » 
और १६५५-४६ में १९४२६ बने । १६५१-५२ में सवारी डिब्बे ६७३ बने श्र १६१४“ 
में ११६०। चित्तरंजन के इंजन कारखाने ने प्रथम योजना के समय में ३३७ इंजन न 
जबकि पहले यह लक्ष्य २६८ रखा गया था । मीटर नाप की छोटी लाइन के इंजन, ठाठा लोकी- 
भोटिव एण्ड इंजिनीयरिंग कम्पती ने १६५१-४२ में केवल १० बनाए थे, * ९४५५-४६ मैं ३० 
बनाए । पेराम्बूर (मद्रास) की इल्टीग्रल कोच फैक्‍्टरी योजना काल में ही स्थापित हुई भर 
अक्तूवर १९५४५ से उत्पादन करने लगी । 
सर नई लाइनें, उखाड़ी हुई लाइनों का दोवारा विद्याया जाना और गाड़ियों का बिजली 
संचालन--योजना काल में युद्ध के समय उखाड़ी हुई ४३० मील लम्बी लाइनें दोबारा 
गई; ३८5० मील लम्बी नई लाइनें वनाई गई, और ४६ मील लम्बी लाइनें सकरी लाइनों (छोटी 
हिल में बदली गई । प्रथम योजना की समाप्ति के समय ४५४ मील लम्बी नई लाइने बेर 
रही थीं श्रोर ५२ मील सकरी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जा रहा था। कतर्क्ता 
के उपनगणीय क्षेत्र में विजली से गाड़ियां चलाने के लिए विजली लगवाने का काम प्रथम योजर्ता 
७० कर दिया गया था भर उसका प्रथम चरण १६४५८ तक पूरा हो का 
पुरानी बेकार लाइनों को बदलने का काम माल की कमी के कारण मन्द गति से हो कि 
जा सका है। पटरियों की खराबी के कारण जिन रास्तों पर गाड़ियां धीमी चाल से चलानी पड़ती 
थीं, उनकी लम्बाई १६५०-५१ में ३,००० मीलथी । योजना की समाप्ति पर वह घटकर ४४ 
मील रह गया था । 

_ ६. संरचना और इंजोनिर्यारण के काम--हाल के बरसों में लाइनों को सामर्थ 
बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम में प्राथमिकता लाईन 3836 
भागों को दी गई जहां श्रावश्यकता उपलब्ध सामथ्ये से श्रधिक थी भौर सामथये बढ़ाने 
के लिए दीपेकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के उपायों का अवलम्बन किया गर्यी ! 
इन उपायों में अ्रधिक लम्बी माल गाड़ियां चला सकने के लिए क्रांसिंग लूप को लम्बी कं. _ 
देने, कसिंग लूप और स्टेशनों की संख्या बढ़ा देने, जंबशन स्टेशनों के या्डों में भर्िके 
सुविधाएं प्रदान कर देने, एक लाइन से दूसरी लाइन को भेजने वाले यार्डों का विस्तार करने और 
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सिगनल व्यवस्था सुधारने के उपाय भी सम्मिलित थे | इत उपायों का फल यह निकला है कि 
रैलवे लाइन के कई हिस्सो पर काम की सामथ्य वढ़ गई है। उनमें से उल्लेखनीय ये है :- 
भद्रास-विजयवाड़ा, खड़गपुर-वाल्टेयर, झाज्ञा-मुगल सराय, इलाहावाद-कानपुर, रतलाम-गोधा 
भुसावल-सू रत, अहमदाबाद-कालोल और सीतनी-गोम्हड़िया । एक गाड़ी से निकालकर दूसरी 
गाड़ी में माल लादने की सहूलियत, मण्ड्आडीह, सवाई माधोपुर, सावरमती, वीरगांव, घोड़पुरी, 
ग्रण्टकल, बंगलौर और आकॉणम स्टेशनों पर बढ़ा दी गई है। कई बड़े स्टेशनों के यार्डों 
का प्रबन्ध नए ढंग से कर दिया गया है| इनमें विजयवाड़ा और रतलाम का नाम 
उल्लेखनीय है। 
हितीय योजना के लक्ष्य 

१०. रेलों की चल और अ्रचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति के पुन॒निर्माण और श्राधुनिकी- 
करण का काम द्वितीय योजना के समय भी जारी रखना पड़ेगा, जिससे कि जो सामान पुराना हो 
जाने पर भी काम में लाया जा रहा है उसका अनुपात घट जाए भ्लौर लाइन की खराबी के कारण 
जहां गाड़ियों की चाल पर पावन्दी लगाई हुईं है वहां उसे उठाया जा सके । साथ ही, लाइनों और 
इंजनों व डिब्बों की सामर्थ्य बढ़ाने की योजना वनानी पड़ेगी, जिससे कि योजना के विभिन्न भ्रंगों 
की पूर्ति'से उत्पादन बढ़ जाने पर रेल द्वारा ढुलाई की जो मांग बढ़ेगी, उसे पूरा किया जा सके । 
पिछले अ्रध्यायों में वतलाया जा चुका है कि कृषि, कोयले, खनिज, कच्ची धातुओं, लोहे व इस्पात, 
सीमेंट, रासायनिक खाद, बड़ी और छोटी मशीनों और उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्य क्या- 
क्या रखे गए है । रेलों के विकास की योजना इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है, फिर 
भी इस पर निरन्तर पुनविचार और आवश्यकतानुसार परिवर्तत करते रहना पड़ेगा, जिससे 
राष्ट्रीय योजना के विभिन्न अंग पूरे हो जाने पर जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हों उनके साथ 
रैलों का मेल रह सके । 

११, ट्वितीय योजना के उत्पादन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अन्दाजा लगाया गया है कि 
माल की अतिरिक्त दुलाई निम्त प्रकार करनी पड़ेगी:- 


अतिरिक्त ढुलाई - 
(लाख टवों में) 











कोयला ... 45 बडे 2 २००,०० 
इस्पात और इस्पात के कारखानों है बडे ३ 
के लिए कच्चा माल ६ १२५ १८०. ००. (कच्चे लोहे और इस्पात के 
उत्पादन में ५० लाख टन 
वृद्धि होने की सम्भावना हैं) 

सीमेंट ... 3 ५ ५८ #पू० ०० 

विशिष्ट बृद्धियों का योग ह४३०,०० 


विविध दुलाइयों में वृद्धि, ५ प्रतिशत प्रति 
वर्ष के हिसाब से, अर्थात ५ वर्षो में २५ 


प्रतिशत १७८, ०० 


योग 2) ६०८,०० भ ह 
५२८८ यमन न पा मरनिमा सता लक व व एन 
कसीमेंट उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। नए कारखाने के लिए स्थान 
चुनते समय रेल परिवहन का ध्यान रखना होगा । कुछ सीमेंट की दुलाई तटवर्ती जहाजरानी 


और सड़कों के द्वारा भी संभव है । 


४३६ द्वितीय. पंचवर्षीय योजना 


१६५५-५६ में करीव १२ करोड़ टन माल ढोए जाने की झ्रावश्यकता पड़ेगी । आशा 
है कि रेलें उसमें से ११९५ करोड़ टन ढो सकेंगी। ५० लाख टन की कमी रह जाएगी। 
आशा है कि वह भी उन्त उपायों द्वारा पूरी कर दी जाएगी जिनका अवलम्बन पहले 
किया जा रहा है । द्वितीय योजना के भ्रन्त तक अतिरिक्त ढुबाई ६ करोड़ ८ लाख टन बढ़े जाव 
की सम्भावना है। इस प्रकार १६६०-६१ तक सारी दुलाई का योग १८ करोड़ ८ लाख टन हो 
जाएगा । रेलों के विकास के लिए भ्रव तक जो धनराशियां रखी गई हैं उनसे रेलों के यह सा 
माल ढोने में समर्थ हो सकने की सम्भावना नहीं हैं। वे माल ढोनें की जितनी सुविधा द्‌ 
सकेंगी, उसमें अन्दाजन १० प्रतिशत कमी तो इंजनों और डिब्बों में और ५ प्रतिशत लाइनों कौ 
सामर्थ्य॑ में रह जाएगी । परन्तु कुछ सहायता उन इंजनों और डिव्बों से मिल जाने की आशा हूँ जी 
तब तक बदल तो दिए जाएंगे, परन्तु जो शायद तब काम-चलाऊ अवस्था में रहें । इस सारी 
परिस्थिति पर निरन्तर विचार किया जाता रहेगा, और योजना के श्रन्य अंगों में विकास की जैसी 
कुछ स्थिति होगी उसे सामने रखकर रेलों की योजना में आवश्यक परिवर्तन किया जाता रहेगा । 


१२. यात्रियों के यातायात में द्वितीय योजना में प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत अर्थात पांचे वर्षो मे 
१५ प्रतिशत वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है। यदि यात्रियों का यातायात वर्तमान गति से ही 
बढ़ता रहा तो उससे रेलों में भीड़ कम करने में कोई मदद नहीं मिलेगी । द्वितीय योजना के समय 
माल ढोने की आवश्यकता की पूर्ति का ध्यान अधिक रखना पड़ेगा, इसलिए यात्रियों की भीड़-भार 


की कठिनाई किसी हद तक सहनी ही पड़ेगी । इस सम्बन्ध में एक सम्भावना यह अवश्य है कि यात्रियों 
की बहुत बड़ी संख्या सड़क परिवहन का उपयोग करने लगेगी । 


१३. कोश सीमित होने के कारण, देश के ऐसे भागों में नई पटरियां बिछाने के लिए 
योजना में व्यवस्था नहीं है जहां झ्राजकल रेल नहीं जाती । केवल उन्हीं नई पटरियों के लिए 
योजना में व्यवस्था है जो कि संचालन-कार्यो तथा नए ओद्योगिक योजना कार्यो के लिए 
आवश्यक हैं । 
द्वितीय योजना में व्यय 
१४. रेलवे मूल्यह्वास कोश में अन्दाज़न २२५ करोड़ रुपए जमा करवाने के अतिरिक्त, 
द्वितीय योजना में रेलों के विकास पर ६०० करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे । आशा है कि इनमें से 
१५० करोड़ रुपए तो रेलें ही अपनी आय में से विकास योजनाओं पर व्यय कर सकेंगी, शेष ७५ ड़ 
करोड़ र० का प्रबन्ध सामान्य राजस्व खाते से करना पंड़ेगा । द्वितीय योजना में रेलों के कार्यक्रमों 
पर जो धन ज््यय किया जाएगा, उसके परिमाण का विचार बहुत सावधानीपूर्वक कर लिया गया 
है । रेलवे मंत्रालय ने विकास की जो रूपरेखा योजना के अन्य भागों के विकास कार्यो को सामने 
रखकर तैयार की थी, उसके व्यय का परिमाण १,४८० करोड़ रुपए था। पीछे विदेशी मुद्रा कौ 
अन्य 0524 8680 इस्पात मिल सकने की अनिदचत अवस्था, रेलवे योजना की प्राथमिक 
» और योजना के श्रन्य भागों के दावों का विचार करके व्यय के उक्त परिमाण को बहुत 
घटा दिया गया। रेलों की न्यूनतम आ्राथिक आवश्यकताओं का निर्णय करते हुए मुख्य ध्यान मार्ले 
ढाने की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का रखा गया है। माल ढोने की बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करवे 
५ 45040 75: लिए कार्यक्रम में उपयुक्त परिवर्तन कर दिए गए है और यह ध्यान 
पक का जो का विनियोग यथाशक्ति कम करना पड़े | इसी प्रयोजन से यह मान लिया 
कप रे कक गाड़िया बिजली की जगह डीजल तेल से चलाई जाएं । इसी प्रकार 
न करके अप 35 के पक तक पहुंच जाने पर भी सारी लाइन का 
482 तेल किया जाएगा। पुरानी लाइनों को फिर से बनाने और अपनी 
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आयु बिता चुके हुए इंजनों और डिब्बों को बदल डालने के कार्यक्रम को कम करके सोचा यह गया 
है कि बदले हुए इंजनों आदि में से जो काम चलाने लायक हों, उनसे काम लिया जाता रहे । इस 
प्रकार रेलों के लिए जो सीमित धनराशि रखी गई है उससे योजना के लक्ष्य पूरे करदे का अधिक- 
तम प्रयोजन सिद्ध किया जा सकेगा । अब रेलों की योजना में, १,६०७ मील लाइन को 
डबल करने, २६५ मील मीटर नाप की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने, ५२६ 
मील लम्बी लाइन पर कई भागों में गाड़ियां विजली से और १,२६३ मील लम्बी लाइन पर डीजल 
से चलाने, ५४२ मील नई लाइन बनाने, ८,००० मील पुरानी लाइन को नया करते, और २,२५८ 
इंजन, ११३६४ सवारी डिब्बे और १०७,२४७ माल डिब्बे खरीदने के कार्यक्रम हैं। निम्न 
तालिका में विभिन्न कार्यो के लिए १,१२४ करोड़ रुपए की वितरण व्यवस्था दिखलाई गई है :- 





(करोड़ र० में) 
१. इंजत और डिब्बे द के ३४ ३८० 
२. कारखाने, यन्त्र और मशीनें ३५ न्‍ ... ६५ 
रे. पुरानी लाइनों को नया करना ..- हर ५० १०० 
४. पुलों के कार्य... क मम हर ३३ 
पुनर्निर्माण हु हक गा हे श्८ 
गंगा का पुल ... मा रु ह & 
नए पुल 4 ६ 
५. लाइनों की सामर्थ्ये बढ़ाने के काम (माल गोदामों के विस्तार को 
- शामिल करके) ... भ् बज... शिप३ 
६. सिगनल लगाने और सुरक्षा के काम ० 3 २५ 
७. रेलगाड़ियों का बिजली से संचालन ८८ स्‍म ण० 
८. नई तामीरें 20० हू हर हर ६६ 
६. रेल कर्मचारियों के कल्याण कार्य और मकान ..- मर ५० 
१०. स्टोर्स-डिपो (समान रखने के, स्थान) ० न 8 
११. ट्रेनिंग स्कूल है 2] | 
१२. रेलों का उपयोग करने वालों के लिए सूख-सुविधाएं न्‍् १५ 
१३. अन्य विकास कार्य (इनमें विशाखापत्तनम का वन्दर भी शामिल हैं) १५ 
१४. सड़क परिवहन के संगठनों में रेलों का भाग * १० 
१५. स्टोर में सामान ... हक भी 
१६. आयात किए हुए इस्पात* के लिए अतिरिक्त धनराशि ४० 
योग ७. शर० 


१५. रेलों के लिए निश्चित सारी राशि में से ४२५ करोड़ रुपए विदेशी म॒द्रा के रूप में व्यय 
करने पड़ेंगे । किस कार्यक्रम के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, गह नीचे देखिए :- 
नमन नल मनन पिन कि टिनट गरम ग्तितषगगट गा अत 5 का जे 





(करोड़ र० में) 
इजन घर 
डिब्वे आदि अन्य गाड़ियां यर्‌ 
अन्य सामान १ डे 4 
इस्पात १२७ 

योग स ४२५ 


कब त+ल->-+->न-. 


“यह इस्पात रेलों द्वारा 'समीकरण निधि' से बाहर मंगाया जाएगा 


४३६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१६५४-५६ में करीब १२ करोड़ टन माल ढोए जाने की आवश्यकता पड़ेगी । भाशा 
है कि रेलें उसमें से ११९५ करोड़ ठन ढो सकेंगी । ५० लाख टन की कमी रह जाएगी । 
श्राशा है कि वह भी उन उपायों द्वारा पूरी कर दी जाएगी जिनका अवलम्बन पहले से 
किया जा रहा है । द्वितीय योजना के अन्त तक भ्तिरिक्त ढुलाई ६ करोड़ ८ लाख टन बढ़ जाने 
की सम्भावना है। इस प्रकार १६६०-६१ तक सारी ढुलाई का योग १८ करोड़ ८ लाख ठव हो 
जाएगा । रेलों के विकास के लिए भ्रव तक जो धनराशियां रखी गई हैं उनसे रेलों के यह सब 
माल होने में समर्थ हो सकने की सम्भावना नहीं है। वे माल ढोने की जितनी सुविधा दे 
सकेंगी, उसमें भ्रन्दाजन १० प्रतिशत कमी तो इंजनों और डिब्बों में और ५ प्रतिशत लाइनों की 
सामथ्ये में रह जाएगी। परन्तु कुछ सहायता उन इंजनों और डिब्बों से मिल जाने की आग है जो 
तब तक बदल तो दिए जाएंगे, परन्तु जो शायद तब काम-चलाऊ अवस्था में रहें। इस सारी 
परिस्थिति पर निरन्तर विचार किया जाता रहेगा, और योजना के भ्रन्य अंगों में विकास की जैसी 
कुछ स्थिति होगी उसे सामने रखकर रेलों की योजना में आवश्यक परिवर्तेत किया जाता रहेगा ! 


बज 


१२. यात्रियों के यातायात में द्वितीय योजना में प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत अ्रथ्ति पांच वर्षो मे 
१५ प्रतिशत वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है। यदि यात्रियों का यातायात वर्तमान गति से ही 
बढ़ता रहा तो उससे रेलों में भीड़ कम करने में कोई मदद नहीं मिलेगी । द्वितीय योजना के समय 
माल ढोने की आवश्यकता की पूर्ति का ध्यान अ्रधिक रखना पड़ेगा, इसलिए यात्रियों की भीड़-भाई़ 
की कठिनाई किसी हद तक सहनी ही पड़ेगी । इस सम्बन्ध में एक सम्भावना यह अवश्य है कि यात्रियों 
की बहुत बड़ी संख्या सड़क परिवहन का उपयोग करने लगेगी । 

१३. कोश सीमित होने के कारण, देश के ऐसे भागों में नई पटरियाँ बिछाने के लिए 
योजना में व्यवस्था नहीं है जहां प्राजकल रेल नहीं जाती । केवल उन्हीं नई पटरियों के लिए 
योजना में व्यवस्था है जो कि संचालन-कार्यो तथा नए औद्योगिक योजना कार्यो के लिए 
आ्रावश्यक हैँ । 

द्वितीय योजना सें व्यय 

१४, रेलवे मूल्यह्ाास कोश में अन्दाज्ञन २२५ करोड़ रुपए जमा करवाने के अतिरिक्‍त, 
द्वितीय योजना में रेलों के विकास पर ६०० करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे । आ्राशा है कि इनमें से 
१५० करोड़ रुपए तो रेलें ही अपनी आय में से विकास योजनाओं पर व्यय कर सकेंगी, शेष ७३० 
करोड़ ₹० का प्रवन्ध सामान्य राजस्व खाते से करना पंड़ेगा । द्वितीय योजना में रेलों के कार्यक्रमों 
पर जो धन च्यय किया जाएगा, उसके परिमाण का विचार बहुत सावधानीपूर्वक कर लिया मय 
हैँ । रैलवें मंत्रालय ने विकास की जो रूपरेखा योजना के भ्रन्य भागों के विकास कार्यो को सामने 
रखकर तैयार की थी, उसके व्यय का परिमाण १,४८० करोड़ रुपए था.। पीछे विदेशी मुद्रा की 
अन्य 2 58२03 इस्पात मिल सकने की अनिश्चित अवस्था, रेलवे योजना की प्राथमिक 
, और योजना के भन्य भागों के दावों का विचार करके व्यय के उक्त परिमाण को बैहैर् 
घटा दिया गया। रेलों की न्यूनतम आशिक आवश्यकताओं का निर्णेय करते हुए मुख्य व्यान सी 
कम क्गै बढ़ती हुईं आवश्यकताओं का रखा गया है। माल ढोने की बढ़ती हुई झ्रावश्यकता पूरी करने 
में रेलों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में उपयुक्त परिवर्तन कर दिए गए हैं और यह ध्यान 
बा हा है कि पूंजी का विनियोग यथाशक्ति कम करना पड़े | इसी प्रयोजन से यह मारते लियी 

। कि कुछ लाइनों पर गाड़ियां विजली की जगह डीजल तेल से चलाई जाएं । इसी प्रकार 
का हुए भागा में यातायात के चरम सीमा तक पहुंच जाने पर भी सारी लाइन को डबत़ 
करके केवल कुछ हिस्से को डबल किया जाएगा । पुरानी लाइनों को फिर से बनाने श्रौर अपनी 


परिवहन ४३७ 


आयु विता चुके हुए इंजनों और डिब्बों को बदल डालने के कार्यक्रम को कम करके सोचा यह गया 
है कि बदले हुए इंजनों झ्रादि में से जो काम चलाने लायक हों, उनसे काम लिया जाता रहे । इस 
प्रकार रेलों के लिए जो सीमित धनराशि रखी गई है उससे योजना के लक्ष्य पुर करत का भविक- 
त्तम प्रयोजन सिद्ध किया जा सकेगा। अ्रव रेलों की योजना में, १,६०७ मील लाइन को 
डबल करने, २६५ मील मीटर ताप की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने, ८२६ 
मील लम्बी लाइन पर कई भागों में गाड़ियां विजली से और १,२६३ मील लम्बी लाइन पर डीजल 
से चलाने, ८४२ मील नई लाइन बनाने, ८,००० मील पुरानी लाइन को नया करने, और २,२५८ 
इंजन, ११३६४ सवारी डिब्बे और १०७,२४७ माल डिब्बे खरीदने के कार्यक्रम है। निम्न 





(करोड़ रु० में) 

१, इंजन और डिव्बे ..... इंघ० 
२. कारखाने, यन्त्र और मशीनें * ६९५ 
३. पुरानी लाइनों को नया करता .« हर, मर १०० 
४, पुलों के कार्य हर हर हद ३३ 
पुनर्निर्माण ० हर 6 ही रद 
गंगा का पुल हे 5 > & 

नए पुल हु हा धय 

५, लाइनों की सामथ्ये बढ़ाने के काम (माल गोदामों के विस्तार को 

- शामिल करके) हर ७. १८६ 
६. सिगनल लगाने और सुरक्षा के काम १५ 
७. रेलगराड़ियों का बिजली से संचालन कि 
८. नई तामीरें डक हो 9, 4 मी ६ 
६. रेल कर्मचारियों के कल्याण कार्य और मकान -- हि ५० 
१०. स्टो्-डिपो (समान रखने के स्थान) 8 
११. ट्रेनिंग स्कूल दे 
१२. रेलों का उपयोग करने वालों के लिए सुखन-सुविधाएं १5 
१३. अन्य विकास कार्य (इनमें विशाखापत्तनम का वच्दर भी शामिल है) १५ 
१४. सड़क परिवहन के संगठनों में रेलों का भाग ः १७० 
१५. स्टोर में सामान -.- का 40 ० 
१६. आयात किए हुए इस्पात* के लिए श्रतिरिकत घनराथि ० ४० 
योग ». ५६९* 


प करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप “एप कक सर सबके मर कलह रूए लिदेशी पुदा के रुप मे व्यय, 


१४. रेलों के लिए निश्चित सारी राशि में से 
मद्रा की आवश्यकता होगी, मह नाच देशिए :-- 


ऋरने पड़ेंगे । किस कार्यक्रम के लिए कितनी विदेशी 





(करोड़ ९० में) 
इजन सिर नदी की घ ५ 
डिब्वे आदि अन्य गाड़ियां न घर 
झत्य सामान श्य्त 
च्स्पात 2७5 
योग है डर 


अब नई --++-++ 


यह उत्पात रेलों द्वारा 'लमीकरण निधि से बाहर मंगाया जाएगा 


छू 


डइ्८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


विदेशी मुद्रा की श्रावश्कयता, विजली और डीजल तेल के इंजनों और विशेष माल ड्ब्बों 
आदि खास-खास वस्तुओं के लिए पड़ेगी। प्रयत्न यह किया जाएगा किइंजन और डिब्बों की 
अधिकतम आवद्यकताएं यथाशवित देश में ही पूरी कर ली जाएं । 


१६. इंजनों और डब्बों का कार्यक्रम--ईंजनों और डिब्बों के लिए जी ३८० ३02६ 
रखे गए है, उनमें से १८३ करोड़ रुपए विकास पर और १६७ करोड़ रुपए पुननिर्माण कार्यत्र 
पर व्यय किए जाएँगे । सब मिलाकर २,२५८ इंजन, ११,३६४ सवारी डिव्वे श्रौर १९ ५ सा 
माल डिब्बे लेने का विचार है। नीचे की तालिका में पुर्नातर्माण और विकास को श्रावश्यकताएं 
विस्तारपूर्वक पुथक-पृथक दिखलाई गई हैं:-- 





इंजन माल डिब्बे ना ज़्न्ासश  या उकसेडिज _. 

बड़ी ! छोटी | सकरी | बड़ी छोटी | सकरी |. बड़ी | छोटी 7 बड़ी बिग लि 

लाइन | लाइन | लाइन | लाइन | लाइन | लाइन | लाइन लिन | लाइन | लाइन लाइन [ला 
विकास ४3रे३े रेछ३रे «» ६६,१७४ (३5९० २,१४६ २,७६८ 


पुर्नानर्माण तक केक मी | आन आप लत २०६ ८१. १४,प७९ ४,६५२ ४,०२१ ४,३६२ १,४२२ ६२३ 





पी १७. विचार यह है कि पुननिर्माण का कार्यक्रम पूरा करते हुए जिन इंजनों और नाते 
डिब्बों की आयु १६६०-६१ तक ४०-४५ वर्ष हो जाएगी, उन सबको काम में लाया जीता रहें। 
जिन इंजनों और माल-डिब्बों की आयु ४५ वर्ष से ऊपर हो जाएगी, उनमें से उतनी संख्या में तो 
चलते ही रहेंगे जितनी संख्या में मार्च १६५६ में चल रहे होंगे । ऐसा करने में पूरी से ऊपर आयु 
वाले इंजनों और डिब्बों का श्रनुपात काफी घट जाएगा । यह नीचे की तालिका में दिखाया गयी 


है। पूरी से ऊपर ग्रायु वाले सवारी डिब्बों का श्रनुपात द्वितीय योजना के अन्त तक घटति-घर्टार्त 
लगभग १० प्रतिशत रहने देने का विचार है । 


चालू इंजनों और डिब्बों में श्रधिक श्रायु वालों का प्रतिशत 

३१ मार्च की 

स्थिति (7-२ हल पिल 

2 कि पक किक ए ता 
१६५१ २३१० ३१०० १३*३ २६४ २६" ५ ४५०० 
६ रह... २६०. १६४५ १७२ २४० हर 
१९६१ १६६२ ररापू दर ११ीह १०१० 8५ 


माल डिब्बे सवारी डिब्बे 


(लक ्न 








को 0 मर मत को सर किलो हे सन कक 
से कहयों में सुधार और विस्तार करने के लिए वर्तमान कारखानों और इंजन घरों # 
जाएंगे। योजना का कार्यक्रम स्तार कर दिया जाएगा श्रौर कुछ नए कारखानें भी सींग 

का कार्यक्रम यह है कि छः: लए कारखाने खोले जाएं, एक नया कीट 


छोटी लाइन के सवारी डिब्बे बनाने के 
पज ट ब्बे बनाने के लिए जोड़वाले 
सवारी डिब्बों के कारखाने ए स्थापित किया जाए और विता जद 


इथ्ज 


में एक विभाग डिव्यों की फर्निशिंग की बढ़ा 


परिवहन ४३२६ 


दिया जाए | चित्तरंजन के इंजन बनाने के कारखाने का और भी विस्तार किया जाएगा । 
इस खाते के लिए रखे गए ६५ करोड़ रुपए इस प्रकार व्यय किए जाएंगे :-- 


व्यय करोड़ (रुपए में) 





१. वर्तमान कारखानों में सुधार और नए मरम्मत कारखाने जे र्‌घा 
२. फालतू पुजे बनाने के लिए दो नए कारखाने गा टू ७० 
३. छोटी लाइन के सवारी डिब्बे का नया कारखाना और बिना 
जोड़ के सवारी डिब्बों के कारखाने का विस्तार... 5 १०१० 
४. चित्तरंजन के इंजन कारखाने का विस्तार हा 3 ५० 
५. सिविल इंजीनीयरी के कारखाने ह हर ६० 
६. इंजन घरों का सुधार ' सर की के पा 
योग ६५१० 





आ्राश्ा है कि इस कार्यक्रम के पूरा हो चुकने पर इंजनों और डिब्बों की मरम्मत करने की 
सामर्थ्य में सब मिलाकर वाधिक वृद्धि इस प्रकार हो जाएगी :-- 





न प्रस्तावित कार्यक्रम वृद्धि का 
| हक पूरा हो जाने पर प्रतिशत 
40 सम्भावित सामथ्थ्य 
2 तय 7 ला मर ला 8 कि 


१. इंजन 


वड़ी लाइन के १,पर२३ २,३४७ २६ 

छोटी औरसकरी लाइनों के १,२३७ २,०५२ ६६ 
२. सवारो डिब्बे 

वड़ी लाइन के १२,५१४ २२,३६० ७६ 

छोटी और सकरी लाइनों के ७, रे७ ३ १८,८४३ १५० 
३. साल डिब्बे 

बड़ी लाइन के हं८,० (४ ६०,३११ घछ 

छोटी और सकरी लाइनों के. १४,०७७ २४,३७२ १४४ 


तेल की ढुलाई करने वाले माल डिब्बों और बिजली के इंजनों तथा सवारी डिव्वों की मरम्मत 
और उन्हें नया जैसा बना देने की सामथ्य बढ़ा देने का भी विचार है । भागा हैं कि चित्तरंजन 
इंजन कारखाने की उत्पादन सामर्थ्य चढ़कर पभ्ौसत नाप वे ३०० इंजन प्रतिवर्ष बना सकने 
पहुंच जाएगी । पेरास्वर में स्थित बिना जोड़ के डिब्बे बताने के कारसान ने की सामथ्य सोजना 
प्रारम्भिक काल में २०० डिब्बे प्रतिवर्ष तक पहुंच जाने की ग्रागा है जो झन्ततः बढ लाइन 


५० गैर-फरनिश्ड उिब्बों तक पहुंच जाएगी । 


कट रा शक र््र 
। 


? -|ा 


> बनाने मो हसिरिए्त, एउनगा 
६. कारसानों का विस्तार कौर सधार करने के कायम बनाव के वाहादहक उबर हैक 
१६. 


अ्रधिनतम उपयोग करने के लिए भी विधेष उपायों पर विचार मिया समा है। इनमें उत्पादन भा 


ऊ 


४० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


नियन्त्रण करते के लिए आवद्यक संगठन की स्थापना करना श्रौर कारखानों के कुछ ह्सों में 
काम की कई पालियां चलाना भी शामिल है । द्वितीय योजना काल सें इंजनों, डिब्बों भ्रौर 
रेलों के अन्य सामान के लिए आात्म-निर्भर हो जाने का प्रयत्न भी जारी रखा जाएगा। योजना में 
निजी भाग के उद्योगों का कार्यक्रम तैयार करते हुए इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया है ! 
आशा है कि टाटा का इंजन कारखाना अपना उत्पादन १०० इंजन प्रतिवर्ष तक बा 
सकेगा। उसे भर चित्तरंजन के कारखाने को मिलाकर विस्तार के पश्चात प्रतिवर्ष ४०० इंजत 
बनाने में समर्थ हो जाना चाहिए । इनमें से ३०० इंजन बड़ी लाइन के और १०० छोटी लाइन 
के होंगे । सवारी डब्बों का उत्पादन, द्वितीय योजना के अन्त तक, १,२६० प्रतिवर्ष से बढ़कर 
१,८०० प्रति वर्ष, और माल डिब्बों का १३,५२६ प्रति वर्ष से बढ़कर २५,००० प्रतिवर्ष हो 8) 
की आशा है। रेलों के अन्य सामान और इंजनों और डिब्बों के निर्माण की देश की सामथथ्ये का 
और श्रधिक विकास करने के सुझावों पर एक विज्येप समिति विचार कर रही है। 


२०. लाइनों का लवीकरण--रेल मार्ग के जिन भागों की लाइनें पुरानी पड़ चुकी है, 
उनमें गाड़ियों की चाल पर पावन्दियां लगा देनी पड़ती हैं, जिससे लाइनों की सामध्य भेंट 
जाती है और गाड़ियों की गति मन्द हो जाती है। प्रथम योजना के अन्त में लगभग 
७,००० मील लम्बे रेल मार्ग पर लाइन नहीं बदली जा सकी थी । प्रथम योजना भारम्म 
होने के समय ३,००० मील लम्बे मार्ग पर लाइन खराब होने के कारण गाड़ियों की चाल 
"पर पावन्दियां लगानी पड़ती थीं। मार्च १६४५६ तक यह दूरी घटकर १,७८४ मील रह 
गई होगी। प्रथम योजना से बची हुई और द्वितीय योजता के समय बदलने योग्य हो 
. जाने वाली लाइनों की लम्बाई मिलकर लगभग १३,००० मील हो जाएगी। झसमें रे 
/१०० मील बड़ी लाइन की श्रौर ४,१०० मील छोटी लाइन की लम्बाई रेलों के मुख्य मार्गों पर 
'पड़ती है। शेष सारी लम्बाई शाखा लाइनों पर पड़ती है, परन्तु उसके भी कई भाग महत्वपूर्ण हा 


द्वितीय योजना में प्रतिवर्ष १,६०० मील अथवा पांचों वर्षों में ८,००० मील लम्दी लाईन 
बदलने की व्यवस्था है । 


+ ६ लाइलों को सामर्थ्य बढ़ाने के काम--द्वितीय योजना काल में रेल परिवहन का जो 
कम वढ़ेंगा, उसे पूरा करने के लिए रेलवे लाइनों की वर्तमान सामथ्य में लगभग ५० प्रतिशत 
वृद्धि कर देनी होगी। इसके लिए १,६०७ मील लम्बी लाइन तो दोहरी कर देने और २६५ मील 
छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर देने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, 
_ आमने से आती हुई गाड़ियों को एक दूसरे को बगल में से गुजारने की व्यवस्था 
मा स्टेशनों और “लप” अर्थात घूमकर जाने वाली लाइनों की संख्या बढ़ा देंने, बहँत- 
पे स्टेशनों पर लूप लाइनों का विस्तार कर देने और वहुत-से बड़े स्टेशनों के यार्डों को बरुधार 


कर उनका पुनर्गठन कर देने की योजनाएं भी हैं स्टेशनों को बीच में रेलवे लाइन 
दोहरी कर दी जाएगी :- हैं। निम्तलिखित स्टेशनों के बीच 


॥॒ मील संख्या 
पूर्व रेलवे 
बोकारो-बड़काकाना..... हे ३६ 
अ्रण्डाल-उखड़ा _ कर 5 ७ 








डरे 


परिवहन ४४१ 


मील संद्या 

दक्षिण-पूर्व॑ रेलवे 
मनोहरपुर-राउरकेला .... हा ही श्श्‌ 
राउरकेला-वागपुर .... मु 5 ४४६ 
गढ़शरुवेश्वर-ज्योचण्डीपहाड़ हा का हि 
सीनी-गोम्हड़िया का न्‍ न १० 
सीनी-क्धा हि हु हु हि 
दराजसरसवान-वड़ाजमदा ... मु ; 
नरणगुण्डी-खुर्दा रोड... ल्‍पै ;> २६ 
खड़गपुर-टाटानगरहा .... बे रा ३० 

६० 

मध्य रेलवे | 
दिल्ली-आगरा+ हा रे हा ह ता 
घ0902887 के का हा हर 
जवलपुर-इटारसीक...... चि हर 








श्ह्ड 
दक्षिण रेलवे 
आर्कोगम-जोलारपेट... हु हे 
चाल्टेयर-राजामुद्धी+.... हे श हि! 
विजयवाड़ा-गुडूर ल्‍ 2: कि हक 
जोलारपेट-इरोड#....#., मा मा ह 
आर्कोणम्रेनीगुण्ण.... हा ० 








उत्तर रेलवे हि 
इलाहाबाद-कानपुर/  .. हे धर है 
फानपुर-लखनऊ' हि का 5 हे 
रैवाड़ी-दिल्ली हि चर हे 
मुरादाबाद-सहारनपुर ... हा दा पा 


पश्चिम रेलवे । 
गोधरा-रतलाम हा हे डे 
चड़ौदा-ग्रानन्द 


श्दु 
रतलाम-नागद्ा ०३ 
अप कामलत शक मिल पत्ता 5 पक पट पर जाएगा । : 
दया इक पारा भक उपाअ छेवल कुछ भाग दोरेस झिया जाएगा 
“इन हठेशनों के बीच में लाध्म का होयल 5 


४४२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


भील संख्या 
उत्तर-पूर्व रेलवे 
कटिहार-वरसोई ८ ट पु हे 
मानसी-खगरिया हा हे वि 
२६ 
' योग १६०७ 
छोटी लाइन पर इन भागों को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है :-- 
दक्षिण रेलवे मील संब्या 
भीमावरम्‌-गुडीवाड़ा-विजयवाड़ा-गुण्ट्र. ... ४ १११ 
कुरुन्दुवाडी-मिरज-कोल्हापुर-सांगली कि हा १५४, 
योग २६+ 





२२. सिगनलों में सुधार और सुरक्षा के काम--रेलगाड़ियों के संचालन में सुरक्षा वी 
व्यवस्था करने और अधिक यातायात वाले भागों में लाइन की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सुधरे हुए 
सिगनल लगाने की योजना बनाई गई है। इसमें ये काम शामिल हैं :-- ५ 


(१) मथुरा-बड़ौदा, वर्धा-विजयवाड़ा और दिल्ली-अम्बाला-कालका आदि मुख्य मार्गों 
पर लाइलों के इन्टरलाकिंग स्टेण्डर्ड ्रधिक ऊँचा कर देना, जिससे कि गाड़ियों 
को चाल अधिक तेज की जा सके; 


(२) जिन भागों में भ्रभी तक सिगनलों का इंटरलाकिंग नहीं हुआ है, परन्तु यातायात 


बढ़ गया है, उनमें भी और बड़े तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों के यार्डों में भी 
ईंटरलाकिंग कर देना; 


(३) अधिक काम-काज वाले स्टेशनों के याडों में गौर कुरला जंकशन, दिल्‍ली, लखनऊ 


डालीगंज, सियालदा और मद्रास आदि क्षेत्रों में बिजली के आधुनिक सिग्नल 
लगाना; 


(४) दिल्ली-गाजियावाद, मुगलसराय-बनारस, इलाहाबाद-छेठकी, संल्तरागाछी- 


टिकियापाड़ा, और कुरला-थाना श्रादि अधिक यातायात वाले भागों में स्वचालित 
सिगनल लगाना; 


(१) मुगलसराय पर 'हम्प या्ड' के लिए आधनिक ढंग की सिंगनल व्यवस्था करनों 


जिसमें गाड़ियों ग्रादि के लिए स्वचालित प्वाइंट्स और रिटार्ड्स की 3203 
सम्मिलित हैं; और 


(६) छोटी लाइन और बड़ी लाइन के एक-एक विभाग पर केन्द्रीकृत यातायात वियस्तर्ण 
करना । 


परिवहन 


४४३ 


सुरक्षा के कामों में यह व्यवस्थाएं भी सम्मिलित हैं : दुृहरी लाइनों पर लाक भर ब्लाक 
यंत्रों की, इकहरी लाइनों पर 'ठोकन' यंत्र की, महत्वपूर्ण यार्डों में ट्रेक सकिंद' की भर 
लेवल का्सिग', 'कैच साइडिग' और 'स्लिप साइंडिंग' पर इंटरलाकिंग की व्यवस्था । हूर संचार 
की सुविक्षाएं बढ़ाने के लिए ये काम किए जाएंगे : थोड़े और बड़े फासलें के और श्रधिक वायरलस 
लिंक लगाए जाएंगे, मार्शलिग यार्डो पर बहुत अधिक शक्तिशाली उपकरण लगाए जाएंगे और नए 
विभाग नियन्त्रक सकिट खोले जाएंगे । 


२३. गाड़ियों को बिजली से चलाना--जहां लाइनों की सामर्थ्य अपनी चरम सीमा 
पर पहुंच चुकी है, वहां गाड़ियों को विजली से चलाने की योजना वनाई गई है जिससे कि काम 
अधिक कुशलतापूर्वक हो और सामथ्ये का विकास मितव्ययिता से किया जा सके । इस योजना 
के अनुसार इन भागों में ८२६ मील लम्बी लाइनों पर गाड़ियां विजली से चलाई जाएंगी 


मील संख्या 
रेलवे 
कलकत्ता क्षेत्र (नगर के चारों और की रेल छोड़कर) 
अर्थात हावड़ा-वर्दवान चोड्ड, वैण्डल-नाइहाटी, सियाल्दा 
डिवीज़न-रानाघाट तज, दक्षिणी भाग दांकुनी-दमदम ३४६ 
वर्देवान-आ्रासनसोल न हे 
आरासनसोल-गोमोह 5 आर 
४६३ 
दक्षिण-पूर्व रेलवे 
२ 
हावड़ा-खड़गपुर दि लि 
न ही 
$ छ २ 
मध्य रेलवे 
इगतपुरी १६१ 
-भुसावल ५ टी 
१६१ 
दक्षिणों रेलवे । 
मद्रास-ताम्वरम-विल्लुपुरम जि किक िक 
योग तर 
वमिललज700४ 
गाहियों का संशालन अधि किए हे 
रद, गाड़ियों फा हीक्षत तेल से संचालन-नाशियों 3 झीत ई 


ध्रौर बृधसता 
यु 


हत भूत] पघू लिए ] स््टा खाइन न १.० ० मील झार छाट 


खाए मी रऊ 


डंडे द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


५ देखने है गगों कक परीक्षण 
परीक्षण स्वरूप गाड़ियां डीज़ल तेल से चलाकर देखने का विचार है । जिन भागों में यह परीक्षण 
'करके देखा जाएगा उनके नाम ये हैं : 


मोल संख्या 
पूर्वो रेलवे | 
गोमो-मुग़लसराय.. *... रा श्श्२ 
२३२ 
दक्षिण-पूर्वो रेलवे 
आसनसोल-राजखरसवान हे हे &६७ 
राजखरसवान-क्ष रसनगुडा की ५ १३८ 
राजखरसवान-बड़ाडमदा हर हि ६० 
लए मप्र टरिकिक कक 
२६४ 
मध्य रेलवे 
बल्हारशाह-काजीपेट.....  . ... ४२3० १४६ 
काज़ीपेट-सिकन्दरावाद ८ 
कक नि 
२२७ 
दक्षिण रेलवे 
विजयवाड़ा-मद्रास २६६ 
पूना-मिराज १५८ 
रा बनमनगन नमन ता 
४२४ 
पदिचिम रेलवे 
अहमदाबाद-आबू रोड ११५ 
227 कक 
११५ 
अजजज++++++++77_ 
योग 3 
५ 5 
१४. पुल--गंगा के पुल पर आरम्भिक कार्य १६५३-५४ में शुरू किया गया था। द्वितीय 
योजता में इसके लिए 


हे * करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह पुल ६,०७४ फुट लम्बा होगा। इसके ऊपर एक 
आधुनिक ढंग की चौड़ी सड़क रहेगी और बाएं तट पर एक बड़ा आधुनिक ट्रांशिपमेंठ या रहेगा, 
जिसमें प्रतिदिन बड़ी जाइन के ३५० से ४०० तक माल डिब्बों से माल लादा-उतारा जा सकेगी । 
उन पर सव मिलाकर १६ करोड़ रुपए व्यय होने का अन्दाजा है और झ्राझ्ा है कि यह १६६" 
के शुरू सें ही वनकर पूरा हो जाएगा। अन्य कार्यो में प्रमुख कार्य ब्रह्मपुत्र, यमुना और गण्डक 


परिवहन डंडे 


नदियों पर भी इसी योजना काल में एक-एक पुल बनाने का कार्य आरम्भ कर देते का कार्यक्रम 
रखा गया है। इसके अ्रतिरिक्‍्त, ह्वितीय योजता काल में पुलों का पुननिर्माण कार्य यथापूर्व 
होता रहेगा । 

२६. नई लाइनें--इस योजना काल में ८४२ मील लम्बी नई लाइनें विछाई जाएंगी । 
इन्हें बनाने के दो प्रयोजन हैं । एक तो संचालन की वहुत जरूरी आवश्यकताओं को हरा 
करना और दूसरा लोहा और इस्पात तथा कोयला उद्योगों के विस्तार में सहायक होना। जो 
लाइनें वनाई जाएंगी उनके नाम ये हैं :-- 











मील संख्या 
पर्व रेलवे 
बड़सेट-बसिरहाट डी 
४ 
दक्षिण-पूर्व रेलवे 
वड़काखाना-वीरमित्रपुर .. पे ० १२४ 
राउरकेला-तालडीह-दुमारो ..- ेृ न ३० 
नोआमण्डी-वनसापानी . ..- म शा श्द 
भिलाई-डल्ली राझाड़ा. -. भ हि ६० 
गुना-मनोहरपुर मा बने ३० 
करनपुरा-रामगढ़ पे ७५ 
सेण्टूल इण्डिया कोलफील्ड्स रे कर १२५ 
कोरवा एक्सटेन्शन हा हि प्र ह 
४६७ 
मध्य रेलवे 
गूना-उज्जैन ... (७५ 
१७० 
उत्तर रेलवे 
रावर्ट सगंज-गढ़वा रोड १०० 
९०० 
उत्तर-पूर्व रेलवे है 
मुजफ्फरपुर-दरभंगा +* ही न हे ५ 
रामशाई-विन्नागुरी भर हि न 
प्र्द 
दम तल अल 
८४२ 


योग न जल 


है. द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३३. ये काम वहुत भारी हैं । इच्हें पूरा करते के लिए संगठन और प्रशासन की व्यवस्था 
का बहुत ऊंचे स्तर का होता आवश्यक है। सम्भव है कि व्यय की बचत करने और योजवा 
को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए कार्य प्रणाली में भी कुछ विशेष परिवर्तत करते पे 
जाएं । संगठल का कार्य ठीक प्रकार होने पर ही हवितीय पंचवर्षाय योजना में निर्धारित किए गए 
भारतीय रेलों के लक्ष्यों और कार्यक्रमों को पूरा किया जा सकता है । 


रेल कर्मचारियों का काम 
३४. रेलें इन कार्यो को कहां तक पूरा कर सकती हैं, यह अन्ततोगत्वा दस लाश्ष से ऊपर 
रेल कर्मचारियों के प्रयत्न पर निर्भर करता है । वे इस महान राष्ट्रीय कार्य में भागीदार हैं, गौर 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकास काये के भार का एक महत्वपूर्ण भाग उन्हें ही उठना पड़ेगा ० 


इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि रेल कारखातों के प्रवन्ध और संचालन में रेल कर्म 
का भाग अधिकाधिक बढ़ता जाए । 


३५. इस योजना की पूर्ति में व्यय भारी मात्रा में होगा, इस कारण सव प्रकार के अपव्यर 
से बचने का प्रयत्न भी सवको मिल-जुलकर करना पड़ेगा । इस प्रयत्त की सफलता रेल कर्मचारियों 
की ईमानदारी पर ही निर्भर करती है । इसलिए रेलवे बोर्ड पहले ते ही रेल भ्रष्टाचार जार 
समिति की सिफारिशों पर श्रमल करने का प्रयत्व कर रहा है । 


२ सड़के 


३६ युद्ध के पद्चात सड़कों का विकास करने की नागपुर योजना १६४३ में तैयार वीः 
गई थी। उसमें देश की सड़कों का विकास करने के कुछ प्रधान लक्ष्य बतला दिए गए मे । उसे 
अब तक २० वर्षों का पर्यावलोकन करके सुझाया गया था कि सुविकसित कृपि के किसी भी के 
में कोई भी ग्राम मुख्य सड़क से पांच मील से अधिक दूर नहीं रहना चाहिए | विभाजन के पव 
देश की राजनीतिक एकता सम्पन्न हो जाने पर सड़कों के विकास का विचार अविक व्यापक: 
दृष्टि से करना आवशध्यक हो गया---विश्येपत: ख और ग भागों के राज्यों तथा विभाजन से शरमावित 
राज्यों की भावश्यकताओं की दृष्टि से देश के इन भागों का सम्बन्ध, शेष देश के साथ 
24 मद देना आवश्यक हो गया । यह कार्य वर्तमान सड़कों को सुधा 
शाप 2030 खण्डों और पुल्रों को बनाकर पूरा किया गया। यह 80008 
पक्की सड़कें ६७,० ०० मील हक 5 52 मी कय लोफिक समय मारते 3 
कल अर सर हक कर जक 232% १,४७,००० मील थीं । प्रथम योजनी * 
नई बन गई होंगी और १०,००० बह स। और लगभग २०,००० मील कच्ची रे 
में सड़कों पर समस्त व्यय कोई १५५ कसेड (पल पक ४38: पर जा है का 
प्रनुदान भी सम्मिलित है । १६४७ से है? 08022 0 कट कि # 
इस प्रकार विभाजन के पदनात सटकों के का १ तक सड़कों पर ४८ करोड़ रुपए व्यय किए गए 
श्पा का हुमा । हे विकास पर समस्त पूंजी विनियोग लगभग २०० कोई 


३७. द्वितीय गोजना में सड़कों के 

 सइका के विकास पर, हे ५ 
समस्त ध्यय रे कप कच्ध राज्यों 2 जे पिता 
+ समरत ध्यय लगभग २४६ करो *, कैद्र श्र राज्यों की योजवाओं की 


३ ड़ स्थाए किया जाएगा >. ०5 को 
4 फडाद रपाए देगा। पन्‍्दाजा है कि की लि 


* कि इतना कर डेते पर रस >> >> 
लय  अदय रगा अप कर देने पर नागपुर योजना में सड़कों के विंग 
हो जाएगा । 


न्ध्प रः गया श्र चर ५5८ 
$ 5 &*५५७७००८१% त्तक 
5 :+ भेके प्रय: प्रा हूं 
ध्छ 


| 


ल्ड 


न 


परिवहन ४४६ 


केन्द्रीय सड़कों के फार्यक्रम 

३५. प्रथम पंतवर्षीय योजना में राष्ट्रीय मुख्य सड़कें बनाने के लिए २८ करोड़ रपए फ्ी 

राशि रखी गई थी। इनमें जम्मू व कब्मीर की व॒निद्दाल सुरंग भी शामिल थी। द्वितीय योजना 
में काम को किफायप से करने और लगातार जारी रखने की दृष्टि से जो कार्यक्रम हाथ में लिया 
जा चुका है उस सव पर अन्दाजन ५७ करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसमें १,२५० मील के विच्चिन्न 
मार्म सण्डों और ७४ बड़े पुलों का निर्माण और ६,००० मील की वर्तमान सड़कों का सुधार भी 
सम्मिलित है। आशा है कि प्रथम योजना काल में ६४० मील के विच्छिन्न मार्ग खण्ड तथा ४० 
बड़े पुल बन चुके होंगे और २,५०० मील की पहले से वनी हुई सड़कों का सुधार हो गया होगा । 
पुलों के सिवाय, ये सव काम बिल्कुल पूरे हो चुके होंगे, केवल पुलों में कुछ कमी हो सकती है। 
सड़कों के सुधार का काम आरम्भ में सोचे गए काम से लगभग दुगुना हो गया होगा । प्रथम योजना 
की समाप्ति पर लगभग ६५० मील के विच्छिन्न मार्ग खण्डों और ३४ बड़े पुलों के तिर्माण का, 
पहले से विद्यमान राष्ट्रीय मार्गों के ३,००० मील में सुघार करने तथा अस्फाल्द विद्यानें का, 
और लगभग ३०० मील में गाड़ियों के आने-जाने के लिए सड़कें चौड़ी करने का काम चल रहा 
होगा । प्रथम योजना की तरह, द्वितीय योजना में भी प्रधान कार्य विच्छिन मार्ग खण्डों श्रौर 
बड़े पुलों को बनाने और पहले से विद्यमान सड़कों को सुधारने का रहेंगा । द्वितीय योजना में आरम्भ 

किए गए कामों पर होने वाले व्यय का अन्दाजा ८5७४ करोड़ रुपए है श्लौर उसका विवरण 


निम्न है : 
(करोड़ रुपए ) 

प्रथम योजना के समय से चालू काम, इसमें बनिहाल सुरंग भी है ३०० 
विच्छित्न मार्ग रूप्ड भौर घुमावदार मार्ग (६०० मील) -- १०४ 
बड़े पुल (६०) » 3५ का 28 २०१० 
छोटे पुल ध्ड दर ४ प्र 
वर्तमान सड़कों में सुधार (१,७०० मील) पट ... ७९० 

गाड़ियों के चलने का रास्ता १२ फूट से बढ़ाकर २२ फुट चौड़ा करना 
(३०० मील) « ३० 5 हर .. १४० 
घ७ा ४ 





इन कामों पर हवितीय योजना में वास्तविक व्यय लगभग ५५ करोड़ रुपए होने कीओआशा है । 


३६. केन्द्रीय सरकार ते प्रथम योजना के समय राष्ट्रीय मार्गों के अतिरिक्त, कुछ प्न्य 
महृत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण भी हाथ में ले लिया था । इनका काम द्वितीय योजन में भी जारी 
रखा जाएगा । इन पर इस योजना के समय लगभग € करोड़ रुपए व्यय होने की सम्भावना है। 
इन कामों में, पासी-वदरपुर रोड, पर्चिमी घाट की सड़क झौर पठानकीद और ऊघमपुर क बीच 
में एक श्र सड़क बनाने का काम भी शामिल है। पासी-बदरघुर रोड़ बन तो प्रथम योजना के 
समय ही गई थी, उस पर मसाला विछाने झौर पवके पुल बनाने का काल द्वितीय योजना के 
समय किया जाएगा । पठानकोट से ऊबमपुर तक दूसरी सड़क भी द्वितीय योजना काल में ही 
बनाई जाएगी । पश्चिमी घाट की सड़क का तीन-चौथाई काम ढितीय योजना क ब्रत के पूरा 
हो जाने की आशा है । सव मिलाकर, इस कार्यक्रम में लगभग १५० मील सईते तो नई बनाई 
जाएंगी और ५०० मील से ऊपर सुघारी जाएंगी । 
#॥260/0&8--29 


४४६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


२७, कर्मचारी कल्याण कार्मे--भारतीय रेलें देश में सबसे अधिक लोगों है ३५ 
तो देती ही है, उत्तकी योजनाओं में अपने कर्मचारियों जल 2 लिए कल्याण कार्यो को 80% 
प्राथमिकता दी जाती है। ह्वितीय योजना में कर्म के मकानों और कल्याण क हे 
यथापूर्वे विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा । रेलों का काम बढ़े जाने के कारण 5 
की संख्या भी बढ़ा देनी पड़ेगी, और इसीलिए उतके मकानों और अन्य कफ 
पर किया जाने वाला व्यय भी खासा बढ़ा देना होगा। इस योजना में ३५ कर: रे 
भकातों पर और १४ करोड़ रुपए अन्य सुविधाओं पर व्यय करने के लिए रखें गए बा 
आशा है कि लगभग ६६,००० नए मकान बनाए जाएंगे । इनमें वे मकान भी न 
है जो नए कारखानों के प्रासपास वसाई जाते वाली वस्तियों में बनाए जाएंगे। ढ्िंतीय योजन । 
कर्मचारियों के कल्याणार्थ श्र्य जो काम किए जाएंगे, उनमें १३ चिकित्सालयों भर ७१ औषधा: 
लयों का खोलना भी सम्मिलित है। चिकित्सालयों में लगभग १,६०० रोगी शैयाश्रों को व्वसा 
की जाएगी । 


२८. रेंलों का उपयोग करने दालों के लिए सुविधाएं--यात्रियों के लिए जी सुविधा: 
उपलब्ध की जाएंगी उनमें स्टेशनों को सुधार कर बनाना भी शामिल है। की 
जलपान गृहों और दुकानों का निर्माण, प्रतीक्षालयों का विस्तार, प्लैठफार्मों को है 
चौड़ा तथा लम्बा करना, और लाइन पार करने के लिए पुलों का बनाता आ्रादि भी हे 
सुधारों में सम्मिलित हैं। इनके श्रतिरिक्त स्टेशनों पर सुधरे हुए शौचालय बनाने, पर 
सुविधा और पानी मिलने की व्यवस्था करने, प्रतीक्षा गृहों में विजली की रोशनी मी 
पंसे लगवाने और वर्तमान यात्री गाड़ियों को अधिक आरामदेह वनानें पर भी ध्यान 5५ 
जाएगा। इन सुविधाओं के अ्रधिक विवरण और इन्हें पूरा करने के क्रम का निदचय, रेल उप 
गकर्ता सलाहकार समितियों के साथ विचार-विनिमय करके किया जाएगा । उपलब्ध की 
सीमित होने के कारण जो कार्यक्रम बनाए जाएंगे वे मितव्ययिता के आधार पर ही वे 
पहने । 

२६. सामान को उचंत्ती में एकत्र रखने का खाता--कोई भी काम समय पर श्र ६७8 


भात्रा हक सामान ने मिल सकने के कारण न रुके, इसलिए यह विचार किया गया है कि उपयुर्त 
स्थानों पर तामीरी सामान के डिपो 


र पो खोलकर, उसमें सामान का संग्रह तुरन्त उपलब्ध होने 
अवस्या में रखा जाए। इसका फल यह होगा कि किसी भी समय सामान पर्याप्त मात्रा मे संगृही0 
रहेगा, और आशा है कि द्वितीय 


ये योजना की समाप्ति पर लगभग २५ करोड़ रुपए की हक 
विद्यमान होगा। इस सामान में 


स्कि इंटरलाकिग तथा सिगतल करने की चीजें और माल हिट 
बनाने के लिए खास किस्म का इस्पात भी शामिल रहेगा। संग्रह में इस समय बचे हुए 80 
3 हभेग ५६ करोड़ रुपए है। रेलों के विस्तार का कार्यक्रम वढ़ जाने के कारण उसमे 
कोई २४ करोड़ रुपए मूल्य तक के सामान की और वृद्धि कर देनी पड़ेगी ! 
| ३०. प्रशिक्षण कार्य क्रम--रेलों को विकास योजनाश्रों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों 
की संख्या भी बहुत बढ़ानी पड़ेगी । अन्दाजा लगाया गया है कि बढ़े हुए यातायात को सभा तर 
और नए साधनों को ठीक रखने के लिए १६५,००० नए कर्मचारियों की आवश्यकता पढ़ेंगी । 
लि मी किए हुए कर्मचारियों को आरम्भ में कुछ प्रशिक्षण सी देना पड़ेगा, इसनि् 
द्वितीय योजना में नई भरती के साथ-साथ कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है। 
इसके लिए वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्था को दृढ़ करने के अतिरिक्त नो नए प्रशिक्षण स्कूल भी खो 


परिवहन ४४७ 


जाएंगे | रेलवे मंत्रालय इस विस्तार कार्यक्रम की पूति के लिए अस्थायी अधिकारियों और 
कर्मचारियों की भरती पहले ही श्रारम्भ कर चुका है । * 


परिवहन साधनों में समत्वय 


३१. रेलों की योजना बनाते हुए परिवहन के अन्य सावनों, अर्थात सड़कों, आन्तरिक 
जल मार्गों, समुद्री और हवाई यातायात के विकास का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक-से काम 
पर दोहरे व्यय से बचने के लिए आवश्यक है कि सव परिवहन साधन कार्यों की उपयोगिता 
को समझकर उत्तमें सफल समन्वय कर लिया जाए। राप्ट्रीयक्रत सड़क परिवहन का विकास 
करने के लिए अब तक साधारण नीति यह रही है कि सड़क परिवहन तिगम श्रधितियम, १६५० 
के श्रनुसार निगमों का संगठन होने दिया जाए, क्योंकि यह कानून इल निगमों के साथ 
रैलों को भी सहयोग करने की इजाजत देता है। इन निगमों का संगठन हो जाने पर रेलों 
श्रौर सड़कों के परिवहत में समन्वय होकर दोनों मिलकर काम कर सकेंगे, जोकि देश के 
लिए अधिकतम लाभदायक सिद्ध होगा । सड़क परिवहन के श्रतिरिक्त समस्या रेल परिवहत 
श्रौर भ्रान्तरिक जल मार्गो के परिवहन में समन्वय करने की भी है । इसका देश के उत्तर-पूर्वी 
भाग में विद्ेष महत्व है, क्योंकि वहां ज्वाएंट स्टीमर कम्पनियां नदी मार्गों से मोल और यात्रियों 
के यातायात के एक बड़े अंश का प्रबंध करती हैं। इसी प्रकार रेलों, और समुद्र-तट पर चलने 
वाले जहाजो के परिवहन में भी समन्वय करने की समस्या है । इन दोनों का विकास भी सहयोग- 
पूर्वक होने की झावश्यकता है | इस समस्या पर विशेषज्ञों की एक समिति विचार कर रही है । 
समन्वय की इन तथा श्रन्य समस्याओं पर निरन्तर विचार करते रहना होगा, जिससे 
समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तत किया जा सके । 


नीति झौर संगठन 


३२. भारतीय रेलों का एक महत्वपूर्ण कार्य यह हैं कि वे उपलब्ध इंजनों, डिब्बों श्रौर 
'लाइनों की सामर्थ्य का अधिक से अधिक श्रच्छा उपयोग करें, जिससे कार्य-कुशलता भौर मित- 
व्ययिता में निरन्तर वृद्धि होती रहे। इसके लिए आयोजित और संगठित प्रयत्त करने की आवश्य- 
कता है, जिससे कि गाड़ियों को आवश्यक रूप से चक्कर काट कर जाना न पड़े और जहाँ दा 
गाड़ियों का मेल होता हो, वहां उन्हें देर न लगे। इस प्रकार अ्रवावश्यक व्यय से वचकर हीं 
कुशलता का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। इनमें से प्रथम उद्देश्य की सिद्धि वो दा 
किसी हद तक इस कारण हो रही है कि सीमेंट, लोहा भर इस्पात, कोयला, कपड़ा, हक, ध 
नमक आदि कुछ वस्तुओं को रेल द्वारा ढोंने के लिए अवावश्यक व्यय से वचकर ल्यहियो के 
'पद्धति अपना ली गई है। इस पर शायद द्वितीय योजना के समय विद्यमात रे की 
अनुसार पुनविचार करना पढ़े। रेलों की कुशलता वढ़ाने के लिए आवश्यक होगा कि पर वर्ष की 
योजनाओं में संचालन कुशलता के विशिष्ट लक्ष्य पहले से विर्वारित कर कह दाग ना भार 
समाप्ति पर देखा जाए कि वे लक्ष्य कहां तक पूरे हुए । वाषिक 20 र्गग्ो ह 
उनकी पूर्ति करना रेलवे बोर्ड का एक श्रम-साध्य उत्तरदायित्व होगा । 84 कि उद गन 
समय निश्चित करके, उसके भीतर ही उन्हें पूरा कर देने के लिए 42%" हक में तो ववी 
समय तथा गति आदि का मेल अ्रति सावधानीपूर्वक विठाया जाए ३23 कोर्य' हर घौर इस 
हो जाए और साधनों की वरवादी न हो । इसके लिए इस्पात, सर्मस 
सामग्रियों की उपलब्धि की योजना भी पहले से ही बनाकर वतना झ्वंया । 


2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
४०. १६५४ में श्रन्तर-राज्य और झराथिक महत्व की सड़कों का एक विशेष बाबी॥ 
आरम्भ किया गया था, और उसके लिए केद्दीय सरकार ने १० करोड़ स्पए का रह घी 
किया था । इसे दितीय योजना काल में जारी रखा जाएगा । इस पर सब मिलान की 
स्पए व्यय होने की सम्भावना है। इसमें से लगभग तीन-चौथाई उत कामों पर व्यय होगा जो पा 
योजना के समय ग्रारम्भ किए गए ये। इस कार्यक्रम में अन्तर-राज्य सड़कें सीमा्रों पर पहर 
की सड़क भौर देश का भ्रमण करने वालों के लिए उपयोगी सड़कें सम्मिलित हैं। झस ता 

की लम्बाई मिलकर लगभग १,००० मील हो जाएगी । 

शाज्यों में सड़कें बनाने के कार्यक्रम रु 
४१. राज्यों में सड़कों का विकास करने के लिए प्रथम योजता-मैं धरे ते हा ! 
गए थे । द्वितीय योजना में सब मिलाकर १६४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रह्दी है ० आर श 
कि द्वितीय योजना काल में लगभग १८,००० भील बिना कोलतार की पक्की सड़के तैया 
जाएंगी। यहकाम करते हुए उन पिछड़े हुए इलाकों की झावश्यकता्रों का विदयष ध्यान खाने 
जित पर प्रथम योजना में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका था। कुछ रकम उन कच्ची मी ७) 
की पदों को सुपर के लिए भी रदी गई है, जो कि अवभ योजना के समय देह 
कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई थीं। झ्राशा है कि ट्वितीय योजना में राष्ट्रीय विस्ता: हर 
। ९ में देहाती सड़कों फे विकास का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाएगों, प्रल्तु पक 
! पहले से निर्धारित कर लेना सरल नहीं है भ्रौर इसलिए श्रभी सम्मावित लाई की 
प्रद्याजा नहीं लगाया जा सकता । फिर भी, देहाती सड़कों को वनाने, उनकी भरत रे! 
प्रौर विविध संगठनों द्वारा उनके लिए किए जा रहे कामों में समन्वय रखने पर प्रयेक त 
विशेष ध्यान देगा, और उसे भपनी सड़कों के विकास की योजना का अंग समझेगा । 


ख्े 


हे ३. सड़क परिवहन कल ना 

न हि 3 में राज्यों के राष्ट्रीयकूत सड़क परिवहन *त्मों वी दे 

मे व्यय हो गए होंगे 298 की गई थी। आशा है कि उसमें से १० करोड़ *पए बॉ हर 

र्ज्प कम क योजना में इस कार्य के लिए १३:४५ करोड़ उप की राशि वि 
परकारों को सलाह दी गई है कि वे १६५० के सड़क परिवहर्न निगम अधिरिरईी 

बज हर गम का संगठन कर लें । रेलवे योजना में भी १० करोड़ रुपए इसलिए की 

फ्र 223 ३; मं 0! ले सके । इसके अतिरिक्त ३ करोड़ रुपए परिवहन हरि 

दिलीय कर र्ल्त्ी ट्रान्स्पीटं संविस के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार हे पी 

लग जाएगी पे में राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन के लिए सब मिलाकर २७ करोड़ हर्ष गर्ग 
र्निः हक हे कि इस सबका परिणाम यह होगा कि लगभग ५,००० 


कब पर चलने लग जाएंगी और उनकी मरम्मत झ्रादि के लिए आवश्यक काररती 
उसे जाएगे । 


४३, ० नि मु ही 
कम शक १६५४ को अन्तिम तिमाही में सड़कों पर अ्रन्दाजंन ३,५३,००० गाड़ियां चते हों दर्द 
हे रे यद्यपि अधम योजना का आरम्भ होने के समय की संख्या, ग्रबति २,६४,७२७ कि 
थो। पक 3 विशालता, सड़कों की लम्बाई श्रौर आवादी की दृष्टिते बह 
हि कपल वर्षों में देश में आशिक काम-काज बहुत बढ़ गया है और रेलें याताबाए 
शखताएं पूरी करने में असमर्थ है । इसलिए सटक प 4 की मुंजाई 
परस्तू पट विस्तार अब तक उमा मर्थ है। इसलिए सड़क परिवहन के विस्तार वी » ५ आय; 


टुग्ा नहीं है। इस समय साढ़कों द्वारा होने वाली माल की दुलाई 


परिवहन ४५१ 


सबकी सब श्रौर यात्रियों का यातायात कोई तीन-चौथाई, निजी मोटर चालकों के हाथ में है । 
द्वितीय योजना में सरकार द्वारा सड़क परिवहन का काफी विस्तार कर दिए जाने पर भी, उत्तका 
एक बड़ा भाग निजी चालकों के ही हाथ में रहेगा । हाल के वर्षों में सड़क परिवहन का विस्तार 
अपर्याप्त रहने के अनेक कारण बताए जाते हैं । इनमें से जिनकी चर्चा बहुधा होती रहती है वे ये 
हैं: राष्ट्रीयकरण का भय, मोटर परिवहन पर करों की ऊंची दरें, अन्तर-राज्य यातायात और 
दूर की दुलाई पर कोड आफ प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रैक्टिस” के अनुसार लगाई गई पावन्दियां, और 
कुछ राज्यों में कानून द्वारा निर्धारित तीन से पांच वर्ष तक की मियाद के स्थान पर परमिटों 
(श्रनुमति पत्रों) का थोड़ी मियाद के लिए दिया जाना । यें सभी कारण सड़क परिवहन 
के विस्तार में थोड़े-बहुत वाधक रहे होंगे, परन्तु साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भ्रधिकतर 
मोटर चालक निजी गाड़ियों के अ्रकेले-अकेले मालिक हैं | 'उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि 
ते भ्रपने काम का विस्तार व्यापारिक ढंग से और विश्वसनीय आधार पर कर सकें । 
ह ४४. योजना आयोग ने परिवहन मंत्रालय की सलाह से सड़क परिवहन की समस्याश्रों 
पर कुछ विशिष्ट जानकार व्यक्तियों से विचार करवाया था। उसे देखकर आयोग ने सिफारिश 
की है कि सड़कों द्वारा माल की ढलाई का हितीय योजना काल मैं राष्ट्रीकरण न किया जाए 
और निजी मोटर चालकों को टिक सकने लायक बड़ी इकाइयों में संगठित हो जाने में 
सहायता दी जाए । यात्री परिवहन के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश यह है कि राष्ट्रीयक्नत 
सेवाओं के विस्तार का कार्यक्रम सोच-समझकर बनाया जाए भौर जहां-जहां राज्य सरकारें 
सड़क परिवहन का काम स्वयं न करना चाहें वहां निजी चालकों को परमिट उदार 
शर्तों पर दिए जाएँ। अ्रव विद्विप्ट जानकारों की सिफारिशों के अनुसार, लाइसेन्स देने की 
कठोर नीतियों को उदार कर देनें और विभिन्न राज्यों के बीच में चलने वाली मोटर गाड़ियों 
से डबल टैक्स वसूल-न करने के लिए आवश्यक कारंवाई की जा रही है । केद्वीय सरकार का 
इरादा है कि वह अन्तर-राज्य सड़क परिवहन को नियन्त्रित करने का श्रधिकार अपने हाथ 
में ले ले । आशा है कि इत सब उपायों से द्वितीय योजना के समय सड़क परिवहन का विकास 
करने में सहायता मिलेगी । 

४५. बैलगाड़ियां श्रभी बहुत समय तक देश की श्रर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भाग लेती 
रहेंगी, इसलिए उन्हें सुधारने के उपायों पर विचार किया जा रहा है । कुछ वर्ष हुए, एक एसा 
पहिया बनाया गया था जिसका टायर तो लोहे का था परन्तु वह चौड़ा श्रधिक था | इसके कारण 
गाड़ी को खींचने में जोर कम लगता था और सड़कों को भी नुकसान कम पहुंचता था। इस पहिए 
का चलन बढ़ाने के प्रयत्त किए जा रहे हैं । केन्द्रीय सड़क अनुसन्वान भ्रतिष्ठान वैलगाड़ियों के 
लिए कई ऐसी नामें बनाकर देख रहा है जिनका आरों के साथ मेल आपनसन्य्राप वेठ 
जाए । हाल में परिवहन सलाहकार परिपद मे निश्चय किया था कि परीक्षण के लिए एक एसा 
योजना आरम्भ की जाए जिससे कि रबर के टायर लगी हुई बैलगाड़ियों की वीझ ढोने का सामस्य 
की जांच की जा सके । यदि आवश्यकता होगी तो केद्ीय सड़क कोश से भी इस काम को वित्तीय 
सहायता दे दी जाएगी। 

४. पर्यटन 

४६. केन्द्र और कई राज्यों की सरकारों की योजनाओं म॑ पवटन का विकास करना 
भी सम्मिलित है। इस कार्यक्रम का सुख्य काम ठहरने के स्थान में परिवहत और महत्वप्रूण यात्रा 
केन्द्रों में मनोरंजन की सुविधाओं का प्रवन्ध करता है--विशेषतः उन स्थानों पर जा चलत मारा 


४२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


से दूर हों । मोटी दृष्टि से इसके दो भाग हैं : (क) ऐसे स्थानों पर.सुविधाशों का प्रवन्ध करना 
जहां विदेशी पर्यटक बहुत जाते हैं, और (ख) निम्न और मध्य वित्त वर्ग के स्वदेशी यात्रियों के 
लिए कुछ ऐसे स्थानों पर सुविधाओं की व्यवस्था करना जो स्थानीय और प्रादेशिक महत्व के 
हों। प्रथम भाग से सम्बद्ध कामों को केन्द्रीय सरकार और द्वितीय से सम्बद्ध को राज्य सरकार 
करेंगी। उत्तकी कुछ सहायता इस काम में केन्द्रीय सरकार भी कर देगी। इस कायत्रम में 
प्येटक संघों और राज्यों श्रथवा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यालयों को 
सहायता देना और स्वदेश में पर्यटन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते के लिए प्रादेशिक भाषाओं में 
प्रचार कार्य करना भी सम्मिलित है । 


५, जहाजरानी 


४७, १६४७ में जहाजरानी नीति निर्धारक समिति ने सिफारिश की थी कि देश को यह 
लक्ष्य रख लेना चाहिए कि ५-७ वर्ष में उसके पास २० लाख ठन के जहाज हो जाएं | ई्‌ 0 
में केन्द्रीय सरकार ने यह नीति अपना ली कि तटवर्ती व्यापार केवल भारतीय जहाजों के लिए 
सुरक्षित कर दिया जाए और व्यापारिक जहाजों के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का 
उत्तरदायित्व भी सरकार अपने ऊपर ले। भारतीय जहाजों की भारवहन क्षमता मन्द गति 
से ही बढ़ पाई है और युद्धोत्तर काल में भारवहन क्षमता में वृद्धि कर लेने के ग्रवसर का भारत 
ने पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया है। प्रथम योजना आरम्भ होने के समय रजिस्टडे भारतीय 
जहाजों की कुल भारवहन क्षमता ३,६९०,७०७ जी० आर० टी० थी। प्रथम योजना 
में लक्ष्य यह रखा गया कि उसमें २, १५,००० जी० आर० टी० की वृद्धि कर दी जाएं 
जयाल था कि यदि इस अवधि में लगभग ६०,००० जी० आर० टी० क्षमता के जहाज 
पुराने और वेकार हो गए, तो भी रजिस्टर्ड जहाजों की कुल क्षमता ६,००,००० जी० 
आर० टी० से ऊपर जा पहुंचेगी । इस लक्ष्य के पूरा हो जाने की. सम्भावना है। हां, कुछ नए 
जहाजों से काम लेने में समय लगेगा । द्वितीय योजना काल में अ्रनुमानतः ६०,००० जी० आर० 
+४ अमता के जहाज पुराने और बेकार हो जाने की गुंजाइश रखकर, लगभग ३/००,०९९ 
जी० आर० टी० क्षमता के नए जहाज बढ़ा दिए जाएं। इस प्रकार, द्वितीय योजना के श्न्त में से 


*जिस्टरड जहाजों की कुल भारवहन क्षमता ६,००,००० जी० आ्रार० टी० हो जाएगी ' 


£5. इस योजना के मोठे-मोटे लक्ष्य ये हैं : 

(व) त्वर्ती व्यापार की सब आवश्यकताएं पूरी तरह भ्रच्छी कर देना। इस सम्मावा 
का भी ध्यान रखा जाए कि रेलों का कुछ यातायात तटवर्ती जहाजों के सुडरर 
कर दिया जाएगा, 

(एप) भारत के समुद्र-पार के 


दि व्यापार का अधिकाधिक भाग भारतीय जहाजों को 
- दिलवाना, और 


(ग) तेल ढोने वाले वेड़े की नींव डाल देना । 
जस समय भारत के समद्र-पार के 43058 
के साथ ४० प्रतिशत मर मे हू ॥ केवल ५ प्रतिशत और ग्रड़ोस-पड़ोत ते पर 
इन दोनों प्रकार के 5225 हाजी द्वारा होता है। ऊपर निरदिष्ट लक्ष्य ५ मी 
पार में भारतोय जहाजों का भाग क्रमशः १२ से १५और *९ 


परिवहन ४५३ 


अतिशत हो जाने की आशा है। निम्न तालिका में प्रथम और हितीय योजनाएं पूरी होने के 
समय, भारतीय जहाजों की कुल भारवहन क्षमता की तुलना करके दिखाई गई है :-- 


: (सकल रजिस्टर्ड टन) 


प्रथम योजना प्रथम योजना हितीय योजना 
से पूर्व केअ्नन्त में. के अन्त में 





तटवर्ती और पड़ोसी देशों तक 
आने-जाने वाले जहाज 


सुमृद्र-पार आने-जाने वाले जहाज ... 


२,१७,२०२ ३,१२,२०२ ४,१२,३०० 


१,७३,५०५ २१,८३,५०५ ४,०५,१०५ 





चाहे जहां बुक हो सकने वाले जहाज -- ज+. ३०,००० 
'पैलवाही जहाज कर प्००० २३,००० 
डूबे हुए जहाजों को खींचकर 
निकालने वाला टग न-+ न+ १,००० 
योग  ३,६०,७०७ ६,००,७०७ €,०६,७०७ 
टन 0 3 22700 00 502 





४६, प्रथम योजना में १६*४ करोड़ रुपए की राशि जहाजों के लिए रखी गई थी, जो 
बाद में बढ़ाकर २६-३ करोड़ रुपए कर दी गई। परन्तु इस योजना की अवधि में वास्तविक 
व्यय लगभग १८ करोड़ रुपए हुआ होगा । श्रव जहाजों की उन्नति के लिए ४५ करोड़ रुपए की 
राश्षि रखी गई है, परन्तु चूंकि लगभग ८ करोड़ रुपए प्रथम योजना से बचे हुए हैं इसलिए 
हितीय योजना के समय कोई ३७ करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी । इसके भ्रतिरिकत १५ 
करोड़ रुपया इसलिए रखा गया है कि अण्डमान तथा निकोवार द्वीप-समूह की उन्नति के लिए 
'एक जहाज खरीदकर उसे भारत से इन द्वीपों- तक चलाया जाए और तीत नए लांच इन ढ्वीपों 
के बीच चलाने के लिए खरीदे जाएं | आ्राशा है कि जहाजी कम्पनियां अपने विस्तार के लिए १० 
करोड़ रुपए का प्रवन्ध स्वयं कर लेंगी । योजना में निर्धारित समस्त राश्षि में से २० करोड़ रुपए 
तो सीधे ही ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन में और एक अन्य जहाजी निगम में फारस की खाड़ी 
और लाल सागर आदि में जहाज चलाने के लिए लग जाएंगे । शेप राशि से निजी कम्पनियों को 
अपने विस्तार कार्यक्रम पूरे करने में सहायता दी जाएगी । अभी अन्दाजा ऐसा है कि द्वितीय 
योजना में जो धनराशि रखी गई है वह योजना काल में ही भ्रतिरिकत ३ लाख टन का लक्ष्य पूरा 
करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी । कितनी अश्रतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ेगी, इस प्रदन का 
उत्तर श्रन्य अनेक वातों के श्रलावा इन बातों पर भी निर्भर करता है कि जहाजों के वाजार मे 
खरीद के समय भाव वया होंगे, अ्रपने विस्तार कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विदेशों में 
पुराने जहाज कितने मिल सकेंगे, और निजी जहाजी कम्पनियां स्वयं कितनी रकम का प्रवन्ध 
कर सकेंगी । सारी स्थिति पर निरन्तर नजर रखी जाएगी, जिससे कि अपना कार्यक्रम पूर्णतया 
पूरा करने के लिए आवश्कतानुसार अतिरिक्त उपायों का अवलस्व॒न किया जा सके । यह कार्यक्रम 
साधारण ही है और निम्नतम लक्ष्य को प्रकट करता है । | 
महत्वपूर्ण प्रदनों पर विचार किया जा 


५०. इस समय जहाजों के कार्यक्रम सम्बन्धी ढाई महत्व 
वत्तीय सहायता जिन 


रहा है। भारत सरकार सोच रही है कि श्रव तक जहाजी कम्पनियों को वित्त 


४५४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


गत्तों पर दी जाती है उन्हें उदार कर दिया जाए। कम्पनियों ने ये झर्ते तीन प्रकार से नरम कर देने 
की प्रार्थना की है : एक तो ब्याज की दर घटा दी जाए, दूसरे अदायगी का समय बढ़ा दिया जाए, 
और तीसरे जहाज खरीदने के लिए ऋण की मात्रा बढ़ा दी जाए। हिन्दुस्तान शिपयार्ड (जहाजी 
कारखाने ) में बने हुए जहाजों को सस्ता बेचने के लिए सरकार जो सहायता देती है उसके आधार 
पर भी पुनविचार किया जा रहा है। झ्ाशा है कि शी घ्र ही यह निश्चय हो जाएगा कि विग्ाखा- 
पत्तनम में बने हुए जहाजों का विक्रय-मूल्य किस आवार पर तय किया जाए । भारत के समुद्र- 
पार के व्यापार में भारतीय जहाजी कम्पनियों को उचित भाग दिलाने में भी सहायता दी जाएगी। 
प्रथम योजना के समय ऐसे उपाय किए गए थे कि जिस माल पर सरकार का नियन्त्रण हो डे 
ढोने के लिए यथाशक्ति भारतीय जहाजों का ही प्रयोग किया जाए। श्रव ऐसे उपाय सोचे जा रह 
हैं कि सरकारी और भधे-सरकारी संगठनों द्वारा ढोगे जाने वाले माल के लिए एक समन्वित नीति 
वनाई जाए। तटवर्ती व्यापार केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित किया जा चुका 
है। भ्रब एक विशेपज्ञ समिति यह विचार कर रही है कि इस व्यापार का भुगतान करने के लिए 
रैलों और तटवर्ती जहाजों में निकट सहयोग किस प्रकार हो सकता है । 


५१. केन्द्रीय सरकार ने सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया है कि पाल से चलने वाली 
नौकाग्रों के उद्योग की सहायता करनी चाहिए और इन नौकाप्रों के जो मालिक भ्रपती तौकाश्ों 


को यन्त्र चालित बनाना चाहें उनको ऋण अथवा नकदी की सहायता देनी चाहिए । इसके लिए 
४० लाख रुपए की राशि रखी गई है । 


*. व्यापारिक जहाजों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रथम हक मे 
लगभग १ करोड़ १२ लाख रुपए की व्यवस्था थी। यह राशि कलकत्ता में एक मैरीन इंजीनियरि 
कालेज खोलने और नाविकों को प्रशिक्षित करने की अन्य योजनाओं पर-व्यय की जाने वाली थी। 
सम्भावना है कि प्रथम योजना के समय इन कार्यो पर ६५ लाख रुपए व्यय हो गए होंगे । द्वितीय 
योजना में इसके लिए ७५ लाख रुपए रखे गए है जिसमें ७० लाख रुपए तो बम्बई के वाटिकिल 


एण्ड इंजीनियरिंग कालेज को नई इमारत के लिए और ५ लाख कलकत्ता कालेज में कुछ ब्मासं | 
बढ़ाने के लिए है ।' 


६- बन्दर और बन्दरगाहें 

३. भारत में समुद्री वन्दर दो प्रकार के है : (१) बड़े बन्दर, जिनका प्रवत्थ केदीय 

परकार करती है, और (२) छोटे बन्दर, जिनका प्रवन्ध राज्य सरकारें करती हैं । विभाजन के 
पश्चात भारत में बड़े बन्दर 


| “वर पांच रह गए थे : कलकत्ता, वम्बई, मद्रास, कोचीन और विशेर्सी- 
पत्तनम । प्रथम योजना आरम्भ 


करोड़ टन के जहाजों को होने के समय से पांचो वन्दर मिलकर प्रतिवर्ष लगभग दर 

करोड़ हज को संभाल लेते थे और इनकी ५ हि जता 
डे-बड़े काम ये थे सामर्थ्य भी इतनी ही थी । प्रथम 

बड़े-बड़े काम ये थे :-. थे भी इतनी ही 


(क) कड्लीः में एक बड़ा बन्दर बनाना, जो उस जहाजी यातायात की संभाल 
संदः जा पहले कराची से हुआ करता था, 


£2॥ डे ८ 252 
का ससुर मार्ग से आने वाले तेल का वम्बई में घाट बनाना, 
गृ [कु] 
ब्रा “मान सब बच्दरों का पुर्नानर्माण और आधुनिकीकरण, 
2. 7७७ कोचीन और मद्रास में अतिरिवत घाट और जहाज उड़े होने के स्थात 


॥ 4 


परिवहन ड्श्र्प् 


(8) छोटे बन्दरों में उपलब्ध सुविधात्रों की नाप-जोख करना और उनमें से कुछ चुने 
हुए बन्दरों को सुधारना, जिससे बड़े वन्दरों का बोक्ष कुछ हलका हो 
सके । 

प४, प्रथम योजना में बन्दरों के विकास का जो कार्यक्रम आरम्भ किया गया था उप्तका 
० करोड़ रुपए कूता गया था । इस कार्यक्रम के विवरण को भ्रन्तिम रूप योजना के वाद के 
वर्षों में दिया गया था, भर उसके लिए ४५ करोड़ रुपए की राक्षि स्वीकृत कर दी गई थी। उसमें 
से अब तक ३१ करोड़ रुपए व्यय हुए है। कंडला में बन्दर और तेलवाही जहाजों को खड़ा करने के 
स्थान पर काम होने लगा है। वम्बई में भी तेलवाही जहाजों को खड़ा करने के तीन ऐसे स्थान 
कम किए जा चुके है जहां बड़े से बड़ा तेलवाही खड़ा हो सकता है। वहां से मुख्य भूमि तक तेल 
लाने के लिए समुद्र के भीतर नल भी लगाए जा चुके हैं । प्रिन्सेज़ भौर विव्टोरिया डाक (जहाजों 
के लंगर डालने के स्थान) में माल उतारने-चढ़ाने के बड़े गेडों का पुर्तनर्माण ग्रौर एलेक्जेण्ड्र 
डाक के फ्रेन को विजली से चलाने के लिए उसमें विजली लगाने का काम करीब-करीब पूरा हो चुका 
है । कलकत्ता में हुगली नदी को नियन्त्रित करने के लिए श्रकरा नामक स्थान पर एके ठोकर 
बनाई गई भौर सोनाई नामक याडं में खनिज कच्ची धातुएं एकत्र करने के लिए एक केन्तीय डिपो 
और ४,००० कर्मचारियों के रहने के लिए एक बड़ी बस्ती तैयार हो चुकी हैं। जो काम चल रहे 
है, उनमें खिदिरपुर डाक के रेलवे यार्ड का सुधार, किंग जाज डाक में भारी सामान उठाने के लिए 
२०० टन के क्रेन से युक्त यार्ड का निर्माण, माल-जहाज खड़े करने के दो श्रतिरिक्त घाट, झौर 
एक बड़े ट्रेजर (मिट्टी कीचड़ खोदकर हटाने वाला यन्त्र) का निर्माण भी शामिल है। मद्रास 
में जो काम चल रहे है उनमें दो मुख्य हैं : एक तो जहाज खड़े करने के नए स्थान बनाने के लिए 
एक जलाशय (वेट डाक) का निर्माण, झौर दूसरा रेत का जमाव रोकने की व्यवस्था । कोचीन में 
तेलवाही प्रौर कोयला-वाही जहाजों से माल उतारने के नए घाट बनकर तैयार हो गए हैं। घाटों 
पर जहाज खड़े करने के चार नए स्थान वन रहे है । इन सव सुधारों का लाभ यह हुआ है कि बड़े 
बच्दर भव लगभग २-५ करोड़ टन के जहाजों को संभाल सकेंगे । - 

५५, द्वितीय योजना का प्रधान लक्ष्य यह है कि जो काम प्रधम योजना में आरम्भ किए 
गए थे उन्हें पूरा कर लिया जाए भर बन्दरों में डाकों को ऐसा भ्रावुनिक और सन सा बना 
दिया जाए कि वे देश के ग्राथिक तथा झ्ौद्योगिक विकास के कारण उतन हुई नई आवश्यकताओं 
को पूरा कर सके । इसलिए द्वितीय योजना में बड़े वन्दरों के सब कार्यत्रम पूरे करने के लिए ४० 
करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई हैं। जो काम शुरू किए जाएंगे उन पर, प्रथम योजना से बचे 
हुए कामों को मिलाकर, ७६ करोड़ रुपए व्यय हो जाने की सम्भावना है । योजना में जो ४०करोड़ 
रुपए रखें गए उनके अ्रतिरिक्‍्त बुछ राश्ियां बन्दरों के अपने साधनों से भी मिल सकती है । 
जो घनराशि रखी गई है उसका उपयोग सरकार द्वारा कंडला में प्रत्यक्ष विनियोग करने भर 
योजना में पोर्ट ट्रस्टों की ग्रवन्धकर्त्री संस्थाड्रों को सहायता देने के लिए किया जाएगा । इस 
समय पोर्ट टूस्टों को जिन रियायती शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं उन्हीं शर्तों पर छ्ितीय बोजना 
में भी दिए जाते रहेंगे । | * 
राशियाँ व्यय की जाएंगी उनमें 


५६. हितीय योजना में बड़े बन्दरों के विकास के लिए जोरा 
मद्रास पर ६२ करोड़ रुपए, 


से कलकत्ता पर १६, € करोड़ रुपए, बम्बई पर २९३ करोड़ रुपए, 
कोचीन पर ४ करोड़ रुपए और कान्दला पर १४ करोड़ रुपए व्यय होंगे । 


४५४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


शर्तों पर दी जाती है उन्हें उदार कर दिया जाए। कम्पनियों ने ये झर्तें तीन प्रकार से नरम कर देने 
की प्रार्थना की है : एक तो ब्याज की दर घटा दी जाए, दूसरे अदायगी का समय बढ़ा दिया जाए, 
और तीसरे जहाज खरीदने के लिए ऋण की मात्रा वढ़ा दी जाए। हिन्दुस्तान शिपयार्ड (जहाजी 
कारखाने ) में बने हुए जहाजों को सस्ता बेचने के लिए सरकार जो सहायता देती है उसके आधार 
पर भी पुनविचार किया जा रहा है । भ्ाशा है कि शी प्र ही यह निश्चय हो जाएगा कि विशाखा- 
पत्तनम में बने हुए जहाजों का विक्रम-मूल्य किस आधार पर तय किया जाए । भारत के समुद्र- 
पार के व्यापार में भारतीय जहाजी कम्पर्नियों को उचित भाग दिलाने में भी सहायता दी जाएगी | 
प्रथम योजना के समय ऐसे उपाय किए गए थे कि जिस माल पर सरकार का नियन्त्रण हो उसे 
ढोने के लिए यथाशक्ति भारतीय जहाजों का ही प्रयोग किया जाए। श्रव ऐसे उपाय सोचे जा रहे 
हैं कि सरकारी और तर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा ढोये जाने वाले माल के लिए एक समन्वित नीति 
बनाई जाए। तटवर्ती व्यापार केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित किया जा चुका 
है। अब एक विद्येपज्ञ समिति यह विचार कर रही है कि इस व्यापार का भुगतान करने के लिए 
रेलों और तट्वर्ती जहाजों में निकट सहयोग किस प्रकार हो सकता है । 


५१. केंद्रीय सरकार ने सिद्धान्तवः यह स्वीकार कर लिया है कि पाल से चलने वाली 
नौकाश्रों के उद्योग को सहायता करनी चाहिए और इन नौकाशों के जो मालिक श्रपनी नौकाओं 
को यन्त्र चालित बनाना चाहें उनको ऋण अथवा नकदी की सहायता देनी चाहिए । इसके लिए 
४० लाख रुपए की राशि रखी गई है । 


५२. व्यापारिक जहाजों के कमंचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रथम योजना में 
लगभग १ करोड़ १२ लाख रुपए की व्यवस्था थी। यह राशि कलकत्ता में एक मैरीन इंजीनियरिंग 
कालेज खोलने और नाविकों को प्रशिक्षित करने की अन्य योजनाओं पर-व्यय की जाने वाली थी। 
सम्भावना है कि प्रथम योजना के समय इन कार्यो पर ९५ लाख रुपए व्यय हो गए होंगे । द्वितीय 
योजना में इसके लिए ७५ लाख रुपए रखे गए है जिसमें ७० लाख रुपए तो वसम्बई के नाटिकल 
एण्ड इंजीनियरिंग कालेज की नई इमारत के लिए श्लौर ५ लाख कलकत्ता कालेज में कुछ इमारतें | 
बढ़ाने के लिए है ।' 


६. बन्दर और बन्दरगाहें 


४३. भारत में समुद्री वन्दर दो प्रकार के हैं : (१ ) बड़े बन्दर, जिनका प्रवन्ध केन्द्रीय 
सरकार करती है, और (२) छोटे बन्दर, जिनका प्रवन्ध राज्य सरकारें करती हैं । विभाजन के 
परचात भारत में बड़े बन्दर पांच रह गए थे : कलकत्ता, वम्बई, भद्रास, कोचीन और विशाखा- 
पत्तनम । भथम योजना आरम्भ होने के समय से पांचों वन्दर मिलकर प्रतिवर्ष लगभग दो 
करोड़ टन के जहाजों को संभाल लेते थे और इनकी सामथ्ये भी इत्तनी ही थी । प्रथम योजना में 
बड़े-बड़े काम ये थे :- 

(क) कंडला में एक वड़ा बन्दर बनाना, जो उस जहाजी यातायात को संभाल 
सके जो पहले कराची से हुआ करता था, ; 

(ख) समुद्री मार्ग से आने वाले तेल का बम्बई में घाट बनाना, 

(ग) वर्तमान सब बन्दरों का पुर्ननर्माण और आधुनिकीकरण, 

(घ) कलकत्ता, कोचीन और मद्रास में अतिरिक्त घाट और जहाज खड़े होने के स्थान 
बनाता, और 


परिवहन 35.4 


(5) छोटे बन्दरों में उपलब्ध सुविधाओं की नाप-जोख करना और उनमें से कुछ चुने 
हुए बच्दरा को सुवारना, जिससे बड़े वन्दरों का बोझ कुछ हलका हो 
सगे । 


४४. प्रथम योजना में वन्दरों के विकास का जो कार्यक्रम आरम्भ किया गया था उसका 
व्यय ६२ करोड़ रुपए कृता गया था । इस कार्यक्रम के विवरण को श्रन्तिम रूप योजना के बाद के 
वर्षों में दिया गया था, और उसके लिए ४५ करोड झपए की राशि स्वीकृत कर दी गई थी । उसमें 
से अब तक ३१ करोड़ रुपए व्यय हुए हैं । कंडला में वन्दर भर तेलवाही जहाजों को खड़ा करने के 
ए्वान पर काम होने लगा है । बम्बई में भी तेलवाही जहाजों को खड़ा करने के तीन ऐसे स्थान 
तैयार किए जा चुके है जहां बड़े से वड़ा तेलवाही खड़ा हो सकता है। वहां से मख़्य भूमि तक तेल 
लाने के लिए समुद्र के भीतर मल भी लगाए जा चके है। प्रिन्सेज़ भौर विक्टोरिया डाक (जिह्दाजों 
के लगर डालने के स्थान) में माल उतारने-चढ़ाने के बड़े शेडों का पुनन्तिर्माण भ्रौर एलेक्जेण्ड्र 
डाक क॑ फ्रेन को विजली से चलाने के लिए उसमें विजली लगाने का काम करीव-करीब पूरा हो चुका 
है। कलकत्ता में हुगली नदी को नियन्त्रित करने के लिए श्रकरा नामक स्थान पर एक ठोकर 
वनाई गई धोर सोनाई नामक या में खनिज कच्ची थातुएं एकत्र करने के लिए एक केन्द्रीय डिपो 
और ४,००० कर्मचारियों के रहने के लिए एक बड़ी बस्ती तैयार हो चुकी है । जो काम चल रहे 
हूँ, उनमें जिदिरपुर डाक के रेलवे यार्ड का सुधार, किंग जाजे डाक में भारी सामान उठाने के लिए 
३०० टन के क्ेन से युक्त या्ड का निर्माण, माल-जहाज खड़े करने के दो अ्रतिरिक्त घाट, और 
पक बड़े ट्रेंजर (मिट्टी कीचट़् खोदकर हटाने वाला यन्त्र) का निर्माण भी शामिल है। मद्रास 
मे जो फाम घल रहे है उनमें दो मुख्य है : एक तो जहाज खड़े करने के नए स्थान बनाने के लिए 
उक जलाशय (वेट डाक) का निर्माण, और दूसरा रेत का जमाव रोकने की व्यवस्था । कोचीन में 
पेलवाही भ्रौर कोयला-बाही जहाजों से माल उतारने के नए घाट बनकर तैयार हो गए हैं। घाटों 
पर जहाज खड़े करने के चार नए स्थान वन रहे है । इन सव सुधारों का लाभ यह हुआ है कि बड़े 

वन्दर अब लगभग २-५ करोड़ टन के जहाजों को संभाल सकेंगे । 


५. द्वितीय योजना का प्रधान लक्ष्य यह है कि जो काम प्रथम योजना में ग्रारम्भ किए 
गए थे उन्हें पूरा कर लिया जाए और वन्दरों में डाकों को ऐसा आधुनिक और सावन-सम्मन्न बना 
दिया जाए कि वे देश के श्राथिक तथा श्रौद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न हुई नई आवश्यकतात्रों 
को पूरा कर सकें । इसलिए द्वितीय योजना में बड़े वन्दरों के सब कार्यक्रम पूरे करने के लिए ४० 
करोड़ स्पए की व्यवस्था कर दी गई है। जो काम शुरू किए जाएंगे उन पर, प्रथम याजना ही 
हुए कामों को मिलाकर, ७६ करोड़ रुपए व्यय हो जाने की सम्भावना है। योजना में जो ४०करोड़ 
रुपए रखे गए उनके अतिरिवत कुछ राशियां बच्दरों के अ्रपने साधनों से भी मिल सकती हैं । 
जो घनराशि रखी गई है उसका उपयोग सरकार द्वारा कंडला में प्रत्यक्ष विनियोग करने और 
योजना में पोर्ट ट्रस्टों की प्रवन्धकर्त्री संस्थाओं को सहायता देने के लिए किया जाएगा। इस 
समग्र पोर्ट ट्रस्टों को जिन रियायती शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं उन्हीं शर्तों पर ह्वितीय योजना 
मे भी दिए जाते रहेंगे । 

५६. द्वितीय योजना में बड़े बन्दरों के विकास के लिए जो राशियां व्यय की जाएंगी उनमें 
से कलफत्ता पर १६, ६ करोड़ रुपए, वम्बई पर २६-३ करोड़ रुपए, मद्रास पर ६२ करोड़ एपए 
कोचीन पर ४ करोड़ रुपए और कान्दला पर १४ करोड़ रुपए व्यय होंगे । 
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४७. बम्बई के वन्दरगाह का विकास करने के लिए जो काम किए गए या किए 
जा रहे हैं उनमें मुख्य ये हैं : प्रिन्सेज़ भौर विषटोरिया डाक के विकास का 'न्यूनतम ढार्मक्रम' 
(१० फरोड़ रुपए), वन्दरगाह की मुख्य धारा को गहरा करना (८ करोड़ रपए ), प्रिल्सेज श्रीर 
विक्‍्टोरिया डाक में मरम्मत घरों का निर्माण (२२५ करोड़ एपए ) , एलेक्जेण्ड्रा डाक में क्ेनों 
को विजली से चलाने की व्यवस्था करना (१: करोड़ स्पए), तैरता ऋप्ट (१४ करोड़ रुपए ) 
और कर्मचारियों के मकान (२२६ करोड़ रुपए)। प्रिन्सेज्ष और विवदोरिया डाक के विकास 
के ब्यूनतम कार्यक्रम के कुछ काम ये है : जहाजों के भीतर बाहर जाने-ग्राने के लिए एक ऐसे  लाक' 
अर्थात प्रवेश द्वार का निर्माण जो डाक में पाती भर भ्रौर निकाल सके । इस लाक' में ऐसे सरकने 
वाले 'केइसन' (पिजरे) लगे होंगे जिनमें पानी रहने पर भी आदमी काम कर सकें; पाती भरने 
और निकालने के पम्प लगाना; प्रिन्सेज और विक्टोरिया डाक के मध्यवर्ती रास्ते को चौहा 
करना; और विवटोरिया डाक की वर्षो (जहाज खड़ा करने की जगहों) फा विस्तार करना | इस 
कार्य्रम भ्रादि के विवरण पर विचार किया जा रहा है । इसका उद्देदय इन डाकों को ऐसा 
आधुनिक वना देना है कि ज्वार की प्रवस्था का विचार किए बिना भी जहाज जब चाहें तब श्रा- 
जा सकें । वम्वई के बन्दरगाह में वहुत समय से गाद इकद॒ढी होती जा रही है, इसलिए उसकी 


खुदाई करना आवश्यक हो गया है। वम्बई के वन्दर में जहाजों की मरम्मत के लिए भी दो 
अतिरिक्त बर्थ! बनाए जाएंगे। 


“5. कलकत्ता के बन्दर का विकास फरने के लिए जो काम किए जाएंगे उनमें मृल्य-मृल्य 
में हैं--डाकों और वर्ों का सुधार (५:१४ करोड़ रुपए), नदी का नियन्त्रण (२९१ करोड़ 
रुपए), तैरता क्रापट (६-६४ करोड़ रुपए), और कर्मचारियों के लिए मकान (६ करोड़ 
रुपए)। किदरपुर डाकों में घाट की दीवारों को सुधारा और मजबूत वनाया जाएगा, साथ 
है किंग जाजे भौर खिदिरपुर डाकों में सब प्रकार का माल लादने-उतारने का एक बर्थ बनेगा 
भोर पुराने वर्थों को सुधारा जाएगा। फुल्टा पाइण्ट रीच में नदी को नियन्त्रित करने के लिए 
जो दाम किया 00 उसका उद्देश्य हुगली नदी में जहाजों के यातायात में सुधार करना है । 


बा 25 मद्रास के वन्दर को सुधारने के लिए जो काम किए जाएंगे उनमें एक काम 'पेट डाक' 
/ बनाना भी है। द्वितीय योजना में इसके निर्माण की पहली मंजिल पूरी की जाएगी, भौर उस 


पर ७ करोड़ व्यय होंगे लक है | 
नए हा 2 ९ ईसेका सम्बन्ध वतेमात बच्दरगाह के साथ जोड़कर इपमें चार 
अतिरिक्त बना दिए जाएंगे, जिससे इस बन्दर में अधिक माल लादा-उतारा जा सके । इसके 


स्पए) के एक आयल डाक (तेलवाही जहाज खड़े करने का जलाशय, लागत ५५ लाख 
बेर एक फ्लोटिंग ऋ्पट (तैरता घाट, लागत ६५ लाख रुपए) बनाया जाएगा ओर 
अन्य यत्त (लागत २४ लाख रुपए) लगाए जाएंगे । 


व्यं कसर हा हे ० कोयले का एक बर्थ, फोर्ट-कोचीन में एक नया बर्थ भौर एक 
व्हाफ (घाट) जो कह था धकेलने वाले जहाज) के लिए बसाया जाएगा । चार भतिरिकत 
* करोड़ १३ हैं पहले से वन रहे हैं, पूरे कर दिये झाएंगे। इन सव कामों पर 
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सुविधाएं प्रदान जा व्यय हो जाने का अन्दाजा है । इस बन्दर के अन्य काम हैं: प्रकाश की 
कमेचारि रे 0 ताखस रुपए धे यत्रादि & रुपए 

्रौर कर्मचारियों के मकान ए), बन्दर के यत्त्रादि का प्रबंध करना (४० लाख रुपए) 


केदन बनाना [ २४ लाख रुपए ) । | 


परिवहन ४५७ 


१९५६ हा बला से 5 चार जेटियां बनाई जा रही हैं। दो तो अक्तूबर 
की लागत से दो अरे जन जाएँगी | द्वितीय योजना के समय ३ करोड़ ४६ लाख रुपए 
'हपए शान्धीधाम सगर का विकास हक, ला बातुओं के लिए बनाई जाएंगी। ३०१२ करोड़ 
४ फास करने के लिए रखे गए हैं । 
ध्‌ छोटे बत्दर' रे 
महत्व के ० धो जप मे कि वन्दरगाह !१५०्से ऊपर हूँ, परन्तु इनमें परे! ८ग्रपिक 
योजना में इनका विकास करने के 2 आर देगे की गायक है। आधे 
कद आग शैरियन जरिए ३४१ करोड सा रे गए ब। १ केस तो 
ये । शितीय योजना मे ९ वाला 85% शेष राशि का प्रवेत्व इन बन्रों के प्रधिकारी स्वयं करने वाले 
रुपए इन बन्दरों के सुधार ननदरों की उन्नति के लिए ५ करोड़ रपए रखे गए हैं। इनमें से ३ करोड़ 
करने वाले यन्त्र) मंगवाकर 2 किए जाएँगे, और ९ करोड़ रुपए से तीन ड्रेजर (समुद्र में खुदाई 
ये तट उन बेब जोर बहरो हो को पश्चिमी तट पर और एक को पूर्वी तठ पर रखा जाएगा। 
दिया गया । छोटे कनदरों हे जरूरत पूरी किया करेंगे जिन पर प्रव तक आ्रावश्यक ध्यान नहीं 
जब देनाकी ए जोश थ कु | नाप-जोख करने की भी श्रावश्यकता है। केवल इसी काम के लिए 
शेष राशि पे नौका में बदल दिया जाएगा और उस पर ३६ लाख रपए व्यय होंगे । 
परादीप, मंगलौर झौर मालपे बन्दरों को सब ऋतुम्रों के योग्य वन्‍्दरगाह बनाने के लिए 
388, कार्रवाइयां करने, और सेतृसमुद्रम्‌ तथा तृतीकोरिन के विकास के लिए आवश्यक आरम्भिक 
या करनेमें व्यय किया जाएगा। समुद्र तट-वर्ती राज्यों को अपने छोटे वनदरों की उन्नति 
73004 लिए: केन्द्रीय सरकार :जिस प्रकार प्रथम योजना काल में ऋण देती रही थी, उसी प्रकार 
ह्वित्तीय योजना काल में भी देती रहेगी । 
*३. प्रफाज्ञ स्तम्भ --अकाश स्तम्भों का विकास करने के लिए हितीय योजता में 
. करोड़ रुपए रखे गए हैं। अन्दाजा हैं कि 5० लाख रुपए तो लाइटहाउस रिज़र्व फण्ड (प्रकाश 
तम्म सुरक्षित कोश) से मिल जाएंगे; शरर शेप ३:२ करोड़ रुपए का सरकार से ऋण लिया 
अएगा। इस कार्यक्रम में नए प्रकाश स्तम्भों का निर्माण करना और पुरानों को आवश्यक सामग्री 
मे पम्पन्न करके उन्हें उचित स्तर तक ले झाना भी सम्मिलित है । प्रथम योजना में सुझाव दिया 
गया था कि सब प्रकाश स्तम्भों की तालिका एक कंद्धीय पंजिका में बनाकर, उन्हें धीरे-धीरे केंद्रीय 
प्रकार अपने भ्रधिकार में ले ले । इस पर कुछ भ्रमल किया गया है, श्रीर द्वितीय योजना के समय 
किया जाता रहेगा । १६५३ में एक प्रकाश स्तम्भ भ्रधिनियम वनाकर प्रकाश स्तम्भों की चुंगी 
९ शाना प्रति टन से बढ़ाकर ४ झाना प्रति टन कर दी गई थी । 
७. आन्तरिक जल मार्ग परिवहत 
६४. उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक भारत की परिवहन व्यवस्था में झन्तरिक जल मार्गों 
का भहल्पूर्ण भाग हुआ करता था। उसके पहचात गनेक कारणों से जल मार्गों का निरन्तर ह्ात्त 
होता बया। इनमें दो वड़े कारण थे, रेलों का विस्तार और नदियों के ऊपरी भागों में स्िचाई के 
लिए बड़ी मात्रा में पानी का खींच लिया जाना । परन्तु देश के उत्तर-पूर्वी भागों में जल मां 
का महत्व भ्रव भी बहुत है । श्रन्दाजा लगाया गया है कि भारत की नदियों में ५,००० मील के 
जज भार्ग प्राघुनिक यन्व-चालित नौकाम्रों के चलने योग्य बनाएं जा सकते हूँ । इस समय भारताव 
नदियों में सन््र-चालित देवी नीकाएं १,५५७ मील तक भ्रौर बड़ी देशी नावें ३,५८७ मील तक 
चल सक्षती हैं। नदियों की उयली धाराम्रों में तौका-चालन के तीन उपाय है --धा रा्रों की गहरा 
कर देना, उन्हें निमन्वित कर देना, नहरें बताना श्रौर खोदकर गहरा कर देंना, गौर विशेष रुप 
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से उधली धाराशरों में चलने योग्य नौकाग्रों का प्रयोग करना । प्रथम दो उपायों के लिए भारी मात्रा 
में पूंजी लगानी पड़ेगी और खुदाई का काम निरन्तर करते रहना पड़ेगा । इसलिए एस रामय लद॒य 
प्रधानतया विश्विप्ट प्रकार की नीकां पर केद्धित किया था रहा है । प्रथम योजना काल में 
एक गंगालहापुत्र बोर्ड बनाया गया था । वह तीन स्थानों पर परीक्षण करके देख रहा है । इनमें 
से दो परीक्षण तो ऊपरी गंगा और असम की सहायक नदियों में, और तीरारा असम में अद्मपुत 
नंदी पर यात्रियों चर माल को उतारने का किया जा रहा है। ऊपरी गंगा में नलने योग्य नौकाओं 
का प्रयोग द्वितीय योजना के प्रारम्भ में होने वाला था । शेप दो स्थानों पर चलने योग्य नौकासों 
की विशेषताओं का निर्धारण किया जा रहा है। द्वित्तीय योजना काल में गंगायहापुप्र प्रदेश फा 
विकास कार्य पूरा कर लेने का विचार है। इसमें महत्वपूर्ण जल साराग्रों को गहरा करना, 
नौका संचालन में रेडियो टेलीफोन तथा स्वयं नालित दूर से ज्योतियां पश्रादि लगवाकर सहायता 

पहुंचाना और चुने हुए स्थानों पर घाट बन्दर आदि बनवाना सम्मिप्तिति है । इस योजना में वकिधम 

नहर को सुधारने तथा उसे मद्रास वन्दरगाह के साथ मिलाने और पप्चिमी तट की नहदों को 
सुधारने का कार्यक्रम भी रखा गया है । 

६५. (आन्तरिक जल परिवहन को सुधारने के लिए हितीय योजना में ३ करोड़ सपए रे 
गए हूँ। इनमें से १ करोड़ १५ लाख रुपए बकिधम नहर फो झौर ४३ लाख गपए पश्चिमी तट की 
नहूरों को सुधारने के लिए हैं। शेप राशि गंगालह्मपुत्र बोडे द्रा अपने कामों पर प्यय फी जाएगी। 
इसके भ्रतिरिवत, इस बोर्ड को कुछ सहायता राज्य सरवारें भी दिया करेंगी। यह तम किया 
गया है कि गंगा-अद्यपुन्र प्रदेश के विकास कार्यों के लिए वर्दमान वित्तीय व्यवस्था को वना रहने 

बया णाएगा। इस वो्ड की पूंजी-विनियोग की सारी झ्रावश्पकता तो केन्द्रीय सरफार पूरी करती 
दी है, साथ ही बोर्ड के चाल खातों में जितना व्यय होता है उतना ही उसे वह अनुदान के रुप में 
दे देती हैं। वकिधम नहर वाई राज्यों में से गुजरती है, इसलिए यदि अनुसन्धान के पश्चात यह 
प्रतीत हुआ कि इसके सुधार पर पूजी का व्यग्र कर देना उचित होगा, तो इस कार्य फ्रेजिए 
जितनी पूंजी की आवश्यकता होगी उतनी दे देने के बारे में केन्द्रीय सरफार बिचार करेगी । गंगा 
और म्रह्मपुत्र के जल मार्गों की साव योजनाएं गंगा-अह्मपुन्र बोड द्वारा ही स्रियात्वित की जाएंगी । 
दक्षिण में पृथक बोर्ड न बनाकर सब काम सम्बद्ध राज्य सेरकारों हारा करवा लिए जाएंगे । 
यदि भ्ावश्यकता हुई तो उनमें समन्वय की व्यवस्था फर दी जाएगी । 

८. नागरिक वायु परिवहन 


६६. नागरिक विमानन--गत पद्धह वर्षों में नागरिक विमानन ने ब्रुत गति से भ्गति कौई। 
भारत सरकार ने पहले-पहल १६२७ में वस्वई-कलकत्ता भौर कलकत्ता-रंगून के वायु मार्ग खोलने 
ओर आवश्यक हवाई अड्डे बनाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने और उन्हें अन्य सामग्रियों 
तथा सुविधाओं से सम्पन्न करने का निश्चय किया था परन्तु सरकार ने नागरिक विमानन का 
आरम्भ १६२४-२५ में किया भौर द्वितीय विश्व युद्ध छिठ़ने तक उनकी प्रगति मन्द ही रही । 
देश के विभाजन के पश्चात नागरिक थिमादन पर व्यय धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। १६४७ से 
लेकर प्रथम योजना प्रारम्भ होने तक इन फामों पर लगभग ६' ६ करोड़ रुपए व्यय हो गए होंगे और 
आशा है कि प्रथम योजना काल में ८ करोड़ रुपए और भी व्यय किए गए होंगे । द्वितीय योजना 
काल में भ्राशा है कि १८ करोड़ रुपए के नए काम झारम्भ किए जाएंगे। योजना में उनके लिए 
लगभग १२५ करोड़ रुपए रखे गए हैं। हाल में जो नई भ्रीद्योगिक उम्नतियां हुई है, उनके कारण 
तो नई जरूरतों को पूरा करने की मांग होगी ही, भरन्तर्राप्ट्रीय नागरिक विमानन के समझौते के 


हि 


ह परिवहन के 
५ 


अनुसार भी भारत पर अपने हवाई श्रष्टों में 

का जो अर आएगा अत ग्रड्डी में उक्त समझते द्वारा निर्धारित सुविधाएं पहुंचाने 

तागरिक विमानन के लि कक कप निर्वाह करन के लिए भी नया व्यय करना पड़ेगा 

गा 

की सामग्री के लिए शक । 503 सामान के लिए ७० लाख रुपए, प्रशिक्षण भर शिक्षण 

6 नाक इक आए कमाई ल् हा रुपए, अनुसन्धान श्र विकास कार्यों की सामग्री के लिए 
, और हवाई निरीक्षण को सामान के लिए ३"८ लाख रुपए रखे गए हैं। 


७. इस 

करतों 5 ४ कक की विमानन विभाग ५१ हवाई भ्ड्ढो की देख-भाल और संचालन 
बह कगार हो जद किलर ६ नए ह॒वाई भ्रडे बनाए गए थे, और दो १६५६ के श्रत्त 

बह रखा गया किंसबा राज्य [ने कुछ भडईड पतिरक्षा मंत्रालय से भी लिए हैँ। साधारण लक्ष्य 
व्यक्‍्तवा रहें। उसकी पूर्ति राज की राजधानियों ग्रौर देश के बड़े नगरों में हवाई अड्डों की 
जाइए होम लगा दिए 2 हर है कि द्वितीय योजना काल में ८ नए हवाई भरड्ठे और 
हवाई जहाजों के उड़ने तथा बी औ मो का पटरी न 38 ब कप 22, ह के 
परत स्थान, का , मोट & के मार्ग, हवाई जहाज घर, उनके सामने के 
० कक न कप निवास गृह और अन्य प्रौद्योगिक भवन आदि झामित्े 

, कुछ हवाई भ्ड्ठों की भूमि पर प्रकाश की भी स्थायी व्यवस्था की जाएगी । , 


८ दर-संचा हू तु 
यह आपके कद पल और हवाई मार्गों तया हवाई प्रद्टों पर अत्य यल्र लगाने के कार्मक्रम 
विमानन विभाग के नियन्त्रण हे हे . कि द्वितीय योजना की समाप्ति पर जितने हवाई ग्रह्ढें नागरिक 
पर दरक्षेपी ज्योतियों जग मे हैही। उनपर क कप पे कम ५० पर प्रकाश की और लगभग ७४ 
0 शअ ह को स्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि रात्रि ध समय भी वहां हवाई 
उन्नति के कारण हवाई उड़ान और टूस्सचार के कोई भी यन्त्र लगाते हुए दुत भ्ौद्योगिक 
रण होने वाली अनिश्ितताश्रों का सामता करना ही पढ़ता है । 


की रस कक काल में शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रगति मन्द रही थी। हवाई सविसों 
शपय है । सरकार कर्मचारियों का प्रशिक्षण ओर प्रयुक्त यख्-सामग्री के मानदंड ऊंचे हुनि 
हैकि बणिश पे बज एक समिति की सिफारिशों के अनुवार निश्चय किया गया 
हरकत कटा हा हर को बना दिया जाए श्रौर व्यापारिक वायु चालकों के प्रशिक्षण 
पर संगठित करने के जाए। ग्लाइडिग को प्रोत्साहित करने श्रौर हवाई क्लवों की ठोस श्राधार 
केरद और ५ तई का उपाय करने का भी विचार है | हितीय योजना काल मैं (० नई ग्लाइडिंग 
धाओओं का तार क्लब कायम करने का प्रस्ताव है । हितीय योजना में अनुतत्ताने का सुवि- 
तार करने श्रौर अतिरिक्त यत्र-सामग्री मंगाने की भी व्यवस्था रखी गई है 

क् लक कारपोरेशन--हवाई स्विसों का राष्ट्रीयकरण अवस योजना काल में पृ 
दिये पल ते १६५४३ में एयर इण्डिया इप्टनेंशलल का प्रत्तराष्ट्रीय यारा के लिए ्रौर 
न्‍ लाइन्स कार्पोरेदान का देश के भीतर की यात्राओं के लिए दी दा: कार्परिशनों 
पे कम्पनियों) का संगठन कर दिया गया था । ये का्पोरेश। अपनी हवाई सरसों को संगठित 
बडा संगठन को बलवान बनाने का यत्न करते रहे है । इन्होंने कुछ विस्तार कार्यक्रम 
2९ अल केए हैँ) इण्डियन एयरलाइन्स के पास इस समय 
पर १२ वाइकिग, ६ स्काइमास्टर और 5 हिंरोन हैं जो देश ः 
लते हैं, और इनके नियमित मार्गों की लम्बाई १६,६८५ मौत हैं। उन इंग्डिया इप्डनयानल 


६२ हवाई जहाज है--शतमें 
के अधिकतर बड़े नगरों 
टर्नेशनः 


४६० द्वितीय पंचवर्षीय योजना. * 


के पास £ वायुयान है, जिनमें ५ सुपर-कानस्टेलेशन, ३ कानस्टेलेशन और १ डकोटा है । 
मे १६ देशों में आते-जाते हैँ और इनके मार्गों की लम्बाई २३,४८३ मील हैं। प्रथम योजना में 
इन दोनों कार्पोरेशनों के लिए आरम्भ में €५ करोड़ रुपए रखे गए थे, परन्तु सम्भावना ह्ठ 
कि इन पर वस्तुतः १५"३ करोड़ रुपए व्यय हो गए होंगे । 


७१. द्वितीय योजना में इन दोनों के लिए ३०'५ करोड़ रुपए की राशि रखी गई है-- 
१६ करोड़ रुपए इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के लिए और १४५ करोड़ रुपए एयर इण्डिया 
इण्टर्नेशनल के लिए । व्यय की मोटी-मोटी मर्दे ये हैं :- है 


(करोड़ रुपए) 
मुआवजे की अ्रदायगी रा + ५ हु प्र््श्ड 
हुवाई जहाजों की खरीद की हि मा 6 १५९३४ 
इण्डियन एयरलाइल्स के संचालन में हानि ... है ४ ३०० 
कार्यालय और निवास गृह (इण्डियस एयरलाइन्स) « *+ ०१५० 
एपर इण्डिया इण्टर्नेशनल के कारखानों का विस्तार... कप १६५ 
इण्डियन एयरलाइन्स के लिए यन्त्रादि की खरीद हे जे ०५१ 

, एयर इण्डिया इण्टर्नेशनल के डिबेंचरों की वापसी... हि ००६ 
योग ... ३०४३ 


७२. इण्डियन एयरलाइन्स के वायुयानों के बेड़े के आधुनिकीकरण की भी व्यवस्था 
की जा रही है। प्रथम योजना काल में ५ वाइकाउण्ट वायुयानों के लिए श्रार्डर दिया गया था 
और उनके १६५७ के मध्य तक भ्रा जाने की आशा थी। द्वितीय योजना काल में कौन-से वायुयान 
मेंगाए जाएं, इसका विचार किया जा रहा है:। एयर इण्डिया इण्टर्नेशनल के लिए कुछ 'टर्वोत्राप' 
अथवा “जेंट' किस्म के वायुयान खरीदने की बात सोची जा रही है, जिससे वर्तमान सविसों की 
बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके और नई सविसें जारी की जा सकें । सर्विसों' का विस्तार करते 
हुए भ्रनेक बातों का विचार करना पढ़ता है, जैसे वायुयान किस प्रकार के खरीदें जाएं, संचालन 
व्यय क्या पड़ेया, किराए और भाड़े क्या हैं, संगठन की कुशलता कैसी है, संभावित हानियों को कैसे 


रोका जाए, सर्विसें सुरक्षित कँसे रहेंगी, और देश के सव भागों को एक-दूसरे के साथ सम्बद्ध 
किस प्रकार किया जा सकेगा, इत्यादि । 





अध्याय २२ 


संचार और प्रसारण 
विषय-प्रवेद 


संचार सेवाओं में डाक, तार और टेलीफोन, वैदेशिक संचार और ऋतु विज्ञान झ्रादि 
सेवाएं सम्मिलित ह । संचार संबंधी इस अध्याय में प्रसारण का भी वर्णन है, जैसा कि प्रायः होता 
आया है। संचार और प्रसारण की वृद्धि देश की आर्थिक और ठेकनोलौजिकल उन्नति का एक 
परिपुरक तत्व है और श्ौद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधि का विस्तार, जीवन स्तर की उन्नति, 
साक्षरता की वृद्धि तथा सामाजिक जीवन के परिवतंन ग्रादि का असर इन सेवाग्रों के विकास की गति 
पर पड़ता हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में संचार और प्रसारण के विकास के कार्य क्रम 
दूसरे क्षेत्रों में परिकल्पित विकास कार्यों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। योजना में इन 
कार्यक्रमों के लिए ७६ करोड़ रुपए की व्यवस्था है जिसमें से ६३ करोड़ रुपए डाक-्तार ग्रौर 
टेलीफोन सेवाओं पर, ५० लाख रुपए भारतीय टेलीफोन उद्योग पर, २ करोड़ रुपए वैदेशिक संचार 
पर, १५ करोड़ रुपए ऋतु विज्ञान पर और € करोड़ रुपए प्रसारण पर खर्च होंगे । इसके श्रति- 
रिक्त जैसा प्रायः होता रहा है, डाक-तार विभाग योजना की अवधि में अपने राजस्व का १७४५ 
करोड़ रुपया लगाकर नये डाकघर खोलेगा । संचार विकास के कार्यक्रम में, दूसरे कार्यों के 
अतिरिक्त, २०,००० डाकघर, १,४०० तारघर और १,२०० सार्वजनिक टेलीफोन घर और 
१,८०,००० टेलीफोन लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम का प्रतिवर्ष पर्यालोचन भी होगा, जिससे 
यह देंखा जा सके कि संचार व्यवस्था का विकास इस गति से हो कि उससे उद्योग तथा व्यवसाय 
श्रौर दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय हाथ में लिए हुए दूसरे विकास कार्यो की मांग पूर्स 
होती है । 


डाक व तार 


२. प्रथम योजना में डाक-तार विभाग के लिए ५० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई हे 
इस योजना की अवधि में वास्तविक व्यय ४१ करोड़ रुपए होने की ग्राझ्मा हूँ । दूसरी कर 
डाक और तार के लिए ६३ करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिसका वितरण निम्न प्रकार हैं : 


रहा ० 
स्थानीय टेलीफोन सेवा बे मु 
सार्वजनिक टेलीफोन घर *। ३० 
खुले तार के ट्रंक तथा उसके प्रेपक तार ६-५ 
ट्रेंक तार और उसके प्रेपक तार पट 
ट्रंक एक्सचेंज ा 3०6 
तार सेवा कि हे ् 
अन्य प्रशासनिक कार्यों की मांगें ७ 
विविध श्रावश्यकताएं १०० 


मवन न 


हरी 


के 


योग छः 
पांव है 
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८६२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना न्‍ 

३. स्थानीय तार सैवा--पहली योजना शुरू होने से पहले देश में १,६८,००० टेलीफोन 
थे | योजना की अवधि में लगभग १,००,०००, टेलीफोन और लगाए गए । इस समय १ लाख 
से अधिक टेलीफोनों की मांग विचाराधीन है और दूसरी योजना की अवधि में इस मांग में काफी 
अधिक वृद्धि होगी । दूसरी योजना की अवधि में १,5०,००० नए टेलीफोन लगाने का धिचार है। 
इस विस्तार के लिए १ लाख ६० हजार नई एक्सचेंज लाइनें स्थापित करने, बहुत सारे नए 
एक्सचेंज खोलने और कई वर्तमान हस्त-चालित एक्सचेंजों को स्वचालित बनाने की झ्ावश्यकता 
होगी । विस्तार का यह कार्यक्रम मुख्यतः देश में टेलीफोन के यंत्र और एक्सचेंज लाइनें बनाने 
और विशेषतः भारतीय टेलीफोन उद्योग के उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करता है। विभिन्न 
स्रोतों की बढ़ती हुई मांगों को ध्यान में रखते हुए यह ग्रावश्यक है कि इस कार्यक्रम की प्रगति का 
निरन्तर पर्यालोचन होता रहे । 


४. दुंक देलीफोन सेवा--ट्रंक टेलीफोन सेवा सार्वजनिक फोन कार्यालयों और ट्रंक एक्स- 
चेंजों से उपलब्ध होती है जो कि फिजिकल सकिटों और खुले तार मार्मों तथा भूमिगत तारों 
द्वारा संचालित प्रेपण पद्धतियों के जरिये ट्रंक ताने-वाने से जुड़े होते हैं। ट्रंक टेलीफोन 
व्यवस्था के विस्तार का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि सव नगरों और प्रशासन इकाइयों को यह 
सेवा उपलब्ध हो, वल्कि यह हैं कि देश में किसी भी सुविधाजनक दूरी तक, उदाहरणार्थ पांच मील 
के भीतर टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध हों। इस व्यवस्था के स्तर को भी उठाना है, जिससे 
श्रमुख लाइनों पर नम्बर मिलाया जा सके भर शाखा लाइनों पर भी प्राय: अविलम्ब नम्बर मिल 
सके। दूसरी योजना में देश में सावंजनिक टेलीफोन कार्यालयों और ट्रैंक एक्सचेंजों की यथेष्ट 
संख्या बढ़ाने और खुले तार के ट्रंक तथा प्रेपकों के ताने-वाने के विस्तार की व्यवस्था की गई है । 
लम्बे भूमिगत तार बिछाने की भी इस योजना में उचित व्यवस्था है। यह कार्य पहली योजना 
की श्रवधि में शुरू किया गया था । ; 


५. पहली योजना से पूर्व देश में ३३८ सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय थे । सितम्बर १६४५३ - 
तक सरकार की सामान्य नीति यह थी कि ऐसे कार्यालय केवल वहीं चलाए जाएं जहां कि वे 
आत्म-निर्भर हो सकें। तव यह निर्णय किया गया कि सभी जिलों के सदर मकामों में सार्वजनिक 
टेलीफोन कार्यालय खोले जाएं । वाद में यह निर्णय हुआ कि सव-डिवीज़नों के सदर मुकामों में 
भी सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जाएं। यह कार्यक्रम दूसरी योजना की अ्रवधि में पूरा 
किया जाना हैं। अव विचार यह है कि तहसीलों के सदर म॒कामों, बीस हजार या अधिक 
जनसंख्या के नगरों, ऐसे केन्द्रों में जहां कि सावंजनिक टेलीफोन कार्यालय अपना व्यय उठा सकें 
ता डे दूसरे स्थानों में भी सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाएं। यह आशा की जाती हैँ कि पहली 
यजता के अन्त तक सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या १,२ १८ तक पहुंच जाएगी और दूसरी 
योजना की श्रवधि में यह संख्या लगभग दूनी हो जाएगी । 

__£ पहली योजना में ४०६ ट्रंक एक्सचेंज लगाने का कार्यक्रम बनाया गया था। थ्राशा है कि 
योजना कौ ग्रवधि में उनमें से ३५० पूरे हो गए होंगे । देश की ट्रंक एक्सचेंज व्यवस्था को पुनर्गठित 
करने का विचार है । इसके अनुसार देश को ११ प्रादेश्षिक केन्द्रों, ६५ जिला केस्ों और कई छोटे 
च्‌ आश्रित एवसचेंजों में विभवत किया जाएगा । दूसरी योजना की अवधि में ६ प्रादेशिक केन्द्र, & 
जिला केद्ध और उनसे सम्बद्ध छोटे व प्राश्नित एक्सचेंज खोलने का विचार है । कई टेकनीकल 
सुधार भी किए जाएंगे । | 


संचार और प्रसारण ४६३ 


. ७. दूसरी योजना 'के लिए खुले तार मार्गों और भूमिगत तारों के विस्तार का कार्यक्रम 
भी बनाया गया है ।.पहली योजता में जहां खुले तार मार्गों पर ५०,००० चैनल मील भ्रेषक तार 
लगाए गए हूँ, वहां दूसरी योजना में लक्ष्य १ लाख ५० हजार मील पूरा करने का है : इसमें नए 
मार्गों पर तार विछाना श्र वर्तमान मार्गों पर श्रतिरिवतत तार लगाता दोनों सम्मिसित है । 
इस कार्यक्रम के श्रत्तर्गत विभिन्न प्रकार की २२६ खुली तार प्रेषक पद्धतियों की व्यवस्था को 
गई है। भूमिगत तारों के सम्बन्ध में बताई गई योजना में बम्बई-दिल्‍ली-कलकत्ता, दिल्ली-अमृतसर, 
अम्बाला-शिमला और थाना-पुना के मध्य लम्बे भूमिगत ट्रंक तार विछाने का कार्यक्रम है। इन 
भूमिगत तारों में ऐसी तारवाहक व्यवस्थाएं होंगी कि टेलीफोन, संगीत और बी० एफ० टी० 
चैनल लगाये जा सकें । इस सारी व्यवस्था पर ११ करोड़ रुपए व्यय होंगे । 


प+ तार सेवा--पहली योजना से पूर्व ३,५६२ तारघर थे ! पहली योजता की भ्रवधि में 
१,३२० नए तारघर खोले गए । टुंक एक्सचेंजों की भांति तारघरों के विकास कार्यक्रप्त का सामात्य 
उद्देश्य यही है कि देश के प्रत्येक स्थान से नियत दूरी तक, जैसे कि ५ मील के भीतर, तार तैवा उपलब्ध 
हो सके । एक साधारण तार को तारघर में लेने और उसको ठिकाने पर पहुंचाने में जो समय लगता 
है उसको घटाकर कम से कम करना है । इसके लिए यह आवश्यक है कि तारों के वार-बार के 
आदान-प्रदान से बचने के लिए टेलीपिंटर (दूर मुद्रक) और टेप प्रसारण पद्धति का व्यापक प्रयोग 
किया जाए और मोसे क्रिया प्रणाली को क्रमशः हटा दिया जाए । दूसरी योजना में कार्यक्रम का 
लक्ष्य यह है कि तहसील और थानों में, जहां इस समय तारघर नहीं है, तथा दूसरे प्रशासनिक 
केद्रों में ७०० तारघर, तथा ५,००० या इससे भ्रधिक जनसंख्या के नगरों में ४०० नए तारबर 
खोले जाएं। विकास कार्यक्रम की सुविधा की दृष्टि से हर एक केन्द्र की प्रतिवर्ष ग्रौसतन हानि की 
सीमा को ५०० रुपए से बढ़ाकर १,००० रुपए करना होगा । उन स्थानों पर जहां कि ग्राधिक 
लाभ होने की सम्भावना है तथा कुछ भ्रन्‍्य चुने हुए स्थानों पर भी तारघर खोले जाएंगे। ब्रा हू 
कि दूसरी योजना की अवधि में लगभग १,४०० तारघर स्थापित हो जाएंगे। तार पद्धति को 
आधुनिक ल्तर पर लाने के लिए कई टेकतीकल सुधार भी किए जाएंगे । इन सुवारा में हर 
सुधारों के श्रतिरिक्त ७० हजार से ८० हजार चैनल मील वी ० एफ० दी ० वाहक पढतियां, वम्बई, 
कलकत्ता, दिल्‍ली श्र मद्रास में टेप प्रसारण पद्धति तथा कलकत्ता, दिल्‍ली और मद्रास में देली- 
प्रिट॒रों का लगाना तथा प्रतिलिपि (फँसिमिली) कार्य पद्धति का प्रारम्भ भी सम्मिलित 
हैँ। 
६. डाक सुविधाओं फा विस्तार--पहली योजना से पूर्व ३६००० डकार वे प्रोर 


योजना की भ्वधि में १८,६०० डाकघर नए वनाए गए । पहली योजना का उद्देश्य था कि तहमीत, 
ताल्तुका, थाना आदि सभी प्रश्मासनिक केद्धों के श्रतिरिकत चारों ओर दो-दो मौत तक के क्षेत्र 
में २,००० जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम-समूह में एक डाकखाना हो, वशर्ते कि वाधिक 4 रे 
रुपए से भ्रधिक न हो और ३ मील तक कोई डाकधर न हो। दूसरी योजना वा लक्ष्य पह गाकि 
४ मोल के घेरे में स्थित २,००० तक की जनसंख्या के प्रत्येक ग्रामन्समूह में डाकपर ही । पे 
अतिरिक्त, दूसरी योजना की श्रवधि में सभी राष्ट्रीय विस्तार श्र सामुदायिक आप 
के सदर मुकामों में भी डाकथर खोले जाएंगे, यदि वहां वापिक हानि और वर्तमान अकवर हक 
की दातें पूरी हो जाएं । दूसरी योजना की श्रवधि में कुल मिलाकर लगभग २० हजार झाकघर 
खुलने की ध्रात्षा है 


डद्ड ' द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१०. विस्तार कार्यक्रम के साथ-साथ डाक के शी प्रतर पहुंचाने के उपाय भी किए जाएंगे । 
जित मार्गों पर विमान सेवाएं उपलब्ध है, वहां हवाई डाक का प्रवन्ध करने का विचार है ! 
यह भी सुझाव दिया गया है कि लगभग १८ देशों को, जहां अभी तक हवाई पार्सल भेजने की 
व्यवस्था नहीं है, हवाई पार्सल भेजने की व्यवस्था की जाए । कुछ अतिरिक्त रेलवे मेल गाड़ियों 
और १०० नई मेल मोटरों की भी व्यवस्था की गई है । डाक व्यवस्था में मशीनों का प्रयोग शुरू 
करने का कार्यक्रम भी वनाया गया है । इस कार्य्रम के भ्रन्तगंत बड़े-वड़े डाकघरों में डाक के 
शैलों को लाने-ले जाने भौर उठाने के यंत्र, कम्टोमीटर, कार्ड-लिफाफे बेचने की मशीनें, टिकट पर 
मृहर लगाने की मशीनें, पार्सल लेबल देने की मशीनें श्रादि लगाई जाएंगी । श्राशा है कि इन 
सब उपायों से डाकधरों की कार्यकुंशलता काफी कुछ बढ़ जाएगी । 


११. श्रन्य कार्यक्र--डाक-तार विभाग की योजनाओं में टेलीप्रिटर कारखाने, माईयान 
की डाक-तार वर्केशाप, वर्तमान तार वर्कंशापों के विकास और शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना 
का उल्लेख किया जा सकता है । इस विभाग के भवन निर्माण कार्यक्रम में कार्यालय भवनों के 
निर्माण के भ्रतिरिक्त कर्मचारियों के लिए बहुत-से क्वार्टर भी बनाए जाएंगे । योजना में सरकारी 
विभागों श्रौर निजी व्यक्तियों की टेलीफोन सम्बन्धी ग्रावश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया 


है । 
भारतीय ठेलीफोन उद्योग 


१३. टेलीफोन सेवा के द्रततर विकास के लिए ग्रावदयक है कि टेलीफोन यंत्र देश में ही बनाए 
' जाएं। इस उद्देश्य से ही १९४८ में भारतीय टेलीफोन उद्योग योजना चालू की गई थी । कारखाने 
के विकास के लिए पहली योजना में १ करोड़ ३० लाख रुपए की व्यवस्था थी। वाद में यह राशि 
बढ़ाकर ३ करोड़ ४६ लाख कर दी गई । योजना की श्रवधि में वास्तविक व्यय २ करोड़ ६१ लाख 
रुपए होने का अनुमान है । कारखाने की क्षमता ३५ हजार एक्सचेंज लाइनें भर ५० हजार 
टेलीफोन यंत्र प्रतिवर्ष तैयार करने की हो गई है । इस कारखाने का आरम्भ विदेशों से ग्रायात 
किए गए टेलीफोन यंत्रावयवों को एकत्र कर यंत्र तैयार करने के काम से किया गया था, परन्तु 
अब अवयव बनाने का काम भी सन्तोषजनक प्रगति प्र है। अब यह कारखाना टेलीफोन के ५३६ 
अवयवों में से ५२० स्वयं तैयार कर लेता है, शेष १६ में से १७ दूसरे भारतीय कारखानों में तैयार 
हो जाते है, और केवल २ अवयव विदेश से मंगवाए जाते है । एक्सचेंज लाइन के यंत्रों के सम्बन्ध 
में भी भारतीय टेलीफोन उद्योग आत्मनिर्भरता प्राष्त करने की कोशिश में है। आ्राशा है कि दूसरी 
योजना(की भ्रवधि में एक्सचेंज लाइन यंत्र के लिए अपेक्षित अवयवों में से ८ ५ प्रतिशत अवयव 
इसी कारखाने में ही तैयार होने लगेंगे । 

१३. दूसरी योजना की अवधि में ४० हजार एक्सचेंज लाइनों और ६० हजार टेलीफोन 
यंत्रों के प्रतिवर्ष निर्माण किये जाने का ग्भीष्ट कार्यक्रम है । परन्तु इस स्तर पर यह उत्पादन 
तभी पहुंचेगा जब कि निर्यात व्यापार के लिए बाजार मिल सकेगा। भारतीय टेलीफोन उद्योग के 
लिए योजना में ५० लाख रुपए की व्यवस्था है। यदि आवश्यक हुआ तो यह उद्योग अपने विकास 
के लिए स्वयं कुछ घन दे सकेगा । ड 

समुद्रपार संचार सेवा 


१४. विदेशों से अपना सम्पर्क बढ़ाने और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भारत को 
एक सुविकसित समुद्रपार संचार पद्धति की अपेक्षा है। समुद्रपार संचार सेवा का उद्देश्य सब महत्व- 


संचार और प्रसारण डच५ 


पृर्ण देशों के साथ वेतार-तार, टेलीफोन और रेडियो-फोटो सम्बन्ध स्थापित करना है। पहली 
योजना से पूर्व भारत का ६ देशों--ब्रिटेन, अमेरिका, श्रास्ट्रेलिया, चीन, श्रफगानिस्तान और 
जापान के साथ सीधा रेडियो सम्बन्ध था । शेप संसार से सम्पर्क स्थापित करने के लिए उसे लन्दन 
की 'केवल एण्ड वायरलैस लिमिटेड” संचार पद्धति पर निर्भर रहना होता था । दूसरी योजना के 
शुरू किये जाने के समय तक यह झाशा की जाती है कि भारत का १४ देशों से रेडियो-तार सम्बन्ध, 
१६ देशों से रेडियो-टेलीफोन सम्बन्ध और ५ देजों से रेडियो-फोटो सम्बन्ध स्थापित हो चुकेगा। 
इसके अतिरिक्त समुद्रपार संचार सेवा विदेशस्थ भारतीय राजदूतावासों और वाणिज्यिक निकायों 
के लिए संयुक्त प्रसारण व समाचार-पत्रों के लिए समाचार प्रसारण की भी व्यवस्था करती है। 


१५. पिछले वर्षों में जनता, समाचार-पत्रों, व्यापार संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों और 
विदेशों से यह मांग बढ़ती जा रही है कि द्रुततर सुदूरगामी संचार साधनों की अतिरिक्त सुविधाएं 
मिलें । कुछ अवस्थाश्रों में उपलब्ध यंत्रों द्वारा अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है । दूसरी योजना 
की अ्रवधि में सबसे पहले उपयुक्त उपकरणों द्वारा विद्यमान सकिठों को सुदृढ़ किया जाएगा । 
जहां तक सम्भव होगा, विद्यमान उपकरणों में आधुनिक टेकनीकों का उपयोग कर सन्देश भादान- 
प्रदान की क्षमता को बढ़ाया जाएगा । योजना के अनुसार कई नए स्किटों की भी स्थापना होगी । 

. शराश्षा है कि दूसरी योजना की अवधि में २५ और देझों के साथ सीधा रेडियो-तार, रेडियो-्फोन 
और रेडियो-फोटो सम्बन्ध स्थापित हो जाएगा । इसके अतिरिक्त, योजना के श्रनुसार रेडियो- 
टेलीफोन मार्गों पर एक उच्च गोपनीयता पद्धति, समाचार-पत्रों मे समाचार प्रसार के लिए विशेष 
सुविधाएं, विदेश मंत्रालय के अधीन समाचार प्रसारण कार्यक्रम का ग्रपेक्षाकृत विस्तृत असा रण 
प्रौर उ्ययन कम्पनियों एवं व्यापार संस्थाग्रों के लाभ के लिए पट्टे पर लिए जा सकते वाले अनेक 
सकिटों की भी व्यवस्था की जाएगी । इन सकिटों की रचना ऐसी होगी कि भारत के समुद्रपार 
संचार के चारों केन्द्रों से इन्हें काम में लाया जा सके और योजना का लक्ष्य यह है कि सब केद्रों 
से उपलब्ध सेवाएं परस्पर संगठित हों, जिससे किसी एक केन्द्र के विगड़ जाने पर भी दूसरे केन्द्र 
द्वारा बाह्य संसार से सम्पर्क वनाए रखा जा सके । दूसरी योजना की श्रवधि में इस कार्यक्रम में 
ऊँल व्यय २ करोड़ रुपए होने का अनुमान है । 

ऋतु विज्ञान 


. १६. पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रमुख हवाई 
के आधुनिकीकरण के लिए यत्न किया गया था । शिलांग में तर 
(भूचाल दर्शक) वेघशाला और कोडाई-कनाल वेबशाला तथा विभाग की अयोगगालाओ 
के लिए नए यंत्रों की व्यवस्था की गई थी। वेधझ्ञालाओं के लिए अपेक्षित बहुत औजारों 
के निर्माण से लिए आरम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया। कोसी, नर्मदा, ताप्ती आदि कुछ 
नदियों के जलखवण क्षेत्रों में जल मापक संस्थाओं का ढांचा भी बना लिया गया, ताकि जल 
परिमाण सम्बन्धी तथ्य एकत्र किये जा सकें और बाढ़ नियन्त्रण योजना के लिए इनका अध्ययन 
किया जा सके । कार्यालयों, वेधशालाओं और कर्मचारियों के क्यार्टरों के लिए भवन निर्माण 
के कार्य में सन्‍्तोपजनक प्रगति हुई। सुझाव है कि दूसरी योजना की अवधि में मत हवाई 
भ्रह्म वेधशालाओं के यंत्रों का और अधिक आधुनिकीकरण किया जाए, विभागीय कारखाना 
भर प्रयोगशाला्ों का विस्तार किया जाय तथा जलवायु विज्ञान भौर क्ष्पि साली कतु 
विज्ञान के विकास के लिए भी कार्य किया जाए। शिलांग स्थित केद्रीय भूचाल है है वेबशाला 
प्रौर श्रलीवाग स्थित मैग्नेटिक वेधशालाओं के कार्यों का भी विस्तार किया जाउगा | कोडाई- 
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ई अड्डों की वेबशालाओं में यंत्रों 
स्थित केंद्रीय सिस्मोलाजिकल 


४६६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


कनाल वेधशाला को नक्षत्र विज्ञान, रेडियो ज्योतिविज्ञान व दूसरी नई दिश्षाओ्रों में काम करते 
के लिए नए यंत्रों से और भ्रधिक विकसित किया जाएगा । इस वेधशाला के विकास कार्यत्रम में 
जिन कामों के करने का विचार है उनमें एक चह्मों का कारखाना और दूसरा मशीन कारखाना 
लगाना सम्मिलित है। योजना की अवधि में केन्द्रीय ज्योतिविज्ञान वेधशाला श्रौर नौ सेना सम्बन्धी 
वेधशाला, इन दो नई वेधशालाओों का निर्माण शुरू किया जाएगा। योजना में कार्यालय, वेघशाला 
के लिए भवन, कारखाने और प्रयोगशालाओं के विस्तार और कमचारियों के लिए क्वार्टर बनाने की 
भी व्यवस्था है। इत सब कार्यों के लिए योजना में १ करोड़ ५० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है| 


प्रसारण 


१७. पहली योजना में प्रसारण के लिए ३ करोड़ ५२ लाख रुपए की व्यवस्था थी । योजना 
के चौथे वर्ष में यह राशि वढ़ाकर ४ करोड़ ९४ लाख रुपए कर दी गई। रेडियो के कार्यक्रम कितने 
क्षेत्र में सुने जाएंगे और उन्हें कितनी जनता सुन सकेगी, इस सम्बन्ध में योजना के मूल रूप में जो 
लक्ष्य रखे गए थे वे बहुत कुछ परे हो गए हैं। वम्बई, वंगलौर, भ्रहमदावाद, लखनऊ, जालन्धर 
और कलकत्ता में ५० किलोवाट मीडियम वेव के छः सम्प्रेषण यंत्र लगाये जा चुके हैं । इन्दौर, 
मद्रास और अजमेर में २० किलोवाट मीडियम वेव सम्प्रेषण यंत्र लगा दिये गए हैं तथा पटना, कटक, 
विजयवाड़ा, त्रिचूर भर दिल्ली में २० किलोवाट मीडियम वेव सम्प्रेषण यंत्र लगाने का काम 
१६५६ के भ्रन्त तक पूरा हो जाएगा । इन श्रतिरिकक्‍त यंत्रों की व्यवस्था प्रसारण के विंस्तार की 
दृष्टि से की गई है। नागपुर भ्रौर गोहाटी के रेडियो स्टेशनों में तथा पूना, राजकोट और जयपुर 
में जो नए स्टेशन बनाए गए हैं उनमें कम शक्ति के मीडियम वेव सम्प्रेषण यंत्र लगाने फा कार्यक्रम 
पहली योजना के भ्रन्तगंत नहीं हुआ है । कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भ्रौर श्रसम श्रादि देश के कुछ 
प्रदेशों में भूमि की बनावट भ्रौर प्रादेशिक श्रावश्यकताओ्रों को ध्यान में रखते हुए शार्ट वेव सम्प्रेपण 
यंत्र लगाने का कार्य १६४६ के श्रन्त तक सम्पन्न हो जाएगा । इस प्रकार पहली योजना में प्रत्येक 

, भाषा के क्षेत्र में कम से कम एक सम्प्रेषण केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है और देश 
के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रसारण क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया गया है। शार्ट वेव पर अन्तर्राष्ट्रीय: 
सेवा सम्बन्धी जो कार्यक्रम रखा गया है उसका वड़ा भाग १६५६ के भ्रन्त तक पूरा हो जाएगा । 


१८. दूसरी योजना का प्रधान लक्ष्य नए केन्द्रों की स्थापता करना नहीं है बल्कि यह है 
कि सब भाषाओ्रों के लिए उपलब्ध सेवाओं को अ्रधिक से अ्रधिक क्षेत्रों में विस्तत किया जाए । 
इसलिए हि योजना में सम्प्रेषण केन्रों के खोलने की व्यवस्था इस प्रकार की गई है जिससे 
कि उन क्षेत्रों को प्रसारण सुविधाएं दी जा सकें जहां इस समय ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। स्थानीय 
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस लक्ष्य की पूर्ति मीडियम वेव और शार्ट वेव के उचित 
संयोजन से की जाएगी । तिरुचिरापल्ली में ५० किलोवाट मीडियम बेव सम्प्रेषण यंत्र लगाकर 
त्तमिल भाषा भाषी क्षेत्र में प्रसारण का विस्तार किया जाएगा और बम्बई तथा कलकत्ता की 
प्रसारण सेवा को भी मीडियम वेव पर सशक्त किया जाएगा। दूसरी भर उन क्षेत्रों में जहां 
वायुमण्डलीय कोलाहल रहता है या जो विशेष भौगोलिक रचना के प्रदेश हैं श्रथवा जहां की 
जनसंख्या बहुत विखरी हुई श्र बस्तियां दूर-दूर है अ्रथवा जहां अनेक बोलियां वोली 
जाती हैं, वहां प्रसारण की सफलता के लिए झार्ठ वेव का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए पहाड़ी 
प्रदेशों में, शिमला, लखनऊ और गोहाटी में, मध्य प्रदेश और उसके आस-पास की आदिवासी 
बस्तियों में, राजस्थान और मराठी तथा तेलुग क्षेत्रों में शार्ट वेव सम्प्रेषण यंत्रों के प्रयोग की 
व्यवस्था की गई है । 


संचार और प्रसारण ६७ 


१९. राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बढ़ती हुई मांग और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के देशव्यापी प्रसारण 
की आवश्यकता को देखते हुए यह विचार है कि दिल्ली में १०० किलोवाट श्ार्ट वेच और १०० 
“किलोवाट मीडियम वेव के सम्प्रेषण यंत्र लगाए जाएं । कलकत्ता, वमस्बई और मद्रास में ५० किलो- 
वाट मीडियम वेव सम्प्रेपण लगाकर इन स्थानों की प्रसारण सेवाएं समस्त भारत के लिए उपलब्ध 
की जाएंगी । इन सम्प्रेपण यंत्रों का उपयोग वैदेशिक प्रसारण सेवाझ्रों को अधिक सशक्त बनाने 
में भी किया जाएगा । भारत के विदेशों से बढ़ते हुए सम्पर्क के कारण वैदेशिक प्रसारण सेवात्रों 
. के विस्तार की आवश्यकता वढ़ रही है । दिल्‍ली में १०० किलोवाठ के दो शार्ट वेव सम्प्रेषण यंत्र 
लगाए जाएंगे जिनसे यह आवश्यकता पूरी की जा सकेगी । 

२०. . टेलीविजन के क्षेत्र में भी कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है । 

२१. देहातों में रेडियो कार्यक्रम सुनने की सुविधाएं बहुत बढ़ाई जाएंगी ताकियांवों में रहने 
थाले उस प्रसारण व्यवस्था से लाभ उठा सके जिसकी व्यवस्था पहली योजना में की गई हैं और 
जो दूसरी योजना में बढ़ाई जाएगी । विचार है कि १,००० या इससे अधिक आवादी वाले 
सब गांवों में पंचायती रेडियो लगा दिये जाएं | इस योजना की अवधि में कुल मिलाकर लगभग 
७२,००० रेडियो लगाने का प्रस्ताव है । हे 

२२. योजना में रखी गई धनराशि का शेप भाग अ्रदला-बदली करने, कुछ केलों में 
स्थायी स्टूडियो की व्यवस्था करने और प्रतिलिपि, शोथ एवं प्रशिक्षण की सुविवात्रों को सशस्त 
बनाने के लिए है । विकास कार्यक्रम को पूरा करने के लिए श्राल इंडिया रेडियो को अधिक 
कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी ! इसके लिए भी योजना में व्यवस्था कर दी गई है। इसमे 

६७८ रेडियो इंजीनियर भी होंगे । 


२३. योजना में प्रसारण के लिए £ करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिंसका वितरण इस 


श्रकार है :-- 378 
(लाख रुपयों में) 
१. सम्प्रेपण यंत्र 
अन्तर्देशीय सेवाएं... *«* 4 5 दपक, रे ५ 
वैदेशिक सेवाएं के ७ पी आओ ३ 2 
२. स्टूडियो की स्थापना और अतिरिक्त कार्यालय २६७८६ 
३3. देलीविजन... ...,. «5 & ४“ हल 
७ पंचायती रेडियो 2६. ४६ के - जल « ऊंट | अल 
2. सम्पत्ति की अदला-बदली ..- >१* की १8३ ही 
६. शोध विभाग .. डर बे ०००... *** का का 
७. अतिलिपिसेवाद्रांसक्रिश्शन सबिस ० हे हा 
5. कर्मचारी प्रशिक्षण विद्यालय, .. किक ला, न 
६. कर्मचारीआवास गृह. ० माफिया - 
१०. क्षेत्रशकित और भूमि परिवहन, पर्यवेक्षण, चलतीनकर 

प्भिलेखन (रिकाडिग) गाड़ियां, प्रोदोल्टाइप यूंलिट का १ दइ८ 
दूसरे कार्यक्रम $3 ५388 « "१ जे क, 5 2 86 
२१. स्वापना इक #..... -«3 व छा 5 आऑयणा 


जोड़ ड़ 
हि: अल मकर 


अध्याय २३ 


शिक्षा 
विषय-प्रवेश ः 
आशिक प्रगति जिस तेजी से की जा सकती है श्रौर उससे जो लाभ उठाए जा सकते ह 
उसका निश्चय करने में शिक्षा पद्धति का विशेष महत्व होता है। श्राथिक विकास स्वाभाविया रूप से 
मानवीय साधनों की मांग करता है और एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में यह ऐसे मूल्यों तथा 
ताश्रों को जगा देता है जितके निर्माण में शिक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व होती है। समाजवादी ढंग 
के समाज का भ्र्थ यह है कि विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक कार्य 


में जनता का सहयोग और रचनात्मक 
नेतृत्व हो। परन्तु भरपूर विकास के कार्यकाल में आधिक और सामाजिक विकास की योजनाग्रों 
को बनाते हुए जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके अन्तर्गत एक यह भी समस्या है 


कि दिक्षा और उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साधनों का आवंटन कैसे किया जाए। पिछले 
वर्षो में शिक्षा के ढांचे के सम्बर 


व में वहुत कुछ विचार-विमश्ञ हुआ है श्रौर वहुत-से विषयों पर 
परिवर्तन के लिए शिक्षा शास्त्री कुछ विश्वेप प्रस्तावों पर सहमत हो चुके हैं, जैसा कि विश्वविद्यालय 
प्रायोग, माध्यमिक शिक्षा ग्रायोग तथा अन्य कई ऐसी समितियों क॑ प्रतिवेदनों से प्रकट है, जिन्होंने 
शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के कारयत्रमों क॑ निश्चित करने के लिए शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का 


सिंहावलोकन किया है। जो कार्यक्रम वनाए गए है उनके भुख्य भागों पर इस ग्रध्याय में प्रकाश 
डाला गया है । 


२. हितीय पंचवर्षीय योजना में बुनियादी शिक्षा, प्रारम्भिक विक्षा के विस्तार, माध्यमिक 
शिक्षा के रुप-परिवर्तन, कालेज और विश्वविद्यालय क॑ शिक्षा-स्तर में सुधार, प्रौद्योगिक 
तथा व्यावहारिक शिक्षा के लिए सुविधा्रों के विस्तार श्रौर साम्राजिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक 
विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते पर अधिक जोर दिया गया है । पहली पंचवर्षीय योजना 
में शिक्षा के विकास के लिए १ करोड़ रुपए कैद्रीय सरकार द्वारा और ११४ 
करोड़ रुपए राज्य सरकारों द्वारा 


-- रखे गये थे । दूसरी योजना में ३०७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था 
है जिसमें से ६५ करोड़ केद्रीय सरकार श्रौर २१२ करोड़ रुपए 


६६ करोड़ रुपए---४४ के 


5 हे 





राज्य सरकारों द्वारा व्यय होने हैं । 
पहली और दूसरी योजना में शिक्षा के विविध क्षेत्रों पर खर्च का जो विभाजन रखा गया है वह 
इस प्रकार हैं : 

पहली योजना दूसरी योजना 
| - (करोड़ रुपयों में) 
प्रारम्भिक शिक्षा पु 57% «8००३६ हरे प्‌ 
माध्यमिक शिक्षा ५६३८ से ि श्र ५१ 
विश्वविद्यालयिक शिक्षा ... ५ ४ १५ ध्र्छ 
प्रौद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा... ग्रे न २३ डप 
सामाजिक शिक्षा । हक बे भर भ्‌ 
प्रशासत और विविध .,, 2 रे ११ प््छ 
योग 5. _१६६ ३०७ 


डं््८ 


शिक्षा ४६६ 


पहली योजना के लिए रखी गई धनराशि का कुछ भाग शिक्षा के विकास के लिए 
योजना से पूर्व निमित योजनाञों को चालू रखने पर भी खर्च होना था। परन्तु दूसरी योजना 
में पहली योजना की अवधि में स्थापित संस्थाओं पर होने वाले खर्च को तो समाविप्ट खर्च मान 
लिया गया है और योजता के लिए जो घनराशि रखी गई है वह तई संस्थाओं की स्थापना, 
वर्तमान संस्थाओ्रों के विस्तार श्रथवा विकास के लिए ही है । ऊपर जिस व्यवस्था का उत्लेख 
क्रिया गया है, उसके श्रतिरिक्‍्त दूसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामु- 
दायिक विकास क्षेत्रों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम में सामान्य शिक्षा पर १२ करोड़ तथा सामा- 
जिक शिक्षा पर १० करोड़ रुपए की व्यवस्था विद्यमान है । विकास के विभिन्न क्षेत्रों--#पिं, 
स्वास्थ्य, पिछड़े वर्गों का कल्याण, विस्थापित व अन्य व्यवित्रयों का पुनर्वास आ्रादि कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत भी शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार के लिए काफी धनराशि रखी गई है । 

३. नीचे दिये गये विवरण से ज्ञात होगा कि पहली योजना की प्रवधि में विक्षा के 
विविध क्षेत्रों में कितनी उन्नति हो सकी है और दूसरी योजना का क्या लक्ष्य है। प्रत्येक क्षेत्र 
की पृथक-पृथक प्रगति का सिहावलोकन आगे किया गया हैँ । 





इकाई १६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ 


१. विभिन्न वश वर्ग के बच्चों 
के लिए शिक्षा सुविधाएं 





(क) ६-११ छात्र १।८५६,८०,००० २,४८, ११,००० ३४२५,४०,००० 
वय वर्ग का प्रतिशत संख्या ४२० ५१४० ६२७ 
(ख) ११-१४ हा ३३,७०,००० ५०,९६५,००० 330 पक 
वय वर्ग का प्रतिशत १३६ शहर १३५ 
(ग) १४-१७ १४,५०,००० २३,०३,००० ३०,७०,००० 
पे । + 8 । का थे 
वय वर्ग का प्रतिशत दर ४ ६४ ११ 
२. संस्थाएं हि 
है २2,२६,८०० 
(क) प्राथमिक/निम्न स्कूल. २,०&,६७१ २,७४,० १८. भेरेकि 
बुनियादी संख्या हि हर 
(ख) निम्त बुनियादी $8 १,४०० ० ५६० शिष्त 
(ग) मिडिल/उच्च | १३,५६६ १६,२७० १२,७२५ 
बुनियादी - न्‍ जप 
(घ) उच्च बुनियादी. , ३५१ जम हि 
(5) हाई/हायर हा छ,र्‌प८ ५ ९६ पु 
40% २५७० १, 4 स्र्3 
(च) बहुद्देश्यीयस्कूल . » न्‍्त १५ 
(छ) हायर सैकण्डरी स्कूल ेृ 
वना दिये जाने वाले हु ४088 
हाई स्कूल ५ तन दर्ज 
हाइ स्क्‌' हि हा न 
(ज) विश्वविद्यालय २६ 
३. इंजीनियरी 
(क) संस्थाएं-- शा हे 
हे (१) डिग्री देने वाली रे हे कि 


(२) डिप्लोमा देने वाली 


४७० द्ितीय पंचवर्षीय, योजना 








१६५०-४१ १६५५-५६ १६६०-६१ 





(ख) प्रतिफल-- 
(१) डिग्री लेने वाले १,७०० ३,००० 7,४८० 
(२) डिप्लोमा लेने वाले २,१४६ ३,५६० ८,००० 

४. टेकनोलोजी ह 

(क) संस्थाएं-- 5 
(१) डिग्री देने वाली २५ २५ र्द- 
(२) डिप्लोमा देने वालो ३६ ३६ ३७ 

(ख) प्रतिफल-- 
(१) डिग्री लेने वाले ४डह्८ ७०० ८०० 
(२) डिप्लोमा लेने वाले ३३२ ४३० ४५० 





४. इस विवरण से ज्ञात होता है कि पहली योजना की श्रवधि में किए गए और दूसरी 
योजना के लिए निर्धारित प्रयत्त किसी भी प्रकार थोड़े नहीं हैं। तथापि, सारी समस्या के श्राकारं- 
प्रकार की दृष्टि से इन्हें देखना होगा । हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में स्पष्ट उन्नति हुई है, फिर भी 
कुछ भारी काम ऐसे हैं जो अभी करने वाकी हैं । उदाहरण के लिए संविधान के एक निर्देशक 
सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्र का प्रयत्न होना चाहिए कि संविधान लागू होने से १० वर्ष के भीतर १४ 
वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो । पहली योजना 
लागू होने से पूर्व ६-१४ वयवर्ग के बच्चों में से ३२ प्रतिशत के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी । 
यह प्रतिशत पहली योजना की अ्रवधि के अन्त में ४० प्रतिशत और दूसरी योजना की ग्रवधि में: 
केवल ४६ प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है । 

प्रारम्भिक शिक्षा 


५. प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्यतः दो समस्याएं हैं : वर्तमान सुविधाओं का विस्तार 
और बुनियादी शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा पद्धति का नवीकरण । सामाजिक और ग्राथिक 
विकास के लिए दोनों ही कार्ये तात्कालिक एवं आवश्यक हे। 


६- शिक्षा के विस्तार के क्षेत्र में जो लक्ष्य पूरे किए गए और दूसरी योजना के लिए जो 
लक्ष्य नियत किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं : 


विभिन्न वर्गों के कुल बालकों की प्रतिशत विद्यार्थी संख्या न्‍ 
स्तर . १६५०-५१ १६५५-५६ १६६०-६१ 
के अनुमान के लक्ष्य 


ज-+-+-०- 


लड़के लड़कियां कुल लड़के लड़कियां कुल लड़के 
दि लटक मम 35 कलिबक कह 20000: 00, 


तक लड़कियां कुल 
१. प्राथमिक ६ २१५ ४२ ६६ ३६ ४१ प्र ४० धरे. 
(६-११) 


२. मिडिल २२ पर श ३० ८.१६ 
(११-१४) 


प्रारम्भिक (६-१४) ४६ १७ १२ ५७ २३ ४० ७० 
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रे६ १० रईं 


सर्प. ४६ 


शिक्षा ४७१ 


इस विवरण से स्पष्ट हैं कि निःशुल्क, अनिवार्य और सबके लिए शिक्षा का जो लक्ष्य संविधान 
में निदिष्ट है वह वो भ्रभी बहुत दूर है । इस विवरण में दिए गए अंक समूचे भारत के अंक हैं, 
परन्तु राज्य की शिक्षा सम्बन्धी स्थिति में बहुत अन्तर है। कई राज्यों में ये श्रांकड़े अखिल भारतीय 
आंकड़ों से कहीं नीचे हैं, तथापि यह आवश्यक है कि संविधान के निदेश को आगामी दस-पद्ह 
वर्षो में पूरा कर दिया जाए | 


७. शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार की समस्या कुछ जटिल है और इसके विभिन्न 
पहलुओं पर विचार करना होगा । विवरण से स्पष्ट है कि ६-११ वय वर्ग के लड़कों के सम्बन्ध 
हा तो प्रगति सन्तोषजनक है परन्तु ११-१४वर्य वर्ग के लड़कों की प्रगति ग्रपेक्षाकृत वहुत धीमी हुई 
है। दोनों ही वय वर्गों में लड़कियों की शिक्षा वहुत ही पिछड़ी हुईं है । परिस्थिति का बहुत ही 
चिन्ताजनक पहलू “ऋमिक हंस” है : प्राथमिक स्तर पर यह ५० प्रतिशत से भी अधिक है। स्कूल 
की पहली वक्षा में प्रविष्ट होने वाले १०० लड़कों में से ५० चौथी कक्षा में पहुंच पाते हैं, शेप लड़के 
इस चार वर्षों की समाप्ति से पूर्व ही स्कूल छोड़ देते है । लड़कियों के मामले में यह हास और 
भी अधिक है । ह्वास की समस्या से मिलती-जुलती समस्या गंतिरोध की होती है । 
शिक्षा के विस्तार की समस्याओं का राज्यों में और एक ही राज्य के विभिन्न भागों मैं 
विभिन्न होना सम्भव है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक इलाके में अपेक्षित उपयों का 

: निश्चय करने'के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए । राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंत्ीय 
शिक्षा मन्त्रालय यह सर्वेक्षण करवा रहा है। तथ्यों पर मोटे तौर पर विचार करने के वाद 
स्थिति सुधार के हेतु कुछ सामान्य सुझाव दिए जा सकते हैं। 


८. ह्ाास को रोकने के लिए अनिवार्य शिक्षा का श्रासम्भ करना जहरी हैं। यदि किसानों 
के अधिक काम के दिन ययासम्भव स्कूलों की छुट्टियों के साथ-साथ पड़ें तो अनिवार्य शिक्षा का 
पालन कराना अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा । फिर, विशेषकर देहातों में शिक्षा को व्यावहारिक 
रूप देने का यथासम्भव प्रयत्न होता चाहिए। गतिरोध दूर करने का मुख्य उपाय यह है कि भ्रध्यापक 
योग्य हों एवं अ्रष्यापन विधि में जिसमें मानव सम्बन्धों भौर व्यवितत्व की समस्याएं सम्मिलित 
हैं, सुधार किया जाए। 

६. लड़कियों की शिक्षा की समस्या सबसे अधिक आवश्यक है। लड़कियों की विक्षा के 
सम्बन्ध में देश के प्रत्येक भाग में जन-मत एक-सा जाग्रत वहीं है । 83584 58६ सिखलाने 
प्रौर शिक्षा को कन्याओ्रों की ग्रवश्यकताओं से और भ्रधिक सम्बद्ध करने का विशेष बल करने 
की झावश्यकता है । हर छेत्र की परिस्थिति का अलग-अलग अव्ययन केला आवश्यक होगा । 
जहां सहशिक्षा स्वीकार करने में बाधाएं हैं, वहां के लिए दूसरे उपायों की खोजना होगा। कुछ 3840 
में पृथक स्कूल ही खोलने पड़ेंगे और कुछ में भ्न्तरिम उपाय के हय में पारी पद्धति को अपनान 
सम्भव होगा । एक पारी में लड़कों की श्रौर दूसरी पारी में लड़कियों की पढ़ाई होगी । 
स्त्री शिक्षा की प्रगति में एक बड़ी बाधा प्रव्यापिकाओं की कमी भी है। ६१रै/४ ३ 
अ्रव्यापिकाशं की संख्या, प्राथमिक और सैकेण्डरी स्कूलों में नियुक्त या अध्यापकों की संत्या 
के जोड़ की १७ प्रतिशत थी। अध्यापिकाओों के अशिक्षण कार्य 50 248] 48 
चलना होगा, विशेषकर इसलिए कि तीसरी पंचवर्षीय गोजना में प्राय ० 
के विस्तार की समस्या ग्रविकतर स्त्री शिक्षा से सम्बद्ध होगी । अव्याधिकाओं के लिए गांवों में 


४७२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


. आवास सुविधाग्रों की व्यवस्था करना इस दिक्षा में एक महत्वपूर्ण पग बढ़ाना होगा । अरध्यापन 
वृत्ति के ग्रल्पसामयिक होने के कारण विवाहित स्त्रियों का ग्रध्यापन वृत्ति की ओर आ्राक्ृष्ट होना 
सम्भव है। 


१०, ११-१४ वय वर्ग के उन बच्चों के लिए जो पारिवारिक श्राय में अपना भाग 
दते हैं, निरन्तर खुले रहने वाले स्कूल बहुत-से विद्याधियों को स्कूली शिक्षेण देने में सहायक 
हो सकते हैं । 


११. उपलब्ध भवनों तथा अन्य सुविधाओं को अधिकाधिक प्रभावश्ञाली बनाने की भी 
काफी जरूरत हूँ । इस सम्बन्ध में केद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने १६५६ की पिछली बैठक 
में बुनियादी तथा गैर-बुनियादी दोनों प्रकार के स्कूलों में पारी पद्धति चलाने की सिफारिश 
की हैः। इस योजना से पूरा लाभ उठाने के लिए यह झावश्यक है कि शिक्षा को क्रमश: श्रनिवार्य 
किया जाए श्रौर इस लक्ष्य से स्कूलों में प्रवेश संख्या की वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रचार का आश्रय 
लिया जाए। पारी पद्धति का परीक्षण ग्रभी तिरुवांकुर-कोचीन और वम्बई राज्य में ही किया गया 
है, शेप देश के लिए यह पद्धति ग्रभी नई है । सुझाव यह हैँ कि आरम्भ में इसको केवल दो कक्षात्रों 
तक सीमित रखा जाए और इससे प्राप्त अनुभव का बीच-वीच में सिहावलोकन होता रहे । 
पारी पद्धति की सिफारिश आदर्श पद्धति के रुप में नहीं, भ्रपितु कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को 
दूर करने के लिए है । पढ़ाई के घण्ठों में कमी हो जाने से पादयक्रम और स्कूल के श्रन्दर तथा स्कूल 
से वाहर दोनों समय के कार्य की योजना का पुनतवीकरण करना पड़ेगा । 


१२. स्कूल भवनों के सम्बन्ध में अभी तो मितव्ययिता के मानदण्ड को अपनाना होगा । 
स्कूल का बहुत-सा काम तो मकान से बाहर किया जा सकता हैँ और न्यूनतम आवश्यक स्थान 
कौ व्यवस्था स्थानीय समाज जन-अधिका रियों की थोड़ी सहायता से कर सकेगा । स्कूल भवतों 
के लिए सस्ते नवशों के परीक्षण किए जाने चाहिएं । किसी गांव में स्कूल खोलने के लिए किसी 
स्वीकृत मानदण्ड को पूरा करने की शर्ते आवश्यक नहीं होनी चाहिए। किसी स्थान में तत्काल 
जो भी व्यवस्था सम्भव हो उसी के अधीन स्कूल खोला जा सकता है और गांव का मन्दिर, 
पेचायत घर भादि सार्वजनिक भवनों का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है । एक बार 


स्टूल काम करना शुरू कर दे तो फिर ज्यों ही परिस्थिति अनुकूल हो और स्थानीय चन्दा एकत्र 
हो जाए, स्कूल का भवन बनना शुरू हो जाएगा | 


के ६३. १४ वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के बारे 
में संविधान के निदेश को पूरा करने के लिए सरकारी साधनों के साथ-साथ स्थानीय समाज 
को भी काफी प्रयत्व करना होगा । बहुत-से दरों में प्रारम्भिक शिक्षा की मुख्य जिम्मेदारी 
स्थानीय समाज पर होती है। उचित अनुदान देकर राज्य के अ्रधिकारी स्थानीय प्रयत 
को प्रोत्साहित करते है । भारत में भी शताब्दियों तक यही प्रथा रही है कि शिक्षा का अधिकांश 
व्यय जनसमाज ही करता था। पिछले वर्षों में भी स्थानीय समाज ने स्कूल भवनों के 
लिए बड़ी उदारता से भूमि, श्रम श्रौर धन दिया है। अब इसके साथ-साथ यह भी अपेक्षित 
है कि स्कूल चलाते रहने के लिए-घन की व्यवस्था हो । कुछ धन स्थायी रूप में मिले और कुछ 
नियमित €प से वाद में मिलता रहे, केवल एक बार के लिए या प्रासंगिक 


हर नहो। इस कार्य में निहित 
सतत उत्तरदायित्व को किसी सीमा तक कन्धा देने योग्य वनाने के लिए राज्य को चाहिए कि वह 
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४४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत हों, जिससे इनमें प्रशिक्षित हुए स्तातक उच्चतर व्यावताधिक 
प्रशिक्षण के लिए ऊपर जाने के अधिकारी हों । इस प्रयोजन से विविध विश्वविद्यालयों से 
बातचीत करनी होगी । बुनियादी संस्थाओं के लिए साहित्य निर्माण श्र वुनियादी शिक्षा पर 
प्रभाव डालने वाली विविध समस्याग्रों के अनुसन्धान भी अपेक्षित हैं। पिछले दिनों स्थापित 
बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय संस्था इन कार्यों पर ध्यान देगी । 


१७. बुनियादी शिक्षा के विस्तार में एक बड़ी कठिनाई जो प्राय: अनुभव होती है यह 
है कि दूसरे प्रारम्भिक स्कूलों की शिक्षा की अपेक्षा यह महंगी पड़ती है। हाल के वर्षो में हुए भ्नुभव 
के आधार पर कुछ सुझाव देना अप्रासंगिक न होगा । किसी भी नए कार्यक्रम में मितव्ययिता ' 
की आवश्यकता स्पष्ट है । बुनियादी शिक्षा के उत्पादक पहलू को शिक्षा की आ्रवश्यकताश्रों 
के विरुद्ध न होने की सीमा तक मान्यता दी जानी चाहिए भौर उसे बुनियादी शिक्षा पद्धति के 
आवश्यक भाग के रुप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । जो सीमित अनुभव भ्रभी तक हुआ है 
उससे प्रकट है कि जहां कहीं पर्याप्त सन्तोपजनक परिस्थितियों की व्यवस्था कर दी गई वहां 
बुनियादी शिक्षा के परिणाम उत्साहजनक रहे, तथापि इस बात पर सब सहमत हैं कि सर्वोत्तम 
परिणाम तभी प्राप्त होंगे जद कि वहुत-से राज्यों में श्राजजल चलने वाले पंचवर्षीय ह्कूला 
के स्थान पर॑ सर्वागपूर्ण भ्रष्टवर्षीय स्कूल भ्रथवा एक केन्द्रीय अप्टर्षीय स्कूल को भरने वाले 

: अनेक पंचवर्षीय स्कूल स्थापित हों । स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई उपाय करने झ्रावश्यक 
हैं। स्कूल के लिए भूमि और सामान प्राप्त करने के लिए स्थानीय समाज के चन्दे को प्रधिकतम' 
भात्रा में उगाहना चाहिए। अनेक वार, जब क्ृपि भूमि की चकबन्दी की जाती है या ऊृपि 
सहकारी समितियों का निर्माण होता है अथवा कहीं से ग्राम समाज के अ्रधिकार में भूमि का कोई 
टुकड़ा प्राता है, तो ग्राम विद्यालय को उसके कार्यों के लिए तथा पुरक आय का एक नियमित 
साधन प्रदान करने के लिए कुछ भूमि दी जा सकती है। निर्मित वस्तुओं की किस्म पर विशेष 
वल देना आवश्यक है । इससे उनको खाने में सुगमता होगी । स्कूल अथवा समाज के उपयोग 
से बचे माल की खपत में स्थानीय सहकारी समितियों की सहायता लेनी चाहिए । दस्तकारी के 
उपकरणों की रचना में विद्याथियों को ययासम्भव हिस्सा लेना चाहिए । 


हि कृषि, ग्राम तथा लघु उद्योग, सहकारिता विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि सम्बद्ध 
यिक्रमों से सम्बन्ध 


का व स्थापित करके और इस प्रकार हर एक जिले श्रौर ब्लाक की विकास योजना' 
में बुनियादी शिक्षा देने वाली संस्थाओं का एक सुनिश्चित स्थान बनाकर बुनियादी शिक्षा के 
व्यावहारिक मान श्र आथिक लाभ को भी बढ़ाया जा सकता है। यह इस बात में भी सहायक" 
होगा कि बुनियादी शिक्षा विकास के भ्रन्य क्षेत्रों की आझ्रावश्यकताओ्रों के साथ-साथ चल सके । 
ऐसे समन्वय के लिए यह भ्रावश्यक है कि बुनियादी शिक्षा की परामर्शदात्री समितियों में विकास 
कार्य की विविध शाखाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित रहें । ह 


१८. सामुदायिक विकास में ग्राम स्कूलों, विशेषत: बुनियादी पद्धति के स्कूलों का प्रमुख 
हस्सा है। इस प्रकार स्कूल में जिन विचारों का 


ह् ! सूत्रपात होता है वे बच्चों के साथ अध्यापकों 
के सामान्य सम्पक द्वारा समुदाय के जीवन में प्रविष्ट होते हैं। जो ग्राम निवासी स्थानीय स्कूल 
में जाते हैं और वहां होते हुए कार्य को देखते हैं, वे नए सुझावों को ग्रहण कर लेते हैं। एक स्कूल 
समुदाय की उन्नति में जो कुछ योग दे सकता है, उसके महत्व को बढ़ाने के लिए यह सुझाव' 
दिया गया है कि सब उच्च बुनियादी स्कूलों के पास एक खेत भौर उससे सम्बद्ध एक कारखाना हो ९ 
साधारणतया लोग,उदारतापूवंक दान देकर ऐसे कार्यो को सहायता देने के लिए तैयार रहते है । 


शिक्षा ४७४ 


_ १६. ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भिक शिक्षा एक मौलिक महत्व कक क्षेत्र है, 
जिसमें पर्याप्त समय तक नए विचारों के परीक्षण, मार्ग-दर्शंक अध्ययनों का प्रारम्भ, 
परिणामों की जांच, और निर्णीत विधियों को बहुसंख्या में कार्यानवित करने की त्वरित विधियों 
का विकास करना आवश्यक होगा। प्रशासकीय रीति-नीति, भर्ती के नियम, पदवृद्धि की विधियों 
श्रादि में बड़े-बड़े नए सार्ग निकालने आवश्यक होंगे। इन कार्यो और इस अध्याय में वर्णित 
भ्रत्य कारों को करते के लिए शिक्षा मन्त्रालय एक बुनियादी तथा प्रुरम्भिक शिक्षा परिषद की 
स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है । ह 

माध्यमिक शिक्षा 


३० माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भाध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी समस्याझ्रों पर विचार- 
विमर्श किया भर १६५३ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । आ्रायोग ने विद्यमान माध्यमिक 
स्कूलों की मुटियों पर विचार किया और कहा कि तत्कालीन पाठ्यक्रम और भ्रध्यापन वी 
परम्परागत रीति विद्यार्थियों के अपने चारों ओर के संसार का ग्रन्तदर्शन नहीं करा पाती शौर 
विद्यार्थियों के समूचे व्यक्तित्व को विकसित करने में असफल रहती है। पहले अंग्रेजी भापा वे 
अध्ययन पर भ्रधिक बल दिया जाने के कारण बहुतन्से दूसरे विषयों की उपेक्षा की जानें लगी 
थी । कक्षाओं में विद्याधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाने के कारण प्रध्यापकों शरीर विद्याियों 
का व्यक्तिगत सम्पके कम हो गया और प्रनुश्ासन तथा चरित्र-निर्माण पर पर्याप्त वल नही दिया 
जा सका । जब-तव आंशिक सुधार आरम्भ किए गए परन्तु आवश्यकता इस बातें की थीकि 
माध्यमिक झिक्षा पद्धति का आमूल नवीकरण हो | इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 
शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों में श्रपेक्षाकुत्र अधिक विविधता और व्यापकता लाने ब्रौर 
प्रधिक सर्वागपूर्ण पाठ्यक्रमों की--जिनमें सामान्य और व्यावसायिक दोनों प्रकार के विषय 
सम्मिलित हों--व्यवस्था करने के प्रस्ताव रखे । उनका यह विचार नहीं है कि सामान्य 
वा सांस्क्ृतिक' शिक्षा और व्यावहारिक, व्यवसायात्मक' अथवा 'टेकनीकल' थिक्षा में कोई 
वनावटी विभाग क्रम विद्यमान है । आयोग ने जिस प्रशासन सम्बन्धी श्रादर्श की सिफारिश 
की है उसमें यह सुझाव विद्यमान है कि प्रारम्भिक या निम्न बुनियादी थिक्षा के चारा ताल 
के अन्तर के बाद तीन वर्ष की एक मिडिल अथवा उच्च जूतियर प्रथत्रा निम्ते या माध्यमिक 
अवस्या और चार वर्ष की उच्च माध्यमिक अवस्था होनी चाहिए | उसवो बाद पहला ट्ग्रो 
ठ्यक्रम तीन वर्ष का होना चाहिए । भ्रायोग ने वहुद्देश्यीय स्कूलों, पृथक गा बहुदेंग्यीय स्वूतो 
के अंगभूत औद्योगिक स्कूतों की स्थापना और देहातों में कृपि मिक्षा के लिए विशेष मुविधा हल 
की सिफारिश की । सब माध्यमिक स्कलों में भाषा, सामान्य विजन, सामालिक विशान, प्रोर 
एक समान संग के रूप में किसी एक दस्तकारी को पाद्यकर्मों में सामाव्यवया पपाात 9५ 
व्यवस्था का प्रस्ताव किया । इन सिफारिशों के श्राधार पर ही कैद 
पचदर्यीय योजना के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण किया है। आधुनिक रीति में घामिए 
के लिए ऐसी निर्दोप माध्यमिक सिक्षा पड़ति को झ्राधार बनाता बावरणता है जो बटुबनी 
डियां में प्रवेश करा सके। आंधिक रुप से इसलिए कि माध्यमिक सिक्षारा रुप पद ही एक 
वेात्मक रा है, मैट्रिक पाग लोगों में पहले ही बेकारी बहुत कही हु है. परे बालेड यदिसगुर 
होते दियाई देते है गौर उस पद्धति से मतों ममाज को ही उचित सलाम परना है मे स्यवित गा व । 


गौर साज्य सरवारों ने इ्रगरा 
विार 
र्भि्ठ 


४७६ द्वितीय पंचवर्षीय योजता 


प्रारम्भिक या माध्यमिक शिक्षा के बाद किसी विशेष व्यवसाय की प्रौद्योगिक और 
व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण की हुई हो । इस प्रकार अध्यापकों, राष्ट्रीय विस्तार सामुदायिक 
योजना क्षेत्रों क॑ कार्यकर्ताश्रों, सहकारिता कर्मचारियों, राजस्व प्रशासकों, उद्योग-बन्बों, कृषि 
व विकास के दूसरे क्षेत्रों में प्रौद्योगिक तथा अ्रवीक्षक कर्मचारियों की पूर्ति मुख्यतया 
१४-१७ वय वर्ग में से करनी है । इस वय वर्ग में इस समय छास और कुनिर्देश की मात्रा 
बहुत अधिक है, जैसा कि इस तथ्य से स्पप्ट है कि मैद्रिकुलेशन या इसके समकक्ष दूसरी परीक्षा 
देने वाले विद्यार्थियों में से १० प्रतिशत से अधिक अनुत्तीर्ण हो जाते है । इस वात पर तो सभी 
सहमत हैं कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों की विविधता वर्धमान होती रह्‌नी 
चाहिए जिससे विद्याथियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विपयों में प्रशिक्षण लेने के 
निदेश दिऐ जा सकें और उनका पथप्रदर्णन किया जा सके । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रस्ताव 
यह है कि दस्तकारियों और विविध पाठ्यक्रमों का समावेश हो, विन्नान के अ्रध्यापन के लिए 
अपेक्षाक्ृत उत्तम सुविधाओं की व्यवस्था हो, बहुद्देश्ीय स्कूल और जूनियर टेकतीकल स्कूल खोले 
जाएं, साथ ही हाई स्कूलों को ऊंचा दर्जा देकर उच्चतर माध्यमिक स्कूल बना दिया जाए। 


२२. माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन का जो आदर्श प्रस्तुत किया 
था उसको कार्यान्वित करने के लिए पिछले दो वर्षो से कार्य हो रहा है । पहली योजता में इसके 
'लिए २२ करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, दूसरी योजना में ५१ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इससे 
श्राशा है कि माध्यमिक शिक्षा के नवीकरण का कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ेगा। श्रव्य कार्यक्रमों के 
अतिरिक्त वर्तमान हाई स्कूलों में से कुछ को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और वहुद्देश्यीय स्कूलों 
में परिणत करना है। पहली योजना की भ्रवधि में लगभग २५० वहुद्देश्यीय स्कूलों की स्थापना 
की गई थी, दूसरी योजना की अवधि में इतकी संख्या बढ़ाकर १,१८७ की जाएगी । हाई भर 
उच्चतर माध्यमिक स्कूलों (जिनमें सामान्यतया मिडिल वक्षाएं भी होती हैं) की संख्या १०,६०० 
से बढ़कर दूसरी योजना के अन्त तक १२,००० हो जाएगी । दूसरी योजना की अ्रवधि तक 
आशा है कि १,१५० हाई स्कूल भी उच्चतर माध्यमिक स्कूल वन जाएंगे। इस प्रकार उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों की संख्या लगभग २,८०० हो जाएगी। देहातों में माध्यमिक स्तर पर कपि 
शिक्षा के विकास के लिए विचार यह है कि देहाती माध्यमिक स्कलों में २०० अ्रतिरिकक्‍त क्ृपि 
पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए । दूसरी योजना काल में माध्यमिक स्तर के स्कलों में विद्यार्थियों 
की संख्या २३ लाख से वढ़कर ३१ लाख हो जाएगी । 


रे माध्यमिक शिक्षा कौ समाप्ति पर विद्यार्थियों को अ्र्घ-प्रशिक्षित कर्मचारियों के रूप में 
किसी सच्ध में लगने झथवा अपना कोई छोटा-मोटा धन्धा शुरू करने योग्य बनाने के लिए दूसरी 
योजना में ६० जूनियर टेकतीकल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है 
लड़कों को तीन वर्ष तक सामान्य 
दिया जाएगा । 


स्ताव है। इन स्कूलों में १४-१७ वय वर्ग के 
य और टेकनीकल शिक्षा तथा कारखाना सम्बस्धी प्रशिक्षण 


२३. पहली योजना के अन्त हि माध्यमिक स्कूलों के कर्मचारी वर्ग में प्रशिक्षित शिक्षकों 
की अनुपात ६७ प्रतिशत था। राज्यों की योजनाओं के अनुसार आगामी पांच वर्षो में प्रशिक्षित 
शिक्षकों का यह अनुपात बढ़कर ६८ प्रतिशत हो जाने की आशा है । व्यावसायिक पाठ्यक्रम के 


लिए माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान देना होगा । विक्षा पद्धति के पुर्नानिर्माण 
की दिशा में प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों में दस्तकारी की शिक्षा देना एक आवश्यक अंग है, 


शिक्षा रा 


परन्तु प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव में ऐसे पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की प्रगति धीमी है । ,शिक्षा 
मत्त्ालय के एक कार्यक्रम के अनुसार ५०० डिग्री वाले और १,००० डिप्लोमा वाले शिक्षकों 
को वहुहृंब्यीय ओर जूनियर टेकनीकल स्कूलों के लिए प्रशिक्षण देने की योजना है । राज्यों की 
योजनाओं है माध्यमिक शिक्षा के नवीकरण के लिए ४६ करोड़ रुपए की व्यवस्था है । उनकी 
योजनाओं में हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनाने, प्रयोगशालाओ्ों और पुस्तकालयों 
का सुधार करने, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा शिक्षण के मानदण्ड में वृद्धि करने, अध्यापकों 
का वेतन बढ़ाने और शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी पथप्रदर्शन करने की श्रावश्यकता है । 


२४. माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई दशा में है। इस समय 
(४-१७ वय वर्ग की लड़कियों की कुल १ करोड़ २० लाख संख्या में से लगभग ३ प्रतिशत 
पढ़ने जाती हैं। राज्यों की योजनाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वर्योंकि 
लड़कियों के हाई स्कूलों की संख्या १,५०० से बढ़कर दूसरी योजना की समाप्ति तक केवल १,७०० 
होने की भराशा है। जिन क्षेत्रों में ग्रभी प्रवेश खुला है और अधिक हो जाने की अ्राश्ा है (जैसे 
ग्राम सेविका, उपचारिका, स्वास्थ्य निरीक्षक, शिक्षक झरादि) उन वन्यों को अपवाने योग्य वनाने 
के लिए लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की सिफारिग की गई है । इस दिशा में लड़कियों 
की शिक्षा को विद्येप प्रोत्साहन की अपेक्षा है । 

२५. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर एक सवाल, जिस पर अ्रव केच्रीय शिक्षा परामर्शदात्री 
परिषद की एक समिति विचार कर रही है, यह है कि वुनियादी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा 
सुधार की योजता का आपस में क्‍या सम्बन्ध है ? प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में 
परिवतित करने का कार्यक्रम चालू कर ही दिया गया है। जैसे-जैसे यह कार्यक्रम ग्रागे बढ़ेगा, 
उच्च बुनियादी और मिडिल स्कूल जो अगले स्तर के प्रतिनिधि हैं, अपनी पढ़तियों ब्रौर पहुंच 
की दृष्टि से एक-दूसरे के निकट्तर होते जाएंगे। ऐसा सोचा जा रहा हैं कि उच्च बुनियादी 
स्तर के वाद एक बुनियादी, पद्चात स्तर हो । बुनियादी पद्चात प्रशिक्षण देने वाली संस्थाश्रों 
की संख्या अभी बहुत थोड़ी है। इस कारण शिक्षा मन्चालय ने वुनियादी पश्चात स्कूलों के विकास 
की सहायता के लिए आ्राथिक व्यवस्था की है। राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के नवीकरण का 
कार्यक्रम ज्यों-ज्यों कार्यान्वित होता जाएगा त्यों-त्यों यह वांछित होता जाएगा कि बुनियादी 
पदचात शिक्षा और झंब विकसित होने वाले माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में निकट समत्वय स्थापित 
करने के उपाय -सोचे जाएं । 

२६. शिक्षा पद्धति के पुनर्गठन के साथ-साथ, जो भव प्रगति पर 
स्तर पर हिन्दी तथा दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन का महत्व अधिक वढ़ जाता 
सम्बन्ध में एक समस्या, जिस पर ध्यान गया है, यह है कि अहिन्दी भाषी पट्षेत्रों में हिन्दी प्व्ययन 

की सुविधाग्रों की व्यवस्था हो और हिन्दी भाषी केत्रों में हिन्दी के अतिरिवत अन्य भाषात्रों के 
अध्ययन की व्यवस्था हो । इस विपय में मुख्य कठिनाई विशिष्ड भाषाओं में प्रशिक्षित अव्यावका 
की कमी की है । इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा मन्वालय ने भ्रहिन्दी भाषी क्षेत्रों के 
माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों और हिन्दी भाषी क्षेत्रों के माव्यमिक सदमे हिन्दी 
के ग्रतिरिकत अन्य भाषाओं के अध्यापकों की व्यवस्था के लिए कोप का प्रवन्ध कर दिया है! 
विश्वविद्यालय शिक्षा 
२७. हाल के वर्षों में विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यातियों वी सला की द्वुत वृद्धि 
का दिक्षा के मानदण्ड पर गहरा असर हुआ है । पांच वर्ष पहले विद्यार्थियों की संख्या ४,२०,९०० 


है, शिक्षा के माध्यमिक 
ता है । इस 


न द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


थी; पहली योजना की अवधि के अन्त में यह लगभग ७,२०,००० हो गई है । कला और विज्ञान 
में डिग्री तथा उच्च परीक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस श्रन्तर में प्रति वर्ष ४१,००० 
से ५८,००० हो गई है । विश्वविद्यालय और कालेज की शिक्षा को उन्नत करने तथा हास एवं 
उत्तीर्ण होने में असमर्थ विद्यार्थियों के गतिरोध को कम करने के लिए विद्वविद्यालय अनुदान 
आयोग कई उपाय कर रहा है। उदाहरणाथे, कुछ उपाय इस प्रकार हैं :- त्रि-वर्षीय डिग्री पादयक्रम 
की स्थापता, प्रवचनों और गोष्ठियों का संगठन, भवनों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में 
सुधार, छात्रावासों की सुविधा की व्यवस्था, गुणी छात्रों के लिए वजीफे और शोध के लिए 
छात्रवृत्तियों की व्यवस्था और विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि | दूसरी पंचवर्षीय 
योजना की अवधि में सात नए विश्वविद्यालय स्थापित होंगे । 


२८. विश्वविद्यालय की शिक्षा पर असर डालने वाली कई महत्वपूर्ण समस्याएं विचारा- 
“बीन हैं। इनमें से दो का विशेष उल्लेख किया गया है । माध्यमिक स्तर पर विविधतायुक्त पाठय- 
कम के प्रवत्तन से शायद आर्ट कालेजों में छात्रों की भीड़-भाड़ किसी सीमा तक घट जाए । केच्रीय 
'सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति इस विषय पर विचार कर रही है कि सार्वजनिक सेवाप्रों में भर्ती 
“के लिए डिग्री पर निर्भर किया जाए या नहीं, यदि किया जाए तो कहां तक । बहुत-से स्वीकृत 
संयुक्त कालेजों के शिक्षा के वर्तमान मानदण्ड भ्रसन्‍्तोष॒जनक होना एक दूसरी समस्या है, जिस 
'पर ध्यान दिया जा रहा है। यह भावश्यक है कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा 
'के सम्बन्ध में की गई कारंवाई से श्रौर सार्वजनिक सेवाओं के लिए की जाने वाली भर्ती की शर्तों 
और पद्धति में किए गए उचित परिवर्तन से विश्वविद्यालय की शिक्षा को ध्येय और दिशा की 
दृष्टि से ऊचा बनाया जाए भर इस प्रकार वह भ्राथिक तथा सामाजिक विकास की योजनाओं 
नके अधिक श्रनुकूल ,हो सके । 


२६. दूसरी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए कुल ५७ करोड़ रुपए 
'की व्यवस्था है; इसमें से २२ करोड़ ५० लाख रुपए की व्यवस्था राज्यों की योजनाओं में भौर ३४ 
करोड़ दे लाख की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार की योजना में है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग के हिस्से के २७ करोड़ रुपए भी सम्मिलित हैं। इस व्यय का भ्रधिकांश विश्वविद्यालयों 
ग्मे टेकनीकल तथा वैज्ञानिक दिक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्था और संगठन के लिए है। इसके 
अतिरिक्त टेकनीकल विक्षा के कार्यक्रम में १३ करोड़ रुपए विश्वविद्यालय की तथा उच्चतर 
स्तरों प्र इंजीनियरी तथा टेकनीकल शिक्षा के लिए सुरक्षित हैं और १० करोड़ रुपए छात्रवृत्तियों 
“के लिए रखें गए हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय तथा उच्चतर स्तर पर रे करोड ६ 5 लाख 
हपए कृषि शिक्षा के लिए श्रौर १० करोड़ रुपए स्वास्थ्य विक्षा के लिए उन क्षेत्रों के कार्यक्रमों 
के लिए रखे गए हैं। वैज्ञानिक और आ्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यक्रम तथा श्रन्य सम्बद्ध 
कार्यक्रमों में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के लिए रखे गए २० करोड़ रुपए इनके 
अतिरिक्त हैं । 


देकनीकल शिक्षा 
३०. विकास के प्रत्येक क्षेत्र में टेककीकल कर्मचारियों की निरन्तर अधिकाधिक संख्या में 
आकयकता होगी । डाक्टरों, कृषि तथा पशुपालन विशेषज्ञों तथा अन्य लोगों के प्रशिक्षण की 
सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका वर्णन उचित श्रध्यायों में किया 
वाया है। पहली योजना की अवधि में कुछ उन्नति होने पर भी इंजीनियरों तथा टैकनीकल कमे- 
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चारियों की आवश्यकता की पूर्ति करना वर्तमान संस्थाओं की क्षमता से वाहर की बात होगी । 
दूसरी योजना की अवधि में टेकनीकल शिक्षा के विकास की यह प्रमुख समस्य है। 


३१. _टेकनीकल शिक्षा के क्षेत्र में दीघंकालीन आयोजन करना पड़ा है । प्रथम योजना 
कौ अवधि में टेकनीकल शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण उन्नति हुई | कुछ वर्ष पहले टेकनीकल 
शिक्षा की अखिल भारतीय परिपद ने जिन उच्च टेकनीकल संस्थानों की स्थापना की सिफा- 
रिश् की थी, उनमें से पहले इंडियन इंस्टिट्यूट श्राफ टेकनोलौजी खड़गपुर में स्थापित हो गया । 
इस इंस्टिट्यूट में योजना के अनुसार १,२०० छात्रों के लिए प्राकू-स्तातक शिक्षण, भौर ६०० 
छात्रों के लिए स्नातकोत्तर एवं शोध की व्यवस्था की जाएगी । यहां विषयों की दृष्टि से वहुत 
व्यापक विषयों के प्रशिक्षण की सुविवाएं हैं, जैसे जलपोत निर्माण, शिल्प और सामुद्रिक 
इंजीनियरी, ईंधन और ज्वलन इंजीनियरी, उत्पादन टेकनोलौजी, पदार्थों का यान्त्रिक प्रणयन, 
कषि इंजीनियरी, भू-भौतिकी, नगर व प्रादेशिक निर्माण योजना और निर्माण शिल्प--ये विषय 
अपेक्षाकृत नए हैं श्र टेकनीकल कर्मचारियों की श्रावयइकता की दृष्टि से रखे गए हैँ। वंगलौर 
में इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइन्स नामक संस्था का विकास वायु एवं जलसेना इंजीनियरी, शवित 
इंजीनियरी, आन्तरिक ज्वलन इंजीनियरी, घातु विज्ञान और विद्युत इंजीनियरिंग विषयक शोध 
और टेकनीकल शिक्षा के लिए किया गया है। डिग्री श्लौर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 
देवा भर में कई टेकनीकल संस्थाझों का विकास किया गया है, भौर विभिन्न राज्यों की प्राववयकता 
की पूर्ति के लिए नई संस्थाएं स्थापित की गई हैं । पहली योजना के आरम्भ और भ्रन्त में टेकुनीकल 
दिक्षा की स्थिति का विवरण इस प्रकार है :-- 


इंजीनियरी श्र देकनोलौजी 
_ _ _ | ॒_॒_॒_ _ नी: स  ज नस्‍-इनन-++""+++++ 
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स्थाश्रों हर संस्थाओं _-> 
सस्यात्रा देश प्रतिफल बी क। प्रवेश प्रतिफल 











की संख्या की संख्या 
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और 
अनुसन्धान सुविधाएं य १३६... ६१ श्द... २७०. १६० 
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३२. इस विवरण से स्पष्ट है कि संस्थाओं में छात्रों की प्रवेश संख्या शौर स्तातकों की 
भ्रतिफल संख्या में १९४६-५० की अपेक्षा ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है। १६४७ की अपेक्षा तो यह 
वृद्धि तिगुनी है। वर्तमान प्रवेश संख्या के आधार पर १६५८-५६ में और इसके पश्चात ४,६०५ 
स्नातक और ५,२२० डिप्लोमा लेने वाले इन संस्थाओं से प्राप्त होते लगेगे। १६१९ अंकों 
से ये भ्रंक दुगने हैं । संख्या वृद्धि के साथ-साथ प्रशिक्षण के मानदण्ड की उत्कृप्टता में उन्नति 
का भी ध्यान रखा गया है । शिक्षा में उत्कृष्टता की समस्या की कठिन कोर शिक्षा संस्थाओं में 
योग्यतर कर्मचारियों, श्रेष्ठतर साज-सामान और अधिक सुविधाजनक झ्रावास स्थान के हा 
है । टेकनीकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद और उसकी प्रादेशिक समितियों ने देश की 
विभिन्न संस्थाओं की स्थिति का, उनकी कमियों, पाठ्यक्रमों, मानदण्डों और आवश्यक सुधारों 


डद० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


का व्यापक अध्ययन किया है । परिषद के प्रतिवेदनों के श्राधार पर केन्द्रीय सरकार ने संस्थाग्रों 
को अलग-अलग पर्बाप्त अनुदान दिए हैं । 


३३. विशिष्ट क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रवन्ध शिक्षा 
और प्रशिक्षण की एक योजना को, जिसमें औद्योगिक इंजीनियरी, औद्योगिक प्रशासन, और 
व्यावसायिक प्रवच्ध सम्मिलित हैं, सात चुने हुए केद्धों में कार्यानवित किया गया है श्रौर उद्योग 
व व्यापार संस्थाड्रों के साथ मिलकर इन विषयों के प्रशिक्षण के समन्वित विकास के लिए एक 
प्रबन्ध प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है । हैदराबाद में एक प्रशासनिक कर्मचारी कालेज 
और वैज्ञानिक प्रवन्ध को उन्नत करने के लिए एक संस्था की स्थापता का कार पर्याप्त आगे बढ़ 
चुका है ! मद्रास, कलकत्ता, वम्बई और इलाहावाद में मुद्रण कला के लिए चार प्रादेशिक स्कूल 
खोले जा रहे हैं; ऐसे पांचवे स्कूल की योजना दिल्‍ली के लिए है। इंस्टिट्यूट श्राफ टाउन प्लेनर्स 
के साथ मिलकर दिल्‍ली में नगर व ग्राम आयोजन का एक स्कूल खोला जा रहा है। 
संस्थाग्रों को छात्रावासों के निर्माण के लिए व्याज रहित ऋण देने की योजना भी कार्यान्वित 
की जा रही है। इस योजना के पूरा हो जाने पर सात हजार छात्रों के लिए आवास की सुविधा हो 
जाएगी । जो छात्र विज्ञान, इंजीनियरी या देकनोलौजी में अनुसन्धान करना चाहते हैं, उनके लिए 
२०० रुपए मासिक कौ ५०० से अधिक अनुसन्धान छात्रवृत्तियों की स्थापना की गई है। 
49 ०4% वैजानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुसन्धान वृत्ति योजना 
बनाई गई है । 


रे४. प्रथम पंचवर्षीय योजना में किए गए उपायों के अतिरिक्त, भविष्य में टेकनीकल 
कर्मेचारियों की वहती हुई मांग के कारण टेकनीकल शिक्षा का विस्तार करना अव आवश्यक है। 
पिछले दो-तीन वर्षों में जनशक्ति के आयोजन की और विश्ञेप ध्यान दिया गया है। सामान्यत्ों, 
वर्तमान संस्थाओं में से अधिकांश की क्षमता से यह बाहर की बात है कि वे प्रशिक्षण के लिए 


वर्तेमान से अ्रधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दे सकें और साथ-साथ उचित मानदण्ड को भी स्थापित 
रख सकें। ह 


दूसरों पंचवर्षीय योजना में टेकवीकल शिक्षा के लिए ४८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की 
हे है। इसका एक भाग प्रथम योजना में आरम्भ की गई योजनातं के लिए है, शेप नई संस्थाओं 
पर नए पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए रखा गया है । दूसरी योजना की अवधि में इंडियन 


इंस्टिट्यूट आफ टेकनोलौजी, खड़गपुर को स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन कें लिए पूरी तरह 


विकसित कर दिया जाएगा । दूसरे चुने हुए केद्रों में भी स्नातकोत्तरकालीन पाठ्यक्रमों भरौर 


इंजीनियरी तथा टेकनोलौजी में अनुसन्धान की व्यवस्था की जाएगी । वर्तमान संस्थाओं को 


डिग्री श्र डिप्लोमा पाद्यक्रमों के लिए विकसित करने की जो योजना कुछ वर्ष पहले 
आरम्भ की गई थी उसे पूरा किया जाएगा । 


इसरो योजना की भ्रवधि में जो नए प्रयोग शुरू किए जाएंगे, उनमें देश के पर्चिमी, उत्तरी 
और दक्षिणी प्रदेशों + उच्चतर टंकनीकल संस्थाओं की स्थापना के प्रयोग भी है । इनमें से दो 
वम्वई और कानपुर में स्थापित होंगी, तीसरी संस्था का स्थान विचाराधीन है। प्रत्येक संस्था 


में, जब वह पूरी तरह विकसित हो जाएगी, १,२०० प्राकू-स्तातक और ६०० स्तातकोत्तर 
विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे । है ३ 
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३५. दिल्ली पोलीटेकनीक संस्था में विपयों की व्यापकता की दृष्टि से प्रशिक्षण की 
सुविधाओं के विस्तार का पस्ताव है । इंजीनियरी और टेकनोलौजी के प्रथम डिग्री और डिप्लोमा 
पाठ्यक्रमों की उचित सुविधा की व्यवस्था की लिए ६ संस्थाएं डिग्री स्तर की और २१ संस्थाएं 
डिप्लोमा स्तर की स्थापित करने का विचार है । फोरमैनों के प्रशिक्षण की योजना को--जिसमें 
काम करने झौर प्रशिक्षण के अन्तर पारी-पारी से बदलते है--उद्योग संस्थाओं के सहयोग से 
कार्यान्वित किया जाएगा। ६० जूनियर टेकतीकल स्कूल खोलने की योजना का उल्लेख किया 
जा चुका है। प्रत्येक स्तर पर टेकनीकल शिक्षा को गुणों की दृष्टि से उन्नत करने के लिए टेक- 
नीकल शिक्षकों के लिए प्रत्यास्मरण तथा अन्य पाठ्यक्रमों के प्रवन्ध किए जाने का प्रस्ताव किया 
गया है। छात्रवृत्तियों की संख्या ६३३ से बढ़ाकर ८०० कर दी जाएगी भौर छात्रवृत्तियों तथा 
टेकनीकल अव्ययन के लिए कुछ निःशुल्क स्थानों की पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है। १३,००० 
टेकनीकल विद्याथियों भौर जूनियर टेकवीकल स्कूलों के ३,३०० छात्रों के लिए अतिरिक्त छात्रावास 
निर्मित किए जाएंगे। मुद्रण शिल्प विज्ञान के लिए भी एक केंद्रीय संस्था की योजता बनाई जा 
चुकी है और धनवाद के इंडियत सकल भ्राफ माइन्स एण्ड अप्लाइड ज्योत्रोंजी का विस्तार किया 
जाएगा जिससे खाव इंजीनियरी तथा उससे सम्बद्ध विषयों म प्रश्निक्षण की सुविधाएं प्राप्त ही 
सकेंगी | ऊपर उल्लिखित विकास का परिणाम यह होगा कि विभिन्न स्तरों पर टेकवीकल पाद्य- 
अममों में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे लिखे ढंग से बढ़ जाएगी :-- 

१६६०-६१ तक भझनु- 
भानित प्रवेश संल्या 


स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अनुसन्धान कार्य 7७० 


प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम ब कक 

डिप्लोमा पाठ्यक्रम (इसमें फोरमैनों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम 
सम्मिलित है) न 
प४०० 


जूनियर टेकनीकल सकल 
या अल असल लप लपमनता मर 
इत श्रंकों का अर्य यह है कि १६६०-६१ तक प्रति वर्ष ५,७०० स्वातर्त और ६,८०० 
डिप्लोमाधारी प्राप्त हुआ करेंगे, अर्थात्‌ पहली योजना के अच्च में जात होने वाले स्‍्वातका को 
संख्या से दुगने स्नातक और तियुने डिप्लोमाधारी होगे ) 


३६. योजना आयोग द्वारा नियुक्त इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति ने इस बात की 
जांच करली है कि उल्लिखित प्रशिक्षण सुविधाएं पर्याप्त होंगी या हीं। इस समिति की सिफा- 
रितवें भी हाल ही में मिली हैं । समिति इस परिणाम पर पहुंची है कि दसरी योजना में इंजीनियरी 
प्रशिक्षण की प्रस्तावित सुविधाओं के अलावा, कुछ श्रतिरिकत इंजीनियर स्वातकों को नागरिक, 
यांविक, वैध्युतिक तार-संचार सम्बन्धी, धातु विज्ञान सम्बन्धी और खान इंजीनियरी सम्बन्धी 
सेवाओ्ों के प्रशिक्षण की और नागरिक, याँविक तथा विद्युत इंजीनीयरि के |: ,२२५ डिप्लोमा 
धारियों को प्रशिक्षण की और अधिक सुविधाएं प्रदात करनी होंगी । यदि विशेष उपाव न 
किए गए तो दूसरी योजना की अवधि के बाद वाले वर्षों में और तीसरी योजना में कर्मचारी 
वर्ग की कमी अधिक बढ़ जाएगी । समिति की प्लिफारिश है कि बतैसान संस्थाओं की क्षमता 

: में स्नातक प्रशिक्षण में २० प्रतिशत और डिप्लोमा गशिक्षण मैं १९ प्रतिशत की | जाए । 
यह भी सुझाव है कि देश के विभिन्न भागों में १८ इंजीनियरी कार्लेज ता ६२ इंजीनियरी स्कूल 
१४26000७:3--3 


हु हितीय पंचवर्षीय योजना 


और स्थापित किए जाएं । इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए, जिन पर लगभग १० 
करोड़ रुपया व्यय होगा, विचार हो रहा है । 


३७. प्रवीण मजदूरों, फोरमैनों तथा अन्य निरीक्षक कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को भी 
दूसरी योजना की अवधि में पूरा करता होगा । श्रम मन्त्रालय का एक कार्यक्रम शिल्पियों की 
संख्या को प्रतिवर्ष २०,००० बढ़ा देने का है, और दस्तकारी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दो 
संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। अग्रेंटिसों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को बड़े पैमाने पर विकसित 
करना पड़ेगा और इस क्षेत्र में एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण कर्तव्य अश्रधिक संगठित निजी धन्धों 
और सावंजनिक उद्योगों के व्यवस्थापकों पर है । लोहा तथा इस्पात मन्त्रालय ने एक प्रशिक्षण 
निदेशालय की स्थापना की है। इसका काम इस्पात के कारखानों के कर्मचारियों की जरूरत का 
समन्वय करना और आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना है । रेलवे मन्त्रालय को 
भी जो बड़े कार्यक्रम शुरू करने हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए कई नए टेकनीकल स्कूलों की स्थापना 
करने का विचार किया गया है । 


समाज शिक्षा 


रेप. १६५१ की जनगणना से ज्ञात हुआ था कि झ्राबादी के १६६ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर 
है। यदि इसमें से १० वर्ष से कम बच्चों की संख्या निकाल भी दी जाए तो भी अनुपात २० 
प्रतिशत तक पहुंचता है। साक्षरता के इस अनुपात के अलावा पुरुषों (२४"६ प्रतिशत) 
और स्त्रियों (७' ६ प्रतिशत) में तथा शहरी आवादी (३४६ प्रतिशत) और देहाती भ्ावादी 
(१२१ प्रतिशत) की साक्षरता के मध्य बहुत विषमता है। लोकर्तानिक पद्धति पर द्रुत 
सामाजिक और आशिक प्रगंति का मेल व्यापक निरक्षरता के साथ नहीं बैठता । 


. रे&. शिक्षा पद्धतियों में प्रस्तावित सुधारों को कार्याव्वत करने के साथ-साथ 
निरन्‍्तर जारी रहने वाली कक्षाओं और विभिन्न स्तरों पर समाज शिक्षा कक्षाओं का विस्तार 
होता जाएगा। राज्यों की योजनाश्रों में साक्षरता तथा समाज शिक्षा केन्धों के उद्घाटन, समाज 
शिक्षा कार्यकर्ताओं तथा संगठनकर्ताश्रों के प्रशिक्षण, पुस्तकालय, साहित्य प्रकाशन, दृश्य- 
श्रव्य शिक्षा की व्यवस्था और जनता कालेजों की स्थापना के कार्यक्रम सम्मिलित हैं । योजना में 
समाज शिक्षा के हिस्से में कुल रुपया लगभग १५ करोड़ है| इसमें १० करोड़ रुपया वह भी 
सम्मिलित है जो राष्ट्रीय विस्तार भ्रौर सामुदायिक विकास कार्यक्रम में दिखाया गया है । शिक्षा 

मच्त्रालय समाज शिक्षा के संगठनकर्ताओं के प्रशिक्षण और समाज तथा बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध 
समस्याओं पर शोध एवं अ्रध्ययन जारी रखने के लिए एक प्रधान शिक्षा केन्द्र खोलना चाहता है । 


यद्यपि साक्षरता निस्स॒न्देह महत्वपूण है, तथापि यह मानना पड़ेगा कि समाज शिक्षा के 
वहत्तर विचार क्षेत्र का यह एक भ्रंग है। समाज शिक्षा के भ्रन्तर्गत मुख्यतया समाज की अपनी गति- 
विधि द्वारा अपनी समस्याप्रों के समाधान का व्यापक मार्ग विद्यमान है । साक्षरता के अलावा 
इसमें स्वास्थ्य, मनोर॑जन तथा पारिवारिक जीवन, आर्थिक गतिविधि, और नागरिकता प्रशिक्षण 
भी सम्मिलित हैं। समूचा केन्द्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समाज कल्याण 
विस्तार योजनाएं, जनता के सहयोग से सरकारी प्रतिनिधि संस्थाग्रों द्वारा संचालित देहाती 
कार्यक्रम, से सेवा संघ, भारत सेवक समाज आदि संस्थाप्रों के कार्यक्रम, सहयोग झ्रानदोलन, 
प्राम पंचायतें आदि सब देश में इस समय वर्तमान समाज शिक्षा और देहात सुधार की दिशा 


शिक्षा ४घ३ 


में राष्ट्रव्यापी प्रबल के विभिन्न रूप हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो समाज शिक्षा के क्षेत्र को विश्षेष- 
तया केबल इस विवरण में वर्णित आधिक व्यवस्थाओ्रों से ही मापता ठोक नहीं होगा । तथापि 
विशिष्ट प्रयोजन से एक संगठित और सुव्यवस्थित गतिविधि के रूप में समाज झिक्षा एक नया 
कार्यक्षेत्र है । वहुत बड़ी संख्या में विकास संस्थाएं समाज शिक्षा के एक-स-एक कार्य में संतरम 
हैं। उचित विद्येपज्ञों द्वारा उनके कार्य की पूत्ति कराना प्रभीष्ट है। इसलिए राष्ट्रीय 
विस्तार तथा सामुदायिक विकास योजलाओरों के क्षेत्रों में इस ओर जो कदम बढ़ाया 
गया है उसका बहुत बड़ा महत्व है । कुछ समय तक सावधानी से पर्यवेक्षण करने से यह निश्चय 
हो जाएगा कि इस क्षेत्र के शहरी और देहाती दोनों इलाकों में कैसी विशेषज्ञ संस्यात्रो, 
पद्धतियों श्रौर चात्तुरी की श्रावश्यकता है । 


उच्चतर ग्राम शिक्षा 

४०. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपने दो वर्ष पहले के प्रतिवेदन में उच्चतर स्तर पर 
ग्राम दिक्षा के विकास के सम्बन्ध में कई सुदृरगामी प्रस्ताव रखे ये । हाल ही में उच्चतर ग्राम 
विक्षा समित्ति ने इस समस्या पर नए सिरे से विचार किया है और ग्राम संस्थाश्रों की स्थापना 
की सिफारिश की है। इन संस्थाओ्रों का कार्य ग्राम समाज के लिए विभिन्न कार्य करना भ्रौर 
विज्ेपत: इन कार्यो की व्यवस्था करना होगा : (क) वुनियादी-पश्चात श्रयवा हायर 
सेकण्डरी श्रध्ययन पूरा कर लेने वाले छात्रों को उच्चतर अ्रध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना, 
(ख) ग्राम स्वास्थ्य, कृपि और ग्राम इंजीनियरी तथा श्रन्य लघुतर पाठ्यक्रमों के प्रमाण प्रीय 
पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता, और (ग) अ्रध्यापन शोध विस्तार के व्यापक कार्यक्रमों की 
व्यवस्था करना । ऐसा खयाल है कि ग्राम संस्थाएं सांस्कृतिक तथा अशिक्षण केन्द्रों और देहात 
में विकास योजना के केन्द्रों का काम करेंगी । शिक्षा मन्त्रालय का विचार दूसरी पंचवर्षीय योजना 
में १० ग्राम संस्थाएं स्थापित करने का है । इस काम के लिए उसने २ करोड़ स्पया रखा 
है। इन संस्या्रों के स्थान के लिए पहले से ही ग्राम कार्य में संलस्त केदधों में पे प्रमुख केंद्र चुन 
लिए गए हैं। कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार नें ग्राम उच्चत्तर झिक्षा 
परिषद का निर्माण पहले हो कर दिया है । 


अध्यापक 


४१, अध्यापक सदा ही शिक्षा प्रणाली के चक्र में धुरी स्थान पर रहे हैं। बुनियादी परि- 
वर्तन भोर नवीकरण के संक्रमण काल में यह और भी ग्रधिक सच है । इस वात पर सामान्यतया 
नेत्र सहमत हैं कि आजकल अध्यापन कार्य पर्याप्त संख्या में ऐसे लोगों को अपनी भ्रोर प्राकर्षित 
"हीं करता जो श्रव्यापन को घने के रूप में स्वीकार करें औ्रोर इस रुप में वहुत-से लोग योड़ें काल 
के लिए अच्यापन कार्य को अपनाते हैं और बाद में दूसरे धन्यों में लग जाते हैं। इसलिए अप 
गति के लिए महत्वपूर्ण बात अ्रभीष्ट अ्व्यापकों की स्थिति में सुधार करना है। जी है आ कक 
है वे चाहे प्रशस्ततर प्रशिक्षण के रूप में हों या अ्रधिक वेतन वच्रच्छी सेवा की कल पा 
हों, भ्रध्यापकों की संख्या भ्रति बहुल होने के कारण रुके रह सकते है । पहली अं हा 
अध्यापकों की संख्या ७ लाख ३० हजार थी, १६५४-५६ में वह वड़कर ६ हट लाः (४ हजार ह 
पड़ है तया १६६०-६१ तक बढ़कर १३ लाख ५६ हजार हो जाते की सम्भावना है । 


नि सवालों के ४६ प्रतियत अध्यापक भौर 
४२. पहली योजना के शुरू होने से पहले प्रायमिक स्कूलों के ४६ प्रतिशत झव्यावत 


मद प्रध्यापक थे। प्रथम योजना के प्रत्त तक ये 
“कष्टरी स्कूतों के ५४ प्रतिशत प्रध्यापक प्रथिक्षित अ्रष्यापक थें। प्रथम योजना के गर्ल 


/ रैंप द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


अंक कमदा: ६४ और ५६ प्रतिशत हो गए है । अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की वृद्धि के 
लिए दूसरी योजना में १७ करोड़ रुपए की व्यवस्था है श्रौर वर्तमान संस्थाओं को विकसित करने 
के अतिरिक्त २३१ प्रशिक्षण विद्यालय और ३० प्रशिक्षण कालेज नए स्थापित करने का विचार 
है । आशय यह है कि योजना की समाप्ति पर प्रशिक्षण अध्यापकों का अनुपात, प्राथमिक और 
माध्यमिक स्कूलों में बढ़कर क्रमश: ७६ और ६८ प्रतिशत हो जाए। बुनियादी प्रशिक्षण 
कालेजों की संख्या ३३ से ७१ और बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या ४४६ से ७२६ पहुंच 
जाएगी। अनुसन्धान केन्द्र के रूप में बुनियादी शिक्षा की एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित की 


जा रही है । 


४३. पिछले कुछ समय से अध्यापकों की वेतनवृद्धि का प्रश्न विचाराधीन रहता श्ाया 
है। यह स्वीकार किया जा चुका है कि शिक्षा पद्धति को प्रभावशाली ढंग से पुनर्गेठित करने के 
लिए अध्यापकों के लिए सत्तोषजनक वेतन की व्यवस्था एक आवश्यक उपाय है। पिछले कुछ 
वर्षो में कई राज्यों में अध्यापकों की वेतनवृद्धि के उपाय किए जा चुके हैं। स्वाभाविक वात 
यह है कि श्रध्यापकों के वेतन स्थानीय वेतन ढांचे के स्तर पर स्थिर करने होंगे ताकि उचित 
रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति अव्यापन वृत्ति की ओर भ्राकपित हो सकें और इसमें टिक सकें । इसलिए 
विभिन्न राज्यों में इस समस्या का एक ही रूप नहीं है। अध्यापकों के वेतन की वृद्धि के प्रश्न 
के महत्व को स्वीकार करते हुए भी केन्द्रीय सरकार समझती है कि इस सम्बन्ध में प्रतिरिक्त 
व्यय उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, श्रागामी वित्त श्रायोग के प्रस्तावों के 
आने तक अस्थायी उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की सहायता के लिए उस भ्रतिरिक्‍त 
व्यय का ५० प्रतिशत देना स्वीकार कर लिया है जो प्राथमिक स्कूलों के प्रव्यापकों का बेतन 
स्थानीय स्थितियों के श्रनुसार बढ़ाने में खर्चे होगा। यह भी सुझाया गया है कि माध्यमिक स्कूलों 
के अध्यापकों की वेतनवृद्धि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों को 
चाहिए कि वे स्कूलों की इमारतें वनाने पर किए जाने वाले सर्च में यथासम्भव कमी करने की 
सम्भावना को देखें। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया है कि विभिन्न राज्य एक विशेष शिक्षा उपकर 
लगावें जिससे कि वे वेतन जम में वृद्धि करने में समर्थ हो सके । 


४. यह तथ्य कि अध्यापक राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और निजी 
संस्थाओं आदि द्वारा नियुक्त हैं, एक ही राज्य में अध्यापकों के बेतनों, मानदण्डों, काम करने की 
अवस्थाओं व उच्चति और संभावनाओं में विविधता का एक महत्वपूर्ण कारण है। यह सिफारिण 
की भई है कि प्रत्येक राज्य इस वात पर विचार करे कि वह प्राथमिक स्कूल के भ्रध्यापकों को 
उचित वर्गो में अपनी सेवा में ले आवे । जब अ्रध्यापकों की सेवाएं उनके अपने सम्बद्ध वर्ग में 
स्थानीय संस्थाओ्रों या निजी संस्थाओं को सौंप दी जाएंगी, तो उतकी नियुक्ति की शर्तें पूरी की 
जाती रहेंगी । इस प्रकार राज्य सरकारें अध्यापकों को वे पूरी सहलियतें देने में समर्थ हो सकेंगी 
जिनमें सुरक्षा, पेंशन, भविष्य निधि में अंशदान, तरक्की तथा ऊंचे ग्रेड में जाने के अवसरों भौर 
अन्य उचित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था सम्मिलित हैँ । 


छात्रवृत्तियां ेल्‍ 
४५. शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अ्रधिक अच्छे अवसर प्रदान करने और योग्य छात्रों को 
शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए पहली योजना की अवधि में छात्रवृत्तियों के कुछ कार्यक्रम 
चालू किए गए थे । दुसरी पंचवर्षीय योजना में छात्रवृत्तियों के लिए लगभग १२ करोड़ रुपए 
रखे गए हैँ। यह धनराशि उस राशि के अतिरिक्त है जो उन छात्रवृत्ति योजनाओं के जारी रखने 


शिक्षा ध्पप्‌ 


व्यय होगी, जो इस योजना की अंग नहीं हैं। भ्रन्‍्य छात्रों के अलावा अनुसूचित आदिम जातियों 
प्रनुसुचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई 
है। इस कार्यक्रम में मैट्रिक के बांद की छात्रवृत्तियां, शोध छात्रवृत्तियां, समुद्रपार की 
छात्रवत्तियां तथा भारत में एशियाई, अफ्रीकी आदि विदेशी छात्रों के अव्ययत के लिए 
सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं । 


४६. छात्रवुत्तियों के प्रमुख वर्ग इस प्रकार हैं :-- 








छात्रवृत्तियों, 
श बजीफों श्रादि 
कम न उप 
(कक) केन्द्रीय सरकार--पहले से जारी योजनाएं 
१. अनुसूचित जातियों, भ्रनुसुचित भ्रादिम जातियों श्र अन्य पिछड़े 


वर्गो के लिए १,५५,००० 
२. विदेशों में अध्ययन के लिए ३६१ 
३. विदेशी छात्रों के भारत में श्रव्ययन के लिए २,५८० 
४. अन्य ३५६ 
(ख) केन्द्रीय सरकार--दूसरी पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत : 

१. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित भ्ादिम जातियों व अन्य पिछड़े 
वर्गों के लिए 8४,4०० 
- २. मानव विज्ञान सम्बन्धी झोव कार्य के लिए *०० 
३. विविध क्षेत्रों में नए कलाकारों के लिए 4.०० 
४. विदेशों में अ्रध्ययन के लिए ४६५ 
५. विदेशी छात्रों के भारत में अव्ययन के लिए ६१० 
६. अ्रन्य 8033 

. (ग) राज्य सरकारें--(पहले से जारी योजनाएं व दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के श्रन्तर्गत) : 

१. आरम्भिक स्तर पर हे 
२. माध्यमिक स्तर पर 2 
3. विश्वविद्यालय स्तर पर (मानव विज्ञान संबंधी ) ६४६०० 
४. टेकनीकल शिक्षा | 
२ टू090०0 





बाद 


« अन्य मर ली कि 


लिए दिए जाने वाल बजीफों बाग समावश 
श्रम मन्त्रालय ढारा कर लिया गया ह 


भअनसंधान 








४७. व्यावसायिक और गौद्योगिक शिक्षा के 
राज्यों में श्रम व उद्योग विभागों द्वारा तथा केंद्र मं 
च्च वज्ञानिक और टेकनोलीजिकल शोध के लिए प्राइतिक सार ग्रौर वैज्ञानिक भनु्धान 
मन्त्रालय ने, कृपि अ्नसन्धान के लिए कृषि मल्त्रालय ने और मेडिकल शोध के लिए 


स्वास्थ्य रे सर्वथा संगत होगा *ि 
स्वास्थ्य मंत्रालय ने वृत्तियों की व्यवस्था की है। महें हा गे पक 


४ंपद द्वितीय पंचवर्गीय गोजना 


बूसरी मोजना के काल में सोग्यता और प्रवृत्ति रसने याले भ्रधिकांग विद्यार्थी, जी उच्च शिक्षा 
और धोप पार्य में लगमा लाहने है, राज्य मे उपययत भौर व्यावहारिक सहायता लेने में सम 
दो समेंगे । 


सारिेशृतिक य प्रन्य फार्यक्रम 


४८, छिक्षा मन्यालय मे सांस्कृतिक विकास ये धन्य संगठन के लिए कर्ई महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
ध्रनाए हैं; इनका संक्षिप्त विवरण उस प्रकार है ४-- 

(फ) योजना में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास की व्यवस्था है। हिंदी 
राम्बन्भी कार्यक्रम में हिन्दी विश्वकोष बनाना, प्रामाणिक पाढय पुस्तकों झौर 
प्रारम्भिक रीटरों पी रचना, हिन्दी भाषा की शिक्षा व विकास में संलग्न संस्याप्रों 
को श्रनुदान देना और श्रहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों फे प्राथियों को उच्च हिस्दी 
शिक्षा की लिए छात्रवृत्तियां देना सम्गिलित है । केद्स्थ व्यवस्था्रों के प्रतिरिवत, 
राज्यीय गोजनाओ्ं में प्रादेशिक भाषामों के विकास के कार्यक्रम सम्मिलित 
ऐैश्रौर हिन्दी भाषा मे प्रसार फी भी व्यवस्था की गई है । साहित्य प्रकादेमी 
मे भी विधिध भाषाओं भौर देश के साहित्य के विकास की योजनाएं बनाई 
हैं। राब भाषाओं की अच्छी पुस्तकों को कम मूल्य पर भारतीय प्रकाप्षकों के 
माप्यम से यथासम्भव श्रशिक से श्रधिक परिसाण में उपलब्ध बनाने वी 
मृप्टि से प्रकाशित फरने पे लिए णएपा राष्ट्रीय पुरतक न्यास (मेशनल बुक ट्रस्ट) नी 
स्थापना की जा रही है। दक्षिण भारतीय पुस्तक न्यास की स्थापना द्वारा इसे 
दिशा में काम प्रारस्भ कर दिया गया है। कुएस्षेत्र और वाराणसी में एक संस्कृत 
विश्वविद्यालय की रघापना फी प्ययर्था भी योजना में विमान है झौर एक 
प्रस्ताव यह किया गया है कि देद्ष में संरकृत शिक्षा की वर्तमान दशा के प्रनुसन्धान 
शौर एसगो भागे पिकारा को सम्बं में निदेश देने करें लिए एक आगोग की 
नियुष्ति की जाए । 


(स) मलाझों फे थिकास के लिए साहित्य प्रकादेमी, नत्य-नाटक झौर संगीत 
अकादेमी प्लौर ललित फला भ्रकादेमी के कार्य्रम बनाए गए है भौर उनके लिए 
योजना में व्यवस्था फी गई है। योजना में राष्ट्रीय रंगमंच के लिए भवन 
निर्माण, राष्ट्रीय वाल संग्रहालय प्रौर प्रन्य संग्रहालयों के पिकास व पुनर्गठन, 
आधुनिक कला की राष्ट्रीय वीथिका के विकास, दाल भवन की स्थापना, 
फैलकत्ता स्थित राप्ट्रीय ग्रन्यालय के विकास, दिल्ली में फरेद्घोय उद्धरण 
पुस्तकालय की स्थापना और राष्ट्रीय केन्द्रीय उद्धरण पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय 
प्रन्धानुत्मपिका के प्रकाशन की व्यवस्था की गई हैः । 

(ग) योजना मे पुरातत्व विभाग, भारत के राष्ट्रीय प्रभिलेस भपन सौर मानव विज्ञान 
दिभाग के विक्तास की व्यवस्था है। भारतीय इतिहास विज्ञान का एक केन्द्रीम 

: पेस्पान स्पापित किया जाएगा और विविध राज्योंव मिले के गजेटियरों 
हा किए ._। स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की उैयारो 
पूरा किया जाना है । 


नल 


हु 


शिक्षा ४८5७ 


(ध) ओऔद्योगीकरण के सामाजिक प्रभाव पर दक्षिण एशिया के लिए एक शोध केन्द्र 
की भी योजना में व्यवस्था है । इस केन्द्र की स्थापना भारत सरकार के सहयोग 
से यूनेस्को ने की है । 

४९. दूसरी योजना की अवधि के लिए तियत शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के हमारे इस 
सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र के भविष्य के लिए बहुत भारी कार्यों को सम्पन्न 
किया जाना है। यदि स्थानीय सार्वजनिक अ्रधिकारी और प्रत्येक स्थानीय जनसमुदाय शिक्षा के 
लिए बड़े-बड़े साधनों को उपलब्ध करा सके तो अधिक सफलता मिल सकती है और जो लक्ष्य 
अभी दूरस्थ प्रतीत होते हैं, वे शी त्रतर सम्पन्न किए जा सकते हैं। आर्थिक विकास को पूरी तरह 
जनता की भलाई का साधन वनाने के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों को आशिक योजनाओ्रों से 
पहले स्थान दिया जाना चाहिए । इसलिए ऐसे उपाय किए जाने चाहिएं जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में 
किए गए प्रयत्नों द्वारा वर्तमान बाधाओं पर विजय प्राप्त की जा सके । शिक्षा पद्धति के पुनर्गठन 
की समस्या के कई व्यावहारिक तथ्य भी हैं--गैसे, जिनके लिए शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध 
हैं उनकी संख्या में वृद्धि, लड़कियों और सामान्यतः स्त्रियों के लिए अधिक अवसरों की व्यवस्था, 
माध्यमिक स्तर पर श्षिक्षा की विविधता, परम्परागत प्रारम्भिक शिक्षा के स्थान पर बुनियादी 

- शिक्षा पद्धति का प्रचलन, समाज शिक्षा का विकास, ठेकनीकल और व्यावसायिक शिक्षा की 
उचित व्यवस्था और विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सुधार । इन कार्यों के पीछे अधिक मूलभूत उद्देश्य 
विद्यमान हैं। इस पिछड़ेपन को दूर करके तेजी से आगे बढ़ने के लिए राष्ट्र को एकता, सव क्षत्रा 
में सहयोग और तीत्रतम प्रयत्नों की झवश्यकता है। आ्राधुनिक झ्राथिक विकास के लिए यह अपेक्षित 
है कि जनता की मनोदश्मा अधिक वैज्ञानिक हो, श्रम के प्रति आ्रादर भाव हो, सेवाओं में भ्नुशासन 
भावना हो और जनता की आवश्यकता के अनुसार नए टेकनीक और नए ज्ञान सहले 
ही स्वीकार किए जाएं । दैनिक जीवन में इन मान्यताओं श्रौर मानसिक रुख को उतना ही 
स्वीकार किया जाएगा जितना कि वे शिक्षा सम्बन्धी आद्शों और व्यवहारों में प्रकट किए 
जाएंगे । 


है छः हू. 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


दूसरी योजना के काल में योग्यता और प्रवृत्ति रखने वाले अ्रधिकांश विद्यार्थी, जो उच्च विक्षा 
और शोध कार्य में लगना चाहते हूँ, राज्य से उपयुक्त और व्यावहारिक सहायता लेने में समर्थ 


हो सकेंगे । 


सांस्कृतिक व श्रन्य कार्यक्रम 


४८. शिक्षा मन्त्रालय ने सांस्कृतिक विकास व श्रत्य संगठन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम 
बनाए हैं; इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 


(क) योजना में हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाप्रों के विकास की व्यवस्था है । हिन्दी 


सम्बन्धी कार्यक्रम में हिन्दी विदवकोप बनाना, प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों और 
आारम्भिक रीडरों की रचना, हिन्दी भाषा की शिक्षा व विकास में संलग्न संस्थाश्रों 
को अनुदान देना और अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के प्राथियों को उच्च हिन्दी 
शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां देना सम्मिलित है। केन्द्रस्थ व्यवस्थाओों के श्रतिरिकत, 
राज्यीय योजनाओ्रों में प्रादेशिक भाषाओं के विकास के कार्यक्रम सम्मिलित 
हैश्रीर हिन्दी भाषा के प्रसार की भी व्यवस्था की गई है। साहित्य भ्रकादेमी 
ने भी विविध भाषाओं भर देश के साहित्य के विकास की योजनाएं बनाई 
हैं। सब भाषाओं की अच्छी पुस्तकों को कम मूल्य पर भारतीय प्रकाशकों के 
माध्यम से यथासम्भव अ्रधिक से भ्रधिक परिमाण में उपलब्ध बनाने की 
दृष्टि से प्रकाशित करने के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट) की 
स्थापना की जा रही है। दक्षिण भारतीय पुस्तक न्यास की स्थापना द्वारा इस 
दिश्वा में काम ग्रारम्भ कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र और वाराणसी में एक संस्कृत 
विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था भी योजना में विद्यमान है और एक 
पक्षाव यह किया गया है कि देश में संस्कृत शिक्षा की वर्तमान दशा के श्रनुसन्धान 
और इसके भागे विकास के सम्बन्ध में निदेश देने के लिए एक आयोग की 
नियुक्ति की जाए। 


(रा) कलाओ्रों के विकास के लिए साहित्य श्रकादेमी, नृत्य-्ताटक श्रौर संगीत 


प्रकादेमी भर ललित कला अकादेमी के कार्यक्रम बनाए गए हैं और उतके लिए 
गीजना में व्यवसत्या की गई है। योजना में राष्ट्रीय रंगमंच के लिए भवन 
निर्माण, राष्ट्रीय वाल संग्रहालय और अ्रन्य संग्रहालयों के विकास व पुनर्गठन, 
श्राधुनिक कला की राष्ट्रीय बीथिका के विकास, वाल भवन की स्थापना, 
फनकत्ता स्यित्त दाष्ट्रीय ग्रन्यालय के विकास, दिल्ली में क्रेद्धीय उद्धरण 
उल्तकालय की स्थापना और राष्ट्रीय केन्द्रीय उद्धरण पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय 
प्रन्यानुप्रमधिका के प्रकाथन की व्यवस्था की गई है । 


योजदा में पुरातत्व विभाग, भारत के राष्ट्रीय अ्रभिलेय भवन और मानव विज्ञान 
विज्ञाग के विकास की व्यवस्था है। भारतीय इतिहास विज्ञान का एक केंद्रीय 
संतयान स्थापित किया जाएगा शोर विविध राज्यों व जिले के गज्जेटियरों 
संशोधित छिए वाएंगे। स्वतंत्रता प्रानदोलन के दसिहास की तैयारी 
रा गगम बोजना की प्रवद्धि में पृण किया जाना ट़ै। ; 


शिक्षा ड्दछ 
(घ) ओऔद्योगीकरण के सामाजिक प्रभाव पर दक्षिण एशिया के लिए एक शोध केद्र 
की भी योजना में व्यवस्था है । इस केन्द्र की स्थापना भारत सरकार के सहयोग 
से यूनेस्को ने की है । 
है. दूसरी योजना की ग्रवधि के लिए नियत शिक्षा सम्बन्धी कार्यत्रमों के हमारे इस 
सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र के भविष्य के लिए बहुत भारी कार्यो को सम्पन्न 
किया हे है। यदि स्थानीय सावेजनिक अ्रधिकारी और प्रत्येक स्थानीय जनसमुदाय शिक्षा कक 
'लिए बड़े-बड़े साधनों को उपलब्ध करा सके तो अधिक सफलता मिल सकती है और जो लक्ष्य 
अभी दूरस्थ प्रतीत होते हैं, वे शीत्षतर सम्पन्न किए जा सकते हैँ। म्राथिक विकास को पूरी तरह 
जनता की भलाई का साधन बनाने के लिए शिक्षा के कार्यक्रमों को आधिक योजनाओं से 
पहले स्थान दिया जाना चाहिए । इसलिए ऐसे उपाय किए जाने चाहिएं जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में 
किए गए प्रयत्नों द्वारा वर्तमान बाधाओं पर विजय प्राप्त की जासके । शिक्षा पदधति के पुनर्गठन 
की समस्या के कई व्यावहारिक तथ्य भी हैं--जैसे, जिनके लिए शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध 
हैं उनकी संख्या में वृद्धि, लड़कियों और सामान्यतः स्त्रियों के लिए अधिक अवसरों की व्यवस्था, 
माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की विविधता, परम्परागत प्रारम्मिक शिक्षा के स्थाने पर बुनियादी 
विक्षा पद्धति का प्रचलन, समाज शिक्षा का विकास, टेकनीकल और व्यावसायिक शिक्षा की 
उचित व्यवस्था और विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सुधार । इन कार्यों के पीछे अ्रविक मूलभूत उ््देश 
विद्यमान है । इस पिछड़ेपन को दूर करके तेजी से श्रागे बढ़ने के लिए राष्ट्र को एकता, सब क्षेत्रों 
में सहयोग और तीत्रतम प्रयत्नों की आवश्यकता है। आधुनिक आधिक विकास के लिए पह अपेक्षित 
है कि जनता की मनोदश्ा अधिक वैज्ञानिक हो, श्रम के प्रति आदर भाव हो, सेवाओ्रों में अनुशासन 
भावना हो और जनता की आ्रावश्यक्ता के अनुसार नए टेकनीक और नए जान हक 
ही स्वीकार किए जाएं । दैनिक जीवन में इन मान्यताओं और मानसिक 
स्वीकार किया जाएगा जितना कि वे शिक्षा मम्बन्धी आदर्शों और व्यवहार 
जाएंगे । 


सिक रुख को उतना हू 
रों में प्रदाट किए 


अध्याय २४ 
वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल अनुसन्धान 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य शोध संस्थानों के निर्माण 
की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था । परन्तु दूसरी योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि 
वर्तमान सुविधाओं को विकसित किया जाए ओऔ्रौर राष्ट्रीय प्रयोगशालाम्ों में काम करने वाले 
वैज्ञानिकों भ्रौर विश्वविद्यालयों तथा अन्य केल्धों में अनुसन्धान करने वाले व्यवितयों के कार्य 
का राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याश्रों के साथ अधिकाधिक सम्बन्ध स्थापित किया 
जाए । ३३ विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान विभागों के अतिरिक्त, भारत में आज वैज्ञानिक श्रौर 
औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के अ्रवीन १४ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, ८८ अनुसन्धान संस्थाएं 
एवं अनुसन्धान केन्द्र और वैज्ञानिक एवं टेकनोलौजिकल अनुसन्धान के क्षेत्र में कार्य करने वाले 
५४ संगठन विद्यमान हैं। परमाणु शक्ति विभाग अपने अनुसन्धान कर्मचारियों द्वारा श्रीर टाटा 
के मूलभूत ग्रनुसन्धान संस्थान आदि कई अन्य शोध संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण अनुसन्धान कार्य 
कर रहा है। केन्द्रीय सरकार का लक्ष्य वर्तमान अनुसन्धान संस्थाओं को सुदृढ़ करना, भ्रनुसन्धान 
के लिए सुविधाओं का विस्तार करना और सृजनात्मक वैज्ञानिक काये के लिए अ्धिकाधिक भ्रवसर 
प्रदान करना रहा है । प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थानों तथा प्रादेशिक और राज्यों की संस्थाग्रों 
के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है । कृषि, पशु पूलन और मछली पालन, 
वन और भूमि संरक्षण, सिंचाई और बिजली, खनिज साधनों का विकास और स्वास्थ्य 
संबंधी अध्यायों में उत विभिन्न विभागों के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में श्रभीष्ट खोज 
और श्रनुसन्धान कार्यक्रम का विवरण दिया गया है। इस अध्याय का उद्देश्य यह बताना है कि 
प्रथम पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल अनुसन्धान के क्षेत्र में कितनी 
उन्नति हुई है श्रौर दूसरी योजना की अवधि में उसको कितना आगे बढ़ाने का विचार है । 


२. देश की भ्रौद्योगिक और टेकनोलौजिकल उन्नति में दूसरी योजना एक महत्वपूर्ण कदम 
है। विकास के हर क्षेत्र में वहुत-सी प्रवल समस्याएं हैं जिनके हल करने के लिए वैज्ञानिक अ्रध्ययन, 
खोज श्ौर अनुसन्धान के परिणामों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है । इसलिए यह विशेष 
रूप से महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों में हो रहे 

अनुसन्धान कार्यक्रमों का समन्वय राष्ट्रीय विकास योजना की आवश्यकताओं के साथ हो । इस 
कार्य में योजना आयोग की सहायता के लिए एक वैज्ञानिक मंडल बनाया गया है । 


. .. ** वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान की उन्नति, पथप्रदर्शन तथा समस्वय और 
वैज्ञानिक अनुसन्धान योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना, वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक 
अनुसन्धान परिपद के प्रमुख कार्यो में से हैं। परिपद की स्थापना १९४२ में हुई ॥ परल्तु 
इसकी गतिविधि का क्षेत्र १६४७ के वाद बहुत बढ़ गया । परिपद का प्रशासनाधिकार एक प्रवन्ध- 
की सभा को मिला हुआ है । इसके अव्यक्ष प्रधान मंत्री और उपाध्यक्ष प्राकृतिक साधन ग्रौर 
वेजञानिक अनुसस्धान मंत्रालय के मंत्री हैं। परिषद की दो स्थायी परामश॑दात्री संस्थाएं हैं -- 


डंपप 
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हक तथा श्रोद्योगिक अनुसन्धान वो और इंजीनियरी अनुसन्धान बोर्ड । वैज्ञानिक तथा 
बम व परिषद की प्रदन्‍्धक सभा को इन चार विधयों से सम्बद्ध प्रस्तावों पर 
बंपर (१) विशिष्ट अनुसन्वान थोजनाएं, (२) विविध संस्थानों में पृथक-पृथक 
5 गि समस्याओं का वैज्ञानिक अव्ययन, (३) स्वदेशी साधनों के सर्वेक्षण और विशिष्ट 
हम 5 अगररतान संस्थाओं की स्थापना । बोर्ड की सहायता के लिए कई 
कमल पर है, दा रासायनिक अनुसन्धान समिति, भौतिक अनुसन्धान समिति, धातु 
समिति के । 5 अनुसन्धान समिति, अंक-संकलन समिति, प्रतिमान और गुण नियन्त्रण 
विद्यालयों एवं धन्य दे के अवीन अनुसन्धान कार्य उसकी अपनी प्रयोगशालाओं तथा विदेव- 
कार्य और हि (अं अ न्वान केद्धों में भी किया जाता है। सब राष्ट्रीय प्रयोगगालाएं सम्मिलित 
न मा 
कॉ गुदानों से देश के विविध केंद्रों में काम करने वाले वहुत-से वैज्ञानिकों का 
कार्य भी समन्वित शोधकार्य की परिकल्पना का अंग बन सका है । 


. ४" हाल के वर्षों में ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक कार्य विस्तृत हुआ है, वैशानिक जनशक्ति को पर्याप्त 
संख्या में प्रशिक्षण देने और उपलब्ध कर्मचारियों को देश के सर्वोत्तम लाभ के लिए प्रयुक्त करने 
की समस्याएं तात्कालिक हो गई हैं । सात वर्ष पूर्व वैज्ञानिक जनशवित समिति ने भ्पना प्रतिवेदन 
अस्तुत किया था। तव से वैज्ञानिक जनशवित सम्बन्धी समस्याओं के विपय में कोई व्यापक छोनवीन 
नह हुई, यथपि उसक बाद वहुत-सी महत्वपूर्ण बातें हो चुकी है और दूसरी पंचवर्षीय योजना की 
अल हे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, परमाणु शक्ति विभाग, विश्वविद्यालयों श्रौर अनेक अनुसन्धान 
संस्थाओं द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों को दृष्टि में रखते हुए वैज्ञानिक जनश्वविति का किए 
ने पर्यवेक्षण करना आवश्यक प्रतीत होगा । भावी कार्यो से सम्बन्वित कई बातों पर विचार करना 
होगा, जैसे विविध क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों की संख्याएं समुन्नत क न 
विशिष्टीकरण के क्षेत्र जिनमें प्रशिक्षण की व्यवस्था देश अथवा विदेश में करनी होगी, उन कै 
का निश्चय करना जिनकी ओर आगामी पांच वर्षो में अनुसन्धान कर्मचारियों का ध्यात विशेय 


रूप से ग्राकरपिंत करना है और वैज्ञानिक जनशक्ति को विकास से सम्बद्ध अन्य समता । 
परिषद 


..__*. प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में वैज्ञानिक श्ौर भ्रौद्योगिक अनुसस्धान प 

ने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, धातु कर्म विज्ञान, ईंधन, कांच और मृच्छित्प [तर 
मिक्स), खाद्य टेकनोलौजी, औषधियां, विद्युत रसायन, सड़क अगुसन्वान, चमड़ा 3 कक 
तिर्माण अनुसस्धान क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने हे. | 
पूरा किया । पिलानी में इलेक्ट्रोनिक्स शोध संस्था स्थापित की जा रही है गौर लखनऊ में ए्ईे 
राष्ट्रीय वनस्पति वाटिका बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है । राष्ट्रीय अप 
शालाओं में मूल और व्यावहारिक शोव का काम किया जा रहीं है और वें 88200 355 
उद्योगों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देती हैं। औद्योगिक प्रतिमानीकरय से सल्वर्क शा 
कार्य से इन सव भ्रयोगदालाओं का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । देर एक अगोगया पतियों बी 

अपना विस्तृत कार्यक्रम है, जिसे विशेषज्ञ समितियां बनाती हैँ। इसे प्रकार हि के 

प्रयोगशाला में इलैक्ट्रोन के तापीयक्षरण तापायेदोम्दिरण (यरमियोतिर ्धोकेशुर्गो 
हु तापमान पर "पर के तिए 


इनेवट्रोन्स ), पर पारस्वानिकी (अल्ट्रासौनिक्स)पर, और ग्रतिन्‍्यून त कक 
के सम्बन्ध में मूलभूत ब्रनुसस्धान के साथ-साथ, भ्रौद्योगिक प्रतिमातों के बरच्यदत 


४६० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


और निर्माण का काम भी किया जाता है। ईंधन अनुसंधान संस्थान देश में उपलब्ध कोयले के 
भौतिक तथा रासायनिक गृणों के विस्तृत पर्यवेक्षण का काम जारी रखेगा और छानबीन के भ्रन्य 
कामों के प्रतिरिक्त विविध प्रकार के कोयलों के न्यून तापमान पर काबंनीकरण, गैर-कोक और 
कोक कोयले के मिश्रण और लिगनाइट के उपयोग के सम्बन्ध में परीक्षणात्मक संयंत्र कार्य भी 
करता रहेगा । कांच और मुच्छित्प अनुसन्धान संस्थान, मृच्छिल्प उत्पादों के स्तर के उत्कर्ष, 
कांचीय वालू तथा मृत्तिका की कांच एवं मुच्छिल्प उद्योग सम्बन्धी उपयोगिता के अध्ययते और 
चीनी मिट्टी, पोसिलेत भर झाग-कांच (ग्लास-फोम) आदि के निर्माण की विधियों पर शोध 
कार्य जारी रखेगा। छोटे पैमाने पर चश्मों के शीशे भी बनाए जाएंगे। चमड़ा अनुसन्धान 
संस्थान भारतीय कच्ची खालों भर चमड़े के विकृत होने के कारणों श्रौर उसके निरोधक 
उपायों, चमड़े की किस्म की वृद्धि की प्रक्रियाओं और चमड़ा कमाई की नई वानस्पतिक तथा 
संस्लेपणात्मक वस्तुग्रों के निर्माण का भ्रध्ययन करेगा | राष्ट्रीय धातुकर्म विज्ञान प्रयोगशाला, 
धात्वीय खनिजों के अभिश्ोधन, (वैनीफिकेशन आफ मैटलिक मिनरल्स) नए इस्पातों के 
विकास, उन दुलंभ थातुझ्नों के निप्कंण ( एक्सट्रेकशन) तथा उपयोग जो कि खनिज हूप में 
भारत में पाई जाती है, स्वदेशी संसाधनों के उप्मसह प्रसाधनों के विकास आदि कार्यो को चालू 
रखेगी । विद्युत रसायन अनुसन्धान संस्थान ने कच्चे मेंगनीज से परीक्षण के स्तर पर विद्युदंशिक 

(इलेक्ट्रोलिटिक) मैंगनीज के उत्पादन का विकास कर लिया है । भ्रन्‍्य प्रयोगशालाओं में भी 
उद्योगों के विकास पर गहरा असर करने वाले ऐसे ही कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । 

परमाणु शक्ति का विकास 


६- परमाणु शकित के क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य आणविक शक्ति से विद्युत शक्ति का उत्पादन 
और आपविक विज्ञान का कृषि, उद्योग, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में प्रयोग करना है | परमाणु 
शवित आ्रायोग का संगठन १६४८ में भारत में परमाणु शक्ति के विकास की आधार शिला रखने 
भर परमाणु शक्ति से सम्बद्ध विज्ञान के विविध क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के दलों के संगठन की लिए 
किया गया था । इस कार्य में टाटा के मूलभूत अनुसन्धान संस्थान मे, जो १६४५ में स्थापना 
काल से ही आणविक भौतिक विज्ञान तथा सम्बद्ध प्रयोगात्मक विधियों में वैज्ञानिकों के एक दल 
को प्रशिक्षित कर चुका था, 


हे श्रायोग को सहायता दी । आयोग की क्रियाशीलता का यह परिणाम 
ह्‌ किञवव्यापक परिमाण में शोध तथा श्रौद्योगिक योजना कार्यों को शुरू किया जा सका है और 
के विकाप्त कार्य को संभालने के लिए १६५४ में एक परमाणु शक्ति विभाग की 


स्थापना की गई) १६५५ में ट्राम्वे में एक परमाणु शक्ति संस्थान की स्थापना का कार्य शुरू किया 
गया। इस संस्थान में भौतिक विज्ञान, 


ऐ रसायन विज्ञान श्रौर इंजीनियरी अनुसन्वान के लिए तीन 
मुख्य विभाग हैं। अपनी प्रयोगशालाओं और अपने शोध तथा प्रोटोटाइप रिएक्टरों (भदिव्यों ) 
को स्थापित करने के अतिखित संस्थान में परीक्षण के स्तर पर प्रयोगों की भी उचित सुविधाएं 
रहेंगी। १६५१ में इस संस्थान के वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या २०० थी, १९५६ तक यह संख्या 
वेढ़ाकेर ६०० कर देने को योजना है । संस्थान के कर्मचारियों द्वारा ट्राम्वे में आयोजित एवं निर्मित 
एक स्विभिग पूल रिएक्टर आशा है कि १९५६ के मध्य तक चाल हो जाएगा। यह प्राणि विज्ञान 
सम्बन्धी, चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी तथा औद्योगिक श्रनुसन्धान के लिए ग्राइसोटोप (सत्थानी) 
का उत्पादन करेगा जिसे आगामी योजना कार्यो के लिए इंजीनियरों के प्रशिक्षण में प्रयवत किया 
जाएगा। कोलम्वों योजना के अधीन कैनेडा से प्राप्त एक उच्च शक्ति, उच्च कोटि परिमाण भट्‌ठी 
(हाई पावर हाई पलक्स रिएच्टर ) थ्राज्वा है १६४८ में चालू हो जाएगी । यह कैतेडा-भारत 
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भटगी पदार्थ जांच के उच्च 

३ “जांच के लिए तथा उ क्षति ।॒ 

कक अरिविशोरयी ॒ शक्षित भदिव्यों से सम्बद्ध इंजीनियरी गे अ्नसन्धान के 
लिए एक शवितद उपकरण हे 5 ॥ह: द्ध इजीचियस अनुसस का 


७. भारतीय शबित कार्यक्रम को 

यह है कि देश अप क 388 कार्यक्रम को सन्तुलित रुप से कार्यान्वित करने के लिए अस्ताव 
कस दिया गज विमाये के ं और प्रत्रियात्मक पद्धतियों में आत्मनिर्भर हो। इसलिए 
5 परणाए गरित कर कार्य कर रहा है, उतका संक्षिप्त संकेत यहां किया जा सकता 

िरओोनिंगम र्य वो लिए आवदयक पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, प्र 
नियम भौर बेराइल हैं। भूग् प्रेनियम, थोरियम, भारी पानी, ग्रेफाईट, 
बिक गम गा र्म और भूमीतिकी सम्वन्बी व्यापक सर्वेक्षण तया जरूरी 
क शोरियस बरगद ने का काम आगे वढ़ रहा है! तिस्वांकुर-कोचीन के मोनेयाइट मिक्षेपों 
बन कप जिरकोनियम विद्यमान हैं, और राजस्थात में प्राप्य पैगामटाइट में 
अल्तोर ता गे रे कक विद्यमान हैं। इनके अतिरिक्त विहार, उदयपुर, जिला 
“और विविध य्रेनियमवाही गों में हाल ही में ऐसे निक्षेप ढूंढे गए हैं जिनमें कोलम्बाइंट, हेन्दालाइट 
हम खनिज विद्यमान हैं। इस विभाग के अ्रौद्योगिक योजना काये 
किक जि ए जा रहे हूँ कि इन पदार्थों में देश की सब आ्रवश्यकताएं शीध्रातिशी 9 
सके । इनमें नीचे लिखे कार्य सम्मिलित हैं :- | 

(१) अलवाये में ने: 

) 22092 स्थित मोनैजाइट विधायन कारखाने ने १६५१९ में उत्पादन भारम्भ 
आजा ।६ कक १ तक इसकी विधायन क्षमता ढुंगनी, पर्थात ३,००० टर्ने 
पक वष हो जाएगी | यह कारखाता थोरियम यूरेतियम युवत श्र" 
(कक के ब्लावा, दुर्लभ मृत्तिका (रें्रर श्र्थ उत्पादों) भौर ट्रि 

ट के उत्पादन का कार्य भी करता है । 
ने १६५४ में उत्पादन अरिम्मि कद 


र्म्भ 


(२) द्राम्बे स्थित थोरियिम-्यूरेनियम कारखाने 
335 था ५ वह अब अलवाये कारखाने में संगृहीत 
० डे का विधायन और थोरियम ताइट्रेड तथा यूरेनियम का उत्मादन कर रहा 
है । इसका ईंधन मान प्रति वर्ष लगभग एक अरव टन कोयले के बराबर है। 


८. आ्योजन/ चच में 
गैजन' ब्रथवा जांच-पड़ताल की उन्नत अवस्था में स्थित अव्य योजनी कार्य, जो 


सम्भवततः 
: १६६१ तक चालू हो जाएंगे, इस प्रकार हैं :- 


(१) भारतीय ताम्र निगम के कारखाने की कतरनों 
के उद्धार तथा दूसरी निम्न वर्ग की यूरेनियम 
एक परीक्षणात्मक मार्गददीक कारखाना । यह्‌ 
होगा और इसकी विधायन क्षमता २०० टन प्रति 


से प्राप्त यूरेनियम कच्ची बातुओं 

कच्ची धातु से लाभ उठाने के लिए 

कारखाना धाटशिला में स्थापित 
ति दिन होगी । 

(२) १६५७ तक तैयार हो जाने की आशा से द्राम्वे में एक रेनियम शुद्धिकरण तय 
बनाया जा रहा है यो मोनेजाइट से निष्कासित अरुर्ड यूरेनियम को भ्दूयी 
में प्रयुक्त होने योग्य भ्राणविक शुद्धता की यूरेनियम धातु में परिवर्तित कर देने 
का कार्य करेगा । 

(३) पंजाब स्थित नंगल में अवस्थित नए उर्वरक कारखानों 
तथा नाइड्रोजनीय उवेरक का संयुक्त उलादन । 


में से एक में भारी जल 


3५ 


[हीत अवशिष्ट थोरियिम-यूरेनियम 


४६४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


सम्बद्ध श्रावश्यक विंपयों में उनको सहायता व परामर्श देना और उन्हें वैज्ञानिक रीतियां सिखाना 
है ताकि वे कृषि, स्वास्थ्य, सफाई आ्ादि के कार्यक्रमों से और भ्रधिक लाभ उठा सकें। विज्ञान मन्दिर 
सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रों में खोले जाएंगे और देहाती लोगों में हिंतकर वैज्ञानिक 
सूचनाओं का प्रसार करेंगे । कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सरल साहित्य उपलब्ध 
कराया जाएगा, वनस्पति रोगों और क्ृमियों के प्रदर्शक उदाहरण और उनके नमूने प्रदर्शन के लिए 
सुरक्षित रखे जाएंगे और कृमि नाशक तथा कवकमार (फंगीसाइड) दवाई छिड़कने के लिए हाथ 
से चलने वाली मशीनें ग्रामवासियों को दिखाई जाएंगी । एक परामशेदात्री समिति की सहायता 
से, जिसमें कई मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, इस योजना को कार्यान्वित किया जा रही | 


मीटरिक प्रणाली 


१८. भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निणेय किया है और उसे संसद की स्वीईति मिल 
चुकी है। वह निर्णय यह है कि देश भर में मीटरिक प्रणाली के श्राधार पर नाप-तोल के मानक 
निद्चत किए जाएं। इस समय देश के विभिन्न भागों में प्रयोग में भ्राने वाले नाप-तोल के 
प्रतिमानों में बहुत भिन्नता है। केवल विभिन्न क्षेत्रों के ही नाप-तोलों में भेद नहीं है, अपितु 
एक ही क्षेत्र की विभिन्न वस्तुओं के नाप-तोल की इकाइयों में भी अन्तर है, जैसे प्र का ताप 
विभिन्न क्षेत्रों में श्लग-अलग है । दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त भार और नाप के प्रतिमानों में ऐसी 
विभिन्नता से भ्रम और कठिनाई उत्पन्न होती है।। इस विषमता के अतिरिक्त यों ही 


प्रचलन में आए तथा प्रायः श्रवैज्ञानिक नाप-तोल की इन प्रचलित पद्धतियों में गणना की जो 
विपमताएं हूँ वह एक भर असुविधा है। 


१६. नाप-तोल की मीटरिक प्रणाली स्वीकार कर लेने से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
एक प्रतिमानित पद्धति का विकास होगा और इससे नाना प्रकार की गणनाएं सुगम हो जाएंगी। 
इस प्रकार के सुधार को औद्योगीकरण की आरम्भिक अवस्था में हाथ में लेना 
होगा । ऐसा करने से इस पर न्यूनतम व्यय और कम से कम गड़बड़ होगी क्योंकि देर करने से 
कठिनाइयां बढ़ती है । इसलिए निश्चय किया गया है कि एक नियत कार्यक्रम के अ्रनुसार इस 
सुधार को तत्काल आरम्भ किया जाए। इस कार्यक्रम को १०-१२ वर्षो में फैलाया जाएगा और 


इस अवधि के भ्रन्त में आशा हूँ कि मीटरिक प्रणाली पर आश्रित नाप-तोल की इकाइयों 
देश भर में सार्वजनिक रूप से प्रचलित हो जाएंगी । 


२०. मीटरिक प्रणाली को सुगमत्ता से अपनाने की दृष्टि से निदचय किया गया है कि दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में दाशमिक मुद्रा पद्धति चालू की जाए। इसके लिए आवश्यक 
झ्रधिनियम वन चुका है और ज्यों ही टकसालें अपेक्षित संख्या में सिक्के ढालने लगेंगी त्यों 
नए सिक्के चालू कर दिए जाएंगे । उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी मीटरिक समिति 
का निर्माण किया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, उनके अ्रधीनस्थ कई विभागों 
और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी मीटरिक समितियां नियकत की हैं जो नई 
पद्धति को अपनाने के लिए कार्यक्रम वनाएंगी और संक्रमण काल में आने वाली 
समस्याओं की ओर सतत ध्यान देंगी । स्थायी मीटरिक समिति का यह दायित्व है कि वह 
परिवर्तन की रीति ग्रौर उसके रूप के सम्बन्ध में परामण्ण दे, विभिन्न विभागों के कार्यो को समन्वित 
करे ओर सुधार के क्रियान्वित होने को प्रगति को देखभाल करे। श्रागामी पांच वर्षो के लिए तात्का- 

लिक कार्यक्रम के सम्बत्य॒..,...। टेंकनीकल कठिनाइयों के समाधान के सम्बन्ध में मंत्रालयों 


वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल अनुसन्धान ४६५ 


और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए एक टेकनीकल उप-समिति भी नियुक्त कर दी गई 
है। शिक्षा भर प्रचार के लिए एक अन्य उप-समिति हैं। स्थायी मीटरिक समिति के निर्णय 
केंद्रीय सरकार के सव मंच्रालयों, राज्य सरकारों और व्यापार उद्योग से सम्बद्ध सब संस्थाओं 
को भेजे जाते हैं । एक महत्वपूर्ण निर्णय इस समिति ने यह किया है कि जब कभी किसी नए संयंत्र 
अथवा नई मशीन का ऋ्रयादेश दिया जाए अथवा उत्पादन की कोई नई शाखा स्थापित की जाए 
तो यह ध्यान रखा जाए कि जो उपकरण मंगाया गया है वह और उत्पादन की जिस नई दिशा को 
स्थापित किया गया है उसका आधार मीटरिक प्रणाली ही हो, ताकि इनके सम्बन्ध में भविष्य 
में कोई संक्रणकालीन कठिनाई खड़ी न हो । 


२१. नाप-तोल की मीटरिक प्रणाली की स्थापना के लिए एक अधिनियम बनाया 
जा चुका है। झादा है कि इस वर्ष यह संसद के सामने विचारार्थ प्रस्तुत होगा । सुधार को पूरा 
होने में तो १०-१२ वर्ष लगेंगे पर आजमा है कि अगले पांच वर्षों में भी कई दिश्षाम्रों में महत्वपूर्ण 
भगति हो सकेगी । वैज्ञानिक श्रौर औद्योगिक विकास के लिए यह सुधार मौलिक महत्व रखता है 
अतएव इसे शीघ्र गति से कार्यान्वित करना चाहिए। मीटरिक प्रणाली के विषय में तथा जनता का 
इससे होने वाले लाभों के सम्बन्ध में भरपूर प्रचार होना चाहिए । देहाती भर शहरी जनता मं 
मोटरिक प्रणाली को सर्वप्रिय बनाने के कार्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए भौर इसके विभिन्न 
साधनों का उपयोग होना चाहिए। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जिसका देहात से घना सम्पक रहता है 
देहातियों को मीटरिक प्रणाली के लाभ समझाने का बहुत-सा काम कर सकती हैं, और एसा वात- 
वरण उत्पन्न कर सकती है जिसमें गांव वाले समझ-वूझकर सुधारों को स्वीकार करें । 


४६९२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(४) उद्योगों में प्रयोग के लिए ग्रेफाइट इलेकट्रोड के उत्पादन से सम्बद्ध श्राणविक शुद्ध 
ग्रेफाइट के उत्पादन का कारखाना । 


(५) खनिज बेराइल के विधायन का एक संयंत्र जो वेराइलियम ग्रोक्ताइड तैयार 
करेगा। 


(६) पश्चिमी तट पर खनिज पदार्थों को रेणुका से पृथक करने के उद्योग के संगठन 
तथा उसके वैज्ञानिकन के लिए एक निगम की स्थापना । 


(७) रूटाइल श्रौर इल्मेनाइट रेत से टाइटेनियम स्पंज धातु निकालने के लिए परीक्षण 
स्तर का एक भागंदर्शक संयंत्र ; और 
(८) ज़िरकोनियम धातु के उत्पादन के लिए एक संयंत्र । 


वैज्ञानिक श्रनुसन्धान का कार्यक्रम 


६. १६५३ के अन्त में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोध विकास निगम की स्थापना की थी। 
इस नियम का काम अनुसन्धान और विकास के मब्य सम्पर्क स्थापित करना तथा यह प्रयत्त करता 
था कि अनुसच्धान के परिणामों का उद्योगों में अधिक से अधिक व्यावहारिक उपयोग होता रहे । 
रत निगम उद्योगों के सहयोग से पूर्ण हुए विधायकों के परीक्षणात्मक उत्पादन का काम करता है 


और श्रपने एकस्बों और भ्रन्वेषणों की अनुजप्तियां प्रदान करता है । श्रव तक १७७ अन्वेषणों के 
विकसित किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। 


१०. विश्वविद्यालयों के विज्ञान विभागों को शिक्षा मन्धालय तथा विश्वविद्यालय 
दान आयोग से अपनी-अपनी प्रयोगशालाग्रों तथा पुस्तकालयों में उपकरणों की पूर्ति तथा 
निर्माण कार्यत्रमों में और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसन्धान परिषद से विशिष्ट शोध कार्य- 
्रमों व योजना कार्यों में सहायता मिली है। रसायन शास्त्र, रेडियो तथा आरणविक भौतिकी विज्ञान, 
कई विशिष्ट क्षेत्रों म॒ कई विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान कैर्ों में बहु- 
मूल्य कार्य किया जा रहा है । योग्य तथा प्रशिक्षित वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं की प्राप्ति के लिए 

विश्वविद्यालयों के ग्रनुसन्धान केद्धों के महत्व को अली-भांति माना जा रहा है । दूसरी पंचवर्षीय 
योजना की ग्रवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आशा है कि वह विश्वविद्यालय में अनु- 
उन्वान सुविधाओं को बढ़ाने तथा उच्चतर ग्रौद्योगिक शिक्षा के लिए १७ करोड़ की राशि दे सकेगा। 

". भारतीय विज्ञान संस्थान, वंगलौर, टाटा का मूलभूत अनुसन्धान केन्र बम्बई 
भारतीय प्राणविक भोतिकी विज्ञान संस्थान, कलकत्ता, बोस अनुसन्धान, संस्थान, कलकत्ता, 
भारतीय विज्ञान संवर्धक संस्थान, कलकत्ता, बीरबल साहनी पुरावतस्पति संस्थान, लखनऊ, प्रौर 
श्रीराम प्रौद्योगिक शोध संस्थान, दिल्ली आदि अनुसन्धान संस्थानों के अपने-अपने महत्वपूर्ण 
पनुपन्धान कार्यक्रम हैं। इन संस्थाओं में 


हि 


में गोध की सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजना में धन की 
व्यवस्था की गई है। सुविधाएं बढ़ाने के लिए ये 


का ६5. वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के कार्य में पेलस्त संस्थाओं में से भारतीय विज्ञान कांग्रेस 
सएशन, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, नई 


ला 288 ईं दिल्‍ली और वंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान प्रकादमी 
_ वनोय हैं। ये संस्थाएं पत्रिकाएं करती हैं और वैज्ञानिक विचार-विमशे व वाद- 
विवाद के लिए गोष्टियों का आयोजन करती है 


वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल अनुसन्धान ४६३ 


भी ऐसे ही कार्य कर रहे हैं। इन में से कई संस्थानों को सरकार ने या तो सीधे या 
वंगलौर स्थित भारतीय वैज्ञानिक संस्थान द्वारा अपनी-अपनी गतिविधि के विकास के लिए 


अनुदान दिए हैं । 


१३. दूसरी पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसत्वान परिपद के विद्यमान 
कार्यक्रमों को चालू करने के लिए धन की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, विकास कार्यक्रमों के लिए 
२० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। परिषद ने हैदराबाद में स्थित वैज्ञानिक एवं भौद्योगिक 
अनुसन्धान की केन्द्रीय प्रयोगशालामों और कलकत्ता में स्थित चिकित्सा शोध भारतीय संस्थान 
को, जिसका नाम श्रव भारतीय जीव रसायन और परीक्षणात्मक औपध संस्थान रख दिया गया 
है, अपने हाथ में ले लिया है। जो नए संस्थान वनाए जाएंगे उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैँ :- 
धनवाद में खान अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता के समीप किसी स्थान पर केद्रीय यांत्रिक इंजीनियरी 
संस्थान, एक राष्ट्रीय प्राणि विज्ञान प्रयोगशाला, कलकत्ता में एक वैज्ञानिक भऔर श्ौद्योगिक 
संग्रहालय तथा श्रसम में एक प्रावेशिक प्रयोगशाला । सांभर (राजस्थान) में उपलब्ध कंदु 
क्षारीय द्रवों को उपयोगी बनाने की दृष्टि से वहां एक नमक अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया जाना 
है । यह भी प्रस्ताव है कि वंगलौर स्थित वैज्ञानिक संस्थान में गैस टर्वाइन अनुसन्धान के लिए, 
नई दिल्ली में वर्षा भर बादलों सम्बन्धी भौतिक विज्ञान अनुसन्धान के लिए, पूना, देहरादून, 
कानपुर और बंगलौर में गंधयुक्त तेलों के अनुसन्धान के लिए, पवन-शक्ति के विकास के लिए, 
भारतीय जड़ी-बूटियों भ्रौर जीव-भौतिकीय अनुसन्धान के लिए केद्ध स्थापित किए जाएं। 
कोक कोयले के भण्डार को सुरक्षित रखने की दृष्टि से खनिज लोहे को पिघलाकर शुद्ध करने में 
कोक कोयले के स्थान पर गैर-कोक कोयले के प्रयोग के लिए परीक्षणात्मक खोज आरम्भ की 
जाएगी । परिषद की श्रनुसन्धान समितियों ने वैज्ञानिक और टेकनोलौजिकल क्षेत्रों में इंजीनियरी 
की विविध शाखाओं में तथा जीवन विज्ञान सम्वन्धी विषयों में श्ननुसन्‍्धान करने के विषय में 
व्यापक कार्यक्रम तैयार किए हैं। 


१४, भारतीय वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण संस्थाश्रों ने दूसरी 
पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में किए जाने वाले अपने विकास कार्यक्रम बनाए हूँ तथा राष्ट्रीय 
'एटलस की तैयारी का कार्यक्रम प्रगति पर है । 


१५, अहमदावाद वस्त्रोद्योग अनुसन्धान संस्था, भारतीय जूद उद्योग अनुसन्धान संस्था 
और रेशम तथा नकली रेशम उद्योग अनुसन्धान संस्था आदि प्रमुख अपवादों को छोड़कर पृथक- 
पृथक उद्योगों में विशिष्ट अनुसन्धान संस्थाएं बहुत कम है । इन संस्थाओं के निर्माण और 
उनको चालू रखने में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद नें सहायता की है। 


१६. विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं में अनुसन्धान सम्बन्धी फैलोशिव तथा 
छात्रवृत्तियों की एक योजना, वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की सिफारिश पर कुछ वर्ष पहले आरम्भ 
की गई थी । शिक्षा मस्त्रालय और वैज्ञानिक तथा त्रौद्योगिक अनुसन्धाव परिपद अनुसन्धान 
कार्य रत छात्रों को बहुत-सी छात्रवृत्तियां प्रदान करते रहते है । 


१७. विज्ञान मन्दिर के नाम से तीन देहाती वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्र खोले गए हैं 
और इससे प्राप्त अनुभव के आवार पर ऐसे ६० से १०० तक केन्द्र दूसरी पंचवर्षीय योजना की 
अवधि में खोले जानें का विचार है । विज्ञान मन्दिर पद्धति का लक्ष्य ग्रामवासियों की भलाई से 
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स्वास्थ्य 


दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का सामान्य उद्देश्य वर्त- 
सान स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य के स्तर में ऋमदः सुधार करना है 
साकि इससे सभी लोगों को लाभ मित्र सके । विशेष उद्देश्य इस प्रकार हैं :-- 


(१) ऐसी संस्थाएं स्थापित करना जो स्थानीय लोगों की और भास-पास के इलाकों के 
लोगों की सेवा का आधार बन सकें; 


(२) उचित प्रशिक्षण द्वारा देकनीकल कार्यकर्ता तैयार करना और प्रशिक्षित व्यक्षितयों 
को काम पर लगाना; 


(३) साव॑जनिक स्वास्थ्य के सुधार की दिल्षा में पहले कदम के नाते ऐसी संचारी 
बीमारियों को रोकने के उपाय करना जो किसी वर्ग में व्यापक रूप से विद्यमान है; 
(४) रहने की जगहों भ्रौर वातावरण की सफाई का सक्रिय प्रयत्न करता; और | 


(५) लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने के लिए परिवार नियोजन तया भ्रत्य 
सहायक कार्यक्रम बनाना । 


विकित्सालय सम्बन्धी सुविधाएं 


२. चिकित्सालय सम्बन्धी सुविधाओं का प्रवत्ध करते हुए इन बातों का ध्यान रखा 
“जाएगा--परिमाण, वितरण, समन्वय और किस्म । इसमें प्रभावशाली ग्रांचलिक पद्धति के 
आधार पर मुख्य रूप से चार प्रकार के चिकित्सालय होंगे, अर्थात अध्यापन चिकित्सालय, जिला 

लिक्त्सालय, तहसील चिकित्सालय और एक स्वास्थ्य इकाई से सम्बद्ध ग्राम चिकित्सा केद्ध । 
इस पद़ति में ये चारों प्रशासनिक दृष्टि से एक-दूसरे से सम्बद्ध होंगे। इस तरह की समन्वित 
चिकित्सा व्यवस्था से, जिसमें चिकित्सा सेवाओं और रोगियों का अ्रवाध प्रवाह रहेगा, शहरी और 
देहाती दोनों इलाकों में चिकित्सा की सन्तोषजनक सुविधा रहेगी । 


३. चिकित्सालय सम्बन्धी सुविधाश्ों को बढ़ाने की जरूरत तो 
होने वाले भारी व्यय को ध्यान में रखते 


संस्थाओं को सुधारा जाए और उन्हें कार्यकशल 
लो में कर्मचारी, स्थान, साधन तथा भ्न्य 
आवश्यक है । 


है, परन्तु इन सुविधाशं पर 
हुए यह भी उतना हो जरूरी है कि वर्तमान चिकित्सा 
(शल एवं मितव्ययी बनाया जाए | वर्तेमान चिकित्सा- 
नये सामग्रियों की वृद्धि की ओर विशेष ध्यान देना भी 


इसके ग्रतिरिक्‍त निम्न तरीकों से एक सुट्नरगामी कार्यक्रम बनाया जाना है :+- 
(१) चिकित्सालयों की कार्यप्रणाली में समन्वय लाना ; 


(२) किलिनिक, पारिवारिक चिकित्सा संस्थाओं तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्यात्रों के 
कार्यों को चिकित्सालयों के कार्यों से मिलाना; 


डह६ 
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(३) जहां सम्भव हो वहां रोगियों के निवास की औसत अवधि को कम करके चिकरित्सा- 
लयों में प्राप्य स्थानों को शीघ्रातिशीद्र उपलब्ध कराना; 

(४) दादुण संचारी रोगों के रोगियों के लिए पृथक स्थाव की व्यवस्था करता; 
क्योंकि वर्तमान सामान्य चिकित्सालयों में ऐसे रोगियों को वहुत अ्रधिक स्थान 
देना पड़ता है; 

(५) पुराने रोगों के रोगियों के लिए सस्ती दवाशों, सस्ती सेवा-सुभूपा तथा अधिक 
स्थान देने की व्यवस्था करना; और - 

(६) रासायनिक चिकित्सा पद्धति और बहुत-सी बीमारियों के निरोधक उपायों में 
आवबुनिक उन्नति के कारण क्लिनिक तथा पारिवारिक चिकित्सा सेवाएं अधिक 
प्रभावजनक हो गई हैं, अतएव चिकित्सालयों में रोगी स्थानों की वृद्धि की अ्रपे्षा 
इस सेवाओं के विस्तार पर ध्यान देना । 

४. अनुमान लगाया गया है कि १६५१ में देश में ६,६०० चिकित्सा संस्थाएं थीं, जिनमें 
चीमारों के लिए रोगी श्ैयाओं की संख्या १,१३,००० थी | १६५५-४६ में चिकित्सा संस्थाएं 
१०,००० ओर शैया संख्या १,२५,००० हो गई । इस प्रकार प्रथम योजना की भ्रवधि में 
चिकित्सा संस्थाओं में १६ प्रतिशत की और रोगी शैया संख्या में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
द्वितीय योजना की समाप्ति पर संस्थाओं की संख्या १,२६/०० और रोगी वौया संब्या 
१,१४,००० हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार संस्थाओं की संस्या में २६ प्रतिशत और 
रोगी शैया संख्या में २४ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। योजना में नए चिकित्सालय बनाने 
और कर्मचारी, स्थान, साधन तथा दूसरे सामान की वृद्धि कर वर्तमान चिकित्सालयों के सुवार 

के लिए लगभग ४३ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। 


स्वास्थ्य इकाइयां 


५. दूसरी योजना की अवधि में सवसे अधिक जरूरी काम देहाती आबादी की स्वास्थ्य रक्षा 
का उचित प्रवन्ध करना है । देश के सारे देहाती इलाके में राष्ट्रीय विस्तार योजना के प्रधीन 
काम शुरू करने का जो कार्यक्रम है, उसे ध्यान में रखकर ययासम्भव अधिक विकास खण्ठों मे 
प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयां बनाना जरूरी है, ताकि देहातों के निवासियों के लिए सम्पूर्ण निरो- 
चात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था हो सके । स्वास्थ्य इकाई में कर्मेचारियों की 
प्रस्तावित संख्या यद्यपि एक झौसत दर्जे के विकास खण्ड की समग्र जनता की सेवा के लिए पर्वाप्त 
न होगी, तथापि इस योजना की अवधि में देश भर में आरंभिक तरह के स्वास्थ्य संगठन तो 
स्थापित हो ही जाएंगे । आगामी योजनाओं की अवधि में स्वास्थ्य इकाइयों ढारा परिकल्पित 
चिकित्सा पद्धति में क्रमश: सुधार किए जा सकते है । ु 
बे ६. स्वास्थ्य इकाई कार्यक्रम की ग्रन्तिम सफलता इस वात में है 

केतनी मात्रा में उपलब्ध होती हैं । ये सेवाएं निम्न है “८ 
(१) संस्थागत और पारिवारिक चिकित्सा व्यवस्था, जिसमें रोग के निरोधात्मक 
पर समुचित ध्यान दिया जाए और माता तथा वालक का स्वास्थ्य, 
संक्रामक रोग नियस्त्रण ग्रादि विषय सम्मिलित हों, 
(२) निवास स्थान तथा झार-पास के वातावरण की स्वच्छता, 
३/2600[7&8-..32 


कि अपेक्षित सेवाएं 


त्मक नाग 
स्कूल एवं 


४ह८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(३) स्वास्थ्य शिक्षा, 20 2१४ 
(४) जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार, और 
(५) परिवार नियोजन । 


शुर-शुरू में मलेरिया, फाईलेरिया, तपेदिक, गुप्तांग रोग और कोढ़ के नियस्रण ॥क्‍ आदि के 
कार्य भले ही विशेष कर्मचारी करते रहें, परन्तु समुचित नियन्त्रण हो जाने के परचात ऐसी 
सेवाएं भी सामान्य स्वास्थ्य इकाई की गतिविधि का एक भाग वना दी जानी चाहिए । यदि दूसरी 
योजना की अवधि में ऐसी विशिष्ट सेवा संस्थाग्रों और स्वास्थ्य इकाइयों की गतिविधियों मे 
परस्पर पूरा सम्बन्ध हो सके तो इसमें बहुत सुविधा होगी । हर एक स्वास्थ्य इकाई में नियुक्त 
कर्मचारी ऐसे होने चाहिएं ताकि वह इकाई आधारभूत सेवाओं के साथ-साथ मलेरिया तथा ग्रन्य 
रोगोंसे सम्बद्ध विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में भी समर्थ हो सके । एक स्वास्थ्य इकाई अपने सारे 
इलाके में इन सेवाओं को पहुंचा सके, इसके लिए परिवहन का पर्याप्त व्यावहारिक महत्व शक 5 
इससे यह सुविधा भी होगी कि हालत ज्यादा खराब होते पर रोगियों को श्विलम्व चिकित् 
में पहुंचाया जा सकेगा । अच्छा तो यह है कि स्वास्थ्य इकाई की रचना और उसके कार्यो का एक | 
श्रादर्ग रूप ऐसा हो जो कि उदार और देश भर के लिए एक-सा हो। यथासम्भव नए श्रौपधालय 
पृराने ढंग के न खोले जाएं और वर्तमान औपधालयों को स्वास्थ्य इकाइयों में वदल दिया जाए । 


७. देहातों के लिए डाक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारी न मिलने का कारण प्रशिक्षित 
कर्मचारी वर्ग की कमी तो है ही, परन्तु डावटर तो विश्येप रूप से इसलिए वहां जाने को तैयार 
नहीं होते कि वहां मकान, बच्चों की शिक्षा व अन्य सुविधाएं सन्तोषजनक नहीं हैं । स्वास्थ्य 
कर्मचारियों को देहात की ओर आक्ृप्ट करने के लिए यह अपेक्षित है कि इन इलाकों में सेवा के 
लिए वातावरण अधिक आकर्पक बना दिया जाए | ह 


5. पहली योजना की ग्रवधि में ७२५ स्वास्थ्यइकाइयां स्थापित की गई थीं; दूसरी योजना 
की प्रवधि में राष्ट्रीय विस्तार योजना तथा सामुदायिक योजना क्षेत्रों तथा दूसरे इलाकों में 
३,००० से अ्रधिक स्वास्थ्य इकाइयां बनाने का विचार है। राज्य सरकारों का भी विचार है कि 
१३१ वर्तमान झपधालयों को प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयां और कुछ को माध्यमिक स्वास्थ्य इका- 
धयां वना दिया जाए । इस काम के लिए योजना में २३ करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है । 


डाकदरों शिक्षा 


5 ६६४०-४१ में ३० चिकित्सा कालेज थे । १६५४-५६ में इनकी संख्या बढ़कर ३१४ 
ओर १६५४-४६ में ४२ हो गईं। १६५० “५१ में हर वर्ष लगभग २,५०० विद्यार्थी प्रवेश पाते थे 
यविधाओं मे ०. रे०० विद्ययियों के प्रवेश की व्यवस्था हो गई । प्रशिक्षण की वर्तमान 
पृविधाओं के अनुपार दूसरों योजना में हर वर्ष लगभग २,५०० डाक्टर मिल सकेंगे। इस समय देश 
में ७० हजार डावटर हैं। दूसरी योजना की अवधि में इस प्रगति के अनुसार १२,५०० डाक्टर और 
उमर, फिर भी ६०,००० डावदरों की जरुरत रहेगी । इस कमी को पूरा करते के लिए यह सोचा 
गया है कि दूसरी योजना की अवधि में प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाया जाए जिससे डावटरों 
की कमी शीघ्र पूरी हो सके । 


१०. नए चिकित्सा कालेजों को पूरी तरह काम करने की अवस्था सें लाने में तो कुछ देरी 
लगेगी, अतएव वर्तमान कालेजों के विल्तार को प्राथमिकता दी जाएगी। चिकित्सा कालेजों और 


हे स्वास्थ्य ४६९९ 
उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों के विस्तार के लिए, चिकित्सा कालेजों के निरोधात्मक औपध- 
विभाग और मनोरोग विभाग खोलने के लिए, ग्रखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान की पूर्ति 
के लिए और स्तातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसन्धानार्थ चिकित्सा कालेजों के कुछ विभागों का दर्जा 
बढ़ाने के लिए योजना में २० करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इन विस्तार व्यवस्थाश्रों के कारण 
वापिक प्रवेश्ञ की संख्या में ४०० की वृद्धि होने का अनुमान है परन्तु इस प्रकार शक्टरों की कमी 
का एक छोटा-सा भ्रंश ही पूरा होगा । इसलिए दूसरी योजना की अवधि में कुछ नए कालेजों 
का खोलना आवश्यक होगा । नए चिकित्सा कालेज खोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना 
में ६१ ५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 

११. भारत के चिकित्सा कालेजों के श्रव्यापकों को इस समय निजी प्रेक्टिस 
करने की इजाजत है । भ्रध्यापन के स्तर के निम्नकोदि का होने और चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान 
की ओर वहुत कम ध्यान होने का एक विद्येप कारण यह भी है। इस परिस्थिति के सुधार के लिए 
भारतीय चिकित्सा परियद ने सिफारिश की है कि चिकित्सा कालेज के हर विभाग में पूरे समय 
- काम करने वाले अध्यापक नियुक्त किए जाएं। उपस्तातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के 
स्तर को उन्नत करने के लिए एवं अनुसन्धान कार्य के विकास के लिए यह अपेक्षित है कि पूरे समय 
कम करने वाले अध्यापक नियुक्त करके चिकित्सा कालेजों को सुदृढ़ बनाया जाए। इस कार्य के 
लिए श्रत्येक कालेज को लगभग २ लाख रुपए प्रति वर्ष अ्रधिक खर्च करने पड़ेंगे । भ्रतएव दूसरी 
योजना की अ्रवधि में इस काम के लिए ३४५ चिकित्सा कालेजों के लिए ३४ करोड़ रुपए की 
धव्यवस्था आवद्यक है । 


दनन्‍्त चिकित्सा शिक्षा और सेवाएं 


१२. देश में योग्यताप्राप्त दन्‍्त चिकित्सकों की कुल संख्या केवल ६०० से ७०० तक 


है। इस प्रकार देश में जरूरत के लिहाज से वहुत कम दन्त चिकित्सक हैं। अतएव दन्त चिकित्सकों 
के प्रशिक्षण की सुविधा में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता स्पष्ट है।इस समय देश में 
की व्यवस्था समुचित 


केवल ६ दन्त चिकित्सा कालेज हैं। इनमें भी कर्मचारी, साधन और भवत 3 
नहीं है । पहला कदम यह होगा कि वर्तमान दत्त चिकित्सा कालेजों की कार्यश्रणाली को ग्रे 
स्तर तक ऊंचा उठाया जाए और उनमें प्रवेश संख्या को ढुगुता कर दिया जाए | बम्बई राज्य में दो 
तथा पंजाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और मद्रास में एक-एक दत्त चिकित्सा कालेज है। एक 
दन्‍्त चिकित्सा कालेज अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दिल्ली में खोला जाएगा । 
दूसरी योजना की अवधि में श्रांघ, विहार, मध्यप्रदेश भौर पेप्सू में नए दन्‍त चिकित्सा कालेज 
खोलने का विचार है श्रौर पढ्चिम वंगाल तथा पंजाब के वर्तमान कालेजों का विस्तार भी किया 
जाएगा। दन्त चिकित्सा की शिक्षा के लिए योजना में २ करोड़ रुपए की.व्यवस्था है । हक 

१३. दन्त चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए यह सुझाव है कि देहाती औपसधालयों में 


नियुक्त चिकित्सकों को रे क्षत किया जाए। दन्त चिकित्सकों के रजिस्टर 
पुक्त चिकित्सकों को चिकित्सा के लिए प्रशिधि है गो बा 


वा भाग में अंकित दन्‍्त चिकित्सकों की संख्या ६,००० से ७,००० हज आकर. 
प्रशिक्षण मिलना चाहिए । इस बारे में दन्त स्वास्थ्य निरीक्षकों, दत्त वैज्ञानिकों, दंति सम्दन्या 
मझ्षीनों का ज्ञान तथा दन्त सम्बन्धी टेकनीकल प्रशिक्षण की व्यवस्था कला ना है। ये 
लोग इस समय उपलब्ध सीमित दन्‍्त चिकित्सा सेवाओं की कुशलता में वि का दूसरी 
योजना की अवधि में कई जिला सदर मुकामों के चिकित्सालयों में दन्‍्त चिकित्सक क्लिनिक 
स्थापित किये जाएंगे । 





५०० द्वितीय पंचवर्षीय योजना ) 


उपचार तथा श्नन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम 

१४. डाक्टरों की अपेक्षा अन्य कर्मचारियों की भी बहुत कमी कक ऐसी सम्भावना है 
कि इन कमचारियों की कमी डावटरों की अपेक्षा ज्यादा समय तक बनी रहेगी । १६५४ के अन्त मे 
इस प्रकार के कर्मचारियों की संख्या विभिन्न राज्यों में इस प्रकार थी--२०,७६३ उपचारिकाएं 
(नसे ), २४,२९० प्रसाविकाएं (मिड-बाइफें), ७५६ स्वास्थ्य निरीक्षक, ४,४६८ दाइयां श्रौर 
६४६ उपचारिका-दाइयां । लक्ष्य यह हैं कि १,००० जनसंख्या के लिए एक चिकित्सालय हो, 
५,००० जनसंख्या के लिए एक उपचारिका तथा एक प्रसाविका हो और २७,००० जनसंख्या के 
लिए एक स्वास्थ्य निरीक्षक और एक सफाई निरीक्षक हो। नीचे दी गई तालिका के अन्तिम 
कोष्ठक में सहायक कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिए गए अंक अभी कुछ दूर के ही है, तथापि उनसे 
वर्तमान कमी का आभास मिलता है और वोध होता है कि सभी लोगों के लिए आरम्भिक स्वास्थ्य 


सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए किस द्रुत गति से और लगातार प्रयत्न करना होगा | तालिका 
निम्न प्रकार है -- ह 
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दूसरी योजना की अवधि में चिकित्सा कालेजों और उन बड़े चिकित्सालयों में जहां शिक्षा की 
व्यवस्था नहीं है और अधिक संख्या में उपचारिकाओं 


दे अधि ५ प्रसाविकाओं , फार्मेंसिस्टों, सफाई निरीक्षका 
आर भ्रन्य टैकनीकल लोगों के प्रशिक्षण का प्रवन्ध किया जा रहा है । प्रशिक्षण के इन कार्यत्रमों 
के लिए ६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है 

गा १४. उपचारिकाएं--इस समय विभिन्न प्रकार 
अक्षा दी जा रहो है। यह आवश्यक है 
ओर नई सुविधाश्रों से अधिकतम लाभ 


र की और विभिन्न स्तर पर उपचाररिवा 
कि शिक्षा एक नियत स्तर की हो, जिससे प्रशिक्षण की वर्तमान 
उपचारिक्रा्ों को थी ...... उठाया जा सके । उपचारिकाओं के दो वर्तमान कालेज, जो 
उपचारिका का बी ० एस० सी ० डिग्री तक की शिक्षा देते हैं, इसी प्रकार शिक्षा देते रहें और 
उच्च श्रेणी की उपचारिका बनाने का प्रशिक्षण काये करते रहें । आजकल जो ३ वर्ष का 
प्रधारभूतत उपचारिका पाठ्यक्रम नियत है, जिसमें सामान्यतः £ ऑस था वकाअमातिए 
प्रशिक्षण भी जोड़ दिया जाता है, उसमें विस्तार बहुत भ्रावव्यकता है। उपचारिका सेवां्रों का 


अर र्की 
| भी इसी पर निर्भर है। वर्तमान उपचारिका अविक्षण संस्थाओं में प्रवेश की संख्याओं को 


बढ़ाना होगा और प्रत्वेक बड़े चिकित्सालय 


ये का उपयोग प्रशिक्षण केंद्र के रूप में करना होगा । 
बस न गे बक्षण के पाठ्यक्रम में उपचरण के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजत 
ए्‌ न 


* ४7१ ये और झुकाव होना चाहिए। 


स्वास्थ्य घ०१ 


१६ सहायक उपचारिका-प्रसाविकाएं---जव देश भर में बड़े-बड़े विकास कार्यक्रम ह्वाथ 
में लिए जा रहे हूँ तो सहायक उपचारिका-प्रसाविकाग्रों की एक बड़ी संख्या अपेक्षित है । इनका 
गठ्यक्रम उपचारिकाओं के पाठ्यक्रम से छोटा होगा । इस प्रकार के प्रशिक्षण को सुविधाओं को 
उढ़ाना होगा और चिकित्सालय की सुविधाओं का उपयोग करना होगा । सुझाव है कि प्रसा- 
विकाओं के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त वर्तमान संस्थाओं को बढ़ाकर सहायक उपचारिका-प्रसाविका 
ताजक्षण केंद्र बता दिया जाए और जिले के सदर चिकित्सालयों व उन दूसरे चिकित्सालयों को 
जहा ५० या ५० से अधिक रोगी-शैयाएं है, इस प्रशिक्षण के लिए प्रयुकत किया जाए । 


१७. होना यह चाहिए कि प्रत्येक प्रकार की उपचारिका को अपने से ऊंचे प्रकार की 
उपचारिका का प्रशिक्षण क्रमशः मिले और वह चाहे तो इस प्रकार उपचारिका कार्य में स्नातक बने 
सके । उपलब्ध उपचारिका कर्मचारियों का अधिक से भ्रधिक उपयोग प्राप्त करने की विधि यह 
है कि पूरे समय काम करने वाली उपचारिकाश्रों के ्रतिरिक्त श्र्पकालीन कार्यकर्ताओं को भी 
नियुवत्त किया जाए । यदि पूरे समय काम करने की शर्त लगाई जाए तो विवाह के पश्चात उपचा- 
रिकाएं भाव: इस धन्चे को छोड़ देती हैं। बहुत-सी विवाहिता उपचारिकाएं अल्पकालीन सेवा 
करने को तैयार हो सकती हैं, यदि उन्हें अपना स्थान न छोड़ना पड़े । यदि स्थानीय प्राथियों को 
प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें फिर किसी दूर स्थान पर ते भेजकर उनके ही इलाकों में नियुक्त 
कर दिया जाए तो उपचारिका कार्य के लिए और भी बहुत-से प्रार्थी मिल सकते हैं । 


१८. दाइयां--जिन इलाकों में दाइयों की अ्विलम्ब आवश्यकता है, उनमें दाइयों को 
प्रथिक्षित करना चाहिए । इस सम्बच्ध में चुनाव करते हुए दाई-वर्ग की स्त्रियों को प्राथमिकता 
देनी होगी। पाठ्यक्रम ६ मास का होना चाहिए और इनके प्रशिक्षण का कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य 
उपचारिकाशं अथवा योग्यताप्राप्त प्रसाविका स्वास्थ्य निरीक्षकों के सुपुर्द होता चाहिए । 


१६. स्वास्थ्य निरीक्षक--स्वास्थ्य निरीक्षकों के पाठ्यक्रम में प्राथियों की इस समय बहुत 
- कमी है। स्वास्थ्य निरीक्षक के पाठ्यक्रम के लिए प्रसाविका प्रशिक्षण अपेक्षित है, परन्तु इसके लिए 
समुचित व्यवस्था का न होना उपर्युक्त कमी का एक कारण है। इस कमी का दूसरा कारण यह 


है कि जिन स्वास्थ्य निरीक्षकों के पास सामान्य उपचारिका का प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए भरा 
बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है । अधीक्षण और अध्यापन के पद इतने कम हैं कि उच्च योगवा वाल 
छोटे शहरों भर देहातों में 


स्वास्थ्य निरीक्षकों को भी अपने क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर नहीं है। छो र्‌ 
काम करने के लिए स्वास्थ्य निरीक्षकों का मिलना इसलिए कठित है कि चिकित्सालय से ग्सावद 
स्थानों में रहने के लिए मकानों की व्यवस्था प्रायः नहीं होती। एक और बावा यह है कि सेवा के 
लाशों सें समानता नहीं है, भोजन, पोशाक और धुलाई के भत्ते स्वाश्थ्य निरीक्षकों को नहीं 
मिलते । ५ 
२०. यदि सब प्रकार के कर्मचारी (उपचारिकाएं, प्रसाविकाएँ और 5288 । 
एक ही सेवा वर्ग के हों, तो बहुत-से लाम होंगे । इस समय सार्वेजनिक स्वास्थ्य उ 80%2004 
स्वास्थ्य निरीक्षक और घरों में जाकर काम करने वाली अ्साविकाएं सदा एक सुगठित प धर 
भण्डल के अंग नहीं मानी जातीं । सुगठित संवर्ग बनाने के लिए कुछ सीमा की का 
लिए एक ही आधारभूत प्रशिक्षण का होना आ्रवव्यक है। यह मान्यता लगातार वह रही 82 ः 
चिकित्सालयों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए १रिचर्या सेवा संस्थात्रों को एक संवर्ग में गठित 


५०२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


करना चाहिए और सव उपचारिकाओं व प्रसाविकाओं को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य का तथा उत 
में जाकर कार्य करने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि आगे चलकर 
स्वास्थ्य निरीक्षक के लिए पृथक प्रशिक्षण की श्रावश्यकता न रहेगी । यद्यपि सुदूरवर्ती उद्दग्य यहीं 
होगा कि स्वास्थ्य निरीक्षकों का स्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी प्रशिक्षित 0708 78 
करें और प्रसाविकाशों का स्थान सहायक उपचारिका-दाइयां लें, तथापि अभी स्वास्थ्य निरत्षका 
की भारी कमी के देखते हुए यह उचित नहीं है कि स्वास्थ्य निरीक्षक प्रशिक्षण को समाप्त किया 
जाए। इसलिए यह भ्रपेक्षित है कि इस प्रकार के कर्मचारियों के प्रश्षिक्षण की वर्तमान सुविधा 
को भ्रधिक सशक्त बनाया जाए श्रौर समुचित रूप से विस्तृत किया जाए ताकि वर्तमान जरूरतों का 
भली-भांति पूरा किया जासके और परिवर्तन सुविधा से हो । 


२१. सहायक कर्मचारी मंडल--सहायक कर्मचारी मण्डल के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 
यह ध्यान रखना होगा कि प्रशिक्षित लोगों को प्रशिक्षण के पश्चात शी घ्रातिशी प्र काम पर लगाया 
जा सके। प्रशिक्षण के लिए भर्ती यथासम्भव स्थानीय लोगों से की जाए श्लौर कम आ्राय वाले लगा 
में से योग्य विद्यार्थी अवसर से लाभ उठा सकें, इस हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होती चाहिए । 
सहायक स्वास्थ्य कर्मचारियों का काम यह है कि वे डाक्टरों तथा दूसरे उच्च प्रशिक्षित कैंमे- 
चारियों के उस काम में सहायक हों जो वे निरोधात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा के सम्बन्ध 
में करते हों। सहायक कर्मचारियों के प्रशिक्षण और भर्ती का मुख्य उद्देग्य यह है कि जतता की 
स्वास्थ्य संरक्षण शीघ्रतापूवेक और अपेक्षाकृत सस्ता प्राप्त हो सके । श्रधिकतर हालतों में प्रत्क 
मुख्य वर्ग के पूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ एक सहायक कर्मचारी की अपेक्षा हैं। 
इस प्रकार सफाई निरीक्षक सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर का सहायक कर्मचारी है 
रेडियोग्राफर रेडियोलोजिस्ट का, और प्रयोगशाला का टेकनीशियन प्रयोगशाला के प्रशिक्ित 
अनुसन्धान कार्यकर्ता का सहायक है। इसी प्रकार जो डाक्टर निरोधात्मक एवं उपचारालक 
चिकित्सा में संलगन है, उसके लिए ऐसा सहायक कर्मचारी सचमुच सहायक हो सकता है जो विभिन्न 

निरोधात्मक कारेबाइयों को कर सके और साथ ही प्रारम्भिक प्रकार के उपचार कर सके। स्वास्थ्य 
शशि तो क्‍तम वचतथ के लिए यह ऋेधित है कि यहायक कर्मचारी मन 
ब-रेख में काम करे । प्रत्येक प्रकार के सहायक कर्मचारी की 


काये विश्विष्ट और धुनिरूपित होना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के तैयार करने का मुख्य सिद्धांत यह 
होता चाहिए कि कमंचारी अपने निश्चित 


रचत कार्यक्षेत्र में पूरी योग्यता से काम कर संके । यह 
हा गा | पृ तास क 5२० 2, 
320 न्‍ है कि सहायक कर्मचारी ऐसा बन जाए कि उसे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यो की 

शान करा दिया जाए और वह किसी में भी प्रवीण न हो । 


दे रे 2 84580 का आबार देश भर में कुछ व्यूनतम मान प्राप्त करना होगा | 
प्रशिक्षण क्षेत्रों में इस मान परपहुं ५ 38 उचारिको और फार्मेसी परिपदें अपने-अपने व्यावसायिक 
कई दूसरे प्रकार के कारकों जप भयत्न करती हैं। सफाई निरीक्षकों, स्वास्थ्य सहायकों श्रौर 
संस्थाएं इस समय नहीं है, जो एक समान भ्रयोगशाला टेकनीशियनों के लिए ऐसी समत्वयः करने वाली 
हों। यह भी जरूरी है कि विभिन्न अतम मान की प्राप्ति के लिए अ्रपेक्ित अधिकार रखती 
व्यावसायिक और प्रशार्साः “और के सहायक कर्मचारियों को अपने-अपने विभाग में उच्चतर 


५ नक पदों पर पहंचने < ५२० मान्य 
शव व्यावसाबिके प्रशिक्षण लेने बॉ पहुंचने | वा अवसर सिले । इसलिए उन्हें आगे, सामार 
पर देना आवश्यक है ; 
रु पि 


स्वास्थ्य ५०३ 


हि ... चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान 

२३. दस वर्य पहले पे 

हल हक 0353 सम्बन्धी प्रनुसन्धान के समग्र क्षेत्र का पर्यालोचन स्वास्थ्य 
नाग व कप. । समिति ने चिकित्सा शिक्षा संस्थाओ्रों में अनुसन्धान 
किस जज पक तकिया था श्रीर इस बात पर चिन्ता प्रकट की थी 
वंगागि योर पे न्‍ का के स्थान पर प्राणिशास्त्र सम्बन्धी वस्तुओं के निर्माण 
बाग व गत ध्यान दिया जाने लगा हैं। समिति की यह भी सम्मति थी कि शअनु- 
कप होगे हे कर्मचारी, सामान और साधनों की झ्रावश्यकता है! इस निष्कर्ष 

के पश्चात भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । 


२४, पिछले वर्षो में चिकित्सा सम्बन्धी 
कि पा के लिए वहुतनसी ब्नुसखान मंत्थाएं 
मानसिक स्वास्थ्य का अनुसन्धान करने का की श्र 
सुविधाओं और धन की व्यवस्था होनी बाहिए मीजमाए है। हे उत्थान के ता समुचित 
विशिप् क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्ष चाहिए। अनुसन्धान संस्थाश्रों को चिकित्सा विज्ञान के 
यूति के लिए अनसे नात संस्था मर को तण दन का महतव[ूर् काम भी करना है। इस उद्देश्य की 

ही नुसन्धान संस्थाओं को विश्वविद्यालयों के घनिष्ठ सम्पर्क में लाना होगा । 
गा कप तोता 
विज्ञान में शोध करने योग्य कर्म अल ानक गया मन 007 
इसलिए इस संस्थाश्रों कर हि कर्मचारी मुख्य रूप से चिकित्सा कालेजों से ही मिल सकर्त है, 
साय शोध न होने से 3 का वातावरण तैयार करने की आवश्यकता हैं। श्रध्यापन के 
की प्रवत्ति बहेगी और उनमें यापत का धर उल्या और बिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों में शोव 
३६४६ में स्वास्थ्य 23% से बहुत-से शोध को व्यवसाथ कै उप मे ग्रहण करने के लिए अवृत्त हींगे । 
'विवित्सा काझेजों 4 23 और विकास समिति ने इस बात की भर ध्यान श्राह पट किया था क्कि 
दी । हे अर पतेक वि विभागों में संगठित चिकित्सा अनुसन्धान का प्राय: पूर्ण अभाव 
हि फीकी स्थिति के प्रतेक 35 जैसे श्रव्यापन का प्रत्मचिक भार, प्रशिक्षित 
प्रणाली पद्धति की कमी, ;' चिकित्सा कालेजों के विभिन्न विभागों में पर संगठित कार्य 
न गिअरियद का भ्रभाव और अनुपयुकत साधन । पिछले कुछ वर्षों में भारतीय चिकित्सा 
ड्टि में पद ने चिकित्सा कालेजों में शोध कार्य को पर्याप्त सहारा दिया है। परिषद की 
दृष्टि में श्रव निम्नलिखित कार्यक्रम हैं. :-- 

(क) अतलुसन्धान कार्य में लगे व्यक्षितेयों को अधिक सर्ल्या में अनुदान देंगा, 

(ख) चिकित्सा कालेजों के विभिन्न विभागों में 

के लिए विश्विष्ट निधियों की स्थापता करत॥ 
(ग) चिकित्सा कालेज के कुछ विभागों, विशेपतया क्लिमिक से 

को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना,कि वे चिकित्सा विज्ञात के 

के लिए एक समल्वित कार्यक्रम वताकर उसमें मा 
कर्मचारी मग्डल उपलब्ध हो, तब चिकित्सी विज्ञान को विभिस्‍्ट 
सतत कार्यक्रम के लिए लगभग अर्वेस्थिर आधार पर विभिष्ट 
करना, और 


सहयोगी अनुसच्चात कार्य के प्रोत्साहन 
पहले के विभागों 
विभिन्न क्षेत्रों 


(घ) जब उपर्युक्त कर्म 
क्षेत्रों में शोध के सत 
अनुसन्धान इकाइयों की स्थापना 


प््ण्ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


(2) हर संस्था में विशेष निधियां स्थापित करके जूनियर कर्मचारियों को प्रारम्भिक 
रूप में अपने विचारों को क्रिया रूप देने का अवसर देना । 


२६. चिकित्सा कालेजों में भ्रनुसन्धान का वातावरण तैयार करने के बाद नवयुवक और 
प्रतिभा सम्पन्न स्तातकों को अनुसन्धान की रीतियों के प्रशिक्षण के अ्रवसर प्रदान करना हैं । 
चिकित्सा कालेजों के गैर-क्लिनिकल और क्लिनिकल विभागों के जूनियर अ्रध्यापकों को अध्यापत 
और अनुसन्धान की रीतियों का प्रशिक्षण देने का विचार है । चिकित्सा प्रशासन में एक प्रमुख 
समस्या ऐसे युवकों और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को इस ओर आक्ृष्ट करने और इस वात के 
लिए तैयार करने की है कि वे अनुसन्धान को अपनी जीविका का साधन बनाने को तैयार हों । 
हम भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिपद ने अनुसन्धान संवर्ग बनाने के प्रस्ताव तैयार 

ण्‌ ह्ृ || 


पक २७. इससे पूर्व कि किसी एक विर्षय पर एक नया संस्थान खोलने का विचार किया जाए, 
विद्वविद्यार के विभागों में योग्यतम कर्मचारियों के माध्यम द्वारा अनुसन्धान इकाइयों को 
सहायता देकर देश में उस विपय के प्रति विशाल आधार बनाना आवश्यक है। भारतीय श्रौषधि 
अनुसन्धान परिषद ने विभिन्न संस्थानों में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए & अनुसन्धान इकाइयां 
कायम की हैं। भूतकाल में कवक विज्ञान (माइकोलौजी), परजीवि (रोग) विज्ञान 
(पैरासाइटौलौजी ), पाएडियाड़िक आ्रादि रोगों के प्रध्ययन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, 
हक पे पी है ३०8) में इनके लिए नई अनुसन्धान इकाइयों का विकास किया जाएगा । 
< 57] मे ना; संस्थानों की भी आवश्यकता है। इसी के अनुसार जीव विज्ञान के लिए एक 
के ९8 और व्यावसाथिक स्वास्थ्य के लिए एक अनुसन्धान केन्द्र खोलने की भी 
मा : है ते ग वेतेमान विरस अनुसन्धान केन्द्र को एक पूर्ण विकसित विरस अनुसन्धान 
बन 038 योजना की अवधि में कतिपय विश्विष्ट 
प्रौद्योगिक स्वास्थ्य, माता ओऔर शिश् स्वास्थ्य 2000 सके कं ओ आओ 50 

शु » पास-पड़ोस के वातावरण की सफाई के 


क्त्रआ जाते है | द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डाक्टरी । 
पिंक के जना में डाकटरी अनुसन्धान कार्यक्रम के लिए ४ करोड़ रुपए 
भे नो अधिक की व्यवस्था की गई है। हु ह ह 


२८. स्वास्थ्य प्रचन्ध में तथा ्‌ 
2 22325 ६ विलिनिकल था जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओडों की सुविधाएं 
० के ९ 3226 जा रहा है। जहां कहीं इनकी आवश्यकता है, वहां इनकी स्थापना के लिए 
न 322 हर दृष्टि से विकसित करने के लिए लगभग २१५ 
४ ४ थी ध्यव थे ये १ अयागशालाएं रोगों गे रे री 
2 किक | है। ये प्रयोगशालाएं रोगों को रोकथाम के साथ-साथ खाद्यान्न 

* / उवियां में होने बाली मिलावट को भी रोकेंगी । 

,.. ६६ स्वास्थ्य कं क्षेत्र में 


गई है 
श || तह हे |] 


इस समय ये प्रंक-संकलन विश्ञेपज्ञों पा 
टावटरी संस्थागं में स्वास्- / समय याग्यता प्राप्त अंक-संकलन विश्ञेपज्ञों की बड़ी भारी कमी 
सिफारिश की गई ् . उकलन सम्बन्धी लघु पाद्यक्रम की व्यवस्था रखी 
प्रम रखा जाना चाहिए । प्रकार 'ढ़ानें वाली सभी डाकटरी संस्थाग्रों में इस तरह का प्रादृय- 
4 तो £ ट्राए्‌ >पकदकलन मे उच्च प्रशिक्षित लोगों फिट हे वर्मा 
7 कम पकर स्वास्थ्य अत. कद ०५ लाए बहत्त इयक 
६ +5०५ न स्वास्थ्य अना-मंकलन में। इम गो का छु ग्रधिक आवइ ता 


बारे में आवश्यक व्यवस्था की जा रही है । 


स्वास्थ्य ः भर 


श्रौषधि की देशी प्रणाली धर 


३०. देंशी औपधियों की प्रणाली के विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ३७-४६ 
मम की व्यवस्था की गई थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 
क्द्रीय सरकार द्वारा १ करोड़ और राज्य सरकारों द्वारा ४५ करोड़ रुपया खर्च किया 
जाएगा । जामनगर स्थित स्नातकोत्तर संस्था, अनुसन्धान केन्द्र के विकास, पांच 
आयुर्वेदिक कालेजों के उद्घाटन, १३ चालू कालेजों के विस्तार, १,१०० आयुर्वेदिक 
प्रीपधालयों, जड़ी-बूटी संग्रहालयों और दवाखानों को प्रारम्भ करने तथा २५५ चालू औपवालयों 
को सुधारने, की भी इस योजना में व्यवस्था की गई हैं । आशा है यह योजना आयुर्वेदिक 
नस्थान्नों की क्षमता बढ़ा देगी जिससे वे अनुसन्धान का कार्य कर सकें । 

संचारी रोगों को रोकथाम 
३१. प्रथम पंचवर्षीय योजना में संचारी रोगों की रोकथाम की दिशा में कुछ प्रगति हुई थी । 
डैन रोगों में मलेरिया, फाइलेरियासिस, क्षय, कुष्ठ और गुप्तांग सम्बन्धी रोग मुख्य है । इत सभी 
राणा से आाक्रान्त स्थानों में इनकी रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम वत्तावा जाना आवश्यक 
है। इन रोगों की रोकथाम के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में २२ करोड़ रुपए की व्यवस्था की 
गई थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजत्ता में इतकी रोकथाम के लिए ५८ करोड़ रुपए की व्यवस्था 
रखी गई है । ' 
हा ३२. भलेरिया नियंत्रण--पहली पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मलेरिया 
नियंत्रण कार्यक्रम प्रमुख था। मलेरिया-प्स्त क्षेत्रों में ग्रव तक स्थापित १६३ इकाइयों में से ८४ 
इकाइयां तीन वर्षों से भ्रपता कार्य कर रही हैं। इन इकाइयों द्वारा जिन मलेरिया-अस्त क्षेत्रों 
में रोकबाम की गईं थी उसमें ६ करोड़ व्यक्ति मलेरिया से पड़ित थे, परन्तु पहले वर्ष की रोक- 
थाम के बाद ही मलेरिया-ग्रस्त रोगियों की संख्या में २ करोड़ व्यक्तियों की कमी हो गई । 
द्ितीय पंचवर्षीय योजना में मलेरिया निरोधक कार्यक्रम के जो प्रस्ताव हैं, उनकी मूलझूत 
(१) मूल सक्रिय दौर की तीन वर्ष की अवधि को बढ़ाकर पांच वर्ष कर देना चाहिए । ेु 
(२) देझ में मलेरिया से पीड़ित होने वाली कुल अनुमानित जनसंख्या को लाभ पहुंचाने 
के लिए इकाइयों की संख्या बढ़ाकर २०० कर दी जानी चाहिए । ेु 
(३) पांच वर्ष बीतने पर जब कि प्रत्येक इकाई मलेरिया नियंत्रण के अनुरक्षय दौर में 
पहुंच जाएगी, कीटाणुनाशक पदार्थों की आवश्यकता काफी घट जाती च्राहिए । 
सामान्य अनुभव यह रहा है कि सक्रिय कार्यक्रम के पूर्णतः सफल होने में तीन वा को सगप हाई 
है। इसके वाद दो वर्ष तक और निरोयात्मक कार्य इसी प्रकार चलता चाहिए । 

३३. अ्रव सवाल यह उठता है कि मूल सक्तिय कार्यक्रम को कहाँ पर तहत ५006 
अनुरक्षण दौर कहां आरम्भ हो और वाद वाले समय में कार्रवाइयां किस स्तरपर की जाए । 
सकिय कार्यक्रम की समाप्ति के मापदंड ये माने गए है :- 

(१) स्थानीय मलेरिया प्रसार क्षेत्रों में प्राकृतिक संक्रमण का अभाव: 
(२) बच्चों का संक्रमण से छुटकारा, और 
(३) स्थानीय मलेरिया पीड़ित लोगों का अभाव | 


ः 


बातें 


धरा 


४०६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना ५ 


जिस हृद तक ऊपर दी गई वातें पूरी होंगी, उसी हद तक यह स्थिर किया जा सकेगा 
मलेरिया नियंत्रण के ्रतुरक्षण दौर में क्या कारंवाइयां की जाएंगी । यदि उपरोक्त बातें पूरी हुई 
तो तीन सम्भावनाएं हो सकती है :-- 


(१) छिड़काव को एकदम बन्द कर देना, 


(२) कीटनाशक द्रव्य का उपयोग यदि उतनी ही बार करना हो तो उसकी मात्रा 
घटा देना, भ्रथवा 


(३) यदि भात्रा उतनी ही रखती हो तो उपयोग उतनी बार न करना ! 


उपरोक्त बातों में ये एक या श्रधिक को काफी बड़े इलाके में परिणाम जानने के लिए लागू 
किया जा सकता है और यदि कोई दृष्परिणाम दिखाई न दें तो छिड़काव रोक दिया जाना चाहिए । 


२४. इस देश में ग्रभी तक इस वात का कोई संकेत नहीं मिला कि एनोफिलीच्स जाति के 
मच्छर डी० डी० टी० का अवरोध कर पाते हों परन्तु क्यूलिसीन्स जाति के मच्छरों पर उसका 
कम घातक प्रभाव होने की बुछ खबरें मिली हैं। तथापि अ्रन्य देशों के अनुभव के आधार पर 
हैं रहा जा सकता है कि कीटनाशक दरव्पों के प्रति एनोफिलीन्स भर क्यूलिसीन्स दोनों जातियों 
3... की अवरोद कुछ वह गया है, लेकिन देखा यह गया है कि मलेरिया नियंत्रण में जितना 
पम्प लगता हूँ उससे अधिक समय अ्वरोध के विकास में लगता है। इसलिए निमंत्रण के 
_ व उपाय समूचे राष्ट्र में लागू करने चाहिएं और उन्हें जारी रखना चाहिए ताकि एनोफिलीस्स 
| दया में अवरोब शवित उसन्न न होने पाए। मच्छरों पर कीटनाशक द्रव्यों के घातक प्रभाव में 
कमी का सक्रिय निरीक्षण देश भर की प्रयोगशालाओं और मलेरिया पीड़ित क्षेत्रों में क्रिया जा 
रह हूं सक्रिय दौर समाप्त करके अनुरक्षण दौर आरम्भ करते समय स्थिति का मूल्यांकन ही 
५ नहीँ अपितु निरल्तर सततकंता बनाएं रखना भी आवश्यक है और यह सतर्कता समूचे 
हक 23 | नाद रहती चाहिए । प्रत्येक मलेरिया अवरोध इकाई के सदस्यों हारा नियमित 
तीन के अलावा यह भी जरूरी पैमझा जा रहा हैं कि समय-समय पर कुछ विशिष्ट 


योग्य कमेचारी दल उपर्य: काय॑ 

32323 व उपयुक्त कार्यो की परीक्षणात्मक जांच करते रहें। मल्यांकन के परिणाम का 

सूचना हो होती 5 20 किए हुए मलेरिया विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत मलेरिया विस्तार सम्बन्धी 
* होती चाहिए। इनका सेग्रह और अ्रध्ययन इकाई और राज्य स्तर पर होना चाहिए 


और नमूचे देश के लिए कार्य मलेरिया संस्थान में बेल 
का नमूषे देश के लिए नह का मलेरिया संस्थान में सम्पन्न होना चाहिए । योजना में मलेरिया 
विवरण के लिए २६ करोड़ रुपए को व्यवस्था है | 


४७ फाइलेरि हि 
क्र लिए (क 0003 क5 28 'ज्य में फाइलेरियासिस के परीक्षणात्मक अवरोब 
में ही कीझें के निवारण के रा ) _ द्वारा मच्छरों का निवारण, और (ग) दिभावस्था 
परिणाम निकले हैं उनसे यह ५ हज पक किए गए थे । इन उपायों से जो भी 
भफनता प्राप्त का कर सपा ये रे बा कोड भा एक उपाय इस रोग के पूर्णत: ग्रवरोध में 
हे अत में रोग के फैसाव में क्रमी कक में ही नप्ठ करने को उपाय से दूसरे वर्ष 
की प्रत्निया से संग के अब न गा देने भंग, जव कि मिश्रण द्वारा मच्छरों के उन्मूलन 
सन ५ आय में कमी कहीं बाद को जाकर दृष्टिगोचर हुई। श्रौषधि द्वार 
में शयम दो वर्षो में रोग के फैलाव की माता में पर्याप्त कोश गई किन्तु इसके 
हाई वृद्धि हों यई। इसलिए बाया है कि इस कायत्रयों को मिला देन योड़े ही दिलों 


स्वास्थ्य ५०७ 


] काफी अच्छा परिणाम निकलेगा । द्वितीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए निम्न योजनाएं 
रखी गई हैं :--- 
(क) सभी क्षेत्रों में हेद़ाजन का उपचार, 


भी 


(ख) शहरी क्षेत्रों में मच्छरों की वृद्धि के अवरोष के लिए मिश्रण का छिंड़काव तथा 
इसी तरह के तीन छिड़काव देहाती क्षेत्रों में, और 

(ग) शहरी क्षेत्रों में डिभावस्था में ही कीड़ों को रोकने का उपाय । । 
योजना इस आधार पर बनाई गई है कि देक्ष के ढाई करोड़ व्यवित इस रोग 
खतरें से बच जाएं । इस रोग के खिलाफ जो सक्रिय आल्दोलन किया जाएगा उसके 
लिए देश के विभिन्न भागों में जो सर्वेक्षण इकाइयां काम कर रहीं हैं वे निरचय 
पा ग्रधिक पक्की सूचना देंगी । योजना में इस बात की भी व्यवस्था है कि 
रिया तथा फाइलेरियासिस बीमारियां जिन देहातों में श्रविकता से फैली हुई हैं, 
चहां दोहरे प्रयत्त न किए जाएं । भारत में डब्ल्यू बैनक्राप्टी साधारणतः श्रधिक पीलता 
हैं और इसका ज्यादातर जोर शहरी इलाकों में होता है। शहरी क्षेत्रों में जहां 
फाइलेरियासिस स्वास्थ्य की समस्या बना हुआ है, वहां चूंकि सी० फैटिगल्स प्रसारक है शरौर 
इस प्रसारक को स्थायी तौर से रोकने का एकमात्र उपाय भूमिगत नालियों की व्यवस्था 
करना होगा, इसलिए इन क्षेत्रों में भूमिगत नालियों की व्यवस्था को प्राथमिकता देनी 
चाहिए । यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि ऐसे क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की अगला 
के साथ-साथ भूमिगत नालियों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अभम पंचवर्षीय यौजता 
में स्थापित १३ निरोध इकाइयों के जारी रखने के लिए और ६५ नई निरोध इकाइयों 
कायम करते के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 

“३६. क्षय रोग--क्षय रोग नियंत्रण का कार्यक्रम तिम्नलिखित प्राथमिकताग्रों के झावार 

पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया था । इस कार्यक्रम में सर्वाधिक महत्व भव 
निवारण का है । 

(१) बी० सी० जी०- के टीके, ४ 
२) उपचारालय की दवा देने की और रोगियों को रखने की सेवाएं, 


) 

३) प्रशिक्षण और प्रदर्शन केस, 
) 
) 


फ् 


४) रोगियों के पृथककरण के लिए औशैयाओ्रों भौर इलाज की व्यवस्था, 


(५) उपचार के बाद रक्षा और पुनर्वास । 

20 ५ 0 हर को मी कार्यक्रम के 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्षय निरोध कार्यक्रम की शा्ट्रव्यापी काद का 
आधार पर विस्तृत करने की व्यवस्था की गई है । 


_ ३७. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में सर्वेसाधारण 
लगाने के भ्रान्दोलन को कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए धाजया किक 
बनाने की सूचना दे दी गई है, जिसमें जनसंस्या के आजा: का विवार है है रे 
लिए आवद्यक दलों की संख्या और इसमें होने वाला खर्च भी भा जाता हैं। राज्या हक है कि हि 
जी० के टीके लगाने का कार्य जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है, इसलिए सार्वजनिक 


में बी० गी० जी० के टीदे 
को अपनी निश्चित बीजनाए 


०७८ हितीय पंचवर्षीय योजना 


आन्दोलन के समाप्त होने पर भी बी० सी० जी० के कार्य में लगे हुए कुछ हक हक 
मरवारों के जन स्वास्थ्य विभाग में स्थायी रूप से रख लेना चाहिए। प्रथम 28 का 
समाप्ति पर ७ करोड़ व्यक्तियों का क्षय-परीक्षण हो जाएगा पर लगभग २ करोड़ हि 
व्यक्तियों को बी० यी० जी० के टीके लग जाएंगे । दूसरी पंचवर्षीय योजना का 2 
की पहली पारी में २४५ वर्ष से कम भ्ावु के सभी संदेहास्पद लोगों को जाँच पूरी कर लना है 


३८, नई रोगाणु नाशक (एन्टीवायटिक्स) औपधि से क्षय के रोगियों का के 422 
ही होना संभव हो गया है, इससे उपचारालयों का महत्व भी बढ़ गया है। 0080 अं 
नैदानिक परामर्शदाता और निरोध इकाइयों के रुप में कार्य करने वाले समझे जाते है श्र 2 92 
विदयेपड्ञलाज की व्यवस्था के भी योग्य होते हैं। उपचारालय तव तक अपना उद्देश्य गा 
पूरा नहीं कर सकते, जब तक उनकी संख्या पर्याप्त न हो और उन में निश्चित न्यूनतम क्षमता 23 
अधिकतर काेरत उपचारालयों की क्षमता वहुत कम है; इनमें से कुछही निरोध कार्य या वा गे 
स्थानीय सेवाओं को पूरा करने के लिए साधन सम्पन्न अथवा पूरे कर्मचारियों से युक्त है । कम 
पंचवर्षीय योजना में १६६ उपचारालय खोले गए थे, जवकि द्वितीय योजना में ३ कर उपचारालया 
की स्थापना और विस्तार की व्यवस्था की गई है । उद्देश्य यह है कि हर जिले के मुख्यालय मं 
कम से कम एक उपचारालय हो। इन उपचारालयों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह श्रावसक 
है कि इनमें क्षेत्रों की संख्या और सेवा प्राप्त करने वाली जनता की संख्या के अनुपात से पूरे 
समय काम करने वाले डाक्टर रखे जाने चाहिएं, जिनके साथ स्वास्थ्य निरीक्षक तप 0 
कर्मचारी भी हों । जहां तक सम्भव हो इन उपचारालयों में इन डाबटरों की व्यवस्था में या सी 
उनसे सम्बन्धित अथवा समीपस्थ किसी संस्था में रोगियों के पृथवकरण और इलाज के विस्तरों 
की भी व्यवस्था हो जहां ऐसे वीमारों को रखा जाए जिनका इलाज भीड़-भाड़ या अस्वास्थ्यकर 
अवस्थाओं के कारण घरों में नहीं किया जा सकता । है 


३९. ऐसे अनेक आदर्श क्षय केन्द्रों की स्थापना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा 
औरौर प्रदर्शन के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि इस समय क्षय निरोध सम्बन्धी सेवाओं का तित्रण 
करने वाले व्यक्तियों का श्रत्यन्त अभाव है। इन कंद्धों को मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित करना 
प्रौर भी अधिक अच्छा होगा और निम्न चार विभागों से इन्हें संपन्न कर देता चाहिए : 
जनसाधारण के लिए एक रोगव्यापिकीय (एपीडेमियोलौजिकल ) क्रिया को बताने व एक्सर 
सर्वेक्षण और बी० सी० जी के टीक लगाने वाला विभाग, एक नैदानिक और इलाज उपचारातय 
विभाग, एक बैक्टीरियोलौजिकल विभाग और जन स्वास्थ्य परिचारिका के निर्देशन में के 
गज एक स्थानीय सेवा विभाग । इन सभी विभागों का काये समल्वबात्मक होना चाहिए भौर 
इन सबको क्षय निरोध कार्यो पर अधिक वल देना चाहिए। इस समय ऐसे तीन केन्द्र नई दिल्ली, 
पटना और तिवेन्द्रम में है, और निकट भविष्य में शीघ्र ही मद्रास तथा नागपुर में दो और खोले 
आने वाले हैं । ऐसे ही अनेक केद्ों के खोले जाने की आवश्यकता है। इसलिए हितीय पंचवर्षीय 
योजना की अवधि में ऐसे दस केद्धों के छोले जाने की व्यवस्था की गई है । 

४०. संक्रामक रोगियों को भ्रलग 
की स्थापना पर जोर देना होगा, 
जिनका इलाज करना सम्भव नहीं 


चाहिए जहां घनी श्रावादी में 


रखने के लिए सादगी पूर्ण और सस्ती बनी हुई संस्थाओं 
विशेषतः ऐसे रोगियों के बारे में जिनको घर में अलग रखना था 
हैं । ऐसी संस्थाएं बनाने में उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाती 
क्षय फैल रहा हो। जिन क्षय रोगियों को शल्य चिकित्सा की 


आवश्यकता हो, उन्हें ऐसी संस्थाश्रों में भेज देना चाहिए जहां सभी तरह की सुविधाएं हों । 
दिद्लीय थोजनावधि में लगभग ४,००० रोगी शैयाओं की वृद्धि होंगी । 


__ ४. क्षय पीड़ित लोगों के.उपचार के वाद सेवा के लिए वस्ती वसाना और उनके पुनर्वास 
केद्र खोलने के महत्व पर वल देने की झ्रावश्यकता नहीं है । मदनापल्ली में ऐसी ही एक वस्ती 
है गत ३० वर्षो से कार्य कर रही है ओर जिसमें क्षय के ४० पूर्व रोगी कमेचारियों के हप में लगे 
हुए हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि से पूर्व ऐसी सुविधाएं शायद ही किसी दूसरे स्थान 
परहों । कुद् केद्र प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में स्थापित किए गए । द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
हे ग्रवधि में ऐसे लगभग दस केंद्रों की स्थापना की व्यवस्था है जिनमें क्षय से मुक्ति पाए हुए 
लोगों को ऐसी उपयुक्त दस्तकारियां सिखाने की सुविधाएं दी जाएंगी जिल्‍्हें वे अपने घरों में 
कुददर उद्योगों के रूप में चला सकेंगे । 


४२. हितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्षय निरोध कार्यक्रम के लिए ऊुर्ल ४ करोड़ 
झपए की व्यवस्था की गई है । 


४३. कुष्ठ--१६५३ में भारत सरकार द्वारा जो कुष्ठ नियंत्रण समिति नियुक्त की गई थी, 
उसकी रिपोर्ट के अनुसार १५ लाख व्यवित से कम लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं होंगे । इस दंग 
वा प्रकोप प्रदेशअदेश में विभिन्न है और २ रो ४ प्रतिशत के वी है; लेकिन किसी 
जिले में १० प्रतिशत तक हैं और कुछ गांवों में इसका प्रतिशत ११ से २० तक पहुंच गया है । 
इस रोग के उच्चतम प्रकोप के इलाके में सारा पूर्ढी किनारा और दक्षिण आयहीप के साथ पश्चिम 
बंगाल, दक्षिण विहार, उड़ीसा, मद्रास, तिस्वांकुरःकोचीन, हैदरावाद और मध्य प्रदेश भी 
शा जाता है। कुष्ठ रोग की रोकथाम में बुनियादी कदम बच्चों में संक्रमण को रोकतो, इसका इलाज 
ना और इसे बढ़ने न देना है। इस समय कुप्ठ रोगियों के इलाज के लिए उपचारालयों, भ्रौप- 
वालयों और कुप्ठालयों की संख्या अ्रपर्याप्त है। .इस क्षेत्र मे कार्य करने वाली 238, विभिन्न 
एजेंसियां हैं, उनमें भी समन्वय की कमी है। जहां तक संभव हो परों भर वों में इस समय 
इलाज की सहूलियत देने की समस्या है । कुप्ठ उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के लिए ग्रावाज 
उठाने को भी आवश्यकता है। हु 
.._ ४४. प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस रोग के प्रतिरोध के लिए दो मुख्य कदम उठएँ गई 
थे। पहला मद्रास के चिंगलपेट में कुष्ठ कर्मचारियों के प्रशिक्षण और ई ०४ से सम्बखित समस्याओं 
के अनुसन्धान के लिए एक केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसस्धात संस्था खोलना था। दूसरा 
कदम वुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को प्रारम्भ करना था | कुप्ठ रोगियों को विशेषकुष्ठघरों में अर 
करने की किया की, जो स्थानिक क्षेत्रों में भूतकाल में रोकमाम के प्रमुख | तौर पर की 
गई थी व्यर्थता अब प्रमाणित हो चुकी है । सहकोंन बेरेपी [शुखा दा तक 
चिकित्सा)के अनुसंधान से कुप्ठ रोग के निरोव के लिए एक नया उपाय मिल गया है । 26 28 
का उद्देश्य यह है कि इस व्याधि से पीड़ित समूचे क्षेत्र में सभी 5? रोगियों का इलाज 25 
हक बाद में भी उन पर दृष्टि खली जाए। इसके अतिखित . ईरमें रोग मे 2 
लोगों का पता लगाया जाए और रोकथाम तथा शिक्षा संबंधी नर्षि के 
उपचार सम्बन्धी सुधार के अलावा सत्फोत ग्रेरेपी रोगियों में संक्रामकता का | गम 
हम है। सामूहिक स्तर पर एक ही साथ सत्फोन बेरपी का इलाज देंगे के वीर ही लात 
हैं में करना सम्भव नहीं है, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय कीगबबिमेंदीव हा 


५१० द्वितीय पंचवर्षीय - योजना 


इकाइयों का सूश्रपात किया गया था, जिनके नाम हैं, अ्रव्ययन प्र इलाज केच्द जिनमें ग्रनुसस्थान 
तथा मूल्यांकन किया जाएगा और सहायक केन्द्र जिनमें सर्वेक्षण तथा इलाज होगा । पहली पंच- 
वर्षीय योजना में चार इलाज और अश्ष्ययन केद्ध तथा ३६ सहायक केच्ध अनुमोदित किए गए थे । 
इन सभी कार्यरत इलाज और ग्रध्ययन केन्धों तथा सहायक केन्द्रों को जारी रखने के साथ-साथ 
लगभग ८८ नए सहायक केंद्र खोलने की भी अब व्यवस्था की गई है । विकट कुष्ठ रोगियों के 
पृथवकरण के लिए शैयाओं की स्थापना करने, कुष्ठ की विरूपताशों को दूर करने और पुनर्वात 
केंद्रों की स्थापना करने की भी व्यवस्था की गई हैं । द्वितीय योजना में कुष्ठ निरोध कार्यक्रम के 
लिए लगभग ४ करोड़ रुपया रखा गया है । 


४५. गुप्त यौन रोग--भूतकाल में देश भर में गुप्त रोगों की समस्या पर, विशेषत: 
मिफलिस पर, जनता की भांग होने पर भी ते तो ज्ञासकों ने और वे चिकित्सकों 
ने ही ध्यान दिया, यद्यपि उस समय इसके त्वरित निदान और इलाज के लिए प्रभाव- 
शाली औजार मौजूद थे। भ्रव सिफलिस के त्वरित इलाज के लिए उपाय हैं और अन्य प्रमुख 
गुप्त रोगों को भी सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है, यदि गुप्त रोगों की रोकथाम के कार्यक्रम 
में जनता को कुछ जन स्वास्थ्य की टेकवीक का उपयोग बताया जाए । गुप्त रोगों पर शैक्षणिक, 
रोग व्यापिकीय और चिकित्सात्मक, इन तीन मोचों से आ्राक्रमण करना है । जनता में इस रोग के 
फलने के सम्बन्ध में कोई निश्चित आंकड़े नहीं हैं। जो सूचना उपलब्ध है वह मद्रास और 
कलकत्ता भ्रादि कुछ निश्चित स्थानों पर किए गए सर्वेक्षणों से प्राप्त हुई है। मातृ तथा 
शिशु स्वास्थ्य केद्धों में गर्िणी माताप्रों की लासिकी स्क्रीनिंग से यह पता चलता है कि वयस्क 
जनसंख्या में सिफलिस की बीमारी का अनुपात ५ से ८ प्रतिशत तक है। देहातों की अपेक्षा इसका 
प्रकोप नगरों में अधिक है। तो भी इसके इलाज केद्धों की कार्य रीति निर्धारण करनी है, जो 
पर्याप्त रोगियों को ग्राकपित करेंगी । गृप्त रोगों के सफलतापूर्वक विरोध कार्य्रम में ऐसे केंद्रों 
"ै कहां तक सहायता दी, इसका कोई संकेत नहीं है । इसके लिए एक उपयवत कार्यक्रम तैयार 
80 83 जिसमें रोग व्यापिकीय जांच, रोगियों तथा उनके ग्राश्रितों की शिक्षा और 
बीमारों को खोजने का कार्य भी सम्मिलित हो। प्रत्येक गिणी स्त्री की लासिकीय स्क्रीनिंग के 
पदच्रात यदि कहीं पर सिफलिस के चिहन पाए जाएं तो उसके निरोधात्मक इलाज द्वारा वंक्षानुगत 
सिफलिस की वीमारी को रोकने पर पैरा वल दिया जाना चाहिए । 

४६. देहाती कषत्रों में वसतावद दूर-दूर होने श्रौर अपर्याप्त स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारण 
पद आन्दोलन के संगठन में ्रधिक कठिनाई होती है। यह सिफारिश 
पर ा फापा दाग गम कम 
सनम हो जाएं, तब निरोध कार्यक्रम को निरिचत इक 24803 कप का 
माय की ता में देहाती शत ज 323 वध ले श्रधिक बढ़ा दिया जाए । 
प्रधिकता से फैलता है। इसलिए इन छेत्रों मे आप हक ते:  विययत: सिख हम 

. ॥। इलए इन छ्षेत्रों में गुप्त रोगों के श्ीत्र उत्मलन . के लिए भरपूर 
प्रथलत किए जाने चाहिए । हु 323000% 


जल औौर स्वच्छता प्रबन्ध 

४७. जल से होने वाली बीमारियों 
(लनी ही पे होती हों व्या इसी तरह की ब्रत्य बीमारियों हैं समाज हें 
|. 5 77 दा दरए प्वस्थता रहती है । जल प्राप्ति के समुचित प्रवन्ध और मलोत्सर्ग 
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करने की स्वच्छतापूर्ण विधि द्वारा इस पर नियंत्रण किया जा सकता है । प्रथम पंचवर्षीय योजना 
के अन्तर्गत राज्यों द्वारा नगरों तथा देहातों में पानी की सप्लाई और स्वच्छता प्रवन्‍्ध के लिए 
लगभग २४ करोड़ रुपया रखा गया था। १६५४ के ग्न्त में केंद्रीय सरकार ने पानी की सप्लाई 
और स्वच्छता प्रवन्ध का एक कार्यक्रम बनाया था, जिसके अनुसार १२ करोड़ रुपया कर्ज के रूप 
में नगरों में पाती की सप्लाई के लिए और ६ करोड़ रुपया देहातों में प्राती की सप्लाई के लिए 
सहायता के रूप.में देने की व्यवस्था की गई थी । द्वितीय योजना में नगरों में पानी की 
सप्लाई और स्वच्छता ग्रवन्ध के लिए ५३ करोड़ रुपए की अस्थायी व्यवस्था की गई है, शरीर 

देहातों में पानी की सप्लाई के लिए २८ करोड़ रुपए की व्यवस्था हैं। एक विशेष व्यवस्था १० 
करोड़ रपए की उन नंगरों के लिए की गई है जहां नगर निगम विद्यमान हैं । 


४८. राज्यों में सामग्री की कमी, परिवहन की अपर्याप्त सुविधा और जन स्वास्थ्य इजी- 
नियरी के ऐसे कर्मचारियों के श्रभाव में जो योजनाओं के कार्यक्रम बताकर उत्हें पूरा कर सकते 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त कामों की संतोपजनक प्रगति नहीं हो सकी । इसके देहाती 
कार्म विशिन्न एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित हो चुके हैँ किन्तु वे निर्माण योजना कार्य मात्र होकर 
रह गए हूँ और स्वच्छता की सुविधाओं की आवश्यकता और उनके उपयोग के विपय में गाव वाला 
को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिल पाई । तथापि गांवों की बहुत बड़ी संस्या ने अपने लिए जत 
की समस्या को स्थानीय विकास कार्यो और राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रसो 
हारा सुधार लिया है। 


४६. पानी की सप्लाई के कार्यक्रमों की प्रगति श्रधिकतर पाइप, पग्ष और ग्त्य साधना 
की प्राप्ति पर ही निर्भर है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के आखिरी वर्ष में शहरों मे पाता का सप्ताई 
के लिए जितने कच्चे लोहे तथा जस्ता-मिश्रित लोहे की आवश्यकता थी, उसकी संख्या लगभ। 
१,००,००० टन थी जो द्विंतीय योजना में बढ़कर लगभग १,२५५००० देने पतिवर्त हा 
जाएगी । इसका वर्तमात उत्पादन ६०,००० ठन के आसपास हूं, जिसमें से ५०,००० टन पानी 
का सप्लाई वाले तलों के लिए है । 


५०. पहली योजना की भ्रवधि में केन्द्र तथा राज्यों में जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगदना 
की स्थापना की गई थी, परन्तु इनमें से अधिकांश में कर्मचारी पर्वाप्त कहीं हैं। स्वास्प्य 
इंजीनियरिंग संगठनों की सभी राज्यों में आवश्यकता है और इनम जन स्वास्थ्य सम्बन्धी वाताी मे 
विशिष्ट प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिएं | जन स्वास्थ्य इंजीनियर, भ्रोवेर्सीयर, सेंटर 
इंस्पेक्टर आदि के लिए प्रशिक्षण सुविधादों की पूरी तरह वृद्धि कर देवी है । इसीलिए इस हु 
दूसरी योजना में ५० लाख रुपया रखा गया हैँ । 


९ आहार पोषण 

... १४१. स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आहार पोषण अलसत आवश्यक है । पटती गोजना 
में अनाजों के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था । ग्रव दूध, पटए सह ली, मींस, किए सार 
हंसी साग-भाजी जैसे पोषक भोज्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने पर अधि ता हे 

चूक्ि प्रत्येक व्यक्ति को बांछित ग्राह्मर पोषण देना सम्मते सह इसलिश कार कम 
मुपार में समाज के निर्दल अंगों, यया गनिशी स्थियों कौर सिर 8325 हे 
डपड़ेसडाने बच्चों, स्कूल ने जाने योग्य छोटे बच्चों कोर है ; दाने वादे गरगी पिंक 


३१२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


आरथमिकता दी जाएगी । यह सर्वविदित है कि छोटी झ्रायु में आहार पोषण के अ्रभाव में या 
अपर्याप्त ग्राहर से जो शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, वह वड़ी आयु में अधिक आहार पोपण देने के 
'पदचात भी पूर्णतः अच्छी नहीं वनाई जा सकती । आहार पोषण के और विस्तार के लिए द््ध 
का पाउडर और खाद्य-पूरक पदार्थ, जैसे कि मछली का तेल तथा पोषक तत्व भी वितरण के 
ज्िए मिल सकते हैं, इसलिए इनकी ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए । स्कूल जाने वाले बच्चों 
को दोपहर का भोजन देते के लिए भी प्रयत्न किए जानें चाहिएं। योजना में आहार पोषण 
के अनुसन्धान कार्य के लिए योजनाश्रों की व्यवस्था भी की गई है, जिनमें राष्ट्रीय विस्तार और 
सामुदायिक विकास क्षेत्रों में आहार पोषण सम्बन्धी सर्वेक्षण, चिकित्सालयों में श्राहदर के लिए 
“रसोईघर, आहार पोषण सम्बन्धी प्रयोगशालाओं तथा संग्रहालयों की स्थापना सम्मिलित है । 
"भारतीय चिकित्सा गवेपणा परिषद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आहार पोषण सम्बन्धी समस्याप्रों का 
अध्ययन शुरू कर दिया गया हैं । वे ये हैं : -- ह 


(१) प्रोटीन के अपर्याप्त पोषण का सर्वेक्षण और निरोधात्मक उपाय, 
(२) वच्चों का शारीरिक विकास और उचन्नति, 


(३) अपर्याप्त पोषक आहार और खुराक से उत्पन्न होने वाली गल गण्ड' (गोयटर ), 
ज्िपुट रोग (लेथिरिज्म), फ्लूओरोसिस आदि बीमारियों का निरोध, भौर 
(४) आहार पोषणका अनुसन्धान । 


] 


५२. मातृ भ्रौर शिशु स्वास्थ्य के लगभग २,१०० केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों को 
लगभग तीन करोड़ रुपया दिया गया है। इन केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई सेवाग्रों से सम्पन्न 
किया जाएगा । मातृ श्र शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में लगाए जाने वाले भैपजिक और 


स्थानीय कर्मचारियों की उचित भ्रविक्षण आवश्यकता को अब मान लिया गया है और 
इसलिए योजना में इसकी आवश्यक व्यवस्था की गई हैं। 


मातृ शोर शिशु स्वास्थ्य 


३. इस समय मात्‌ और शिश्ञु स्वास्थ्य सेवाओं में कमजोर कडी पियाडिएट्रिक्स है । 

प्ह कक लेजों के े 
यह इक, कि मैडिकल कालेजों के पियाडिएट्रिक्स विभागों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों 
के कर्म्चा: के लिए पियाडिएट्रिक्स प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और उन्हें कर्मचारियों 
में साधनों से युक्त किया जाए। प्रत्येक पियाडिएटिक्स वि 


ट्रक्स विभाग छः कार्यरत मातृ और 
शिशु स्वास्थ्य केन्रों को चुन ले 22203 ही " ४ 
ै न्द्र लेगा और प्रत्येक में पियाडिएट्रिक्स एक डाक्टर 
कस प्रशिक्षित एक डाक्टर, 
जन स्वास्थ्य परिचारिका और अन्य 20 कस अर सकिरि: 


में पियाडिएट्रिक्स _की रोकथाम और इलाज करना तथा क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों के वच्चों को 
स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल करने के साथ-साथ स्त्रियों के जच्चा बनने से पूर्व की और प्रसाविक 
सवार का भा देखना होगा। प्रत्येक केन्द्र में पोषक प्रोटीन भोजन, आवश्यक दवाएं और रोग 
निरोधक टीके नैगाने को सुविधा दी जाएगी। आरम्भ में कम से कम ५ पियाडिएट्रिक 
प्रशिक्षण कन्द्र पोले जाने की व्यवस्था की गई हैं। ये केन्र मात और शिश स्वास्थ्य 
कर के नियमित प्रशिक्षण का भ्रवन्ध करेंगे और नियतकालिक प्रत्यास्म रण पाठ्यक्रम 


स्वास्थ्य ५१३ 


परिवार नियोजन 


५४. राष्ट्रीय कल्याण और नियोजन के लिए भारत की जनसंख्या को श्राकार और 
गुण दोनों दृष्टिकोणों से नियमित करने की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे ये हैं :-- 

(१) उन वातों की सही जानकारी प्राप्त करना जिनके कारण जनसंख्या की शीघ्र 
वृद्धि होती है, 

(२) मानव की प्रजनन शक्ति के विपय में जानकारी प्राप्त करता और उसके नियमन 
के उपाय ढूंढना, 

(३) जनता को ज्ञीघत्र शिक्षित करने के उपाय निकालना, और 

(४) चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्धों में परिवार नियोजन की सलाह और सेवाग्रों 
को चिकित्सा सेवाओ्रों का आवश्यक अंग बनाना । 


परिवार नियोजन कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जनता में परिवार नियोजन के पक्ष में सक्रिय सहानुभूति 
उत्पन्न करना श्रौर वर्तमान ज्ञान के आधार पर परिवार नियोजन की सलाह तथा सेवाओं को 
पढ़ाना था। इसी के साथ जनांकिकी (डेपोग्राफिक), भैषजिक और जीव विज्ञान का अ्रध्ययत 
भी शुरू कर दिया गया था । जीव विज्ञान और जनांकिकी सम्बन्धी समस्याओ्रों के लिए राज्यों, 
स्थानीय भ्रधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और वैज्ञानिक संस्थाओं को लगभग ११५ परिवार 
नियोजन उपचारालयों तथा १६ अनुसन्धान योजनाओं के निमित्त श्राथिक श्रनुदान के रूप में 
सहायता दी गई । द्वितीय योजना में इन कार्यक्रमों के विकास की व्यवस्था की गई हैं । 


५५. परिवार नियोजन का कार्य इतना आगे वढ़ चुका है कि श्रव उसके व्यवस्थित विकास 
की आवश्यकता हो गई है। इस सिलसिले में जनसंख्या सम्बन्धी समस्यात्रों का निरत्तर भ्रध्ययन 
होना चाहिए और परिवार नियोजन तथा जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं के लिए एक समुचित 
फन्द्रीय वो होना चाहिए । यह बोर्ड अपने कार्य में काफी हद तक स्वायत्त होना चाहिए । 
कन्द्रीय बोई के कार्यक्रम के मुख्य अंग ये होंगे :-- 

(१) परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह और सेवाओं का विस्तार करना, 

(२) कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए काफी संब्या में केद्रों की स्थापना करना झौर 
उन्हें चालू रखना, 

(३) पारिवारिक जीवन के विपय में शिक्षा कार्यक्रम को विशाल झाधार पर विकतित 
करना, जिसमें यौन शिक्षा, विवाह संबंधी सलाह-मशविरा श्रौर बच्चा का 
लालन-पालन भी सम्मिलित हो, 

(४) प्रजनन और जनसंख्या समस्याओं के जीव विश्ञात सम्बन्धी 
के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना, 2३ 23002 

(५) जनांकिकी अनुसन्धान करना जिसमें परिवार परिसीमत के प्रयोजन का जाच- 
पड़ताल के साथ-साथ सांसगिक तरीकों का प्रध्ययत्त सम्मिलित हैं, 

(६) विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए गए 33225 380 
मी करना जिन्हें केद्धीय बोर्ड आ्राधिक सहायता दवा ६. 


गी तथा भैपजिक पहलुष्ों 


भर द्वितीय पंचवर्षीय यौजना 


(७) प्रगति का मूल्यांकन और प्रतिवेदन प्रस्तुत करता, और 
(८) एक अच्छे साधन सम्पन्न केन्द्रीय संगठन की स्थापना करना । 


५६. ५०,००० जनसंख्या वाले सभी बड़े नगरों और कस्बों के लिए एक-एक उपचा- 
रालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई है । छोटे कस्बों भौर देहाती क्षेत्रों के वारे में यह्‌ सोचा 
गया है कि उनमें धीरे-धीरे प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के सहयोग से उपचारालय खोले जाएंगे । 
आ्राशा की जाती है कि ये उपचारालय परिवार नियोजन की समस्या के प्रति एक आम जागरूकता 
उत्पन्न करेंगे और सलाह तथा सेवा भी प्रदान करेंगे । वंगलौर के समीप एक केन्द्रीय प्रशिक्षण 
श्रौर उपचार संस्था तथा एक ग्राम प्रशिक्षण इकाई स्थापित करना इस समय विचाराधीन 
है। बम्बई में गर्भरोधक परीक्षण और मूल्यांकन का केन्द्र विकसित किया जा रहा है । यह श्रावश्यक 
है कि सभी मैडिकल और उपचारण विद्यार्थियों को परिवार नियोजन का प्रशिक्षण दिया जाना 
चाहिए । एक निरिचत अवधि में सभी चिकित्सालयों और वहुसंख्यक झषधालयों में परिवार 
नियोजन सेवा का विकास हो जाना चाहिए। मैडिकल, जीव वैज्ञानिक और जतांकिकी सम्बन्धी 
अनुसन्धान को सक्रिय रूप से उन्नत करने की भी व्यवस्था की गई है । परिवार नियोजन कार्यक्रम 
के लिए लगभग पांच करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है । श्राशा की जाती है कि द्वितीय योजना 
की अवधि में लगभग ३०० उपनगर और २,००० देहाती उपचारालय स्थापित कर दिए जाएंगे। 


> स्वास्थ्य शिक्षा 


४७. चिकित्सा भौर जन स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं दी जाती है उनका लक्ष्य उसी 
सीमा तक पूरा होगा जिस सीमा तक जनता इन सुविधाओं का पूरा फायदा उठाएगी श्रौर श्रपनी 
भादतों भ्रौर व्यवहार को वदलेगी । इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि स्वास्थ्य शिक्षा 
के लिए विद्येष प्रयत्न किए जाएं । स्वास्थ्य शिक्षा का मूल उद्देश्य जनता को यह सिखलाना है 
कि वह अपने ही कार्यो और प्रयत्नों द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करें। इसलिए, अपना जीवन स्तर 
सुधारने के बारे में जतता की दिलचस्पी से इसकी शुरुआत होती है भ्रौर इसका उद्देश्य यह 
रहता है कि व्यक्तिगत रूप से तथा स्थानीय समाज के सदस्य के नाते लोग अपना स्वास्थ्य सुधारने 
के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें । जनता की दिलचस्पियां, आवद्कताएं और महत्वाकांक्षाएं 
उन्हे प्रारम्भिक सूत्र तथा मुख्य प्रेरक बल प्रदान करते हैं, जिससे कि वह स्थानीय योजनाग्रों और 
कार्यो में अपनी शुभ कामनाएं तथा सहयोग प्रदान करती है। हां, जनता को विशेषज्ञों की देखरेख 
श्रौरुअहायता की जरूरत होती है । केन्द्र में और राज्यों के स्वास्थ्य विभागों में जो स्वास्थ्य शिक्षा 
व्यूरो खोले जा रहे है, वे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नौकरियों में रहते हुए प्रशिक्षण 


देंगे तथा शिक्षा साधनों में और शिक्षा प्रणाली में सलाहकार सेवा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाग्रों 
की सुन्दरतर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे । 


, श्रध्याय २६ 


आवास 


राष्ट्रीय आवास कार्यक्रम के सम्बन्ध में सवसे पहले कदम प्रथम पंचवर्षय बोजना की 
अवधि मं उठाए गए। आगामी योजनाओं में इस कार्यक्रम को और भी अधिक महत्व प्राप्त होगा। 
इस कार्यक्रम में एक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना तथा कम श्ााय वाले लोगों के 
लिए मकान बनाने की एक योजना सम्मिलित थी । इस कार्यक्रम के एक अंग के रुप में, वागान 
श्रमिकों तथा कोयला और अ्श्रक की खातों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी मकान बनाने 
की योजनाएं कार्यान्वित की गई थीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन कार्यत्रमों को 
काफो बढ़ावा दिया जा रहा है । इस काल में ग्रामीण आवास, गन्दी वस्तियों को हटाने तथा 
भंगियों के लिए आवास और मध्यम आय वाले लोगों के लिए सकान बनाने के कार्यक्रमों को 
कार्यालित करने का विचार है। इन कार्यत्रमों के द्वारा जो काय॑ किए जाएंगे और दूसरी पंच 
वर्षीय योजना की अवधि के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया 
गया है। आवास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल ३८४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की 
गई थी, जबकि दूसरी योजना में १२० करोड़ रुपए को व्यवस्था की गई है, जिसका विभाजन 
इस प्रकार किया गया है :- 


(करोड़ रुपए) 
सहायता-आ्रप्त औद्योगिक भ्ावास | 
कम आय वाले लोगों के लिए आवास ४० 
ग्रामीण भ्रावास॒ ... का ३ मर १० 
गन्दी बस्तियों को हटाने और भंग्रियों के लिए आ्रावास «»... ३० 
मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवास हे पे रे 
बागान श्रमिकों के लिए आवास है 

कुल योग .» १ 


न्िभलज 


.._ कोयला उद्योग के श्रमिकों की आवास योजनाओं के लिए कोयला खान श्रम कल्याय निधि 
से वित्तीय सहायता मिलती है । इस निधि द्वारा पांच साल की अवधि में लगभग ८ करोड़ सपए 
की व्यवस्था किए जाने की आशा है। भ्श्नक और कोयला खानों के श्रमिकों के लिए आवात 
योजनाओं की जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय पर है, तथा भ्रन्‍्य योजनाओं का भार निर्भगि, आता 

तथा सम्भरण मंत्रालय के हाथ में है । 
गोहा और इस्पात, उत्पादन, 


२. इन योजनाओं के अलावा, पुनर्वास, प्रतिरक्षा, रेखवे, लोहा हर | कं 
संचार, निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालयों द्वारा आवास के अनेक कार्यक्रम आरा है 
-ग्रपती योजनाएँ 


पए हैँ। राज्य सरकारों थ्रौर कुछ स्थानीय अधिकारियों की भी आवास की प्रपनी' 


प्र 
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हैं। अनुमान है कि पहलौ पंचवर्षीय योजना की अवधि में पुनर्वास मंत्रालय ने शहरी 
क्षेत्रों में ३३१३,००० मकान और निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय को छोड़कर 
श्रन्य केन्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों ने ३,००,००० मकान बनवाएं। उपरोक्त अन्य 
आवास योजनाओं को मिलाकर, सरकारी अ्रधिकरणों ने पहली योजना में लगभग ७,४२,००० 
मकान बनवाए । निजी तौर पर कितने मकान बनवाए गए, इसका शअ्रतुमात लगाना कठिनि 
है। कर जांच आयोग के सिलसिले में की गई एक जांच से पता चला कि १६५३-५४ में शहरों 
में मकान बनाने पर लगभग १२४ करोड़ रुपया व्यय किया गया। यदि इसे पांच साल की अवधि 
के लिए एक श्रौसत मान लिया जाए और एक मकान की भौसत लागत लगभग १०,००० रुपए 
मान ली जाए तो पता चलेगा कि पहली योजना में निजी क्षेत्र में लगभग ६,००,००० मकाने 
वेताएं गए। इस प्रकार पहली योजना में शहरों में लगभग १३१ लाख मकान बनाए गए । निजी 
तौर पर कितने मकान बनाए गए, इस वारे में भिन्‍न-भिन्न अनुमानों का लगाया जाना स्वाभाविक 
ही है। 

३. दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किए जाने वाले आवास कार्यक्रमों के निम्न 
लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :- ह 


 भकानों की संख्या 


सहायता प्राप्त श्रौद्योगिक आवास ... हा न १,२८,००० 
कम आय वाले लोगों के लिए आवास ... 8 गा ६८,००० 
भंगियों सहित गंदी वस्तियों में रहने वालों के लिए आवास... १,१०,००० 
मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवास ... हि ५,००० 
वागान श्रमिकों के लिए आवास ला 4३: कर ११,००० 


कि कं ता 


कुल योग ... ३,२२,००० 
श्रन्‍्य क्रेद्धीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकरणों द्वारा हाथ में लिए 

गए तथा कोयला ख़ान श्रमिकों सम्बन्धी कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ७,५३,००० मकान बनाए 

जाने की ग्राशा है। इसके अतिरिक्त अनुमान है कि दूसरी योजना की ग्रवधि में निजी तौर पर 


5/००,००० मकान बनाए जाएंगे। इस प्रकार दूसरी योजना में लगभग १६ लाख मकान बनाए 
जाएंगे, जबकि पहली योजना में लगभग १३ लाख मकान बनाए गए थे । 





सहायताप्राप्त श्रौद्योगिक प्रावास योजना 


४. सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना पहले उन औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वी- 
कार की गई थी जिन पर फैक्टरीज़ अ्रधिनियम लागू होता है, किन्तु श्रव इसमें खानों में काम 
करने वाले श्रमिक भी सम्मिलित हैं। कोयला और प्रश्नक उद्योगों के श्रमिक इसमें सम्मिलित 
नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए पृथक योजनाएं हैं। औद्योगिक आ्रवास योजना के श्रधीन केद्रीय सरकार 
हरा राज्य सरकारों और सरकारी भ्रधिकरणों, मालिकों तथा औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी 
संस्थाओं को ऋण तथा अनुदान दिए जाते हैं। बम्बई और कलकत्ता में कई मंजिलों के मकानों में एक 
मा के मकानों के लिए अध्विक से भ्रधिक निर्धारित लागत की रकम ४,५०० रुपए है, भौर 
दूसरी जगहों में २७०० रुपए है। वम्बई और कलकत्ता में दो कमरों के मकानों के लिए लागत 


की यह रकम ५,४३० रुपए (जो अब बढ़ाकर ५,६३० रुपए कर दी गई है) और श्रन्य स्थानों 


वास रा 


पर एक मंजिल के मकानों के 
|] >> 5 कट5 
रुपए है। राज्य सरकारों 33 ३,३४० रुपए और दो मंजिले मकानों के लिए यह जम कै. 5 
सहायता के रूप में, सहकारी लायत का ५० प्रतिशत ऋण के हुप में और 2० प्रतिशत आधिक 
के रूप में; और मालिकों को ०88 को ४० प्रतिशत ऋण के ढुप में भौर २१ प्रतिशत सहायता 
पर विया जाता हैं । 32000 कद ऋण के रूप में तथा २१ प्रतिशत सहायता के तौर 
ऋण ण अदायगी 5. द्सरों रच 


५. प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही 
पींय योजना की अवधि में ७६,६७६ मकान बनाने का कार्यक्रम स्वीकार 


किया गया था ०४ 5 

408 33202 हे है, रा ५ भकान बर्बई में २१,७०६ उत्तर प्रदेश में, ५,६९६ हैदरावाद 
में मकान बनाने की गा, | मध्य भारत में तथा प्रन्य राज्यों में इसे कुछ कम तल्या 
पूर्व लगभग ४०,००० मकान ह अनुमान है कि पहली पंचवर्षीय थोजना की समाप्ति से 
या लगभग ८५ पॉलिश कक वनकर तैयार हुए । स्वीकृत मकानों की कुल संख्या में से ६८,२०० 
दारा, भर १,३१८ या हा कट हारा, १०,१६१ या लगभग १३ प्रतिशत तिजी मालिकों 
जा रहे हैं । जव यह योजना ६ प्रतिशत औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी संस्थात्रों द्वारा बनाए 
से पर्याप्त सहयोग की आशा ३ गई थी हम सन मालिकों एवं सहकारी संस्याम्रों की ओर 
और श्रौद्योगिक श्रमिकों की गई थी। योजना के इस पहलू की जांच की जा रही हैं वथा मातिकों 
आवश्यक उपायों का अध्ययन हे महक का झौर अधिक सहयोग अप्ति करने के लिए « 

ध्ययन किया जा रहा हूं । 


कस श्राय घाले लोगों के लिए मकात 

योजना १६५४ के ग्रन्त में आरम्भ की 
०० रुपए से अधिक नहीं है, 
दिए जाते हैं । व्यक्तियों को 
हों, ऋण दिए जाते हैं। जमीन 


गई दी दा वाले लोगों के लिए मकान बनाने की 

उन्हें सूद की 24988 अदुधार, जिन लोगों की चापिक आय ६५० 
तथा उन सहकारी हंसथाओं पर मकान बनाने के लिए दीवेकालीन है 
समेत मकान बनाने की को; जिनके सदस्य इस र्तको धूप न 
यह सहायता अधिक से पा लागत की 5० प्रतिशत तक ही सहायता दी जाती है भर 
' राज्य सरकारों को ३३ प्रतिशत ८,००० रुपए तक ही दी जा सकती है । इस योजना के अति ते 
हैं । राज्य सरकार को शत सूद पर ऋण दिए जाते हैं जिनकी अंदायगी की अवधि है दा 
जमीन प्राप्त कर सकें हक ऋण दिए जाते हैं ताकि स्थानीय अधिकरण मकातों के लिए 
सके । स्थानीय संस्थाएं, धर्म ९ देसका विकास कर सके तथा उसे मकान बनाने वाले गों को दे 
के अधीन सहायता ! पमथ संस्थाएं, श्रस्पताल ग्रादि भी मकान वनाने के लिए ईसे योजना 
शर्तों पर थोड़ी तनस्वाह 05 02007 ताकि वे किराए पर अथवा किश्त-सरीद कं 
डी तनस्वाह पाने वाले अपने कर्मचारियों को महंत 8 सकें । पहली 


अन्त तक लगभग रा 
भंग ४०,००० भकानों के लिए और विभिन्न भूमि विकास यौजवाओं के लिए लिए 
कम आय वाले लोगों 


2228 के ऋण स्वीकार किए पए थे। | के लिए मकान बनागे 

किया गया है और 0७० ही अप की जानें वाली आवश्यकता के पूरा करने का अयल 

को बहुत ऊंची कीमतों नह लोगों ने इस योजना से लाभ किया है। किन्तु जमीन 

के कारण हल के कई. तथा मकानों के लिए हा 83 भाव 

शा इस योजना के अ्रधीन मकान वचाते के कार्य में दैसी प्रगति नहीं हो सकी है जँसी कि 
॥ की गई थी। 


भ उठाने का प्रथल 
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७. उचित रूप से विकसित तथा उपयुक्त मूल्य पर जमीच की व्यवस्था करना समस्त 
आवास कार्यक्रमों की सफलता के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि कम आय वाले लोगों के मकानों 
के अतिरिक्त व्यक्तियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी व्यापारों के लिए भी मकानों के 
स्थानों की व्यवस्था करनी होगी । निजी तौर पर व्यक्तियों के लिए, विशेषतः कम झौर मध्यम 
आ्राय वाले व्यक्तियों के लिए मकान बनाने का काय्ये श्ौर भी अ्रधिक तेजी से हो सकता है यदि 
स्थानीय अधिकरणों द्वारा कम दरों पर मकानों के लिए विकसित स्थान उपलब्ध कराए जा 
सकें, किन्तु उन्हें दुवारा बेचने के लिए इन पर उपयुक्त झत्ते लागू होनी चाहिए। हाल के वर्षो में, 
विद्येषतः शहरों में, जहां वड़ी तेजी से आबादी बढ़ी है, जमीन की ऊंची कीमतों भौर मकानों 
के स्थानों की सामान्यतः कमी होने के कारण ही मकान बनाने के कार्य में बहुत धीमी प्रगति हुई 
है । इसलिए यह वांछनीय प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों और स्थानीय भ्रधिकरणों को 
रिहायश की जगहों का विकास करने के लिए सहायता दी जाए और ये स्थान कम आय वाले 
उन व्यक्तियों को बेचे जाएं जो भ्रपने निजी इस्तेमाल के लिए मकान वनाना चाहते हैं, चाहे वे 
कम आय वाले लोगों के लिए लागू की जाने वाली विशिष्ट आवास योजना के अन्तर्गत ऋण 
के लिए प्रार्थी हों या न हों। यह भी सुझाव रखा गया है कि कम आय वाले लोगों के लिए मकान 
बनाने की योजना के धन का कुछ भाग आयोजित आधार पर भूमि विकास के लिए इस्तेमाल 
किया जाए। उन शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां काफी घनी आवादी है तथा जो 
शहर दूसरी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों के कारण भर 
भी अधिक तेजी से विकसित होने वाले हैं। राज्य सरकारें वैयक्तिक स्थानीय अ्रधिकारियों 

के साथ इस बारे में जांच करें कि इस दिलद्या में कहां तक कार्रवाई की जा सकती है । विक्री के 
झलावा पट्टे पर दी जाने वाली जगहों का भी विकास किया जाएगा । 


बेहातों के लिए प्रादास 


म् ठ. जैसा कि इस अध्याय के अगले हिस्से में दिए गए विवरण से पता चलता है, देहाती 
क्षेत्रों में मकान सम्बन्धी परिस्थितियों में सुधार करना एक बहुत बड़ा कार्य है। देहाती क्षेत्रों के 
५ करोड़ ४० लाख मकानों में से अधिकांश के पुर्नानर्माण या उनके काफी सुधार की जरूरत है । 
देर या सवेर, प्रत्येक गांव की श्रपनी एक योजना होनी चाहिए जिसके श्रनुसार चौड़ी गलियों व 
नालियों और मकानों के बीच उचित फासला और पंचायती स्थानों तथा बच्चों के लिए खेलने के 
मैदानों की व्यवस्था हो । देहाती क्षेत्रों में गृह-सुधार का कार्य ग्राम विकास के सामान्य कार्यक्रम 
का ही एक पहलू है भौर देहातों की समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ आवास कार्य में भी आशा से 
अधिक प्रगति होगी, फिर भी कुछ दिशाओं में विशेष कार्रवाई करने की जरूरत है । शुरू में ऐसी 
कार्रवाई छोटे पैमाने पर की जा सकती है और वाद में उसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है । 
देहातों में मकान बनाने के लिए जो साज-सामान प्रयुक्त होता है, उसका अधिकांश भाग वहीं 
पर मिल जाता है और उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है । देहाती क्षेत्रों में स्वेच्छा 
से सहकारी आधार पर श्रम करने तथा स्थानीय रूप से सामूहिक कार्रवाई करने की काफी गुंजा- 
इश हैं भ्रौर यदि शुरू से ही ठीक रवैया अपनाया जाए, तो इस कार्य में काफी तेजी से प्रगति की 
जा सकती है । आबादी में वृद्धि होने के कारण घनी आवादी की समस्या भर भी अधिक उग्र हो 
गई है और लगभग सभी जगह मकान बनाने के लिए और अधिक स्थानों की जरूरत है । अनुसूचित 
जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, कारीगरों और सामान्यतः गांवों के भूमिहीन 

लोगों का जहां तक सम्बन्ध है, घनी श्रावादी की समस्या सबसे अधिक विकराल है, हालांकि 


आवास ४१६ 


यह समस्या केवल इन्हों लोगों तक सीमित नहीं है 
8 हक कफ 302 मित् नहीं है। गांवों के अ्रधिकारहीन लोगों की मकान 
शत गए पर लमिगोओ रह और उनकी ओर फौरन ध्यान दिया जाना चाहिए । 
कस पल कक 2 रहते ओर काम करते है कि उनमें कार्य करने के अधिक उन्नत 
के लिए भी बहुत कफ | हक इसके अतिरिक्त ये परिस्थितियां कारीगरों के स्वास्थ्य 
के नकयो पुराने का कफ है देहातों मे जिन लोगों की स्थिति कुछ अच्छी भी है, उतके मकानों 
न गत गन के हक अक रोशनी, रोशनदान तथा नालियों ग्रादि की समुचित व्यवस्था 
03 पा इस वात 5५008 को महसूस किया जा रहा हुँ कि 
ई कि एस दिया 328 कै अविक उन्नत तरीकों को अपताया जाए और अव समय भा गया 
हर व वाद तब पमानें परप्रयल किया जाए। एक आखिरी वात यह भी है कि नए यांवों 

न गांवों के विस्तार के लिए गांवों के और भ्रधिक उन्नत नकहो लागू करने होंगे । 


जे कल न आल जिन्हें प्रा करके गांवों की मकान सम्बन्धी हालतों को चुवारा 
सकता है, पर तभी जब कि अल के लिए दूसरी योजना की ग्रवधि में वहुत कुछ किया जा 
कार्यान्वित किए जाएं और आम ग्रामीण कार्यक्रम जिला और ग्राम स्तर पर मिलकर 
सम्बन्धी स्थिति को सुधारने उनमें जनता का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त हो। गाँवों की मकात 
बा के नतिमोग कि विराम का कार्य अपने आप में कोई पृथक ल्‍ उहेश्य नहीं है, व्‌त्कि वह तो 
है 2 पल डजार शिालतर योजना का ही एक हिस्सा हैं जिसमें ये बातें सम्मिलित 
गांवों में पाती की व्यवस्था रमें वृद्धि अ्रधिकाधिक क्षेत्रों में सहकारी आधार पर कार्य, 
और भ्रन्म पिछड़े वर्गों न गंदे पानी की नालियां, सफाई गाँव की सड़कें, अनुसूचित जातियों 
दिलाने भर उनके रहने ६ का कल्याण कार्यक्रम, तथा गांवों के कारीगरों के लिए श्रविक काम 
हैं न और प्र काया श्रधिक अच्छी हालतें पैदा करने के कार्यक्रम | दूसरी योजना 
न कल काम 
स्पिन संपार के लोगों हारा श्रौर अधिक जिम्मेदारी संभाल लेने पर गांवों में मकानों की 
80-82 होने की आशा है । इस समय जिस वात की आ्रवव्यकता है वह यह है कि 
सम्बन्धी न और सामुदायिक योजना क्षेत्र में और अच्यत्र गाँवों के लोगों को मकान 
सह पोरन सहाय या से पूरी परह्‌ परिचित कराया जाए और जो कंदम आवश्यक के जाएं 
के लिए मानो या जाए, जेसे गांवों की आवादी का विस्तार, हरिजतों और विभिन्न वि: वर्गों 
बा रनों केस्‍्थानों तथा भ्रत्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था, भविष्य 20 जाने 
मकानों के लिए अधिक अ्रच्छे मानदण्ड निर्धारित करना और वर्तमान मकानों में रोशनी, 
रोशनदान और गन्दे पानी की तालियों की और अधिक अच्छी व्यवस्था करता | 
१०. पहली योजना की अवधि में गांवों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिए 
ड्व कदम उठाए गए है । सामुदायिक योजना क्षेत्रों में ५५,००० ग्रामीण टट्टियाँ, (६०९ 
मील भन्‍्दे पानी की वालियां और २०,००० कुएं बनवाए गए हैं और ३४,००९ कुओं की 
न गई है। इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्रों मैं 5०९०० ग्रामीय टट्टियां, २,४०० मील 
के की नालियां,ग्ौर ३०,००० नए कुएं वनवाएं गए तथा ३१९९० कुओं की मरम्मत 
'ई । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजता क्षेत्रों में लगभा | ६,००० मकान वनवाए 
2 और लगभग इतने ही मकानों की मरम्भत की गई । कई राज्यों के देहाती क्षेत्रों में इंट मे 
भट्ट लगाए जा रहे है । कहीं-कहीं ये भट्ट सहकारी संस्थात्रों के द्वारा भों लगाए गए हैं। मिसाल 
के तौर पर उत्तर प्रदेश में १९५०-५१ में १६ सहकारी भट्ठ लगाए.गए। ६४५४-५५ पक बह 


५२० हितीय पंचवर्षीय यीजना 


संख्या बढ़कर ७५२ हो गई । इन भट्ठों के आ्रासपास के गांवों में निरन्‍्तर अधिक अच्छे प्रकार के 
मकान वनाए जा रहे हैं। कई राज्यों में हरिजनों को मकान के स्थान देकर और मकात बनाने की 
सहकारी संस्थाग्रों का संगठन करके उनकी मकान सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के प्रयतल किए 
जा रहे हैं। केद् में निर्माण, भ्रावास और सम्मरण मंत्रालय ने एक ग्रामीण आवास संगठन स्थापित 
किया है जो इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याग्रों का श्रव्ययन करेंगा और मकान बनाने के अधिक 
भ्रच्छे नकरो, ले-प्राउट भ्रौर तरीके सुझाएगा भर यह भी बताएगा कि स्थानीय साज-सामान 
का और अधिक भ्रच्छा उपयोग किस प्रकार किया जाए । 


१६. देहाती क्षेत्रों में मकान वनाने का कार्य वस्तुतः सहायता प्राप्त स्वावलम्बत का कार्यक्रम 
ही है, जिसमें शिक्षा और पव-प्रदशन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । सरकार से जो सहायता 
मिलेगी, उसका मुख्यतः यह स्वरूप होगा : टेकनीकल परामर्श, आदर्श मकानों तथा आदर्श गांवों 
का प्रदर्शन, अधिक अच्छे प्रकार के नवशों की व्यवस्था, स्थानीय साज-सामात के उपयोग के सम्बन्ध 
में प्रारम्भिक परीक्षण, ऐच्छिक श्षम के श्राधार पर सहकारी ग्राम कार्यक्रमों का संगठन और 
विश्येपतः हरिजनों तथा अ्रन्य पिछड़े वर्गों के लिए झ्राधिक सहायता की व्यवस्था । यह अ्रच्छा 
होगा कि प्रत्येक राज्य के आवास विभाग में एक छोटा-सा टेवनीकल दल हो जो स्थानीय परिं- 
स्थितियों के अनुरूप मकानों के नवशे और नमूने तैयार करे भर स्थानीय वस्तुग्रों के सम्भाविंत॑ 
प्रयोग का भ्रध्ययन करे । इसके अतिरिक्त, ग्राम विकास के किसी न किसी पहलू से सम्बद्ध विभिन्न 
सरकारी एजेंसियों को अपने कार्यों में श्रौर राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों में समन्वय स्थापित 
करना चाहिए ।! जैसा कि अध्याय १६ में सुझाव दिया गया है, हरिजनों झौर अन्य पिछड़े वर्गों के 
बारे में विस्तार कार्यकर्ताश्रों को ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिनते गांवों के लोग मुपत्त मकातों के 
स्थानों की व्यवस्था करें, ताकि भूमि-हीन कृषि मजदूरों द्वारा मकान बनाए जा सकें | मिसाल के 
तौर पर हरिजनों तथा भ्रन्य पिछड़े वर्गों की मकान सम्बन्धी हालत सुधारने के लिए और 
ग्रामीण सामुदांयिक कारखाने स्थापित करने के लिए जहां-जहां श्राथिक सहायता की व्यवस्था 
मौजूद है, वहां सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिएं भ्रौर पारस्परिक सहावता दलों का संगठन 
किया जाना चाहिए । देहातों में मकान बनाने के कार्य क्रम यदि इस प्रकार कार्यान्वित किए जाएं 
तो उनसे न केवल देहातों का जीवन-स्तर उन्नत होगा, वल्कि उतसे ग्रामीण रोजगार में 
भी वृद्धि होगी और उपलब्ध जन-शव्ति साधनों का पूरा-पूरा उपयोग हो सकेगा । 


गन्दी बस्तियों को हुठाना और भंगियों के लिए भ्रावास 


१२. प्रत्येक बड़े शहर में गंदी वस्तियों का होना गम्भीर चिन्ता का विषय है। सहायता 
प्राप्त प्रौद्योगिक आवास योजना के परिणामस्वरूप पिछले दो या तीन साल में गन्दी बस्तियों मे 
रहने वाले कुछ लोग श्रपने घरों से हटाकर दूसरे स्थानों में वसाए गए हैं किन्तु सामान्यतः गन्दी 
बस्तियों की समस्या श्रभी तक पहले जैसी ही वनी हुई है । यदि ऐसे उपाय न किए गये कि 
तई गन्दी वस्तियों का वसना असम्भव हो जाए तो गन्दी वस्तियों की समस्या और भी गम्भीर 
हो जाएगी । गन्दी वस्तियों के विस्तार को रोकने के लिए दो तरह के कार्य करने होंगे । पहला तो 


यह कि नगरपालिकाएं सम्बन्धी उपनियमों को पूरी सख्ती के साथ लागू करना चाहिए । 


इन उपनियमों को लागू करने में पढ़े-लिखे लोगों की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए और जो 


नई गन्दी वस्तियां बसनी शुरू हो रही हों, उनकी श्रोर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। दूसरे यह कि 
प्रत्येक शहर के लिए वृहद्‌ योजनाएं बनाई जानी चाहिएं और ये योजनाएं पहले उन दहरों के 
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लिए वचनी चाहिएं जो वहुत बड़े हैं या हाल के वर्षों में बहुत वढ़ गए हैं या अगले कुछ वर्षो 
में उनके तेजी से बढ़ जाने की सम्भावना है । वृहद्‌ योजताश्रों को कार्यान्वित करने के लिए 
स्थानीय भ्रधिकरण के पास आवदयक अधिकारे होने चाहिएं ताकि वे क्षेत्रीय योजनाएं लागू 
कर सकें, भूमि का उपयोग कर सकें झौर जहां-तहां होने वाला विकास रोक सके । जहां ग्रावश्यक 
हो, वहां नए विभाग स्थापित किए जाने चाहिएं । दिल्ली में हाल ही में एक विशेष विकास 
विभाग स्थापित किया गया है । 


१३. भविष्य में श्रौर नई गन्दी वस्तियां न वस सकें, जहां इस सम्बन्ध में काररवाई की जा 
रही है, वहां यह भी जरूरी है कि वर्तमान गन्दी वस्तियों की समस्या को भी सुलझाया जाए । बहुत 
ऐंद तक गन्दी वस्तियों का विल्कुल सफाया कर देंगे के भ्रतावा भर कोई चारा नहीं है, किन्‍्तू 
कुछ भामबों में सुधार कार्य भी किए जा सकते हैं । मी तक तीन प्रकार की कठिनाइयों के कारग 
गन्दी वस्तियों को हटाने के प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किए जा सके--गन्‍्दी वस्तियों को अपने 
भ्रधिकार में करने के लिए वहुत अधिक कीमत की अदायगी, इन व्तियों में रहने वाले लोगों को 
दूर जगहों पर जाने वी अनिच्छा क्योंकि इससे उन्हें उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवत के अस्त- 
व्यस्त हो जाने की आ्राशंका थी, तथा इन लोगों के लिए मकान बनाने के लिए आ्राभिक सहायता की 
श्रावश्यकता, ताकि ये मकान उन्हें इतने किराए पर दिए जा सकें जिसे वे अदा कर सके [ गन्दी 
वस्तियों को हटाने और भंगियों के लिए मकान बनाने की नई योजना तैयार करते हुए ककल 
सरकार ने इन पहलुओं को ध्यान में रखा हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए 
एल २० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 


१४. गन्दी वस्तियों को अपने भ्रधिकार में करने की कीमत को जो झ्राजकर्न (38 
बड़े शहरों में बहुत ग्रधिक है कम करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि राज्य वर ५ 
संविधान के अनुच्छेद ३१ की व्यवस्थाओं का लाभ उठाना चाहिंए। कानून मे 800 
करके, भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई में जो विलम्ब होता है उसे कम करवा चाहिए। गन्दी 04 
को हटाने तथा भंगियों के लिए मकान बनाने की उस योजना के अनुसार थो भरत ह हि 
राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे अपने बड़े झहरों में सबसे अधिक 2७ नि कक 
क्षेत्रों का सामाजिक एवं आधिक सर्वेक्षण कराएं और गन्दी वस्तियों को हटाई है तय है 
कार्यक्रम तैयार करें । यह योजना दो मुख्य सिद्धान्तों पर आधारित हैं । पहला सिद्धान्त हो 
कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को कम से कम अस्त-व्यस्त किया जाए ४ पते रोजगार 
सके उन्हें गन्दी वस्तियों के आसपास ही दूसरे मकातों में वस्षाया जाई ताकि के कं जितना 
के इलाकों से दूर न जा पढ़ें । दूसरा सिद्धान्त यह है कि गच्दी वल्तियों में एह पे वेत्ता वाता- 
किराया भ्रदा कर सकें उनसे उतना ही किराया लेने के लिए वड़ै-वड़ें मकान बताने क मर अधिक 
वरण सम्बन्धी सफाई रखने तथा आवश्यक नागरिक सुविधाओं आए ड पक अनुलार 
णोर दिया जाना चाहिए । योजना में इस कार्य के लिए जो आर्िक व्यवस्था के रुप में भौर 
पह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार को लागत का २१ अतिशेत्त झ्रा्थिक होगा । लागत 
४० प्रतिशत ऋण के रूप में देता चाहिए जो ३० साल की # 20 हम में देंगी ! यह 
का शप २१ प्रतिशत राज्य सरकारें अपने ही सावतों से झाविक 2208 वाले लोग बहुत 
सुझाव दिया गया है कि जहां सम्भव हो, विशेषतः जहाँ पक बर्धितियों में रहने 
कम किराया दे सकते हों, वहां राज्य सरकारों और स्थानीय संस्वात्ी निर्दिष्ट मकान बनाने के 
वाले लोगों को १००० से लेकर १,२०० वर्गफुट तक के विससित वी नि 
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स्थान देने चाहिएं और सीमित मात्रा में मकान बनाने का सामान भी देना चाहिए तथा स्व- 
सहायता एवं पारस्परिक सहायता के श्राधार पर अपने लिए जहां तक हो सके वहां तक निर्दिष्ट 
नमूने के मकान बनाने का कार्य गन्दी वस्तियों में रहने वालों पर ही छोड़ देना चाहिए। राज्य 
सरकारों के पथ्षप्रदर्शन के लिए गन्दी वस्तियों को हठाने और उनमें सुधार करने की योजनाओं 
की मानक-लागत का हिसाव लगाया गया है । योजना के अनुसार अच्छे मकानों में बसाए 
जाने की सुविधाएं गन्दी वस्तियों में रहने वाले उन परिवारों को दी जाएंगी जिनकी झ्राय वम्बई 
और कलकत्ता में २५० रुपए मासिक तथा दूसरी जगहों पर १७५ रुपए मासिक से अ्रधिक नहीं 
है.। इससे भ्रधिक भ्राय वाले परिवारों को कम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने तथा अन्य 
योजताश्रों के भ्रधीव ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा भर यह भी प्रस्ताव है कि भूमि 
प्राप्त करने में उनकी सहायता की जानी चाहिए और राज्यों द्वारा विकसित कुछ जमीन उनके 
लिए सुरक्षित रख दी जाए । चूंकि अधिकांश नगरों की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग ज्यादा- 
तर मेहतर हैं, इसलिए यह श्राशा की जाती है कि नए कार्यक्रम के अ्रधीन वहुत-से मेहतर भ्पने 
वर्तमान घरों को छोड़कर नए घरों में बसाए जा सकेंगे । 


सकान बनाने फी श्रन्य पोजनाएं 


१५. बागान श्रम अधिनियम, १६५१ की व्यवस्थाशं के श्रनुसार प्रत्येक वागान मालिक 
के लिए यह अनिवार्य है कि वह बागानों में रहने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए निर्दिष्ट 
प्रकार के मकान बनवाए । बड़े-बड़े बागान मालिक तो इस शर्ते को पूरा कर सकते हैं, किन्तु 
छोटे बागात मालिकों को ऋण के रूप में सहायता देंने की आवश्यकता है । दूसरी योजना में इस 
कार्य के लिए २करोड़ रुपए की व्यवस्था की गईं है । इस योजना के अन्तर्गत लगभग ११,००० 
मकान बनाए जाने की ग्राशा है । 


१६. कई वर्षों से कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए अच्छे प्रकार के 
मकानों की व्यवस्था करने के प्रयत्त किए गए हैं । कोयला उद्योग के कार्यत्रमों में बहुत अधिक 
विस्तार हो जाने के कारण दूसरी पंचवर्षीय योजना में खनिकों के लिए मकानों की व्यवस्था करना 
काफी महत्वपूर्ण है। पहले के प्रस्तावों को कार्यात्वित करने में जो अनुभव प्राप्त हुआ हैं, उसके 
आधार पर हाल ही में एक नई योजना वनाई गई है । कोयले की ख़ानों से रवाना होते वाले प्रत्येक 
दन कोयले और कोक पर ६ भ्राने का एक उपकर वसूल किया जाता है, जिससे इस योजना का 
खर्च चलता है। इस प्रकार लगभग १ करोड़ की वापिक आय-होती हैं । इस योजना के श्रन्तर्गत 
कोयला श्रम कल्याण बोर्ड कोयला खानों के मालिकों से पट्टे पर ४० साल की अवधि के लिए मुफ्त 
या मामूली किराए पर जमीन प्राप्त करेगा । बोर्ड द्वारा मकान बनाएं जाएंगे और कोयला खानों 
के मालिक बोड को प्रति मकान प्रति मास २ रुपए किराया देंगे और मजदूरों से भी बोर्ड को दी 
गई रकम से भ्रधिक किराया वसूल नहीं किया जाएगा । इस काये के लिए लगभग ८ करोड़ रुपए 


उपलब्ध किए जाने की आशा है और आशा की जाती हैं कि योजना की भ्रवधि में लगभग 
३०,००० मकान बनाए जाएंगे । 


६७. अ्रश्नक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १६४६ के अनुसार भारत से निर्यात 
किए जाने वाले अअ्रक पर कीमत के हिसाव से ढाई प्रतिशत का उत्पादन शुल्क लगाया गया है। 
-निंधि की वापिक आ्राय लगभग १५ लाख रुपया है । भ्रश्नक की खानों में काम करने वाले मजदूरों 


के लिए एक सहायता प्राप्त आवास योजना १९४३ में स्वीकार की गई थी । 


आवास ४२३ 

१८, ॥॒ केद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को मकान वनाने के लिए ऋण देने की योजना, 
थो कुछ वर्ष पहले रोक दी गई थी, १६५६-५७ से फिर चालू कर दी है। वतमान योजना के 
# ६७ आह महीनों की तनख्वाह या अधिक से अधिक २५ हजार रुपया नए मकान बनाने के 
लिए पेशगी दिया जा सकता है और मकानों में विस्तार करने के लिए दस हजार झए 
तक की रकम दी जा सकती है । ये रकमें २० साल की अवधि में साढ़े चार प्रतिशत वापिक ूद की 
दर से वापिस करनी होंगी । 


१६ मध्यम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने की एक योजना के मिमित्त दूसरी 
योजना में तीन करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई हैं । इस योजता के अन्तर्गत वीमा कंम्पतियों के 
साथ सहयोग किया जाएगा श्रौर आरम्भ से प्रस्तावित शर्तों के अनुसार सरकार और 
बीमा कम्पनी दोनों मिलकर प्रत्येक ऋण को स्वीकार करेंगी । मकान की लागत के ८० 
प्रतिशत भाग तक ऋण दिया जा सकता है, जिसमें जमीन की लागत भी सम्मिलित है। जमीन की 
लागत का २१ प्रतिशत भाग सरकार देगी भौर शोप ७५ प्रतिशत वीमा कम्पनी देगी । जीवन 
वीमा का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद योजना के विस्तृत विवरणों पर इस समय विचार 
किया जा रहा है । 


ग्रावात सम्बन्धी श्रांकड़े श्रौर सर्वेक्षण 


२०. ग्रामीण झौर शहरी दोनों ही क्षेत्रों में कुछ दक्षाव्ो से मकानों की समस्या 
विरन्‍तर विषम होती गई है। भारत में मकानों की स्थिति के सम्बन्ध में कु थोड़े 
ही वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं। मकानों के वारे में जो आंकड़े हैं; वे सदीप शोर महा 5६ 
भौर इस प्रकार के श्रांकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे या तो यह मालूम हो पके कि कितने नए सता 
पेनें या मकानों की कितनी कमी है। किसी भी पैसाने पर मकान सम्बन्धी कार्यत्रमों को तेयार 
करने के लिए यह आ्रावश्यक है कि नियमित समय पर ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध होते रह ४० 
केद्रीय सांस्यिकी संगठन राज्यीय सांस्यिकी ब्यूरो के सहयोग से सावेजनिक और निजी है 
ही क्षेत्रों में मकानों झौर मकान वनाने के सम्बन्ध में आंकड़े जमा करने क लिए प्रयल कर हैं । 
श्रथ-व्यवस्था को नियमित करने में निर्माण सम्बस्थी और अ्रषिक कार्रवाई का दे महल 
भाग रहेगा। इसलिए इस क्षेत्र में ग्रांकड़ों सम्बन्धी सूचना का बड़ी महसे है । 

२१. राष्ट्रीय तमूता सर्वेक्षण ने अपने सातवें दौर में (अकबर समा १६९४), 
नमूने के तौर पर ६४३ गांवों और ५३ शहरों तथा वम्बई, कलकेती, हित बी 
बड़े शहरों में मकान सम्बन्धी परिस्थितियों की जांच की । ४३ शहरों जग पते 

१ लाख या इससे अधिक थी, € की आवादी ४० हजार से १ माई तक, (हे पं ८ कल 
५० हजार तक और १६ की आवादी १५ हजार से कम थी। है 0 आग काल 
आंकड़े उपलब्ध हुए, उन्हें हाल ही में तालिकावद्ध किया वाया है भौर 


र यद्यपि ये ग्रकिड़े श्रस्थायी 
ः कक पहलुओं पडता च्‌से पता 
हैं, फिर भी उनसे देश की ग्रावास स्थिति के कुछ पहलुओं पर का कल 


चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ८४ प्रतिशत मर्केत मिट्टी की कुएं 80 कर द 
को दीबारें मिट्टी, बांस या सरकण्डे की हैं और लगमभेग ७० प्रतिशत की छत हर गै दीवारें 
श्रौर मिट्टी आदि की हैं। लगभग ७ प्रतिशत मकान इंटोंकीकुससी पर हे ञ्षी हैं । ६१ 
ईंट, सीमेंट या पत्थर की हैं और उनकी छत पनालीदार चादरों रा कर सस्ते हर ७० 
प्रतिशत से अधिक मकानों में दट्टियां रहीं हैं । बहा तक पीने के पानी के साधनों का सम्बन्ध हैं 


भ्र४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


प्रतिशत मकान वुझ्नों पर, १३ प्रतिशत तालाबों और तलैयों पर, १२ प्रतिशत झीलों, चदमों भर 
नदियों झादि प्राकृतिक साधनों पर, ३ प्रतिशत नलकूपों पर और १*५ प्रतिशत से कम पानी के 
नलकों पर तथा १९५ प्रतिशत अन्य साधनों पर निर्भर हैं। जिन मकानों का सर्वेक्षण किया गया 
उनमें से लगभग ८९१ प्रतिशत में ३ या ३ से कम कमरे थे, ३४ प्रतिशत में १ कमरा था और ३९ 
प्रतिशत में दो कमरे थे। लगभग ३५४ घरों में प्रति व्यक्ति १०० वर्गफूट से कम जगह थी 
और ३२*४ प्रतिशत में १०० और २०० वर्गेफुट के वीच जगह थी | 


२२. जांच के दौरान में जिन शहरी क्षेत्रों का श्रष्ययन किया गया, उनमें लगभग चौथाई 
मिट्टी की कुरसी पर बने है और उनकी दीवारें भ्ौर छतें भी मिट्टी की पाई गईं। इस अध्ययन से 
इस विचार की पुष्टि हुई कि पिछले बीस वर्षो में उतने नए मकान नहीं वने जितनी आबादी 
शहरी क्षेत्रों में बढ़ गई है । उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी आवादी में ३ से ४ प्रतिशत 
वाषिक वृद्धि हुई हैं किन्तु नए बनाए गए मकानों में २ से २५ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई 
है। शहरी क्षेत्रों में लगभग ४४ प्रतिशत मकानों में केवल एक कमरा हैं, २८ प्रतिशत में २ कमरे, 
१९ प्रतिशत में ३ कमरे , और १६ प्रतिशत में ४ या भ्रधिक कमरे हैं। लगभग ४६ प्रतिशत मकानों 
में प्रति व्यक्ति जगह १०० वर्गफूट से कम है। इन तथ्यों से शहरों की वर्तमान घनी आबादी 
का पता चलता है श्रौर इस समय जो हालत है, उसको देखते हुए शहरों में श्ौर भी अधिक घनी 
आबादी हो जाने की सम्भावना है । ह॒ 


२३, शहरी क्षेत्रों में मकानों की कितनी कमी है, उसका केवल मोटे तौर पर ही अनुमान 
लगाया जा सकता है । ६ करोड़ २० लाख शहरी आवादी के लिए १९५४१ में लगभग १ करोड़ 
मकान थे । मोटे तौर पर उस साल लगभग २५ लाख मकानों की कमी थी। १६३१ और १६४१ 
के बीच झहरों की आवादी में १ करोड़ ६ लाख तथा १९४१ और १६५१ के बीच १ करोड़ ८१ 
लाख की वृद्धि हुई । इन दोनों दछ्कों में शहरी क्षेत्रों में बसे हुए घरों की संख्या में क्रशः १८ 
भौर १७ लाख की वृद्धि हुई । किस स्तर के मकान बने, इस प्रइन को छोड़ दें तो भी १६४१-४१ 
की अवधि में परिमाण की दृष्टि से मकानों की संख्या में वड़ी कमी रही। युद्धोत्तर विकास 
तथा देश-विभाजन के साथ-साथ शहरी आवादी में तेजी से वृद्धि हुई है। १६५१ और १६६६ के 
बीच कुल शहरी आवादी में लगभग ३३ प्रतिशत की वृद्धि हो जाने की आशा है । इसलिए यदि 
प्रभावशाली उपाय न किए गए तथा शहरी विकास के लिए यदि सावधानीपूर्वक कार्यक्रम न वताए 
गए तो १६५१ की तुलना में १६६२ में मकानों की दुगुनी कमी हो सकती है । निजी क्षेत्र में भौर 
सरकारी अधिकरणों द्वारा विभिन्न आवास योजनाओं को कार्यान्वित करने के कुछ वर्षो के 
व्यावहारिक अनुभव के बाद ही मकान बनाने की व्यापक नीतियां और कार्यक्रम निश्चित किए 
जा सकते हूँ । इस अध्याय में आर्थिक योजना तथा बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योगों के 


विकास कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में श्रावास नीति और शहरी विकास के बारे में एक व्यापक 
दृष्टिकोण बनाने का प्रयत्न किया गया है । 


आवास को समस्याएं 


२४. दूसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न सरकारी अधिकरणों द्वारा श्रौर अधिक 
पकान वनाने के कार्यक्रमों में जो विस्तार किया जाएगा तथा निजी क्षेत्र में गृह निर्माण कार्य में 
- जिस वृद्धि की आशा है उसका पहले ही वर्णन किया जा चुका है । पिछले दो या तीन वर्षों में 


आवास ध२५ 


आवास की सुविधाएं बढ़ाने में जो मुख्य-मुख्य समस्याएं सामने आई हैं और जिनकी ओर ध्यान 
५ बना हें वे इस प्रकार हैं :- 

(१) तेजी से विकसित होने वाले तगरों मे मकान बनाने के निए पर्याप्त विकसित स्थान 
उपलब्ध नहीं हैं; 

(२) निजी क्षेत्र में महंगे मकान बनाने की ओर ही श्रविक ध्यान दिया जाता है ताकि 
उनसे ज्यादा किराया वसूल किया जा सके । इस प्रकार निम्त मध्यम वर्ग तथा 
मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप में पूरी नहीं की जा रहीं; 

(२) सरकारी सहायता के श्रतिरिक्त मकान बनाने के लिए आ्िक सहायता देने वाली 
संस्थाओं की कमी है; 

- (४) सहकारी आधार पर मकान बनाने के कार्य में प्रपेक्षाकृत कम प्रगति हुई है; 

(१) मकान बनाने के सामान और तरीकों में अनुसन्धान की काफी आवश्यकता है 
और स्थानीय सामग्री की उपलब्धि तथा कम मात्रा में मिलने वाले सामाव के 
उपयुक्त प्रयोग को ध्यान में रखते हुए मकान बनाने का मानदण्ड निदिचत 
करने की भी भ्रावश्यकता है; और 

(६) कुछ श्रपवादों को छोड़कर राज्य सरकारें व्यापक रूप से मकान बनाने के कार्यक्रमों 
को सहायता देने और उन्हें स्वयं कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त रूप से संगठित 
नहीं हूँ । 

१३. कम या भव्यम आय वाले लोगों को मकान बनाने के लिए उपयुक्त स्थान या प्लाट 
देने के प्रश्न की पहले चर्चा की जा चुकी है । यह सुझाव दिया गया है कि कम आय वाले लोगों के 
लिए मकान बनाने की योजना के ग्रन्तर्गंत जिस निधि की व्यवस्था की गई है, उसका कुछ भाग 
एक बोजवावद्ध आधार पर भूमि का विकास करे के लिए प्रयुक्त किया जाए ताकि योजना के 
प्रधीन ऋणों की मांग करने वाले लोगों को तथा कम आय वाले लोगों को उचित मूल्यों पर मकान 
वनाने के प्लाट दिए जा सके | आम तौर पर जमीन के वारे में किए जाने वाले सट्ठे को भूमि उपयोग 
के नियंत्रण और जमीन की अ्रदला-बदली के नियम के द्वारा रोकना चाहिए। 


२६. निजी क्षेत्र में अधिकांश मकान किराये के लिए वनाए जाते है और सामान्यतः मकाना 
के किराए प्रधिकांश लोगों की किराया देने की शक्ति से वाहर होते हैं। निजी केत्र में गाता 
के विकास में इस बात पर जोर दिया जाता चाहिए कि मध्यम आ्राय वाले लोगों को 24 
दी जाएं ताकि वे अपने लिए मकान बता सकें और इस सम्बन्ध में सरकारी हम कर 


कार्रवाई करनीं हर थे केंद्रीय द्वारा कम £ 
आवश्यक कार्रवा चाहिए । वर्तमान स्थिति में कर सरकार द्वार 5 
रंवाई करनीं चाहिए भाग ही पूरा हो सकता है । 


लोगों के लिए लागू की गई आवास योजना से कुल मांग का एक भे यह हर 
मकान बनाने के लिए आधिक सहायता देने के निमित्त कुछ संस्थाओं की कहर आवात मिए 


: ८ गया तरकारें राज्य अप 
में आवास मंत्री सम सुझाव दिया गया था कि राज्य तत कापतियों ने मकात 
त्री सम्मेलन में यह सुझ पिछुलें वर्षों में वीमा कापनियों ने मा न 


निगम स्थापित करने की संभावना की जांच करें। पतियों के रावण तथा बविकाश 
बनाने के लिए सीमित मात्रा म॑ कुछ रकम दी है | वीमा कम्सतिया के ह ड़ हमारा यह सुताव 
दाहरी क्षेत्रों और अधिक मकान बनाने की ग्त्यविक आवश्यकता 2 भारत की विधिष्ट 
है कि केस्टीय सरकार ऐसे संगठनों और उपायों का विशेष अव्ययत के लिए विकसित किया 
परिस्थितियों में पर्याप्त मा में वास्तविक अचल तसत्तिम्ात कल 


५२६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


जा सके । रोजगार के बढ़ते हुए अवसरों तथा पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने तथा निजी बचत 
में गृह निर्माण कार्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । इस दृष्टि से भी यह जरूरी है कि आर्थिक 
तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए उपयुक्त संस्थाओं का विकास करने के निम्मित्त शीघ्र 
ही कारंवाई की जाए । इस सम्बन्ध में विभिन्न शहरी क्षेत्रों मे तथा झ्लौद्योगिक कमंचारियों की 
आवास सहकारी समितियों के अनुभवों की जांच की जाए ताकि यहे निश्चय किया जा सके 
कि कित विशाओं में सहकारी श्रावास योजनाओं से वि शेष लाभ उठाया जा सकता है । इस तरह 
की जांच से सहकारी आवास के विकास के लिए आवश्यक संगठन सम्बन्धी और अन्य सुविधाश्रों 


का स्वरूप भी निश्चित किया जा सकेगा । 


२७. पहली पंचवर्षीय योजना की एक सिफारिश के अनुसार आवास सम्बन्धी अनुसन्धान 

तथा तरीकों के विकास के लिए निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में १६५४ मे राष्ट्रीय 
भवन निर्माण संगठन स्थापित किया गया था। यह संगठन भवन निर्माण के लिए शी घ्र, सस्ते और 
अधिक अच्छे उपाय सुझाएगा तथा यह भी बताएगा कि कठिनाई से प्राप्त होने वाले सामान तथा 
जन-शकित के प्रयोग में किस प्रकार की वचत की जाए । यह संगठन भवन निर्माण सम्बन्धी क्रिया- 
कलाप तथा सामान के बारे में आवश्यक आंकड़े भी इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रहा है तथा भवन 
निर्माण के नमूनों, सामान तथा निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी भी देगा । राष्ट्रीय 
भवन निर्माण संगठन ने विभिन्न अनुसन्धान प्रयोगशालाओं एवं संस्थाश्रों के द्वारा अनुसन्धान 
का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। विकास के सम्बन्ध में जिन प्रइनों की जांच की जा रही 
है, उनमे ये सम्मिलित हैं : ईटों की किस्म सुधारने के उपाय, बोर्डो का निर्माण, विभाजक दीवारें, 
खपरेैलें, खोखली ईट आदि । निर्माण के काम में सुखाई हुई और तैयार लकड़ी और वांसों का प्रयोग, 
भकानों में दरवाजे और खिड़कियां लगाने के सस्ते तरीके, निर्माण के लिए कम मिलने वाले सामान 
की चालू प्रयोग विधियां, सीमेंट का प्रयोग कम करने की संभावनाएं और जहां सम्भव हो 
सीमेंट के स्थान पर चूने का प्रयोग, इन सब वातों का भी अ्रध्ययन किया जा रहा है। राष्ट्रीय 
भवन निर्माण संगठन कंकड़, चूने तथा प्रन्य प्रकार के चूने के उत्पादन के बारे में भी जांच कर 
रहा हैं। मिट्टी के पलस्तर पर सीलन का प्रभाव न हो, इस बारे में भी कार्य किया जा रहा है । 
कम मिलने वाले सामान के प्रयोग में बचत करने और मकानों की लागत में कमी करने की 
भ्ावश्यकता के कारण मकानों के मानदण्ड विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे है जो 
महंगे या शानदार हुए विना भी संतोषजनक होंगे और जिनमें उचित प्रकार से तैयार करने के 
बाद स्थानीय सामान का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा । 


२८. आवास कार्यत्रमों को कार्यान्वित करने के लिए संगठन के प्रइ पर १६५४ में हुए 
आवास मंत्री सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन ने सुझाव दिया था कि आवास के 
विभिन्न पहलुओं विशेषतः मकानों की झ्रावश्यकता का निदचय करना, वृहद्‌ योजनाओं को तैयार 
करना, भूमि प्राप्त करना और आवास कार्यत्रमों को कार्यान्वित करना आदि वातों में समन्वय 
स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक विभाग या एजेंसी होनी चाहिए। चूंकि मकान तथा 
अन्य निर्माण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, इसलिए राजगीरों, ईट बनाने वालों, 
बढ़इयों, पानी का नल आदि लगाने वालों और अन्य कर्मचारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने की - 
आवश्यकता अनुभव की गई है । इस दिश्या में हाल ही में निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय 


और दुछ राज्यों ने कदम उठाए है, किन्तु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्याप्त विस्तार करने की झाव- , 
इ्यकता है । 


प्रावास ५१७ 


शहरी विकास 

+ ३६ गहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी होने के कारण आवास की सुविधाओं में विस्तार 
करने के लिए कई प्रकार के उपाय काम में लाने की श्रावश्यकता है। गहरी विकास के वर्तमान 
रत का देखते हुए यदि केवल इन्हीं उपायों पर ध्यान केन्ित किया गया तो मकानों की और भी 
प्रधिक कमी होती जाएगी । इसलिए यह ग्रावव्यक है कि महरी श्रावास को अपने आप में एक 
अलेय समस्या या घटनाओं से पीछे न रहने का एक प्रयत्त मात्र वे समझा जाए, वल्कि उसे शहरी 
इलाकों को योजना की विस्तृत समस्या का झौर जिन क्षेत्रों में ये शहर वसे है, उनके साथ इनके 
श्राधिक एवं दूसरे सम्बन्धों का ही भाग समझा जाए । 


का लक और १ ६५१ रे बीच शहरी भ्रावादी लगभग २ करोड़ ७० लाख से बढ़कर 
/! डू २० लाख हो गई, जिससे गहरी आवादी का कुल झावादी से अनुपात लगभग 
(६ से बढ़कर १ ७ प्रतिशत से भी भ्रधिक हो गया । चूकि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का भर भी 
3 घनिप्ठ रुप से एकीकरण हो गया है, इसलिए झहरों का श्राथिक, सामाजिक एवं राजनीतिक 
हल वढ़ गया हूँ । गत वर्षों मे अधिकांश विकास बिता किसी योजना के हुआ है। बड़े-बड़े 
गहरा में नए उद्योग एवं सेवाएं स्थापित हुई है, परिणामत: मकान एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने 
की समस्याएं निरन्तर विकट होती गई है। भूमि की कीमतों में वृद्धि, बढ़ते हुए शहरों के आस- 
पास जमीनों की खरीदारी में सद्नेबाजी, ज्यादा किराए तथा गन्दी वस्तियों के इलाकों का 
विकाप् आदि बातें भ्रधिकांश बड़े-बड़े शहरों में एक जैसी है । इस प्रकार एक साथ मिलकर जो 
अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं, उनका सामना करने में थोड़ी-सी ही तगरपालिकाएं समर्थ हुई है । 
शहरी विकास के उस पहलुओं को और अधिक प्रच्छी तरह से समझने के लिए जिनका ग्रामीण- 
गहरी प्रद्नजत तथा रोजगार के अवसरों के विकास पर विश्येप प्रभाव पड़ा है, योजना आयोग की 
अनुश्नन्धान कार्यक्रम समिति ने २१ प्रमुख शहरों तथा तगरों* का सर्वेक्षण आरम्भ किया है । 
हाल के वर्षों में ग्रामीण योजना के प्रइन पर काफी ध्यात दिया गया है। इसी प्रकार का धान ग्रठ 
गहरी विकास तथा पुनविकास की पेचीदा समस्यात्रों की ओर देता होगा। भारत इस पता द्र्त 
प्रौद्योगिक विकास की देहली पर खड़ा है । यदि पहले से ही सावधानीपुर्वक विचार न किया गया 
भ्ौर योजना न वनाई गई तो श्रीद्योगिक प्रगति के साथ-साथ गहरी क्षेत्रों में ऐसी गम्भीर 00000 
एवं दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिनका सामता करना निरन्तर कठिन होता हा 
इसलिए यह आवश्यक है कि अभी से केद् मे, राज्यों में गौर प्रत्येक प्रदेश में सार्वजनिक अधिकारियों 
हारा शहरी विकास का भावी मार्ग सही रूप में निश्चित किया जाए । यद्यपि शी हीं वि 
नहीं निकलेंगे, फिर भी शुरू से ही उचित नीतियां निर्धारित की जानी चाहिएं और हज 
समझदार लोगों की राय से उन नीतियों का पालत करने के लिए हुई 8 


जाने चाहिएं । 
होते वाले ग्रौदोगोकरण के स्व मे यदि 
३१. योजनावद्ध श्राथिक विकास और शीघ्र होते वाले हलक पर गम 
शहरी विकास, पुनविकास तथा आवास सम्बन्धी तीतियों पर मा विकास करने 
प्‌ विशेष रूप से अ्रष्ययन करना होगा, शर्थात (६) हैक! तथा प्रगतिशील बराधार 
_' तरीके, (२) आ्रावास सम्बन्धी सुविधाओं का विस्ता/ न उबाल) कक तरीके, (२) ब्रावास सम्बस्धी सुविधाओं का विस्तार, और (३) 52. कलकत्ता, कटे, न्‍ 
5 ह कत्ता, कटी: 
*श्रागरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, ६20 028: इक मद्रात, री 
द्ल्ली, गोरखपुर, हँदरावाद, हुवली, जयपुर, जमशेदपुर, कानपुर, 
सृरत और विशाखापत्तवम । 


५९८ ... द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


पर नागरिक श्रशासतरों का विकास । इस श्रध्याय में दूसरी समस्या पर कुछ विस्तार से विचार 
किया गया हैं। तीसरी समस्या के बारे में यहां यह कह देना काफी है कि उचित आधार पर शहरी 
विकास होने के लिए कुशल नगरपालिका सम्बन्धी प्रशासनों का होना बड़ा जरूरी है और इन 
प्रशासनों के पास पर्याप्त अधिकार, साधन तथा प्रशासनिक श्रौर टेकवीकल कर्मचारी भी होने 
चाहिएं । शहरी विकास और पुनविकास के कारण नगरपालिकाओं पर निरन्तर भ्रधिकाधिक 
जिम्मेदारियां पड़ती रहती हैं और इस समय उनमें से थोड़ी-सी ही इन जिम्मेदारियों को निवाह 
सकती हैं। कई पदिचिमी देझ्षों में मुख्यतः स्थानीय अधिकरणों के द्वारा ही श्रावास॒ एवं अन्य 
नागरिक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं । भारत में भी यह जरूरी है कि श्राथिक विकास की 
आवश्यकतानुसार भ्रावास एवं अ्रत्य नागरिक सुविधाएं देने के लिए राज्य के अभिकरणों के रूप 
में स्थानीय ग्रधिकरणों का अ्रधिक से अधिक प्रयोग किया जाए । 


३२. योजनावद्ध शहरी विकास के लिए और अगले १० या १४ सालों में जिस प्रकार 
से शहरी केन्द्रों का विकास होना है, उसके लिए यह्‌ आ्रावश्यक है कि श्राथिक विकास का विशेषत: 
औौद्योगीकरण के स्वरूप का ठीक-ठीक श्र स्पष्ट ज्ञान हो ताकि उसके अनुसार ही विभिन्न 
औद्योगिक तथा दूसरे प्रकार के कार्यो का वितरण, स्थापना तथा आकार निरिचित किया जा सके । 
उपयुक्त अध्यायों में इन प्रइतों पर विचार किया गया है। जिलों और राज्यों जैसे प्रदेशों के झ्राधार 
पर तथा कृषि, उद्योग, परिवहन आदि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाई गई योजनाओ्रों 
के अनुसार तथा उन्हें और अ्रधिक कुशलता से कार्यान्वित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि 
शहरी-ग्राभीण भ्रदेशों के भ्रष्ययन्त के आधार पर भौतिक तथा झ्राथिक योजनाएं तैयार की जाएं 
और प्रत्येक प्रदेश को स्वीकृत स्थानीय योजना का एक क्षेत्र समझा जाए । विशेषतः बड़े श्रौर 
बढ़ने वाले नगरों, तथा उन नदी घाटी क्षेत्रों के लिए जो कि सिंचाई एवं विद्युत की नई योजनाओ्रों 
द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, प्रादेशिक दृष्टिकोण से योजना बनाना आवश्यक है । संतुलित 
शहरी-ग्रामीण प्रदेशों का विकास करना ही अन्तिम उद्देदय होना चाहिए जिससे स्थायी और विभिन्न 
प्रकार का रोजगार मिल सकेगा तथा उचित सामाजिक और झाधिक मूल्य पर विकास हो सकेगा । 


२३. इस उद्देश्य की श्राप्ति के लिए प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित ५ प्रमुख दिशाओं में 
कारंबाई करनी होगी :-- 


(१) प्रत्येक राज्य समस्त प्रमुख नगरों के लिए व्यापक योजनाएं बनाने और 
सर्वेक्षण करने का क्रमिक कार्यक्रम तैयार करे । इनमें प्रत्येक नगर या क्षेत्र में 
भूमि प्रयोग और प्रादेशिक सिद्धान्तों के एकीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए 
ताकि काम करने और रहने की परिस्थितियों में अधिक से अधिक कुशलता श्र 
वचत को जा सके। इस सम्बन्ध में दिल्‍ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, 


हैंदरावाद, कानपुर, लखनऊ, पूना आदि नगरों की ओर शीत्र ही ध्यान देने की 
जरूरत है | 


हाल ही में कई नए नगर बस गए हैं और श्रौद्योगिक प्रगति के साथ-साथ दूसरी 
तथा वाद की योजनाओं के काल में कई अन्य नगरों के शीघ्र विकसित होने 
की संभावना है। सिन्दरी, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, चित्तरंजन और नेवेली 
इसी श्रेणी के नगरों में से हैं। ऐसे नगरों के लिए यथाशीघ्र प्रादेशिक योजनाएं 
वनाने का कार्य आरम्भ होना चाहिए । । 
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(३) नदी घाटी क्षेत्रों का विकास उनके भूतल-रझूप, साधनों, विकास सम्भावनाओं एवं 
विकास की आवश्यकताओं के उचित सर्वेक्षण पर आधारित होना चाहिए। 
दामोदर घाटी क्षेत्र के प्रादेशिक सर्वेक्षण का परीक्षणात्मक कार्य जल्दी ही किया 
जाएगा। भाखड़ा-नंगल, हीराकुड, चम्ब॒ल, तुंगभद्रा, कोयना तथा अन्य महत्वपूर्ण 
योजता क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के सर्वेक्षणों की आवश्यकता है । 


(४) अ्रभी तक मद्रास, वम्बई, हैदराबाद भर सौराप्ट्र, केवल इन चार राज्यों में ही 
नगर और ग्राम योजना कानून बनाया गया है । उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के 
कानून पर विचार किया जा रहा है। यह सुझाव दिया गया है कि सब राज्यों में 
नगर और ग्राम योजना कानून बनाया जाना चाहिए ओर उसे कार्यान्वित करने 
के लिए श्रावदयक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। सुयोग्य कर्मचारियों के न मिल 
सकने के कारण शहरी योजना बनाने का कार्य इस समय प्राय: बीच में ही रुक 
जाता हैं । योजना में शहरी योजना बनाने वालों तथा नक्शानवीसों के प्रशिक्षण 
की. वर्तमान सुविधाओं में विस्तार करने की व्यवस्था की गई है । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिनका शहरी विकास तथा 
पुनविकास पर काफी प्रभाव पड़ेगा । ऐसे कार्यक्रम ये हैं : विशाल झौद्योगिक 
और अन्य कार्य जिनकी स्थापना का निवचय सरकार करती है, ग्राम और छोटे 
उद्योगों तथा झ्रौद्योगिक संस्थानों और नगरों का विकास, सिंचाई तथा विद्युत 
की प्रमुख योजनाएं, छोटे-छोटे वगरों तथा गांवों में विजली लगाने की योजनाएं, 
कृषि की पैदावार के लिए गोदामों तथा हाट केद्धों की स्थापना, शहरों में 
पानी की सप्लाई तथा सफाई की योजनाएं, औद्योगिक और कम आय वाले 
लोगों के लिए मकान बनाने की योजनाएं, तथा परिवहन की सुविधाम्रों में विस्तार 
करना आदि-श्रादि । इनको और अन्य कार्यक्रमों को संगठित रूप से कार्यान्वित 
करना चाहिए और शहरी तथा प्रादेशिक विकास पर पड़ने वाले उनके प्रभाव 
पर भी ध्यान रखना चाहिए । साथ ही प्रत्येक राज्य या क्षेत्र के विभिन्न भागों में 
योजना की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए | 

इस प्रकार की समन्वित योजना के परिणामस्वरूप इन कार्यक्रमों में जिन साधनों 

का प्रयोग किया जाएगा, उनका सनन्‍्तोपजनक परिणाम निकलेगा तथा आर्थिक 

विकास और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का खर्च भी कम हो जाएगा । 
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अध्याय २७ 
श्रम तीति और. कार्यक्रम 
विषय प्रवेद्य 


* पहली पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय इस बात.का ध्यान रखा गया था कि देश 
की अर्थे-व्यवस्था में औद्योगिक श्रम के महत्व को दिनोंदिन अधिक मान्यता मिलती जा रही है । 
स्वतन्त्रता मिलने के पहले मजदूरों के श्रधिकारों की काफी अरसे- से अवहेलता होती' भ्रा रही 
थी, स्वतन्त्रता के पदचात उनके उन्त अधिकारों को स्वीकार-ही नहीं किया गया, बल्कि इस दिद्ा में 
उन्हें कुछ आश्वासन भी दिए गए । पहली पंचवर्षीय योजना में इन्हीं आश्वासनों को निश्चित 
रूप देने तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मजदूरों के 
साथ न्याय करने की चेष्टा की गई थी । 


२. योजना ने श्रम के क्षेत्र में सफलता पाई है, इस बात के तीन प्रमाण हो सकते है--औद्यो- 
गिक सम्बस्धों में सुधार हुआ है जिसका श्रेय मालिकों और मजदूरों दोनों को है, भिन्न-भिन्न स्तरों पर 
मिल-जुलकर सलाह करने में भी सफलता मिली है, और पिछले पांच वर्षों में मजदूर की असली 
कमाई में वृद्धि हुई है। मालिकों और मजदूरों में मिलकर सलाह करने और सरकार द्वारा 
स्थापित श्रौद्योगिक समितियों में अपने-अपने मामलों को सुलझाने की जो इच्छा दीख रही है, वह 
कुछ दिलों से श्रम सम्वन्धों का एक आशाजनक चिह्न हो गया है । वास्तव में इन पिछले पांच सालों 
में जो भी विधान तैयार हुआ . है उसके अधिकांश पर त्रिदलीय समितियों के पक्षों की मोटे 
तौर पर सहमति रही है। बोनस और फायदे के बंटवारे के प्रदन हालांकि अभी संतोपजनक ढंग 
से सुलझ नहीं सके हैं, फिर भी कतिपय केन्द्रों में इधरजों करार हुए हैं वे निश्चित रूप से इस 
दिशा में प्रगति के ही चिक्त हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १६४८ और कर्मचारी 
भविष्य निधि प्रधिनियम, १६५३ के भ्रन्तगंत दिए गए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को कार्यरूप 
देने की दिशा में भी प्रगति हुई है । काम से श्रलग कर दिए जाने पर भी सुरक्षा प्रदान करने के 
उद्देश्य से औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, १६५३ का विधान किया गया है। साथ ही साथ 
उद्योग स्यायाधिकरण भी भविष्य निधि, उपदान (ग्रेचुइटी) आदि सवालों पर निर्णय देते समय इस 
सुरक्षा की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखते हैं। यह भी धीरे-धीरे स्वीकार किया जाने 
लगा है कि जिन परिस्थितियों में काम किया जाना हो उनमें भी सुधार होना चाहिए । मजदूरों 
के स्वास्थ्य श्रौर सुरक्षा से सम्बन्ध रखने वाले उत्पादनों की समस्याओं का विधिवत अध्ययन 
करने के लिए एक केद्धीय श्रम संस्थान आ्रायोजित किया गया है तथा कुछ उद्योगों की उत्पादकता 
का अध्ययन किया जाने लगा है । राज्य सरकारों ने कल्याण केन्द्र खोले हैं और पिछले पांच वर्षो 

से औद्योगिक कामगारों के लिए अच्छे मकानों की व्यवस्था करने की दिला में काफी बड़े प्रयतत 
किए गए हैं। हालांकि वर्तमान मजदूरी को उचित मजदूरी की सीमा-त्तक उठाने और मजदूरों 
को श्रावास सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, तथापि यह प्रगति 
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धीरे-धीरे ही होगी । बागान श्रम अधिनियम को कार्यरूप दिए जाने से भी वागान मजदूरों की 
स्थिति में कुछ सुधार श्रवश्य होगा । 


३. पहली पंचवर्षीय योजना में श्रम नीति पर जो भी कहा गया है उसका ग्रधिकांश 
भविष्य के लिए अच्छे आधार का काम देगा । लेकिन फिर भी समाज के समाजवादी स्वरूप को 
ध्याव में रखकर, जिसके अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है, श्रम 
नीति में कुछ आवश्यक सुधार करने ही पड़ेंगे । समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना पूर्ण 
रूप से आर्थिक आधारों पर ही नहीं होती वल्कि समाज सेवा की भावना तथा समाज द्वारा इस 
तथ्य को मान्यता देने की भ्राकांक्षा भी काफी महत्व रखती है । इस प्रसंग में यह आ्रवश्यक है कि 
कामगार यह अनुभव करे कि वह एक प्रगतिशील राज्य के निर्माण में सहायता कर रहा है । इस 
प्रकार समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के पहले श्रौद्योगिक प्रजातत्य की स्थापना झ्रावश्यक 
हो जाती है । 

४. सरकारी क्षेत्र के विस्तार का अर्थ है कि उस क्षेत्र के मजदूर और प्रबन्ध अधिकारी 
दोनों ही अधिकाधिक बढ़ती हुई जिम्मेदारियां उठाएं और अगर सरकारी क्षेत्र में काम की 
परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि उसे निजी क्षेत्र में रखना पड़े, तो ऐसे क्षेत्र के प्रश्नासकों को 
भजदूरों के हितों के विपय में विशेष रूप से सजग रहना होगा । चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो या 

निजी, उत्पादन में क्रमिक रूप से वृद्धि करने के लिए अनुशासनहीनता, कामबन्दी और घटिया 
किस्म के उत्पादन आदि तमाम बातों से बचना होगा भर श्रम नीति को इसी दिश्ला में चातित 
करना होगा। ऐसी नीति के लिए आवश्यक है कि उसको सिर्फ मालिक भ्रौर मजदूरों के हितों का 
ही नहीं बल्कि जनता का भी समर्थन मिले। इसलिए योजना आ्रायोग नें श्रम प्रतिनिधियों 
का एक मंडल बनाया तथा इस मामले में उसकी सलाह मांगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 
की गई सिफारिदों मण्डल के सदस्यों के निर्णयों का ही परिणाम है । हे 
मजदुर संघ 
५. मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भ्रौर उत्तादन के लक्ष्यों कीआप्ति के लिए एक मजवूत 
मजदूर संघ (ट्रेड यूनियन ) आन्दोलन का होता जरूरी है । झ्राजकल जितने भी मजहूर व है मा 
रूप से भ्रनेक मजदूर संघों के होने, राजनीतिक प्रतिदवंद्िता, साधनों की कमी तवामजहू तक हे 
की कभी की वजह से कमजोर है । भ्रक्सर ऐसा सुझाव दिया जाता हैं कि मजहर बा 
जो यह अनुचित प्रतिदवंद्विता पाई जाती है उसका कारण यहें है कि संघों के 22838 मावना 
वन जाते हैं। इस कथन को जहां बिल्कुल आरधारहीन नहीं कहा जा मे या है। उे 
पड़ेगा कि इन्हीं वाहरी लोगों ने देश के मजदूर श्रान्दीलन को बढ़ाने ०० 2620 हा [इन 
विता यह आन्दोलन न तो इस स्थिति को पहुंच सकता और न ईसम कल कि सारे समय 
संघीं में काम करने वाले ऐसे वाहरी लोगों के बीच भेद करना आवश्यक हा 2 हक ब 
मजदूर संघ में काम करते है ग्रयवा जो और वहुत-से कामों में कं परंकातिक कारों पी 
संघ का भी काम करते है। मजदूर संघ संगठनों में पहली ला के हे अपने कार्यों में पत 
अ्रव भी श्रावश्यकता है । इसलिए अगर मजदूर संघ ऐसे कक को यह पुर 
लते हैं तो उनके इस अधिकार में हस्तकेप नहीं होना हि पर की ओगी हें बह हैं 
करना ही चाहिए कि किसी ऐसे साधन पर जो कि भी वा प्रभाव पी है। 
आवश्यकता से भ्रविक निर्भर रहने से मजदूरों की संगठन तामट का 
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यह बात अपने में बड़ी दिलचस्प है कि इधर कुछ दिनों से मजदूर संघों का प्रवन्ध करने वाले 
बाहरी लोगों की संख्या घटी हैं। इस प्रवृत्ति को और अधिक प्रोत्साहन देने को 
आवद्यकता है । ह 


६. मजदूर संघों में कर्ता-धर्ताओं के रूप में श्रगर बाहरी व्यक्तियों की संख्या घटा दी 
जाए तो बहुत सम्भव है कि मजदूर संघों को संगठन चलाने वाले व्यक्तियों की कमी का सामना 
करना पड़े । इस दिशा में अगर मजदूरों को आत्मनिर्भर बनना है तो उन्हें संघ से सम्बन्धित 
सिद्धान्तों और प्रणालियों के विपय में प्रशिक्षित करना आवश्यक हो जाता है । श्रम हितकारी 
कार्यक्रमों में इस विषय के लिए छात्रवृत्ति देने की एक योजना रखी गई है । 


७. संघों को मजबूत बनाने के लिए एक अन्य उपाय यह है कि उनको कुछ शर्तों पर प्रति- 
निधि संघों के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। कुछ राज्यों में औद्योगिक सम्बन्ध संहिता' के 
अन्तर्गत ऐसे संघ को मान्यता देने की व्यवस्था रखी गई है जिसमें चन्दा देने वाले सदस्यों की 
संख्या, उन तमाम मजदूरों की संख्या का काफी बड़ा प्रतिशत हो जिनका प्रतिनिधित्व करने का वह 
संघ दावा करता हो। यह प्रतिशत मजदूर संघ संगठन के विकास के अनुसार विभिन्न राज्यों में 
अलग-अलग हो सकता है । चूंकि मान्यता प्रदाव करने की इस नीति से कुछ राज्यों में मजदूर 
आन्दोलन सबल हुआ है, इसलिए यह सुझाव दिया जा सकता है कि जिन राज्यों में इस समय ऐसी 
कोई व्यवस्था नहीं है वहां भव कर दी जाए। ऐसा करते समय संघ का किसी उद्योग के लिए 
पया महत्व है, इस वात का ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही यह बात भी महत्वपूर्ण है कि 
जहां सिर्फ संख्या के झ्राधार पर किसी संघ को मान्यता मिल जाएगी, वहां उसके लिए आवश्यक 
है कि वह प्रभावपूर्ण ढंग से काम करने के लिए किसी भी झगड़े को निवृटाने में कोई सीधी 
कार्रवाई करने के पहले जो भी मान्य ढंग और प्रक्रियाएं हैं उनके भ्रनुसार काम करे । 


८. इस अन्दोलन को सबल बनाने का एक अन्य पक्ष यह है कि मजदूर संघ आधिक 
पक्ष को अपने अतिरिक्त स्रोतों द्वारा ही पूर्ण करें। अक्सर होता यहहू कि ये संघ अपनी सदस्यता 
अधिक से अधिक बढ़ाने की इच्छा से अपना चन्दा बहुत ही कम रखते हैँ और श्रक्सर उसे भी 
वें इकट्ठा नहीं कर पाते । संघों में सामाल्यत: न तो यही होता हैं कि भजदूर लोग अपना चन्दा 
नियमित रूप से अदा करें और न यही कि चन्दे को अ्रदायगी न होने के कारण सदस्यता समाप्त 
कर दी जाए। यह अनुभव किया जाता है कि जब कोई संघ मान्यता प्राप्त संघ के रूप में भ्रपनी 
रजिस्ट्री कराना चाहे तो उसकी पहली शर्ते यह होती चाहिए कि वह अपने यहां सदस्यता का 


चन्दा कम से कम चार श्राने महीना अभ्रवश्य रखे । साथ ही बकाया चन्दे की भ्रदायगी के नियमों 
का भी सख्ती से पालस किया जाना चाहिए । 


मालिक संगठन 


€. किसी क्षेत्र में औद्योगिक संतुलन बनाए रखने के लिए उस क्षेत्र की मालिक संस्थाओं 


को प्रमाणित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर किए गए 
समझौते संस्था के सभी सदस्यों तथा असदस्यों पर लागू होंगे । 


ओऔद्योगिक सम्बन्ध 
१०. किसी उद्योग या व्यापारिक काम के विकास के लिए 


पर री औद्योगिक शांति का होना 
आवश्यक है । स्पष्ट हैं कि यह शांति सबसे अच्छे रूप में सब दल 


मिलकर ही स्थापित कर 


श्रम नीति और कार्यक्रम ५३३ 


सकते हूँ | श्रम विधान भर उसको लागू करने की व्यवस्था से मालिकों और मजदूरों के मिलकर 
काम करने के लिए उपयुक्त अ्रवसर प्राप्त होंगे, फिर भी इस वात का सबसे अच्छा हल आपसी 
समझौते द्वारा ही संभव हो सकता है । अ्रभी हाल ही में इस दिद्या में कुछ स्वस्थ बातें देखने 
में आई हैं और कई बड़े उलझे हुए मामले समझौतों द्वारा तय हुए हैं । बोनस के सवाल को लेकर 
अहमदाबाद मिल मालिके संघ और कपड़ा मिल श्रम संघ के वीच जून १६५४५ में एक करार 
हुआ । दोनों संघों ने यह भी तय किया है कि भविष्य में अ्रपनें सारे झगड़े आपसी 
समझौतों और वातचीत के द्वारा तथा बिना हड़ताल किए या मुकदमा चलाए तय कर लेंगे। 
अगर दोनों के बीच कोई समझौता न हो पाए तो उस स्थिति में पंचनिर्णय की भी व्यवस्था की 
गई है। १६५६ के प्रांर्म्म में बम्बई मिल मालिक संघ और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, वम्बई 
के बीच वोनस सम्बन्धी एक समझौता हुआ । टाठा लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर 
और उसके मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ के बीच भी एक महत्वपूर्ण समझौता 
हुआ । यह समझौता कई कारणों से ध्यान देने योग्य है, जैसे इस प्रकार के समझौते में सबसे 
पहली वार संघों की सुरक्षा और अधिक उत्पादकता के उपायों में मजदूरों के सहयोग, भझ्राषु- 
निकीकरण और विस्तार तथा काम के मूल्यांकन की योजनाओं की स्वीकृति के लिए व्यवस्था 
की गई है । मालिकों ने भी इस वात को मान लिया है कि उद्योग के प्रवन्ध में कर्मचारियों का 
सहयोग अधिक से अ्रधिक मात्रा में वांछनीय है। हालांकि जो समझौते हुए हैं, उनका 
सम्बन्ध देश के कुल औद्योगिक श्रमिकों के केवल एक भाग से ही हैं, फिर भी इस बात को कम 
महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए कि उनके प्रभाव से ही अच्छे श्रौद्योगिक सम्बन्धों का रास्ता 
खुला है । 
११. किसी भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित समस्या में कामवन्दी का बेजा तौर परम्रचार 
किया जाता है तथा श्रौद्योगिक ग्रद्मांति को भी जनता के सामने वढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता हैं! 
इस प्रकार के प्रचार के परिणामों को विफल करने के लिए यह भावर्यक है कि उन वाती का 
अध्ययन किया जाए जिनके कारण उन भ्ौद्योगिक प्रतिष्ठातों में शान्तिपूर्ण काम करने की एकल 
परम्परा चली श्राती रही हैं जहां मालिकों-मजदूरों के मेल-जोल से काम हुआ 8 00004 
देश के कुछ प्रतिष्ठानों में श्रव्ययन किया जा रहा है । जहाँ इन प्रब्येताओं की 8 रे 
कि वे श्रम सम्बन्धों के रचनात्मक पक्षों का प्रचार करें, वहाँ यह भी आ्रावद्यक है कि जिन की दी मे 
अक्सर औद्योगिक झगड़े होते हों वे उतका भी अध्ययन प्रस्तुत करें ताकि सम्बद्ध दल विरोधी 


परिस्थितियों को देखकर अपने-अपने बारे में अनुमान लगा सकें। 

« (१३. श्रौद्योगिक श्ञांति की स्थापना के लिए रोक-थाम के उपायों की भी झावद 4 
होती है । सबसे ज्यादा जोर इस वात पर दिया जाना चाहिए कि किसी भी स्विति 2 
सुलह सम्बन्धी आपसी बातचीत की आखिरी अवस्था में भी झगड़े से वचा जाई ह कराते वात 
झगड़े को निपटाने का तरीका जिन देशों में भारत से ज्यादा सफल रहा है, वहाँ आह, गा 
व्यक्ति झगड़े न होने की स्थिति में भी मजदूर संघों के नेताओं और मालिकों के ट जाग 
हैं तया ऐसे मसलों के बारे में बातचीत करते है जिन पर भव अंग है ले देश 
होती है। इस बातचीत का असर ऐसे झगड़े बचाने में कार पड़ता है है है 

इसको आरम्भ करना चाहिए । 
१३. झगड़े होने की स्थिति में उन्हें निपटार्स 
का सहारा लेता चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारा 


बंप || 


बंतति प्रपप 
बातपीत प्रसव 7 


ह्य्रयी पर 


नें के लिए आपसी बात 
यों को चाहिए कि टुस प्रदार 


हारी 
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सुगम बनाने के लिए वे आवश्यक तन्त्र की स्थापना करें | सरकार को ऐसे लोगों की सूची रखनी . 
चाहिए जिन पर मजदूरों का विद्वास हो । आवश्यकता पड़ने पर दलों को इस वात्त के लिए 
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे लोग निर्णय कराने के लिए इसी सूची में से पंचों को चुन 
लें, फिर भी कठिन परिस्थितियों में जहां इत तरीकों से काम न चले, सरकार को श्रवव्य ही 
चखल देता चाहिए । झगड़े निपटाने के लिए १६५० में जो व्यवस्था थी वह बहुत पेचीदा थी । 
इस दिशा में श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन द्वारा मजदूरों के कानूनी 
हितों की रक्षा का ध्यान रखते हुए (क) अधिनिर्णयन की प्रक्रिया को सरल बनाने, (ख) 
श्रम अपील न्यायाधिकरण हटाने, तथा (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुभाग ३३ 
को लागू कर विभिन्न दलों द्वारा श्रनुभव की गई कठिनाइयों को मजदूरों के उचित हितों का 
ध्यान रखकर दूर करने की कारंवाई एक उचित कदम है । ५3 


१४. श्रमिकों और मालिकों के बीच झगड़े का एक कारण पंचाटों और समझौतों 
की बातों का काफी तौर पर पूरा न किया जाना अथवा लागू न किया जाना भी है । कुछ 
उदाहरण तो ऐसे हैं जहां सरकार के जोर देने पर भी पंचाटों को कार्यान्वित नहीं किया गया । 
पंचाटों में दी.गई बातों को लागू करवाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कर्मचारी को 
बहाल करने तथा सुविधा देने की व्यवस्था है । इन स्थितियों में मालिक के खिलाफ झौद्योगिक 
विवाद भ्रधिनियम, १६४७ के अधीन मुकदमा चलाना ही एकमात्र उपाय रह जाता है, परन्तु 
उसमें भी भ्रिक से अधिक २०० रुपए पहली वार अपराध करने पर और ५०० रुपए बाद में 
अपराध करने पर जर्माना किया जाता है। अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि मालिकों से 
उन व्यवस्थाओं को लागू कराने के लिए जिन पर खर्च बहुत आता हो, यह सजा काफी नहीं है । 


मजदूरों के लिए भी सजाएं इतनी सख्त होनी चाहिएं कि नियमों को जान-बूझकर तोड़ने की 
उनकी हिम्मत न हो । 


१४. वैसे पंचाट के निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी तो मालिक (निजी या सर- 
कार) की ही होती चाहिए, पर साथ ही परिपालन के लिए जिम्मेदार एक न्यायाधिकरण भी 
होना चाहिए श्रौर दलों की पहुंच इस न्यायाधिकरण तक सीधे होनी चाहिए । न्यायाधिकरण 
को पंचाट के निर्णयों का श्र्थ लगाने तथा अधिकार क्षेत्र स्थिर करने का भी अ्रधिकार होना 
चाहिए। अगर कोई ऐसा निर्णय पाया जाए जो वित्त की दृष्टि से लागू न किया जा सकता हो 
त्तो भ्यायाधिकरण को अधिकार होना चाहिए कि वह सरकार या किसी निर्दिष्ट कार्यकारी 
अधिकारी से एक नियत समय के भीतर कोई निश्चिचत कारंवाई करा ले ) 


१६. औद्योगिक झगड़े कम करने का एक और तरीका यह भी है कि एक संयुक्त परामर्शी 
तत्व की स्थापना की जाए केन्द्र, राज्य अथवा अलग-अलग यूनिटों में हर स्तर पर इस प्रकार 
के तन्त्र होने आवश्यक है । श्रगर उच्च स्तर पर कार्य करने वाले द्विंदलीय परामर्शी तत्त्र और 
यूनिट स्तर पर काम करने वाले तन्त्र में सहयोग से काम हो तो इससे मजदूरों और मालिकों 
के बीच सहयोग अधिक कारगर साबित हो सकता है। यूनिटों में कार्य समितियां इसी हँसियत 


पी घ 3 को उच्च स्तर पर हुए करारों को कार्यरूप देने के अलावा, 
कि ये शा दा में उठने वाली व्यावहारिक समस्याओं के हल ढूंढ़ने चाहिएं, 
है कि कार्य समितियों, के कान कह क 2 जो सकें। इस क्षेत्र में अनुभव से पता चला 

' के काम करने में सबसे बड़ी वाधा उनकी और उस क्षेत्र में क्रियाशील 


न्‍- 


श्रम नीति और कार्यक्रम प्३५ 


मजदूर संघों की जिम्मेदारियों का स्पष्ट न होना है। प्रतिनिधि संघों को चाहिए कि वे मजदूरी, 
भत्ते या नौकरी की शर्तो सम्बन्धी मामलों या ऐसे झगड़ों के विषय में जो आपस में वातचीत 
करके सुलझाने लायक हों, मालिकों से सीधे व्यवहार करें । कार्ये समितियां जहां तक अनुमान है 
किसी उद्यम सम्बन्धी मानवीय अथवा टेकनीकूल सवाल तथा व्यापारिक काम के सामात्य 
हितों की पूर्ति के लिए उचित उपायों सम्बन्धी सवालों को बड़ी अच्छी तरह तिपटा सकती है । 
इससे हो सकता है कि दोनों की कार्ये प्रणाली सुधरे । बड़ी यूनिदों में इस प्रकार की व्यवस्था 
कारखानों में करना जरूरी होगा | अगर दल सहमत हों तो कार्य समित्तियों को करारों, पंचाटों 
और दिए गए शआ्रादेशों के उचित रूप से लागू करने तथा उनका भ्र्थ करने का भ्रधिकार दिया 
जा सकता है । फिर भी किसी संघ को अधिकार होना चाहिए कि जिन मामलों में वह उचित 
समझे वहां उनके विपय में कार्य समितियों के साथ वातचीत की किसी भी अवस्था में वह यह 
मांग कर सकता है कि मामला संघश्रौर मालिक के बीच समझौते के लिए छोड़ दिया जाए। 


१७. वर्तमान द्विदलीय संयुक्त परामर्श तंत्र, श्र्थात संयुक्त परामर्शी बोर्ड का इससे भी 
ग्रधिक अच्छा उपयोग हो सकता है । इस बोर्ड को सीमित सफलता प्राप्त हो भी चुकी हैं । 
हालांकि इसकी विशिष्ट उपलब्धियां चमत्कारपूर्ण तो नहीं हुई, तथापि इसने आ्रापक्षा 
बातचीत और समझौते के लिए अच्छी पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। अ्रव भविष्प में इसकी 
क्षमता की परख यही होगी कि वह जटिल मामलों को आपसी समझौते के आ्राधार पर कहां 
तक निपटा पाता है । बोर्ड अपने क्रिया-कलाप को और गहन बताना चाहता है, इसके लिए वह, 
महत्वपूर्ण समस्याझ्रों का अ्ध्ययत करना, अधिक सभाएं करना तथा आपसदारी की भावना 
से समझौते कराने के उद्देश्य से सवालों पर वातचीत करना चाहता है। प्राश्ा हैं कि इसमे 
प्रत्येक स्तर पर सहयोग के लिए वातावरण तैयार होगा । | 

१८. योजना को सफल रूप से कार्यान्वित करने के लिए यह के अक है कि मजदूरों और 
प्रवन्धकों में अधिक साहचर्य हो । इस उपाय द्वारा (क) उद्योग, कर्मचारियों और समाज 2308 
सामान्य लाभ के लिए उत्पादकता बढ़ाने, (ख) कर्मचारियों को उद्योग चालन श्रौर उत्पादन को 
प्रक्रिया में उतकी जिम्मेदारी का अधिक से अधिक ज्ञान कराने, (ग) मजदूरों को अपनी वाद कहे 
देने की इच्छा को पुरी करने और इससे श्रौद्योगिक शान्ति, भ्रच्छे सम्बन्ध वा 30003 
पैदा करने में सहायता मिलेगी । इस उद्देश्य की अ्प्ति प्रवन्धकों, टेकबीकल व्यक्तियों और 
कामगारों के प्रतिनिधियों की प्रवन्ध परिपदें बनाने से हो सकती हैं । ईप पा 
प्रवन्धकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रवस्ध परिषद को प्रभावकारी ढंग पर है 
करने योग्य बनाने में सहायक आवद्यक सूचना के वारे में उचित श्रौर सही विवरण वार 
प्रवन्ध परिषद को यह अधिकार होता चाहिए कि वह प्रतिष्ठान 0030 0088 अ/ के कि 
और उनको अच्छे ढंग पर चलाने के लिए उपाय बताए । जो मामल बाग सा हे अत 
आत्ते हैं, उन पर परिषद को अ्रवश्य ही विचार न करने दिया वात से हा गा 
उद्योगों के बड़े-बड़े प्रतिष्ठान मे ऐसे अस्तावों पर प्रयोग मेक दिल्तार, प्रात होने वात 
उन्नति नियंत्रित रूप से होनी चाहिए और इस योजना म ह 5 कफ 
अनुभव के ही आधार पर किया जाना चाहिंए | 

१६, भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र का दिनोंदिन 
क्षेत्र के चालू कामों की सफलता और मर्ज है सरकारी 
श्रौद्योगिक सम्बन्धों के प्रशासन का बड़ा महत्व है। इंसतिए 


विकास होंगा, इसे तथ्य को देखते हुए एन 
उमगों की पूर्ति की दृष्टि से इस के 
गरी क्षेत्र का कोई दर्मचार्र 


५३६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


यदि इस वहाने से श्रपती जिम्मेदारियों से वचना चाहता है कि वह लाभ के उद्देश्य से काम नहीं कर 
रहा, तो उसकी इस प्रवृत्ति को वढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। सरकारी कामों के प्रवन्धकों को 
सामान्यत: श्रम नियमों से न तो छूट मांगनी चाहिए और न ऐसी श्रन्य रियायतें ही मांगनी चाहिएं 
जो निजी क्षेत्र में न मिलती हों । इसका तात्पय ऐसा कोई सुझाव देना नहीं हैं कि सरकारी क्षेत्र 
के उद्योगों के लोग ही सबसे पहले श्रम सम्वन्धी नियमों से छूट मांगने के लिए आगे आते हैंया 
उनकी काम की हालतें सन्‍्तोषजनक नहीं हैं । वास्तव में सभी नए राज्य उद्यमों में मजदूरों 
के हित पर गहन रूप से ध्यान दिया गया है। अन्त में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को कम से कम 
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के समकक्ष तो होना ही चाहिए और उन्हें अपने उत्पादन पर तथा 
सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी होने पर न्‍्यायोचित गवे होता चाहिए । 


अनुशासन “ 


२०. समाजवादी ढंग के समाज की सबसे पहली मांग यह है कि कामगारों की आधिक 
और सामाजिक स्थिति सुधारने की मांग को मान्यता दी जाए । बदले में कामगारों को भी अपनी 
जिम्मेदारियां महसूस करनी चाहिएं । वास्तव में समाज के आगे जो उद्देश्य हैँ उसकी पूर्ति के लिए 
एक ओर योग्यतापूर्वक और परिश्रमपूर्वंक काम करने की और दूसरी ओर अनुशासनहीनता से 
बचने की आवश्यकता है। यह सम्भव है कि कमी-कभी मजदूरों के वीच पैदा होने वाली अनुशासन- 
हीनता के पीछे उपयुक्त कारण हों । पीछे जो सुझाव दिए गए हैं उनके द्वारा श्रमिकों और 
अवन्धकों के बीच संघर्ष का क्षेत्र कम करने में सहायता मिलेगी । यह सही है कि प्रबन्धकीं 
ओऔर,मजदूरों के बीच कठोर अनुशासन किसी विधान के द्वारा लादना उपयुक्त नहीं कहा जा 
सकता और यह अनुशासन मालिकों और मजदूरों के संगठनों को अपने श्राप ही 
उपयुक्त नियन्त्रण लगाकर पैदा करना पड़ेगा । परन्तु फिर भी अ्रगर समस्त मजदूरों 
में अ्रनुशासनहीनता फैल जाए तो उस स्थिति के लिए वैधानिक या उसी प्रकार का कुछ उपाय 
सोचा ही जाना चाहिए। यह बात सही है कि पिछले सालों में औद्योगिक हंड़तालों द्वारा उत्पादन 
में होने वाले नुक्सानों में कुछ कमी हुई है परन्तु यह भी सही है कि गैर-कानूनी हड़तालों या ताला- 
वन्दियों के लिए दण्ड देने की व्यवस्थाएं भी अ्रपर्याप्त साबित हुई हैं। “धीरे काम करो”, 
कलम न उठाओो” और “केवल हाजिरी देते रहो” जैसी हड़तालों के उदाहरण देखने में 
आए हूँ जो अर्थ-व्यवस्था के व्यापक हित में अनदेखे न रह जाने चाहिएं। मालिकों और कामगारों 
के दृष्टिकोण से ये परिस्थितियां गम्भीर हैं। मालिकों के उत्पादन की हानि होती है, परल्तु 
कामगार के लिए कार्य सामर्थ्य ही उसकी सम्पत्ति है, इसलिए उसे इस सामथ्य को घटाने बाली 

किसी भी अवृत्ति से अपने को बचाना चाहिए । पिछले दिनों में कुछ उद्योगों में हिंसा और 
अनुशासनहीनता की शिकायतें आई हैं । यहां यह आवश्यक है कि औद्योगिक अनुशासन 
के समस्त प्रश्न को उसके विभिन्न पहलुओं सहित देखा जाए और इस बीच दलों को एक-दूसरे 


के हित में यह चाहिए कि शासनहीनता पैदा करने. वाली सभी प्रवृत्तियों को सख्ती से रोका 
जाए । हि 


सजदूरी है 
२१. मजदूरी की एक ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य वास्तव में 
मजदूरी बढ़ाना हो । जहां कामग्रारों के उचित मजदूरी के अधिकार को मान्यता दी जाती है, वहां 
उसकी कोई माया नियत करना भी मुद्दिकल रहा है । इस दिल्ला में औद्योगिक न्यायाधिकरण 


श्रम नीति और कार्यक्रम न 


अधिक से अधिक प्रयत्नों के बाद भी कोई उपयुक्त उपाय हूंढ़ पाने में ग्रसमर्थ रहे हैं। उचित मजदूरी 
के सिद्धान्त को भली प्रकार कार्यान्वित करने में एक बड़ी कठिनाई यह रही है कि सीसान्त 
ह$ मजदूरी का ढांचा नियत करने में ढिलाई से काम लेती रही है। जहां तक उचित मजदूरी 
ह रा प्रगति करने का सवाल है, किसी केन्द्र की औसत यूनिटों की आ्राथिक स्थिति के आधार 

| मजदूरी नियत की जानी चाहिए, परन्तु आयोजन के सन्दर्भ में सीमान्‍्त यूनिटों को बन्द 
हा देने का, जिसका बेरोजगारी पर प्रभाव बहुत महत्व रखता है, अर्थ यह होता है कि सीमान्त 
श/पर्टों के काम में भी सुधार किए जाने की श्रावरयकता है । इन यूनिटों को और अ्रधिक दृढ़ 
हर का एक उपाय यह है कि विकेन्द्रत अ्र्थ-व्यवस्था की आवश्यकताप्रों को ध्यान में रखते 
हुए सम्भव हो तो उनकी इच्छा से और पश्रगर आवश्यक हो तो जबर्दस्ती बड़ी यूनिटों में मिला 
दिया जाए | सीमान्त यूनियें किस प्रकार काम करती हैं, इस वारे में कोई सामग्री भी प्राप्त नहीं 
हू । कोई यूनिट विशेष सीमान्त श्रेणी के ग्रन्तर्गत झ्राती हैं या नहीं, यह निश्चय करने के लिए 
. पक रूप से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यह निश्चित कर दिए जाने पर भी कि कोई यूनिट 
विद्येप सीमान्त यूनिटों की श्रेणी में श्राती है उसको बड़ी यूनिटों के साथ मिलाने में वड़ी कठि- 
नाश्यां आएंगी, परन्तु उनका सामना तो करना ही पड़ेगा । 


२२. उत्पादन में वृद्धि होने से ही मजदूरी में वृद्धि हो सकती है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने 
का अर्थ आवश्यक रूप से यह नहीं है कि उसके लिए नई मशीनें श्रादि लगाई जाएं या मजहूए 
लोग और अ्रधिक परिश्रम करें।। संयंत्रों की अच्छी व्यवस्था से काम करने की परिस्थितियों में 
सुधार तथा कामगारों के प्रशिक्षण इत्यादि उपायों से उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन साथ में यह अहरी: 
न होगा कि कामगारों को उसी हिसाव से श्रधिक मेहनत भी करनी पड़े । कभी-कभी तो ऐसा हो 
सकता है कि इन उपायों से उत्पादन भी बढ़े शरौर परिश्रम भी कम लगे। दूसरा उपाय वह हो 
भकेता है कि उत्पादन के अनुसार लोगों को अदायगी की जाए । जहां यह नियम लागू तहो वहा 
इसे लागू किया जा सकता है। परन्तु इसमें कामगारों की सुरक्षा के लिए काफ़ी कदम उठाते पढ़ेंगे 
जैसे कि कम से कम मजदूरी कितनी हो, थकान के लिए व्यवस्था तर्था वेजा तौर पर उत्पादव 
की गति न बढ़ाने देना आदि बातें तो होनी ही चाहिएं, कम से कम मेजदूरी से ऊपर जो बुद्ध दिया 
जाए बह उत्पादन के अनुसार होता चाहिए । परिणामों के ग्राधार पर अ्रदायगी स्थिर करने की 
कोई प्रणाली लागू करने में कामगारों का भी परामर्श लेना चाहिए। साथ ही ड्स विपय 25 

अव्ययत्त करना चाहिए कि उत्पादन के वर्तमान स्तर पर मजदूरी बंढ़ाने की कोई संभावना 
हया नहीं, खासकर जब यह दावा किया जाता है कि इन दिनों भ्रौद्योगिक प्रतिप्ठानों मे मजदूरों 
को संख्या बढ़ाए बिना उत्पादन में वृद्धि हुई है । 

२३.. मजदूरी नीति के दो पहलू और हैं। उन पर भी विचार कर लिया जाना चाहिए । 
पहला है समाज की भावी व्यवस्था में कामगारों की आश्रों के अनुरुप मजदूरी देने व 22 

के झगड़ों का निपठारा । हैं न्ध 


का निर्माण, और दूसरा है अन्तरिम काल में मजदूरी के झगड़ो 28 85 
में यह कहा जाता है कि एक मजदूरी आयोग बनाया जाए हा तत्मम्बन्धी सामग्री पर 


थे. लाभ और मूल्य, ईनें तीति 
करे तथा बताए गए सामाजिक लक्ष्यों का ध्यान रखते हुए मजदूरी, लाभ 4277 
के अलग-अलग महत्व निर्धारित करने के लिए उपयुवत सिद्धान्त स्थिर करें। वह ० पा के 
करनी होगी कि अगर इस प्रकार का आयोग इसी समय बनाया जाता है ता 026 के 
अभाव में काफी कठिनाई होगी और अपर्याष्त सामग्री के आधार पर वहूँ 5 


भ््र्८ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


निकालेगा, उन पर कोई भी दीर्घकालिक नीति आ्रावारित नही हो सकती । इसलिए मजदूरी का 
तस्मीना करने के लिए तुरन्त ही प्रयतत किए जाने चाहिएं । 


२४. इन दिनों देश में मजदूरी के दो भाग है, एक तो है मूल वेतन, और दूसरा है महंगाई 
भत्ता। महंगाई भत्ते गुस्यतया भिन्न-भिन्न श्रीद्योगिवा फेन्द्रों के जीवनयापन सम्बन्धी देशनांकों के 
आधार पर हैं। इन देशनांकों के भो आधार एक समान नहीं हैं। कुछ तो श्रव से २०-२५ साल 
पहले इकट्ठ किए गए प्राथमिक आंकड़ों के सहारे निकाले गए थे श्रौर झ्ाज के कामगारों की 
व्यय श्रवृत्तियों के सच्चे चोतक नही हैं। मजदूरी आयोग को जो एक जरूरी सवाल सुलझाना पढ़ेंगा 
वह है मजदूर संघों की यह मांग की महंगाई भत्ते का एक भाग मूल वेतन में मिला दिया जाए । 
इस प्रकार भत्ता मिलाने के सवाल पर सिर्फ सिफारिशों कर देना ही वैज्ञानिक न होगा जब तक 
कि भिन्न-भिन्न स्थानों को जीवनयापन के देशनांक किसी एक समान आधार पर नहीं निश्चित 
किए जाते । इसलिए मजदूरी का तस्मीना जगाने के साथ ही साथ भिन्न-भिन्न केद्धों में जीवन- 
यापन सम्बन्धी देशनांक को दुहराने के लिए भी जांच कर ली जानी चाहिए । 


२५. श्रौद्योगिक झगड़ों को देखा जाए तो स्पप्ट हो जाएगा कि मजदूरी झ्ौर उससे सम्बन्धित 
मामले ही मालिक और मजदूरों के बीच झगड़े की मुख्य जड़ रहे है। इन झगड़ों को निपाने 
के लिए इन दिनों जो तस्य, भ्र्यात श्रौद्योगिक न्‍्यायाधिकरण है, उनका काम पक्षों को पूरा सत्तोप 
देने बाला नहीं रहा है । इस प्रकार के झगड़े निपटाने में केवल वही तन्त्र अधिक ग्राह्मय होगा जिसमें 
सम्बद्ध पक्ष स्वयं ही झगड़ा निपटाने में श्रधिक से श्रधिक योग दें। इसनो लिए अगर एक 
भिदलीय बोर्ड वनाया जाए जिसमें मालिकों और मजदूरों के वरावर-बरावर प्रतिनिधि हों तथा 
४ तटस्थ अध्यक्ष हो, तो उसके निर्णय कदाचित भ्रधिक ग्राद्ध हो सकेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में 
टलग-अलग उद्योगों के लिए इस प्रकार के बोर की स्थापना की जानी चाहिए । 


२६. जहां तक बोनस और लाभ के बंटवारे का सवाल हैं, इस बारे में सब दलों के लिए 
कोई भी स्वीकार्य व्यवस्था करने के लिए पहले इस समस्या का और अधिक भ्रध्ययन किए जाने 


की जरूरत हैँ। इस बीच श्ौद्योगिक ज्षाड़ों को सुलझाने के लिए वही तन्व काम में लाना चाहिए 
जो इन दिलों काम में लाया जा रहा हैं । 


सामाजिक सुरक्षा 


२७. पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो कमंचारी भविष्य निधि योजना वैधानिक 
_ आर पर लागू की गई थी, अब उसका विस्तार ऐसे उन सभी उद्योगों भर वाणिज्य प्रतिष्ठानों 
तक कर दिया जाना चाहिए जिनके कर्मचारियों की संख्या देश भर में १०,००० या उससे अधिक 
हो। उसमें अंशदानों की, मात्रा ६३ प्रतिशत से बढ़ाकर पड प्रतिशत कर देने के 
4 कै गौर भीगे विचार किया जाना चाहिए । झ्ावश्यकता तो इस बारे में भी विचार करने फी 


चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के 
यह भी विचार किया जा रहा हैँ कि इस योजना 
तो इस बात की भी ढूंढी जा रही है कि इन 
उनको एक संगठित सामाजिक सुरक्षा योजना 


जना को और अधिक बढ़ाया जाए और सम्भावना 
दिनों श्रलग-अ्रलग ढंग से जो सुविधाएं दी जा रही है 
ना मे सम्बद्ध कर दिया जाए । इस दिला में संगठित 


श्रम नीति और कार्यक्रम प्र्१६ 


योजना का अर्थ होगा कि प्रति व्यक्त लागत में कमी आएगी और इस अकार जो बचत होगी 
उससे प्रन्य प्रकार की सुविधाएं दी जा सकेंगी । इस प्रकार की संगठित योजना के प्रशासन को 
अगर विकेन्द्रित कर दिया जाएगा तो इससे भी लोगों को फायदा ही होगा। अगर संभव हो तो 
औद्योगिक दुर्घटनाम्रों के फलस्वरूप असमर्थ हुए कामगारों को कोई दूसरा काम दे दिया जाई ! 


वेज्ञानिकन 

२८. पहली पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिकन बढ़ाने की सुविधा देने के लिए कई सिद्धान्त 
दिए गए थे । ये सिद्धान्त मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच मिलकर तय किए गए 
ये। जहां भी वैज्ञानिकत का प्रइन हो, इन सिद्धान्तों को अक्षरश: उसी भावना के साथ जिससे ये 
बनाए गए थे लागू किया जाना चाहिए। इस वात पर जोर देना इसलिए जहरी है कि कै: 
वातचीत में पाया गया हैं कि मालिक और मजदूर ईर्न सिद्धान्तों को भूल वैव्ते हैं । भोधोगिष 
न्यायाधिकरणों का भी ध्यान सहमत वातों के आधार प८ ही अपने निर्णय देने की शोर दिलाया 
जाना चाहिए । श्रगर पक्षों के बीच सहमत सिद्धान्तों का उचित ध्यीत न रखा जाए वो घट 
वैधानिक झूप देने के प्रइन पर भी विचार किया जा सर्कता हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी को देवर 
हुए कामगारों के दिमाग पर वैज्ञानिकत की उलटा ही श्रसर पड़ता है। इतना (कक 
थी वर्तमान टेंकनीकों को चिरसस्‍्थायी बना देना विकासशील ग्रे कार न 
हितों के विरुद्ध है । इसलिए वैज्ञानिकन की चेप्टा तभी की जानी चाहिए जब ४2 
का डर न हो, मजदूरों की राय भी उसके पक्ष में हो और अगर इसे लागू किया जाएं तो पह। 
कामगारों की कार्य करने की स्थितियों में सुधार किया जा हर हो तथा लाभ का एक नह # 
श्रंश उनको मिलने की गारंटी दी जा चुकी हो । 
२६, वैज्ञानिकन के बारे में एक व्यापर्क नीति दरअसल दलों के सादे मल 4 
बातों पर ही झाधारित होनी चाहिए । परन्‍ठ इसके ग्रलावा वैज्ञानि न की था कानपुर 
में जो कठिनाइयां भ्राई हैं, वे वास्तव में ब्योरों के बारे में असहमति होने से ही पंदा हक हम 
कपड़ा मिल विवाद में हाल ही में जो उत्तादन हानि हुई है वह द््सो की तीते दिए 


के सिद्धान्त को तो सभी मानते हैं, लेकिन यूनिट के स्तर पर अठय बातों के मर 822 


च्योरों के बारे में समझौता होने में ही कंठिताईयां उठती हैं, जैसे (क ) काम हक किस मीमी ता 
(ख) काम का भार वढ़ जाने से मजदूरी कितनी बढ़ाई जाए, का 20028 पर कठोर सी 
पुरानी हो गई हँ और उनकी जगह नई मशीनें लगोनी, (घ ५; के उड़ता और उनते लिए दूसरा 

का नियन्त्रण करना, और (ड)) छंटनी कामगारों को सजे ही 8 
का नियन्त्रण करना, और (7) छेंट किए गए कामगारो है हे 3 परीक्षा कराते हे 


काम ढूंढंना । इन कठिनाइयों को सम्बद्ध पल होस्वरन्म विशेष हार ठग दिगेप गहरा 
पं 2 ्( वैज्ञानिक की मे सस्थर् ई! ड ( 
वाद स्वयं सुलझा सकते हैं । इनके अलावा वन ले हा वि 


। हे घ ऊपर पड सकता है 4 ह्न्हें 8४ 
और रह जाएंगी जितका श्रतर एके में अधिक राज्यों सी का नियत क्या जाना 
केद्र सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार सम्पलअधिकाी ० लियों को नियम हे 

तो « झारते की स्थितियां की हे त 
३०. निर्माण, उद्योग और परिवहत रत हे सौर वीधियर प्रतिट्नों का हर 
लिए विधान बनाया जाना चाहिए । जहे तक हमे बामयारों टी टी 53% 28 
द्र्ज्यों जज के 


राज्य श्पने-अपने विधान बनाएंगे | सर्त 
जग नियमन भी किया जानो आहिए 


धार्वी्यों यु 
धावीशों ॥ 


प४० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३१. मैंगनीज़ उद्योग के लिए कोयला और अभश्रक कल्याण निधि की तरह एक कल्याण 
निधि खोली जानी चाहिए। अगर इस निधि के लिए उपकर लगाया जाना हो तो यह उपकर 
केन्द्रीय सरकार को लगाना चाहिए । लेकिन अगर यह उद्योग सिर्फ एक ही राज्य की सीमा में 
हो तो वह्‌ राज्य इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है । इस निधि से कल्याण सम्बन्धी 
और अच्छी सुविधाएं देने तथा किफायतशारी दोनों दृष्टियों से जहां भी संभव हो सके इस निधि 
के प्रदासन को एकीकृत करना आवश्यक है। कल्याण सम्बन्धी सुविधाएं देना मालिक की जिम्मे- 
दारी हैं और जहां तक हो सके यह कार्य ऐसी स्थानीय समितियों की सहायता से क्रिया जाना 
चाहिए जिसमें कामगारों को प्रतिनिधित्व मिला हो । छोटे प्रतिष्ठानों की वात प्रौर ह जहाँ 
सुविधाएं संयुक्त रूप में दी जा सकती हैं । ये कल्याण केन्द्र काफी संख्या में खोले जाने चाहिएं 
और साथ ही विभिन्न स्तरों पर कल्याण.कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की काफी व्यवस्था भी । 
होनी चाहिए। राज्य सरकारों की योजना्ं में इस हेतु व्यवस्थाएं की गई हैं । 


३२. मजदूरों में कुछ ऐसे समूह हैं जिनकी अपनी अ्रजीव समस्याओं की वजह से उनके 
साथ खास तौर पर व्यवहार करना होगा । इस तरह के तीन समूह हैं: ठेके के मजदूर, कृषि मजदूर 
और स्त्री मजदूर । कुछ के बारे में तो काफी ध्यान आकपित हो चुका है। इन समूहों को उनके 
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लिए जरूरी सहायता देने के लिए नीचे दिए कदम उठाए जाने जहरी हैं : 


ठेके के मजदूर 


. ३३. ठेके के मजदूरों की प्रमुख समस्याएं हैं उनके काम की हालतों को सुधारता और 
उनके लिए बराबर नौकरी का प्रबन्ध करना । इसके लिए जरूरी है कि -- 


(क) इस बात का अध्ययन किया जाए कि भिन्न-भिन्न उद्योगों में यह समस्या किस हद 
तक हैं । 


(ख) देखा जाए कि कहां ठेके की मजदूरी मिटाई जा सकती है। यह काम तुरन्त किया 
' जा सकता है। 

(ग) ऐसे मामले निश्चित किए जाएं जहां मजदूरी देने, काम करने की उचित हालतें 
पैदा करने इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार के श्रलावा प्रमुख मालिक पर छोड़ी 
जा सकती है । 

(घ) जहां भी अध्ययन से सम्भव दीखे, धीरे-धीरे ठेके की पद्धति हटाई जाए | सावधानी 

यह बरती जाए कि हटाए गए श्रमिकों को कोई दूसरा काम मिल जाए। 

डः) अमुख मालिकों के जो कामगार हैं, उनके जैसी ही काम की हालतें और संरक्षण 

ठेके के मजदूरों को भी प्राप्त हों । रा 


(च) जहां भी सम्भव हो श्रम से आकस्मिकता का गज हटाने की योजना बनाई जाए।. 


5 
3 । 
जा 


खेतिहर सजदूर 
. रेड. खेतिहर मजदूरों से सम्बद्ध अध्याय में कृषि श्रम की समस्याश्रों पर विचार किया जा 
चुका है। जैसा कि उस भअ्रध्याय में स्पष्ट किया गया है, लोगों के रहन-सहन का दर्जा उठाने के लिए 
जो भी योजना वनाई जाएगी उसमें इस समूह पर विज्येप रूप से तथा तुरन्त ही ध्यान देना पड़ेगा 


श्रम तीति और कार्यक्रम रे 
५४१ 


पहली पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम 
करगेनो आठ की गई हा दा प्रधिनियम के अन्तगंत कम से कम मजदूरी निश्चित 
विद्या में अ्रभी थोड़ी ही सफलता मिली आर जरूरतें तो पूरी हो ही सकें । हालांकि इस 
नाइयां प्रकाश में श्राई हैं । कृषि हर 2 2 भी इस अधिनियम को लागू करने से कई कठि- 
देना एक तो व्यावहारिक नहीं मजदूरों के लिए मजदूरी की सिर्फ एक समान दर निरिचत कर 
अप सिस्टम अर हैं, दूसरे उसका कोई प्रभाव भी न पड़ेगा । हर इलाके में क्ृपि 
दूसरे इलाके में लागू भी नहीं की हैं भर एक इलाके के लिए निविचत की गई मजदूरी की दर 
करना ही एक बड़ी समस्या जा सकती । इस प्रकार हर स्थिति में न्यूनतम मात्रा निश्चित : 
हो जाती है । 2273 5 हि 


क्यों ३५. अब तक मजदूरी >> हि है 
वैयोंकि एक निश्चित 268 3308 2000 628 हुई हैं वह सिर्फ तदर्थ रूप में ही, 
थे ही नहीं । यदि ग्रामीण क्षेत्रों में वास्वार इसके जो आंकड़े इकट्ठ किए जाने चाहिए वे 
कृपि श्रम जांच समिति ने जो में उपभोक्ता मूल्यों के देशनांक इक न किए गई तो भय है कि 
लिए पहली पंचवर्षीय योजना महत्वदूग काड किया है वह कहीं निरर्थक न हो जाए। इसके 
जरूरी है कि मेहनत के साथ में जो योजना रखी गई थी उस पर काफी काम तहीं हुआ है भौर 
बहुत बड़ा है और उतना उसे पूरा किया जाए । वस्तुतः न्यूनतम मजदूरी नियत करने का काम 
मे मोवत वर खो ही बड़ा काम समय-समय पर ग्रधितियम के अनुसार इन मजदूरियों 
भी हे। हर ञ 
कर के 48480: निश्चित हो जाने पर उसको 
से कृषि मजहर इस निश्चित में संगठनों की कमी होने तथा वर्तमान श्राथिक स्थितियों की वजह 
इसलिए निरीक्षण व्वओ मजदूरी को लागू कराने में कोई प्रभावपुर्ण जोर नहीं डाल सकते । 
खर्च इतना श्रधिक होता हे पर ही भरोसा करना पड़ता हैं और इस प्रकार की व्यवस्था का 
पक होता है कि उसका रखना मुहिकिल हो जाएगा | 
निश्चित करना श्रासान काम 
निशिचत करने के विभिन्न 
इस विपय में झौर गहेंते 
सीमित सफलता हीं 
वर्ग में बेरोजगारी 
कम मजदूरी पर 


को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने की भी 


नहीं रू 5 ब क्ृपि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी नि 
राज्यों के प्रपलों न और यह आवश्यक है कि न्यूनतम मजदूरी 
उपाय किए जाने मे सी प्रकार की ढील नहीं श्रानी चाहिए वल्कि ई 
हल हक वहां यह भी मानना पड़ेगा कि इस सबसे एक 
बोरबोरीबी 2 जांच से ज्ञात हुआ है कि जतसंल्या के इस 
'उतना निर्भर नहीं भारी समस्या है । इनके रहन-सहन के स्तर का नीचाहोना कमा 
वो पावर को करता जितता रोजगार की कमी पर | लोगों के पास छोट-छाट़ खेत है । रर्ती 

देखते हुए भी मजदूरी में कोई खास , इसलिए श 7 


रूप से कोशिश वृद्धि करना सम्भव नहीं हैं. | 
थ यह की जानी चाहिए कि उनको रोजगार के अधिक अवसर प्रदार्त किए जाए । 
स्‍त्री मजदूर 


अ्रजीव-सी हैं, इसलिए उन प्र वि: 
। उन पर सामा्णथिक 


द्यि बाग ३ मजदूरों की समस्याएं कुछ अब , कैप रप प्र 

है और साथ हद । उनमे अपक्षारत्त संगठन की बहुत कभी हैं की के. बंधन भी हैं 
देने के पक्षपाती हैं, वे शॉररिक दमा. सीमित होती है। नो कि 

हैं, वे अपने पक्ष को उचित ठहराने के लिए यह भी वह है हि. रीदामोए 

लिन कामों से बयान होती है बहा गौरी 


औरतें 
उतने उपयवत हे होतीं टन 
गरी उपयुवत्त नहीं होतीं श्रौर उद्योग-धवा में 


मस गरू॥ मजदूरों 
वि: ी॥ 


र्तों की 
सीदामा गज 7 
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को रखना अलाभकर होता है। इसलिए या तो उसको छोटे काम दिए जाते है वा फिर वे 
वही काम करती है जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी औरतें ही करती जाती हैं ओर जिनकी तनख्वाह भी 
कम होती है । इस प्रकार इस बात की अ्वहेलना कर दी जाती है कि अगर औरतों की का 
सासथ्ये भिन्न है तो इसके माने यह नहीं हो जाते कि उनको निम्न कोटि का श्रमिक मात्ता जाए । 


३९. औरतों के कुछ विशेष दायित्व और कर्तव्य होने के कारण ओऔद्योगिक कामगारों 
के रूप में उनको कुछ असुविधा रहती है । इसलिए उनके बचाव के लिए विभिन्न कानूनों में 
व्यवस्थाएं कर दी जाती है, लेकिन उनका प्रभावकारी परिपालन आवश्यक है। विशेष रूप से 
औरतों को हानिकर कामों से अलग रखा जाना चाहिए, उन्हें जच्चा की सुविधाएं मिलनी 
चाहिएं तथा काम करने की जगह पर बच्चों के रखने के स्थान होते चाहिएं । दूध पिलाने वाली 
माताम्रों को बच्चों को दूध पिलाने के लिए सवेततनिक अवकाश मिलना चाहिए । बराबर काम 
के लिए वरावर वेतन के सिद्धान्त को और ग्रच्छी तरह लागू किया जाना चाहिए तथा औरतें 
जो काम परम्परा से करती झा रही हैं उनकी वेतन दरें घटाने की प्रवृत्ति रोकती चाहिंए। 
उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं होनी चाहिएं ताकि वे ऊंची नौकरियों में पुरुषों का मुकाबला 
कर सकें । इसके अलावा उनके लिए अंशकालीन काम देने की व्यवस्थाएं बढ़ाने की ग्रीर 
भी ध्यान दिया जाना चाहिए । 


जिन 


विकास कार्यक्रम 


४०. दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाए गए श्रम और श्रम कल्याण के विकास 
कार्यक्रमों के लिए २९ करोड़ रुपया रखा गया है--१८ करोड़ केद्ध तथा ११ करोड़ राज्यों 
की योजनाओं के लिए है । मुख्य-मुख्य कार्यक्रम नीचे बताए जा रहे हैं :-- 


(१) कारीगरों का प्रशिक्षण--ऐसा प्रस्ताव है कि प्रशिक्षण देने की १०,३०० जगहों को 
बढाकर १६,७०० कर दिया जाए । प्रशिक्षण की श्रवधि तथा उसकी कोटि 
सुधारने का भी प्रस्ताव है। इस योजना पर राज्य सरकारें, श्रम मत्तालय तथा 
शीघ्र ही स्थापित की जाने वाली एक व्यावसायिक प्रशिक्षण परिपद की सहायता 
से अमल करेंगी । 


मल 


(२) कशल कारीररों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम--औद्योगिक कामगारों को काम सिखाने 
के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुगठित व्यवस्था सरकारी प्रतिप्ठानों तथा कुछ निरणी 
संयंत्रों को छोड़कर भौर कहीं नहीं है । दूसरी योजना की एक तजवीज के अनुसार 
योजना के पहले वर्ष में फैक्टरियों में काम सीखने के लिए ४५० व्यक्ति रखे 
जाएंगे । यह संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जाएगी और योजना के अन्तिम वर्ष में 
५,००० कर दी जाएगी। काम सीखने की ग्रवधि भी काम और वांछित कुशलता 
के अनुसार दो से लेकर पांच वर्ष तक होगी । 


(३) शिक्षकों का प्रशिक्षण--चूंकि देश में श्रच्छे शिक्षकों की कमी है, इसलिए मध्य प्रदेश 
के कोनी संस्थान जैसा एक नया प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। यह 
भी इरादा हूँ कि वर्तमान केन्द्र को हटाकर कहीं ऐसी जगह ले जाया जाए 
जो उपयुक्त औद्योगिक स्थान हो। उसके साथ शिल्तपियों के प्रशिक्षण 
का एक केन्र भी जोड़ दिया जाएगा । ये दोनों संस्थान शिक्षकों और पयेवेक्षकीय 
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कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे तया साथ ही शिक्षकों, पर्यवेक्षकों भर फोरमैनों 
के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था करेंगे। 


(४) रोजगार सेवा संगठन का प्रसार--दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १२० 
नए रोजगार दिलाने के नए दफ्तर भी खोले जाएंगे । इससे उनकी संख्या १३६ 
से हो जाएगी। इसके अलावा भी संगठन अपने कार्य क्षेत्र का प्रसार 
करना चाहता हूं । इसके लिए कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं :-- 


(क) जनशक्ति आ्रायोजन में प्रयोग किए जाने के लिए कितने लोगों को रोजगार 
मिल सकता है, इस सूचना का इकट्ठा करना । 

(ख) एक नवयुवक रोजगार सेवा की स्थापना करना जिसका काम रोज- 
गार चाहने वाले नवयुवकों के विशेष समूहों को रोजगार और प्रशिक्षण 
की समस्याश्रों के बारे में विशेषज्ञों की सलाह देना होगा । 

(ग) रोजगार दिलाने के दफ्तरों में रोजगार सम्बन्धी सलाह देवा--मुख्य उद्देश्य 
होगा रोजगार ढूंढने वालों को उनकी अपनी सामर्थ्य तथा रोजगार की 
स्थिति के बारे में सूचना देना तथा उनका मार्गदर्शन करना । 


(घ) व्यावसायिक अनुसन्धान और विश्लेपण--अस्ताव यह है कि भिन्न-भिन्न 
कार्यो के लिए वांछित कुशलता सम्बन्धी परिभाषाओ्रों की 
मानकीकरण करने तथा एक व्यावसायिक कोश तैयार करने के 
प्रणालीवद्ध कार्यक्रम का संगठन तथा विकास किया जाएं । योजता 
श्रवधि में पांच मुख्य उद्योगों का ग्रध्ययन पूरा किया जाएगा। 


उद्योग 
( ) रोजगार दफ्तरों में व्यावसायिक परीक्षण--इस योजना के अवुत्तार सा 
सहयोग से रोजगार विलाने के दफ्तरों में ही कार्यकृशलता या के 


बारे में परीक्षण करने का एक कार्यक्रम चालू किया जाएया | 


(५) केन्द्रीय श्रम संस्थान का प्रसार--केख्रीय श्रम संस्थात के दी अवुभा। ग्रौर पे 

जाएंगे--एक औद्योगिक मनोविज्ञान पर और दूसरा प्रौदोगिकमयावता 
पर । ये अनुभाग काम-धन्धों सम्बन्धी मार्गदर्शन, कामगारा ? 505 
प्रवृत्तियों, और ताप, शोर, प्रकाश ग्रादि के प्रति कामगारा म काम होगा 
सम्बन्धी विपयों पर खोज तथा अध्ययन करेंगे। इस संस्थान # का ज्ञँ सपना | 
उत्पादकता के अध्ययन तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षए क ये श्रम क्या 
उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों में औद्योगिक सुरता 08% श्रम मंस्यान 
सम्बन्धी प्रादेशिक संग्राहलय खोले जाएंगे। वे 33 प्रदेशों की विश 
के वम्बई संग्रहालय को केख बिन्दु मानक- स्वास्थ्य और करे वी गे 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रायोजित हा 


: >प्न करेंगे । 
हय में काम कीये 
सम्बन्ध कार्यक्रम के सेंगे के 
के शिक्षा सम्बन्धी समन्वित । आवश्याती से 


शिक्षा के 
(६) फिल्म यूनिट की स्थापना--कामगास ता की वजह ने मिती के है 
मानते हैँ । कामगारों में साक्षरता कक वर्वाधिक प्रभावहारी ८7 


के लिए दृद्य-अ्रव्य सावतनों की 


| हाय 


प्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


को रखना अलाभकर होता है। इसलिए या तो उनको छोटे काम दिए जाते है या फिर वे 
वही काम करती है जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी औरते ही करती जाती है और जिनकी तनस्वाह भी 
कम होती हैं । इस प्रकार इस बात की अवहेलना कर दी जाती है कि अगर औरतों की कार्य 
सामथ्य भिन्न हैँ तो इसके माने यह नहीं हो जाते कि उनको निम्न कोटि का श्रमिक माना जाए। 


३९. औरतों के कुछ विशेष दायित्व और कतंव्य होने के कारण औद्योगिक कामगारों 
के रूप में उनको कुछ असुविधा रहती है । इसलिए उनके वचाव के लिए विभिन्न काबूनों में 
व्यवस्थाएं कर दी जाती है, लेकिन उनका प्रभावकारी परिपालन आवश्यक है | विशेष रूप से 
औरतों को हानिकर कामों से ग्रलग रखा जाना चाहिए, उन्हें जच्चा की सुविधाएं मिलती 
चाहिएं तथा काम करने की जगह पर बच्चों के रखने के स्थान होने चाहिएं । दूध पिलाने वाली 
माताओं को बच्चों को दूध पिलाने के लिए सवेतनिक अवकाश मिलना चाहिए। बराबर काम 
के लिए बरावर वेतन के सिद्धान्त को और अच्छी तरह लागू किया जाना चाहिए तथा औरते 
जो काम परम्परा से करती आरा रही है उनकी वेतन दरें घटाने की प्रवृत्ति रोकनी चाहिए। 
उनके लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं होनी चाहिएं ताकि वे ऊंची नौकरियों में पुरुषों का मुकावला 
कर सकें। इसके अलावा उनके लिए अंदशकालीन काम देने की व्यवस्थाएं बढ़ाने की श्रोर 
भी ध्यान दिया जाना चाहिए । 


न 


विकास कार्यक्रम 


४०. दूसरी पंचवर्षीय योजना के भन्तगंत बनाए गए श्रम और श्रम कल्याण' के विकास 
कार्यक्रमों के लिए २६ करोड़ रुपया रखा गया है--१८ करोड़ केन्द्र तथा ११ करोड़ राज्यों 
की योजनाओं के लिए है । मुख्य-मुख्य कार्यक्रम नीचे बताए जा रहें है :-- 


(१) कारोगरों का प्रश्षिक्षण--ऐसा प्रस्ताव है कि प्रशिक्षण देने की १०,३०० जगहों को 
बढाकर १६,७०० कर दिया जाए | प्रशिक्षण की अवधि तथा उसकी कोटि 
सुधारने का भी प्रस्ताव है। इस योजना पर राज्य सरकारें, श्रम मच्चालय तथा 
शीघ्र ही स्थापित की जाने वाली एक व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की सहायता 
से अमल करेगी । 


5 
पे 
कि 


कशल कारीगरों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम--औद्योगिक कामगारों को काम सिखाते 
के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुगठित व्यवस्था सरकारी प्रतिष्ठानों तथा कुछ निजी 
संयंत्रों को छोड़कर और कही नहीं है। दूसरी योजना की एक तजवीज के अनुसार 
योजना के पहले वर्ष में फैक्टरियों में काम सीखने के लिए ४५० व्यक्ति रखें 
जाएंगे। यह संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जाएगी और योजना के अ्रन्तिम वर्ष मे 
५,००० कर दी जाएगी । काम सीखने की अवधि भी काम और वांछित कुशलता 
के अनुसार दो से लेकर पांच वर्ष तक होगी । 
(३) शिक्षकों का प्रशिक्षण--चूकि देश मे अच्छे शिक्षकों की कमी है, इसलिए मध्यप्रदेश 
के कोनी संस्थान जैसा एक नया प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। यह 
भी इरादा हैं कि वर्तमान केंद्र को हटाकर कहीं ऐसी जगह ले जाया जाए 
जो उपयुक्त औद्योगिक स्थान हो। उसके साथ शिल्पियों के प्रशिक्षण 
का एक केन्द्र भी जोड़ दिया जाएगा । ये दोनों संस्थान शिक्षकों और पर्यवेक्षकीय 


श्रम नीति और कार्यक्रम ५४३ 


कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे तथा साथ ही शिक्षकों, पर्यवेक्षकों मौर फ़ोरमैनों 
के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था करेंगे । 


(४) रोजगार सेवा संगठव का प्रसार--दूसरी पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि में १२० 


. (ग 


नए रोजगार दिलाने के नए दफ्तर भी खोले जाएंगे । इससे उनकी संस्या १३६ 
से २५६ हो जाएगी। इसके अलावा भी संगठन अपने कार्य क्षेत्र का प्रसार 
करना चाहता है। इसके लिए कुछ प्रस्ताव इस प्रकार है :-- 


(कं) जनशक्ति आयोजन में प्रयोग किए जाने के लिए कितने लोगों को रोजगार 
मिल सकता है, इस सूचना का इकट्ठा करना ! 
[ख) एक नवयुवक रोजगार सेवा की स्थापना करना जिसका काम रोज- 
ग़ार चाहने वाले नवयुवकों के विशेष समूहों को रोजगार और प्रशिक्षण 
की समस्याग्रों के बारे में विशेषज्ञों की सलाह देना होगा । 
रोजगार दिलाने के दफ्तरों में रोजगार सम्बन्धी सलाह देवा--मुख्य उद्देश्ग 
होगा रोजगार ढूंढने वालों को उतकी अपनी सामर्थ्य तथा रोजगार की 
स्थिति के बारे में सूचना देना तथा उनका मार्गदर्शन करना । 
(घ) व्यावसायिक अनुसन्धान और विश्लेषण--अस्ताव यह है कि भिन्न-भिन्न 
कार्यों के लिए वांछित कुशलता सम्बन्धी परिभाषाओं का 
मानकीकरण करने तथा एक व्यावसाधिक कोश तैयार करने के एक 
प्रणालीबद्ध कार्यक्रम का संगठन तया विकास किया जाएं। योजना की 
श्रवधि में पांच मुख्य उद्योगों का श्रध्ययत प्रूरा किया जाएगा। 
रोजगार दफ्तरों में व्यावसायिक परीक्षण--इस योजना के अनुसार उद्योग 
के सहयोग से रोजगार दिलाने के दफ्तरों में ही कार्यकुबलता या कासे के 
बारे में परीक्षण करने का एक कार्यक्रम चालू किया जाएगा। 


नी 


ट्राा 
है । 
की 


(५) केद्गीय श्रम संस्थान का प्रसार--केद्रीय श्रम संस्थान के दो अनुभाग गौर योले 


कि 


जाएंगे--एक अ्रौद्योगिक मनोविज्ञान पर और दूसरा ओद्योगिक-ध्यावसाधिक तंत 


पर । मे अनुभाग काम-पन्धों सम्बन्धी मार्गदर्शन, कामगारों के उत्ताह 
प्रवृत्तियों, भौर ताप, शोर, प्रकाश आदि के प्रति कामगारों में शारीरिक प्रः 
सम्बन्धी विषयों पर खोज तथा अध्ययन करेंगे । इस संस्वान का दूसरा काम 
उत्पादकता की ग्रध्ययन तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण का कास जाता सतना | 
उत्तरी श्रौर दक्षिणी प्रदेशों में औद्योगिक सुरक्षा, खवारध्य तथा धर हा 
सम्बन्धी प्रादेशिक संग्राहालय खोले जाएँगे। ये संग्रहातम कक्ाय रे हा 
के वम्बई संग्रहालय को केंद्र विरदु मानकर 0 हर 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयोजित सुरक्षा, स्वास् 2 इस 
के शिक्षा सम्बन्धी समन्वित कार्यक्रम के प्रंग के रुप में काम कुदन । 


ह श्र उनकी 
तेत्रिया 
होगा 


हक 
गाव: गे सभी तोए 
१77 #46 आ साया छः, 


गाता शः वि- ४ । 


फिल्म यूनिट की स्थापता--हामगारों की £ः ८ मिक्ा धर प्रयार 
नी बजा के दिनो ४६ ८5०१४५ 

मानते है | कामगारों में साक्षरता बहुत कम टविका वजद | हे स्शि 
हि ० प्रभागरारी हैंये से शिय 


के लिए दद्य-अ्रव्य साथनों का प्रयोग सर्वाधिक म 


प््दड 


(६) 


द्वितीय पंचवर्भोय योजना 


जाता है । वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में फैपटरी कब्याण विभागों तथा राज्य 
श्षम कल्याण केद्धों ने फिल्में दिसाने गत काफी काम किया है| लेकिन चूंकि 
अम सम्बन्धी जिपयों पर भारत में उपयुक्त फिल्मों का प्रभाव है, इसलिए 
अक्सर ऐसी विदेशी फिल्में दियाई जाती रही है जिनकी भारतीय रिक्तियों से 
किसी तरह की समानता नहीं होती । यहां उपयुनत प्रशिक्षण तवा शिक्षात्रद 
फिल्मों की प्रावश्यकता पर जोर दिया जाना अनुचित ने होगा । इसलिए प्रस्ताव 
है कि एक छोटी-्सी फिल्‍म यूनिद रतापित की जाए जो सरक्षा, स्वास्थ 
श्रीर श्रम कल्याण, पर्यवेक्षकीय प्रशिक्षण, उत्पादकता सम्बन्धी ग्रध्ययन, 
व्यावसायिक प्रश्चिक्षण तथा कर्मचारी राज्य थीमा योजना जैसी श्रम भौर 
तत्सम्बन्धी समसयात्नों पर दूसरी पंचवर्षीय सोजना की झ्रवधि में कम से कम 
१०७० फिल्में बना सके । 
फर्मंचारी राज्य बोमा योजना तथा भविष्य निधि योजना--हन दोनों योजताम्रों 
पर इस ब्रध्याय के पैरा २७ में बताई गई रीसि के घनसार प्रभल किया 
जाएगा । 
श्रावास--योजना में ध्रौद्योगिय फामगारों तथा मत्य और मिम्म प्राय वर्गों के 
व्यक्तियों को घर बनाने के लिए काफी घन की व्यवस्था की गई ई । प्रौद्योगिक 
आवास के लिए ५० करोड़ रुपए की रकम रुसी गई है। बागान भौर सान 
कामगारों के घरों के लिए प्रलग व्ययरथा है। सरवगरी सहायता प्राप्त ग्रावास 
योजना के काम में पहली पंचवर्षीय बोजना में जो प्रनृभव प्राप्त हुआ है, उसके 
आधार पर उसमें सुधार किए जाने के लिए श्रध्ययन किया जा रहा है। यह 
देखा गया हूँ कि इस योजना ऊे भ्रन्तगंत प्राप्त होये वाले कर्जों श्रौर सरकारी 
सहायता के प्रति मालिकों श्रीर कामगार सहकारी समित्तियों की और से उत्साह 
की काफी कमी रही है । 
प्रन्प योजनाएं--ऊपर बताई गई योजनाओं फ श्रमाया कामगासें की विक्षा, 
कल्याण कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण भौर छानवीन पे नए यार्यों के सम्बन् में 
की गई सिफारिशों पर प्रमन किए जाने का विचार है। प्रस्ताव है कि 
अगले पांच सालों में एन बातों पर सोजबीन की जाएगी : -- 

(क) अखिल भारतीय कृपि श्रम सम्बन्धी जांच, 

(ख) मजदूरी का पूरा-्यूरा तस्मीना, 

(ग) मुख्य भ्रौद्योगिक केद्धों में कामगार परिवारों के बजटों के बारे में जांच । 


उद्योग की उन्नति किस प्रकार हो रही है, यह जानने के लिए भी एक ऐसी जांच कराने 


का विचार हैं जिसके श्राधार पर चुने हुए उद्योगों की उत्पादकता के देशनांकों का 
संग्रह किया जाएगा । राज्य सरकारों ने भी श्रपनी योजनाओं में कामगारों के लिए 
कल्प्राण सुविधाश्रों की व्यवस्था की है। छुछ राज्यों द्वारा तैयार की गईयोजनाओं 
का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इनमें कल्याण केन्द्रों का संगठन कामगारों और 


मालिकों के सेगठनों के द्वारा किया जाएगा, श्रौर सरकार सिर्फ खर्च का एक भाग 
दें दिया करेगी । 


ह 


खध्याय २८ 


पिछड़े वर्गों का कल्याण 
यों तो देश में बहुत-से लोग पिछड़े हुए है, किन्तु “पिछड़े वर्ग” की परिभाषा के अन्तर्गत 
जनता के निम्न चार वर्ग भ्राते हैं-- 
(१) अनुसूचित आदिम जातियां, जिनकी संख्या लगभग १ करोड़ ६० लाख है, 
(२) अनुसूचित जातियां, जिनकी संख्या लगभग ४ करोड़ १० लाख है, 
(३) अपराधजीवी कही जाने वाली जातियां, जिनकी संख्या ४० लाख से कुछ 
ऊपर है, और 
(४) सामाजिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए ऐसे अन्य वर्ग जिन्हें 
केन्द्रीय सरकार पिछड़े वर्ग श्रायोग की सिफारिशों पर पिछड़े वर्ग स्वीकार 
करने का निर्णय करे । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनता के इन चारों वर्गों की विज्येप आवश्यकताश्रों की 
पूर्ति के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए थे । योजना मे इस कार्ये के लिए कुल मिलाकर ३६ करो 
रुपया रखा गया था, जिसमें से २० करोड़ रुपया राज्यों के कार्यक्रमों कें लिए और शेष केकरीय 
सरकार के कार्यत्रमों के लिए था। अनुसूचित श्रादिम जातियों तथा श्रनुसूचित क्षेत्रों के लिए 
लगभग २५ करोड़ रुपया रखा गया था, जिसमें से ७ करोड़ रुपया अनुसूचित जातियों के लिए, 
साढ़े तौन करोड़ रुपया भूतपूर्व अपराधजीवी लोगों के लिए और साढ़े तीन करोड़ रुपया पिछड़े 
वर्गों के लिए था। हु - 


२. प्रत्येक वर्ग की अपनी विशेष समस्याएं है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्पन्न हुए 
कार्यक्रमों शौर द्वितीय योजना के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों को ध्यात में रखते हुए इन पर नीचें 
विचार किया जा रहा है । द्वितीय योजना में पिछेड़े वर्गों के कल्याण के लिए लगभग ६६ करोड़ 
रुपया रखा गया है, जिसमें से ४७ करोड़ रुपया अनुसूचित आदिम जातियों और भरनुसूचित 
क्षेत्रों के लिए, साढ़े २७ करोड़ रुपया अनुसूचित जातियों के लिए, लगभग ४ करोड रुपया भूतपूव 
अपराधजीवी लोगों के लिए, ६७ करोड़ रुपया अन्य अनुसूचित वर्गों और २६ करोड़ रुपया 
प्रशासन के लिए होगा । ये रकमें पिछड़ी जातियों की सहायता के लिए विद्ेप रूप से तैयार किए 
गए कार्यक्रमों के लिए है। इस प्रकार ये उपाय राज्यों में समूची जनता के लाभ के विकात कार्ये- 
क्रमों के सहायक अंग के रूप में हैं । अर्थ-व्यवस्था का विकास जिस सीमा तक होता हैं उस सीमा 
तक पिछड़े वर्गो को भी लाभ होता है। विकास कार्यत्रमों के प्रशातन में योजनाएं इस प्रकार बनाये 
की सावधानी बरतनी चाहिए कि जनता के निर्वल श्रंगों को अधिकतम लाभ हो । इस पहलू का 
और सब से ज्यादा ध्यान रखा जाएगा किन्तु विकास के केवल थोड़े-से ही क्षेत्रों में यह दिखा सकता 
सम्भव होगा कि पिछड़े वर्गों के सीघे लाभ के लिए व्यय की 


कितना प्रतिशत रखा गया है | पिछड़ 
गो के न है कक हल कि उन्हें 
वर्गों के लिए जो विश्ञेप व्यवस्थाएं की गई है, उनका उपयोग इस ढंग से हाता चाहिए कि उन्हें 


प्४० 
॥#26)40768--35 


भ्र्षद्‌ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


सामान्य विकास कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ हो ताकि उनकी पिछली कमी शी क्र पूरी हो सके । 
राज्यों में पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध विभागों को प्रयत्न करना चाहिए कि राज्य के विकास सम्बन्धी 
अन्य विभाग ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिनसे पिछड़े वर्गों का व्यापक हित हो और सामान्य तेथा 
विद्येष कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए साधनों का वे इस प्रकार उपयोग करें कि दोनों कार्यक्रम एक- 
दूसरे के पूरक वन जाएं। पिछड़ी जातियों के प्रत्येक वर्ग के लिए प्राथमिकताएं विचार- 
पूर्वक स्थिर होनी चाहिएं । साथ ही यह बात भी अच्छी तरह स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जिस 
अनुपात में कार्यक्रमों का परिपालन किया” जाएगा और जितनी ईमानदारी, कुशलता और 
मनोयोग से कर्मचारी काम करेंगे, उसी अनुपात में पिछड़े वर्गों को लाभ होगा। 


शादिम जातियों के लिए कल्याण फार्यक्रम 


३. आदिम जातियों के कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए जाएं, वे उनकी संस्कृति 
एवं रीति-रिवाजों के प्रति आदर-भाव, और उनकी सामाजिक, आ्थिक तथा मनोवैज्ञानिक 
समस्याओ्रों की पूरी-पूरी जानकारी पर आधारित होने चाहिएं। कल्याण और विकास 
के निमित्त जो भी कार्यक्रम अपनाए जाएंगे, वे अनिवारयंतः उनके परम्परागत विश्वासों और 
आचार>-व्यवहार में विध्त उत्पन्न करेंगे । ऐसी अवस्था में यह अत्यावश्यक है कि इन कार्यक्रमों 
को कार्यान्वित करते समय उस क्षेत्र के निवासियों का समर्थन प्राप्त कर लिया जाए। इस 
सम्बन्ध में आदिम जातियों, विशेषकर उनके मुखियों की सदभावना प्राप्त करने का अपना 
एक विशिष्ट महत्व है। यह आवश्यक हैं कि कल्याण कार्यक्रमों के सभी प्रकार के कार्यकर्ता 
यथासम्भव आदिम जातियों के पढ़े-लिखे नवयुवकों में से ही लिए जाएं। नई कार्यविधियों को 
अपनाते समय यह ध्यान रखा जाए कि उनमें आदिम जातियों का ही नेतृत्व प्रधान रहे तथा उन्हें 
तविक भी यह अनुभव ने होने पाएं कि उन पर बाहर से जबदंस्ती कुछ थोपा जा रहा ह। हर 
चया कदम उठाने से पहले उसके लिए भली प्रकार तैयारी कर लेनी चाहिए। आदिम जातियों 
की समस्याओं को सुलझाने के लिए भानव शास्त्र-वेत्ता, प्रशासक, विशेषज्ञ एवं समाज कार्यकर्ता 
को सहानुभूति व उतकी सामाजिक मनोदशा संबं गी आवश्यकताओं को भली प्रकार समझकर 
सहयोग की भावना से काये करना चाहिए । जहां तक सम्भव हो, आदिम जातियों की सहायता 
उनकी अपनी ही संस्थाश्रों के माध्यम से की जानी चाहिए ) विकास कार्यो की तफ्सीलों को 
परामशेदात्री परिषदों, आदिम जातियों के प्रमुख नेताओं और उनकी समस्याझ्रों का अध्ययन 
करने वाली संस्थाओं के परामर्श और सहयोग से बताना चाहिए। आदिम जातियों को यह 
महसूस होना चाहिए कि योजनाएं उन पर थोपी नहीं जा रही है वल्कि उनके अपने जीवन-स्तर 
को उन्नत करने और सांस्कृतिक विकास करने की उनकी इच्छा ही इन कार्यक्रमों के रूप में 
प्रस्फूटित हो रही है। यदि ये कार्यक्रम स्थानीय जनता के सहयोग व समर्थन द्वारा सम्पन्न होंगे 
तो देश के सभी भागों में बसी हुई आदिम जातियों में अपने को समूचे राष्ट्र का अभिन्न अंग 
समझने की भावना जागृत होगी । 


४. आदिम जातियों के प्रति इस प्रकार के दृष्टिकोण को प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं तथा 
उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की सूक्ष्म जानकारी द्वारा ही सुलझाया जा सकता है । 
इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में आ्राठ राज्यों में श्रादिवासी- 
शिक्षणालय खोले गए है। क्षेत्र कार्यकर्ताओं के प्रश्चिक्षण के लिए मध्य प्रदेश और बिहार में 
प्रदिक्षणालय खोलें गए हैं। कुछ राज्यों में आदिम जातियों की आवश्यकताओं के विशेष सर्वेक्षण 
का कार्य संगठित किया जा रहा है । प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में आदिम जाति क्षेत्रों में 


पिछड़े वर्गों का कल्याण ध्४७ 


कार्य करते हुए व्यक्तियों को स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कराने का प्रयत्त किया गया । 
कन्रीय सरकार ने दस अखिल भारतीय संस्थाओ्रों को अन॒दान तथा राज्य सरकारों ने लगभग 
२०० स्थानीय संस्थाओं को सहायता प्रदान की है । 


५. आदिस क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम स्थूल रूप से चार भागों में वांदा जा सकता है: 
(क) संचार, (ख) शिक्षा श्रौर संस्कृति, (ग) आदिस क्षेत्रों की अ्र्थ-ब्यवस्था का विकास, तथा 
(घ) स्वास्थ्य, आवास और पानी का प्रवन्ध । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में असम झौर दूसरे 
राज्यों के आदिम जाति क्षेत्रों में सड़कों के विकास में ६ करोड़ रुपया व्यय हुआ । भ्रनेक राज्यों 
में, जिनमें असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, श्रान्ध् और विन्ध्य प्रदेश भी शामिल हैं, लगभग 
२,२४० मील लम्बे पहाड़ी रास्ते वनाए गए । 


६. आदिम जातियों की शिक्षा पर विशेष वल दिया जाना चाहिए । हैदराबाद तथा भ्रन्य 
स्थानों में उन्हें श्रष्यापक बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। आदि: 
वासियों को उनकी ही वोली में शिक्षण देने के कार्य को सुगम बनाने के ग्रभिप्राय से हेदरावाद, 
असम, उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी (नेफ़ा) और विहार राज्यों में विशेष प्रकार की पाठ्य-पुस्तक 
तैयार की गई है । इस प्रकार भव तक झ्ा5 आदिम बोलियां इस कार्य के लिए चुनी गई हैं। आ्रर्दिम 
जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां, पुस्तकों के लिए अनुदान, छात्रावास का शुल्क और 
अन्य प्रकार की सहायता दी गई है। ४, ५०,००० से अधिक विद्यार्थियों ने इस सहायता से लाभ 
उठाया था। प्रधम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते आदिम जाति क्षेत्रों में लगभग ४,००० 
पाठझालाएं खुली । इनमें १,००० से अधिक आश्रम और सेवाश्रम पाठशझालाएं भी सम्मिलित हैं जो 
आदिम जाति क्षेत्रों, विशेषकर वम्बई, विहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में खोली गई 
हैं भौर लगभग ६५० संस्कार केन्द्र, वालवाड़ियां श्रौर सामुदायिक केख्र भी वम्बई, विहार 
मध्य भारत और राजस्थान राज्यों में खोले गए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत से 
राज्यों के ग्रादिम जाति क्षेत्रों में जो शिक्षा कार्यक्रम अपनाया जाएगा, उसमें आ्राश्म पाठ्शालाओा 
को विश्येप महत्व दिया जाएगा । 


७. झ्रादिम जातियों की भ्रयं-व्यवस्था के पुनर्गठन में पर्याप्त कठिनाइयां हूँ । श्रतेदव यह 
आवश्यक है कि इत कठिनाइयों का समाधान उन क्षेत्रों की आधिक, सामाजिक और टकतीकल 
पहलुओं की पूरी जानकारी के श्राधार पर किया जाए। इनमे सबस मुल्य समस्या स्थान-परिवर्ती 
खेती की जगह एक-स्थानी खेती की प्रथा को जन्म देना है । बम्बई, हैदराबाद, विहार और 
मध्य भारत में आदिवासियों की काफी बड़ी संख्या एक ही स्थात पर रहकर संती-बारय कर रहा 
है। श्रव मुख्य प्रइत उनके खेती करने के तरीकों में सुधार करन और उत्पादन बढ़ाने में उनको 
सहायता करने का है। इसके विरुद्ध असम, मब्य प्रदेश, उड़ीसा और भआान्ध्र में आदिम जातियों की 
प्रधिक संख्या स्थान-परिवर्ती खेती करती है। इस प्रकार की कृषि बहुधा जीवन के निम्नतर 
रहन-सहन की परिचायक होती है । स्थान-परिवर्ती खेती के स्थान पर एक-स्थानो खा करने में 
रीति-रिवाजों की बाधाओं के अ्तिरिकत कृषि योग्य भूमि का सुग्रमतापूर्वक उपलब्ध न हता, 
या फिर उपलब्ध होने पर उसके विकास के लिए और वहां बसने मे हँनि वाले व्यय का ने जुटा 
सकता आदि कटठिताइयां भी है । 

८. स्थान-परिवर्ती खेती में सघार करने भौर कृषि वस्तियां बसाने के विचार से कई राज्यों 


में छोटे पैमाने पर कछ प्रयोग किए गए हैं। १६५४ से अब तक असम में 5प्रदशत क्ढ 


भ्४प द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


खोलें गए हैं---३ गारो पहाड़ी जिलों में, ३ मिकिर पहाडियों में, २ मिज़ो जिले में और एक 
उत्तरी काचर पहाड़ी जिले में । इन केन्द्रों में ग्रादिवासियों को उन्नत कृषि के प्रयोग दिखलाए जाते 
हैं। ये प्रयोग पहाड़ियों की चोटियों और ढलानों पर वैटल वृक्ष लगाने और काफी, काजू आदि 
की खेती के सम्बन्ध में होते हैं । आं धर, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में आदिम जातियों की 
वस्तियां बसाने की योजनाएं चालू की गई हैं । मध्य प्रदेश में बस्तर तथा दूसरे जिलों में मादशेक 
योजनाएं भी आरम्भ की गई हैं । उड़ीसा में अब तक जो ६६ कृषि बस्तियां बसी हैं, उनमें २,००० स 
ऊपर आदिवासी परिवारों को बसाया गया है । 


६. यद्यपि स्थान-परिवर्ती खेती की समस्या का और अधिक ग्रव्ययत होता चाहिए, 
फिर भी जो कुछ कार्य इस दिल्ला में हुआ है उससे कुछ निष्कप निकलते हैं । यदि अनुकूल अवस्थाएं 
उत्पन्न की जा सकें तो आदिवासी स्थान-परिवर्ती खेती प्रथा को त्यागने में विशेष आनाकानी 
नहीं करेंगे। ये अवस्थाएं हैं (१) उपजाऊ और, जहां कहीं सम्भव हो, सिचित भूमि की व्यवस्था, 
(२) बैल, खेती के प्रौजार, बीज, घन श्रादि की सहायता, और (३) इस बात का विशेष प्रबन्ध 
कि सूद पर रुपया देने वाले महाजन और व्यापारी आदिवासियों का शोषण न कर सकें ॥ इस द्शि 
में किए गए प्रयोग यह दशाते हैं कि ढलानों और पहाड़ियों के ऊपरी भागों में स्थायी रूप से 
जंगल लगा दिए जाने चाहिएं। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति को सुरक्षित रखा जा सके तो 
निचली ढलानों में कटान बिना कोई नुक्सान पहुंचाए किया जा सकता है। नीची जमीनों भौर 
साधारण ढलानों की चौरस भूमि पर खेती की जा सकती है। स्थान-परिवर्ती और एक-स्थानी कृषि 
उन क्षेत्रों की भूमि की किस्म और आदिम जातियों को उपलब्ध साधनों पर निर्भर है। जिल क्षेत्रों ' 
में कटान किया जाए, वहां यह सा्वधानी अवश्य बरती जाए कि वनों को अंधाधुंध न काट दिया 
जाए। साथ ही उस भूमि में की जाने वाली खेती के बीच-बीच में समय का इतना अन्तर 
अवश्य होना चाहिए कि भूमि कुछ समय तक खाली रह सके। श्रादिम क्षेत्रों में कृपि के तरीकों 
में सुधार करने के लिए टेकनीकल भर भ्राथिक सहायता तथा अन्य सुविधाओं के भ्रतिरिक्त 
शिक्षा का अत्यधिक महत्व हैं। कृषि के आधुनिक तरीकों से यकायक ही कोई महत्वपूर्ण 
परिणाम निकलने की आशा नहीं है, किन्तु यह आवश्यक है कि प्रत्येक आदिम क्षेत्र के लिए 
जो कार्यक्रम निश्चित किया जाए वह स्थानीय श्रवस्थाप्रों के अनुकूल हो तथा उसे आदि- 
वासियों के सहयोग से कार्यान्वित किया जाए। 


१०. आदिम जातियों की काफी बड़ी संल्या जंगली क्षेत्रों में रहती है, श्रतः वन्य साधनों 
का अपने निर्वाह के लिए वे किस प्रकार उपयोग करते हैं इसका ज्ञान होता आवश्यक है । 
यह सावधानी भी रखनी होगी कि वन्य उत्पादों के एकत्रीकरण, चराई तथा लकड़ी आदि की 
दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के विषय में जो नियम हों, वे अनावश्यक रूप से कड़े और परेशान 
करने वाले न हों । जंगलों के ठेकेदारों का आदिम जाति क्षेत्रों में प्रवेश वहां की अर्थ-व्यवस्था 
के लिए हानिकर सिद्ध हुआ है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वनों में काम करने वालों की ६५३ 
समितियां बनाई गई थीं । जहां-जहां उन्हें भ्रावरयक सहायता मिली और सही-सही निर्देशन हुआ, 
वहां वेसाधारणतः सफल रहीं हैं । आदिम क्षेत्रों में जंगलों के ठेके, अधिकांश सहकारी समितियों 
को ही दिए जाने चाहिएं तथा जंगलों के साधनों से लाभ उठाने के लिए उच्हें प्रोत्साहित करते 
रहना चाहिए। जहां सहकारी समितियां स्थापित हो गई हों वहां प्रशासक ईमानवारी से कार्य 
करे, इस बात का विशज्ञेप ध्यान रखा जाए। हि 


श् 


पिछड़े वर्गों का कल्याण प्४८६ 


११. आदिम जाति क्षेत्रों में ऋण की समस्या ग्रति चिन्तनीय है । कभी-कभी साहुकार 
जो अ्रधिकतर सूद पर रुपया देने वाले महाजन, व्यापारी या ठेकेदार लोग होते हैं, आदिम 
जातियों को बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ लेते हैं और उनके उत्पादन का अधिकांस 
उन लोगों के पास चला जाता है । हमारा सुझाव है कि समस्या का गम्भीरतापूर्वक प्रध्ययन 
2 938 208 सीमा तक फंली हुई है, इस तथ्य का ठीक-ठीक अनुमान हो 

5 रे £ण से मुक्त किया जा सके तथा भविष्य में उनके लिए व्याज की 
सस्ती दर पर ऋण की व्यवस्था हो सके । यहां यह उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है कि कई 
राज्यों में आदिवासियों के ऋण में कमी करके उन्हें सहायता पहुंचाई गई है श्रौर कानून हारा 
उतके भूमि सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा की गई है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रन्तगंत प्रादिम 
जात्तिक्षेत्रों में ३१२ बहुद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी और मध्य प्रदेम 
विहार एवं उड़ीसा में सरकार द्वारा ३१० अनाज गोदाम बनाए गए थे, जो भप्रव श्रनाज बैक वे 
रूप में कार्य कर रहे हैं। झ्रादिम जातियों का आर्थिक जीवन व रीति-रिवाज सहकारी भर 
सामुदायिक संगठन के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं। आदिम जाति क्षेत्रों में संचालित सहबंगरी 
समितियां यथासम्भव बहुद्देशीय ढंग की होनी चाहिएं। उनका कार्य ऋण देना, दैनिक उपयोग 
को वस्तुओं का प्रवन्ध करना और साथ ही उनकी वस्तुओं के विक्रय का प्रवत्व करना होना 
चाहिए। सहकारिता का सिद्धान्त आर्थिक जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में वरता जा सकता हूं । 


उद्योग केन्द्र स्थापित 


१२. प्रथम पंचवर्षीय योजना में आदिम जाति क्षेत्रों में १११ कुटीर 
: उनकी दस्तवागरियों 


किए गए । आदिवासी लोग परम्परागत कार्यों में स्वभावतः कुशल है, श्रत 
को बढ़ावा देता आवश्यक है । उन्हें व्यावसायिक धंथों के प्रशिक्षण की सव सुविधाएं दी जानी 
चाहिएं। मधुमक्खी पालन, टोकरी बनाई, रेशम कीट पालन, कताई-बुनाई, फल संरक्षण त्रौ 
ताड़ का गुड़ बनाने जैसे बहुत-से सहायक उद्योग-बंधे हैं जिनका विकास किया जाना चाहिए । 
स्थान-स्थान पर जाकर प्रयोगों के प्रदर्शन करने झौर प्रशिक्षण देंने वाले दल बम्बद सी 
अन्य स्थानों में उपयोगी सिद्ध हुए है । 

१३. आदिम जातियां यद्यपि प्रकृति के निकट सम्पर्क में रहती है, फिट भी वे स्वास्थ्य 
और द्ारीरिक दृष्टि से दुर्वल ही रहती है। वे मलेरिया, न्युपदश, तपेदिक, नेचक, गुप्त रोग, 
त्वचा तथा नेत्र रोग जैसी भनेक बीमारियों से पीड़ित रहते है । इसका मुख्य कारय पीते के त्तत्य 
पानी का अभाव, भोजन में पोपक तत्वों की कमी तथा ऋतुओं के हानिकर प्रभाव पाना सता 
कर सकने की उनकी असमर्थता है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त हृतिन्दात या ह7 जाति 
क्षेत्रों में ३, १४४ औषधालय व चलते-फिरते चिकित्सालय स्वापित हो चुके हैं । पान पाती है 
लिए कुएं खुदवाने में भी पर्वाप्त सहायता दी गई है। झ्रादिम जातियों के स्वास्थ्य वो शामात्य 
स्थिति और बीमार होने पर स्वास्थ्य लाभ करने के उनके साधना आर विधियों की जानगा« 
लिए कई राज्यों में सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। इस काये में मुल्य दठियार रह सामन ग्रा रहीहे दि 

' आदिम जातियां प्रायः ऐसे सुदृर वनों में रहती हैं जहाँ तक पहुंचता कठिन है। 5० गया 
की सुगमता का प्रब्न है, अनुभव के झाधार पर यह पतात हाता हैं कि इन क्षेत्रों के लिए चलसे- 
फिरते चिकित्सालय अधिक उपयवत होंगे, वर्योकि बहुत ही कम शत ऐसेई दशा हु रतन कर 
ग्रादम जातियां अधिक मसंस्या में रहती है | झन: एसा स्थिति में फ़ीसोी स्मार्गी वंसे में शोकधादिण 
और बड़ी चिकित्सा फे अन्य साथन झुदाने होंगे । 


' हा 


५५० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


१४. सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्य वाले अ्रध्याय में यह कहा 
जा चुका है कि आदिम जाति क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य किस प्रकार किए जाएं, 
जिससे इस अध्याय में उल्लिखित कल्याण कार्यो के साथ उनका पूरा समन्वय हो सके। झ्रादिम 
जाति क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का सीमा-निर्धारण अन्य क्षेत्रों के समान ६६,००० 
की जन संख्या पर न होकर २५,००० जन संख्या के आधार पर होगा । अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में 
४० बहुद्देशीय प्रारम्भिक योजना कार्यो को हाथ में लेने का विचार किया गया है । इन योजनाओं 
में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यों के साथ अन्य कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इन 
कार्यक्रमों को राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र में कार्यान्वित करने का एक लाभ यह होगा कि इनसे 
प्रशिक्षण-प्राप्त कार्यकर्ताओं की सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा । इन प्रारम्भिक योजना 
कार्यो में आदिम जातियों के जीवन के सभी पहलुझों को एक साथ लिया जा सकेगा---जैसे स्थान- 
परिवर्ती खेती के बजाय एक-स्थानी खेती को प्रोत्साहन, कृषि सुधार, औपधि एवं जन स्वास्थ्य 
का प्रबन्ध, संचार व्यवस्था का सुधार, कलाग्नों और उद्योगों का विकास, सहकारी समितियों का 
संगठन और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों की स्थापना । श्रभी तक आदिम जाति क्षेत्रों में काफी 
बड़े पैमाने पर इस प्रकार के सामुदायिक कल्याण केन्द्रों की स्थापना नहीं हुई है । द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में इस कार्य पर अन्य कार्यो की अपेक्षा अधिक बल देने की आवश्यकता हैं । इस प्रकार 
स्थापित केन्द्र बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, क्योंकि स्थानीय लोग इन केन्द्रों द्वारा सुधार कार्यों में 
भाग लेना सीखेंगे तथा इनसे ऐसे कार्यकर्ता निकलेंगे जो शेष लोगों का नेतृत्व करने योग्य होंगे । 
साथ ही ये केचद्ध स्थानीय और अधिक विकसित क्षेत्रों के सर्वोत्तम कार्यकर्ताओं में परस्पर सम्पर्क 
का अवसर प्रदान करेंगे। 
१५. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आदिम जाति क्षेत्रों की कल्याण योजनाग्रों के लिए 
४७ करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई है, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए 
केवल २५ करोड़ रुपया ही था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी प्रस्तावित कार्यक्रमों का क्षेत्र 
काफी विस्तृत है, अतः दोनों योजनाओं के कार्यक्रमों से आदिम जाति क्षेत्रों में सुधार काये को 
काफी प्रोत्साहन मिलना चाहिए । स्थूल रूप से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम पहली योजना 
के कार्यक्रमों का अनुसरण करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करते हुए श्रनेक 
उपयोगी अनुभव प्राप्त हुए हैं तथा इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को वहां की 
अवस्थाओं और समस्याझ्रों का समुचित ज्ञान हो गया हैँ । ४७ करोड़ की निर्धारित घनराशि में 
से २७ करोड़ रुपए से कुछ अ्रधिक राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए सुरक्षित हैं (इसमें 
केन्द्रीय सहायता भी शामिल है), शेष २० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार की शोर से प्रस्तावित 
योजनाओं पर गृह मंत्रालय द्वारा व्यय किया जाएगा । आदिम जातियों की कल्याण योजनाशों के 
कुल व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :- 


े (करोड़ रुपया 
१. संचार ११ 
२. आदिम जाति क्षेत्रों की अ्र्थ-व्यवस्था का विकास ४ १२ 
३. शिक्षा और संस्कृति दर 
४. जन स्वास्थ्य, चिकित्सा और पानी का प्रवन्ध पर 
५. आवास और पुनर्वास कार्य प्र 
६. अन्य डरे 
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पिछड़े वर्गों का कल्याण ५५१ 


१६. राज्यों के कार्यक्रम :--. राज्यों की योजनाओं में परिवहन व्यवस्था के विकास को 
प्राथमिकता दी गई है । इसके लिए ६. ५ करोड़ रुपया निर्धारित है। १०,२०० मील लम्बे पहाड़ी 
रास्ते भौर ४५० पुल बनाने का निश्चय किया गया है। राज्यों ने लगभग ३६,६०० एकड़ भूमि 
को विकसित करने, ६:१७० एकड़ जंगली भूमि साफ करने और कृषि योग्य बनाने, 
कपि के औजार बांटने, अच्छी नसल के सांड देने, ४,००० व्यक्तियों को विभिन्न उद्योगों में 
प्रशिक्षण देने और ८२५ कुटीर उद्योग केद्ध स्थापित करने की व्यवस्था की है। ग्रसम राज्य ने 
अपनी योजना सें आदिम जातियों के विद्याथियों को व्यावसायिक धंधों की शिक्षा देने के लिए 
६७० वजीफे देने की व्यवस्था की है। उड़ीसा की ह्वितीय योजना में ४४ प्रशिक्षण-उत्पादन केर्ध 
स्थापित करने की व्यवस्था हैं और आदिम जाति विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक तथा ठेकती- 
कल प्रशिक्षण केन्द्र अन्य राज्यों में खोले जाएंगे । एक-स्थानी कृषि के विकास के लिए १२,००० 
से भ्रधिक परिवारों की १८६ बस्तियां बसाई जाएंगी । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
स्थापित ३५० अन्न गोदामों को पृर्णह्पेण सहकारी समितियों में परिवर्तित कर दिया जाएगा । 
. सके श्रतिरिक्त ८०० बहुददेशीय वन्य सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी। आंध्र की राज्य 
(कार ने इन पर्वतीय लोगों को ऋण की सुविधाएं देने के निमित्त एक विज्ेप संस्था स्थापित की 
हैं। इसके माध्यम से वे लोग अपनी पैदावार उचित मूल्यों पर बेच सकेंगे तथा अपनी दैनिक आव- 
*यकताओं की वस्तुएं बाजार भाव पर खरीद सकेंगे। 

१७. आदिम जाति क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधात्रों को शीध्रातिशी प्र फैलाया जाएगा । 
शिक्षा मंत्रालय ने अनुसूचित प्रादिम जातियों और पिछड़े वर्गो के विद्याथियों के लिए & 78 
से ऊपर की विक्षा के लिए ११.३८ करोड़ रुपया निर्धारित किया है। इस धनराशि में से 
२२/० ०० छात्रवृत्तियां केवल अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए है। भरादिम जाति 

विद्याथियों के लिए ३,१८७ पाठशालाएं और ३६५ छात्रावास खोले जाएंगे तथा ३,००,००० 
विद्याथियों के लिए छात्रवृत्तियां और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी । योजना में २०० 
भीमुदायिक भर सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करने का विचार हैं । आदिम जाति बोलियों में 
-स्तकों का प्रकाशन, स्कूलों के वर्तमात पाठ्यक्रम में सुधार तथा प्रादिम जाति क्षेत्रों की 
गतिविधियों के अनुसन्धान पर विशेष वल दिया जाएगा। केद्रीय सरकार प्रयम पंचवर्षीय योजना 
के दोरान में स्थापित आदिम जाति अनुसन्धान संस्थाश्रों की सहायता करेगी । वम्बई में एत- 
अ पोलौजिकल सोसाइटी आफ वाम्वे, दी गजरात रिसर्च सोसाइटी तथा वम्बई विश्वविद्यालय 
आदिम जातियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं। असम में गोहाटी विश्वविद्यालय है 
लोकगीत शरौर आदिम संस्कृति विभाग ने पूर्वी प्रदेशों में वसी हुई आदिम जातियों के सामाजिक 
जीवन सम्बन्धी तथ्य एकत्र करने की एक योजना वनाई है। 

१7. स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिम जाति क्षेत्रों में ६०० त्थावी श्रौर चलते- 
फिरदे दवाखानों की स्थापना होगी । पीने के पानी के १४,००० कुएं खोदे जाएंगे तथा आदि- 
वासियों में से ही नसों और दाइयों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी होगी । आदिवासियों है 
प्रवास सम्बन्धी अवस्थाएं बहुत ही अ्रसन्तोषजनक है, अतः राज्य सरकारों ने ६० लाख रुपए कु 
व्यय से १६,८०० मकान बनवाने की व्यवस्था की है तथा इस निर्माण कार्य के लिए ४६ 
आवास समितियां बनाने का निवचय किया हैँ । हर 

१६. केद्ध द्वारा अस्तावित बोजनाएं :--उपर्युक्त योजवाश्रों के अतिरिक्त बा 2 
भी बहुत-सी योजनाओं को सहायता देगी जिससे अनुसूचित जातियों और उतके स्षेत्रों की 


अरे द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


विशेष समस्याएं पहले से म्रधिक तत्परता के साथ सुलझाई जा सकें । इन योजनाओं में बहुद्देशीय 
सहकारी समितियों के कार्यक्रम भी शामिल हैं। इनके अलावा नई वस्तियां बसाने की योजना, 
गृह निर्माण, नई सड़कों का निर्माण और वर्तमान संचार साधनों में सुधार, कोढ़, गुप्त रोग आदि 
को दूर करने के लिए चिकित्सा और आरोग्य संस्थाएं खोलना, कुएं खुदवाना, कुटीर उद्योग 
धंधों का विकास, व्यावसायिक और टेकनीकल प्रशिक्षण एवं कल्याण कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण 
कार्यक्रम भी भ्रपनाए जाएंगे । साधारणतः ये सव कार्यक्रम राज्यों के सबसे पिछड़े क्षेत्रों से 
आरम्भ किए जाएंगे, जिससे कि इनके तात्कालिक परिणाम सामने आ सके | 


२०. एक सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करने का अनुमानित व्यय १२ लाख 
रुपया है, किन्तु इस अ्रध्याय में पहले उल्लिखित कुछ भ्रतिरिक्त कार्यक्रमों को पूरा करने के 
लिए १५ लाख रुपया प्रति खण्ड के हिसाब से और अधिक व्यय कंरने का विचार किया गया है । 
सव मिलाकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४० बहुद्देशीय प्रारम्भिक योजना कार्यों पर ६.५ करोड़ 
रुपया व्यय किया जाएगा । इसके भ्रतिरिक्त १ ३ करोड़ रुपए असम, मनीपुर, निपुरा, उड़ीसा, 
विहार, मध्य प्रदेश, और श्रांध्र आदि राज्यों में स्थान-परिवर्ती खेती की समस्या को हल करने 
पर व्यय किए जाएंगे । 


२१. आदिवासी क्षेत्रों में परिवहन साधनों के सुधार पर ४ करोड़ रुपया व्यय होगा। 
इस धनराहि से मोटर गाड़ियां चल सकने योग्य ४५० मील लम्बी सड़कें तथा ७,२०० मील 
लम्बे पहाड़ी मार्ग बनाये या सुधारे जाएंगे । 


२२. आवास पर व्यय करने के लिए लगभग १:७७ करोड़ रुपया रखा गया है। 
हमारा लक्ष्य २७,००० घरों का निर्माण करना है । इस कार्यक्रम से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों 
को शारीरिक परिश्रम के रूप में योग देना होगा। निर्माण काये में काम आने वाले सामान की 
व्यवस्था सरकार की ओर से होगी। आदिम जातिक्षेत्रों में पीने के शुद्ध पानी के प्रबन्ध पर 
०. ५३ करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा । इस धन से २६,००० कुएं तथा असम और मनीपुर में 
२ जलाशय बनाये जाएंगे । इसके अतिरिक्त कोढ़, क्षय, गुप्त रोगादि के निवारण के 
लिए विश्येप प्रकार के ३३ चिकित्सा केन्द्र या चलते-फिरते दवाखाने स्थापित किए जाएंगे, तथा 
४०० दाइयों के प्रशिक्षण के लिए ५ केन्द्र खोलें जाएंगे। इस कार्य पर ०५० करोड़ रुपया खर्च 


होगा । 


२३. अनुसूचित आदिम जातियों क उत्थान के लिए ३.५२ करोड़ रुपया निर्धारित 
किया गया है।इस आथिक कार्यक्रम में ये योजनाएं कृर्यान्वित करने का निश्चय किया गया है : 
वहुद्देशीय सहकारी समितियां और वन्य सहकारी समितियों की स्थापना तथा घरेलू उद्योग- 
धंधों के प्रशिक्षण व उत्पादन केन्रों की स्थापना एवं प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों को छोटटे-मोटे 
उद्योग-धंधों में लगाने के लिए श्राथिक सहायता देना । सर्थिफिकेट कोर्स के लिए, मिकेनिकल और 
सिविल ईजीनियरिंग में प्रशिक्षण देने के वास्ते टेकनीकल केन्द्र खोलने, आदिवासियों को कृपि 
शिक्षा देने तथा अध्यापकों के भ्रद्चिक्षण के लिए ०७५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 
इम्फाल में एक टेकनीकल संस्था स्थापित करने की वात को स्वीकार कर लिया गया है 
और असम, विहार, उड़ीसा और मध्य भ्रदेश में भी ऐसी ही संस्थाएं स्थापित करने का प्रस्ताव 
हे जिससे भ्ादिवासी नवबुवक दूर जगहों पर न जाकर अपने समीप के क्षेत्र में ही प्रशिक्षण की 
सुविधाएं प्राप्त कर सकें । ऐसी प्रत्येक संस्था पर १५ लाख रुपया व्यय होगा । 


पिछड़े वर्गों का कल्याण ५५३ 


२४. अन्य आदिम जाति क्षेत्रों की अपेक्षा पूर्वी प्रदेशों, अर्थात असम, निपुरा, मसीपुर तथा 


8 ७ 


उत्तसर-ूर्वी सीमान्त एजेन्सी की कुछ अपनी विशेषताएं तथा समस्याएं हैं । इन क्षेत्रों में भरवादी 
छिटकी हुई है, सघन वनों से ये प्रांत ढके हैं, वर्षा ग्रधिक होती हैं; यातायात के साधन सीमित 
'एवं दुर्गम हैं। इसी कारण इन लोगों तक जीवनोपयोगी सुविधाएं बहुत ही कम पहुंच पाई हैं। 
इन क्षेत्रों की मुख्य समस्याएं संच।र साधनों की कठिताइयां भौर स्थान-परिवर्ती कृषि हैं। द्वितीय 
'पंचवर्षीय योजना में इन समस्‍्यात्रों पर विद्येप ध्यान दिया गया है । असम, मनीपुर और त्रिपुरा 
में आदिवासियों के कल्याण कार्यत्रमों पर १५ करोड़ रुपए से अधिक व्यय करने की व्यवस्था 
है। उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी के लिए कुल धन ६*४ करोड़ रुपया रखा गया है, जबकि प्रथम 
'पंचवर्षीय योजना में केवल ४.२ करोड़ रुपए की व्यवस्था थी । इन क्षेत्रों में कल्याण कारवेकरमो 
श्रौर योजनाओं को कार्यान्वित करने में अपर्याप्त संचार साधन विशेष रूप से वाधक हैं। 
'जास तौर पर इसी कठिनाई के कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित पास्रीधाट और 
'ट्वेनसांग में चिकित्सालय आ्रादि बनाने जैसे कार्यो को पूरा नहीं किया जा सका । त्र्व 
जन सहयोग द्वारा नए मार्ग और सड़कें बनाने के प्रयत्व किए जाएंगे। डिवीजनल हैडबवार्टर्स 
'को बारहों मास्त चालू रहने वाली सड़कों से मिलाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 
कान में प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों को पूरा किया जाएगा। ट्वेनसांग, लोहित श्रौर 
स्यांग के सीमावर्ती डिवीज़नों में सम्पर्क स्थापित करने के लिए मुख्य सड़कों का निर्माण 
किया जाएगा। ३,१५२ मील लम्बे रास्ते, जो ६ फुट से १० फुट तक चौड़े होंगे सच्चरों 
के लिए बनाए जाएंगे। उन सुदूर प्रदेशों में, जो अब तक पहुंच से बाहर रहे हैं, संचार सम्पक 
स्थापित किया जाएगा । कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां वायुयान हारा ही पहुंचा जा सकता है, अतः 
ऐसे स्थानों में हवाई पटरियां तथा हवाई भ्रड्ढें बनाने का निश्चय किया गया है । 


२५. प्रथम योजना काल में आदिवासियों और ग्रादिम जाति क्षेत्रों के कल्याण अर 
विकास सम्बन्धी कायक्रमों की प्रगति आ्रांकने में बहुतन्सी कठिताइयों का सामना करना पड़ा 
यथा । ग्रव इस विषय में प्रगति का विवरण प्राप्त करने की प्रणाली में सुधार किया जा रहा हैं । 
गृह मंत्रालय अनुसूचित जातियों एवं ग्रन्य पिछड़ी जातियों के नि्मित्त किए है 000 हा 
श्रांकने के लिए एक संस्था बनाने का विचार कर रहा हैं। सब मिलाकर प्रश्ासत' मद में २.६ 
करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। यह धनराशि कत्याण कार्यक्रमों को व्यूतस्नित कि 
उनके निरीक्षण, परस्पर सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें नियन्त्रित करते पर खर्चे की 


5 ५ की कर्म कर्मर्चाड पड अभाव 

जाएगी । पूर्वी प्रदेशों में इस कार्य में प्रशिक्षण-्रप्त देकनीकल ।32/6 कम 
५ ५ न ने के भारत 

सबसे मख्य बाधा कठिनाई को हल करते के लिए ५ हे 

इस्य बाधा रही हैं । अतएवं, इस जससे उत्तर-पूर्वी 


भारतीय सीमावर्ती प्रशासन सेवा' नामक एक नए संवर्ग की स्थापना की है $ जगहों के 
सीमात्त एजेन्सी, मनीपुर और त्रिपुरा में प्रथम वर्ग और ट्वितीय वर्ग की 82048 83057 
लिए प्रशिक्षित अधिकारी प्राप्त हो सकेंगे | इस नई सेवा में इस समय 7६ क्षेत्रों में 
शरणी के हैं, जिनमें से २३ प्रयम ग्रेड के और २० द्वितीय ग्रेड के हूं! ह। अतिरिदत 
प्रधीनस्थ कर्मचारियों की व्यवस्था का भी प्रवस्ध किया जा रहा ह। निवाहियाँ के साथ 
ऐसे सम्राज सेवकों की ग्रावश्यकता है जो आ्रादिम जाति क्षेत्रों में वहाँ के लत हे प्रशासकों 
घुल-मिलकर, उनके बीच में रहकर सेवा कार्य कर सकें! आदिम जाति क्षेत्रों के रे हे 
को अधिकाधिक संस्या में उपलब्ध करने एवं उनके मम से बनाए गए 
है जिससे वे अपने ही क्षेत्रों में कार्य कर सके । पिछड़े वर्गों के विमित बनाए हे 


कु 
के 


प््प्ड द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में परामश देने के लिए गृह मंत्रालय एक केद्धीय 
परामश॑दात्री बोर्ड बनाने के विपय में विचार कर रहा है । इसी प्रकार का एक अन्य बोर्ड 
अनुसूचित जातियों के लिए बनाने का भी विचार किया जा रहा है । 


हरिजन 


२६. हरिजनों के कल्याण का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है । हरिजनों के हितों- 
की रक्षा के लिए संविधान में अनेक संरक्षण हैं। अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्यक्रम 
इस ध्येय को सम्मुख रखकर बनाए गए हैं कि उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हो और उन्हें शिक्षा 
तथा आ्राथिक क्षेत्र में उन्नति के पूर्ण अवसर प्राप्त हों । प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व राज्यों में 
हरिजनों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ कार्य किए गए थे। अस्पृश्यता निवारण संबंधी एक 
महत्वपूर्ण कार्येक्रम भी आरम्भ किया गया था। प्रथम योजना में भ्रनुसूचित जातियों के कल्याण 
के लिए ७ करोड़ रुपया रखा गया था । 


२७. भारत के संविधान में भ्रस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है । छुआाछूत के 
व्यवहार को प्रत्येक रूप में निपिद्ध घोपित कर दिया गया है । जनता में छुआछत के विरुद्ध 
भावना जागृत करने के लिए राज्य सरकारों और अखिल भारतीय गैर-सरकारी संगठवतों ने 
केन्द्रीय सरकार की सहायता से वृहत्‌ प्रचार काये आरम्भ किया है। तो भी ग्रभी छुम्नाछूत 
किसी न किसी रूप में विद्यमान है, यद्यपि कंम मात्रा में है । जून १६५४५ से अस्पृश्यता अपराध 
प्रधिनियम के अन्तगेंत छुआछूत को कानून द्वारा दण्डनीय अपराध करार दिया गया है । 


२८. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अ्रनुसूचित जातियों के कल्याण कार्यो के लिए २१२८ 
करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित 
योजनाओं के लिए ६:२५ करोड़ रुपया रखा गया है। इन योजनाओ्रों में (१) श्रावास, 
(२) पीने के पानी की व्यवस्था, (३) झ्राथिक उन्नति, और (४) अ्रस्पुश्यता निवारण के 
लिए प्रचार कार्य एवं गैर-सरकारी संस्थाप्रों को सहायता देना सम्मिलित है। हर राज्य में 
हरिजनों के लिए जो विशेष कार्यक्रम अपनाए जाएंगे, वे उनके सामान्य विकास कार्यक्रमों 
के ही पूरक कार्यक्रम होंगे । 

_ २६. प्रथम पंचवर्षीय योजना की अ्रवधि में ४,५०० कुएं खोदे गए थे । द्वितीय योजना 
के अन्तगंत राज्य सरकारों की योजनाप्रों में १५,२०० कुएं खुदवाने की व्यवस्था है । 
इनके अ्रतिरिवत केन्द्र द्वारा प्रस्तावित एक योजना के अन्तर्गत ८,२०० कुएं और खुदवाने 
का निश्चय किया गया है । साथ हो ६३,३०० मकान या मकानों के लिए स्थानों 
का प्रबन्ध किया जाएगा । इस कार्य पर लगभग ३४८ करोड़ रुपया व्यय होगा ६ 
इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रस्तावित एक योजना के अन्तर्गत १.७७ करोड़ रुपए 
की लागत से ३६,००० मकानों का निर्माण करने की व्यवस्था की गई है । इन 
योजनाओं को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार की पृथक्‍्करण नीति को प्रथ्य नहीं 
दिया जाएगा | यह भी ध्यान रखा जाएगा कि मकानों के विपय में सबसे पिछड़े 
लोगों को प्राथमिकता दो जाए व्योंकि मल-मूत्र साफ करने के कारण जनसंख्या के एक 
महतहुत् भाग का अछूत कहलाना पड़ता है , अत: यह निश्चय किया गया हैं कि नए बनने वाले 
मकानों में आवुनिक ढंग के शौचालब हों । मौजूदा मकानों में, जिनमें पुराने ढंग के शौचालय 
है; उनके स्थान पर आधुनिक ढंग के गौचालय बनाए जाएं, जिससे मल-मूत्र साफ करने वालों की 


पिछड़े वर्गों का कल्याण भर 


अवश्य डर कः गे राज्य रा , ्‌ बज बज 
इयकता न रहे । राज्य सरकारों की योजनाश्रों में भी 5० आवास सहकारी समितियों की 
स्थापना की व्यवस्था है । 


३०. राज्य सरकारों की योजनाओं के अन्तगंत लगभग ७,००० हरिजन विद्यार्थी विशेष 
दस्तकारी प्रशिक्षण केद्धों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे | केद्ीय सरकार की योजनाओं में अनुसूचित 
जातियों के लिए १६६ प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्र खोलें जाएंगे, जो योजना की अवधि में ३३, 
व्यक्तियों को विभिन्न दस्तका रियों और धंधों में प्रशिक्षित करेंगे । प्रशिक्षित व्यक्तियों को व्यवसाय 
चलाने के लिए आधिक सहायता भी दी जाएगी । जिन व्यक्तियों को भूमि मिलेगी, उन्हें कृषि 
के लिए सहायता दी जाएगी. । केन्द्र हरा आरम्भ की जाने वाली अनसचित जातियों के झ्ाथिक 
उत्यान की योजनाओं के लिए कुल मिलाकर २३१. ४ लाख रुपए की व्यवस्था कीं गई है । 


३१. बढ़ती हई जनसंख्या के साथ रोजगारों के न बढ़ने के कारण हरिजनों को 
इसका दुखद परिणाम भगतना पड़ा है। अतएव उन्तके लिए केवल रोजगार जुटाने ही रवस्पक 
नहीं हैं, बरन उनमें बड़े पैमाने पर शिक्षा का प्रचार करने की भी श्रावश्यकता है जिससे 
वे केद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की हुई प्राशासनिक सुविधाओं तथा संरक्षण का जाम 
उठा सके । द्वितीय योजना में ३० लाख से ऊपर फीस माफियां और छात्रवृत्तियां दी जाएगा 
तथा ६,००० पाठशालाओों और छात्रावासों की स्थापना होगी । शिक्षा मल्नालय की आर से भी 
१,०७,००० छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई हैं । 

२. सरकार ने अ्रस्पृश्यता निवारण के लिए जो कानून बनाया है, उसे सफल 
बनाने के लिए जनता में सतर्कता तथा जागरुकता की भावना उलनन करना आवश्यक 
है। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित प्रचारकों की आवश्यकता है की 

 गैर-सरकारी संस्थाओं को कार्य करने का पर्याप्त अवसर है। गृह मल्रालय ने अनुसूचित जातियों 
के लिए सुधार कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायतार्भ १० लात 22030 
और पोस्टरों आदि द्वारा प्रचार कार्य के लिए २५ लाख रुपया निर्धारित किया हैं । 


भतपर्व प्रपराधजीवी जातियां 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अत्तगत २३.५ करोड़ रुपए को धनराशि से भूतपूर्व अपराध- 


जीवी जातियों को वसाने और उनमें सामुदायिक जीवन व्यर्तीति करने की भावना जागृत करने के 
लिए काये झारम्म किया गया था। यद्यपि इस दिशा मे प्रगति अधिक वहीं हो पाई किन्तु उ्वेके 
जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के सतत प्रयास किए जा रहे है | उन्हें आथिक रुप से उन्ति करन 


तथा नई पीढ़ी को परानी समाज-विरोधी प्रथात्रों से अलग रखने पर दिद्येप बल दिया जा रहा हैं । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तगेत ४२,०*६ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ द्ात्रावात तथा 
पुस्तकों की सहायता दी गई। वालवाड़ियों, श्राश्चस पाठयालाएं और संस्कार वेद सभये कुल मिला- 


कर २६१ पाठझशालाएं खोली गई | कुछ विद्यार्थियों की व्यावसायिक प्रेशिक्षेण और छात्रावास 
की सुविधाएं प्रदाव की गई | ३,६२९ परिवार का कृषि कार्य में सहायता दीं गई. ११ 
उद्योग-धंवों के कर स्थापित किए गए। वेंहु्ते- 


सहकारी समितियां संगठित हुई तथा ३३ घरेंतू उद्ा 
गईं। इस समय भूत॑पूत अपराधर्जीवी 


से परिवारों के पुनर्वास में उनकी आधिक सहायता की ह 
जातियों के कल्थाण के लिए १७ छोटी तथा ३० बडी वस्त्ियाँ हू | बम्बई में वरोदा उत्तर 


प्रदेश में भाटपुरवा में वस्तियां वसाने के अर्छ परिणाम निकले हू! ईे स्थानों में बसे हुए लगा 
ने जातीय पंचायत की प्राचीन प्रथा का त्यागकर अपना हया संगठन वेना लियाह | 


शरद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


३४. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूतपूर्व अ्रपराधजीवी जातियों के कार्यक्रम के लिए २.९४ 
करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई हैं। इस कार्यक्रम में १५,२४६ परिवारों को--जिनमें अ्रधि- 
कांश अभी भी खानावदोशों जैसा जीवन व्यत्तीत कर रहे हैं-- वस्तियों में बसाने और उनके 
पुनर्वास की योजनाएं भी सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम के अ्न्तगेत ८५, १५७ मकान बनेंगे तथा 
३६४ कुएं खुदवाए जाएंगे । ६७ संस्कार केन्द्रों व बालवाड़ियों तथा ५२ आ्राश्रम पाठशालाझों 
द्वारा बच्चों को अपराध करने की प्रवृत्तियों से बचाए रखने का विश्ञेष प्रयत्न किया जाएगा । 
प्रौढ़ों को सामुदायिक केन्द्रों द्वारा अच्छे रहन-सहन का ढंग सिखाया जाएगा । कुल मिलाकर 
१,१६,४३२ छात्रवृत्तियों और अन्य शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । साथ ही, 
गृह मन्त्रालय ने अपनी योजना में भूतपूर्व अपराधजीवी जातियों को बसाने के लिए १.११ करोड़ 
रुपए की व्यवस्था की हैं। अनुमान लगाया गया है कि यदि राज्य सरकार भूमि का प्रबन्ध कर दे 
तो मोटे त्तौर पर एक परिवार को वसाने में १,६०० रुपया व्यय होगा । इस हिसाब से द्वितीय 


योजना काल में भूतपूर्व श्रपराधजीवी जातियों के ७,१०० परिवारों को बसाने का विचार 
किया गया है ) 


अध्याय २६ 
समाज कल्याण सेवाएं 


समाज सेवाओं का विकास स्वभावतः ही धीमा होता हैं। इसकी कुछ प्रमुख कठिनाइयां 
इस प्रकार हँ--आप्त आधिक साधनों तथा समाज सेवाओं के लिए उपलब्ध किए जा सकते वाले 
सावना की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा समाज कल्याण संगठनों का अ्रभाव श्रौर सामाजिक 
समस्याओं के विपय में पर्याप्त जानकारी की कमी । फलस्वरूप, जिन वर्गों को विशेष सहायता की 
आवश्यकता है या जो असह्य स्थिति में हैं, उनके लिए समाज कल्याण के उद्देश्य उपर्युक्त कारणों 
से सीमित हो जाते हैं । किन्तु समाज कल्याण के उद्देश्यों का क्षेत्र व्यापक है। समाज कल्याण सेवा 
का उद्देश्य केवल समाज के किसी असुविधाग्रस्त वर्ग विशेष की सहायता करना ही नहीं, वरत 
समूचे समाज के हित में कार्य करना है। निस्सन्‍्देह, जो समस्याएं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, 
उनका समाधान होना चाहिए, किन्तु नई समस्याश्रों को उत्पन्न होने से रोकने के उपाय करना भी 


अत्यावश्यक है । 
२. समाज सेवा के क्षेत्र में सरकार ने अथवा सार्वजनिक भ्रधिकरण ने जो कार्यकर्ता 
में से ही 


जो है, वे तो केवल उन केन्द्र-विन्दुन्ं के समान होंगे जिनके चारों ओर जन साधारण में 
लोगों को स्वेच्छापूर्वक सेवा कार्य में जुटाना होगा । पहले स्वयंसेवी संस्थाएं व्यक्तिगत दान 
पर आश्रित रहती थीं, किन्तु श्रव इन संस्थाओं को राष्ट्र के व्यापक हिंत के लिए कार्य करने 
की प्रेरणा देकर, अपने कार्यक्षेत्र की परिधि को विस्तृत करने के लिए उत्साहित करना 
चाहिए । इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों को इस क्षेत्र में व्यक्तियों 
के निजी पयत्नों में निस्संकोच भाव से सहायक होना चाहिए । अ्रन्ततः समाज सेवाओं के कार्य- 
भचालन का भार मुख्यतः स्थानीय अधिकारियों पर ही पड़ेगा, किन्तु ग्रारम्भिक अवस्था में 
ऐसी विशेष संस्थाओं की श्रावद्थकता है जो समाज सेवा के लिए उपयुवत वातावरण तैयार 
करें परौर जहां तक सम्भव हो सरकारी अ्रधिकरणों और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार में वसतदा 
स्थापित करें । 

३. समाज कल्याण के इस व्यापक कार्यक्रम मैं उदाहरणार्थ ये कार्य सम्मिलित होंगे-- 
सामाजिक कानूनों की रचना, स्त्रियों और वालकों, परिवार एवं युवकों के कल्याण कार्य, शारीरिक 
और मानसिक आरोग्यता, अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के लिए सुधार कार्य | साथ 
ही शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों के लिए कल्याण योजनाएं भी इस व्यापक 
कार्यक्रम का अंग होंगी । भारत की विश्ञेप परिस्थितियों और पृष्ठभूमि को देखते हुए मद्य निपेध 
कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित होगा। इस अध्याय में मद्य निषेध और समाज सेवा के क्षेत्र 
में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुए काम शरौर द्वितीय पंचवर्षीय मोजता के प्रस्तावित 
कायक्रम पर संक्षेप में प्रकाश डाला जाएगा | 


केद्धीय समाज कल्याण 


.._ ४ केद्रीयसरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के ही एक अंग 
वोर्ड की स्थापना की है । वोड्ड का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों, बच्ची, 


गण बोर्ड की घोजनाएं 
अंग के रूप में केक्दीय समाज कल्याण 


आर विकलांगों के सहायता 


44७ 


भ्र्प्रद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


कै 


कार्यों में संलग्न स्वयंसेदी संस्थाओं को उनके कल्याण कार्यक्रमों के संगठन में सहायता देना हैं । 
फलत: बोर्ड ते राज्य सरकारों के सहयोग से समूचे देश में राज्य कल्याण बोर्ड की 
स्थापना की हैं । देश भर में इनका जाल विद जाने से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 
विस्तृत और व्यापक कार्यत्रमों को कार्यान्वित करवा सम्भव होगा। पिछले तीन वर्षों में इन 
कार्मत्रमों की बुनियाद डाली ही जा चुकी है । केद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने २,१२८ संस्याप्रों 
को सहायता दी है। इनमें ६६० महिला बल्याण संस्थाएं, ५६१ वाल कल्याण संस्थाएं, विकलांगों की 
सेवा और अपराधियों का सुधार करने के लिए १४१ गंस्थाएं श्र कल्याण कार्यों में संसग्स ७२६ 
संस्थाएं हैं । बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों का उद्देष्य वर्तमान स्वयंसेवी संस्थाओ्रों को 
उनके कार्य को सुचार रुप से संगठित करने में सहायता देना हैं। नव नि्भित स्वयंसेवी संस्या्रों 
को इस उद्देश्य से अनुदान दिया जाता है कि वे अपना फीय सही ढंग से प्रारम्भ कर सकें। 
साधारणतः बोई का उद्देश्य देश के सब भागों में स्वयंसेवी संस्थात्रों की स्थापना करने में 
सहायता देना है। इसके अ्नावा केद्वीय समाज कल्याण बोर्ड ने कल्याण विस्तार योजना का गार्य 
भी अपनाया है। देश भर के प्रत्येक जिले में एक कत्वाण मेद्ध होगा। प्रत्येक कन्ट मगभग 
२४ ग्रामों की सेवा कर सकेगा । बोई से द्वितीय पंचवर्षीय बोजना की अवधि में हर जिले 
में ३ अतिरिक्त बल्याण विस्तार केद्ध स्थापित करने का कार्यक्रम बताया है । १६५६ मो 
आरम्भ में बोई २६१ कल्याण विस्तार केद्ध स्थापित कर चुका था। द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में बोर्ड का कार्यक्रम १,३२० केंद्र स्थापित करने का है जिससे हर जिले में ४ कद 
स्थापित करने का उसका कार्यत्रम पूरा हो सके । इस कार्यक्रम के पूर्ण हो जाने पर महिलाओं 
और बच्चों के लिए विशेष रूप से संगठित इन कल्याण सेशओं से छुल मिन्नाकर ५०,००० गांव 
लाभान्वित होंगे । द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्षोगें प्रस्तावित केंद्रों में से एव-तिहाई केंद्र 
स्थापित कर देने का निश्चय किया गया है । हर जिले में यह केंद्र एव परिषालन समिति के प्रधीन 
'हेगा। इस सीमति में बहुमंख्या स्थानीय महिला समाज सेविकाओं की ही रहेगी। फेद्वीय समाज 
'कत्पाण बोर्ड ने कल्याण विस्तार केंद्रों की ग्रावश्यकतताएं पूरी करने को लिए ग्राम सेंविकाग्रों 
और दाइयों ह प्रशिक्षण का वृहत कार्यक्रम अपनाया है । बोर्ट ने दिल्ली, पूना, हैदराबाद और 
विजयवाड़ा 30 28008, के उनमे घरों में ही काम देने जैसे कठिन कार्य गत भी श्रीगर्णंण कर दिया 
है। दियासलाई बनाने की तब 23200 % स्थापित की गई हैं। वाणिज्य और उद्योग मलातग 
'फी सहायता से थ्ौर पैवटरियां खोलने पर विचार हो रहा है । 
५ त्याग कट द्वारा निित दो परामरणदात्री समितियों ने भी पेस्यावत्ति की रोकथाम 
और उद्धार ५ स्ताव रस है प्रस्तावित सेवाओं में काफी बड़ी संस्था में आश्रणाहों 
पा गया है और कि बह के. हे ऐसी स््यों के लिए होगा जिकता 
_डार किया गया है और जिर्हें पर्याप्त समय तक एक विशेष वातावरण में रसने की झव- 
शयकता हैं। दो आश्रयगृह ऐसे होंगे जिनमें उन व्यक्तियों को रखा जाएगा ह गाजो का न संस्थाओं 
की अवधि समाप्त कर चुके हैं किन्तु फिर भी उन्‍हें कुछ कर कक 
शिकस गे के हे £ 5 समय तक देख-रेख की श्रावश्यकता है । 
इन आश्रयग्हों में से एक स्त्रियों के लिए और दसरा पुरुषों के लिए होगा । शोप दो अर हे 
संस्थाओं से भाए हुए व्यक्तियों के लिए होंगे, कि 248 '॥ होगा। शेप दो ग्रन्य सेवा 
दी जाएगी । हर जिले में एक ऐसे आश्रयगृह की भी व्यवस्था होगी से 8 0५205 
व्यक्तियों को राजकीय आश्चयगों में भेजे जाने घे पद उनकी... अपर उल्सिखित प्रकार के 
जाएगी । है + हक उनकी डाक्टरी परीक्षा और स्थीनिंग की 
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पे पी प शः 


केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के इन कार्यक्रमों के लिए १४ करोड़ रुपए की व्यवस्था है! 
उद्धारोपरांत सेवाओं के लिए और स्वस्थ नैतिक तथा सामाजिक आचार के लिए राज्य सरकार 
की योजनाओं में ३ करोड़ रुपए की व्यवस्था है तथा तत्सम्बन्धी कार्यों पर गृह मन्त्रालय भी ३ 
करोड़ रुपए व्यय करेगा । 


शारौरिक और मानसिक विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण योजनाएं 


६. बिकलांगों की शिक्षा के लिए शिक्षा मल्ालय ने सितम्बर १६४५ में एक राष्ट्रीय 
परामशंदात्री परिषद बत्ताई थी । इस परिषद का कार्य शारीरिक और मानसिक विकतांगों की 
विक्षा, प्रशिक्षण तथा रोजगार विषयक समस्याझ्रों पर केंद्रीय सरकार को परामओं देना है। 
साथ ही उनके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाओं की व्यवस्था करना, नई योजनाएं तैयार 
करना एवं इस क्षेत्र में कार्य रत स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने का काम भी 
करना है। श्रव शारीरिक भौर मानसिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं का सर्वेक्षण 
करने का निश्चय किया गया है। इस समय लगभग ६० अंब-विद्यालय हैं, ४४ पाठ्शालाएं 
बहरेशूंगों के लिए, € अपांगों और रूणों के लिए तथा ५ मानसिक विक्ृति वालों के लिए हैं। 
इन पाठशालाओं में बहु संख्या गैर-सरकारी संस्थाओं की है, जिन्‍्हें सरकार सहायता देती है। 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में श्रतिरिक्त सुविधाएं देने की भी व्यवस्था हैं, उदाहरणाबं, अंधे भोर 
बहरे बच्चों के लिए आदर्श पाठशालाएं खोलना और प्रौढ़ अंथों के प्रशिक्षणालूय में एक महिला 
विभाण की स्थापना करना तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना आ्रादि | कई राज्य सरकारों की 
योजनाओं में भी विकलांगों की शिक्षा पर कल्याण कार्यों के लिए व्यवस्था की गईं है । स्वाल्थ्य 


अालय के कार्यक्रम में असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है । 


युवक कल्याण 


; 25 30 5 कल कत्या कार्यक्रमों को 
७. प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनेक युवक संस्थाश्रों और युवक क्या काठ 


५ विरों दवों के लिए भ्रमदान 
सत्रिय सहायता प्रदान की गई थी । योजना में युवक शिविरों और 27000 7 
के व्यापक कार्यक्रम को संगठित करने के लिए १ करोड़ स्पए की व्यवस्था कीग 2 ५ । 
के लिए युवकों कोप्रोलाहित का वा 


कार्यक्रम का प्रयोजन रचनात्मक कार्यों में हाथ बंटाने बिरों के तिए और एक 
इस बनराश्षि में से तीत-चौथाई भाग श्रम और सामाजिक सेवा शिविरों के लिए ०3 
चौथाई भाग तैरने के लिए तालाब तथा खुले रंगमंच आदि की योजनाओं के 280 न्‍ के 
गया था। इस प्रकार की योजनाओं को विद्यार्थी स्वयं अपनी शिक्षा सेस्पाशी मे समापवः 

स्थानों में कार्यात्वित करेंगे । 

बिनमें लगभग 


२ तक ६०० शिविर सं किए जा चुके थे, 6 
१६४५ को अन्त तक ६०० शिविर संगठित किए ५. इमासतों और 


१,००,००० युवनों ने भाग लिया। इन शिविरों में युवकों ने हरी कि बिया। भारत 
तालाबों की मरम्मत, गन्दी वस्तियों की सफाई एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी काया दे हक मंगठित किए, 
सेवक समाज की युवक शाखा्रों ने भी लगभग ५०० युवक वे विधा रत मिटा और 
जिनमें लगभग ४०,००० नवयुवक सम्मिलित हुए । अ्म यो मे 90228 £। हम संगठन 
ग्राइडों का आन्दोलन भी पहले की अपेक्षा लगभग १० पर्िशत ही केटेट छोर तथा 
में इस समय ४,३८,४०४ स्काउट तथा दुआ 5गारईड है। सप्ट्रीय सेरेंद कोर 
सहांयक केडेट कोर का भी योजना काल में पर्याप्त विकॉर्स हुआ ये डिवीजन, ६८,००० 
की कुल संख्या इस समय १,१५,००० है, जिसमें से ४६९९९ नी 


प्र्द्० हिद्वीय पंचवर्षीय योजना 


जूनियर डिवीज़न, ८५,००० गर्ल्स डिवीज़न तथा ३,००० अध्यापक और नेता शिक्षा संस्थाग्ं 
से आए हैं। सहायक केडेट कोर ने, जिसकी संख्या (लड़के और लड़कियां मिलाकर) ७,५०,००० 
है, द्वितीय योजना के समाप्त होने तक अपने को हिगुणित करने का कार्यक्रम बनाया हैं। शिक्षा 
मन्त्रालय ने अपनी योजना में व्यायाम श्षिक्षा का एक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने की 
व्यवस्था की है । इसका उद्देश्य होगा विभिन्न खेलों का विकास करना और युवक नेतृत्व, प्रशिक्षण' 
शिविर तथा युवक छात्रावास आदि युवक कल्याण के अनेक कार्यो में सहायता करना । श्रम 
शिविरों तथा समाज सेवा शिविरों एवं अन्य कार्यो का आयोजन करने तथा भारत स्काउट्स 
एंड गाइड्स के कार्यो में सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है । 


अन्य कल्याण कार्यक्रम 


८. गृह मनन्‍त्रालय ने द्वितीय योजना के लिए वाल अपराध, वेश्यावृत्ति, तिठल्लेपन या 
भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव तैयार किए है । इन प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य ऐसी भ्रावश्यक 
संस्थाओं की स्थापना करना है जो उपर्यकत समस्याओं से सम्बन्धित समाज कल्याण कार्यों को 
आगे बढ़ाएं । गृह मन्त्रालय ने ऐसे राज्यों की, जिनमें सरकार द्वारा या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा 
इस प्रकार की संस्थाएं नहीं बनाई गई हैं, सहायता्े अपनी योजना में २ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की है । 


. ६. बड़े नगरों में वाल अपराध बढ़ते जा रहे है और इनमें ग्राम अपराध चोरी है। बाल 
अपराध सम्बन्धी कानून १५ राज्यों में लागू हैं और अन्य राज्यों में उन्हें लागू करने की सिफारिश 
की गई हैं, किन्तु बहुधा थे कानून पर्याप्त रूप से कार्यान्वित नहीं किए जाते। बाल न्यायालय 
केवल कुछ ही राज्यों में हैं। अन्य राज्यों में साधारण न्यायालय ही वाल अपराधियों के मामलों 
की सुनवाई करते हैं। बाल अपराधियों की संस्थाएं भी अपेक्षाकृत कम है---६७ रिमांड गृह हैं 
४६ सर्टीफाइड स्कूल है, ७ सुधार गृह हैं, ५ वाल कारागृह हैं और ८ किशोरवन्दी (बोर्सटल) 
संस्थाएं हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को परामशे दिया है कि हर मुख्य नगर में एक 
रिमांड गृह होना चाहिए, जहां हवालाती बालकों को छानबीन या मुकदमे के दिनों में रखा जा 
सके । साथ ही यह सुझाव भी दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक सर्टीफाइड स्कूल और बच्चों के लिए 
एक निवास गृह हो जिसमें उन बालकों को जो परीक्षणात्मक रूप में मुक्त किए गए हैं रखा जा सके | 
यह तभी होना चाहिए, जब उनका किसी परिवार में रखे जाने का प्रबन्ध न हो सका हो । हर राज्य 
में १५ से २१ वर्ष तक की आयु के अपराधियों के लिए एक किशोरबन्दी स्कूल होना चाहिए । 
बाल चिकित्सालय और स्कूलों के सामाजिक कार्यकर्ता इन विकृत आचरण विषयक समस्याओं 


को प्रारम्भिक अवस्था में ही हल करने एवं वाल अपराधों के अवसरों को कम करने में सहायक 
हो सकते हैं। 


, ... १०. केन्द्रीय सरकार ने यह भी सुझाव रखा है कि जिन राज्यों में अ्रभी तक यह प्रथा चहीं' 
है कि अपराधियों को परीक्षणात्मक रूप में कुछ समय के लिए मुक्त करके यह देखा जाए कि पुनः 
वें उन्हीं अपराधों को तो नहीं दोहरा रहे हैं, उन राज्यों में भी अब यह प्रथा आरम्भ कर देनी 
चाहिए। साथ ही यह प्रस्ताव भी रखा गया हैं कि मुख्य-मुख्य कारागहों में कल्याण प्रशासक' 
नियुक्त किए जाएं जिनका कार्य कारावास की अवधि में कैदियों से मिलतें-जुलते रहना एवं मुक्तः 
होने के पश्चात उत्के और उनके परिवारों के साथ सम्पर्क बनाए रखना होगा । हि 
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(१. भिखारियों की समस्या पर काफी समय से विचार किया जा रहा है, किन्तु इसके 

अत्यधिक व्यापक होने के रण कोई सन्तोषम्रद समाधान नहीं निकात्ा जा सका । योजना ग्रायोग 

लोजवीन समिति ने इस समस्या के अव्ययत के लिए एक योजना आ्रार्म्भ की है | भव यह 

नित्ान्त प्रावश्यक हो गया हैं कि भिसमंगों की समस्या को समूल नष्ट करने का कार्यक्रम बनाया 

जाए। बहुत शोचनीय अवस्था वाले सिखमंगों के लिए केंद्रीय सरकार ने यह सुझाव दिया 

हैं कि हर राज्य में एक ऐसा केन्द्र होना चाहिए जिसमें १०० अशकक्‍्त, रुण्ण या श्रपांग भिखारियों 
| हे 


समाज कल्याण के लिए साधन 


.. ६२. द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सामाज कल्याण क्षेत्र में किए जाने वाले 
“अजमों का जो संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है, उससे पता चलता है कि गत १ या ४ 
वर्षो में जो कार्य हुए हैं, उसके परिणामस्वरूप अब समाज कल्याण के कार्यक्रम आयोजित 
विकास के अभिन्न अंग के रुप में क्रियान्वित हो रहे हैं। योजता में समाज कल्याण कोर्यों के 

७ भंग २६ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इसमें से १६ करोड़ रुपया केद्ध की 
योजनाओं पर तथा लगभग ६० करोड़ रुपया राज्य की योजनाप्रों पर व्यय होगा । शिक्षा 
भन्‍्त्रालय की थोजना में युवक कल्याण और समाज कल्याण के कार्यक्रमों के लिए लगभग 
६१ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही योजना में स्थानीय विकास कार्यो 
फे लिए १४ करोड़ रुपया और जन सहयोग सम्बन्धी सामाजिक कार्यो के लिए £ करोड़ 
पिया निश्चित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि योजना में पिछड़ी जातियों 
के कल्याण कार्यों और ग्राम सुधार के कार्यक्रमों के लिए ६! करोड़ रुपए की व्यवस्था है । 
उसे कार्यक्रम में राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक योजनाएं तथा ग्राम्य उद्योग-घंधे भी शामिल 
हैं। जहां सामाजिक और आधिक स्थितियों में एक-दूसरे से अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है, वहां 
यह निइचग्र करना कठिन है कि कौन-से कार्य आरधिक अवस्था में सुधार करेंगे और कौन-से सामाजिक 
सपस्था में । वास्तव में दोनों एक ही उद्देश्य के पूरक प्रंग हैं। 


१३. प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस आशय का सुझाव पेश किया गया था कि पार्मिक 
संस्थाओं श्रौर व्यासों से प्राप्त घन राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओ्रों के कार्यक्रमों 
के लिए आय के महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं । अतः इस विषय की जांच-पड़ताल की सिफारिश 
की गई थी जिससे प्राप्त जानकारी के आधार पैर कोई ऐसा कानून बनाया जा सके कि इन 
संस्थानों और न्यासों की सम्पत्ति उचित कार्यों के लिए सुलभ हो सके। समाज कल्याण के 
यों को झागे बढ़ाने के लिए पहले इन साधनों से पर्याप्त श्राथिक सहायता 4085 5 
गहंघा ऐसा देखा गया है कि ये न्यास बनने के कुछ समय परचात 2823 हो जाते हैं 3 
उनको ग्राय मूल प्रयोजनों के लिए व्यय न होकर अर्थहीन उद्देश्यों में खर्च होने लगती है। आदि 
कल्याण कार्यो के पक्ष में लोकमत संग्रठित करते समय इसका ध्याव भी रखना पक आ 
ये न्यास ऐसे कार्यों में विशेषत: स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यो में कया योगदान दे सकते हैं। इ 
उम्भावनाओं की छानवीन की जा रही है । सर अल 

: । अन्त में यह कहना आवश्यक है कि समाज कल्याण के हर को ५ 2 
असमर्थ लोगों की सहायता का मुख्य उत्तरदायित्व स्थानीय जनता का 8 
होगा। राज्य सरकारें भौर उनके द्वारा निमित संगठन एक सीमा विश्येप तक ही क 
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सकते है, फिर भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुभव ने बतलाया है कि सरकारी प्रशासकों 
ने धन एवं कार्यकर्ताश्रों द्वाराजों सहायता दी है वह सामुदायिक प्रयत्नों और सेवा संगठनों 
में सेवाभाव जागृत करने में काफी सफल सिद्ध हुई है। इसी तथ्य को झाधार मानकर द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के लिए बृहत कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। 


मदनिषेध 


१५. गत कई वर्षों से अधिकांश जनमत इस वात पर जोर दे रहा है कि मादक पेयों और 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर भेषज (ड्ग्स) औषधों के प्रयोग का निषेध सरकार की सामाजिक 
नीति का आवश्यक अंग बना दिया जाए। संविधान के ४७वें अनुच्छेद में मद्यनिषेध को 
निदेशात्मक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया गया है । श्रव तक इस दिद्ञा में जो प्रगति हुई है 
वह नगण्य है । अतः योजना आयोग ने एक विशेष समिति नियुक्त की है जिसका कार्य यह होगा 
कि वह राज्य सरकारों द्वारा मद्यनिषेध के निमित्त अपनाए गए साधनों का अ्रध्ययन करे और 
प्राप्त अनुभव के आधार पर केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर मद्यनिषेध का व्यापक कार्यक्रम 
बनाने के लिए सुझाव दे। साथ ही उन साधनों और अवस्थाओ्ं तथा व्यवस्था का भी उल्लेख 
करे जिनके द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा । हाल ही में इस समित्ति के प्रतिवेदन 
पर राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालय के सहयोग से विचार किया गया था। राष्ट्रीय 
विकास परिषद ने सामान्यतः निम्न लिखित सुझावों को स्वीकार कर लिया है । 


१६. किसी भी मूल सामाजिक नीति पर विचार करते समय केवल श्रारथिक कारणों को, 
व्यावहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी, निर्णायक नहीं समझना चाहिए। आवश्यक वात यह है 
कि जो भी कार्यक्रम बनाए जाएं वे एक निश्चित अवधि में पूरे हो सकें । मद्यनिषेध के लिए समूचे 
देश में एक समान दृष्टिकोण की आवश्यकता है, किन्तु विस्तृत कार्यक्रम स्वयं राज्यों को ही बनाने 
होंगे, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे भी हो सकते है जो दूसरों की श्रपेक्षा अधिक गतिशील हों । ऐसी अवस्था 
में उनकी यह प्रगति शेष राज्यों के लिए मार्गदशंक का काम देगी । वे इन राज्यों के अनभवों 
के आधार पर अपने विस्तृत कार्यक्रम बना सकेंगे। ॥ 


१७. मच्यनिषेध जैसी राष्ट्रीय नीति को सफल बनाने के लिए विभिन्न साधन अपनान 
पड़ेंगे, यथा कानूनी प्रतिबन्ध लगाना, लोकमत को मद्यनिषेध के पक्ष में करना, समाज सेवी 
संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं का स्वेच्छा से इस नीति के पक्ष में क्रियाशील होना, और मादक द्रव्यों 
के स्थान पर श्रन्य विकल्प एवं आमोद-प्रमोद के साधनों की व्यवस्था करना । इस नीति 
को सफल बनाने के निमित्त जो साधन अपनाए जाएंगे उनके लक्ष्य की और श्रग्नसर होने की 
दिद्या यद्यपि समान ही होगी, तथापि लक्ष्य प्राप्ति के साधनों में स्थानीय अवस्था्रों और 
परिस्थितियों के अनुकूल हेर-फेर की गुंजाइश रहेगी । हर राज्य, उपर्युक्त-दिशाश्रं में अग्रसर 
होने के लिए अपनी विशेष योजनाएं बना सकता हैं। मद्यनिषेध समिति -ने सुझाव 
रखा है कि अप्रल १६५८ में मद्यनिषेध समूचे देश में लागू हो जाना चाहिए | हमारा विचार 
है कि इस दिद्या में सामाजिक और प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में प्रस्तावित कारंवाइयों को ध्यान में 
रखते हुए विभिन्न राज्य क्रमशः मदयनिषेध के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने लक्ष्य 
निर्धारित क्र लें तो व्यावहारिक दृष्टि से अधिक सुगमता होगी । यद्यपि मद्यनिषेध के क्‌ 


हि 2308 00% कर नेषेध के कार्यक्रम 
- की मुख्य दिशाओं में कार्ये की निरन्तर समीक्षा मूल्यांकन को व्यवस्था के साथ संहमति 
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होनी चाहिए, तथापि यह आवश्यक नहीं होगा कि संघ के सभी राज्य एक जैसे साधन 
अपनाए या एक ही तिथि निर्धारित करें। मद्यनिषेष के उद्देश् की ओर प्रगति करने का 
हमें यही सर्वोत्तम उपाय प्रतीत होता है। 


१८. मदनिषेध जांच समिति ने एक केन्द्रीय समिति स्थापित करने की सिफारिश की 
हैं। इस समिति का कार्य मद्यनिषेध के कार्यक्रमों की समीक्षा करना और विभिन्न राज्यों की गति- 
विधियों में सम्पर्क स्थापित करना एवं उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों से भ्रवगत रहना होगा । 
यह भी सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय समिति वर्ष में एक वार राष्ट्रीय विकास परिषद 
को अपना प्रतिवेदन दिया करे । हम इन सिफारिशों से सहमत हैं । हमारे विचार में भी समिति 
का यह प्रस्ताव लाभकर होगा कि राज्यों में मद्यनिषेध मण्डल और मद्यतिषेघ समितियां 
स्थापित की जाएं तथा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए मद्यनिषेध प्रशासक नियक्त 
किये जाएं । 


१६. समिति ने जो प्रस्ताव रखे हैं, उनमें से कितने ही प्रस्तावों की मंत्रालयों ग्रौर राज्यों 
छारा विस्तृत जांच कराने की आवश्यकता होगी। हमारा सुझाव है कि कार्य आरम्भ करने के लिए 
राज्य सरकारें निम्न दिशाओं में क्रियाशील हों :- 


(१) मद्य सेवन से सम्बन्धित विज्ञापनों और मद्य सेवन के लिए प्रेरणा देने वाले 
प्रलोभनों को बन्द किया जाए। 

(२) सार्वजनिक स्थानों (होटलों, निवास गृहों, जलपान गृहों श्रौर क्लवों) श्र 
सार्वजनिक स्वागत अवसरों पर मद्यपात निषिद्ध हो। 


उपर्युक्त नियमों को लागू करते समय यह ध्यान अ्रवर्य रखा जाए कि उनसे वैदेशिक 
प्रतिनिधियों के अधिकारों पर किसी तरह का आधात न पहुंचे तथा विदेशी दर्शकों एवं 
पर्यटकों को असुविधा या परेशानी न हो। 
(३) टेकनीकल समितियां स्थापित की जाएं जो प्रवस्थाओ्रों में विभाजित एक ऐसा 
कार्यक्रम बनाएं जिसका उद्देश्य यह हो कि--- 
(क) यथाशीघ्र शहरों और गांवों में शराव की दुकानों में कमी की जाए; 
(ख) सप्ताह में अधिकाधिक दिन शराब की दुकानें बन्द रहा करें; 


(ग) दुकानों को कम परिमाण में शराब दी जाए; 

(ध) डिस्टिलरियों द्वारा तैयार की जाने वाली शराव की मादक शक्ति में 
धीरे-धीरे कमी की जाए 

(ड-) कुछ आ्रौद्योगिक क्षेत्रों तथा सामुदायिक विकास क्षेत्रों के मिकट स्थित 


दुकानें बन्द की जाएं; और 
(च) शहर या गांव के मुख्य रास्तों से दुकानों को उगकर हुए जगहों पर ले 


जाया जाए । ला 
(४) सस्ते और स्वास्थ्यवर्धक हल्के पेय पदार्थ तैयार करने के लिए बढ़ावा और 
सिक्रिय सहायता दी जाए । 
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(५) स्वयंसेवी संस्थाओं को मनोरंजन केन्द्र संगठित करने में सहायता दी जाए । 


(६) राष्ट्रीय विस्तार खण्डों और सामुदायिक योजना क्षेत्रों तथा समाज विस्तार 
कार्यक्रमों में मच्यतिषेध को भी रचनात्मक कार्य मानकर सम्मिलित किया जाए। 


२०. उपर्युक्त सुझावों का अ्रतुसरण करते हुए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया 
है कि वे अवस्थाओं में विभाजित कार्यक्रम तैयार करें और यह भी ध्यान रखें कि मद्यनिषेध 
का कार्यक्रम इस प्रकार स्थिर किया जाए कि वह उचित समय के भीतर पूरा हो जाए। जिन 
राज्यों में मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है, उन राज्यों को चाहिए कि वे निषेध सम्बन्धी 
नियमों का तत्परता से पालन करें तथा जनता के सहयोग को काफी महत्वपूर्ण समझें । जिन 
राज्यों में ग्रांशिक मद्यनिषेध लागू किया गया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों 
में ग्रव तक के कार्य को संगठित और स्थायी बनाएं। लोकसभा में मद्यनिषेध के गैर-सरकारी 
प्रस्ताव पर विचार-विमर्श हुआ और ३१ माचे, १६९५६ को उसने निम्नलिखित प्रस्ताव 
पास किया : 


“इस सदन की राय है कि मद्यनिषेध द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अभिन्न अंग माना 
जाए, और वह यह सिफारिश करता है कि योजना आयोग मथनिषेध को 
देशव्यापी स्तर पर यथाशीघत्र और प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए 
आवश्यक कार्यक्रम तैयार करे।” 


यह प्रस्ताव भारत सरकार की झोर से स्वीकार कर लिया गया । 


अध्याय ३० 
विस्थापितों का पुनर्वास 


विभाजन के परचात पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों का पुनर्वास 
तथा उन्हें सहायता देना एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 
८५ लाख ३० हजार विस्थापितों के पुनर्वास कार्य को प्राथमिकता दी गई थी | इस कार्य के लिए 
१३६ करोड़ रुपया रखा गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है: 


(करोड़ ₹० 
शहरी ऋण १२.६० 
ग्राम्य ऋण १८.६० 
पुनर्वास वित्त प्रशासन ऋण १२. ६० 
श्रौद्योगिक ऋण 580 ३.०० 
आवास ६६.६० 
शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण २१.७० 

१३५, ७० 





पश्चिम पाफिस्तान के विस्थापित 


२. प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पश्चिम पाकिस्तान से श्राए ३३ लाख विस्था- 
पित व्यक्तियों को भूमि देकर बसाया जा चुका है तथा सरकार द्वारा उन्हें ऋण व अनुदात दकर 
उनके पुनर्वास में सहायता की गई है । शहरी क्षेत्रों में १२ लाख व्यक्तियों को निष्क्ान्तों के मकानों 
में स्थान दिया गया हैं तथा अन्य दस लाख व्यक्तियों को २,००,००० नए 3200 गए मकानों 
में बसाया गया है। शहरी क्षेत्रों में विस्थापितों को छोटे व्यवसायों, उद्योगों व दूसरे बों में लगाने 
के लिए राज्य सरकारों ने ५,००० रुपए प्रति परिवार के हिसाव से ऋण दिया है। बड़े व्यवसायों 
के लिए पुनर्वास वित्त प्रशासन की भोर से ऋण दिए गए है। कुछ व्यावसायिक ज प्रशिक्षण केद्र भी 
स्थापित किए गए हैं, जिनमें लगभग ७५,००० व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया 
जा चुका है तथा ६,००० के लगभग अव प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें है । विस्थापित विद्यार्थियों की 
शिक्षा विषयक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी विक्षा संस्था को सहायता दी 
गई है । विस्थापित विद्यार्थियों को बजीफे, अनुदान, छात्रवृत्तियां और निःशुल्क शिक्षा दी गई 
है। उनके लिए रोजगार और निवास के प्रवन्ध के लिए १४ छोटे नगर बसाए गए है| कम 
ऐसी व्यवस्था की गई है कि पानी, बिजली, नालियां झ्रादि नगरों जैसी सुविधाएं प्राप्त हो 


सकें। इन छोटे नगरों में रोजगार में वृद्धि करने के अ्रभिप्नाय से उद्योगों को प्रोत्साहन देने के 
कुछ सहायता सरकार की 


लिए कुछ योजनाएं स्वीकृत की गई है । इन उद्योगों की स्थापना मेड कक 
श्रोर से भी दी जाएगी। अभी तक जो उद्योग-घंधे स्थापित हुए है उनसे अनुमान है| हुए 
और पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित ११,००० व्यक्तियों को रोजगार मिल रा । है 
पाकिस्तान से आए विस्थापितों के लिए मुआवजे कौ जो योजना वनाई गई थी, उसे भ्रव 


५६६ हवितीय पंचवर्षीय योजना 


कार्यान्वित किया जा रहा हैं। जब तक यह योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो जाएगी, 
सब तक विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या बनी ही रहेगी । 


पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित 


३. पश्चिम बंगाल और दूसरे निकटवर्ती राज्यों में पाकिस्तान से आए विस्थापितों का 
तांता-सा बंध गया है । ३८ लाख ३० हजार व्यक्तियों में से लगभग ३,८८,००० परिवारों को 
कृषि या अन्य सहायक धंधों में लगा दिया गया हैं । यद्यपि विस्थापितों की अधिकांश संख्या 
पश्चिम वंगाल में ही बसी है, फिर भी काफी बड़ी संख्या को त्रिपुरा, विहार, उड़ीसा, उत्तर 
प्रदेश और असम में बसाया गया है। लगभग ३,५०,००० घर मुख्यतः विस्थापितों ने 
सरकारी ऋण की सहायता से बनाए हैं। लगभग २२,००० विस्थापितों को व्यावसायिक और 
टेकनीकल प्रशिक्षण दिया गया है तथा ५,००० अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है । लगभग ८5,००० 
परिवारों को व्यापार ऋण दिए गए है। विस्थापितों के लगातार आते रहने के कारण पूर्वी राज्यों 
में उनके पुनर्वास की समस्या विशेष कठिन हो गई है । अनुमान लगाया गया है कि भ्रभी भी लगभग 

१,७०,००० परिवारों को वसाना बाकी है । 


द्वितीय पंचवर्षोध पोजना के कार्यक्रम 


४, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पुनर्वास ॒वित्त प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले ४.५ 
करोड़ रुपए के ऋणों के श्रतिरिवत, पुनर्वास के लिए ५५.५ करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित 
की गई है। मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है :--. 


(करोड़ रुपया ) 
तन स ८ मन मन जम 8 5 कस 
भोजन पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान के ' 
के विस्थापित विस्थापित ६8 
१. शहरी ऋण १.४७ ४.२५ ५.७२ 
२. (क) ग्राम ऋण ०,१६ १४, ४४ / १४,६० 
(ख) कृषि भूमि का विकास न- ४, घ० ४, ८० 
३. आवास ५.७८ १८, ६८ रे४ं , ४६ 
४. (क) औद्योगिक ऋण ४.६५ 
(ख) कुटीर उद्योग ०. पे 5 अं पक 
४ शिक्षा - ,, दे ३.७५ १०,६९६ (४.७६ 
६ व्यावसायिक और टेकनीकल 
, प्रशिक्षण १.६२ र५ ७.१७ 
७. चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं न २.८२ २.प१२ 
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विस्थापितों का पुनर्वास भ््द७ 


५. परिचम पाकिस्तान से आए विस्थापितों के पुनर्वास कार्य का श्रधिकतर भाग प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पूर्व ही पुरा किया जा चुका था । फिर भी पहले से 
स्वीकृत आवास योजना को पूरा करते और विस्थापितों की वस्तियों में फैली हुई वेकारी को 
उद्योग-धंधों द्वारा दूर करने की व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आरंभ की गई है । 
पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण योजताम्ों को भी चालू 
रखना आवश्यक था । 


६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६६,८ करोड़ रुपया पूर्व पाकिस्तान से श्राएं हुए 
विस्थापितों की पुनर्वास योजनाञ्रों के लिए रखा गया है । निश्चय किया गया है कि इन विस्था- 
पितों के पुनर्वास के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के बारे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीसरे 
वर्ष में उस समय की अवस्थाभों को देखते हुए समीक्षा की जाए। उस समय यदि आवश्यक हुम्ना 
तो उसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जाएगी । 


७. शहरी ऋण--पूर्व पाकिस्तान से आ्राए हुए विस्थापितों को अत्प ऋणों द्वारा सहायता 
देने के लिए ४.२५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक परिवार को २,२५० रुपए 
के श्रौसत से धन प्राप्त होगा। इस योजना से सहायता प्राप्त करने वाले लगभग १६,००० 
परिवार होंगे । 

' परचम क्षेत्र में गल्प शहरी ऋण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें १६१५-१६ के अन्त 
तक १४, ४८ करोड़ रुपया दें देंगी । श्रनुभव किया जा रहा है कि पश्चिम पाकिस्तान सा 
हुए विस्थापितों को ऋण के रूप में सहायता देने की आवश्यकता रहेगी, यद्यपि ऐसे व्य की 
संख्या कम ही होगी । अ्रतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्थापितों के लिए १.४७ करोड़ रुपए 
के अल्प ऋण देने की व्यवस्था की गई है। यह ऋणराश्ि प्रति वर्ष कम होती जाएगी। 


प. देहाती ऋण--द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों 
को कृषि तथा दूसरे सहायक घधंधों में लगाने के लिए ४.४४ करोड़ रुपए के ऋण देने को 
व्यवस्था हैं। एक कृषि परिवार को औसतन २,४५० रुपए तथा कृपि-इंतर परिवारों को १,४२५ 
से २,२७५ रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे । इस योजना के अन्तर्गत लगभग ७९/९९९ 
परिवारों को सहायता मिलेगी । 

पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए उक्त श्रेणी के विस्थापितों को वसाने का काय ० 

के गे वर्षों में के लाख रुपए मं 
समाप्त हो चुका है, भ्रतः द्वितीय योजना के प्रथम दो व्या मे केवल १६.४ 348 हा 
अल्प व्यवस्था की गई है । औसत ऋण १,१५० रुपया प्रति परिवार होगा और इससे लगभ 
१,४०० परिवारों को लाभ पहुंचेगा । 
का विकास--परिचम पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित ; किसानों रफे 
और पेप्यू में कृषि परनरवास का कार्ब अपनाए 
पाकिस्तान में छूटी भूमि की 


९. कृषि भूमि 
लिए निष्कांतों की भूमि मिल जाने से पंजाब 
अधिक सुचारु रूप से चला, यद्यपि इस प्रकार उपलत्य भूमि प 
अपेक्षा बहुत कम थी । 0 

पूर्व पाकिस्तान से ग्राए विस्थापित इुंपक परिवारों के पुनर्वास कार्य में छ्छ मा 
लगा । इस विलम्ब का कारण पश्चिम वंगाल में इृपि योग्य भूमि का 408) भद अप 
विस्थापितों की पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों में वसने की अनिच्छा रहा है! सूकि 


य्द्द द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


पश्चिम बंगाल में भ्रव और अधिक प्रिवारों को नहीं वसाया जा सकता हैँ, अतः उनके लिए 
दूसरे राज्यों में भूमि प्राप्त करने के प्रयल किए जा रहे हैं। मई १६५५ में राष्ट्रीय विकास 
परिषद ने सव राज्यों से अनुरोध किया था कि वे अपने-अपने राज्य में कृषि योग्य भूमि का 
प्रबन्ध कर के विस्थापितों के पुनर्वास में सहायता दें । 


१०. पुनर्वास कार्य के लिए आंध्र, विहार, उड़ीसा, हैदरावाद, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश ने कूल मिलाकर २,प६,३०० एकड़ भूमि दी हैं। देकनीकल 
दलों ते प्रभी तक हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान तथा विन्ध्य प्रदेश का दौरा किया हैं भौर 
२३,६४० एकड़ क्षेत्र चुने हैं । पुनर्वास मंत्रालय ने विहार राज्य द्वारा दी हुई १४,००० एकड़ भूमि 
का चुनाव किया है । केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के आरम्भिक प्रतिवेदनों के श्रनुसार त्रिपुरा में ६०,००० 
एकड़ भूमि और कछार में ६,००० एकड़ भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बना सकने की सम्भावना 
है। कलकत्ते में १६५६ के आरम्भ में पूर्वी प्रदेशों के पुनर्वास मंत्रियों तथा उन राज्यों 
के जिन्होंने पुनर्वास के लिए भूमि देना स्वीकार किया है पुनर्वास मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ । 
इस सम्मेलन का अभिप्राय इस प्रदन पर विचार-विमर्श करना था कि इस भूमि का सर्वोत्तम उपयोग 
व्या हो सकता है तथा इस काये के लिए और कौन से उपाय अपनाने चाहिएं। अनुभव किया गया 
है कि कृषक विस्थापितों की प्राय छोटे उद्योग-धंधों भर कुटीर उद्योगों का विकास करके 
बढ़ाई जाए भ्ौर जहां तक सम्भव हो पुनर्वास योजताओ्रों को हर राज्य की विकास योजनाओं 
से सम्बन्धित किया जाए । विभिन्न राज्यों से लगभग १,००,००० एकड़ भूमि उपलब्ध करने 
और उसका सुधार करने के निमित्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४.८० करोड़ रुपए की व्यवस्था 
की गई है । 


११. आ्रवास--पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों के लिए द्वितीय योजना 
में ५.७८ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । ग्रावास की उन योजनाझों के लिए घन की व्यवत्था 
की गई है जो १६५५-५६ से आरम्भ हुई थीं और अभी तक चालू हैं। शरणार्थी वस्तियों और 
उपनगरों का समीपवर्ती नगर के स्तर पर विकास करने के लिए भी धन की व्यवस्था की गई है, 
क्योंकि इन बस्तियों के पिछड़े होने के कारण स्थानीय संस्थाएं इन्हें अपने स्थायी प्रशासत 
और प्रवन्ध के अंतर्गत लेने में हिचकती हैं । 


पूर्वी भाग में आवास योजनाओं के लिए १८.६८ करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है । 
इस धनराशि में से ६.२५ करोड़ रुपया आवास काये में व्यय होगा | यह्‌ विचार किया गया है कि 
१३००० विस्थापित परिवारों को आवास के लिए श्रसतत ऋण २,५०० रुपया प्रति परिवार 
के हिसाब से दिया जाए और १२,००० मकान स्वयं सरकार बनाए जिनकी औसत लागत 
५,००० रुपया प्रति मकान हो। शेष ६.४३ करोड़ रुपया वर्तमान वस्तियों के विकास कार्य 
पर, नगरपालिका और स्थानीय संस्थाओं को सहायता देने तथा इन संस्थाश्रों के क्षेत्रों में बसे हुए 
विस्थापितों को सुविधाएं देने झ्रादि के कार्यो पर व्यय होगा। पश्चिम बंगाल में नियुक्त की गई 
विशेषज्ञों की एक समिति की सिफारिशों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं । 


१९. मध्यम, छोटे और कुटीर उद्योग---१६५४-५५ और १६५५-५६ में १.७४ करोड़ 
रुपया विस्थापितों की बस्तियों और छोटे नगरों में उद्योग खोलने के लिए निर्धारित किया गया 
था। यह निश्चय हुआ था कि मष्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए निजी उद्योगपतियों 
को कुछ सुविधाएं दी जाएं, यया (१) कारखानों के लिए भूमि और इमारतें ७ से १० वर्ष तक 


विस्थापितों का पुनवर्स - ५१६६९ 


की अवधि के लिए किराए पर दी जाएं और यह व्यवस्था रहे कि यदि वे चाहें तो ठेके की अवधि 
में उन्हें खरीद सकेंगे, (२) फैक्टरियों में लगाई गई मशीनों के मूल्य का ५० प्रतिशत ऋण के 
रूप में दिया जाए, और (३) पानी तथा बिजली, आस-पास के उद्योग क्षेत्रों को मिलने वाली 
दरों पर दी जाए। दिसम्बर १६५४५ के अन्त तक पूर्वी और पश्चिमी भागों के लिए ३६ योजनाएं 
स्वीकृत हो चुकी थीं | इन योजनाञ्रों पर सरकार की झोर से २.६५ करोड़ रुपए व्यय करने 
की व्यवस्था थी। श्राशा है कि ये योजनाएं ११,००० विस्थापितों को रोजगार दे सकेंगी । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना की श्रवधि. में ११.२२ करोड़ रुपया मध्यम, छोटे श्रौर कुटीर 
उद्योगों की उन्नति के लिए निर्धारित किया गया है । उपर्युक्त उद्योग-धंघे पूर्वी और पश्चिमी 
भागों में विस्थापितों की वस्तियों, छोटे नगरों या उन स्थानों में जहां विस्थापित लोग श्रधिक 
संख्या में बसे हुए हैं स्थित होंगे। अनुमान है कि इनसे भ्रन्य ५०,००० विस्थापितों को रोजगार 
मिलेगा । इन उद्योग-धंघों की योजनाओं को भ्रौद्योगिक विकास के अन्य कार्यक्रमों के साथ 
भली प्रकार समन्वित करने का प्रवन्ध हो गया है। 

१३. शिक्षा--इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्थापित विद्यार्थियों को छात्रवत्तियां, वजीफे, 
अनुदान तथा फीस, माफी के द्वारा विद्याध्ययन में सहायता दी जाती है । विस्थापित विद्याधियों 
के विद्योप लाभ के लिए सरकार कई स्कूल चला रही है । गैर-सरकारी स्कूलों को भी विस्थापित 
विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सहायता दी जा रही है । पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित विद्यार्थियों 
के शिक्षा कार्यक्रम पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १०.६६ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था 
है । । 

पदिचमी भाग में फीस माफी, पुस्तकों के लिए अनुदान तथा वजीफे देने की सहायता के 
अतिरिक्त स्कूल की इमारतों के निर्माण तथा विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी 
आवश्यकता को पूरा करने वाली गैर-सरकारी. शिक्षा संस्थाग्रों को सामान श्रादि खरीदने के 
लिए सहायता देने की व्यवस्था की गई हैं । यह सहायता विभाजन के समय अस्त-व्यस्त हुए 
स्कूलों व अन्य स्कूलों को भी प्राप्त होगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के भन्त तक इन संस्थात्री 
को लगभग ७० लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई थी। निश्चय हुआ है कि पा 
विश्वविद्यालय समेत इन संस्थाओं को ह्वितीय योजना में भी यह ग्राथिक सहायता देना जाय 
रखा जाए ! द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित विद्यार्थियों की 
शिक्षा के लिए ३.७४ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । 

व्यायाम और अनुशासन प्रशिक्षण की एक योजना विशेषत: विस्थापित कप ला 
के निमित्त व्यापक स्तर पर कार्यान्वित करने के अभिप्राय से प्रारश्िक योजना 5 
रूप में जलाई १६५४ को चालू की गईथी । निश्चय किया गया हैँ कि 8 हक 
को द्वितीय योजना काल में पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों की ग्रधिकाधिक संस्थात्रों में लागू किये 
जाए । 

१४, व्यावसायिक श्नौर टेकनीकल प्रशिक्षण 
बहुसंख्या व्यापारियों और दुकानदारों ० कीथी। तो 
लगाना जिन्हें वे पहले से करते आए थे कठिन था अतः हे ाजीजिया 
को विभिन्न व्यवसायों आर वत्तकारियो का प्रशिक्षण देकर उत्हें झपनी श्राजीविक 
योग्य बनाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम अपनाया गया था। 


--शहरी भागों से आए हुए विस्थापितां की 
अपने देश में उन्हें उन्हीं कार्या मं 
| को, विशेषकर नंवबुब॒का 
7 कमाने के 


७० द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


वर्तमान प्रशिक्षण के्रों, कार्य केन्द्रों, उत्पादन केन्द्रों तथा पुनर्वास भौर रोजगार निदे- 
शालय के अधीनस्थ केद्धों व पूर्वी क्षेत्र के भ्रन्य केद्धों की कार्य व्यवस्था की जांच करने और 
इन केन्द्रों का पुन्गंठण करने के लिए सिफारिश करने और साथ ही विस्थापितों को रोजगार 


देने के निमित्त नई योजनाएं बनाने के उद्देश्य से एक ठेकनीकल भ्रशिक्षण समिति नियुक्त को 
गई थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और भ्रव वह विचाराघीन है। 


द्वितीय योजना के अन्तगंत लगभग ८०,००० विस्थापितों को प्रशिक्षण देने का निश्चय 
किया गया है--लगभग ३०,००० को पदरिचमी क्षेत्र में और ५०,००० को पूर्वी क्षेत्र में । द्वितीय 
योजना में पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों के प्रश्चिक्षण पर १.६२ करोड़ रुपए और पूर्वी 
पाकिस्ताव से आए विस्थापितों के प्रशिक्षण पर ५.२४ करोड़ रुपए व्यय करने की व्यवस्था 
की गई है । 


१५. चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं--अब तक चिकित्सा सम्बन्धी व्यय की भ्रधिकांश 
सुविधाएं क्षय पीड़ित विस्थापितों तक ही सीमित थीं । विस्थापितों में क्षय रोग की अ्रधिकता 
को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में आरोग्यालयों और चिकित्सालयों में उनके लिए 
सुरक्षित पलंगों की संख्या बढ़ाकर ५०० कर दी गई है । यह भी निश्चय हुआ है कि विस्थापितों 
के चिकित्सालय में दाखिल होने से वहां से छुट्टी मिलने के ३ मास बाद तक उन्हे निर्वाह भत्ता 
और निःशुल्क औपधियां दी जाएंगी। मिर्वाह भत्ता ५० रुपए से बढ़ाकर ६५ रुपए महीना 
कर दिया गया है । राज्य सरकारों से क्षय रोग से पीड़ित विस्थापितों के लिए पृथक वार्डो की 
संख्या बढ़ाने, घरेलू इलाज और एक्स-रे आदि की अतिरिक्त सुविधाएं देने एवं चिकित्सालयों से 
मुक्त हुए विस्थापित तपेदिक रोगियों की वस्तियां बसाने के सम्बन्ध में सुझाव मांगे गए है । 


पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न छोटे नगरों या बस्तियों में जो विस्थापित बस गए हैं या बसेंगे, 
उन्हें पर्याप्त रूप से चिकित्सा की सुविधाएं देने का निश्चय किया गया है। चूंकि वर्तमान 
सुविधाएं श्रपर्याप्त है, भ्रतः शहरी क्षेत्रों में नए चिकित्सालय खोले जाएँगे । देहाती इलाकों 
में भी औषधालय व प्रसूति केन्द्रों की स्थापना मुख्यतः विस्थापितों के लाभ के लिए की जाएगी । 
क्षय चिकित्सालयों और आरोग्यालयों में क्षय पीड़ित विस्थापितों के लिए और श्रधिक स्थान 
बढ़ाना निद्िचत हुआ हैं।अव उनके लिए पलंग संख्या बढ़ाकर १,००० कर दी गई है । 


चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २.८२ करोड़ रुपए की 
व्यवस्था की गई है । 


१६. द्वितीय पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में कार्यान्वित होने वाले पुनर्वास कार्यक्रमों की 
मोटी रूपरेखा ऊपर दी गई है । इन पुनर्वास कार्यक्रमों को आर्थिक व सामाजिक विकास के 
सामान्य कार्यक्रमों के साथ अधिकाधिक सम्बन्धित किया जा रहा है । परिचम पाकिस्तान से भ्राए 
विस्थापितों के पुनर्वास की समस्याएं पृथक समस्याएं न रहकर, जिन राज्यों में वे अ्रधिक 
संख्या मे बसे हुए हूँ उन राज्यों के आथिक एवं सामाजिक विकास की समची समस्या का ही एक 
अंग बन गई है । पूर्व पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों की स्थिति भ्रभी ऐसी हैँ कि उनके लिए 


बनाए गए कार्यक्रमों की समीक्षा समय-समय पर होती रहनी चाहिए, जिससे परिस्थितियों 
के अनुसार उनमें परिवर्तन व परिवरद्धन किया जा सके । 


उपसंहार 


भूमिका में हमने योजना के विभिन्न चरणों का उल्लेख किया हैं जिसे अ्रव हम सरकार 
के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। यह योजना केद्धीय सरकार, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय जीवन 
के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के नेताओं के, जिनसे हम समय-समय पर निस्संकोच भाव से परामर्श 
लेते रहे हैं, पारस्परिक सहयोग का परिणाम है। कई दिशाओं में योजना के परिपालन के 
'लिए नए सिरे से और पहले की श्रपेक्षा कहीं ग्रधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है । हमारा विश्वास 
है कि भारतीय जनता द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल वनाने की चुनौती स्वीकार करेगी । 


विस्तृत कार्यक्षेत्र की ऐसी व्यापक योजना में किसी कार्य विशेष पर अधिक और 
किसी पर कम बल देने के ग्रदन पर मतभेद होना स्वाभाविक ही है और यह उचित भी है। 
श्री के० सी० नियीगी ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि योजवा के श्राकार को देखते हुए, इसे 
पांच वर्ष की अवधि में पूरा करना कठिन होगा तथा अत्यधिक बड़े पैमाने पर घाटे का वित्त प्रवन्ध 
'करते जाना श्र्थ-व्यवस्था के लिए खतरनाक सिद्ध होगा और इससे शायद जनसंख्या के कुछ 
वर्गों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा । उन्होंने परिवहन और उत्पादन के संतुलित 
विकास की आवद्यकता की शोर विशेष ध्यान दिलाया है। हम इस वात पर सहमत हैँ कि 
ये प्रइन महत्वपूर्ण हैं और योजना के परिपालन के समय उन्हें वरावर ध्यान में रखना चाहिए । 
योजना में यथास्थान इन बातों पर भली-भांति विचार किया गया हैं। 
जवाहरलाल नेहरू, 
हं भ्रव्यक्ष । 
वी० दी० हृष्णमाचारी, 
उपाध्यक्ष | 
गुलजारीलाल नन्‍्दा, 
सदस्य । 
चाई० एन० सुकथंकर, चिन्तामन डी० देशमुख, 
सचिव । का | 
तरलोक सिह, क्र० सी० ) 
संयुक्त सचिव ! सदस्य । 
द जे० सी० घोष, 


सदस्य ॥ 


गई १४, १६५६ 


परिशिष्ट 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
व्यय और आवंटन 


व्यास्यात्मक टिप्पणी 


राज्यों की योजना में विकास के विभिन्न शीर्षकों के श्रन्तगंत दिखाए गए ग्रवान्‍य्नवत 
आवंटन अधिकांश राज्य सरकारों से प्राप्त सचनाओं पर आधारित है, परन्तु कुछ ऐसे आावंदन 
भी है जो अस्थायी है और जो, ग्राशा है कि सम्बन्धित राज्यों से परामर्श करने के बाद निर्धारित 
सीमाओं के अन्तर्गत समायोजित कर दिए जाएंगे । 


शजर 


हितीय पंचवर्षीय योजना 
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